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ण्ती ख श्र ए शा सत्र 5: 
भा अथृधा 
सरल अध्ययन 
(प्रकैशा >िप्राणां५ 08 7859) 


प्रायरा, खखतऊ, इलाहादद, पथना, पंजाद, अलकत्ता, 
बिहार, राजस्थान, दिल्‍ली, सांगर, उज्जैन, थो रशेपुर, 
नागपुर धादि प्रनेक विश्वविद्यालयों के 
पिछले १० दर्ष के प्रश्न पत्रों एवं 
पाद्य-क्रम के ग्राघार पर 
तथा परीक्षा फो हृष्टि 
से संभावित प्रश्नों | 0५॥० 


के उत्तर 


प्रो०ण अवध किशोर किविसेनी? 


भ्रध्यक्ष, प्र्यशास्त्र-विभाग 
नानक चन्‍्द डिग्री कालेज, मेरठ 
भूतपूर्व आष्यापक् 
दी. एन. एप्त. डी. कॉलिज, कानपुर 





पूछा संशोषित एवम परिवद्धित दितीय तैस्करए १६४५८ संशोधित एवम परिवद्धित द्वितीय संस्करण १६५८ 


प्रकाशक 
राजहंस मकाशन सन्दिर 
गा सेरठ १ 


[ मूल्य ४ रुपए 


“सरल अध्ययन साला” के अन्तगंत प्रकाशित उपयोगी स्तकें 


१ भारतोप ब्र्थशास्त्र सरल प्रध्ययत ले०-प्रो० क्‍ग्ंवध किशोर सक्‍सेन एम ए 
२ प्र्थेशास्त्र के सिदतत सरल श्रध्ययत्र ले०-श्रो० अवध किशोर सकसेनाइम ए्‌ 
३ यूरोपीय इतिहास सरल अध्ययन ले०-प्रो० ए के गुप्त व प्रो० एस । गुप्ता 
४ राजनीति विज्ञान सरल श्रध्ययत्र ले---प्रो० गगा प्रसाद गय एम ए 
५ नागरिक शास्त्र सरल शब्रध्ययच ले०---प्रो० दया प्रकाश रस्तोगी एम ए 
६ भारतीय इतिहास सरल प्रष्ययत्त ल०--प्रा० भियिलेश चन्द उपाध्याय एम ए 
७ विश्व भूगोल सरल भ्रध्ययन ले०-- प्रो” गुप्ता एम ए 
८ गअ्यज्ञासत्र सरल अध्ययन ले०--प्रो० विजयपालतिह एम ए 
€ भौतिक शास्त्र सेरल झध्ययन ले०--औ० शान्ति प्रसाद गय एम एसपी 
प्रथम भाग--प्रथम्त प्रश्त पत्र 
द्वितीय भाग--द्वितीय प्रइद पत्र 
१० रसायन शास्त्र सरल श्रध्ययन ले०--प्रो० जे के खन्ना एम एससी 
प्रथम भाग--अझ्रकाबनिक तथा प्रयोगिक 
द्वितीय भाग--काब निक तथा भौतिक 
११ धाशों ज्ञास्त्र सरल श्रध्ययन ले०--प्रो” एस० डो० माधुर एम एससी 
१० यमरस्पर्ति शास्त्र सरल श्रध्ययन ले०-प्रो० एस० डी० झग्रवाल एम एससी 
१३ प्रयोगिक वनस्पति सरल भ्रध्ययन ले०>प्रो एस० डी० प्ग्रवाल एम एससी 
१४ हिंदी साहित्य का इतिहास सरल भ्रध्ययन ले*--प्रो” वत्स एम, ए 
१५ बीजगशित सरल अध्ययन ले०---प्रो० परतमल गुप्ता एम ए्‌ 
१६ स्थिति विज्ञान सरल भ्रध्ययत ले०--प्री० पूरनमल गुप्ता एम ए 
१७ शति विज्ञान सरल अ्रध्यप्नन ले०--प्रो० पस्‍्तमल ग़त्ता एम ए 
१८ ठोस ज़्मामति सरल श्र*्ययन ले०-- प्रो० पूरतमल गुप्ता एम ए 


सर्वाधिकार प्रकाशक के आघोन हैं । 


लत सअ कफफससफफफककडइइड:ल इतनी +++चलसल 


प्रथम सस्करण जनवरी १६४८ 
द्वितीय सल्करण घितम्जर डर्ध्श्द 
न शक मन 2 22208 
प्रकाशक झुंद्रक 
राजहस प्रकाशन मन्दिर, राजहूस प्र 


झेरठ ६ शेर ६ 


ह [ अय 
द्वितीय संस्करण की भूमिका के 
" य ग्र्य॑प्यास्त्र का प्रथम सस्करण छ माह की प्रल्प ग्वधि म ही समाप्त६६ 
हो गया, इ| भ्ुझे विज्वेष प्रसन्नता है । यह इस वात का निश्चित प्रमाण है कि 
विद्याधियों (लिए मेरा प्रयास उपयोगी सिद्ध हुआ | विद्याथियों और प्राध्यापको ने 
या इसके लिए बह मेरे धन्यवाद के पात्र हैं । रे 
स्तक का नया संस्करण प्रस्तुत कर रहा हैं । नवीनतम आवबड़े देते के ह 








त पुस्तक इस बात को घ्यान में रखकर लिखी गई है कि इससे परीक्षा 
करने म विद्याथियों को पूरी सहायता मिल सके । भारतीय बर्य- 


थी की क्षमता से वाहर हैं | हिन्दी भाषा म प्रश्नोत्तर रूप में एक भ्रच्छी 
जार मे प्रभाव देखते हुये तथा परीक्षा पास करने के लिये एक भ्रच्छी 5 
पुस्तक इ्यकता का भनुभव करते हुये भारत ने. उन सभी विश्वविद्यालयों के 
जिनमे ४ माध्यम है बी० ए के प्रयंज्मास्त्र पढने वाले विद्याधियों के लिए पहर 
पुस्तक वि गई है । इसमे उन सभी विषयो को सम्मिलित कर लिया गया है जो 
ः पृंशास्त के ग्रन्तगंत पढाये जाते हैं भ्रथवा परीक्षा में पूछे जाते हैं। जिन 
प्रान्‍्तो | भारतीय प्रथज्ञास्त्र इप्टरमीडियेट कक्षाओं में पढ़ाया जाता है वहा इन 
कक्षाओ| विद्यार्थी भी इसस पुरा लाभ उठा सकते हैं। ध 
के सरल हिन्दी भाषा म लिखी गई है । कठिन हिन्दी शब्दों के स्थान पर 
सरल |: झब्दो का प्रयाग क्या गया है। हिन्दी शब्दो के पर्यायवाची अग्रे जी 
भब्द भगिय ही साथ दिये गये है ताकि विद्यार्थियों को समभाने मे सुविधा हो । 
गरतीय भर्थश।स्त्र के अध्ययन म नवीनतम श्राकडों का धिशेष महत्व है । 
प्रस्तुत रिक मे नवीनतम तथा ग्रधिकृत आकडो का प्रयोग किया स्रया है। इस 
विषय [एक और बात भी महत्वपुर्ण है। बहुत अधिक आकडे तथा तालिकाएं देना 
विद्यार्थी परीक्षा की दृष्टि से लाभदायक नहीं है स्योकि न तो वह उन सबको याद 
कर सी है ग्रोर न इतने कम समय मे परीक्षा म लिख सकता है | इसलिए पुस्तक 
में वे हप्राकडे दिए गय हैं जो ग्र-बन्त झ्रावश््यक तथा नवीनतम हैं | 

के आश्या है कि प्रस्तुत सस्करण पाठकों को और भी अधिक उपयोगी 
सिद्ध हा । पुस्तक में सुधार के जो भी सुझाव मुझे प्राप्स होगे उनका मैं हृदय से 
स्वागकरू गा ॥ 
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, १५, १६४८ “ अवध किश्नोर सक्सेना 


विषय सूची 


प्रश्न संख्या मोसिदाण तय के वृष्ठ सख्या 
अध्याय १- परिभाषा तथा क्षेत्र 

१+“भारतीय प्र्थझास्त्र की परिभाषा, इसका महत्व तथा धविस्तार १ 

है. ॥ 


२४भारत की अर्थ-व्यवस्था की विशेषताएं 
अध्याय २--भौगोलिक पृष्ठ भूमि 
>३--+भारत की भौगोलिक परिस्थितियो का भारत के झ्राथिक विकासपर 
प्रभाव 


छ 


४-भारत के झ्ाधिक विकास को सामाजिक वातावरण पर निर्भरता १० 
४४८'भारत एक घनो देश है जिसमे निर्धन लोग रहते हैं -व्याख्या श्ड 
६--भारत की खनिज सम्पत्ति तथा उसके विकास की योजना कुक 
"७-स्मारत के शक्ति साधन तथा उनके विकास को योजना श्र 
८४--भारत में जल विद्यूत का महत्व एवं योजनाएं २६ 
>भारत की बहुउद्दं शीय नदी घाटी योजनाएं तथा उनका विकास ३१ 
१०--भारत के वरों का आर्थिक महत्व ३७ 


शभ्रष्याय ३--भारतीय! जनसंख्या 
११७८८ भारत मे वेशे के शरमुसार जनसस्य/ का विभारन, भ्र्द्धा रोजगार सथा 


उसे दूर करने के उपाय डर 
१२--जनसख्या का घनत्व और उसको भिन्नता के कारण 2 
१३४-भारतीय जनसब्या की मुख्य समस्या ४७ 


१४--प्राचीम काल से भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत कुछ स्थिर चलो शआ्र। रही 
है और जनसख्या की वेग युक्त वृद्धि की माग के अनुसार उसमे उचित 


परिवतेन नही हुआ"-- व्याख्या ५१ 
अध्याय ४--भारत_में श्राथिक संकाम्ति 

-१४८ १६ वी शताब्दी को भारत भे होने दाली झआंथिक सक्काम्ति क््चू 
अध्याय -५८-भारतीय_ कृषि समस्य/यें 

१४६४-भारत की प्रमुख कृषि समस्याये तथा उनके समाघान के उपाय भू 

१७--भारत मे प्रमुख फ्लो का क्षेत्रीय वितरण ३३ 

१८६--भारत के विभिन्न सिंघाई के साधने तथा उनका विकास ७ 

१६- भ्रुमि का कटाव तथा उसको रोकने के उपाय जा ७४% 

२०-- “पशु समस्या भारतीय कृषि की पहेली है व्याख्या छ्८ 

२१--+#षि के यस्‍्त्रीकरण की भारत के लिये उपयुक्तता ४१ 


३२--भारत की सामुदायिक विकास योजनायें वथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खड॒ ८५ 
अध्याय ६--भूँसे का उपविभाजनव तथा उपखण्डन 

! ८ भूमि के उपखण्डन व उपविभाजन के भारतीय कृषि पर दुष्परिणाम 

श्था उपचार के जिए किये गये उफय जे 
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२४--उत्तर प्रदेश मे भूमि के उपखेंडन व उपविभाजन की समस्या का स्वरूप ६७। 


२५--आयिक जोत का श्रय॑ तथा उसे प्राप्त करने के लिए गए उपाय श्द 
>>प्रष्याय ७-- कृषि पदायों की ब्रिक्की थ 
२६४८-भरारत में कृषि पदार्थों छी बिक्री की श्रया के दोष तथा उन्हें दूर करने 
के उपाय १०२' 
२४८-भारतीय ग्रामीण अथ॑>ख्यवस्था में सहकारी विक्ती प्रथा का मंडी व. १०६ 
>अष्याय ८-> खाद्य समस्या तथा अकाल ] 


२८&-भारत में खाद्य समस्या व उसके समाधान के लिए विए गए प्रयल १११। 
२६-- भनाज के बढते हुए मूल्यों को रोकने तया खाद्य स्थिति को नियन्त्रण । 
मे रखने के लिए भारत रारकार द्वारा उडये गए कदस ११६ 
डे ०-भारतेनसे अकाल पडने के का रणा तथा निवारण के उपाय । श्१६् 
</ अध्याय ६--भू-स्वामित्व प्रणालो 
३१८-भारत को विभिन्न भू स्वामित्व प्रणालिया तथा ग्रच्छी भू-स्वामित्व 
प्रणाली की विश्वेषतायें शभ्र४ 
३२--जअमीदारी उन्मूलन का किसान के आधिक जीवन पर प्रभाव एवं उत्तर 
प्रदेश जमीदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार कावून को विशेषताययें १२८ 
३३--जमीदारी उन्मूलन का भून्स्वामित्व को सुरक्षा तथां उचित लगान की 
दृष्टि से उत्तर प्रदेश के किसानो की स्थिति पर प्रभाव १३१ 
5 35 य कृषि, समस्या प्रौर॑ उसको हस्ष करने के उपाय १३४ 
४ ब्रध्याय १०- ग्रामोस अर्थ व्यवस्था 
३४४भारत मे ग्रामीण ऋण के कारण, उसके प्रभाव, उपचार के लिये “ 


रे 


किए गए उपाय तथा आपके सुभाव १३५ 
३६४- भारत मे ग्रामीण साख प्रदान करने वाली सस्थायें, उनके दोषोतथा 

दूर करने के लिग्े किए गए उपाय श्डर 
३७--भूमि बन्धक बैंको के सगठन ओर कार्य की विवेचना तथा कृषि साख 

प्रदान करने में. उनका महत्व १४६ 

घ्याय ११- क्र मजद्र 

श८भारत में हक किसानों को पूर्ण रोजगार दिलाने के लिए किए 

गये उपाय तथा आपके सुझाव १४६ 


३६--शुदान यज्ञ आंदोलन तैथा भूमिहीन मजदूरो के लिए उसकी उपादेयता १५२ 
+“श्रष्याय १६--क्षि पदार्थों के मु '>-करषि पदार्थों के मल्य 
७--मारताथा शाप चुल्यो थे स्विर्ता' लानो की आवश्यकता: एवं तदा्था किये 
गए उपाय श्श्८ 
अध्याय १३--सहकारी खेती 


'है:-सहकारी खेती का अर्थ, भारत मे इसको मन्द प्रगति के कारण तथा 
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पूर्वक प्रकाश डालिये और इसके महत्व को स्पष्ड कीजिये ? 
04 एल०ा॥८८ [एरेंछच रंट०त०चपॉ८३ बछते. ते|४०७४४ 408 ४००९. #[४० 
85९ए5$ 48 इीग्रए०:870 ८९९ 
भारतीय श्रययशास्त को परिभाषा 
(0पछ्पाग्राए फ रणशकार 22090008) 

भारतीय अर्थशास्त्र की परिभाषा वरने से पूर्व हवे यह जाने लेता ग्रावश्यक 
है कि भारतीय प्रथशास्त्र छब्द क॑ तीन प्रक्गार से झर्थ लगाये जाते हैं जो यद्वपि 
अमा-्मक हैं किन्तु साथ ही महत्वपूर्ण भी हैं । उदाहरण के लिये -- 

(१] भारतोय प्रर्थशास्त्र भारतोय झ्राथिक विच'रो का इतिहास है--इसका 
प्र्थ यह है कि कुछ विद्वान मारतोय अर्थशास्त्र को भारतीय विचारकों की झाथिक 
विचार घाराग्रो का इतिहास-मात्र मानते है। दूसरे शब्दों में शुक् शोर कौटिल्य 
से लेकर चतंमान समय तक के भारतीय भरयंशास्त्रियों की विचार धाराग्रो वे इतिहास 
को भ'रतोय अथ॑शास्त्र कहा जाता है। वास्तव में भारतीय अर्थशास्त्र का गह ग्रय 
सही नही है। क्योकि इस प्रकार का कोई क्रमवद्ध इतिहास उपलब्ध नहीं है । 

(२) भ्रयंद्ास्त्र के सिद्धान्त का भारतीय उदाहरणों द्वारा निरूपए--कुछ 
विद्वानों के प्रनुसार भारतीय भ्रधंज्ञास्त्र वह विषय है जिसमे भारतीय उदाहरणों 
की सहायता से प्र्थशास्त्र के श्षिद्धान्ती का निरूपए किया जाता है। यह दृष्टिकोण 
भी सत्य नहीं है क्योकि प्रत्येक देश वी झ्राथिक और सामाजिक परिस्थितिया एक 
समान नहीं होठी और वे रुमयानुसार बदलती रहती है इसलिये प्रयंशास्त्र के सिद्धा- 
नव भारतीय परिस्थितियों पर ठोक उसी प्रकार लागू नही हो सकते जिस प्रकार वे 
अन्य देशों पर लागू होते हैं अथवा हुए हैं । 

(३) भारतोय प्रयंज्ास्त्र गूतन एवं मौतिक आर्थिक सिद्धास्तों का प्रतिपादन 
करता है जो पुराने अर शास्त्र से मिन्‍न हैं --इसका त्र्थ यह हुआझ्ना कि अर्थशास्त्र के 
सिद्धान्त भिन्‍न २ देशो के लिये मिन्‍न २ होते है और भारतीय अर्थशास्त्र एक नवीन 
प्रकार के आथिक सिद्धास्तों का श्रतिपादव करता है जो पूरी त्तरह भारतीय होते हैं 
तथा परिवम म प्रचलित और मान्य आ्राथिक सिद्धान्तो स सवेया भिन होते हैं। यह 
दृष्टिकोण पूर्णतया गलत है क्योकि भारतीय भशर्थशास्त्र किसी प्रकार के नवीन 
छिद्धान्तो का प्रतिपादन नहीं करता । 


रह) आरतीय अयेश्ञास्त * सशल अध्ययन 


अब प्रइन यह उठता है कि भारतीय अरथदणस्त्र का वास्तविक प्र्थ क्या है 
और इसकी सरल परिभाषा क्या होनी चाहिये ? इस सम्बन्ध मे श्द६२ में माधव 
गोविन्द रानाडे ने दक्षिण कालेज पूना में भाषण देते हुए भारतीय अर्थशास्त्र के 
बातविक अं पर प्रकाश डाला था और उस समय भारत की आधिक परिस्थित्ति 
को ध्यान मे रखते हुये उन्होंने यह बताया था कि भारतवप का ध्ाथिक हित किस 
बात मे है | रानाडे को सही ग्रथों मे भारतीय प्रयृज्ास्त्र का जन्मदाता मानते हैं। 
वह पहुले व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीययवा को घ्यान में रखते हुये भारतीय प्राथिक 
समस्याप्रो का अध्ययत किया और यह बताया कि जो नीति इज्भलैंड के लिये हितकर 
घिद्ध हो सकती है वह श्रावश्यक रूप से भारतवर्ष के लिये भी हितव र सिद्ध होगी यह 
मान लेना भूल है क्योकि भारत की परिस्थितिया बिल्कुल भिन्‍न हैं । उन्होने यह भी 
बताया कि प्र्॑शास्त्र के जो तिद्धान्त यौरुप के देशों पर पूरी तरह सच्चे सिद्ध होते हैं वे 
भारत पर भी उसो झूप में लागू नही हो सकते_। 
हा. इस प्रकार भारतीय अर्थशास्त्र के अन्तगंत हम भारत की झआधथिक समट्याश्रो, 
उने पर्‌ प्रभाव डालने वाले कारणो और राष्ट्रीय हष्टिकोश से उनको हल करने के 
उपायों का ब्रंध्ययत करते हैं । यही भारतीय ग्रयेशास्त्र का सही ग्रोर वास्तविक प्रर्थ 
है। हरे शब्दों मे भारतीय अयंज्ञास्त्र की सरल परिभाषा निम्नलिखित शब्दों मे 


की जा सकती है हे हक पनस देह कस त क्नग्वित हर यह पर राष्ट्रीय हृष्टिकोश ये भारत के आथिक जीवन_के विकास, भारत 
का का बता भारतान बदताज करता है हर प्रलरमासता आथिक समस्या तथ। उनको हुल करने से सम्बॉन्बत किए गये उपायो और 
अप जान कान का आधिलाम | व का ग्रध्ययत भारतीय भ्रथशास्त्र कहलाता है' 








” । इस प्रकार भारतीय अथ- 
आास्त्र किन्‍्हों नवीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन न करके एक प्रकार से व्यवह।रिक भ्र्थे- 
शास्त्र का विश्लेपण करता है जो अरथंश्यास्त्र के सामास्य सिद्धान्तों पर आधारित है 
और जिसमे भारतीय परिस्थितियों तया राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विशेष महत्व है! 


भारतीय अर्थशास्त्र का क्षेत्र 


(820ए9 0 [च्रणा&छ 8९5४0छा29) 
भारतीय अथश्ञास्त्र की परिभाषा करते समय हमने देखा कि इसमे भारत की 
आाभिक समस्यापझ्रो, उनके कारणों तथा उनके समाधान से दम्बस्धित किए गए 
प्रयननों का अध्ययन किया जाता है । भारतीय आधिक जीवन का विकास, उस पर 
प्रभाव डालने थाली बातें जेसे भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक साधन, सामाजिक सस्थाये 
तथा जनसख्या की समस्याओं प्लादि का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में 
भारतीय अर्॑झ्ास्‍्त्र में हमारे आर्थिक जीवन के प्रत्येक पहलू पर विचार किया जाता 
3 भारी ब्एऐ., खाकर, रस. स्प्रे, एड, स्प्गापरू,,च्यगतीण खघेए ताप -उभके। 
समस्याये एवं विकास, भारतीय श्रम, भारतीय यातायात के साघन, भारतीय देजझ्ञी 
तथा विदेशी व्यापार, भारत की अर्थ व्यवस्था, ज्रूमि व्यवस्था, मारत सरकार को 
आर्थिक नीति और उसका देझ् के आशथिक विकास पर प्रभाव तथा आर्थिक नियोषन 
डुघादि के प्रश्नों पर सूध्म निरीक्षण किया जार है $ 


परिभाषा तथा क्षेत्र [३ 


भारतीय पर्यशास्त्र के क्षेत्र के सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण बात्र यह भी है कि 
इसमें हम केवल वर्तमान आधिक समस्यापग्रों का ही अध्ययन नही करते वरन्‌ भूत- 
कालान प्राथिक ौथ्थिति तथा उसको समस्थाप्नों का अध्ययन भी करते हैं क्योकि उसी 
से हमे वर्तमान समस्या्रो वे वास्तविक कारों वा पता चलता है और भविष्य के 
लिश इनके समाधान के उप्य खोज न्किालने में सहायता मिलती है। पहने का 
तात्पयय यह है कि भारतीय प्रयंशास्त्र म हम भूव कान से शिक्षा ग्रहण करते हैं भौर 
भविष्य के लिए उपाय खोजते हैं। प्रस्त म हम यह कह सकते है कि भारतीय प्रर्ये- 
शास्त्र का क्षेत्र काल और समय की सोमाग्रा म बधा हुप्ना नही है । 
भारतीय पभ्रथ्ेशास्त्र के अध्ययन का महत्त्व 
(िए0ए7#४०६४ 5 एश/णाकार 52ट080जञ09) 

"भारतीय अर्थशास्त्र का अध्ययन प्रत्येक व्यवित वे लिए महत्व रखता है चाहे 
बह अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हो अ्रघवा राजनैतिक वायंकर्त्ता भ्यवा व्यापारी | देश 
को वतंभान स्थिति में यह परम आवश्यक हो गया है कि भारत मे रहने बाला 
प्रत्येक व्यक्ति प्रएनी योग्यता के ग्रनुसार देश के प्राथिक विकास में योग प्रदात करे 
और इस महान काय के लिये जो पंचवर्षोथ योजनाएं चल रही हैं उन्हें सफल बनाने 
के' लिए भरसक प्रयत्न करे । यह तमो सम्भव हो सकेगा जब हम भा रतीय अर्थशास्त्र 
का अध्ययन करें और देश को झआधिक समस्याग्रो को भली प्रकार समझे । भारतीय 
अथंशास्त्र के भ्रष्यपन से हमे व्यवहरिक, शिक्षा-सम्बन्धी तथा राजनैतिक सभी प्रफार 
के लाभ होते हैं । 

स्वतन्त्र भारत के सामने अनेक आथिक समस्याए है जैसे कृषि उत्पादन को 
बढाने की समस्या, उद्योग धन्धों के विकास की समस्या, श्रम हितकारी कार्य, यातायात 
के साधनों में वृद्धि, बेरोजगारी की समस्या साद्य सामग्री की समस्या, जनसख्या की 
समस्या तथा ग्राम उन्नति की समस्या इत्यादि इत्यादि । देश का भविष्य इन्ही 
समस्याओं के समाधान पर निर्भर है। राजनैतिक स्वतब्तता को बनाये रखने 
के लिए झाथिक स्वतस्जता प्राप्त करना आ्रावश्यक है। देश मे इस प्रकार की ग्र्थ॑ 
व्यवस्था स्थापित करना है जिसमे कोई गरीब न हो कोई बेरोजगार न हो, 
धन का समान वितरण हो और लोगो का रहन सहन का स्तर ऊचा हो ॥ यहे 
एक जटिल का है जिसे पूरा करने के लिए हमारी राष्ट्रीय सरकार पचवर्षीय 
योजनाओं के द्वारा महान कार्य कर रही है। इस प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्त होने के 
बाद से भारतीय अर्थशास्त्र के अध्ययन का व्यवहारिक महत्व बहुत बढ़ गया है । 

जो व्यक्ति उद्योग धन्धों में अथवा व्यापार मे लगे हुए है. इनके लिए भी 
भारतौय पर्थशास्त्र के अध्ययन का विशेष महत्त्व है। मजदुरो की कार्यक्षमता बढाने 
के लिये, वरं,ओ के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तथा देशी तथा विदेशी व्यापार 
की समस्पाग्रो को समभने के लिए भारतीय अयंशास्त्र का प्रच्ययत आवश्यक है । 


के! 


कह 7 लिये 


| भारतीय भ्रथंशात्त सरल अध्ययन 


जो व्यक्ति देश के झ्राथिक तथा सामाजिक सुधारों के कार्य मे लगे हुए हैं और 
देश के नेता कहलाते है उनके लिए भी भारत य अथं शास्त्र का विश्येप महत्व है। मजदूरों 
की गन्दी वस्तियों की सफाई, नई मजदूर बस्तियों का निर्मास, मजदूरी के ढाचे मे परि- 
बर्तन कारखानों मे काम करने वालो को मिलने वाली सुविधायें, श्रम आन्दोलन, श्रम 
सम्बन्धी कांतुंन तथा इस प्रकार की अन्य बातो में सुधारक् के लिए यह ग्रावश्यक 
है कि पहले समस्या को भली प्रकार समझा जाए। मारतोय प्रशासन का ग्रष्ययन इस 
दिशा मे विशेष रूप से सहायक सिद्ध हो सकता है। 

अन्त मे हम यह कह सकते है कि भारतीय अर्थैश्वास्प उन महत्वपूर्ण विषया 
मे से है जिसका अध्ययन देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण ही नही एक प्रकार 
से आवश्यक भी है । 

प्रइन २--भा रत को ग्र्थ व्यवस्था को मुध्य विशेषतादों पर प्रकाश डालिए । 
इनका देश को राष्ट्रीय आय पर क्‍या प्रभाव है| (प्रागरा १६५३) 
एा56ठू ३2 जात छा० घाड फडमल ईव्शाए/लड ०ई [चेंबछ ए८० ०००७४ २ ए॥३६ 
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उत्तर--प्रत्येक देश की अर्थ ध्यवस्था की अपनी कुछ विद्लेषताये होती हैं 
जितका उस देश के आथिक विकास से गहरा सम्बन्ध होता है। भारत वी प्रर्थ 
व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताय हैं -- 

(१) भारत की कृषि प्रधामता --भारतीय अर्थ व्यवस्था की सबसे वडी विशे 
पता यह है कि भारत की अधिकाश जन-सख्पा ग्रामो मे रहती है और क्ृपि द्वारा 
अपनी जीविका उपाज॑न करती है। 

(२) जनसदया को अधिकता --देश के आर्थिक विज्यस्त को देखते हुए भारत 
मैं जन सस्या की अ्रधिकता है जिसके फलस्वरूप देश में वेरोजगारी गरीबी, झर्झ 
रोजगार, रहन सहन का तीचा स्तर तथा प्रति व्यक्ति कम आय आदि के दोष पाये 
जाते हैं। जत संख्या की 4धिकता का श्रम की कार्य बुशलता पर भी बुरा 
पडा है। 

(३) श्लर्थ व्यवस्था का असन्तुलित विक्रासु--भारत मे विभिन्न प्रकार के 
पेशों मे लगे हुए लोगो का झनुतात यद्ग बताता है कि हमारे देश की भ्रर्थ व्यवस्था 
सम्तुलित नही है। उदाहरुस के लिए भारत के ७० प्रतिशत व्यक्ति खेती पर निर्भर 
है जबकि उद्योगो मे काम करने वालो की सस्या १० प्रतिशत से भी कम है तथा 
यातायात, व्यापार आदि व्यवसायों में काये करने वालो की सख्या और ४ कम है । 

(४) यातायात तथा सवाहन के साघनों का अविकूसित होता--भारत दैसे 
विशाल देश में जहां अधिकतर लोग ग्रामो में रहते है यातायात वथा सवाहन के 
सांधनों का बहुत अधिक महत्त्व है किन्तु दुर्भाग्यवरा इतका विकास पूरी धरह वही 
हुआ विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्री म॒ अच्छी सडको कौ वहुत भारी कमी हैं। इसका 
देश के आधिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव रहा है। 





परिभाषा तथा क्षेत्र ४ 


(५) ब्रौद्योगिक विकास को कमी -- भारत में जितनी यडी सात्रा में खरि 
पदाय॑ तथा प्राकृतिक साधन १«ये जाते हैं उनको देसते हुए भारत में उद्योग धंधो | 
विकाप्त सतोपजनक नहीं रहा है। बडे उद्योगों को बात तो छोडिए, कुदीर त. 
ग्राम उद्योग जो प्राचीन भारत की पथ व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान ुलऐ 
उनका भी एक प्रकार से विनाश हो गया । पिछले कुछ वर्षो मे सरवार उनके पृ 
निर्माण पर जोर दे रही है। 

(६) पू जो को कमी--देश मे पू जी का सचय तथा राष्ट्रीय बचत की स्यि 
सस्तोपजनक नही है। साथ ही वेक आदि साख सम्शाग्रो का भी पुरी तरह विक 
नही हुमा है । शी 
(७9) भूमि तथा सम्पत्ति का असमान दितरण '- देश मे प्राशिक ₹ 
सामाजिक ग्रसमानता स्पष्ट तथा ध्यापक सर्प से देसने को मिश्वती है। जहा 
प्रोर धनी पृ जीपति तथा जमीदार वर्द के लोग है' वहा दूसरी शोर भारी सख्या 
ऐसे लोग भी पाये जाते हैं जो बहुत गरीब ठचा पिछड़े हुए है भौर सेव हो शं।५५ 
के शिकार रहे हैं । भूमि होन व्यवितयो की सब्या भी बहुत झधिक है । 

(८) सामाजिक तथा धामिक संस्याप्रो' का प्रभाव- भारत में सामाहि 
सस्याये जैसे जाति प्रया, संयुक्त परिवार वो प्रया श्रार्दि वा देश की श्रर्थ व्यवस, 
पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। लोगो के व्यवस्ताय तथा उनके जीवन की विधि प्रादि ८ 
जाति प्रथा की स्पष्ट छाप देखने को मिलती है इसके प्रतिरिक्त, घार्मिक विचार 4९ 
तथा सामाजिक रोति रिवाजों का भी भारतीय अर्थ व्यवस्था पर गहरा प्रभ। 
है। ग्रभी नक लोगो के हृष्टिफोश मे व्यापक रुप से वह दृष्टिकोण उत्पन्न नही ८ 
हैं जो देश के ग्राथिक विकास के लिए परम झावश्यक है। 

राष्ट्रीय श्राद पर प्रभाव-- उपरोवत विवेचन से यहें स्पष्ट है कि भारत «४ 
राष्ट्रीय आय के कम होने का एक प्रमुख करण यहा की भ्र्थे व्यवस्था का प्रसन्तुलि 
होना है । कृषि इस प्रवार का व्यवसाय नही है जो अकेले इतनी वडी सख्या के भा 
को सभाल सके । अधिकतर किसान साल में कई महीने तक बेकार रहते हैं । कुटी 
तथा ग्राम उद्योगो की कमी के कारण समस्त ग्रामाण जनता को पूर्ण रोचगार न 
मिलता । इसका रफ्ट्ट्रीय आ्राय पर बुरा प्रभाव पटता है दुर्भाग्य की बात यह है है] 
जिस देश में ७० प्रतिशत व्यक्ति कृषि कार्य करते हो वहा भी खाद्य नव तथा 4 
यक्क वस्तुओं की कमो पाई जाये । 

जहा तक उद्योग घबो का परन है उनका विकास बहुत मन्द शति से हुआ 
यद्यपि देश की परिस्थिति छोटे तथा बड़े उद्योग घघो के विकास के लिए बह 
उपयुक्‍त है। देझ्ञ मे पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक साधन पाये जाते है 77 
परिस्थितिया भी अनुकूब है' | कारण जो भी हो उद्योग धघो के विकास के ५ 
का भारत की राष्ट्रीय श्राय पर बहुत बुरा प्रभाव पडा है। अन्य देशों मे पिछले ५ 


या ६० वर्ष की भ्रवधि मे वहा की राष्ट्रीय आय कई गुना बढ गई है । 
१ 
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कहने का तात्पयें यह है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए कृषि की 
त्यादनझीलता को वढाना आवश्यक है क्योकि एक विक्सित ग्रथ व्यवस्था में अनाज 
था कच्चे माल की आवद्यकताओं को पूरा करने क॑ लिए ऐसा करना आवश्यक है । 
प्तके साथ ही निकट भविष्य म वेदोजगारी तथा अद्ध रोजगार को समस्या को हल 
'रने के लिए कुटीर ठथा ग्राम उद्योगो का विकास अति ग्लावश्यक है। इससे कृषि 
र से जनसख्या के भार को कम करने में सहायता मिलगी। अन्तिम समाघान बड़े 
माने के उद्योगों तथा तृतीय श्रेण्यी के व्यवसायों के विकास के द्वारा ही हो सकता है। 

बर्तमान स्थिति को देखते हुए हम कह सकते है "के जिस गति से प्रचत्र्पीय 
गैजनाग्रो पर काम हो रहा है उमके परिणाम स्वरूप भारत की राष्ट्रीय आय में २० 
॥ २८ प्रतिशत की वृद्धि होना स्वाभाविक हा है ! जन सख्या की दुद्धि की दर तथा 
प्रन्य बातों को देखते हुए यह मानना पडेया कि अगले बीस वर्ष म भी क्ृपि म काम 
रे वालों का प्रतिशत भाग ६० से कम नहीं हो सकेगा । हमारी राष्ट्रीय सरकार 
देश की प्र॒थे व्यवस्था के सन्तुलित विकास के हेवु दूसरी पचरवर्षीय योजना भे उद्योगों 
के विकास पर झधिक महत्व दिया है और यहू एक उत्साड़ वर्धक वात है। 


अध्याय ? 


भौगोलिक पृष्ठ भूमि 


१-८ क्रम ३--भारत को भौगोलिक परिश्यितियों का उल्लेख करते हुए यह स4- 
कोलजिए कि उनका भारत के प्राथिक विकास पर कया प्रमाव पडा है ? 
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उत्तर--विसी देश की भोगोलिक परिस्थितियों का अर्थ उस देश की स्थिति 
जनवायु, मिट्टी की बनावट, नदिया तथा पर्वेत, खनिज पदार्थ वन सम्पत्ति तथा समुद्र, 
तद इत्यादि से होता है॥ कसी भी देश का आाथिव विकास वहुत कुछ वहाँ की, 
प्राकृतिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों पर द्वोता है। देश की कृषि, उद्योग-धन्धे, 
व्यापार तथा लोगो के रहन-सहन का स्तर, यह सव वार्ते भौगोलिवः परिस्थितियों ' 
पर ही निर्भर होती है । भारत के झआाधिक विकास पर यहाँ के प्राकृतिक साधनों और 
ग्रैयोलिक परिस्थितियों का क्या प्रभाव रहा है यह जानने से प्रूवं हमे इस बात का 
पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये कि भारत की भोगोलिव स्थिति क्या है और भारत । 
में कौन से प्राकृतिक सांघत कितनी मात्रा में पाये जाते है। निम्नलिखित वर्णानसे 
हमे यह जानने मे सहायता मिलेगी कि वास्तव में भारत का ब्राथिक विकास यहाँ की 
भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक साधनों पर बहुत कुछ निर्भर है । 
प्राकृतिक स्थिति (१४४(ए४) 5॥0907)--भारत गणराज्य का कुल । 
क्षेत्रफल लगभग १२३०००० वर्ण मील है जो उत्तर-दक्षिण मे दो हजार तथा पूर्व 
पश्चिम में १७०१ मील तक फ्ला हुआ है भारत के उत्तर में हिमालय पहाड को 
श्रेणियाँ है जिनका भारत के झ्राथिक जीवन से घनिप्ठ सम्बन्ध है। भारत के दक्षिण 
में समुद्र है जो प्रव सागर तथा वाल वी खाडी से घिर! हुग्रा है इस प्रक्नार भारत 
के तीन ओर समुद्र हैजो पानी के रास्ते भारत को ससार के प्रस्य देशो से 
मिलता है। 
भारत को तीन मुख्य प्राकृषिक भागों में वाँठा जा सकता है (१) उत्तर का 
पहाड़ी प्रदेश (२) गगा सिंध का मंदान (३) दक्षिणी पठार तथा पूर्वी और परिचिमो 
समुद्र तट । 
(१) उत्तर वा पहाड़ी प्रदेश:-- उत्त र मे हिमालय की 'ट् खलाए भारत की 
उत्तरी सीमा पर लगभग १६४५० मोल तक फैली हुई हैं प्रौर भारत को एश्विया के 
अन्य मांगो से पृथक करती है । हिमालय भारत की रक्षा करता है जलवायु तथी 


॥| 
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«पा दो प्रभावित करता है और कई महत्वपूर्ण नदियाँ प्रदान करता है। इसके 
- लिरिक्त हिमालय पर पाय जाने वाले बन भारत को लकडी के ग्रतिरिक्त भ्रन्य बहुत 
। आवश”क पदाथ प्रदान करता है । 

(२) गरड्धा गौर सिछ का मैदान --यह वह भाग हैं जिसमे सवसे अधिक 
गनसख्या का घनत्व पष्या जाता है। गद्भा विध तथा ब्रह्मपुत नदियों से घिरा हुमा 
वह भाग पूर्व-पडिचम मे लगभग १५०० मील लम्बा और उत्तर-दक्षिण मे १५० 
वोच् चोड़ा है। यह मैदान बहुत ग्रश्रिक उपजाऊ है और कृषि के लिये सबसे झ्धिक 
उपयुक्त है । सिंचाई की सुविधाओं के कारण ग्राथिक दृष्टि से यह भाग भारत के 
लिये बहुत अधिक महत्व रखतः है 
| (३) दक्षिण का पठार--बह भाग दक्षिण भारत में झामिल है भौर समरद्र 
को सक्षह से इसकी औसत ऊचाई लगभग २००० फोट है । पूरब में पूर्वी घाट तथा 

(श्चिम में पश्चिमौ घाट से घिरा हुआ है । नमंदा ताप्ती महानदी कृष्णा कावेरी 
आदि नदियाँ इसमे से होकर बहती हैं । यह भाग कृषि के भतिरिक्त खनिज पदार्थों 
से भरपूर है भ्रौर देश के लिये इसका बढ़त अधिक झ्ाथिक महत्व है । 

नदिया भारत में नदिया का बहुत अ्रधिक महत्व है क्योकि खेती के लिये 
इनसे जल प्राप्त होता है और सिंचाई के लिय नहर निकाली जाती है । इसके अतिरिक्त 
नदियों से जल विद्युत उत्पन्न करने का कार्य भी लिया जाता है) कुछ नदिया 
यातायात के लिये जलमार्य प्रदान करतो हैं । हिमालय से निकलने वाली नदियों मं 
गज्जा यभुना आदि प्रसिद्ध हैं इनके भ्रतिरिक्त ममेंदा ताप्ती, कृष्णा कावेरी गोदावरी 
दथा महानदी झ्रादि भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं ॥ नदियों का भारत के प्राथिक 

“बव पर गहरा प्रभाव है। 
जलवायु -- भारत मे लगभग सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है जिसका 
* यह है कि भ रत मे लगभग सभी प्रकार की फसलें उत्पन होती है भौर 
सभी भ्रकार की वनस्पति यहा पा$ जाती है इस प्रकार कृषि के ग्रतिरिक्त उद्योगों 
के लिये विभिन्न प्रकार का कच्चा भाल तो प्राप्त होता ही है सांध ही लोगो के 
स्वास्थ्य और कार्य-कुशलता पर भी जलवाय का गहरा प्रभाव पच्ता है । 

वर्षा - भारत के सभी भागों मे समान रूप से वर्षा नहीं होती । कुछ भाग 
जैंसे आसाम बगाल पदिचिमी घाट तथा दराई के भाग ऐसे है जहाँ बहुत अधिक 
वर्षा होतो है दूसरी झर राजस्थान तथा पजाब के कुछ भागो मे बहुत कम वर्षा 
होती है । देझ के अन्य भागों मे समान रप से पर्याप्त मात्रा म॒ वर्षा हो जाती है । 

वर्षा का मुख्य समय जून से सितम्बर मास तक है। भारत में वर्षा मुख्य रूप से 
मानसून के कारण होती है जिसकी सबसे बडी विशेषता उसकी ग्रनिद्दिदतताः है । 

बन --वन भारत की सबसे बडी सम्पत्ति है। वे जलवायु व वर्षा पर 


प्रभाव डालते हैं । मिट्टी के कटाव को रोकते हैं ओर अन्य प्रकार की वस्तुए प्रदान 
करते हैं । 


१० ] भारतीय गअर्थच्यासत्र सरल ग्रध्ययन 


तय अन्य देशो की भी सहायता कर सकेगा और इस सदका श्रेय बहुत कुछ भारत 
| भौग्ोतिक परिस्थ्रितियों भौर प्राइृतिक साधनों को होगा। 

प्रइनन ४--भारत का श्राथिक्त विकास उसके सामानिकि वातावरण पर कि 
अर निर्भर रहा है. स्पष्ट कीजिए ॥ (आगरा <७ लखनऊ ४६) 
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है उत्तरः--भनुप्य एक सामाजिक प्राणी है उसके आधिक जीवन पर समाज वी 
रिचना, सामाजिक रीति-रिवाज, सामाजिक सस्याझ्रो तथा धर्म इत्यादि का गहरा 
प्रभाव पटता है। प्राचीन समाज के सगठन के झ्ननसार ही देश की अर्थ व्यवस्था 
ढलती रहती है | सामाजिक और धामिक सम्थाओं का जितना गररा सम्बन्ध भारत 
के श्राथिक विकास से रहा है उतना ज्ञायद किसी अन्य देश का रहा हो । आज भी 
भरतवासिय, का आर्थिक जीवन बहुत कुछ यहा की घामिक झौर सामाजिक सस्याओं 
स्‌ प्रभावित है यद्यपि पुरानी परम्परायें और सगठन अब एक नये रूप मे उत्पन्न हो 
रहे हैं । भारत की ग्राथिक समस्याओ का उचित ज्ञान प्राप्त करने के लिये हमे यहा 
की सामाजिक और धामिक सस्याग का पूरा ज्ञान होना चाहिये । आचीन समय से 
भारत के लोगों में इन सह्थाओं के प्र भाव के कारएणा एक विशेष प्रकार का आधिक 
इृष्टिकोण विकसित होता रहा है जिसमे आ्राध्यात्मिकता सासारिक सम्पदा के प्रति 
उदासीनता, परलोक़वाद ग्राम व्यवस्थो! तथा कृषि-प्रधानवा पचायतो का महत्व 
छोटे-छोटे >द्योगो की प्रघानता तथा आर्थिक क्षेत्र मे धामिक भावनाओं को प्रधानता 
इसकी मुस्य विशेषताएं रही है। भारत की घामिक और साम्राजिक सस्थाप्रों मे 
निम्नलिखित आ्थिक दृष्टि से उल्लेखनीय हैं । 
(१) जाति प्रथा ((956 5५5(६7))--जाति-प्रया प्राचीन भारत की दर्य 
) व था का ही एक स्वहप है जो समय और परिश्थितियों के कारण ग्हृत कुछ 
परिवर्तित हो गया है। वेणों व्यपस्था म करप्व के अनुसार जातिया बनी थी और 
श्रम त्रिभाजन इसका मुख्य आधार था। आरम्भ मे केवल चार जातिया बनी यी 
किन्तु धीरे-धीरे उन्‍्हीव असल्य जातिथों और उपजातियो का रूप घारण कर लिया | 
यदि हम जाति की परिभाषा करना चाहे तो हम कह सकते हैं कि यह किसी विशेष 
व्यवसाय से सम्बन्धित व्यक्तियों तथा कुट्रम्वों का वह समूह है जो अपन को किसी 
बर्ण का भ्रग अथवा छिसी प्रसिद्ध पूर्वज को सवाद मानता है और उसके रीति-रिवाज 
तथा बिबाह इत्यादि अपनी जाति की परम्पराजों के अनुत्तार होने हैं। मनुष्य के 
सामाजिक झ्रौर आधिक जीवन पर जाति का कठार वन्धन रहता है ओर वह दासादी 
से उसका उललघन नही कर सकता । हैं 
जातिया मुख्य रूप से श्रम विभाजन के आयार पर वनती हैं जैसे सुनार, 
लुहार, वड़ई, बाई, धोंदी, कुम्हार इत्यादि ॥ एक निश्चित प्रकार का काये करन वाले 
लोग' उस जाति से सम्बन्धित रहते है। वे उसे छोडकर दुधरी जाति म झामिल नही हो 


७ री 
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सकते । उनका व्यवस्ताय तथा रोजगार जन्म से ही निश्चित हो जाता है । 

कुछ जातिया कौम पर भी आधारित होती है जो चीन समय से; 
कोम (२४८८) से सम्बन्धित होती हैं और उसी के अनुरूप उनका जीवन, 7 
ठ्था रीति रिवाज बने हुए होते है' जमे उत्तर प्रदेश मे भाट तथा चेरू प्रौर पजाब « 
राजस्थान में जाट गूजर तथा मेव इत्यादि । 

कुछ जातिया इस प्रकार भी वन जाती है| कि कसी धामिक मत अ्यवा ९ 
को मानने वाले अयवा किसी घा्मिक नेता के झनुयायी एक प्रथक समूह बना लेते 
और बह एक प्रकार की जाति बन जाती है। 

जाति प्रथा के लाभ 'हैतएथा28९5 0 ८छ&७6 $एशशार-- ५ 
ध्यववस्था से हम । अ्रतेको ल'्भ प्राप्त होते है । जिनके कारण ही हम झ्पनी «० 
भलो प्रकार एवं सुगमता से कर सकते है । नीचे हम इन लाभो पर प्रकाश डालेंगे। 

(१) जाति प्रथा मे ही श्रम विभाजन को प्रोत्साहित क्या और इसकी ५ 
में पटायक सिद्ध हुई जाति प्रथा स पैतृक व्यवसाय वी पूर्ण रक्षा होती रहती 
जिसका प्रत्यक्ष परिणाम यह निकला है कि श्रम की बाय॑ बुशलता मे वृद्धि होती है । 
यही कारण है कि भारतरप में कुटीर उद्योग धघो का इतना अधिक महत्व है । 

(२) प्राचीन समय में ज्व शिक्षा सस्याग्रो का पृणतया विकास न हो पाया था 
तत्र बचपन स ही मानत्र अपने घर का काम सीखता था और उसमे निपुण हो जाता | 
था इससे यह ला- होता था कि उपकी काय॑ क्षमता बढती थी। 

(३) पंतृक व्यववाय होने के कारण व्यंवसाय मे वृद्धि होती है इससे कुद्वम्व 
के व्यवसाय अथवा शिल्प की ख्याति उसकी व्यवसायिक उन्नति में सहायक होती है । 

(४) जाति प्रथा के करण ही प्रत्येक व्यक्ति का धधा उसके जन्म से हू 
निश्चित ही रहता था उसके अधिक सोचने की आवश्यकता नही होती थी तथा बडा 
होकर प्रपने धधो की उन्नति पे प्रयलशील रहता था। 

(५) जाति प्रथा के कारण कोई भी व्यवित बुरा काम करते हुए डरताथ 
क्यो कि उसको यह भय थ। कि कही वह जाति से निकाल न दिया जाये । 

परन्त्र इसने लाभ होने पर भी व्यत्रितमत उत्साह को काफी ठेस पहुची । इन 
सब लाभो की प्राप्ति हमको केवल प्राचीन समय मे ही थी। आधुनिक युग मे इस 
से कोई भी लाभ नही है वरव्‌ हानि ही है वर्नगान समय मे इससे राष्ट्रीयता को भी 
चोट पहुचती है। 

जातनित्रया के दोप (0590ए2॥98865 06 0०७४8 59 ४/॑८व) -वतंमान 
समय मे जाति प्रथा का रूप विगड गया है घर घर में छुप्नाहूत की बीमारी है। 
ज तियो में उपजातियों का जन्म हुआ और इसका परिणाम यह हुआ कि ग्राज भारत 
में तीन हजार जातिया है -नसे उन्नति में बग्घा पड़ती है। 

(१) इससे र जनतिक एकता का विनाश्व होता है और देश ो प्रत्येक जाति 
एक दूसरे के तहयोग के स्थाव पर शत्रुता की भावना रखती है। 


श्र भारतोब अर्थशास्त्र सरल अ्रध्ययत 


| (२) जाति प्रथा से मजदूरों मे एकता नही रहती कक्‍्योंक्ति सव जातियों के 
।जणिदूर श्रमिक सघ के सदस्य नट्टो दनते और इससे मिल मालिकों को श्रम्िक्रो का 
ऐपण करने का अवसर मिलत; है | 
पं (३) जाति प्रथा म मनुन्‍्य केवल अपना जातीय व्यवसाव ही करता है इससे 
#मकीगतिशीलत/ को हानि पहुँचदी है । 

(४) इससे अनावश्यक व्यय होता है क्योकि प्रत्यके जाति में विवाह, जन्म 
सुत्यु के ग्रवसर पर रीति रिवाज के अनुसार अधिक घन व्यय करना पटता है । 
| (५) जाति हथा मे प्रत्येक जाति को व्यवसाय सीमित रहता है इससे एक 
जाति के लोग दूसरे व्यवसाय मे पू जी नही लगाते ॥ झ्त इसका पूंजी की गतिभीलता 
'पर भी प्रभाव पड़ता है । 

(६) ऊँची जाति के लोग हाथ का काम करवा उचित नहीं सभभते इससे 
श्रम शक्ति का विनाश होता है इसस राष्ट्रीय सम्पत्ति मे वृद्धि भी नही हो पाती । 

श्राजकल शिक्षा के प्रचार के कार जाति प्रथा की बुराइयो को भली प्रकार 
जाना जा सका है। कितु जाति प्रथा चो जडे' हमारे समाज में इस प्रवार फंली है 
कि उनको उखाड़ कर फेंहना कठिन कार्य है । 

संयुक्त कुड्स्ब प्रणावी (30 थिए॥9 59588॥) ->सयुकत परिवार 
प्रथा का हिन्दू समाज में एवं विश्येप स्थान एवं महत्व है। इसक अन्तर्गत परिवार 
के सब व्यक्ति पीढिगरो तक एक ही कुद्रुम्ब मे रहते हैं ठथा उनझ्आा खान पान भी सश्मि- 
लिच रूप से होता है यदि कोई व्यवित कुटुम्ब से ग्रलग रहता है तो उसको बुरा समभा 
जाता है | कुटुम्ब की देख भाल का भार परिवार के सबसे वृद्ध मनुष्य पर रहता है । 
कुटुम्न के सब व्यक्ति अपनी आय उसी ब्यवित का देते हैं । इसके ग्रापस्न में प्रेम एव 
सहकारिता की भावना का विक्रास होता है। 

सयुक्त परिवार के गुण (20 ए2॥9283 ० व0एां शिय]ए ३५४श7) 

(१) इससे खर्च से किफायत होती है। सब व्यय एक साथ होने के काप्ण 

६. जाती है। 

(२) परिवार में सवको अपनी योग्यता अनुसार काम मिल जात। है जिससे 
पालन पोषण सुगमता से हो जाता है । इससे श्रम विभाजन कौ तथा कतेंब्य प छत 
को धोत्साटन मित्नता है । 

(३) सयुवत परिवार नागरिकता क्री प्रथम सीढी है इसए सहयोग एवं एकता 
को प्रोत्साहन मिलता है 

(४१ इससे खतो को छिन्न मिन्‍न तथा टुकड़े होने से बचाया ॥ सकता है । 

(५) इस प्रथा से घत के सचय को भी अधिक प्रोत्साहन मिलता है । 

(६) इसमे सभो अनाथ अन्धों एवं विधवाओं का भी पालन पोषण अयसानी 
से हो जाता है और सभी की प्रतिष्ठा वनो रहती है । 


भौगोलिक पृष्ठ भूमि ६९३ 


संकक्‍त परिवार के दोष (एॉ0ए४792९5 णी ]णाा वि 
$9४९॥0) --उपरोक्त लाभ होते हुये भी इस प्रण्णली मे अनेक हानिया पाई जादी € 
ग्राधुनिक युय मे अष्थिद विक्मम के लिए यह प्रणाली वाधा सिद्ध हो रही है । 
इसकी हानिया निम्नलिखित है । 
(१) इसका मख्य दोए यह है कि श्रम त्री गतिशीलता का ह्वास होता है 
बयो कि परिवार के व्यक्तियों को किसी पकार की चित्ता तो होती नहीं इस कारण 
वह घर पर ही पड़े रहते हैं । 
(२) इसमे व्यक्ति को भ्रपती उन्नति करने का अवसर नही मिलता । परिवार 
के लोग उप्तके विकास में बाधा उत्नन्तर करते हैं उसे श्रपवी इच्छा के अनुसार न्यव- 
साय चुनने की स्वतर>ता नही होती । 
(३) इस प्रणाली से यह थी हानि है कि परिवार वे सयर व्यक्ति कार्य नहीं 
करते तया इसमे समाज निर्वतता की ओर जाता है क्योकि व्यय प्रधिक और आप 
कम । 
(४) प्तयुकत परिवार मे स्त्रियो को सव्ते पर्दा करना पडता है इससे उनके 
स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पदता है इसमे शिक्षा को भी प्रोत्माहन नहीं मिलता । 

आजकल जब्रकि देश सब क्षेत्रों मे उन्‍त्ति कर रहा है, देश के श्रौद्योगिक 
विकाप्त तथा प्रावागमन के साधनों भी उपलब्धी के कारण शथ्रमिक्रों मे गतिशीलता 
बढ़ती जा रही है। भ्राधुनिक युग म शिक्षा के प्रसार के कारगा इस प्रणाली का 
बिनाघ होता है । 

उत्तराधिकार का नियम (.3% 0]॥/(6708) -सयुक्त कुद्ुग्व प्रणाली 

का उत्तराधिक री के नियम से घनिष्ठ सवध है और इसका हमारे भ्राथिंक जीवन पर गहरा 
प्रभाव है। हमारे देश म उत्तराधिका र के दो प्रमुख निवम हैं। प्रथम जो व गाल मे प्रच- 
लित है-इसके भ्रनुसार पिता की मृत्यु के वाद लडके जायदाद के मालिक होते हैं । जायदाद 
का बटवारा भाईयों मे होता है परिवार का मुखिया जायदाद का मालिक होता है वह 
चाहे उसे वेचदे या श्रोर जायदाद खरीद ले । इसके अनुसार स्प्रियो को उतका हक 
नही मिलता। दूसरे प्रकार का नियम वगाल को छोड़कर सम्स्त भारन मे प्रचलित है । 
जिसके अनुसार पिता के होते हुये, जायदाद पर सभी सदस्यों का अधिकार होता 
है परिवार का मुखिया सम्पत्ति की देखभाल करता है। सदस्य की इच्छानुसार जाय- 
दाद का वह वटवारा हो सकता है । पुत्र जन्म लेते ही जायदाद का हिश्सेदार बन 
जाता है हिन्दू एवं मुसलमान दोनो हो समाजो में रुमात्ति का विभाजन होता है 
जिसका प्रभाव देश के आथिक विकास पर पडता है। ग्रभी पिछले कुछ वर्षों मे सर- 
कार ने उत्तराधिकार के वपनून को नये घिरे से वन्ाया जिसके अनुसार हिन्दू परिवारों 
म पुर्तो के साथ साथ पुत्रिया को भी पिता की सम्पत्ति में समान अधिकार प्राप्त हो 
गय है । इसका रियो की झार्थिव ८शा १२ गहरा प्रभाव होगा। 


डे ] भारतोंय प्र्यझास्त सरल प्रध्ययन 


उत्तराधिकार के नियम का सबसे बडा आर्थिक प्रभाव यह है कि वैमनस्थ 
घर नही कर पाता क्‍योंकि छोटे बडे सबको अपना भाग सुगमता से मिल जाता है 
इससे समाज में पू'जीवाद को भी प्रोत्साहन नहीं मिलता और सत्र पूर्णो रूप से भ्रपने 
रो पर खडे हो जाते हैं उनको एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता ?ै इसका 
मुख्य दोष यह है कि पू जी के ब टवारे से कोई भी सदस्य बडा कार्य नहीं कर पाता 
क्योकि पू जी को एकत्र करना एक समस्या हो जाती है इससे मुकदमेबाजी को भी 
प्रो साहन मिल्लत्षा है तथा खेत छोटे २ हो जाते हैं जिन पर वैज्ञानिक ढग से खेती 
' नही हो पाती और इससे प्रेंदावार बहत कम हो जाती है और देश की झ्रारधिक 
स्थिति ख़राब हो जाती है । 
ग्र'म पच्ायत था|] 86 ?८व8ए25)- मारत मे ५ लाख से भी 
अधिक गाव हैं । प्राचीन समय मे ग्राम दी देखभाल के लिए पचायतो का संगठन 
किया जाता था पचायतो से सामाजिक सगठत बना रहता है वास्तविकता मे यह 
बात सत्य है कि पचायतें एक छोटे रूप से राज्य की सभी विशेषताये रखती हैं शोर 
यदि सरकारी प्रवन्ध वहा से हटा लिया जाय तब भी यह अपने सदस्यों की रक्षा के 
लिये काफी है । इतका विनाश अग्रेजो के श्राने से हुप्मा परन्तु इसके महत्व को 
महात्मा गाधी एव आजकल हमारी सरकार ने समझा है । १६४८ मे उत्तर प्रदेश 
भें पचायत राज्य कानून पास किया गया और अन्य राज्यो ने भी इस लक्ष्य की प्राप्ति 
के लिए प्रयत्न किये हैं एवं किए जा रहे हैं । 
अन्त मे हम कह सकते हैं कि भारत के आधिक ज्गठन तथा विकास पर 
धर्म, रीति रिवाज सामाजिक परम्परा का भाव बहुत अ्रधिक पडा है | जातीयता, 
धार्मिक ग्रन्धविश्वासों के कारण ही हमारे देश का हनन विदेशियों हारा हुआ 
परन्तु श्राज का भारत इन सब वन्धनो को तोडने मे प्रयलनशील है और श्रार्थिक 
उन्नति के पुद्य पर अग्नसर है। 
प्रवत 7 व कक पे 0 का 7 एक घी देश है जिसमे निर्धन लोग [9 
सत्यता पर प्रकाश डालिए। ३११४० | (राजपुतादा १६५१) 


#बूष्भेंड 345 & शादी ००००४ उंण्प्ब्ार्त छए ००२ फुठफ़ा6 ? [0)5९७६४$ 
फल 9०४९ डॉश्लॉसफ था. 
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भारत के प्राकृतिक साधनों का वर्णन कीजिए और बडे कि कित कारणों 

से इनका पूरी तरह विकास नहों हो सका ॥ ए० 27 * (श्लागरा १६५४) 
088०च0७ फ॥९ ]ए४४७०७]  रि९४०४१८९६४ ०६ [8094 ए७४ 9३४८ ॥086९9 7०६ 

थक 9709०४ए €हफ्र गांव्ते 2 (497० 2964) 
उत्तर --भारत एक विशाल देश है जो यद्यपि निर्धन है किन्तु यहा लगभग 

वे सनी प्राकृतिक साधन पाये जाते हैं जो किसी भी देश के झाथिक विकास के लिये 
आ्रावश्यक हैं। इन प्राकृतिक साथवो का समुचित विकास न होने के कारण भारत 
के लोग निधन है और मुख्यत. खेरी पर अदता जीवन व्यतीत करते हैं। बेस 
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७० प्रतिद्यत कोयला प्राप्त होता है। ऐसा अनुमान है कि भारत में तुल ६०००० 
लाख टन कोयले का भष्डार है जिसमे से ६००० लाख टन उत्तम श्रेणी का कोमला 
है ! भारत मे इस समय लगभग १००० कोयले की खानें हैं जिनसे ३४० लाख टन 
कोयला एक वर्ष मे निकाला जाता है। भारत सरकार मे कोयला उद्योग को एक 
लोकहितकारी उद्योग घोषित किया हुम्रा है। १९४६ में फरिया के पास एक इंघन 
अनुसन्धान केन्द्र [706] [२६४८४४०ी [79/पा८) की स्थापता की गई जिसका 
उद्दे इय कोयले की खानों की जाँच करना तथा कोयले के उत्पादन से सम्बन्धित 
अनुसन्धान कार्य करना है। भारत मे प्रति व्यक्ति कोयले का उत्पादन भ्रन्य देशो की , 
अपेक्षा बहुत कम है ॥ कोयला उद्योग की उन्नति के लिये (एक कोयला बोई की 
स्थापना भी की गई ।फ्सा लोभिला लीठ 9 ०एचप ० भी। ए त्रभाष्ठ व 


(२) मैंगवीज़--मैंगनीज के उत्पादन में रूस को छोड़कर भारत का ससार 

महज पद की मान, दूसरा स्थान है इसका उपयोग स्पात के बनाने मे किया जाता है। मध्यप्रदेश मे 

च व ब्न्गाडजमूा, 

संसादूआ संदसे अच्छी मेंगनोज को सानें हैं । इसके श्रतिरिक्त विहार, वम्वई, मेद्रे से, 

उड़ीसा, राजस्थान ग्रादि राज्यों मे भी यह घातु पाई जाती है। श्रमेरिका तथा अन्य 

योरोपीय देश इसके मुझ्य ग्राहक हैं श्रौर इका अ्रधिक्राश भाग विदेशों को निर्यात 

कर दिया जाता है। भारत मे कुल ११२ करोड टन मैंगनीज के भण्डार का अनुमात 
है जिसमे से लगभग १० बरोड़ टन मध्य प्रदेश तथा बम्बई राज्यों में है । 

(२) प्रश्नक--भाश्त ससार में इसका सबसे बडा उत्पादक है और ससार की 
लगभग 5५० प्रतिशत आवश्यक्ताशों को पूरा करता है। भारत की कुल निर्यात 
में से लगभग ७० प्रतिशत ग्रमेरिका को जाता है दूसरा बडा ग्राहक इज्जुलैंड है। 
इसकी अधिकाश सानें विहार राज्य में पाई जाती हैं। इसके बाद मद्रास तथा राज- 
स्थान का नम्बर है ॥ इस धातु का मुख्य उपयोग विजली से सम्बन्धित उद्योगों मे 
होता है । यह लगभग ३३०० वर्ग मील के क्षेत्र मे पाया जाता है । 

(४) लोहा--भारत म॑ बहुत बडी मात्रा में कच्चा लोहा पाया जाता है। 
भारन में फच्चे लोहे के कुल भण्डार का अनुमान २१०० करोड ठन सगाया गया है | 
जब तक देश मे लोहे के बडे कारखाने स्थापित नही होते ओर देश में कच्चे लोहे की 
खपत नहीं बढती उस समय तक भ्रकार जापान आदि देशो को लोहे के निर्यात को 
विशेष प्रोत्साहन दे रही है। विहार, उडीसा, मध्यप्रदेश, मैसूर इसके मुख्य केन्द्र हैं। 
इस खनिज पदाय॑ के उत्पादन मे भारत को गोखपूर्ण स्थान प्राप्त है 

(४), पेड्लेल्,-- भारत, मे. पटेल, अशिक: म्यत्प, में, नद्टी, प्पाण, जाहा,।, यउ्णता, 
राज्य में डिगबोई नामक स्थान पर तेल के दुए है जिनसे प्रतिवर्ष लगभग ४ लाख टव 
कच्चा तेल प्राप्त होता है जबकि भारत को वापिक आवश्यकता ५० लाख टन की 
है शेप विदेशों से आयात करके भारत भे साफ किया जावा है जिसका कारखाना 
बम्बई के पास ट्राम्वे नामक स्थान पर है। भारत सरकार के प्रयत्नों से कुछ विदेशी 
विशेषज्ञ भारत लाये ग्रये हैं जो तेल की खोज कर रहे हैं। इनक श्रनुततार पब्जाव 


० भारतीय अर्शासत्र सरल अध्ययत 
] 
'राजस्थान, बंगाल, उड़ीसा, मद्रात्त, आन्ध्र, केरल आदि राज्यों मे तेल्न प्राप्त होते 
[की सम्भावना है । ऐसी आद्या की जाती है कि निकट भत्रिष्य मे ऐसे स्थानों का पत्ता 
लगेगा जहाँ से भारत को अधिक मात्रा मे पैट्रोल प्राप्त हो सके ! 
(६) सोना--मँसूर राज्य मे कोलर नाम की खानो से लगभग सोने के कुल 
» उत्पादन का ६५% झाग प्राप्त होता है। ससार के कुल उत्पादन का केवल २१% 
>भारत में उत्पन्न होता है। कोलर की सोने की खानो का राष्ट्रीयकरण १६५६ मे 
कर दिया गया था । 
है (७) नमक--पर्चिमी दटवर्ती प्रदेश तथा राजस्थान में से बडी मात्रा मे 
| नमक प्राप्त होता है और नमक उत्पन्न करने बाले देशों मे भारत का ऊचा स्थान 
। हैं। भ्रपवी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद काफ़ी मात्रा में नमक भारत से 
' निर्यात भी होता है । 
। (८) इलमेनाइट--इस थधांतु के उत्पादन में भारत दिल भश्रतिदित प्रगति कर 
३ रहा है और सत्तार के प्रमुख उत्पादकों भें से है। यह सफेद रज्भ की घातु सीस के 
/ स्थान पर प्रयोग हो सकती है और मुख्य रूप से केरल राज्य मे पाई जाती है । भारत 
मे इस महत्वपूर्ण धातु का कुल भण्डार लगभग ३५०० लाख टन है जिसका अमी 
तक पूरी तरह से प्रयोग नहीं हो रहा है। भविष्य मे इसके समुचित विकास की 
आशा की जाती है । 

(६) मोनोजाइट-यह धातु भी केरल राज्य थाई जाती है। अणुश्चक्ति के 
लिये इस पदार्थ को सुरक्षित रखना अति आवश्यक है।॥ ! 

(१०) क्रीमाइट--भारत में कच्चा क्रोमाइट पर्याप्त म्गत्रा में मिलता है! 
लगभग २ लाख टन उच्च श्रेणी का तथा ११९२ लाख टन निम्न श्रेणी का भण्डार 
भारत में है। बिहार, वम्बई, मद्रास, मैंसूर, उडीसा तथा काश्मीर आदि राज्यो मे 

« पाया जाता है । 

(११) मंगनेसाइट--इसका प्रयोग सीमेट, सीसा, कागज, रवर तथा हवाई 
जहाज उद्योगो मे होता है। यह मद्रास, बिहार, कारमी र, मैसूर, राजस्थान तथा उत्तर 
प्रदेश मे पाया जाता है। नवीनतम प्नुप्रान के अनुसार इपके कुल भण्डार 5३५ 
लाख टन हैं। 

(१२) बाक्साइट--इस पदार्थ की खानें समस्त देश मे फेली हुई हैं। यह 
पैट्रोल साफ करने तथा उससे सम्बन्धित उद्योगो में प्रयोग होता है ग्रौर ऐलमोनियस 
बनाने में भी प्रयोग होता है । भारत मे लगभग २५० लाख टन बाकसाइट के भडार 
पाये गये हैं । 

(१३) रुण्पप--झह अधिक साझा से चही पाया आता) प्रतिवर्ष ३ लाख 
७९ हजार दन तावा प्राप्त किया जाता है जो देश की ब्रावश्यकताञ्ो को देखते हमे 
बहुत कम है। शेष बाहर से मग्राना पडा है। इसकी खान राजस्थान, बिहार आ्राश्न 
प्रदेश में पाई जाती है । 

(१४) चूने का पत्थर--यह मुख्य रूप से सीमेट बवाने तथा इमारतें झदि 
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बनाने में प्रयोग किया जाता है। यह विहार, मध्य-प्रदेश, राजस्थान में पाया 
जाता है। 
(१५) जिपसम--इसका प्रयोग सीमेट तथा प्लास्टर भादि बनाने मे होता है। 
यह मद्रास, राजस्पान तथा हियचल प्रदेश में पाया जाता है। 
(१६ सीसा--यह कम मात्रा में प्राया जाता है जिसकी खानें केवल एकाघ 
स्थान पर ही मिलती हैं । 
उपरोक्त खनिज पदार्थों के अतिरिक्त अन्य वहुत से खनिज पदार्थ भारत में 
पाये जाते हैं जिनका वर्णन यहा आवद्ययक नहीं है । 
खनिज पदार्थों के भावी विक्नस की समस्या 
हम यह देख चुके हैं कि भारत खनिज सम्पत्ति को हृत्टि से बडा भाग्यशाली 
देश है प्नौर भारत के भूगर्भ मे इतनी बडी माना मे यह दोलत छिपी परी है जिसका 
हमे अभी तक पूरी तरह ज्ञान भी नही है। भारत के ग्रोद्योगीकरण के लिए इन 
खनिज पदार्थों का बहुत बडा महत्व है क्योकि इनके त्रिना बड़े तथा महत्वपूर्ण उद्योगों 
की स्थापना नही हो सकती । कोई भी देश खनिज पदार्थों को केवल भ्रायात करके 
अपनी ग्राव्द्यक्ताओो को पूरा नही कर सकता तथा आई क आान्मनिर्भरता की बात 
सोच भी नहीं सकता ! कोयला और लोहा वह मुख्य खनिज पद्य॑ हैं जिन पर 
प्रारम्भिक रूप से श्रौद्योगीकरग्य का प्रइन निर्भर है। दु ४ग्य का विषय है कि पिछले 
५० वर्ष के अनुभव के बाद भी सानो से खनिज पदार्थ निकालने के काम में टैक्सीकल 
कार्य कुशल्ता मे कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हई ) खानों की सुरक्षा को ग्रोर विशेष 
ध्य न नही दिया गया है और खानें खोदन के तरीके आज भी ऐसे है जिनमे वाफी 
बरबादी होती है। होना यह चाहिए कि जो पदार्थ इस समय किफायत के साथ न 
निकाले जा सके उन्हे भविष्य के लिए छोड दिया जाय। 
भारत सरकार के ६५६ के ग्रौद्योगिक नीति सर्बान्धित प्रस्ताव में प्रह बात 
स्पष्ट कर दी गई है कि खानें खोदने का कार्य भ्रव सरकरर स्वय करेगी । लोहे के जो 
नये कारखाने लग रहे है उनके सिये प्रतिवर्ष १९० लाख टन कच्चे लोहे को आवश्य- 
कता होगी जब कि कच्चे लोहे का वापिक उत्पादन इस समय कंबल ५० लाख टव 
है | इसी प्रकार ऐलमोनियम उद्योग के लिए ११२००० टन बाकसाइट की झावश्य- 
क॒ता होगी जब कि इसका वतंमान उत्पादन केवल ७५ हजार टन है! 
भारत सरकार ने विदेशी उिश्ेपज्ञों कौ सेवाग्रो को प्राप्त क ने का प्रयत्न 
क्या है जिससे भारतीय विशेषज्ञों के सहयोग से नई नई खानो का पता लगाया जा 
सके । इन प्रयत्नो से कई एक महत्वपूर्ण खानो का पता चला है जो भविष्य के लिए 
उपयोगी होगी | 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने इसे वात की झावश्यक्ता 
अनुभव की कि खनिज पदार्थों के विकास तथा उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम 
उठाये जायें और इस उदंइय से १६४८ मे एक कानून पास क्या । इसी प्रवार 
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१६४८ तथा १६५६ में ऑद्योगिक नीति के जो प्रस्ताव पास किए उनमे खलिज 
पदार्शे को स्पष्ट रूप से उद्योगो की भाति मान्यता दी और उ्हे केसद्रीय सरकार के 
निय॑* श्‌ में ले लिया | भारत सरकार ने प्राकृतिक साधन तथा वैज्ञानिक अनुसघान 
का मन्त्रालय भी स्थ पित किया है जो खानो तया खबिज पदार्थों की खोष आदि से 
सम्बन्ध रखता है । बडे उद्योगो को आवश्यक सूचना तथा सलाह देने के लिए १७४८ 
मे खनिज सूचना केद् (साशालव! पगरणित74"0 फ्रप्राट98पए) की स्थापवा 
की गईं है इसी वप इडियन ब्यूरो ग्रफ माउन्स की स्थापना की गई जो भारत सरकार 
के विशेषज्ञ तथा सलाहकार वे रूप में कार्य करता है ॥ 

दी जीयोलाजीकल सर्वे आफ इण्डिया का विभाग जौ १८४९ म॒ स्थापित 
हा था तथा इसने पिछले १०० वर्षों से स्तिज सम्पत्ति सम्बधी हमारे ज्ञाब में वृद्धि 
की और इस बात की छानत्रीन की कि वास्तव भ कितनी खनिज सम्पत्ति कहा-कहा 
पाई जाती है । इस विभाग की सेवायें वझेप रूप से गहस्वपूर्ो हैं । 

खनिज पदार्थों से सम्बन्धित टैक्नीक्ल शिक्षा प्रदान करने के लिसे १६२६ में 
एक संस्था धनवाद नामक स्थान पर स्थापित की गई थी जिससे प्रतिवष काफी सख्या 
में विद्यार्यी पास होकर निकलते हैं $ बनारस हिन्दू विश्ददिद्यालय म भी इस विपस 
की शिक्षा दी छाती है। 

भारत सरकार को खूमिज सम्दन्धी नोति-दूधरी पंचवर्षीय योजना में यह 
स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया है कि सरकार देश के भावी विकास मे खनिज ध्र्म्पत्ति 
से सत्नन्धित किस प्रकार की नौति पर चलेगी। इस नीति की उल्लेखनीय बात यह 
है कि ऐसे खनिज पदार्थों के भावी विकास का उत्तरदायित्व सरकार का रहेगा णो 
प्रा शक्ति, लोहा तथा म्पात, शोयला लिगनाईट, खनिज तेल मैंगनीज, क्रोम, 
जिप्सम गत्धक सोन", ताबा, सीखा, टिन, जस्ता, आदि से सम्बन्धित है । इनके 
अतिरिक्त श्रन्य खेविज पदार्य धीरे धीरे सरकार के अघीन आाते जायेंगे । 


इस प्रकार हम देखते है कि खनिज पदार्थों के सम्बंध मे भारत का भविष्य 
" उज्यल है और स॒ कार की नवीन औद्योगिक नीति का भारत के भावी श्रौद्यो- 
।न +िकास़ पर उत्साह-णनक प्रभाव होगा । 

जम ७--भारत मे पाये ज़् ने वाले शक्षित के रूाघनों का सक्षिप्त वर्णन 

कीजिए झौर उनके भावी विकास को सम्भावना पर प्रकाश डशलिये। यह भारत के 
श्रवष्द दिवास के लिए कहा तक पर्याप्त हैं ? (बिहार १६५-) 
(२७4 ऐचर्ड 0९४८४फरण्क रण बार बर्शॉबं ९ 5० प्ा०९०३७ . ० ७०७९४ 

क? एस हिं0छ डिय धध्या शेरए 9९ तृ९ए९।०फृथ्वे ई0 ईए:एफ९ २ मै+6 घोटए ३णीीन 
६९०६ छिर [09278 रि2०७6प्मां० 0&ए४९१०एप्पथ्ण रे ६2६६6₹ 9838) 

+ 07 
भारत में उपलब्ध शवित के साधन क्या हैं ? बर्तत तन समय से सस्तो शक्ति 
क॑ डिकास को प्रग्मति पर प्रकाश डालिए । (पदना १६५०) 
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ज09६ 876 धं० इश्लापंणपड 5०७१८९३ ० ए०चश९/ वध तब 7? 5०७६ छा 
ह7९5५ 98$ फ९९॥ ग्रा3प९ १7 फ्९ त९एथेण्फृष्छर्ता ०६ दाल ए०आ०ए 2०3०५ :7८९४ ५ 
न्‍ (०४४८ 7930) 
उत्तर---अत्येक देश की औद्योगिक, कृविक तथा याणयात् सम्वस्थी उन्नति 
के लिए शक्ति वी आवदयकता होती है जो विभिन साधनों से प्राप्त की जाती है । 
मानव क्षकिति, पशु छझवित, वायु शक्ति, तथा ई'घन की झक्ति का प्रयोग तो प्रावीत 
काल से ही होत। झाया है । किन्दु कोयले को शग्ति, तेल की झ्वित तथा जिजनी 
आदि का महत्व आधुनिक युग मे बहुत अधिक बढ़ गया है क्योक्ति बड़े २ कारखानों 
को चलाने के लिए अधिक शक्ष्ति की ग्रावश्यक्ता पड़ती है। भात्त में निम्नलिखित 
शवित के साधन पाये जाते हैं + 


(१) मानव छाक्ति “भारत मुख्य रुप से क्रपि प्रधान देरा है प्ौर उस वी 
अधिकाद जनता कृषि पर निर्भर है । आज भी भारतीय कृषि मानव शक्त प्रमुव है 
इसके ग्रतिरिक्तत देश के कुटीर उद्योग तथा अन्य छोटे २ धन्धे मानव शक्ति मे ही 
चलते हैं क्योंकि मानव शवित की भारत में कोई कमी नही है । श्राज भी देश में 
मानव दवित का पूरी तरह प्रयोग नहीं हो रहा है और वहुत्त से लोग बेरोजगार हैं । 
भविष्य मे यदि सब लोगों को रोजगार दिया गया ओर पूरी तरह मानव शक्ित्र का 
प्रयोग हुआ तो देश की प्राथिक उन्नति मे कोई सझ्यय नही है । 


(२) पश्ु शक्ति--भारत में भारी ससया में पशु जैसे बैल, घोड़े ऊंट 
इत्यादि कपि यातायात तथा ग्रन्य कार्यों के लिये प्रयोग मे लाये जाते हैं भर देव 
की वर्तमान अथ व्यवस्था मे इनका काफी महत्व है। दुर्भाग्य से भारत म पशुप्रो 
की सख्या वो बहुत है क्न्तु उनकी नस्ल ग्रच्छी नही है और सुधारने के लिये पूद्ध 
तरह प्रयत्न नहीं किये जा रहे है । 

(३) बायु झक्ति --इसका प्रयोग मुस्य रूप से पहाड़ी स्थान पर किया जाया 
है। भारत में इसका अधिक महत्व नहीं है । 

(४) ई घन की झक्ति --भारत मे प्राचीन काल से वड़ी मा 4 मे वन बाय 
जाते रहे हैं जिनकी लकटी जौर लकडी का कोयला शक्ति के साधन के रूप में प्रयोग 
होता रहा है। वनो के कट जाने से तथा शक्ति के ग्रन्य साघनो के विकाध हो जान 
स ई घन शक्ति का महत्त्व औद्योगिक क्षेत्र में कम हो गया है फिर भी घरी में खाना 
बनाने के लिए दया भन्य कुटीर उद्योगों मे ई घन झवित का प्रप्मोग ग्राज भी होता 
है ।ऐसी आशा की जाती है कि जल विद्युत शक्ति का पूर्ण विकास हो जाने से इपका 
मत्त्व बहुत कम हो 7येगा « 

(५) कोपला जक्तिः--कोयला शक्ति का प्रयोग भाप के रूप में होता है। 
भारतीय रेले तथा बहुत से कारखाने कोयले को द्क्ति से चलाये जाते हैं । भारद 
में बहुत बटी मात्रा भ कोयले को खाने पाई जाती है डिन्तु यह खाने मुख्य. उजनसे 
बिहार तथा वगाल में है। देश के सब भागो म ह्ोयवा भेजो मर 
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यातायात पर व्यय होता है जिससे यह सस्ती शक्ति का साधव नहीं हो सझता है । 
फिर भी जिन क्षेत्रों मे कोयले की खाने पाई जाती हैं वहा की श्रौद्योगिक उन्नति में 
इस का महत्त्वपूर्ण स्थान है। कोयले के वाधिक उत्पादन का ३३ प्रतिशत रेलो 
द्वारा, ३७ प्रतिशत कल कारखानो मे तथा शेप ३० 9तिश्त प्रन्य कार्यों मे अ्रयोग किया 
जाता है। 

(६) तेल शक्ति -- मिट्टी का तेल तथा पैट्रोल गौर उससे बनी हुईं वस्तुए 
झवित का एक महत्वपूर्ण घन मानती जाती है। यह छोटो मश्ञीने ट्रंक्टर मोदर 
मोटर कार ट्रक, बस, हवाई जहाज तथा समुद्री जहाज [दि के चलाने के काम में 
आता है। दुर्भाग्यवश् भारत मे इसकी बहुत कमी है। देश की प्रावश्यकताओं को 
पू 7 करने के लिये बड़ी मात्रा म इसका आयात किया जाता है | इस वात का प्रयत्न 
क्या जा रहा है कि देश मे ऐसे नये क्षेत्रो का पता लगाया जाये जहा से खनिज तेल 
प्राप्त हौ सके । गन्ने के झीरे से पावर एल्कोहल नाम को वस्तु तंयार की 
जाती है जो पैट्रोल के स्थान पर अथवा उसके साथ मिलाकर प्रयोग में लाई 
जाती है । 

(७) जल द्ाक्ति श्रववा जल विद्युत झतक्तिः--भारत की झ्राथिक और 
प्राकृतिक परिस्थितियों को देखते हुये विजली सवसे सस्ती, उपयोगी तथा महत्वपूर्ण 
दाक्ति का साघन है। इसके विकास के लिये देश मे प्रनन्त साथन पाये जाते हैं। 
जिजुली वैप्ते तो कोप्रता मिट्टी का देल और ग्रणु शक्ति की सहायता से भी बनती 
है किन्तु पानी से बनने वाली बिजली सबसे सस्ती होती है और भारत के 
लिये यही सबसे उपयुक्त है। भारत म जल विद्युत के विकात की आवश्यकता 
प्रथम भहायुद्ध के घाद ही अनुभव होने लगी थी किम्तु इसके विकास के लिए 
जाब्पी. प्रयत्न उस समय प्रारम्म हुये जब दशश स्कतन्त्र हुआ झौर हमारी र प्ट्रीय 
सरकार ने यह भ्रनुभव किया किया कि भारत मे बडी मात्रा मे जल विद्युत्त उत्पन्न की 
जा सकती है तथा देश के श्रौद्यागिक तथा कृषि क विकास के लिए यही सबरे 
उरयुकक्‍त्त शक्ति का साधन है । भारत की नदिया तथा भरने प्रति वर्ष ४०० लाख 
किलोवाट बिजलो तक उत्पन्न कर सकते है। इस समय भ्रन्य देशा की अपेक्षा भारत 
में प्रति व्यक्ति बिजली का शौसत बहुत कम है। उदाहरण के लिए अमेरिका 
मे प्रति व्यक्ित विजल्ली क) वापिक उपमोग २००० यूनिट से प्रधिक है ज"कि भारत 
में केवल ७ यूनिट है ॥ 

भारत की प्रथम पचवर्षीय योजना में जल विद्युत के विकास पर सबसे 
प्रधिक जोर दिया गया था और जो योज्नाए प्रारम्भ की गई थी उन्हं पूरा करने 
के लिए दूसरी योजना में भी व्यवस्था की गई है। प्रमुख यौजनाम्रो मे कौसी योजना, 
हीरा कुण्ड योजना भाखरा नागर योजन्ग दामोदर घाटी योजना, रिहन्द योजना, 
के. मैं योजना आदि शामिल है। इन योजन/ग्रो क पूरा हो जाने से देश की श्रौद्योगिक 

त की आावध्यकताग्रों क जिय पर्याप्त विद्युत दकित प्राप्त होने लगेगी 3 
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पिछले ८ वर्षों मे विजली का उत्पादन ४०७३३ लाख क्लोवाट से बंढकर 
८५६२४ लाख क्लोवाट हो यया है अ्रथात्‌ १११ प्रतिशत को वृद्धि हई है। भारत 
सरकार के केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ((लावबो एद्वांद क्षा्त छ0एटः 
(7ण्गाधा$घं0णा) ने देश की जल विद्यून झतकत-उपादत क्षमत। की छान- 
बीन करने के वाद यह निष्क्प॑ निकाना कि परश्िचिम की ग्रोर बहने वाली नदियों 
से जो ,पश्चिमी घाट की ओर जाती हैं तथा दक्षिणी भारत को पूरव की 
ग्रौर बहने वाली मदिपरो से ११५ वडी योजनाप्रों के द्वारा १४४ लाख किलोबाट 
बिजली उल्पन्‍्न हो सकती है । देश के अन्य भागों में छानरीन चल रही है। ऐसा 
अनुमान है कि समस्त मारत में २५० लाख किलोवाट तक बिजली उत्पन्‍्न की जा 
सकती है । 
बया भारत में शक्ति के साधन देश के प्राथिक विफास के लिए पर्याप्त हैं - 
उपरोक्त विवेचन मे हमने देखा कि भारत में मानव शवित तथा पशु इवितके 
अतिरिक्त बोयला तथा शिजली ही शक्ति के प्रमुख साधन हैं । कोयले की शक्ति 
का प्रयोग सारे देश मे सुगमतापूर्वक तथ, किफायत के साथ नही कियाजा रक्‍ता 
क्योकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जान मे इस पर बहत अधिक व्यय होता 
है। यदि हम चाहते हैं कि देश के सभी भागों का समान श्राथिक विंका6 हो तो 
बिजली का ही सहाथ लेना पड़ेया । विजली की शक्ति की सबसे वडी विश्येपता 
यह है कि सस्ती होने के साथ साथ २३०० तथा ४०० मील तक सुगमताधूर्वक ले 
जाई जा सकती है घोर एक बड़े क्षेत्रका आधिक विकास इसके वारण सम्भव हो 
सकता है। 
अब हमे देखन/ यह है कि भारत जैसे देश में जहा कृषि की दह्य बहुत 
शोचनीय है और जहा उद्योपो का समुचित विकास होना श्भी झेप है बन बहुत 
बडी मात्रा में बिजली की प्रावश्यकता होगी । भारतीय ग्रामो के पूर्ननिर्माण तथा 
कूरीर उद्योगों के विकास के लिए प्रत्येक गांव में विजली का पहुर्चाना आवश्यक है। 
इसी प्रकार कृषि से सम्बन्धित वहुत से कार्य जिनमे विज्ली के कुधो की सिंचाई 
सवसते प्रमुख है विजली को उपलब्ध मात्रा पर निर्भर है। इधर नगरो के विकास के 
नए तया बडे उद्योगों वी स्थापना और यातायात के साधनों की काय क्षमता को 
बढाने में बिजली सहाप्रक हो सकती है । हम यह मानते हैं कि भारत को भविष्य 
में बहुत अ,धक मात्रा मे विजली की आवश्यकता होगी किंतु जलविद्युत के साधन 
भी देझ के पास कम नहीं हैं ६ केवल उनवाा विकास करने को आवश्यकता है । 
प्रथम पचवर्षीय योजना के अनुसार भारत मे ३४० लाख क्लिोबाट बिजली 
का उत्पादन हो सकेता है। इस हृष्टि श्षे देशको चार भागों में चटा 
गया है। 
(१) हिमालय से निकलने वाली नदिया तथा उनकी सहायक नदिया जिदसे 
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२०० लाख किलोवाट बिजली प्राप्त हो सकती है । 
(२) मध्य भारत की नदियाँ जैते नर्वदा, ताप्ती तथा महानदी इयादि जिनसे 
७४० लाख किलोवाट बिजली तेयार हो सकती है । 
(३) दक्षिणी पठार की पूरव्र की ओर बहने वाली नदिया जिनसे ७० लाख 
'किलोधाट बिजलो उत्पन्न हो सकती है ॥ 
(४) दक्षिणी पठार की पश्चिम की श्लोर बहने वाली नदिया जिनसे ४० लाख 
किलोदाट बिजली तैयार हो सकती है ॥ 
इस प्रकार कम देखते हैं कि भारते के पास सम्ती विजरी उत्पस्न करने के 
पर्याप्त साधन हैं जो देश की श्राथिक विकास के लिए दाक्रित की आवश्यकताझों को 
पूरा कर सकते हैं। 
प्रइन घ- देक्ष के श्राथिक विकास मे जल विद्य त का फ्या महत्व है ? भारत 
की महत्वपूर्ण जल-विद्यत योजनाग्रों का उल्लेख कीजिए। 
(शजस्थान १६५१, ४५४, श्रागरा ५०, पढ़ना ४१ ) 
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भारत के आर्थिक विकास मे जलविद्युत का महत्व 

स्वतज्त्ता प्राप्त होते के वाद से लेकर ग्रव तक भारत मे जलविद्युत षा काफी 

ते ७ है। इसका एक सात्र कारण यह है कि भारत जैसे गरीज देश वे आशिक 

के लिये जलविद्य त ही सबसे सरल झौर सस्ती झक्ति प्रदान कर सकती है। 

भारत की कृषि उद्योगों यातायात के साथनों तथा लोगो के जीवन मे जलविद्युत 
का निम्नलिखित महत्व है -- 

कृषि के लिए महत्व --- भारतीय कृषि तथा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था मे बिजली 

का महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है । बिजली के कुए थधिच ई के लिए पानी प्रदान 

करते हैं। अभी तक खेती मानसून प९ निर्भर रहती है । याँदि वर्षा ठौक समय पर 

और पर्याप्त मात्रा मे हो गई तो खेती सुधर जाती है अन्यथा किसान को गभीर 

झ्राथिक मुस्ीबतो का सामना करना पडता है । देश के विभिन्न भागो में नहरो का 

जाल बिछाना इतना सुगम नही है। बिजली के कुओ का खोदना इससे कही आ्रासात 

श्रौर सस्ता है। दक्षिण पठार तथा कुछ पहाडी भागों को छोटकर झेष मैदानी क्षेत्रों 

में बिजली की सहायता से सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करके खेती की उपज को 

बढाया जा सकता है । इसका सबसे बडा प्रभाव यह होगा कि किसान को वर्षा के 

अपर निर्भर रहते की आवश्यकता नटी रहेगी । बिजली से खेती के यन्त्रीकरण पे 

भी बड़ी सहायता मि वरती है । बिजली से चलने वाली बहुत सी ऐसी मज्ञीनों का 

प्रयोग किया जा सकता है जिससे मातव शवित तथा अणुश्ब्ति दोनो की बचत हो 
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सकती है मौर इनका प्रयोग झन्य कार्य के लिये किया जा सकता है। इस प्रकार हम 
यह कह सकते है कि विजलो भारतीय कृषि तथा प्रामांश प्र्थ व्यवस्था में क्रान्ति- 
कारी परिवर्तेन लाने मे सहायक होगी। 


उद्योगों के लिए महत्व -- भारत के कुछ थोडे से भागो को छोडकर शेप में 
उद्योगो का विकास शक्ति के साधनों की कमी के कारण अभी ठक नही हो सका है। 
विहार, उड़ीसा वगाल के कुछ क्षेत्र, र जस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा प्रन्य बहुत से 
भाग ऐपे हैं जहा पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध हे किन्तु झवित के प्रभाव में 
उनको विकास नही हो सका है। नदी घाटी योजनाप्रो वे! फलस्वरूप नये उद्योगों 
की स्थापना मे सहायता मिलेगी | वर्तमान उद्योगों का विवन्द्रीकरण हो सकेगा और 

'श के सभी भागों का समाय रूप से श्रौद्योगिक विकास हो सकेगा | बिजली का 

सत्रसे प्रधिक महत्व कुटीर तथा धरेलू उद्योगो के लिये है । ग्रभी तक प्रधिकाश 
बुटीर उद्योग विना शक्ति वे अथवा म-प्य की हाथ पैर की द्वक्ति से चलाये जाते हैं 
इससे इनवी कार्ये-क्षमता भी कम रहती है भोर पूरी तरह इनका विकास नदों होने 
पाता । बिजली की प्हायता से छोटे उद्योगों का विकास वरक देश की बेरोजगारी 
की समस्या को दूर किया जा सकता है और कृषि पर से जनसख्या के भार को कम 
किया जा सकता है। जापान का उदाहरण हमारे सामने है जहा छोटे कुटीर उद्योगो 
का विकास जिनली की सहायता से किया गया है श्रौर ग्राज जापान सस्ार के उप्चति- 
शील देशो मे गिना जाता है। बिजली को सबत्रसे बड़ी विशेषता यह है कि कम से 
कम खर्चे से प्रत्येक माँव तक पहुचाई जा सकती है। प्रथम तथा द्वितीय पचवषोय 
योजनापग्रो मे विजलो के विकास मे जो प्रगति हुई है भ्रथवा हो रही है उसका प्रभाव 
झव से १० था १४ वर्ष के वाद भारत की भ्रौद्योगिक प्रगति पर देखने को मिलेगा | 
देश के वह भाग जो प्राज वीरान और पिछड़े हुये माने जाते हैं वे भारत की भ्रौद्यो- 
गिक उच्नति के प्रतीष होगे । 

यांतायात के साधनों के लिये बिजली का महत्व.--रेलें भारत के यातायात 
की प्रमुख साधन मानी जाती है। बम्बई आदि के कुछ थोड़े से भागों को छोड़कर 
शेष स्थानों मे रेलें कोयले से चलती हैं । रेलो के विकास के कार्यक्रम मे बिजलो से 
चलते वाली रेलो के विस्तार का प्रइन भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है । विजली से 
चलने वाली रेलो मे खर्चा कम वेठता है, जनता को सुविधा रहती है ग्लौर इसकी 
कार्य कुशलता भो अधिक होती है। भारत सरकार इस श्रात को पूरी तरह अनुभव 
करती है कि बिजली के द्वारा रेलों के सचालन से कोयले की बचत होगी तथा रेल 
गाडियों को चलने की गति भी तीत्र को जा सकेगी । यथासम्भव बिजली से चलते 
वाली रेलो के विकास के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।॥ विश्येषकर बड़े बडे नगरो की 
यातायात की समस्यात्रो को सुचकाने के लिए बिजली को रेलो की बडी श्रावरय- 
क॒ता है | 

साप्रास्य झ्राथिक जोवन में बित्नलो का महत्वः--क्रिस्ली भी देश के झ्ाथिक 
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' विकास का भाष वहा के शोगो के रहन-महन के स्तर से लगाया जा सकता है ६ यिजली 
के प्रयोग से हमारा सामान्य जीवन सुखी वन जाता है और हसारे रहन-सहन का 
स्तर भी ऊ'चा उठता है। उदाहरण के लिये विजली को रोशनी, पश्चे, रेडियो, खाने 
पकाने के जूल्हे तथा अन्य बहुत सी वस्तुए। हमारे दैनिक जीवन के प्रयोग मे ब्राती 
है । जब विजली के प्रयोग की सुविधा प्रत्येक ग्रामवासी को भी प्राप्त होने लगेगी तो 
हम गे के साथ यह कह सक्केगे कि हमारा देश आथिक विकास को एक बडी मॉजिल 
तय कर चुका हैं । 

भारत की भहत्वपुर्स जलबिद्यु त योजनापें 


भारत छे विभिन्न राज्यो में बिजली की योजनाएं सत्‌ १६४७ से पूर्ष पूरी 
हो चुकी थीं और जो इसके बाद चालु को गई है उनका सप्ि्त विवरण निम्न 
लिखित है :०- 
ससुर राज्य;--सर्ब भ्रथम १६०२ में शिवप्तमुद्रम शक्ति ग्रह के निर्माण से 
मैसूर राज्य की बिजली की आ्रावश्यकताओरों को पूरा किया गया । इसके अतिरिक्त 
राज्य की बढती हुई श्रावश्यकदाओं को देखते हुये दो श्रन्य इँक्तिए्रह वन ये जा रहें हैं 
जिनप्रे भाखडा योजना भी शामिल है। इस पर १७ ३५ कराड रुपया व्यय होगा 
और ४१००० किलोबाट बिजली उत्पन्न हो सकेगी । 
घस्वई शाज्य--दस्खई राज्य मे बिजली के तीन पुरान कारखाने लोनावाला, 
» घादी तथा नीलामूला हैं। इनका प्रतन्ध टाटा एण्ड सस के हाथ मे है। ईन 
(नो से लगभग ५ ४ लाख किलोबाद विजली बनती है। इसके प्रतिरिक्त बसई 
ते कोोयता नेदी योजना बनाई है जिस पर ३८ करोड ररू लास रुपया व्यय 
हे +॥ इस योजना में २४०००० किलोवाट बिजली उत्पन्न हो सकेसी | बम्बई राज्य 
की सरकार ने एक बिजली ग्रिड दिभाग की स्थापना भी की है जो सारे राज्य मं 
बिजली पहुचाने की योजना वना रहा है। 
भद्रास राज्य:--गद्रास मे पाईकारा योजना १६२६ मे बनी थी और १६३४ 
से इससे बिजली प्राप्त हो रही है। मैसूर योजना तथा पॉपनांशम योजनाएँ भौ 
» विंजली प्रदान कर रही हैं; इनके अतिरिक्त भवानी योजना पर कार्य हो रहा है जिम्त 
पर ६ करोड़ रुपया व्यय होगा और १०००० किलोवाट बिजली उत्पन्त होगी | 
उत्तर प्रदेश राज्य --यहा गद्भा ग्रिड योजना द्वारा २७००० किलोबट 
बिजली प्राप्त वी जाती है | गड्डा की नहरों पर १० में से ७ जिजली घर बस चूक 
हैं । इसके अतिरिक्त सरकार ने अनेक स्थानों पर छोटी २ योजनाओं को पुरा करके 
बिजली का उत्पादन डढ़ाया है। राज्य की सदसे महत्वपूर् योजमा रि_त्द योजना है 
जिससे २५ लाख किलोवाट बिजली उत्प व होगी। झारदा नहर योजना यूरी हो चुकी 
है ओर ४०००० किलोवाट विजली इससे मिलने लगी है । 
पूर्वी पजाब-- १६३७ रेह में मडी योजना तैयार हुई थी किन्तु इसमे जिन 
है को बिजली मिलती थी उनमे से बहुत से प्राकिस्तान में चले गये हैं । इस समय 
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भाखडा नागल योजना पर पंजाब की गाद्याएं नि्ेर हैं । इसके पूरा होने पर ४ लास 
किलोवाट बिजली उत्पन्त होने लगेगी । इस समय त ग्रगुवाल तथा कोटला नामक 
दो शक्तिगृह बन चुके हैं और 9८००० किलोवांट बिजली प्राप्त होने लगी है । 
ब्रिहार राज्य-- कोसी योजना विहार की प्रमुस योजना है। इस पर ६६ 
करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है | इससे * < लाख किलोवाट बिजली प्राप्त हो 
सकेगी । यह योजना १० वर्ष में पूरी होगो । 
पश्चिम बद्धाल राज्य--परदिचिम बगोल ठथा विहार राष्य में बहने वाली 
दामोदर नदी पर ७ बाघ बाघने की यह योजना हैं जिसमे से वोकारो थर्मल झत्ति गृह 
वन चुक' है जिससे १५०००० क्लिवाद विजसी प्राप्त हरे लगी है। दूसरी पच- 
चर्षीय योजना मे दुर्गापुर थर्मल शक्तिमृद्र के निर्माए से १५०००० किलोबाट विजली 
प्राप्त होगी तथा वोकारों झक्तिगरह को क्षमता २२१००० किल्लोदाद तक बढ़ जादेगी। 
इस कुल योजना के पूरा होने पर ३७४५००० क्लोदाट बिज्ली मिलने लगेगी। 
मयूराक्षी योजना भी पश्चिम वगाल की महत्वपूर्ण योजना है। रससे ४००० क्लो- 
बाट विजली प्राप्त होगी। 
उडीसा राज्य--उडीसा राज्य की सबसे महत्वपूर्ण योज्ना हीराकुण्ड योजना 
है जो महानदी पर तैयार की जा रही है । इस पर वनन वाले मुरुप शक्तिएह़ से 
६४२६५००० क्लोवांट विजली उत्पन्न होगी । भ्रव तक एव शक्तिगुह २४००० सझिलों- 
वाट का बन चुवा और दीप तीन शक्तियृह इस वर्य के अर त €क पूरे होने का श्रनु- 
मान है। इस योजना में बिजली के यउत्वादन को बढाने की एक अन्य योजना भी 
स्त्रीकार कर ली गई है। 
श्रौन्ध्र प्रदेश राज्य --शआ्रान््र प्रदेश तथा मैसूर राज्य के स मूहिक सहयोग से 
तु गभद्रा योजना पर कार्य हो रहा है। इस योजना के श्राधान कई शक्तिगृह बन ये 
जावेंगे जिनसे दोनों राज्या को बिजली प्राप्त हो सकया । 
मध्यप्रदेश तया राज स्थान राज्य- इन दोनो राज्यों $े मिलकर चम लयोजच 
पर काय॑ शुरू बिया है । इस योजना से ६६००० डिलोवाट विजली उपपन्न होगी। 
यह योजना १६६२ तक पूरी हो जावेगी । 
प्रथम तथा द्वितोम पचवर्योय योजना में जल-विद्युत का तिकास --भारऊ के 
क्षेत्रल तथा जनसल्या को देखते हए ग्रभी जल विद्युत के वित्रार की इस देश म 
काफी सम्भावन है भारत मे प्रति व्यक्षित विजली का औसत वापिर उत्पादन ३ 
किलोवाट घण्टे है जबकि कनांडा मे ४५६० किलोबाद घण्टे इंग्लैंड मे १ ७३ 
किलोवाट घप्टे तथा जापान मे ७१५ क्लोवाट घन्दे हैं। इस कमी को ध्यान में 
रखते हुये केन्द्रीय जल तथा झक्ति आयोग (कर एलाफपवे एटा वात 
ए०ण्ध्ध (०म्राधाइ07) ने देश मे जल विय त के विकास की सम्भावनाग्रो 
के विस्तृत सर्वेक्षण) का कार्य अपने हाथ में लिया है इस खोज के अनुसार दक्षिण 
भारत के पठार तथा पश्चिमी घाट में बहने वाली नदियों से १४४ लाख किलोवाट 
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बिजली पेदा की जा सकती है! जिसके लिए शझ्रायोग ने ११५ बडी योजनाग्रो के 
बारे में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी है । देश के अन्य भागो के लिये भी इसी 
प्रकार के विस्तृत सर्वेक्षण बिये जा रहे है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार यह 
सक्षेत मिलता है कि भारत मे कुल ३५० लाख किलोवाट बिजली पँंदा करते की 
क्षमता पाई जाती है । 

प्रथम पचवर्षीय योजना के झतगेंत विभिन्‍न राज्य सरकारो ने सार्वेजनिक 
तथा निजी (7006 क्षात शाएक्व४ 560079) क्षेत्रों मे जल विद्युत के 
विवासत को थोजनाओ पर कार्य प्रारम्भ किया यद्यपि भ्रधिक बल सार्वजनिक क्षेत्र 
की योजनाओं पर ही दिया गया है । प्रथम पचवर्षीय योजना मे जल विद्यूत्त विकास 
की १४२ योजनाग्रो पर काय किया गया जिनमे से अनेक योजवा के काल में ही 
पूरी हो गईं भोर शेष दूसरी पचवर्षीय योजना मं पूरी हो जाय'गी। प्रथम योजना 
में जो बिजलो की योजनाये पूरी हो चुको है तौर जजनमे बिजली मिलने लगा है 
उनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है -८ 

(क्षमता क्लोवाट मे) 


६--नागल (पजाब) िप००० 
२-बोकारो (बिहार) शघू०००० 
३ -चोला (वम्दई) भडग०० 
४--खापरखेडा (मध्यप्रदेश) ३०००० 
४--भायर (मद्रास) ३००० 
६- मद्रास शहर विक।स योजना ३०००० 
७--माछ कुण्ड (प्ान्म्न प्रदेश-उडीसा, ३४००० 
८-पथरी (उत्तर प्रदेश २०००० 
&६--सा रदा (उत्तर प्रदेश) ४१००० 
१०--सेगलम (केरल) ४५७०० 
११--जोग (मेसूर) छर२००० 


इस प्रकार हम आशा करते है कि दूसरी प्रचवर्षीय योजना के अन्त तक । 
भारत में जब विद्यूत के निर्माण के क्षेत्र मे कफी विकास हो सकेगा । 

प्रथम तथा हितीय पचवर्षीय योजना के काल में होने वाले बिजली के कुल 
उत्पादन का ब्योरा निम्नलिखित तालिका से विदित है -- 


वष' उत्पादन 
(लाख किलोवाट प्रति घण्ठा) 
१६५१ शेप 
श्ध्शर ६१२०० 
श्६५३ ६६२७६ 
श्ध्श्४ छीड४ड४०० 


१६५५ ७६०३६ 
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१६५६ ६६१०५ 
१६५७ १,८३४८ 
श्ध्श्८ १,८८५६ (फरवरी तक) 


उपरोवत तालिका से स्पष्ट है कि भारत मे जल विद्यूत के उत्पादन में 
मिरन्तर वृद्धि होती आ रही है | 
प्रदर्न ६-- भारत की प्रमुख नदी घाटो योजनाओं का वर्णन फौजिए श्रौर 
बताइये कि इनका देश को कृषि और उद्योगो पर क्या प्रभाव पडगा। 
(प्रायरा १६५३, १६५५) 
9063८४४९ की'७ एगांंगलस्‍्श एिच्लत एं॥)०५ एडहगृंब्लड ०० जिवा&  ज8 
भ्यी। ७6 फलंए एरीएशकरढ ०9 ०वंशा [5वेएडसंल्ड बाते. 8877०एऐप76 ?ै 
07 (4976. 3963, 65॥ 
भारत को बहुउद्द शीय नदी घाटी योजनाझ्ो का उल्लेख कोजिए और इन 
के भविष्य पर प्रकाश डालिए । 
(आगरा १६५२) 
छ७6<श96 6 शकणप्र-एप्तणनथ सिष्ध्ट एथभाल्् एणु॑९ल$ ता गितां॥ 
बयते 05९035$ पैरंफ पिएर 
(4978 7052) 
भारत में नदी घाटी योजनाम्रो को ग्रावहयक्रता 
स्वत्तरता प्राप्ति के बाद से भारत निरतर आथिक विकास वे पथ पर गग्र- 
सर हो रहा है । भारत की सबसे बड़ी समस्या यहा के लोगो की गरीबी तथा वेरोज- 
गारी है। इन दोनो के भूलकारण में कृषि को पिछड़ी हुई ग्रवस्था प्राकृतिक प्रकोर 
जैसे बढ़ भ्रादि, सिचाई की सुविधाग्रो का प्रभाव तथा उद्योग धवो के समुचित विकाप 
का न होना है कृषि के लिए मानसून की वर्षा पर निर्भर रहना होता है जिसके 
कारण एक प्रकार की भ्निश्चित- सदेव बनी रहती है । एक ओर तो पानी के अभाव 
के कारण बहुत सी खेती योग्य भूमि पर खेती नहीं हो पाती ग्रौर दूमरी और बहुत 
सी नदियों के पानी पर नियन्त्रण न होने के कारण प्रतिवर्ष बाढ ग्रा जाती है जिससे 
खेती को बहुत प्रधिक हानि होती है यह मानना पडेगा कि भारत मे इतनी अधिक 
माधा में जल सम्बन्धी साधन हैं कि उनका ठीक प्रकार से प्रयोग करके न केउल देश 
की खाद्य समस्या को स्टायी रूप से हुल क्या जा सकता है टरन्‌ बाढ़ों की रोक 
थाम तथा जल विद्युत की शवित के विकास से देश के औद्योगिक विकास में भी 
सहायता मिल सकती है। इन्ही सब उद्देंह्यो को ध्य न म रखकर हमारी राष्ट्रीय सर 
कार ने झमनेक नदी घाटी थोजनाये बनाई है जिनकी सफलता पर ही देश का भविष्य 
इतिभेर्‌ है। इन नदी घाटी योजनाग्ो को बहुउद्देशीय योजनाये भी करते हैं क्योकि 
इनसे एक साथ कई उद्देश्यो' की पूति होती है) 
भारत की नदिया समस्त देंश मे लगभग समान रूप से फंली हुई हैं हमारा 
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श्रन्तिम सक्ष्य १५ से २० वर्ष को अवधि मे धिचाई वाली भूमि के छ्लेब्रफल को दुगता 
कर दग है इससे खाद्य उत्पादन मे जो वृद्धि होगी वह न केवल अनाज की कमी की 
दूर करगी वरव्‌ मविध्य में बढती हुई ननसख्या के लिए भी पर्शप्त होगी। भाख 
ती बुद्ध प्रमुख तदी घाटी याजताभ्ा का विवरण नीचे दिया जाता है । 

भारत की प्रमुख तदी घाटी योजनायें 


इस समय भारत म १४३ नदी घाटी योचनाम्ो पर वार्य हो रहा है जिनम 
से ६ बहुप्दृदशीय योज्वायें है, १४० घिचाई योजनाये है तथा ४३ जलविद्य॒त योज- 
नये हैं। इत सब योजनाप्रो से १२ योजदाय बची माती जाती हैं जितवी लागत 
४३६ करोड़ रू० होगी दे १४३ योजताो पर १५१ करोड रुपया व्यय होगा इनके 
अतिरिक्त १२२ भ्रन्य योजनाग्रो के बारे म सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है । घत के 
अभाव के कारणा उन पर तिक्ट भविष्य म काय प्रारम्भ होने की कोई सम्भावता 
नही है । निम्नलिखित नदी घ टी योजनाय झल्लेखनीय हैं। 
(१) भाखरा नॉग्ल योजता 
यह भारत की सबसे वटी थोजताप्रों म से है जिसके ग्रस्तर्गत सिप्रालक की 
पहाड़ियों के बीच सतलज नदी पर ७४० फुट ऊचा वाध वांधा जा रहा है जो अपने 
महूने का सप्तार में सबसे ऊचा वाध होगा । ६५० मील लम्बी नहरें तथा २००० 
भील लम्बी सहायक नहूरें बनाई जाएगी । इस योत्रना पर १६४५ मे काये झ्ारम्भ 
| हुआ था इसके पाच अ ग है अर्थात भांखड़ा डाम, तागल डाम, नागल नहर गागू- 
* वाल प्रथा कोटला विजली धर और भाखडा नहर प्रणाली । अब तक नॉगल ड्ाम, 
चागल नहर गायूवाल तथा कोटला बिजली धर बनकर तैयार हो छुके हैं। भाखरा डाम 
पर कॉरये तेजो से चच रहा है और इसके १६६० तक वन कर तैयार हो जाने की 
आद्या है। 
१६५६ - १६५७ में भाखडा वहर प्रणालों ये पजाब और राजस्थान में 
१४५ ८२६१ एकड भूमि की सिंचाई को गई। आश्या की जासी है कि योजना पूरी हो 
जाने पर छगभग ६६ ७ लाख एकड भूमि की सिंचाई हो रकेगी और ३६ लाख 
एकड भूमि को जतिरिक्त जल मिल सक्रेया । इस प्रकार ५.६९ लाख टन गेहू हथा 
ग्रन्य अनाज, ५ ६ लाख टन क्यांस १४६ लाख टन गय्रा तथा ० | लाख टन दाले भौर 
तिलहन के अतिरिक्त उपज होगी 
जबबिदूत के क्षत्र मे गागुवाल तया कोढला विजली घरो के अतिरिक्त जो 
टागल नहर पर बने हुए है दो झ्रम्य किजली घर माखडा आय पर बताये जायगरे? 
इस समय गागुबाल तथा कोटला विजल्ली घरो से ४५ हजार किलोवाट बिजलौ प्राप्त 
को जा रही है इत दोनो बिजली घरो म २६ हजार किलोबाद बिजली बनाने की 
लगाने की योजना है 4 जब भाखडा ड़ाम के दोनो विजली घर बन कर पैर 
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हो जाये गे तो भाखरा नायल योजना की कुत्त उत्पादन क्षमता ६४००० किलोवाट 
हो जायगी । 
(२) होराकुड योजना 
उडीसा राज्य में महानदी के पानी पर नियस्त्रण करके इस योजना से ६७ 
लाख एकड भूमि की सिंचाई सवलपुर तथा प्रोलन गिरि नामक जिलो में हो सकेगी 
और १८७ लाख एकड भूमि की सिंचाई प्रतिवर्ष कटक झौर पुरी जिलो में हो सकेगी 
इस योजना का मुझ्॒य बाघ १५७४८ फीठ लम्दा है जो ससार का सबसे लम्बा बाघ है 
मुझ्य बाघ के दोनों तरफ बड़ी बडी झोले बनाई जाएंगी जिनका क्षेत्रफ्त र८८ वर्ग 
भील होगा इस योजना पर ७० ७म करोड रुपया व्यय होते का अनुमान है ) बाघ के 
किनारे जो बिजली घर वनंगा उसकी उप्रादन क्षमता १३३००० किलोबाद होगी। 
मुख्य बाध तथा भीले' वन चुकी हैं और विजली घर से ४८ हजार क्लोवाट विजली 
तैयार की जा रही है जो रूरकेला (२०७४:८४७, स्पात के कारखाने तथा भ्रन्य 
समवर्ती झ्ौद्यागिक क्षेत्रो तथा नगरा को प्रदान की जा रही है । मुस्य बडी नहरें तथा 
अनक सहायक नहरो की खुदाई हो चुत्नी है और सितम्बर १६५६ से नवम्बर १६५७ 
तक १४ लाख एक्ड भूमि पर सिंचाई की जा चुकी है। विजली की वढती हुई 
माँग को देखते हुए विजली के विकास की अन्य योजना की स्वीकृति दे दी गई है 
जिसकी उत्पादन क्षमता <३२५०० किल्लोबाट होगी १ 
(३) दामोदर घादों योजना 
इस बहुउद्दे श्वीय योजता से दामोदर तथा इसको सहायक नदियों के पानी 
पर ग्रधिकार प्राप्त क्रिया जायगा जो प्रतिवर्ष बंगाल तथा बिहार राज्य में महान 
विनाश का कारण बनती है प्री हो जाने पर तिलइया (]]898) कोनार (०0- 
एक) मैथोन ((७॥07)तथा पचेत पहाडी (?९8॥०0९६ ला) नामक चार 
बाघ इस योजना के अन्तर्गत बनाये जा रहे हैं । इनमे से त्तीन बाधो के साथ १५०००० 
किलोवाट बिजली उत्पन्न करने वो क्षमता रखने वाले ३ बिजली घर तथा ३७५००० 
क्लोवाट की कुल क्षमता रखने वाले दो अन्य विजली घर बोकारो (90](870) 
तथा दुगपूर नामक स्थान पर बनाय जा चुके है। इसवे अतिरिक्त दूर-दूर तक 
विजयी ले जाने वाली लाइने तथा दुर्गापुर पर एक सिंचाई बाघ (वरतराध्क्ा0प 
ऊ30779886) और उसके साथ नहरें तथा सहायक महरें बनाई जाए गी । 
६६ फुट ऊचा तथा १२०० फ़ूट लम्बा तलइया बाघ १६५३ मे उद्घाडित 
कर दिया गया है और उसी के साथ वोकारो बिजली घर भी चालू हो गया । 
कोनार बाघ १६५५ मे बन कर तैयार हो गया। मैथोन (१/८॥0॥) 
बाघ अक्तूवर ११५७ में बनकर त्तैयार हो गया है जिसमे १३२ लाख एकड फीट पानी 
की सम्रह की क्षमता है और इस पर बना हुआ बिजली घर ६० ००० किलोबाट 
बिजली उत्पन करने की क्षमता रखता है । यह बिजली घर भी अवतूबर १६५७ मे 
चालू हां गया है । 
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इन सवबाधो में सवसे वडा वाध पचेत पहांडी (एशा्८ प्र) जिस पर 
कार्य चल रहा है इधका मुख्य उद्दंश्य बाढ़ की रोक थाम करना है। इसके निकट 
४० हजार किलोबाद बिजली उत्पन्न करने वाला एक बिजली घर १६५८ मे चालू 
हो जायगा ! 

र८ फीट ऊंचा तथा २ २७१ फीट लम्बा सिंचाई #छाघ परद्चिमी वगाल में 
दुर्गापुर नामक स्थान पर अगम्त १६५५ में बनकर तेया।र हो गया जिससे १०-२६ 
लाख एकड भूमि पर सिंचाई हो सकेगो । ११५० मील लम्बी नहरें बनेंगी जो १६- 
५६ तक तैयार हो जाएगी । इनमे से ८5५ मील लम्वी नहरें जहाजरानी के लिए 
प्रयोग होगी ॥ 

दामोदर धाटी योजना को पूरा करने के लिये भारत को विश्व बैंक 
(५४०१४ 88॥८) से ऋण प्राप्त हुआ है) 


(४) तुगभद्रा योजना 


गह योजना आ्राध्र प्रदेश सथः मैयूर राज्य के समुक्त प्रथन से बनाई जा रही 
है। इसके अन्तगंत तु गभद्रा नदी पर ७६४२ फीट लम्दा और १६२ फीट ऊंचा एक 
वाघ बनाया जा रहा है जिसके साथ नहरें तथा दीनो श्लोर विजली घर बनेंगे । इस 
बाघ का उद्घाटन १६५३ में हआ। वाघ वे साथ १४६ वर्ग मील के क्षेत्रफल वाली 
एक बडी फ्रील होगी भर दोनो ओर की दी बडी तहरो से कुल मिलाकर ८ हे लाख 
एकड भूमि की सिचाई-होगी । एक जिजली घर बाँध के ब्रिल्कुल नीचे और दूसरा 
१४ मील श्षम्वी नहर के अस्त पर बनाया जायगा। मुख्य वाध शगभग यन छुक है भौर 
विजली घर से १८००० क्लोबाट बिजली कई उत्पादन भी होने लगा है । 
(५) कोसी योजना 
इस योजना का मुख्य उदँद्य बाढ़ की रोक थाम करना तथा सिंचाई की 
सुविधायें प्रदान करना है। योजना को पहली इकाई के अन्तर्गत नेपाल राज्य में 
हनुमात नगर से ३ मील ऊपर एक बाघ का निर्माण होगा। दुसरी इकाई भे कोसी 
नदी के दोनो तरफ बाढ से रक्षा के लिये १५० मोल लम्बे पुरते [ व्गा/शा|दिा।6॥9) 
बनाये जायेगे। योजना की तीसरी इकाई मे पूर्वी कोसी नहर का निर्माण करना है 
जो हनुमात नगर बाघ से प्रारम्भ होगी श्रौ १३, ६७ साल एकड भूमि की सिचाई 
करैगी | इस योजना पर कार्य चल रहा है और नदी के दोनो ओर के पुरते (09 
20:00078) बनकर लगभग पूरे हो चुके हैं १ 
(६) चबल योजना (प्रभम चरण) 
इस योजता का जयम्र चरण राजस्थात तथा मध्य प्रदेश के सयुवत प्रमतत से चालू 
किया गया है। इसमे यराधी सागर वाँध,गाँधी सागर विजलीघर, कोटा बाव (0 
छ982०) पा इसके दोतो ओर नहरें बनाने का काम सम्मिलित है। गाधी सागर 
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बाप से जो भौल बनेगी उसमें ६८ ५ लास एकड फीट पानों जमा हो सकेगा भौर 
नहरो से ! लाख एकड भूमि वी सिंचाई हो सवेगी । इसक श्रतिरिकत योजना के 
प्रथम चरए' मे ७५ हजार किलोवःट बिजलो उन्पन्न हो सकेगी बैसे तो योजना वे 
१६६२ तक पूरा होने की थ्राश्ा है किन्तु १६५६-६० से विजलीघर तथा स्िचाई की 
सुप्रिध मिलने लगेगी । 
(७) रिहन्द योजना 
उतर धदेश राज्य वे निर्जापुर जिले म रिह॒द नदी पर २०६४ फोट लम्बा 
और २६४ ५ फीट ऊचा बाघ बनाया जा रहा है! सम्बाधत भील मे ८६ लाख 
एकड फीट पानी जमा हो सकेया और २.५ लाख विलोवाट की क्षमता रखने वाले 
विजली घर का निर्माण होगा । इस योजना मे प्रत्यक्ष रूप से उचर प्रदेश में १७ 
जख एकड भूमि तथा विहार म ५ लाख एकड भूमि को सिचाई हो सकेगी । योजना 
१६६०- १ तक पूरी हो जाने को भाश! है इस पर ५ २६ करोड़ रुपये व्यय होने 
का गनुवान है । 
(८) कोयता योजना 
इस योजना के प्रथम चरण म वम्त्रई राज्य म कोयना नदी पर २०८ फीट 
ऊ था बाँध बनाया णायया और एक सुरग द्वारा नदी फे पाती को ऐसे स्थान की भोर 
मोला जावगा जहा से १५७० फीट ऊचा भरना यने सके । नीचे चार बिजली घर 
जिनमे से प्रत्येक से ६० हजार विलोवाट विजली प्राप्त हो सअेगी, बनाए जाये गे । 
इप योजना पर ३८ २८ कोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है शोर यह १६६१ के 
अन्त तक वन कर तैयार हो जायगी । 
(६) भाद्रा योजना 
मैसूर राज्य में भाद्दा नदी पर यह बहुउद्दं शीय योजना बनाई जा रही है 
जिसमे २३४ लाख एकड भूमि की धिचाई और ३१२०० क्लोवाट बिजली प्राप्त 
होगी योजना पर २४ ४२ करोड रुपये यय होने का अनुमान है और यह १६६१ 
त्तक बन कर पूरी हो जायगी । 
(१०) ककरापारा योजना 
स्वई सरकार द्वारा बनाई गई यह योजना ताप्ती घादी के विकास का 
प्रथम चरण है । सूरत से ५० मील ऊपर ककरापारा के निकट पयरीले स्थान पर 
२०३८ फीट लम्बा और ४४ फीट ऊचा एक बाघ १६४३ में वतकर तैयार हो छुका 
है । सम्बबित नहरें १६६० तक बन जायेंगी । इस योजना से * ५ लाख एकड भूमि 
को विचाई होगी । 
(११) नागरजूना सागर योजना 
आन्ध्र प्रदेश भ कृष्णा नदी पर ३७. फोट ऊचा वाघ्र बनाया जायग्रा 
जिसके साथ ६ ३० लाख एकड फीट पानी जमा क ने वालो एक कील होगी और 
बाघ के दोनो झोर नहरे निकालो जाएगी जिससे काल गृस्त क्षेत्रों की सिंचाई हो 
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सकेगीो । योजना का प्रयम चरण १६६३-६४ तक पूरा हो जायगा ) इस योजना 
पर कुल ८६ ३३ करोड हयये व्यय होने का अनुद्दान है । बाय के दाहिनी ओर वाली 
नहर से "७० लाख एकड तथा वायी ग्गेर वाली नहर से ७ & लाख एकड भूमि की 
स्षिचाई होदी भौर ७५ हजार किलोवाट विजलौ का निर्माग्य हो सकेगा । 

(१२) मपूराक्षो योजना 

यह योजना परिचिम बगाल सरकार की एक प्रमुख योजना है जो विशेय रुप 

से प्रिचाई को योजना है। यद्यथि व्सम्रे विजली का निर्माण भी होगा जो बगाल के 
मुरशिदाबाद दथा वीरभूमि जिलो तथा वगाल के सथाल परगना को विजला प्रदान 
करेगो । योजना का प्रथम चरण १६५१ में पूरा हो चुका है। १०५ फीट ऊचा 
और २१७० फीट लम्बा एक ग्रन्य बाव जिसे अव कताडा वाघ के नाम से पुकारत 
हैं १६४५५ मे पूरा हो यया जिसके दोवों ओर क्री नहरो से ७> लाख एकड भूमि 
की सिंचाई होगी । 

(१३) साछकुष्ड योजना 

यह योजता आसन श्देश तथा उड़ीसा राज्य ने सयुक्त स्प से चालु की है 
जिसमे माछकुण्ड नदी के पानी को रोक कर विजली बनाई जायगी। १३४५ पीट 
लम्बा और १७६ फीट ऊ चा एक वाघ जालापत नाभक स्थान पर वन चुका है और 
५१ हजार किलोवाठ दिजली दनाने वाली ३ इकार्दवा चालु हो गई है शोर ३ ग्रन्व 
इकाईया भी चाल्यू की जाएगी जिसमे से प्रत्येक णो क्षमता २३ हजार किल्रोबाट 
होगी । 

* दो घादी योजनाओं को प्रगति --प्रथम पंचवर्षीय योजना में छोटी तथा 
बडी नदी घाटी योजनाग्रो से ६३ लाख एकड भूमि पर पिंचाई की गई | दूसरी प॒च- 
वर्षीय योजना मे १ २ करोड़ एकड अतिरिक्त भूमि की सिंचाई हो सकेगी जिसमे स 
६० लाख एकड भूमि की सिंचाई उन योजनाओं से होगी जो श्रथम पचवर्षीय यौजना 
के काल में चायू हो गई' थी ) १६९६ के झन्त तक कुल मिलाकर ८ ८८ करोड एकड 
भूमि पर सिंचाई होने लगेगी । 

प्रथम पचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में कुल २३ लाख किलोवाट बिजली का 
निर्माण होता था * प्रथम योजवा मे ११ लाख किलोवाट बिजली कया प्रतिरिकत 
विमा६ होवेगा । ऐसी झाशा है कि अगले १० वर्प म भारत में ६४ करोड़ किलो 
बाट बिजली बनने लग्रेगी जिले से ५६ लाख किलोवाट की दृड्धि दूसरी योजना 
में होगी । 

नदी घाटी योजनाग्रों का कृषि तथा उद्योगों पर प्रभाव-जँसा कि हम 
ऊपर देख चुके है इन योजनाम्रों का मुल्य उद्देश्य प्रधिक से अधिक भूमि पर सिंचाई 
की सुविधायें प्रदान करना है जिससे वर्या के ऊपर निर्भरता समाप्त हो सके! यह 
कार्य नहरो के विर्माणा तथा बिजली के बुओ के बनने से पूरा हो सकेगा । सिंचाई 
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की सुविधामों से कृषि उत्पादन में बहुत अ्रधिक वृद्धि होगी ओर देश की अर्थ 
व्यवस्था पर इसका ग्रहरा प्रमाव पड़ेगा। इसके झ्रतिरिवित इन योजनाओं से बाढ़ 
की रोक थाम होगो जो देश वे बुद्ध भागों मे प्रतिवर्ष एक दंबी प्रकोप के रूप मे 
भारी हानि पहुचाती है भोर प्रवाल तथा रोग का वारग बनती है श्ौर जिस वारण 
सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ो स्पया प्राथिक सहायता के रूप म व्यय करना पडता 
है । बहने का ताल यह है कि नदी घाटी योजनाओं रा वीरान, परिछडे तया उजड़े 
हुए प्रदेश लहलहाते दये हृषि प्रदेशों का रूप धारण बर लेगे , जिजलो से ग्रामों 
में कुटीर उद्योगो का विकास होगा तथा वेरोजगारी की समस्या सुगमता पूर्वक हल 
हो सकेगी । 

इन योजनाप्ो का देश के झ्ौद्योगिक विकास पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा । 
राजस्थान, विहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, उडीसा, बंगाल तथा मैसूर प्रादि राज्या 
मे खनिज पदार्थो' वा विशाल भडार है कितु उनका उचित प्रभाग नहो हो रहा है ! 
सस्ती विजली के निर्माण से इन प्रदेशों में बड़े बडे उद्योग घधों का निर्माण होगा 
जो देश की श्राधिक उन्नति का वास्तविक प्रतीक होगा और जिसमे राष्ट्रीय प्राय 
बढेगो और लोगा का रहन सहन का स्तर ऊ चा होगा । 

प्रन्‍|त १०--वन भारत को श्वर्य ध्यवस्था में क्सि प्रकार उपयोगी सिद्ध होते 
हैं । भारत सरकार फी वन सम्बन्धी नीति यया है ? (प्रागरा, ५०) 
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05 
भारत की पभ्र्थ व्यवस्था मे वनो का दया महत्व है? इनकी दक्षा सुघारने 
के लिए कया उपाय किये गये हैं ? (झ्रागरा ५१, पढना ५२) 
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उत्तर-भारत में वनो का ग्राथिक महत्व बहुत है वनो से ही भारत की 
जलवायु तथा दर्णा भी प्रभावित होते है। वन बाडढ़ो को भी रोकत हैं भूमि के कठाव 
पर पूर्णो नियम्त्रण' रखते हैं रेगिस्तान के भ्रम्गर को रोकते हैं । इनके अतिरिक्त हमको 
बनो से अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ प्राप्त होते है जो आथिक हृष्टि से देश के 
लिये काफी उपयोगी सिद्ध होते है । 

भारत मे. वनो. का कुल क्षेत्रफल २७७७७० वर्ग मील है जो देझ् के कुल क्षेत्र- 
फल का १६२ प्रतिशत है । समस्त 2नो मे से लगभग ५१ प्रतिशत भाग ही व्यापार 
के योग्य है और शेष भाग कोई भ्रधिक महत्व नहीं रखता | वाध््तव में इतमे विशाल 
देश के लिये यह क्षेत्र वधत्त कम है | दूसरी ओर देश के भ्रधिकतर प्रदेशों से बनो की 
मात्रा जनसख्या के अनुपात मे पर्याप्त से कम है। केवल मद्रास झ्ासाम तथा 
मध्यप्रदेश मे हू अनुपात से अधिक है। राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के कुछ 
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भागों से वनों में कमी होने के कारस्य वहा रेगिस्तान की मात्रा बटती जा रही 
है वयोकि घनों के कट जाने से वर्षा पर बुरा प्रभाव पडता है। ऐसा इसलिये है 
कि जनसंरया के बढ़ जाने से कृषि विस्त र के लिए वनों को साफ वर लिया 
गया है ५ 

भारत में जो वन पाये जाते हैं उनमे सागौन, साल, देवदार इन्यादि लक्षडी 
अधिक प्रसिद्ध हैं । अधिक मात्रा मे ब्तों का कट जान देश के लिए अहितकर 
है | इस लिये हमारी सरकार वन महोत्सवो के द्वारा इसके क्षेत्रफल बढ़ाने में प्रयप्न- 
शील है । 

भारत में वनो को उपयोगिता 

भारत में वन एक राष्ट्र सम्पत्ति है। भारत जैसे देश में समय समय पर 
ञ्रदाभाव हो जाता है क्योकि सेती वर्षा पर निर्भर होती है प्रौर वन के भ्रभाव से 
वर्षा अच्छे नहीं होती | दूसरी श्रोर जो बहुमूल्य पदार्थों की प्राप्ति होती है उनसे 
बड़े बड़े उद्योगो का सचालन किया जाता है । दूसरे वनो से फल तैल, वनस्पति 
इत्यादि की प्राप्ति होती है। वनों से प्राप्त होने वाले लाभो को हम दो भागों मे 
बाट सकते है प्रथति प्रत्यक्ष लाभ ओर अप्रत्यक्ष लाभ । 

भ्रप्रत्यक्ष लाभ -- (१) वन हवा के वेग को रोकते हैं जो खेती के लिए हानि 
प्रद होती है तथा यह पशु पक्षिणे तथा शिकार के जातवरो को आश्रय देते हैं। 

(२) विशेष परि£्थितियो मे देश के स्वास्थ्य को बडाकर देश की रक्षा मे 

७*५वा कैरते है । 

(३) यह प्रबल बाढ़ो को रोकने में सहायता देते हैं । नदियों मे पानी के 
बहाव को निरन्तर बताये रखते हैं तथा जल की पूर्ति को पूर्णो रूप से नियमित 
रखते है ॥ 

(४) दे भूमि को कटाद से बचाते है एवं उपज मे वृद्धि करते है | 

(५) जलव यु को अच्छा वन में मे वव काफी सहायक सिद्ध होते हैं । यह वायु 
को ममी प्रदान कर वर्षा को भी प्रभावित करते है। 

(६) इन से देश के सौन्दयं में बढोत्री होती है क्योकि प्राकृतिक सौन्दर्य ही 
देश के सौन्दर्य को घढा सकता है । 

प्रत्यक्ष लाभ --अप्रत्यक्ष लाभो के अतिरिक्त इनसे अनेक ही प्रत्यक्ष लाभ 
प्राप्त होते हैं जो रारत के लिए विद्येप महत्व रखते हैं। ये निम्नलिखित हैं-- 

(१) किसानो को सकात बनाते समय जो लकडी की ग्रावृश्यकता पड़ती 
है वह जगलो से ही भाप्त होती है। जलाने के वास्ते भी लकड़ी वनो से हो प्राप्त 

होती है । 

हर (३" महत्वपूर्ण उद्योग जँसे दियाघलाई, कागज, लाख आदि सभी क्यो 
पर पूर्ण रूप से तिर्भर रहते है । यदि सब वच्ो को सश्ट कर दिय जाये तो बढ़े बड़े 
उद्य गर सब तथ्ठ हो जायेंगे। 


भौगोलिक पृष्ठ भूमि [. ३६ 


(३) वनों में गोद, इमडा वमाने के लिये छाल, ग्रनेक प्रकार के रंग तथा 
तारपीन वा तेल बडी माना मे प्राप्त हो + है । 
पर (४) वनो से हमको महत्वपूर्ण प्रोषधियाँ जडी बूटियाँ भी प्राप्त होती हैं 
जनका हमारे जीवन से घनिष्ट सम्बंध रहता है । 
(५) बनो से जानवरों का पालन पोपरा होता है इनके न होने से देश की 
ग्राधिक स्थिति खरग्व हो जाने क' भय रहता है । 
हम वनो के उत्पादव को दो भागों में बाट सप्ते है । प्रथम बढ़े उत्पादन एवं 
द्विनीय छोटे उत्पादन | छोटे उत्पादन वे प्रन्द्गत लाख राल, त।रपीन, प्रावश्यक 
तैल बाँस, चमडा कमाने फो सामग्री बूदियाँ प्रादिप्राती हैं। ६४४--४५ के 
अनुसार छोटे “त्प दनो वा मूल्य २,२१०८२ रू० था। वनों पर दियासलाई का 
उद्योग पूर्ण रूप से निर्भर है । दियासताई की तीलियाँ एवं उसवे रखने के लिये डिब्बों 
को लक्डी तने से ही प्राप्त होती है । कागज उद्योग के लिये वास तथा सवाई घास 
(कागज बनाने के लिये एक विशेष प्रकार की धास) हमको बनो से प्राप्त होती हैं । 
लाख के क्षेत्र में भारत विश्व भर में प्रथम ग्थान रखता है। यह विहार, उड़ीसा, 
मध्य प्रदेश हैदराबाद एवं मध्य श्रासाम में विशेष «र उत्पन्न होती है । ७० प्रतिशत 
लाख तो केवल छोटा नागपुर से ही मिलती है । ६५ ५तिशत लाख भारत से ब्रिटेन, 
प्रमेरिका, जापान एवं जमंनी को भेजी जाती है । भारत मे चमडा। लाख द्वारा भी 
बनाया जाता है तथा ग्रामं,फोन रिकार्ड, दारनिश, इ सुलेटर आ्रादि के बनाने मे भी 
लाख को आवश्यकता पयती है । राल भी महत्वपूर्ण वस्तु है इसका प्रयोग बीरोजा 
तारपीन के तेल बनाने में किया जाता है।यह कागज, साबुन एवं श्रौषधियों के बनाने 
में भी सहायक सिद्ध होती है। राल रम तथा चमडा कमाने मे भी प्रयोग हाती है । 
कागज उद्योग के लिये वास क जगल पर्याप्त मत्रा में हैं जो सम्भवत कभी भी 
समाप्त न होगे । 
बनो के बडे उत्पादनों मे इमारती लकडो व जलाने की लकड़ी ग्राती है । 
इप्तारती लकड़ी जिसका प्रथोग, रेल के डिब्बे, स्लीपर, फर्तीवर तथा इृपि से 
सम्बंधित कुछ औजारो बे' बनाने मे किया जता है । १६४४ मे इस प्रकार की लकड़ी 
का उत्पादन २७५०००००० टन हुआ था। यह लक्कडी साल, देवदार, सामौन, 
इत्यादि विभिन्‍न प्रकार के पैडो से प्राप्त होती है । 
यातायात के साधन उपलब्ध न होने से हम इससे विश्येप लाभ न उठा सके 
हैं ? इन साथनों को आभाय जे कारणा अकडी नदियों नोवह्ञफार स्ाईजातोहै। 
जब से भारत का विभ जन हुम्ना है तब से इस उद्योग को बहुत चोट पहुँवी है। 
विभाजन से हमारी काइमीरी वन सपत्ति इस प्रकार रुक गई है ज॑से कि उसको बोतल 
में बन्द कर दिया हो । 
बनो के सम्बन्ध मे माण्त ग्रन्य देशो से काफी पीछे है क्योकि हम करोड़ो 
रुपये की लकडी बाहर से मेंगाते है परन्तु हम इस बात की झ्ाशा ऊरते है कि ६० 
बर्ष बाद हम इस क्षेत्र में आत्म निर्भर हो जायेंगे । 
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भारत में बनो को प्रायिक स्थिति को आल्रोचना--दुर्भाग्य का बिपय है कि 
सरकार की जो नीति भूतकाज म वनो के सम्वध मे रही है उसका बुयय प्रभाव पडा 
है । बहुत से उपयोगी वन किसो न किसी कारण बच्च फाट दिये गये हैं गौर जो बाकी 
हैँ उनक। पूर्ण रूप से प्रयाग नही हो सका हैं क्योंकि देश म सस्ते यातायात की कमी 
है ' जगलो के अन्दर दूर त्तक जाकर उपयोगी पदायों का प्रता लगाना और हन्हें 
बाहर लाना एक कठिन कार्य है। काइमीर की पहाडियो त्या हिमालय प्रदेश मे 
बहुत काफी मात्रा मे ऐस वन पाए जाते हैं जिनका प्रभो तक कोई उपयोग न हो 
सके है यातायात के साधनों की उपलब्धि तथा सड़कों के बनने से थिथिंति कुछ 
सुधर सकती है । 
पिछले कुछ दिनो में ७रकार ने जो अनुसघान किए हैं उनके परिरणाम-रुवरूप 
बहुत से मय॑ उद्योगों कौ जन्म मिला है | देहरादून मे वन ग्नुसध'्न बाला इस 
क्षत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है । अभी कुछ समय पूर्व चौथा ग्रन्तराष्ट्रीय बन 
सम्मेलन भारत म हुआ्ला था जितमे ससार के ग्रधिकतर देशो से भांग लिया था झौर 
इस वात पर विचार विभ्श किया था कि वनो की उपथोगिता किस प्रकार बढाई 
जां सकती है। 
भारत सरकार को वन नीति-- भःरद्‌ के आधिक विक्ञाप्त मे वन एक महत्व- 
पूर्ण स्थान रखते हैं और इसलिए सरकार का यह कर्तव्य है कि वनो को सुरक्षित 
। रखते हुए उनके विमाझय को रोके । दूसरी झोर इस प्रकार के बन लगाये जायें जो 
ग्राधिक दृष्टि से देदा ने लिए उपयोगी हो । देश की पिछली सरकार सर्देव बनों को 
आय का एक साधन मातती रहीं थी और बडी लापरवाही के साथ बनों का विनाश 
होदा रहा जिसके क रण बहुत से दुष्परिशाम निकले। जब से सरकार का घ्यान 
बनों की उपयोगिता की ओर गया है तब से प्रत्येक राज्य मे चन विभागो की स्थापना 
हो गई है गौर ५न्ो की व्यवस्था उबकी सुरक्षा तथा उत्का उपयोग इन्ही विभागो के 
हारा होता है। शासन की हृष्टि से बन तीन भागी में बाद़े गये हैं। (१) सुरक्षित 
बन, (२) सगरक्षित वन (३) अरक्षित वन। १६४६-४७ में ६५७७ वर्गमील जगल 
युरक्षित ये और ७८२८ वर्गेमील सगरक्षित ये शौर शेष बराक्षित ये। ग्ररक्षित इनों 
पर सरकार कोई नियन्त्रण नहीं रखती और न ही उन पर वैज्ञानिक प्रयोग करती 
है । कुछ बिद्वाना का मत है कि यह वर्गीक्ररृग दोपपूर्ण है। इसके स्थान पर 
नवीन वर्गोॉकरण इस प्रकार हो सकता है कि इमारती लकड़ी तथा ईघर पेदा 
३ रने वाले वन एक वग में पशुओं को चारा प्रदान करने वाले दूसरे वर्ण में और शेष 
तीसरे वर्ग में 
१३४८ में सरकार ने जो बन नीति बनाई थी उसमे वनों को चार भागों मे. 
वादा था। (१) वे वन जिन हो छुरक्षा जलवाबु तथा भोगोविक कारणो से आवश्यक्र 
है । (२) वे वन जिनसे व्यापार के लिए मुल्यवान लकडी मिलती है । (३) घास के 
मंदान जो नाम माज्न के घन हैं और जो पशुग्रो को घास प्रदान करते हैं ।(४) छोटे २ 
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भारतीय कृषि समस्‍यायें 
प्रइन १६--भारत फी प्रमुख कृषि सभस्याश्रों का उल्लेख कोजिए श्लौर उनके 
सूनावान के उपाय बताइये ? (ग्रागरा १६४६, लखनऊ १६४६, इलाहाबाद १६५४ 
घटना १६५२, पजाब ५१, ४६, ४६) 
एं7६०घ९६ ६6 फर्क एुए्र्शशफड ० िीशा #ड7०पॉधार० 2एते 508868 
;्रषफाश्तैएट४ 607 पौल॑र इणेपएं०छ (497व 46, 7/बट.ह०ए 46, /]/4॥4666 64, 
एड७% 52, 20४०४ 657, 49, 46] 
उत्तर--भारत एक कृपि प्रधान देश है जहाँ लगभग ७० प्रतिश्यत लोग कृषि 
उद्योग पर निर्भर है। राष्ट्रीय झ्ाय समिति के ग्रनुमान के श्रनुसार भारत की कुल 
राष्ट्रीय आय का लगभग ५०% दहृषि तथा पशु पालन से ब्राप्त होता है । आवश्यक 
खाद्य पदार्थों के प्रतिरिक्त कृषि के द्वारा ऐसी अनेक चस्तुयें भी उत्पन्त होती हैं जो 
ग्रन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती हैं । नि सदेह प्रधिक जीवन मे 
कृषि का स्थान और महत्व सबसे ऊपर है + 
दुर्भाग्य वश्च कृषि का इतना महत्व होते हुये भी हमारे कृषि उद्योग का स्थिति 
बडी शोचनीय है | हमारे देश की ३४%, जनसख्या पेट भर भोजन नहीं पाती है । 
प्रौर देशो की तुलना मे हमारे देश में करपि वी कुशलता ५०% से भी कम है । हमारे 
देश में कृषि के ढग पुराने हैं। गाव के निवासी श्रपता जीवन स्तर ऊच। नहीं कर 
पाते । प्रशुह्क आयोग ने लिखा है--- “जब तक सब्कार किसानों के प्राचीन दृष्टिकोण 
को न बदलव ये ओर उनमे जीवन स्तर ऊचा करने के उत्साह न पैदा कराये, उस 
समय तक सुधार के कार्यों से कोई सन्‍्तोषजनक परिराम नहीं निकलेगा । दूसरे क्षब्दो 
में यह कहा जा सकता हैं कि इसकी मुख्य समस्या मनोवैज्ञानिक है न कि तानि के ।/ 
उपरोक्त तथ्य पर हम कह सकते हैं कि इृवि उद्योग देश को झावश्यकताओं को पूत्ति 
के लिय पर्याप्त अन्न उत्पन्त करने से असमये पाता है । अपने खाद्य के लिये भारत-- 
बे को प्रतिवर्ष भ्रन्य देशों से अन्त मगामा पडता है इसके मुख्य क्रारण क्या हैं इन 
प्र अब हम विचार करेंगे । 
जताएन कवि की सस्य समस्णाएं 
(१) प्राचीन दोषपुर्स कृषि पद्धति--हमारे देश में उपज के कम होने का 
मुख्य कारण है प्राचीन ढग़ से खेती का होता । देश मे न तो गहरी खेती की प्रणानी 
प्रवलित है श्र न ही विस्तृत खेती की । पुराने ढग के घिस हुये श्रौजारों से अधिक 
परिश्रम करने से भी अधिक अन्न नही उपज पाता। आधुनिक साधनों के अभाव मे 
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हम कृषि का वैज्ञानिक विधि से समठन करने की बात सोच भी नहीं सकते । पराश्चारय 

' देशों में कृषि उद्योग की उम्तति का मुख्य कारण यह है कि उन्होंने सभी कार्य ग्राधु - 
'निक यत्त्रो की सहायवा से सम्पादित किये है। विदेशों के किसानो की स्थिति को 
देखते हुये हमारे देश के किसाव कितना विरीषाभास प्रस्तुत करते हैं । 

(२) खेतों का छोटा तथा छिटका होना- भारतवर्प में जनसद्या की वृद्धि के 
कारण अधिक जनता कृषि पर निर्भर है, जिसका परिशाप्र यह हुत्ा है कि प्रत्येक 
किसाव की भूमि बटले २ वहुत कम रह गई है श्रोर वह थोडी सी भूमि भी एक चक मे 
ने होकर छोटे २ टुकड़ों मे इधर उधर विखरी हुई है ' खेतों के छोटे होने के मुएय 
कारण जनसख्या मे वृद्धि, उद्योग धन्धों की उत्तति में दाधा व्यक्तिगत विचारों 
की उत्पत्ति, समुक्त कुद्रुम्ब प्रशाक्ी का अन्त तया पिता की सुत्यु वे बाद जमीन का 
डसके बारिसी भे विभाजत आदि है । उपरोवत क रण से खेल इतने छोटे हो; गये है 
कि उनके चार्रो झोर न॑ तो बाढ आदि ही वाधी जा सकतो है शौर न ही उसमे भली 
प्रकार हल ही घूम सकता है जिसके कारण फसल कम पैदा होती है, व्यय वह होता 
है और फसल की देख भाल नही हो पाती ! ऐसी ल्थिति यें वैज्ञानिक ढंग की लेरो 
करना भी अप्तस्भव है । 

(३) पश्चुओं को खराब दशा-- भारतीय कृषि में पशुओं का विश्येप स्थान है 
बयोकि बैलो की सहायता से खेती ५) जाती है, कुझ्नो से जल खीचा जाता है अभाव 
को मड़ियों तक ले जाते में इनकी सहायता ली जाती है परन्तु इतका स्वास्थ्य बहुत 
खराब है। वे कमजोर एव बुरी नस्ल के हैं। उनको पेट भर भोजन नही मिलता, 

| उनकी देखभाल भली प्रकार से नही हो पाती | इन सभी कारणों से वह बीमार हो 
आते हैं भौर ऐसी स्थिति भे उनसे काम लिथा जाता है ग्रौर उनके खरात्र सवा ध्य 
बा प्रभाव खेती पर पडता है भ्र्थाव्‌ यह कृषि के लिए एक मध्त्वपूर्ण सम या है। 

(४ खाद को क्‍्मी- एक भूमि पर लगातार कृष्ि करते से उसकी उर्वरान- 
शवित का ह्वास होता है जिसको पूरा करने के त्रिये खाद की श्रगवश्यकृता पड़ती है! 
खाद कई प्रकार की होती है जैस गोबर, गनुप्यो का मलमूच, कम्पोस्ट खली रसायन 
निक खाद ओर हरी खाद । परनः गरीबी के कारगा केवल गोबर की ही खाद डाली 
जाती हैं और वह भी बहुत कम मात्रा मे क्योकि किसान उपले पाथकर उसको जलाने 
के काम में लाते हैं अर्थात्‌ समस्त गोबर को भी खाद के रूप में प्रयोग नदों किया 
जाता । सली भो खाद के श्योग में आती है लेकिन बडी मात्रा मे तिहतन बाहर भेज 

दिया जाता है। डाबटर बोयलकर ने एक बार कहा थां कि ' मांरत से तिहलन तिर्यात 
करना भारतीय उबेरा शक्ति का निर्यात करना है।” 

(५) सिंचाई के साघनों मे कमौ--सिंचाई का अभाव एक अकेला शवित- 
शाली कारए है जिसने भारतीय इंपि को नष्ठ अप्ट कर रखा है। भारतीय कृषि वर्षा 
पर निर्भर रहती है जो अनिश्चित तथा ग्नियमित है । भारत में जोंवी हुई भूमि के 
कैवल १६ प्रतिशत भाग में सिचाई के साधन भाप्त हैं। 

(६) उत्तम बीज का भ्रभाव --- किसान जो बीज बोता है वह अच्छे किस्म 
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के भही होने । दूसरी ओर गरीबी के वारण उनको महापन पर निर्भर रहना पडता 
है और जेमे बीज वह दे देता है वैसे हो उनको बोना पडता है। यह बीज इतमे सराब 
होते हैं कि फसल अर छी नहों हो पाती! 

(७) गागयात तथा पिपशात थी ब्रसुडिधायें -भोरत मे यावास्यत की कमी 
के कारण किसानो को काफी परेशानी उठानी पइती है. जो सइकें है वह भी बच्चो 
होने के कारण वरसात में दलदल में सनी खराब हो जातो है कि विवश होकर 
किसान गाव के महाजन के ग्राघीन रहता है। वाहरी सम्त"्र से उत्तका काई सम्पक 
नहीं रहता । व्सान को प्पनी फ्सल का उचित मूल्य भी नही मिच पाता * 

(८) कृषकों का ऋण ग्रस्त होना -- भारतीय बृषक सर्देव ऋण के भार स 
दवा रहता है। इस ऋण के कई कारण हैं ज॑से पंतिक ऋण विसानों की गरीबी 
उद्योग की कमी, फिंजूल खर्ची मुकदमे वाजी लगान की बुरो प्रया झादि। इसमे 
उसमें ्रधिक उन्पन्न करने की न तो इच्छा रहती है ग्रौर न उ साह ही रहता है । 

(६)क्र" विक्रय को प्रसुविधा - किसानो की पज्ञानता का लाभ व्यापारी 
उठाते हैं। निर्याव मं दलालों रा इतना अधिक हाथ है कि वे किसान से मवमाना 
लाभ उठाते हैं। गरीब किसान ग्रधिक अ्रश्न उपजान मं प्रसमथ है जिसको वह मद्गी 
ले जाकर वचे । यदि ऐसा करता है तो वहा ग्राढती उनरो पूरी तरह स लूटते है । 
उपरोबत बरण से स्पष्ट है कि कृषि के उत्प दन विक्की क ढंग बहुत दोपपूण है। 
कृपक को झ्रपव्री उपज का पूरा मूल्य नहीं मिलता । इससे अधिक उत्पादन करन मं 
बहू निरुत्साह हो जाता है। 

(१०) पूजी का श्रभाव -- भारतीय हक की निर्वनता कृषि के विकास मं 
सबसे वर रोडा है । साथ ही यह भी सत्य है कि कृपक के तिर्घत होते का सब 
से बटा कारण कृषि को हीताउ-था है | वस्तुत दोनो वा अन्योयष्थय का सम्बन्ध 
है । कृपषक उरति करना चाहता है पर धन के ग्रभाव से वह अपनी उन्नति मे प्रपस 
आपका ग्रसमर्थ पाता है। 

(११) प्राकृतिक प्रकोष - भारत मे प्राइतिक प्रवोपो क. आए दिन जोर 
रहता है । कभी समय प* वर्षा नहीं होती और सूखा पड जाती है ग्रौर ऊभी इतनी 
अधिक पर्षा हो जाती है कि खेती वर्बाद हो जाती है | भारत में वाढ़ का प्रकोप भी 
प्रातवर्ष होता ही रहता है। इसके अतिरिक्‍त वैज्ञानिक ढग से खेती न करने के कारण 
किसान की बहुत सी फ्सल कीडो तथा पोधो की वीमारियो के कारण वण्ड हो जाती है 
और उसे भारी हाति उठानी पडतो है । 

(११) लगान तथा मालगुजारी प्रथा -- भूमि की व्यवस्था इतनी ख।ब है 
कि कृषि में उन्नति होना असम्भव है। जमीदारी प्रथा से किसानो की दशा बडी 
शोचनीय थी । वह मनमाना लगान वसूल करते थे। इस दोपपूर्ण व्यवस्था 
ने सदा झोपए, अत्याचार, भुस्वामियों तथा आधिक दासता को ही जन्म 


दिया है । च् 
ै (१३) प्राम उद्योगो की कमी - भारतीय कृषि की एक समस्या ग्रामीण 
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श्रमिकों की है। इन लोगों को खाही बैठना पडता है क्योकि ग्रामीण धघँघो का 
पतन हो गया है जिसके कारण निर्वबत, का अकोप बढता है। 

(१४) उपरोक्त कारणो के अतिरिक्त विदेशी सरकार की उदासीनतां एवं 
अवर्मण्यता, कृषि प्रशिक्षण का अभाव कृषि अनुसघान का झभाव आदि के कारण 
भी हमारी कृषि इतनी मिरी अवस्था से रही है । 

इन समस्य झो के समाधान के उपायः-- भारत की बढती हुई जनसख्या को 
ध्यान में रखते हुए कहा जा सका है कह के लिए सकता है कि भारत में कृषि उत्पादन मे वृद्धि करने की 
संस अधिक प्रावस्‍्यकता है। इस लक्ष्य पर उहुंदन के लिए. १६४७-५२ म अधिक 
प्रन्न उपजाप्रो योजना चोलूं की गई जिसके अत्यंत १६४६-४० में ६६३१७ और 
६६४०-४१ मे ११७, ४२७ नये कुप्रो का निर्माण मौर पुराने कुप्रो की मरम्मत हुई । 
१६४६--५२९ मे ३३२००० एकड भूमका उपादेषकरण केन्द्रीय टू बटर संगठन 
है रा किया गया ॥ इल्टो वर्षो में ०६१६४ टन रसायनिक खाद का वितरण किया 
गया । इसके अ्रतिरिवत ३३७२० १३ टन उत्तम वीजों का वितरण भी गांवों में 

क्या गया । 

इसके ग्रतिरिक्त १६५१ म कृषि नियोजन द्वारा कृषि की स्थिति में उन्नति 

करने का प्रयत्म किया गया । ऊैपि नियोजन के अन्तर्गत निम्तलिखित बातों पर, 
विशेष ध्यात दिया जाता है । भ्रतिं एकड, पंदावार वढाना, पौधों के रोगो पर मिय- 
चरण, पशुझो की दशा म सुधार, बेकार भूमि का उपदेयकरण, यातायात की सुवि- 
+ * को प्रदान करना, खाद, कम्पोस्ट और रासायनिक खादो का प्रयोग, उत्तम 
बीज की पूर्णि सहकारी समितियों का सगठन, खेतों की चक्बदी, सिचाई साधनों का 
।वकास, फलो और सब्जी के उत्तादन मे वृद्धि तथा कुटीर उद्योग घघो के विकास 
इत्यादि हैं । 

प्रथम पचवर्षीय योजनाओ्रो में राष्ट्रीय योजना झ्रायोग ने सबसे भ्रधिक महत्व 

क्रपि सिचाई, सामूहिक विकास के कार्यो को दिया था और इन्टों चीजों को प्राय 
मिकता दी थी जिससे देश में और. च्चे माल की उत्पत्ति में वृद्धि हो, झूषि और 
सामदिक हल जल मकित योजना विकास पर ३६१ करोड छचाई पर १६८, बहु उहूँ शीय योजनाओो पर, 
२६६ करोड केवल जल गक्ति सोजनाओं पर १२७ करोड रुपया व्य किया गया। 
इन सब योजनाग्री का तार्िय था कृषि उत्पादन में वृद्धि । योजना को स्षिफारिश के 
अनुसार हर प्रदेश मे भूमि सरक्षण बोई स्थापित किया गया जिससे भूमि को ऋण मे 
बचाया गया और नये जगलो का निर्माण किया गया । ग्राथिक स्थिति को ठीक करने के 
लिए कुटीर उद्योगों पर विश्येष ध्यान दिया गया जिसके विकास के लिए प्रदेशीय सः- 
कार ने १२ करोड तथा केन्द्रीय सरकार ने १४ करोड रुपए की व्यवस्था की । पशुओ के 
चारे एव उनकी लिकित्सा पर भी जिशेष ध्यान देने से कृषि की हालत सभल सकती 
है अत प्रथम योजना में पशुन्तों को देखभाल के लिये र४ २५२ जाल रुपये मजूर 
किए थे । पशुओो की स्थिति मे सुधार भी आवश्यक है अत आयोजना में उत्तम 

स्वास्थ्य वाले पशुमो के मालिकों को पुरस्कार दिये जाने की व्यवस्था की गई ॥ खाद 
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की समस्याझ्रो के समाधान के लिये सिद्री (विहार) मे एक उद्योगशाला स्थापित वी 
गई इसकी उत्पत्ति बढ जाने से क्सानो को सस्ते पँसों मे साद मिल जाया करेगी । 
दिलीण योजना में कृषि के विकास के लिए ३४१ करोड रुपए, अन्य कृषि 
नियोजन के लिए १७० करोड़ रुपए पशु सुधार के लिए ५६ करोड रुपए, सिंचाई 
की सुविधा के लिए ३८१ करोड रुएए सहकारिता के लिये ४७ करोड़ रुपए और 
बाढ नियन्त्रण के लिये १०५ करोड रुपए ॥ व्यवस्था की है। 
दूसरी पचरवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष ग्र्याव्‌ १६५६-५७ में कृषि उत्पादन 
में काफी वृद्धि हुई है । झ्रनाज का उत्पादन गत वर्ष की झपेक्षा ५२% बढा है झौर 
१६५३-५४ के उत्पादन के बरावर हो गया है जो अधिकतम प्रर्थात्‌ ६८७ लास 
टग था। १६५५-२६ की तुलना में इस वर्ष कपास, गन्ना तथा तिलहन के उत्पादन 
में भी क्रमशः १८ प्रतिशत, १३ प्रतिशत तथा ६ प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं। कृषि 
उत्पादन का सूचक झ्रक [706६ 'पिप्रा70थ/) जो १६५५-५६ में ११५६ था 
वह १६४६-५७ में बढ़कर १२३ हो वया ॥ कृषि समस्या के समाधान के जो उपाय 
किये गये हैं उनमे से न्िम्मलिखित उल्लेखनीय हैं -- 
१- सिंचाई के साथनो का विकास । 
२--वनर तथा बेकार भूमि को खेती योग्य बनाना । 
३--अच्छी तथा रसायनिक खाद का वितरगा 
४--अच्छे बीज के वितरण की व्यवस्था । 
५- घान की जापानी ढग से खेती । 
६--सहूका री खेती को प्रोत्साहन । 
७--भूमि की चकवन्‍्दी । 
र--कुपि साख की व्यवस्था में सुधार । 
६ लगाने तथा मालगुजारी प्रया में सुघार । 
१०--कूषि ब्रिक्रो धथा में सुघार ' 
११-फसल्न प्रतियोगिता ) 
१२--अधिक भ्रन्न उपजाग्रो ग्रान्दोलन ) 
उपरोक्त सभी उपायो की सफलता तथा कठिनाइयों का विवेचन हम झागे 
चलकर अन्‍य प्रश्नों के उत्तर में करेंगे । यहा इतना कह देना काफी है कि यदि जनता 
सरकार से सहग्रोग करे और सहकारिता के आधार पर प्राम्य अथंन्यवस्था कर 
इदर्नि्माण किया जाए तो यह सभी समस्याएं आसानी से हल हो सकती हैं। 
+.. अदन १७ क्षेत्रीय बिवरण के आधार पर भारत की प्रछुख्ध फसलो का 
वर्णन कौजिये । जलवायु तथा सिंचाई के साधनों का इन पर कया प्रभाव है? 
(लखनऊ (८४४, पजाब १६५१, झागरा १६५६) 
ए७०सं०४ चाह हच्डण्णणं पीअरसतपप्न०७ ०६ फम्ंफणंफ़न टा०ए5 ० एव 


'शा्रह से फ_छ फरतीए९क०९ एज टोफ्रबाल उप उासंडबघं०्णछ वि्ापचं०५ 0० क्र 
([सब्रक्ूडलक 4४ उ१क०ए28 57, 467८ 46) 
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उत्तर - सम्पूर्ण भारत का क्षेत्रफल 5११ मिलियन एकड है विस्तु इसमे से 
६१४५ मिलियन एकड भूमि ही प्रयोग में लाई जाती है। शेप १६६ मिलियन एंकड 
भूमि मे पर्वत, रेगिस्तान तथा ऐेसे वन है जहाँ मनुष्य पहुच नहीं सकक्‍ता। वे२४ 
मिलियन एकड भूमि पर खेती होती है। इसमे लगभग ३४५४ मिलियन एकड भूमि 
पर एक से ग्रधिक फ्सले उत्पन्न की जाती है । इस क्षेत्रमं लगभग छू प्रतिशत 
क्षेत्रप्त खाद्य फसलो तथा १७ प्रतिशत क्षेत्रफल ग्रखाय फसलो से ढका रहता है । 
बगीचो को फ़ुसले जैसे चाय, कहवा रबंड और मसाले मे ११ प्रतिशत भूमि प्रयुक्त 
की जाती है $ 
भारत के अधिकतर भाग कौ भूमि बहुत उपच्यऊ तथा नम है। उत्तरी भारत 
में दो ऋतुए' नियमानुसार होती हैं सर्दी तथा गर्मी, झर्थाव्‌ दो फसले भी उत्सन्त होती 
हैं । शीतकाल मे गेहें, जौ, सरसो, तम्वाकु पोस्त तथा गर्मी में चावल गन्ना, भवका, 
झ्रादि की फसलें उपजाई जाती हैं । दक्षिय्य भारत मे अधिक शीत न पडने के कारण 
वहाँ इन फसलो का पंदा करना असम्भव है । कृषि विभाग के निरीक्षगा मे कृषि की 
बहुत उन्नति हुई है प्लौर इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि वैज्ञानिक तरीको 
से नई २ फसले उपजाई जाए । 
प्रमुख खाद्य फसलें 
अब हम भारत की प्रमुव फसलो का वर्णान करेंगे । खाद्य फसलो के प्रन्तर्गंत 
घान, गेहूं, मक्का प्रमुख हैं । 
घान ([२।०९)--घान भारत की अरधिक्राश जनसख्या का मुख्य +ोजन है । 
अत'* इसके लिये भूमि ऐसी होनी चाहिए जहा पानी रुक सके और मिट्टी मे झाद्रं ता 
बनाये रखने की शक्ति हो ! यह पानी मे अधिक पनपता है। यही का रण है कि निचले 
भानसूनी प्रदेश वाले क्षेत्रों में इसकी खेती काफी अच्छी होती है। भारत में चावल 
भी कई प्रकार का पाया जाता है| उनके प्रकार के झनुसार खेती भी मिन्‍त २ समय 
में नियम विधियों द्वारा होती है । हमारे देश के णमुंख चावल उत्पादक क्षेत्र बंगाल, 
मद्रास, बिहार, ग्रासाम, उडोसा वस्बई उत्तर-प्रदेश तथा मध्यप्रदेश हैं । भारत-पाक 
विभाजन के बाद सिन से प्राप्त होने वाला चावल भी त्रन्द हो गय। है। गत चावल 
उत्पत्ति का बढाया जाना आवश्यक है किन्तु खेद के साथ कहना पडता है कि यहा 
पर प्रति एकड़ चावल की उत्पत्ति बहुत कम है। इधर * छले कुछ वर्षों मे चावल 
उगाने की जापानी पति के द्वारा चावल उग्राया जा रहा है जिससे उत्प दत मे कुछ 
चृद्धि हुई है। फिर भी ग्रमी च।वल हमे ब्रह्मा से आयात करना पड़ता है। 
ग्रेहें | ४]९४)--चावल के उपरान्त देश मे उत्पन्न होने वालो फसलो में 
गेहू का भी महत्वपूर्ण स्थीन है। गेहू उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र उत्तर प्रदेश, धुर्वी पजाइ, 
बिहार, मध्यप्रदेश तथा राजपूताना हैं परन्तु गेढ़ें का उत्पादन भी हमारे दे में प्रति 
एकड बहुत कम है ' यहा प्रति एकड का झौसत ७ मन गेहूँ उत्पन्ध किया जाता है 
जबकि पाकि& [त में ही प्र त एकड ८ मन गेहूँ उत्पन्न होता है । यही नही देश में 
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भी विभिन्न राज्यों मे गेह के प्रति एकड उत्पादन में काफी भिन्नता है । विहार मे प्रति 
एकड ८८२ 0 जबकि हैदराबाद मे २३१ [0 होता है | भारत-पाकिम्तान विभाजन के 
पश्च'त्‌ सिंघ तथा पंजाब के उपजाऊ मंदान दंश्ष से पृथक हो गये हैं बिससे गेहू के उत्पादन 
में कमी हो गई है। जबकि गेहूँ की माग निरन्तर बढती जा रही है अठ विदेशों से 
आयात करना पडता है किन्तु अव सरकार अन्नोत्पादन की ओर विशद्येप ध्यान दे रही 
है । प्रति एकड भूमि मे वृद्धि हो इस आशय से सिंचाई की व्यवम्था की जा रही है । 
रुसायनिक सादो का वितरण किया जा रहा है। वे क्षेत्र जो अब तक बेकार ये भ्रव 
उनमे ट्रैबटर तथा हारवेस्टर द्वारा ग्ेहू पैदा करने की व्यवस्था वी जा रही है। ग्रांधा 
है कि निकट भविष्य ये इस दिशा में भारत आत्मनिभर हो जायगा । 
गन्ना (50297 ०७॥)6)--गन्ना उत्पादन में भारत का प्रमुख स्थान है गन्ने 
का उत्पादन पुरणुंतया शक्कर उद्योग की उन्नति पर निर्भर है। गन्ना उत्पादन के प्रमुख 
क्षेत्र हमारे देश मे उत्तर प्रदेश, विहार, बगाल के कुछ भाग हैं । उत्तम कोटि का 
गन्ना भी इन्ही भागो में उत्पन्त किया जाता है। ए ?, तथा विहार की सरकारों 
में गन्ने के उत्पादन, उसके विक्रय आदि पर समय समय पर नियम्त्रण रखा है जिससे 
चीनी शवकर उद्योग पर भी प्रभाव पडा है | हाल ही मे राष्ट्रीय सरकार ने गन्ते की 
किस्म तथा परिमाण बढ ने की झ्लोर विशेष ध्यात दिधा है । कोयम्बटूर में एक 
(7276 87९९७॥02 $(४॥07 खोला गया है। कृषि विभाग ने भी गन्ने की 
विभिन्‍्म किस्मो के उत्पादन का प्रचार किया है जिससे प्रति एकड़ गत्ने की उत्पत्ति 
में काफी वृद्धि होगी । 
इसके अतिरिक्त खाद्रान्न फरलें इस प्रकार हैं -- 
ज्वार, बाजरा, रामी--न्यूनाधिक मात्रा में इनका उत्पादन समस्तन्‍देश में होता 
है पर उत्तरप्रदेश के बुछु शुप्क भांग, वम्बई, मयप्रदेश, हेदराबाद, मद्रास मे इसका 
उत्पादन अधिक होता है।ये खरीफ की फसले' हैं । इनके जिये पानी की विश्वेष 
ग्रावश्यकंदा नही पडती । इनमे अपेक्षाइत पोष्टिक तत्व कम होते हैं । 
सफक्ा-मकका देश के निर्धन मनुध्यो का भोजन है । विहार, उत्तरप्रदेश तथा 
पंजाब मे इसकी खेती अधिक होती है। खाद्यान्न के अभाव में इसका भी आयात 
करन्ग पड्ता है । 
जौ--भारत मे जो का जितना उत्पादन होता है उसका ७ भाग उत्तरप्रदेश 
में ही होता है। भेष विहार तथा पञाव में उत्पन्न किया जाता है। जौ किसानो का 
एक प्रमुख भौजन हैं । इसका प्रयाग शराब «नाने में भी किया जाता है। विभाजन 
के पूर्व हम जौ का निर्यात करते ये किन्तु तत्पश्चाव्‌ खाद्यन्नो के प्रभाव के कारए 
इसका निर्यात बद कर दिया गया । 
दाले--हमारे मोजन मे दालों का विशेष महत्व है। हम विभिन्न प्रकार की 
दालो का उत्पादन करते हैं जंसे अरहर, मूंग, उरद, मसूर, चना आदि । उत्तरप्रदेश 
तथा विहार में दालो का उत्पादन मुख्य रूप से होता है । चना दाल क साथ साथ 
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भोजन का अ्रग भी है। यहा से विदेशों को कुछ अ्ते दा नियति भी किया 
जाता है । 

विन्तदून--भारत में कई प्रकार के तिलहन का उत्पादन होता है। तिबतन के 
प्रमुख दो प्रकार है (अ) खाद सतिलहम, (व) इसके झच्तर्गत तिल. यू गफली सरसों 
आदि हैं । 

मं गफलो--इसकी <पज के लिये शुष्क जलबायु तथा रेतोली मिट्टी की प्राव> 
इयकता होती है सिचाई की कोई भी आवश्यकता नहीं भाग्त भें इसके उपादव का 
प्रमुक् स्थात मद्रास है । इसके अतिरिक्त वम्त्ई हैदराबाद, मध्यप्रदेश तथा उत्तर- 
प्रदेश के कुछ भागों में इसकी खेती होती है । भारत मू गफली का निर्यात सू गफली 
तथा इसक॑ तेल के रूप मं करता है। 

हिल--तिल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सोराध्ट्र, हैदशबाद राजस्थान उत्तर- 
प्रदेश धादि राज्यों म हैं) एसपी बाहर भी भेजा जाता है) तिलहन के सब्रध में थो 
ध्यान देने योग्य क्षत है वह यह कि पिछले वर्षो में कच्चे मान्न के स्थान पर तेल के 
रूप मे तिलहन का तिर्यात बढ़ता रहा है। यह क्राफ़ी लाथए्द है । इससे हमारे तेल 
उच्चोग को ता लाभ होगा ही साय ही पद्ुओ्ओ वे लिये खली भी पर्याप्त मात्रा म 
प्राप्त हो जायेगी । 

सरसों--स रसो दीसी रेडी की ख़ती भी काफी होती है और इसका भी निर्याद 
किया जता है । 

रेशे दाले पदार्थ - रेशे बाले पदार्थों में कपास, झ्ूट प्रमुख है । 

कपास--भारत में कपास का उत्पादन तो सम्तोपजनक है विन्तु इसको जिस्म 
चटिया होती है | किस्म की हीनता के निम्नलिखित कारण हैं -- 

(भर) यह कपास देश भे चलने थालो प्रचड हवा और सूखा का भलौभांति 
मुकाबला नही कर सकती है । 

(व) इस घटिया कोटि क्री कपास को ऊन में मिलावट करने के लिए विदैश्ञो 
को निर्यात करके अच्छा मूल्य प्राप्त कर लिया जाता है।ग्रत सुधार करने का कोई 
अक्ल ही नहीं किया गया $ 

यही नही देश मे इसकी प्रति एकड दैदावार बहुत कम है। रूई का महत्व 
समभते हुये भारतीय रूई की किस्म तथा उसके प्रति एकड उत्पादन में वृद्धि करने 
के प्रयाप भी कृषि विभाग ने विये हैं। १६१६ में भारतीय कमेटी की स्थापना की 
गई थी ! १६२१ मे इसके सुभाया पर बयान देते हुये केन्द्रीय रुई कमेटी की स्थापना 
की गई १ १६२२ में भारत रूई संघ का भी निर्माण कर दिया गया। केलीय झूई 
कयेदी ने छई के किस्स मे सुधार वरने में काफो प्रयत्त किया | उक्त बभेदी ने 
प्रयोगद्ालाए स्थापित कीं भर ५म्बई, इन्दौर तथा अन्य स्थानों पर ग्रनुसम्धाव कार्य 
किए | १६२३ में मिलाबट रोकने के अभि ययसे (०0४ घक्षाकुछा ठैश 
भी पास किया गया था । 
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भारत पाक विभाजन से रई उत्पादन को भारी धक्का पहुचा हे । हमारी 
२७ साख एकड़ कपाथ उत्पादक भूमि पाकिस्तान मे चली गई है । भारतीय मिलो को 
भी जिस उत्तम कोटि की रई की भ्रावश्यकता पड़ती है वह भी पाकिस्तान म उत्पत्र 
होती है। ग्राज हमे काफी मात्रा म रूई का श्रायप्त करना पड़ता है | 

भारत में कपास उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र मध्यप्र देश, वरार, हैदरावाद, मैसूर, 
मद्राप्त वम्बई प्रादि हैं शिनम उत्तम कोटि की व पास के उत्पादन के लिए काफी सुवि- 
घाय है । पूर्वी पजाव राचस्थान प्रादि मं भी कपास का उत्पादन होत। है झौर यदि 
जिचाई की यहा पर उचित व्यवस्था हो जाए तो उत्तम कोटि की कपास उत्पन्न की 
जा सकती है । 

ज्ुद--हमारे देश म विश्व के उत्पादन का ३६४ प्रतिन्यत भाग जूट उत्पर 
होता है ' विभाजन के वाद जूट उत्पादन करने वाले बगाल के प्रमुव जिले पाजिस्तान 
मे चले गय हैं पर ज़ूंट को मिले भारत म ही हैं जिस समय पाक्षिस्तान से विनिमय 
दर सम्त्नन्धी समभौता हुआ उसस पूर्व उत्पादन के प्रभाव के कारण इन मिलो म काम 
क्रन के घण्टो मे कमी करनी पड़ी तथा कुछ मिलें बन्द भी रही। पठसन के लिए 
पाकिस्तान पर इतना अधिक भ्राश्चित रहना उचित ने समभकर भारत सरकार ने 
पटसनत के उत्पादन म वृद्धि करन के लिए चेप्टा को है तथा उत्तरप्रदेश, मद्रास, ट्रावन- 
कोर कांचीत म इसकी सेती करने की बात सोची जा रही है । 

पेप पदार्य-- इनसे चाय कहुवा प्रमुख है -- 

चाय-चाय की मांग दिनो |दव बढती जा रही है। भारत के प्रमुख चाय 
उत्पादन क्षेत्र आसाम दार्जि' ग, नीलगिरी देहरादून, कागडा घाटी श्रादि है । चाय 
को कुल उपज का लगभग ७० प्रतिशत भाग विदेशी को भेज दिया जाता है । 

कहुबा -इसका उत्पादन दक्षिण भारत मे किया जाता है। १६५१-५२ के 
आकड़ों क अनुसार भारत से १६१ हजार हडरवेट कहवे का नियति किया गया 
जिसकी लायत ० ६ करोट रुपये थी । 

अन्य पदार्थ 

तस्बाकु--इसके उत्पादन म भारत का तीसरा स्थान है भारत के प्रमुख तम्बाकू 
उत्यावक्ष क्षेत्र मद्रात के युन्दर, कृष्णा तथा योदावरी जिले, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश तथा 
बिहार हैं। भारत स इसका निर्यात क्या जाता है | 

रबर--रत्रर का आ्िक महत्व दिनो दिन बटता जा रहा है। भारत भ 
रबर मुल्य रूप से दक्षिण मद्रास, कुर्य, मंसूर राज्य में होती है। भारत म प्रतिवर्ष 
लगभग १६५०० टन रत्रर का उत्पादन होता है ऊब कि ससार के उत्पादन का 


१ प्रतिशत से कुछ ही अधिक है अत रबर के उत्पादन में बुद्धि करने की बडी 
आवश्यकता है। 
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४. भारत में मुख्य फुसतो का क्षेत्रफत्त तथा व्यपिक उपक्त का अनुमान मिस्त- 
लिखित तालिकाझो से लगाया जा सकता है -- 











तालिका 3 (क्षेत्रफल) 
हजार एकड लक 
फंसले का साम | १६५१-५२ | १६५६- ७ 

चावल ७३७१३ ॥ छदरछ४ड 
गेहू २३४०४ ३२८११ 
गस्ना ४७०२ ५०१६ 
ज्वार ३६३६६ डे१३११४ 
वाजरा र3शर२ २७ ४२ 
सबका ८१७६ ६२४४ 
जौ छघ०७ प्श्हढ 
दालें ररे४७३ २७६०६ 
मु गफ़ली १२१५१ १३१० ६१ 
कपास १६२०१ १६८४३ 
पघटसेने १६५१ श्ष्परे 
चाय छ्ड२ के 

कहवा २३० बज 

तम्बाकू छ१३ १०्रर 

रबर रड८ बैक 








अन्लन्कन»»»भ»»»%»+>+म, 


नोट --उपरोकत तालिंका मे चाय, कहवा तथा रबर के १६५६-५७ के झाकड़े 
उपलब्ध नही है + 
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तालिका व] (वापिर उत्पादन) 








हजार टनो से नमक 
फसल का नाम | १६४१-५२ पं छछआ० १६४६-५७ 

चावल २०६६४ २१४२ 
गेहूँ ष्ण्प्श्‌ हण्द्र 
गन्ना । ६०६६० ६६८६० 
ज्वार । श्श्द१्‌ छड२७ 
बाजरा २३०६ २६२६ 
मक्का ॥क्‍ २०४३ ३०१९ 
जो २३३० २७४४ 
दाल इ्श्श्र ब४१5 
मूंगफली | ३१४२ ४०५६ 
कपास ३१३३ ४७१३ 
पटसन ह ड६७८ ४२२१ 
चाय डर ् 

कहवा ५५ ड 

तम्बाकू २०६ 2223 
रबर ड्रेस 7 











नोट :--कपास, पटसन का उत्पादन हजार गाठो में तथा चाय और कहवे को 
उत्पादन हजार पौड मे दिया गया है । 
उपरोक्त दोतों तालिकाओ से विदित होता है कि भारत में गत्न वर्षोंमे 
लगभग सभी फसलो के क्षेत्रफ्ल तथा उत्पादन मे काफी वृद्धि हुई है जिसका कारण 
कुछ सीमा तक प्रथम पच वर्षीय योजना की सफलता भी है! 
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जलवायु तथा सिंचाई के साधरों का अरभाव--हस जानते हैं कि किसी भी 
फसल को उगाने के लिए दो दीन वातो कीं विशेप आव*यक्‍ता पढ़ती है! सर्वप्रथम 
देवा की मिट्टी उपजाऊ तथा किसी विशेष फसल के अनूकूल होती चाहिये। सोभाग्य 
से भारत के विभिन्‍न भागों मे अलग अलग प्रकार की जो मिट्टी पाई ज्यती हैं लगभग 
सभी फसलों को पर्याप्त भात्रा मे उगाने के लिये उचित है । दूसरी बात जलद यु वी 
ग्रनकूलता है । इस हृष्टि से भी भारत काफी भाग्यज्ञाली देश है। विभिन्‍न फसलों 
का वर्णोव करते समय हम जलक'यु के प्रभाव पर प्रकाश डाल जुके हैं । द्ीसरी तथा 
सबसे महत्वपूर्ण बात पानी की है | पनी फ्लो को जीवन प्रदान करता है। भारत 
में श्रधिक्तर फसले वर्षा के अनुसार वोई झौर काटी जण्ती हैं और उसी पर निर्भर 
हांती हैं भारत में वर्षा श्रनिश्चित है तथा देश के सब भागों में समान रूप से नहीं 
होती । इस कमी को पूरा करने का दूसरा उपाय भिंचाई के साधनों का विकास है। 
भारत मे प्राचीन काल से नदियों, तालावो झीलो तथा बुओ की सहायता से सिंचाई 
की जाती है श्र फसलो को आावश्यक्षवानुसा र पानी देने का प्रयत्न किया जाता है । 
भिचाई के यह साधन देश के प्रत्येक माय मे उपलब्ध नहीं है और जहा है वहा 
पर्याप्त नही हैं। इसलिये नहरो का निर्माण तथा बिजली के' कुओ आदि के निर्माण 
से घप्िचाई की व्यवस्था की जा रही है। ऐसा ग्रनुमान किया जाता है कि जब भारत 
भे भित्राई की छोटी बडी सभी योजतायें पूरी हो जायेंगी तो देश की कृषि से क्रास्ति- 
कारी उन्नति हो जायेगी और बडी मात्रा मे सभी प्रकार की फ्सले' 3गाई जा सकेंगी । 
देश का झाधिक भविष्य बहुत कुछ इसी बात पर निर्भर है। 

प्रदत *८--भारतोष कृषि की उन्नति के लिए सिचाई के साधनों का क्‍या 
शहत्व है ? भारत मे  चाई के प्होन २ से स घन पाये जाते हैं । सिंचाई के साधनों के 
विकास के लिए क्या प्रयत्न किये गए हैं ? (झ्ागरा ४६, ४८, रे८ ३२, लखनऊ 
डं८ ड७, पटना ५२, पज्ाब ३६) 
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ज)8६ <र07७छ8 9५५९ ७९९० 59896 (० देःएटँ०७ शल्प्त ?ै 
अद्वाव 49, 48.38. 32, 7.बलें ४०७ 48, 47 १4084 62, 72६०8 39) 


सिंचाई का मह ब--भारत वर्ष एक कृषि उधान देश है जहा ग्रनादि काल से 
ही भारतीय किसान का भाग्य वर्षा पर निर्भर रहा है। हमारे देश में मह भूमि तथा 
अध मह भूमि क्षेत्र कुल भूमि के अनुप्रात से अधिक है अत हमारे कृषि उद्योग के 
लिए सिंचाई का बहुत अधिक महत्व है। राष्ट्रीय समृद्धि के हष्टिकोण से भी सिचाई 
का बहुत अधिक महत्व है क्योकि खाद्यान्न शोर उद्योगो के लिये कच्चा सामान कृषि 
से ही प्राप्त होता है। परन्तु वर्षा से ही भारत में पाती बी अधिकाश ग्रावश्यकबा 
को पूर्ति होती है और ह॒पारी कृषि वर्षा की दया पर पूराँतया निर्भर है | भारत के 
झ्राथिक जीवन में सच ई का इतना अधिक महत्त्व होते हुए हम आवद्यकता इस बात 
को है कि सिंचाई को उपयुक्त सुविधाओं के विद्या द्वारा पानी के प्राकृतिक स्ताधनो 
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सचित क्षेत्र में ग्रधिकतम बरद्धि करनी है ते व्यक्तियत कूपो की संख्या में पर्यात वृद्धि 
करना अमिवार्य है। कुश्ा खोदवा व्यक्तिगत कार्य है और उसके निर्माण के लिए 
तकावी ऋण देकर तथा उससे सुधारी हुई भूमि वर कोई ग्रतिरिक्त कर लगा कर 
सरकार भो उसे प्रोत्साहित करती है। जिन स्थानों पर व्यक्तिगत जोत बहुत छोटो है 
बरहाँ सरकारी पमितिया कुए खोद सकती है। अ्रकाल जाच ग्रायोष ने यह बुभाव 
पेश किया था कि सरकार को भूमि के नीचे के पात्री के सम्बन्ध में पूरी जानवारी 
प्राप्त करनी और प्रकाशित करनी चाहिए और कुझ्मा खोइने के बारे में ग्रामीणों को 
सलाह देने के लिए विशेष भ्रधिकारियों की निग्रवित करनी चाहिए | 
विद्युत कूप [7'फए0८ ४७८5)- वेज्नानिक युग में विद्युत कूड का महत्त्व 
सिंचाई क्षैत्र मे बहुत अधिक है। पक्के कुप्रो से बिजनी द्वारा पानी ऊरर उठया 
जाता है इससे घन्टे मे ३३ हजार गेंतन पानी खिचता है और ज़गमग ५०० एकड 
भूमि की ऐचाई हो सकती है। इसने कुप्रो से पिचाई करने में लश्म है जैसे 
(अर) इनके बनाने में केवल एक दार ही व्यय करना पडता! है (ब) इनकी देख रेख में 
बहुत कम घत व्यय होता है । (स) कुओ का पानी नहरो के पानी से प्रधिक लाभकारी 
होता है। (द) प्रत्येक कृपक को पानी शवश्यकतानुसार नापक्रर दिया जाता है 
जिससे उसे प'नी के लिए न तो प्रतीक्षा करनी पडती है प्रौर ना ही उप्के खेती में 
बेकार पानी भरा रहता है । 
हमारी राष्ट्रीय सरकार ने १६४८ मे विद्यूत कूपो के विषय में दो श्रमरीकी ' 
विद्ेषज्ञो को सलाह के लिए बुलाया था । उत्तर प्रदेश मे गगाधारी विद्युत कूप पोजना ॥ 
के अ तगंत १७०० कुश्नो का निर्माण हो घुका है। पंजाब, बिहार मे भी इस प्रकार 
के कुओ के निर्माण की कई योजनायें बनाई जा छुकी हैं * 
सन्‌ १६५४५ वे ग्रन्त तक २२८६ नलकूपय भारत ग्रमरिका टेकनिकत्र सहकारी 
कार्य क्रम मे, ६ नलकूप अधिक भ्रन्न उतजाझो अक्रान्दोत्न के भ्रन्तगंत व २०४३ 
नलकूप राज्यो की योजनाग्रो के अन्तर्गत किये जा छुके है। इस प्रकार हम देखते हैं 
कि देश ए कुप्नो द्वारा प्रिचाई करने के लिए पर्याप्त प्रयस्त किए जा रहे है। प्रतः 
आवश्यकता इस बात्त की है कि राजक्रीय तथा व्यक्तिगत दोनो साधनों द्वारा 
कुझो की सख्या मे वृद्धि की जाये और इय सावन को प्रोत्साहन दिया जाये । 
तालाब --प्राचीन काल से तालाब भारतीय कृषि व्यवस्था के विशेष अंग रहे 
हैं। पजाब को छोंडकर लाभग सम त भागों में त,लाज पाये जाते है । सबसे अधिक , 
सह्या तालाबों को मद्गा्त आन्त में पाई जाती है वहा इनकी संख्या ३३००० है। ” 
तालाबों का प्रयोग प्राय उन ड्थारों पे होता है जहा पर कुओ थ! नहरो से सिंचाई की 
/ व्यवस्था नहीं है । ताबाबों से ध्िचाई के मुख्य केन्द्र दक्षिण राजपुताना, दक्षिस मारत, 
प्रष्प भारत टैदराबाद तथा मंसूर हैं । 
आधुनिक युग में बहुत से तालाब नष्ट हो गये हैं अत* अब हमारी भारत सर- 
कार उतके तिर्माण एवं मरम्मत पर विशेष घ्यान दे रही है। परन्तु आवश्यकता इस 
बात की है कि जहा नहरो या अन्य बड़े धिचाई के साधनों का उपयोग नहीं हो 
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*५ नस्ल सुधारने के उपाय.--नस्ल सुधारने क लिए यह श्रति ग्रावश्यक है कि 
' ब्रीमार, बूढे तथा ग्रश्कत साडो को समाप्त कर किया जाये | इससे चारे की समस्या 
का भी बहुत बुद्ध समाधान होगा । इसके साथ ही साथ गावो मे श्रच्छे साडो को भी 
जैजा जाये । भारतीय कृषि कमीशन ने बताया था कि भारत में भ्रच्छे साडो की बहुत 
कमी है! अतः १० लाख साँडों की श्रति आवश्यकता है। भारतीय कृषि ग्रनुसघान 
समिप्ति ने प्रच्छे मसल के साडो का पता लगा' लिया है श्रौर उसका कहना है कि इनका 
प्रयोग गावों मे अवश्य होना चाहिए हमारे देश भे कई सरकारी फ्राम हैं जहा उत्तम 
सा तैयार किये जाते हैं जिनकी संख्या प्रतिवर्ष ७५० है जिनको विभिन्न गावों में 
भेजा जाता है । इस समय कृत्रिम गर्मावात द्वारा प्रजनन कराकर नस्ल सुधारने का 
भी प्रमत्न किया जा रहा है । है 
हमारी राज्य सरकारों ने एक पत्ु सुधार एक्ट पास किया है. जिससे बेकार 
साडो को नपु राक किया जाता है । नरल सुधारने के लिए पंचवर्षीय पोजना के प्रम्तगंत 
६०० ऐसे प्रमुष्ठ ग्राम केदद्न सोलने की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक प्रमुख प्राम केसर 
३-४ शात्रों में पैगा। इन के-द्रो मे पशुओं की नस्ल, दूधोत्पादन झ्रादि को बिशेय 
ध्यान तथा विस्तृत लेखा रखा जाथगा । इनके अतिरिक्त १५० छृत्रिम प्रजनन केस 
भी खोलने की व्यवस्था की गई है ॥ और दूसरी पयवर्षीय योजना में ११०० प्रमुख 
ग्राम केन्द्र तथा २०० कृतिस प्रजनते केन्द्र खोलने की योजता है। परत योजतामो के 
पूर। हो जाने पर इस समस्या का काफी समाघान हो जायेगा । 
रोगों को दूर करने के उपाय-- रोगो से बचाने के लिये यह अ्रति प्रावश्यक 
है कि गादी में पशु चिकित्सालय खोले जाए। इनके प्रभाव से ही जानवरो का ठीक 
से उपचार नहीं हो पाता और मृत्यु का ग्रास बन जाते है। इस समय देश में २००० 
पशु अस्पताल हैं परन्तु इनमे कुशज डाक्टर की बहुत कमी है । कुछ ऐसे अस्पताल 
भी होने चाहिए जो गावों में घूम-घूम कर इलाज करें + सरकार को प्रस्पतालो का 
निर्माण शहरी की वजाय गाँवों मे करना चाहिए जिससे अधिक लाभ उठाया जा सके । 
प्रोकनी बोमारी सबसे भयानक तथा छूत की बीमारी है।॥ श्रत ऐसे जानवरों 
को टीका लगा देवा चाहिए जिपसे इसका प्रभाव कम हो जाए) भारत ने इस क्षेत्र से 
काफी प्रयास किया है पर विशेष सफलता नही मिली है । 
उपरोक्त विवरण से ज्ञात हुआ है कि पशुगप्रो की हालत बडो खराब है और 
यह जटिल समस्या का रूप धारण करती जा रही है। बिता पशुओं को उन्नति के 
दैश की उन्नाति असम्मव है इक्षाघिए मारत की उन्नति के लिए पशुओ की उन्नाति परम 
अवश्यक है। 
प्रइत २१- कृषि का यम्जोकरण भारत के लिये कहां तक उपयृक्त है ? 
विवेचना की जिये । (राजपुताना ४०, दिल्‍ली ५४, कलकत्ता ५५, ४१) 


पघुत्ष ३ /०८९४एं२३प्ृणा ०६ कैडा९्ण्रोप्रार 35 डामब्फो 8 ई67 पक २े 
एछ5€ए४ड ईणाए- (मब्युडबाविकव 50, 2धंडा 54, टबात्ययव 6, 67) 


बर ] भारदीय अवशास्त + सरल अध्ययन 


कृषि अन्च्रीकरण का अर्थ 
(४छ8७शगारठ 07 एटस#गर#वा0) 

आज का युग विज्ञांते का युग है। मानव परिश्रम को कम करने तथा भूमि 
की उत्पादनशीलता को बढाने के लिये लगभग सभो पश्चिमी देशो में वद्ी बड़ी 
मशीनो का प्रयोग खेती के लिये किया जाता है। भूमि करा जोतना, बीज बोना, फल 
काटना तथा उसका ग्रेंडियग आदि का कार्य मशीनों की सहायता से होता है । प्रत्येक 
कार्य के लिये विशेष प्रकार की मशीनों का आविष्कार कर लिया गया है। इसका 
परिणाम प्रह हुआ कि भूमि की उत्पादनश्लीलत्ा बहुत अधिक हो गईं है भ्लोर अब 
खेती के लिए बहुत अधिक मनुष्यो की ग्रावश्यकदा नही पडती । इससे किसान तथा 
ग्रामीणों का रहन-सहन का स्तर वहुत ऊंचा उठ गया है। यहाँ हमे देखना यह है 
कि क्‍या भारत मे भी खेती का यम्त्रीकरण क्षिया जा सकता है और यदि किया जा 
सकता है तो उसका देश पर क्या प्रभाव होगा । 


भारत में कृषि का यम्त्रीकरण 
(॥ए८प्र#शया2&7008 व ॥990) 


भारत एक अति प्राचीन देश है और अ्रनादिकाल से भारत एक कृषि प्रधान 
देश रहा है । भ्वरत में प्राचीत समय से ही साधारण यन्त्र जैसे हल इत्यादि त ॥ बैलो 
ओर मानव की ज्ञक्ति के सहयोग से खेती होती आई है और झाज भी होती है | जया 

पथ देशों मे विज्ञान की प्रगति के साथ साथ खेती का यन्‍नीकरण कर दिया गया 

है वहा भारत ध्ाज अपनी भी प्राचीत परम्परा को तिभाता झा रहा है । 

भारत मे खेती के यन्त्रीकरणा का प्रइन इसलिये उत्पन्न हुआ है कि यहा अन्य 
देशो की भ्रपेक्षा प्रति एक्ड उपज बहुत कम है जबकि देश बी जनसख्या और अताज 
की ग्रावश्यकताए बहुते अधिक बढ गई हैं । देश मे ग्राए दित खाद्य सकट बना रहता 
है । कम उपज के बहुत से कारग्य है जिनमें से एक यह भी है कि भारतीय किसग्न 
आज भी भ्रज्ञान है और उन्ही पुराने तरीकों से खेती करता है जिनका आज के वैज्ञा- 
निक युग में महत्व नही रहा। ससार बहुत्त आगे तिकल गया है और हम ग्राज भी 
१५० वर्ष पहले की दुनिया में रह रहे हैं। जब तक झ्ाघुदिक वैज्ञानिक ढग से यन्द्री- 
करण के प्राघार पर खेती तही की जावेगी भारत की समस्या हल नहीं हो सकती । 
चीन जैसे देश मे भारत की अपेक्षा कम्र कृपि योग्य भूमि है किन्तु वहा की उपज 
भारत से चार पाच गुनी अधिक है । 

इस दात॑ मे किसी को कोई सन्देह नहीं हो सकता कि कृषि का यब्ज्रीकरण 
भारत के लिये हितकर ही नही, आवश्यक भी है किस्शु प्रब्य यह है कि भारत वी 
वर्तमात्र परिस्थितियों मे क्‍या कृषि का यन्त्रीकरण सम्भव भो है या नही । य| हू विर्शाय 
करते के ज्ञिए हमे विम्नलिखित बातो पर ध्यान देना चाहिए ३-- 

(१) भूमि की उपलब्धता तथा जनसल्या के दबाव को हृष्टि से भारत की 
स्थिति बिल्कुल भिन्‍त है। भारत की जनसख्या ३६ क्रोल से ऊपर है जिसमे से ७० 

्ः 


५ 





भारतोय कृषि समस्याएं [ हरे 


प्रतिशत से भी अधिक लोग अपनी जीविका खेती के सहारे प्राप्त करते है । कृषि के 
यम्मीकरण से भारत की अधिकाश जनसख्या बेकार हो जावेगी | जब सक इन लोगो 
के लिये रोजगार के प्रन्य साघन विकसित नहीं होते उस समय तक खेती का यन्त्री- 
क्राण भारत मे बडे पैमाने पर लागू नहीं हो सकता । 

(२) अवंशास्री उत्पत्ति के तीन प्रमुख साधन मानते हैं अर्थात्‌ भूमि, श्रम 
तथा पूजी । ये तीनो एक दूसरे के स्थान पर कुछ सीमा तक प्रतिस्थापित हो सकते 
है | यदि श्रम की कमी हो अभ्रथवा पू'जी सस्ती हो तो श्रम के स्थान पर मशीनों का 
प्रयोग किया जा सकता है जैसा कि भ्त्य देशों ने खेती का यस्वीकरए करके किया 
है| किन्तु भारत पे इसका उल्टा है ५ हमारे यहा पू जी की कमी है और श्रम की 
अधिकता है तथा श्रम पू जी की अ्रपेक्ष स ता है इसलिये यहा समस्या पू जी के स्थान 
पर श्रम क प्रयोग करने की है | भारत में कृषि के यस्त्रीकरण के परिएाम उल्दे सिद्ध 
होने का भय है । 

उपरोक्त विवेचन का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि भारत सदेव गरीब 
तथा पिछझ् हुआ ही रहेगा तथा विज्ञान ने जो सुदिधायें प्रदान की है उतका लामे 
नहीं उठ सकता । धीरे-घीरे तथा कुछ सीमित क्षेत्रों मे कृषि का उन्त्रीकरण किया 
जा सकता है शेप के लिए हमे उस समय की वाट देखनी होगी जब देश में श्रौद्योगी- 
करण के द्वारा सारी जनता के लिये रोजगार के साधन उपलब्ध न हो जाये और देश 
में पूजी की कमी दूर न हो जाय । ग्रभी तक तो भारत मे पूजोगत वस्तुय बाहर से 
ही मंगानी पड़ती है और इसके लिए भारत के पास पर्थाप्त साधन नहीं हैं । 

यस्त्रीकरण को प्रमुख बाघायें 
ही ॥धा। &77005 05 ]/६८पघ७आा?#व00) 

१) खेती के यन्त्रीकरणा की सबसे वडी कठिनाई यह है कि भारत में खेलों 
का आकार बहुत छोटा है। छोटे ग्राकार के खेतो पर भारी यन्त्रों का प्रशोग नही हो 
सकते । यदि सामाजिक समा ता के आधार पर भूमि वा पुन. वितरण कर दिया 
जाय तो खेती का झाक्षार और भी छोटा हो जाएगा। यह कठिनाई उस समय दूर 
हो सकती हे जब एक ग्रामीण की सारी भूमि पर सहकारी खेती की जाए । 

(२) खेती के यम्त्रीकरण से बेरोजगारी की समस्या और भी जटिल हो जाने 
का भय है। भारी सस्या मे लोग खेदो से पृथक हो जायेगे श्र ब्तमान श्रम उद्योगटे 
में इनकी खपत नहीं हो सकती | 

(३) हमारी कृषि ब्यवस्या मे पशुओ का विश्येप महत्व है । वे अनेक प्रकार 

क्यो के लिए भ्योग मे लाये जाते हैं। कूपि के यन्‍्नोकरण से फालतू पशुओ की 
समस्या भी हमारे सामने उत्पन्त होगी । 

जी) कृषि के यम्त्रीकरण के लिये व्यापक सिंचाई की सुविधाओं का होना 

भी परम भ्रावश्यक है | अनिश्चित मानसून वर्षा वाले देश में कश्त्रोकरण के पूरे लाभ 


कप जे जा सकते । सिंचाई के साधनो का पूर्ण विकास इससे पहिले हो जाना 
चाहिये । 


पड ] आरतीय अर्थशास्त्र सरल भअ्रध्ययन 


(५) वलीकरणा के लिये देश में श्रावरयक मशीनों का निर्माण, सस्ती 
बिजली, खनिज तैल तथा लोहा और इस्पात आदि की झावश्यकता होती हैं। भारत 
में इस सब चीजो की भारी कमी है । 

(६) भारत में जो भी कृषि यत्र प्रयोग में लाए जा रहे हैं वे विदेशो से आयात 
किये गये है उनकी हूट-कूट तथा मरम्मत आदि की पूरी सुविधाएं भारत में उपलब्ध 
नही है तभा इनका खर्चा इतवा अधिक है कि एक साधारण किसान इनके प्रयोग से 
लाभ नही उठा सकता । 

(७) भारतीय किसान को श्रज्ञानता तथा श्रशिक्षा के कारण इन मशीनों 
तथा अन्त्रो का प्रयोग उत्के लिये सम्भव नही है। भारतीय किसान प्राचीन यत्त्रो के 
प्रयोग के अतिरिक्त और कछ नही जानता झौर व जानना चाहता है। 

खेती के यन्त्री कररणा की सम्भावना 
(#एरणर8 905ड्ाशा।ए75) 

वर्तमान हालत में खेती का यस्त्रीकरण केवल निम्नलिखित क्षेत्रों में सफलत्ा- 
पूर्वक हो सकता है ++- 

(१) बजर तथा बेकार भूमि को खेती योग्य बनाने के लिये बदी मशीनों का 
प्रयोग किया जा ध्कता है। केन्द्रीय तथा राज्य टूूंवेटर संगठनों ने इस दिशा मे 
महत्वपुण कार्य किया है। दूसरी पचवर्षीय योजना में इस स्स्या द्वारा १५४ लख 
एक्ड बंजर भूमि को खेती योग्य बताने का बिचार है। उत्तरप्रदेश के तराई तथा 
गया खादर के क्षेत्री मे जगल आदि साफ करके बड़े-बड़े फार्म बनाये गये है चिन पर 
यन्त्रों की सहायता से खेती होतो है । 

(२) मध्य-प्रदेश शाजस्थाब तथा ग्रन्य कम भ्रावादी वाले क्षेत्री म जहा काफी 
मात्रा मे भूमि उपलब्ध है और सिंचाई की सुविधाशों का विकास हो छुका है वहा 
खेती का यत्त्रीकरण किया जा सकता है । 

(३) जिन क्षेत्री में खेती की चकबन्दी हो चुकी है और सहकारी खेती को 
प्रोत्ताहुन मिल रहा है वहा यन्त्रीकरण सुगमतापूर्वेक हो सकता है। 

निष्कर्ष ((0॥0)६0॥ )--जैसा कि हम ऊपर वह ऋुके हैं भारत में कृषि 
के यन्त्रीकरण में अनेक बाधायें है किन्तु इनका सामना करते हुए भारत को धीरे-धीरे 
क्षषि का यम्त्रोकरण करना है। ऐसा किए विगा कम उपज, गरीबी, हन सहन का 
नीचा स्वर तथा बेरोजगारी आदि की समस्या दूर नही हो सकती + श्रारम्भ में भारत 
को साधारण तथा छोटे कृषि मनन्‍्त्रों का तिर्माण करना चाहिए जिनमे छोटे ट्रेंकटर 
प्रादि शामिल हैं । देश में बहुत से द्रं कदर केन्द्रों की स्थापवा को जाए जिनम किसानों 
को उनके प्रयोग को शिक्षा दी जा सके | इस समय इस प्रकार का एक केद्ध भोपाल 
में स्थापित हो छुका है और दूसरी परवर्षोष योजवा में एक अन्‍य केर्द्र के स्थापित्त 
होने को आशा है। इस बात की बन्यवस्था सरकार द्वारा की जाए कि विसानों को 
किराए पर इस मश्ञौबो आदि को सेवा प्राप्त हो सके और इसके लिए उ हूं अधिक 
स्यय ने करना घड़े 
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भारत की वडी-बडी पन्ने बिजली योजन,ओं के पूरा हो जाने से सिंचाई के 
साधनों मे वृद्धि होगी श्रौर खेदो पर सस्ती बिजली मिल सकेगी जिससे कृषि के यस्नी- 
करण मे सुगमता होगो । यह हप॑ का वियय है कि हमारे किसान कुछ-बुछ इन कृषि 
यन्त्रों से परिचित होने लगे हैं और इनके महत्व को समभने लगे हैं। यन्त्रीकरणा की 
सफलता के लिए सहकारी खेती की व्यवस्था परम ग्रावश्यक है। 

अन्त में हमे यह नही भूलना चाहिये कि भारतीय परिध्थितियों को देखते 
हुए निकठ भविष्य में खेती का सम्पूर्ण यन्त्रीकरण ने तो सम्भव है श्रौरन 


हितकर ही । 
प्रघतत २३--भारत में सायुदायिक विफास योजनामों तथा राकद्रीय विस्ार 
सैया खण्डों को प्रगति पर प्रकाश डालिए । (राजपूताना ६५५) 
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ऊत्तर--सामुदायिक विकास योजनाग्रों का उद्देश्य भारतीय गामो मे रहने 
वाली जनता के व्यक्ितिगति तथा सामूहिक विकास में सहायता प्रदान बरना है। 
५ जनवरी १६५ को भारेत तथा प्रमेरिका के दौच जो टैबसीकल सहयोग समभ्गतां 
हुआ था उसके अस्तर्गंत सामुदायिक विकास की योजनाओं पर अमेरिका तथा भारत 
के परस्पर सहयोग से प्रयत्त करने का निश्चय किया गया और इस समभौते के 
उपरान्त अमेरिका द्वारा ५ करोड डालर तथा भारत सरकार द्वारा ५० करोड रपये 
इन योजनाझो को सफल वनाने के हेतु ध्यय करने का निइचय किया गया। 

२ अउतूबर १६५२ को ५५ सामुदायिक विक्ञास योजनायें आरम्भ की गई 
प्रत्येक योजना का क्षेत्र लगभग ५०० वर्ग मील तथा जनसरया लगभग २ लाख है 
और इसमे २०० गाव सम्मिलित किये जाते है। 

एक सामुदायिक विकास योजना को तोन विकास खंडो में बांट दिया जाता 
है । इस प्रकएर एक विकास खड में लगभग २०० गाँ: और झौसत जनमरप्रा 
५०००० से ७०००० तक होती है । 

सामुदायिक विकास योजना द्वारा भारत की ग्रामीण ग्रे व्यवस्था का पुनें- 
निर्माण करना है और ग्रामीण जीवन के लगभय रुूभो झ गो का सामूहिक रूप से 
विकास करना है। जो कार्य सामुदायिक विकास योजना के अ्न्तपत ते हैं उनका 
विवरण इस प्रकार है --- 

(१) कृषि और इससे संस्वस्धित क्ार्य--इस कार्य के अन्तर्गत बेबार पड़ी 
भूमि को खेठी योग्य बनाना, उत्तम बीज तथा खाद की व्यवस्था करमा, तालाब, महरो 
कुप्मो आदि की सहायता से सिंचाई को सुविधायें भ्दात करदा, फलो और सब्जी की 
खेती बढाना, यात्रिक सल है प्रदान करता उत्तम एवं मद्दीन औचारों की व्यव-था 
करना तथा बिक्री की सुविधायें करना, भूमि क्षरण को रोकता, सहकारी समितियो 
की स्थापदा करना आदि कार्य सामुदायिक विकास योजना के ऋन्तंगत किये जाते हैं। 

(२) गातायाद की सुविधाये प्रदाम करने का कार्य-- विक,स योजना मे इस 
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बात का प्रयत्न किया जाता है कि एक गाव दूसरे गाव से सडक द्वारा मिला दिया 
जाग, इन सडकों का निर्माण ग्रामीणों के श्रम की सहायता से हो रहा है ३ यह छोटी 
छोटी संडकें जो गांवों में बचाई ज्यती है कसी वडो सठ्क के साथ जोड दी जाती 
हैं जो पत्थर द्वारा बन।ई जाती है ! 

(३) शिक्षा प्रतार--इसके ग्न्तर्गंत परारम्मिदः शिक्षा, वेसिक शिक्षा, साध्य- 
मिक शिक्षा और काम करने वालों की शिक्षा का भी प्रवन्घ किया जांतां है तथा 
ग्राभीण कारोगरी के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण कैस् भी खोले जरते हैं । 

(४) स्वास्थ्य रक्षा झपको को कार्यक्षमता में बृद्धि करने के हेनु उनके 
स्वास्थ्य में सुधार करता अति जावश्यक है भ्रत झायोग ने अत्यक योजना क्षेत्र में 
4 प्राथमिक चिकित्सा इकाश्यो कौ स्थापना का आयोजन किया है । इच्ताई में एक 
अस्पटाल भ्रौर एक एक औपधालय ता है जो सारे छेन मे घूमता है। वमारी को 
रोबने के लिए गाव की सफाई भलेरिया है, चेंचक ओर क्षय नियन्वेश ग्रौर 
णत्ी वी शपाई पर विद्येप बल दिया जाता है हु 


(५) बहायक बन्धे--जो कृपक देती में लगे हुये हैं वे भी वर्ष के भ्षधिकाशं 
महीनो # जग्रभग विना बाए के रहते हैं। शेप मजदूर त्तो वेकार रहते ही है। अत 
ग्रामीण कूटीर उद्योगों का विकास कर्य वेकारी को दूर करने के लिये इस योजना 
का मुख्य अग है। 

(६) भवन तिर्माश कार्प--इस वात की व्यवस्था योजना के ब्रन्तर्गत की गई 
है कि प्रच्छे घर बनाने की कला, सीमेट ईट झ्रादि की व्यवस्था, पार्क व चौडी गलियों 
के निर्माण कार्य की व्यवस्था की जाय | 

(७) प्रशिक्षण--विक्राम योजता के कर्मचारियों के प्रश्चिक्षण के लिए ३० 
केन्द्र स्थापित किय गये हैं और प्रत्येक मे ७० व्यक्तियों को ट्रेंतिय देने को व्यवस्था 
दी गई है 

(८) समाज बल्थाण--प्रामीण क्षेत्रो मे स्वस्थ मनोरजन के साथनों का काफी 
भाव है। मत) योजना झ्रायोग मे क्षेत्र मे बसने वाले व्यक्षिययों के लिए मेले, प्द« 
सनी का प्रबन्ध बेल कूद फिल्मों द्वार! समाज शिक्षा का प्रबन्ध किया है यह कार्य 
उनके समाज वल्याए में काफी सहायक छिद्ध हुए है। 

साम्ुदाश्कि विकात्त योजना की प्रथति---जैसा कि हम ऊपर देप चुज़े हैं 
सामुदायिक जिकास योजना का कार्यक्रम २ झदतूबर १६५२ को ५५ विकास योज- 
नारी से प्रारम्भ किया यया था और प्रथम पचर्षीय योजना के अन्त तक श्र्याव्‌ 
३१ भार्च १६५६ तक लगभग भारत की कुल ग्रामीण जतसस्या का ३. भाग इन 
योजनाओं के भन्तमेत छागे का लक्ष्य था। सामुदायिक विक्वस योजताओं के साथ 
ही साथ २ अवतूबर १६५३ से लगभय समान उद्देश्य रखने वाली बुछ अन्य बोज- 
नये चांबूँ की गई जिन्हें राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड के नाम से पुकारते हैं। यह 
बोजनाए पूर्णतया भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। समय समय पर इनमे 
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से कुछ को सामुदायिक विकास योजनाप्रो के लिये छत लिया जाता हैं ताबि इन पर 
अधिक विस्तुत ढग से विकास का वायें हो सवे । 

प्रथम पचवर्षोय योजना के काल मे बुल मिलाकर ११०० विकास खण्ड, 
७०० सामुदारिया विकास तथा ५०० राष्ट्रीय प्रसार सेवा के अत्वर्गंत चालू करने 
का लक्ष्य रकखां गया था और दस पर ५२०८ करोड़ हपया व्यय करने का अनुमान 
था। हु का विपय है कि प्रथम पचवर्षोय योजना के गह लक्ष्य पूरी तरह प्रात्त वर 
लिए गये और देश वी लगभग ह ग्रामीण जत्ता इस कार्यक्रम के प्रस्तर्गत भ्रा 
गई। दूसरी पचवर्धीय योजना के अन्तर्गत अय तू १६६०-६१ तंक समम्त देश को 
राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड के झ्राधीन विकसित करना है जिसमें से चालीस प्रतिशत 
विकास खण्ड को सामुदाधिक विकास खण्डो मे परिवर्तित कर दिया जाएगा। इस 
कार्य पर २०० करोड रुपये व्यय होने का अनुमान है । 

अवतक जो २१५२ विकास सड निर्धारित किये गय्ये हैं श्रोर जिनपर विकास 
कायें चल रहा है उनका विस्तृत व्योय निम्नलिखित तालिका से स्पा है -- 
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जून १६५७ के प्रन्त तक ११५६५७ ग्रअम जिनकी जवसख्या लगभग ७ ३ 
करीड है सामुदायिक विकास का क्रम के भ्र तगंत श्य चुके है। दूसरी ओर १५७०६९६ 
ग़म जिनकी जत सख्या ६६ करोड है राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड की योजना के 
अतर्मत झा चुके है । दूसरी पदवर्षीय योजना केशेष वषा मे जो कार्य किया जायेगा 
उछका अनुमतत इस तालिका से लगाया जा सकता है+- 
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सामुदायिक्त विकास घोजनाओ की वित्त व्यवस्था 


इन योजनाओं के लिये घन जनता तथा सरकार दोनो के सहयोग से प्रदान 
होता है । प्रत्येक विकास क्षेत्र मे जनता से द्रत्य, श्रम तथा वस्तुग्यो के रूप मे स्व च्छा 
से साधन प्राप्त होते है। जो घन सरकार की ओर से व्यय कया जाता है उसे 
के'द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारे मिलकर प्रदान करती हैं। केन्द्रीय सरकार का 
व्यय कुल व्यय के आधे के बराबर होता है जब कि उसकी भ्रधिकतम सीमा ६ करोड़ 
हपये प्रतिवर्ष तक हो सकती है। 

इस कार्य क्रम के लिये अमेरिका से जो सहायता मिलती रही है उसका 
प्रयोग विदेशों से प्रावश्मक सामान झ्राथात करने के लिये किया जाता है १६५२-५३ 
से १६५७- ५८ तक १४ २७ मिलियन डालर की विदेशी सहायता की व्यवस्था की 
गश्थी। जिसमे से १ दिसम्बर सब्‌ १६१७ तक ११ २० मिलियन डालसे के मुल्य 
का सामान अमेरिका से सगा कर राज्य सरकारो को बादा जा झुका है 

सामुदायिक विकास योजनाओं की सफलता 

विभिन्न क्षेत्रों मे सामुदायिक विकास योजनाझ्रो के द्वारा जो लक्ष्य प्राप्त किये 
जा छुके हैं उनका भ्रनुमान निम्नलिखित ब्योरे से स्पष्ट है -- 

(१) भ्रोद्योगिक बस्तिया -- कुदोर तथा छोटे पैमाने के उद्योगो को प्रोत्सा« 
हन देने तथा उनके विक्रेन्द्रीयकर"्ग के उद्देश्य से £ बडी झद्योगिक बल्तियों तथा २० 
छोटी ग्रामीण औद्योगिक बस्तियो की स्थापना सामुदायिक विकास योजनाओ्रो के 
अन्तगंत की जा चुकी है । 

(२) ग्रामीण सकतनों की व्यवस्था --- ग्रामीरण मकान बनाने की थ्रौजना के 
ज््थम चुश्गा म १०० योजनाझो पर कार्य आरम्भ दिया गया जिम्रमे से प्रत्येक के 
लगभग पाच गा हैं । 

(३) सहकारी समितियां --- सरकारी अधिकारियों के लहयोग से ६०००० 
"नई साहमारी समित्तियाईँस्‍्वररीएत ही र? छुडी है फिल्मे ३१३ नप्फ नए सदस्य 
भर्ती किय जा चुके हैं। 

(४)रसायनिक्त खाद वितरण - कृषि उत्पादन भे वृद्धि के हेते २०७१८ हजार 

टन स्मायतिक खाद का वितरण किया गया जिसस उत्पादन मे काफी वृद्धि हुई है। 
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(५) श्रच्छे बीज का विवरण - रसायनिक प्ाद की भावति ही हृषि उत्पादन 
की वृद्धि्नच्छे और सुधरे हुए बीज पर भी निर्भर होती है । इस उद्देश्य से सामुदा- 
यिके विकास कार्यक्रम के अन्तगेत ३० जून १६५७ तक १००३६ हजार टन अच्छे 
बीज का वितरण किया "गया। 

(६) फल और सब्जो के घाग लगाने का कार्य'-- सामुदायिक विकास कार्य 

क्रम में फर् तथा सब्जी के नए बाग लगाने के कार्य को भो प्रोत्साहन दिया 
गया और १०२६ हजार एकड भूमि पर बाग लगाये गये । 

(७) बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने का कार्य -- वजर तथा ग्रगुपजाऊ 
भमि वो सेती शोग्य वन'ने का कार्य भी एक महत्वपूर्ण कार्य हैं। कारए यह है कि 
इसके प्रिना स्थाई रूप से कृषि उत्पादन में वृद्धि कर सकना सम्भव नहीं है। इसी 
लिए सामुदायिक विक' स कार्य क्रम मे २३२६ हजार एकड भूमि को सेती मोग्य 
बनाया गया और ३८०७ हजार एकड अतिरिवत भूमि पर सिंचाई की सुविधायें 
प्रदान बी गई 

(८) नालियों तथा सड़कों का निर्माए+-- इस कारयें क्रम में €१४० लम्बी 
पवकी सडके', ५६००० मील लम्पी नई कच्ची संडके , ५२००० मील लम्बी पुरानी 
सडको की मरम्मत तथा १२१ लाख गज लम्बी नालियो का निर्माण किया गया। 
इससे ग्रामीण क्षेत्रों मं ग्रातायात वी सुविधाओं में वृद्धि हुई और ग्रामो की सफाई में 
सहायता मिली है । 

(&) शिक्षा का प्रसार -- सामुदायिक विकास कार्य क्रम में श्रौढ शिक्षा तया 
बेसिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। २५ हजार नये रवूलो की स्थापना 
हुई, १०३६५ स्वूलो को वेसिक स्कूलों में परिवर्तित क्या गयों और ७० हजार 
प्रौढ शिक्षा बेन्द्र खोले गये । इस सब कायें क्रम से ग्रामीण जगता को पढ़ने लिखने 
योग बनाने में विशेष योग मिला है । 

इसके अतिरिक्त प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिशु कल्याण केन्द्र, ग्रामीण शोचा- 
लय तथा कुए आदि मे सुधार करके ग्रामीण स्वास्थ्य को सुधारने के प्रयत्न किए 
जा रहे हैं। 

सामुदायिक विकास सें जन सहयोग 

जतता के सक्रिय सहयोग के बिना सामुदायिक विकास योजनाम्रों का सफ्ल 
होना असम्भव है । सितम्बर १६५६ तक भूमि, नकद घने तथा श्रमदान के रूप मे 
जनता से जो योय प्राप्त हुआ है उसका मूज्य ४ ५६६ करोड रुपये. लगाया गया है 
जबकि सरकार द्वारा कुल मिलाकर ७३ २ करोड रुपया व्यय किया गया इसका अर्थ 

हू हुआ कि सरकारी व्यव का ६१ प्रतिशत जनता के सहयोग द्वारा प्राप्त हुआ । 
कर्मचारियों का प्रशिक्षण 

सामुदाधिक विकास कार्य क्रम को सफल बनाने के लिए भारी सप्या मे 
शिक्षित कमचारियों की आवश्यकता होती है । इस बात को ध्यान में रखते हये देश 
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में ६५ असार प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं जिनमे ग्राम सेवको (१॥]882 
6ए९ ज्ञ0८थ८$) को प्रशिक्षित किया जादा है । कृषि की प्रारम्भिक शिक्षा के लिए 
७८ प्रारम्भिक कृषि स्कूल तथा १८ कृषिक उद्योग शालाए स्थापित की गई हें 
ग्राम सेविकाओं के लिए २९ प्रशिक्षण केन्द्र हें। ग्रत्य उच्च कर्मचारियों के लिए 
प्रथक केन्द्रों की व्यवस्था है। इस प्रकार प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के द्वारा देश क 
प्रत्येक ग्राम को स्थाई रूप से विकसित दरने भ सहायता मिलेगी । 

उपत्तहार -- सामुदायिक विकास योजनायें कृपि विकास जीवन स्तर 
सुधार, ग्रामौ की सफाई शिक्षा का प्रवध, ग्राम उद्योगो का विकास सडको का सुध र, 
मकानों की व्यवश्था तथा भ्न्‍्य सभी प्रकार से ग्रामोत्थान के हतु बनाई गई हैं शौर 
झ्राशा की जाती है कि दूसरी पचरवर्षीय योजना के अन्त तक समस्त देश के ग्रामों वा 
इनसे लाभ प्राप्त होगा | कुछ आ्रालोचको का ऐसा विचार है कि झ्रभी भारत म 
इत्त प्रकार की योजनाओो के सफल होने योग्य वातावरण उत्पत्त नहीं हुआ है और 
इन योजना प्रो मे धन के अपव्यण के अतिरिक्त अन्य कोई लाभ नही है। सम्मवत 
ऐसे लोग भारत की वर्तमान झ्रावश्यकताश्रो से झनभिन्न हैं | वर्तमान परिस्थिति को 
ध्यान में रखते हुए ही इस काय क्रम को द्यावश्यकता अनुभव की गई। यह वह काय- 
क्रम है जिसके द्वारा सहकारी ग्रात्मनिर्भ रता तथा स्थानीय प्रयत्न से ग्रामीण जनता 
सामाजिक परिवर्तन तथा आर्थिक उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकती है। योजना 
को सफल बनाने के लिए चनता का सहयोग वाँछनीय है। बस यही सफलता का 
महान साधन है। 
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के सिद्धात्त पर खेती की व्यवस्था की जाये। भारत की वर्तेमाव आधिक स्थिति मे 
यह उपाय सुगम प्रतीत नही होता । 

एक तरीका यह भी हो सकता है कि व्यक्तिगत भूसम्पत्ति को किसान स्वेच्चा 
स एकत्रित करके उसमे सहकारिता के आधार पर सेती की व्यवस्था करे । इसमें 
व्यक्तिगत भू सम्पत्ति भी बनी रहेगी और उद्दे इय की पूर्ति भो हो जावेगी । यह उपाय 
भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है और इस दिल्ला मे सरकार द्वारा प्रयत्व किये जा 
रहे है । 

जिस प्रकार इटलौ मे सरकार ने घन देकर सभी पुरानी भूमियों को लेकर 
झाथिक जोत का निर्माण किया वह रीति भारत में भी झपनाई जा सकती है किन्‍मु 
इस कारये के लिये इतने अधिक धने की आवश्यकता होगी कि सरकार सम्मण्तया 
लिकंट भविष्य मे इतना धन उपलब्ध न कर सके । दूसरे इससे प्रन्य कई समस्याये 
भी उत्पन्न हो जायेंगी ! 

(२) प्राथिक जोतों को रक्षा- जो जोत इतने बड़े हैं कि उन्‍हें आ्राथिक जोत 
कहा जा सके भ्रथवा जिनका निर्माण चकबन्दी के बाद हो उनकी रक्षा पुनः उपति- 
भाजन एवं उपखण्डन से होनी चाहिये । ऐसा करने के लिये या तो उतराधिकार वे 
कायूनी मे सुधार किया जाये और भूमि के बददारे को रोका जये या इस प्रकार की 
कामुनी व्यवस्था की जाये कि एक न्यूततम सीमा से कम मात्रा की भूमि का विभाजन 
कानूनन प्रबंध होगा । यह उपाय अधिक सुगम है और विभिन्न राश्यों में इस प्रकार 
की व्यवस्था की गई है श्रथवा की जा रही है । यहे स्पप्ट है कि यदि प्राथिक जोतो 
की रक्षा नही की गई तो यह समस्या कभों हल नहीं होगी विशेष शप्र से भारत जैंस 
कृषि प्रधान देश मे जहाँ क्षी जनसरया तेजी से बढ रही है और जहा के ग्रधिकार 
लोग गाव में रहते हैं ओर खेती पर निर्भर है। हि 

चघकवस्दी और उसकी प्रगति 


भूमि की सकवन्दी «का काय सहकारी समितियों की सहायता से प्रथप 
१६ ०-२१ मे पजाव प्रास्त में झुहू क्या गया। १६३६ में पजाव सरकार ने चक- 
बन्दी कानुन पास किया जिसके अनुसार चकबन्दी को अनिवार्थ कर दिया ग्रया । 
पंजाब ने इस कार्य भे जो सफ़लता प्राप्त की उसे देखकर दिल्‍ली, उत्तर-प्रदेश, वम्बई, 
मध्य-प्रदेश तथा अन्य राज्यों ने भी इस दिशा मे प्रयत्त किये और सहकारी चक्रव दी 
समितियों का निर्माण किया | 

चकबन्दी के कार्य को शीक्ष समाप्त करने के लिये आजत्नल इस बात पर जोर 
दिया जा रहा है कि सरकार कानून द्वारा अनिवार्य रूप से अपने विशिष्ट कर्म चारियो 
को सहायता से इस कार्य को करे । चकबन्दी के कार्य मे जो कठिनाइया उत्पन्न होती 
है वह इस प्रकार हैं -- 

(१ भूमि की भिन्नता--वर्पा, स्थिति, मिट्टी की बनावट, उपजाऊपन तथा 
पिचाई थो सुविधाओं की हृष्टि से सब भूमि एक समान नही होती और कोई व्यक्ति 
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झपने ग्रच्छे पेत को छोड़कर दूसरे चक मे घटिया भूमि लेना पसन्द नहीं करता । 

(२) किसातों की अज्ञानता--अरभी तका किछान इतने अधिक्षित हैं कि वड़ 
चकइन्‍्दी के लाभों को नदी समझते और सरकार से सहयोग नहीं करते । 

(३) भूमि के स्व” सित्द सम्बन्धी रिकार्ड की ब्रुटिया--जमीथरी प्रथा के दिनो 
से पटवारी आदि के जो कायजात चले आ रहे हैं उतमे भूमि के स्वामित्व से सम्बन्धित 
अमेक गलतिया है और उनके दावे पूर्ण नही हैं । इत काग्रजात्त में आवश्यक सुधार 
दिये बिना चक़बन्दी का कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता 8 

विभिय्त राज्यों मे चक॒बन्रों को दिज्ञा में हुई प्रशतिः:- प्रवम तथा दूसरी 
पववर्थीय योजराग्रों मे भमि की चेकवन्दी के प्रशव पर विशेष महत्व दिया गया है। 
कृषि उत्पादन में वृद्धि की समस्या के स कालिक महाव को देखते हुये चंकब दी के 
कार्य को शीघ्र गत शीघ्र सम्राप्त करने की ग्रावश्यकता बहुत अधिक बढ गई है। 
योजना भर योग्र ने सिफारिश की है कि यह कार्य सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय 
प्रसार के कार्यक्रमो के अन्तर्गत किया जाय। इस कार्य के लिये पर्यात झ्लाधिक 
सहायता तथा परामर्श केन्द्रीय प्रकार द्वारा राज्य सरकारों को प्रदान किया जा 
रहा है। 

प्रारम्भ में चकबन्‍्दी का काय सहकारी समितियों के द्वारा स्वेच्छापूर्वकं किया 

गया किस्तु इसको प्रगति मन्द रही । बाद मे सरकार द्वारा कुछ दुआव से काये किया 
गया। १६४७ में बम्बई राज्य ने चकवन्दी सम्बन्धी एक योजना बनाई इसके पदचातु 
१६४८ म पजाव तथा पेप्सू, १६५१ म उडीसा, १६५६ म उत्तर प्रदेश दथा हिमाचल 
प्रदेश, १६५४ मे राजस्थान, १६५ मे पच्छिम बंगाल तथा १६५६ मे बिहार औौर 
हैदरावशद सरकारो के द्वारा कार्य प्रारम्भ किया गया । विभिन्न राज्यों मे १ ५५-५६ 
तक जो प्रग्नमति हुई है उप्तका ग्रतुमान विम्त तालिका झे लग्राया जा सकता है -+ 





चकबन्दी का क्षेत्रफल (लाख एकड) 








राज्य का नाम 
। १६५४-५६ मे | १६५४-५६ तक 
बम्बई ५ प श्र 
मध्य-प्रदेश 8१ स्घ्ह 
*. पञज्जाब चर डक ३ 
पेप्सू भ्३ श्द्इ 
उत्तर-प्रदेश -- ४३६ 


उत्तर-प्रदेश मे १६५५-५६ मे पांच जिलो मे से प्रत्येक की एक “ह॒तोल में 
चकबस्दी का कार्य शुरू किया गया । १६५५-५६ के अन्त तक २१ जिनो में एक-एक 
तहसील में चक्रवन्दी का कार्य चल रहा था । कुछ आवश्यक्र कठिनाइयो के कारण इस 
कार्य को तीब्र गति से समस्त जिलो मे एक साथ लागू नही किया जा रुकता किन्तु कृषि 
सुधार की अन्य योजनाओं के साथ इस कार्य प्र भी पुरा जोर दिया जा रहा है। 


भूमि का उपविभाजत तथा उपलंडन [६४ 


प्रइन २४--उत्तर प्रदेश से भूमि के उपविभाजन तथा उपविघटन की समत्त्या 

की सीसायें श्रौर स्वरूप दया है ? इसके उपचार के लिए कया प्रयत्त किए गए ह्ँ 
तथा चक्॒बन्दी का किसान की श्राथिक स्थिति पर वया प्रभाव होगा * 

(लखनऊ १६४८) 
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उत्तर प्रदेश में भूमि के उपविभाजन तथा उपखण्डन की समस्या 

भारत के प्रन्य राज्यों की भाति उत्तर प्रदेश मे भी भुमि के उपविभाजन तथा 
उपखडन की समस्या एक विज्ञाल रूप धारण किए हुए है। उत्तर प्रदेश मे भी इस 
समभ्या के लगभग वे ही कारण है जो अन्य राज्यों मे हैं भोर जितका उल्लेख हम 
एक अन्य ब्रश्ने का उत्तर देते समय कर चुके हैं। १६४० में उत्तर प्रदेश जमीदारी 
उन्मू तन कमेदी ने अपनी रिपोर्ट में कह है कि उत्तर प्रदेश में प्रति विसन औद्धठ 
जोत का झ्ाकार ३-३६ एकड़ है जो प्राथिक जोत की हृष्टि से बहुत कम है। 
ग्रखिल भारतीव कृषि मजदूर जाच समिति के श्नुसार कुल क्षेपफल का ८३४ 
प्रतिशत भाग २५ एक्ड से कम के जोतो के रूप में पाया जाता है प्रौर ५८ प्रतिशत 
भाग २५ से ५० एकड तक के जोन के रूप में पाया जाता है ॥ शेप भाग ८० एकड 
में भ्रधिक के जोतो के रूप में है । योजना आयोग के ग्रनुतार ८७ १ श्रतिश्वत क्षेत्रफतत 
५४ एकड ये कम के जोतो के रूप में है और शेप २५ एक्ड से अ्रधिव के ग्राकार के 
जोतों के रूप मे है। इन दोनो साधनों स॒ हमे जो आकड़े उपलब्ध हुये हैं उनसे यह 
बात स्पष्ट है # उत्तर प्रदेश की अधिकाश कृषि भूमि में जोत आर्थिक ज्ञोत नहीं 
कहे जा सकते । एक दूसरी गणता के अनुसार इस राज्य मे २१ प्रतिशत किसानों 
के पास ५ एकड से भी कम भूमि है तथा २८ प्रतिशत किसानों के पास भूमि वी 
मात्र। १ एकड से भी कम है । 

उपचार के लिए किए गए प्रयत्न 

सहकारी समितियों द्वारा तथा स्वेच्छा से चकबस्दी का कार्य सन्‍्तोष जेमक 
प्रगति नही कर सका । १६३८ म॑ उत्तर प्रदेश चरकार ने चकबन्दो सम्बन्धी एक 
कानुन पास किया था। जिस पर कुछ का रणो वश कोई काथ नहीं हो सका । चकबन्दी 
के कार्य मे सबरे उडी बाधा जमीदारी प्रथा की थं जिसके उन्पुलत के बिना चकबन्‍्दी 
का वार्य हो सशना लगमग असम्भव था। स्वत्त्रता प्राप्त होने के बद उत्तरप्रदेश 
सरकार ने सर्व प्रथम जमीदागी प्रथा का उन्मूलन किया और उसके पश्चात्‌ १६५३ मे 
उत्तरमदेश चक्वन्दी काठुन (पं. ए (णाइणीदद्षाणा ण [णधा&5 80) 
पास किया जो सरकार द्वारा नियु वत चकबन्दी समिति के सुभादो पर आधारित था । 
यह कानून पजाब के चकबन्दी कानून स मिलता जुलता है वयोकि पजाब,भ 
चकबन्दी के कार्य मे जो अनुमव प्राप्त हुए और जो समझलतायें ।मली उनसे उत्तर 
प्रदेश सरकार ने भी प्रेरणा क्ञी । इस काबुन के अनुयार भूमि के टुकडो का एसा 


ध्द] भारतीय अर्थशास्त्र सरल अध्ययन 


ब्यौरा तैयार किया जाता है जिसमे भूमि की किस्म, उसका क्षेत्रफल, पिछले बन्दोयम्त 
के भ्नुसार लगान को दर तथा लगान का विवरण होता है। इसो भ्रकार प्रत्येक 
किक्षान की भूमि उसकी किस्म, लगाने फसल, तथा क्षेत्रफल झादि का ब्यौरा 
भी तैयार किया जाता है। इसके पश्चात्‌ भूमि की किस्म तथा शिचाई आदि 
की सुविधाप्रो के झ्ाधार पर भूमि के चक्र बनाये जाते हैं भौर प्रत्येक किसान 
की उसकी भूमि के ददले ऐसे चक में भूमि दी जातो है जहा उसके अधिकाश 
खेत स्थित हो । यदि भूमि की किस्म की भिन्रता के कारण उसके मूल्य में कुछ 
भिन्ता होती है और किसी किसान को वढिया भूमि के स्थान पर घंडिया भूमि 
मिलती है तो उप्ते इसका मुआवजा दिया जाता है । साथ ही उमे अपनी भूमि के दृक्षो 
कुओ तथा मकानों का भी मुग्रावजा मिलता है। चकबन्दी वा जो ब्योरा तैयार किया 
जाता है उस पर. किसान आपत्ति कर सकता है जिन पर मुकदमे के थाद जो 
ग्रन्तिम फैसला होता है उसी के ग्रतुसार ग्रन्तिम रूप से चक्वन्दी का ब्यौरा तेयार 
करके चकइन्दी योजना लागू कर दी जाती है भोर किसान अपनी नई भूमि के रवामी 
बन जाते हैं। चकबन्दी की योजना के कारण कोई मुकदमा दीवानी अदालत में दायर 
नही किया जुए सुकतर ९ चुकबस्दी के लिए ४ रूपये प्रति एदड का व्यय निश्चित दिया 
गया है जो उत किसानो से लिया जाता है जितको भूमि की चकब ली की जा रही है। 
प्रारस्भ में चतरबन्दी का कार्य केवल जिलो की एक एक तहसील में चानू किया 
गया था और इसकी सफलता के बाद धीरे २ अन्य जिलो मे चालू किया जा रहा है। 
सरकार वा विघार सारे राज्य मे इस कार्य को ५ पर के अ्रत्दर समाप्त कर दने का 
है। किन्तु प्रशिक्षित तथा अनुभवशील अफसरो और कर्मचारियों की कमी के कारख 
कुछ वाधाये उत्पन्न हो रही है। मई १६५७ मे सरकार में चकवन्दी कानून मे कुछ 
सशोधन किये हैं जिसके अनुसार किसानो की भूमि सत्‌ ५३ के कानून के प्रनुतार 
चकबन्दी भे शामिल होगी । इसके अतिरिक्त चकबन्दी श्रफसरो को यह अधिकार 
दे दिया गया है कि वे सयुवत डीतो का स्वय विभाजन कर सके । इन संमोधनों से 
चअकबन्दी का कार्य शीघ्र तथा सरलता पूवंढ हो सकेगा । इस समय विभिन्न जिलो 
की लगभग २६ तहसीलों में चकवन्दी कय चल रहा है। चकबन्दी के काय॑ पर कूल 
१८ करोड रूपया व्यय होने का अनुमान है । 
चअकबन्दो का किसानो की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव 


किधानों की आथिक स्थिति के सुधार में तथा भारतीय कृषि की स्थाई 
उन्नति के मार्ग मे दो वडी वाधाय थी--एक जमौदारी प्रथा तथा दूसरी भूमि के उप 
विभाजन तथा खण्डन के कारण | उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीदारी उन्मूलन करते 
किसान को आथिक, सामाजिक तथा नैतिक स्वतन्जता प्रदान करदी और उन्नति के 
मार्ग पर बढने के नये अवसर उन्हे प्राप्त हो गये । दूसरी दाधा भूमि के उपविभाजन 
हथा उपखण्डन के थी जिसका उपचार चकबन्दी के द्वारा किया जा रहा है जिसका 
परिणाम यह होगा कि राजकीय ग्राम अर्ंन्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन होगे। 
सर्वप्रथम वे सभी दोष दुर हो जायेंगे जो भूमि उपविभाजन श्र भूमि उपसण्डन के 


भूमि का उपविभाजन तथा उपखण्डन  ध& 


दादा हो गये थे और शिनका उत्लेस हम एक ग्रत्य प्रइन के उत्तर में लिख छुक़े हैं। 
इसके अ्रतिरिक्त कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी जिससे किसान की पग्राथिक दशा में 
समुचित सघार होगा और उसके रहन-्सहन का स्तर उ चा उठ सवेगा। आधुनिक 
ढग के वैज्ञानिक यस्‍्त्रो की सहायता से खेती करने का कारये सुगम हो जायगा। देस 
की पबयर्धीय सोजना में सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तोर का जो कार्य शुरू 
किया गया हैं उत्का पूरा २ लाभ किसान को प्रात हो सकेगा | सिंचाई की सुव्धि ए, 
अच्छी खाद, अच्छा बीज तथा साख की व्यवस्था से किस्तान भपनी उपज को बढ़ाने 
में सफल होगा क्योकि उसके सामने अब भूमि के छोटे होने तथा बिख़रे होने की 
सप्रस्या हा नहीं हागी ) 
सहकारी ढग की खेती क्रो प्रोत्य।हन देना तथा ग्राम प्रबन्ध एवं पचायत 
राज्य को भावों प्राम अर्य॑ व्यवस्था का खध्य मानकर जो उतति देश करना चाहता 
है दस घ्येय को पाने म विज्ञेप सहायता मिलेगी । इस प्रकार भारतीय किसान क्कै 
आधिक तथा साम्राजिक जी+न पर चक्बन्दी ओर भूमि सुधार का महत्वपूर्णो प्रभाव 
पड़ेया | 
प्रश्न २५+ श्र थिक्र जोत से श्राप क्या समभते हैं ? भारत में प्रार्थिक जोत 
के लिये कया प्रथत्त किये जाने चाहिए ? 
(पटना ? ६५१, राजपुताना १६५२, १६५६) 
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आशिक जोत का भ्रर्थ 
ग्राथिव घोत से हमारा अभिप्राय भूमि के उस खण्ड से है जिसका झ्राकार 
बहुत छोटा र हो भ्ौर जिसका स्वामी उस भूमि पर उचित ढंग से खेती कर सके । 
अभो तक हमारे देश मे क्सिनों की जोत आर्थिक नही है +* उद्ाहरणार्थ किसो राज्य 
मे श्रौसत जोत ० ५ एकड तथा किसो मे ३६, २२ एकड तक है । कहने का अर्थ 
यह है कि अधिकतर राज्यो मे ग्रौद्ध जोत ५ एकड से कम है जिसका परिणाम यह 
है कि क्सान इतती मे भूमि पर उचित ढग से खंती नही कर सकता । न तो वह 
आधुनिक ढग के वैज्ञानिक ओजारो का प्रयोग कर सकता है, न अब्रच्छी खाद दे सकता 
है और न उसके पास इतना घन उपलब्ध हो पाता है कि वह अपनी प्रत्ति एकड उपज 
को बढक्र अपनी झआाथिक स्थिति म सुधार कर सके | 
हम झाथिक जोत की चाहे जो भी परिभाषा दें हमे यह मानना पड़ेगा कि 
भारत में खतो की अ्रधिकाश सलया ऐसे ग्राकार की है जिसे ग्रायिक जोत नही कहा 
जा सकता । देश की जनसख्या तथा कुल भूमि की मात्रा को देखते हुये बड़े २ कृषि 
फार्मो का निर्माण भारत म नही हो सकता जैसा कि अमरीका रूस तथा अन्य देशो 
में पाया ज'ता है । वास्तव में यहां समस्या इस वात की है कि भूमि का वितरण इस 
प्रकार से किया जाये कि अधिक से अधिक भूमिहीन किसानों को भूमि पाप्त हो सके 
कितु इसके साथ २ यह मी देखना है कि भूमि की जोद प्राथिक हो 
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खेत के किस आकार को आथिक जोत माना जा छत्ता है, यह कई वातो 
पर निर्भर है। उदाहरण के लिए वेज्ञनिक ढय की खंती के लिये जिसस॑ सद काम 
मशीनों से होता है जोत का आकार कम से कम २०० एक्ड होना चाहिये । पुराने 
हग॑ को खेती के लिए ७ एकट प्ले ४५ एबड वी भूपमि को ग्राथिक जीत कहां जा 
सता है | इसी प्रकार यदि हृपि का सगठन सटकारिता के आधार पर अथवा सामू- 
हिंक ढग से किया जाता है तो जितने वड़े आकार की जोत होगो उतने ही आ के 
आर्थिक लाभ होगा । यदि व्यक्तिगत रूप से खेती की जाय तो एक परिवार को एक 
अच्छा थोवेन व्यतीत करने के लिये १५ था २० एुकइ भूमि भी पर्यात्त है । दुझ 
राज्यों में तो ५ से १० एक्ड भूमि तक को भी ग्राथिक जोत कटा जा सकता है। 
कांग्रेस भूमि सुधार कमेटी की रिपोर्ट म कहा गया है कि आशिक जोत ६तती अबध्य 
होनी चाहिये कि उससे उचित जीवन स्तर प्राप्त हो सके और एक साधारण झा < 
बाले परिवार को पूरा रोजयार मिल्र सके । इस्र रिपोर्ड मे प्राथिक जाध र छी अपेक्षा 
सामाजिक आधार पर छोटो जोत की सिफारिश की गई है जिसदो जाधारभूत जोत 
कहा गया है और इस बात का सुझाव दिया गया है कि वहुउह्ेप्लीय सहकारी सममि- 
तियो की सहायता सै व्यक्तिगत खेतों को प्रोत्साहन दिया जाये । 
चक्त कमेटी की राय मे भूमि की जोत की एक उच्चतम सीमा भी तिरिचित 
होनी चाहिये क्योकि बहुत वडे ग्राकार की जोत पू जौवादी अर्थन्मवस्था की प्रतौक है 
जिससे शोपण वंढता है सामाजिक न्याय नही होता और अन्य बुरादया उत्पन होती 
हैं । इसलिये कमेटी का सुभाव है कि भूमि की उच्चतम जोत का आावार प्रार्थिक 
जोत के ग्रावार से ३ गुने से प्रधिक नही होना चाहिये । जभीदारी उन्मूलन दानून में 
भी जोत के अधिकतम झाकार को निश्चित करने का प्रस्ताव किया गया है। 
भूमि सुधार कमेटी द्वारा किसी परिवार के लिये जोत का क्षत्रफ्ल इस प्रकार 
का बताया गया है जिससे प्रतिवर्ष १६०० रुपये के औसत मूल्य का उत्पादन हो सके 
प्रधवा परिदार को मजदूरी के दर्च सहित १००० रूपये बापिक बच सके | 
आथिक जोत का निर्माण 
ग्राथिक जोत के निर्माण के लिये जो प्रयत्न जिये गये हैं उनमें से कुछ ऐसे 
। सकेवों का उल्लेख हम ऊएर कर चुके हैं जो कांग्रेस भूमि सुधार कमेटी द्वारा प्रस्तुत 
किए गये है। योजना झायोग ने दूसरी प्रचवर्षीय योजना मे भी इस बात पर छोर 
दिया है कि सारे देश में कृषि भूमि के लिए जोत की एक उच्चतम सीमा निर्धारित 
कर दी जाए जो सारे देश पर लागू हो । व्यवितगत जोतों की अपक्षा पारिवारिक 
जोतों का निर्माण किया जाये जिनका ग्राकार झआथिक हो झौर ८ व्यक्तियों बलले एक 
औसत परिवार के लिए पर्याप्त हो । भारत सरकार ने ६६५५ म एक ग्यादेश जारी 
किया जिसके हो रा विभिन्न राज्यो मे पाये जाने वाले मम के जोती की गराना वी 
ज्ञा रही है। इस गर ना के वाद सरकार के पास जो आकडे तथा अन्य सामग्री उप- 
लब्ध होगी उसके आचार पर भारत सरकार आर्थिक जोत का आांकार, उसकी ब्यूब- 
हम सौमा तथा उच्चतम सीमा को निर्धारित करन मे सफ्ल हापी और इस सम्दव 
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में अश्वश्यक कानून पास किया जा सकेगा । 
ण्ह स्पष्ट है कि स्वेच्छापुर्दक आथिक जोतो का निर्माग मही किया जा 
सकता । साथ ही सब राज्ये के लिये एक समान ग्राकार के जोतों को झ्राथिर जोत 
घोषित नही किया जा सकता । सरक्नार को यह देखना होगा कि दिस राज्य में कौन 
कौत सी मुख्य फसनें उत्पन्न होती है तथा उतके जिए कितरी भूनि की जोत उचित 
है तथा सिंचाई वी सुविधाएं किस सोमा तक औ्औौर किस रूप में उपलब्ध है तथा 
उपजाऊपन को हृष्टि से भूमि किस धरकार वी है। उदाहरण के लिये बजर जमीन 
जिसमे पिचाई की पर्याप्त ध्यवस्था न हो बड़े आकार वी भूमि को आयिक छोत कहा 
जायेगा किन्तु विचाई की सुविधाग्रो और उपजाऊ भुमि के छोटे श्रकार वे जोठ भी 
आधिक जोत हो सकते है । 
ग्राथिक जोत के निर्माण के लिए स्वेच्छापूर् क ग्रथवा रायुन वे "रा चकुयटी 
कराने के प्रयत्न किये जा रहे हैं और विभिन्न राज्यों म इस दिशा म कफी प्रगति भी 
हुई है। एक बार छोदे छोदे सेठो को समाप्त करके बड़े आ्राक्ार के जोवे को निर्माण 
हो जाने के पश्चात्‌ सरकार को यह सोचना होगा कि आविक प्राधार पर विसी 
किसान तथा उसके परिवार के पास केम से कम और अधिक से अधिक कितनी भूमि 
का होना आवश्यक है । जिन लोगो के पास भ्रावश्यक|्वता से भ्रधिक भूमि होगी वड़ 
सरकार द्वारा उनसे लेकर भूमिहीन लोगो मे वाट दी जायेगी । भूदात ग्रान्दीलन से 
भी इस कार्य में काफी सहायता मूली है । जिद लोगो के पास आर्थिक जोव से कम 
भूमि है उन्हे और अधिक भूमि देने वा प्रयश्त क्या जायेगा जिसस एक परिवार का 
सुगमतापूर्वक जीविकोपार्जन हो सक । 
हम इस बात का उल्लेलश्न ऊपर कर चुके हैं कि प्रथम पववर्षीय योजन मे 
इस बात का प्रयत्त किया गया है कि कोई व्यक्ति अथवा परिवार और अधिक्र भूमि 
प्राप्त न करने पाये । कुछ राज्यों ने मौजूदा भूमि की अधिकतम सीमा निर्बारित 
करने का काम भी किया है । दूसरों पंचवर्षीय योजना की झवाध मे जोत की 
अधिकतम सीमा निर्धारित करने का कार्य किया जायेगा । यह विचार प्रकट फ़िया 
गया है कि एक परिवार क॑ लिये आर्थिक जोत की तन गुनी भूमि शो अधिक्रम 
सीमा माना जाए। परिवार के लिए आर्थिक जोत निवारित करने के दो झ्रधार हो 
सकते हैं--- 
(३) एक परिवार कितनी भूमि पर खेती करे । 
(२) जाव से श्रोसत आमदनी क्या हो ? यह दोनो कार्य कठिन है इबलिर 
एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का प्ममर्स दिया गया है। 
चकबन्दी की दिश्ञा मे जो प्रगति हुई है वह पर्याप्त नहीं है झ्ौर इस क्षेत्र मं 
काफी कार्य करना अभी बाकी है । यह भी विचार प्रकट क्य। गया है किशुरुम 
अभि प्रवन्ध कानुन कुछ चुने हुए राष्ट्रीय विष्तार सेवा सण्डो तथा सामुदायिक विकात 
योजवा क्षेत्रों मे लागू फ़िय्ा जाये । 


अध्याय ४ 
क्रषि पदार्थो' को बिक्री 


प्रइनन २६-- भारतोय कृषि बिक्री प्रथा के दोषो फा उल्लेख कीजिए । इसमे 
सुगर के लिए अ पक्रे क्या सुभाद हैं। (प्राय १६५६, ५४; इल/हावॉद ५३,४८) 
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उत्तरः-- प्राचीन समय मे ग्रामीण अर्थ व्यवस्था स्वावलम्ब्री थी। जो कुछ 
पैदा होता था सार का सारा गावों में ही दूघ जाता था। विक्नी की काई समम्या 
नहीं थी । कितु आधुनिक युग मे स्थिति वदल चुकी है ओर झाज भारत के सामते 
ग्रामीण माल की विक्की वी समस्या वक़ल रूप घारण किये हुये है। कृषि शाही 
आयोग ने १६२८ में दतताया था कि “जव सक खेत की उपज दी बिछ्ली की समस्या को 
पूर्शतया हल नही क्या जाया तव तक कृषि समस्या का हल अधूरा ही है ॥” व्यापारी 
एज दलाल प्राय काफी लाभ कमाते है और उसका भार किसाद तत्रा उपभोग करते 
वाले पर पडता है। किसान की अन्नावता, रूढि वादित, पूजी का प्रमाव, यातायात 
के साधनों में कमी प्रादि ऐसी वहुत सी बाधाएं हैं जिनसे किसानें को हॉनि उठानी 
पड़ती है । बतंमान समय में विक्री की प्रथा के वहुत्र से दोष हैं श्रतः उत पर हमको 


विचार करता है। 
बिक्की प्रथा के दोष 

ग्रामीण कृषि पद थो की विन्नी में बहुत से दोप हैं जिमके कारण क्सिन को 
अपनी पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिल पातताः-- 

(१) उपयुक्त संगठन का श्रभाव --- किसानो में ग्रापस में संगढन का अभाव 
रहता है जबकि खरीदार पूर्णों रूप से समठित होते हैं । खेती की पैदावार लाखो छोटे 
छोटे किसानों द्वारा थोडी २ मात्रा मे मण्डियो तक लाई जाती है | संगठत के भ्रभाव 
से किसान बुरी तरह डा जाता है। 

(२) माल की निम्न कोटि -> कृपको की उपज की किह्म उत्तम नही होती 
जिसके कई कारण हैं। किस/त वेपरवाही से वीजो को चुनते हैं 4 रोग, महामारी, 
सूखा, फसल काटने का पुराना तरीका ग्रोशमों का अग्रमाव, जान बूककर मिलावट 
करता कर्पाकिस्या का आश्ाह़ आहि क्वारयऐ के सताक्ष फ़्सल .ह्िम्त क्रो की को है 
भारतीय कित्तात अनाज को त्वाक सुरक्षित एवं आकर बनाये रखने के महत्व से अन- 
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भिज्ञ है जिसके कारए अपने उत्पन्न किये हुए पदार्थों की श्रेष्खता के विषय में उदा- 
सीन था अनभिज्ञ रहने से उन्हें पर्याप्त मूल्य प्राप्त नही होता । 

(३) मध्यरयों को ध्रधिकता-- भारतीय ग्रामीश विपशन में बहुत 
ग्रधिक मध्यस्थों का होता एवं अत्यत गम्भीर दौप है। कृपको को अपनी फसल पैदा करने 
के समय से बेचने के समय तक बहुत से मध्यस्थो से काम पडता है जिसमें उसे 
काफी हानि होती है । यदि किसान अपनी फमल को मन्डियो में वचता चाहे ता उसके 
बीच में दलाल, आइतियों, महाजन, सरकौर का आ जाना एक छोटी सी बात है) 
मध्यम्थों की यह बात कृपक को मिलने वाली थाय में काफी कमी कर देती है। 
अश्िक्षा के कारए वे इन सब चतुराइयों को भली प्रकार समझने में भसमर्थ रहते हैं, 
भारत सरकार के द्वारा क्ये गये पयवेक्षण के फलस्वरूप ज्ञात हुआ है कि चावलो 
की बिक्री भें किसानों को एक रुपये के माल के बदले मे सवा आठ आते तथा गेहू बौ 
बिक्नो में पौने दस ध्ाने मिल्ते हैं / ऐसी हालत से हम कव्पता कर सकते है कि 
किस्रातों को अपने माल का कितना उचित मूल्य मिलता है। 

(४) मडी की लाएत औशौर प्रधिकार -- शिसान को अपनी फसल श्रादतियों 
के हाथ बेचते समय बहुत से कर देने पड्ते हैं। जैसे तोलने वाले बी 
मजहूरी, पल्‍लेदार का व्यय भ्रादि इसके प्रतिरिवत मन्डियो में बहुत सी उत्थाएं होती 
हैं चौकोदार, भगी, ब्राह्मण इत्यादि । धर्म के नाम पर मन्दिरों के लिए भी कर 
किसानों से लिया जाता है। नमूने के रूप मे माल लेकर उसका न तो बारिस ही 
किया जाता है और व ही उसका मूल्य चुकाया जाता है । शाही कृषि अप्यात ने 
१६२८ में बताया था कि खान देझ्व मे कपास की थिक्री के सप्रय प्रति गाडी के पीछे 
५या ८ सेर तक हई नमूने के रूप मे ले लो जाती है । 

(५) तोल तथा बाटो में भिन्नता मारत मे वाटो की भिन्‍नता अधिक पाई 
जाती है | कानपुर मे कपास के लिये ०३ पौंड का मत पाया जाता है यही नहीं 
बाट लकडी, पच्थयर लोहे आदि के द्रकडे के होते हैं। बाटों म गलत होने के साथ 
साथ यह भी पाया जाता है कि व्यापारी खरीदने ओर बेचने के प्र गे २ बाटों का 
प्रयोग करते हैं । 

(६) श्रेणी विभाजन था झ्रभावर--- भारत मे फसल का विभाजन ने होवर 
अ्रच्छी बुरी फसल ढेर भे मिलाकर वेची जाती है इसका बुरा प्रभाव उन पर पडता 
है जिनकी फल अच्छी होदी है क्योकि उनके फसल की कीमत भी खराब फ्यल से 
ते की जाती है। बाजार मे वस्तुओ के श्र शीपन के अभाव से किसानों को ह॒ति 
उठानी परतो है। आज भी रूई में कई प्रकार की मिलावट तथा पानी के छीट लगा 
कर कपास को गीला किया जाता है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय वश्जार मे भारत को हृषि 
वस्तु का मुन्‍्य बहुत कम मिलता है। 

(७) यातायात के साधनों का अभाव एवं श्रदुदिघाजनक --- गाव से मनन्‍्डी 
तक फंसल ले जाने के लिप उत्तम सडको का थमाव है ग्रत कृषि उत्तादन से याता 
यात में बहुत असुविधा होती है । सडको के झभाव में मन्डी तक्॒ उपज ले जाने म 
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व्यय श्रधिक तथा पशुओं को अधिक कष्ट होता है। अनुमान लगाया गया है कि माल 
ढाने का खर्चा किसान कौ मिले मूल्य का २० प्रतियात तक होता है । उपज की डचित 
बिक्री के लिए याताद्रात में उन्नति करना परमावश्यक है जिह्तसे ट्क्मो प्रादि का 
झाना जाना हो सके । रेलो की प्रधिकता से भी इप समस्था का समाधान हो 
सकद्र! है । 

(८) मुल्य परिवर्तत की सूचनाश्रो को दुबंलता --किसर्नों को भ्रपेक्षा व्यापा- 
रिग्रो को दूर २ के भी बाजार भाव ज्ञात होते हे। क्सात अ्रतपढ़ हाने के कारण 
इस क्षेत्र से प्रनभिज्ञ तोता है। एयी दश्या में मद्राजनों द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही 
प्रवनी फंपेल बेच देदी पडती है ॥ जो मुल्य राजकीय पत्रो मे प्रकाशित हाते हैं उनका 
स्मभाना झशिक्षित किसान के लिए ग्रसम्भव है ध्ौर किसान को ग्रज्ञानता का महाजन 
पूरा २ लाभ उठते हैं। 

(८) फसल को सुरक्षित रखने के साधनो का भ्रभाव --याँव मे फसल को 
सग्रह करने क लिये भूमि में गडडढ या मिट्टी की कोडिया जि हे कुजर-ठेक्रा वहते हैं 
काम में लाई जाती हैं यह सब्र मिट्ट की बनी होती है इसलिए सील, कीडे मकौडे द्वारा 
बहुत सी पसल नष्द ह जाती है। अनुमान लगणा जाता है कि ३ कल दन 
गह गाव में इस प्रकार के संग्रह से नष्ट हो जाता है जिसका मुख्य कारण गोदाम की 
कमी है| 

कृषि उत्पादन विपणन मे सुधार के सुक्ाव 

उपरोक्त कथत के झनुभार +में पत' चलता है कि विक्ती को समस्या क्रितनी 
जटिल है | जब तक इप समस्या का समाष्ठान नही किया जायेगा तब तक किसानों 
बी झ्राथिक हालत नहीं सुधर सकतो है। इपके लिए विम्नलिखित सुधार आवश्यक 

(१) नियन्चित राडियों की स्थापना --इस प्रकार की मन्डियो का जन्म सर्वे 
प्रथम वरार में हुआ पर तु वहा इससे कोई विशेष लाभ प्राप्त यदी हुग्मा । इसके बाद 
मध्यप्रदेश, मद्रास हेँदराबाद, मेसूर राज्यों ने इस प्रणाली का झपनाया । इन मा डियो 
वी कुछ विश्वपतायें भी ह --६भ्र) प्रत्येक मच्डी में क्रेता श्रौर विक्रोताप्रो के 
प्रतिनिधियों की एक समिति होतो है ॥ इनका कार्य होता है कि बाजार में किसो अक्रार 
को बेइमानी ना हो । यड्ी समिति तोल, माप तथा कटोतियों तर कडी दृष्टि रखती 
है और कृषकों को सब पकार की सुनिधाये पहुचाकर उतको दृत्ाज्ञी शे बचाना। 
(ब) प्रत्येक म डी के दलालो, मध्यस्थो की समिति द्वारा रजिस्ट्र श्न कराता आवश्यक 
होता है ताकि उ हू किसी अनुचित कार्य ण्श दण्ड दिया जो सके। (स) समितियां 
मनन्‍्डी के मगडो का निपटारा करने का #र्य भो करती हैं । 

किल्तु भारत मे निर्या उत मन्डियो से पूरा लाभ नही उठाया जा सका है क्यो- 
कि इसके सफल न होते में बड़े बडे व्यापारियों का हाथ रहता है। दूसरे जनता प्रभी 
इनक महत्व तथा उपयागिता को भली जाति समभने में असफल रहो है। 

(२) तोल शोर बाटो मे सुधार करना --भिन्न भिन्न स्थानों पर तौलने 
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के बाँद भित्र हैं तथा व्यातारी मोल लेते समय दूसरे बाटो से तोनता है. मौर बेचते 
समय वह दूमरे बाठो का एयोग करता है हमारी राष्ट्रीय सरकार दो स्मी राज्यों पर 
काभुत हू रा इस पर नियन्त्रण रखना चाहिये। 

(३) कृषि उत्पादन का श्रेणोपन फरना--जंसा कि ऊपर कहा गया या कि 
क्राव उत्पादन को श्रेणी में नही वादा जाता जिससे ईमानदार कृपको को काफी हाति 
होती है। अत कृषि उत्पादन अधिनियम पास किया गया था जिसने इप क्षेत्र में काफी 
सफलता प्राप्त की। इस अधितियम के श्रनुसार विश्वर्त व्यापाध्यों को लाइसेस्स देकर 
उनको यह ग्रधिकोर दिया जाता है कि वह सरकारों मार्वेटिग कर्मचारियों के विरी- 
क्षण में कृषि उत्पादनों का वर्भीकरण करें । तब ऐस उत्प'दन (प्रागमार्क) को 
केवल बाजार में बिकने को भेज दिया जाता है। इसके विकास से भारत को काफ़ी 
लाभ होगा ) 

(४) बाजार भादो की सूचना सम्बन्धी योजनापें-श्ञाही कृषि ग्रायोग प्रौर 
केन्द्रीय बिन्री विभाग के भित्र २ भनुमस्धावो ने बह झनुभव किया कि सभी मण्डियों 
में भावों की दरो में सामजस्य नही है ।इसो लिए भारत के सभी रेडियो स्टेशन से भिन्न 
वस्तुप्रो के दाम प्रसारित किये जाते है। दुपरे समाचार यत्रों में भी इनकी प्रकाशित 
किया जाता है जिनमे प्रभो भ्रधिक कृपकों को त्तो नहीं लाभ पहुचा है परन्तु प्राशा की 
जाती है कि इधसे भावों का ज्ञान किमानो को भलीं प्रकार हो जायेगा। 

(५) गोदामों को सुविधायें--ग्रोदामो के न होने परे जो हामि होती है उब्का 
उल्लेख पहले क्विया जा चुफ्ा है। इसलिये गाँवों प्रथवा मडियो भें उत्तम प्रकार के 
गोदाम बताना बहुत श्रावश्यत्र है। यह गोदाम व्यक्तिगत सस्याग्रो द्वारा बनवाने चाहिए 
या सरकार ऋशा दकर इस कोर्य को पूर्णो कराये इसकी घुविधाश्रो के प्राप्त होने से देश 
एवं कृषक दोतों को ही लाम होगा | 

(६) यातायात के साधनों का पर्याप्त विकास--फुसल को मश्यों तक ले जाते 
के लिए यातायात के साधनों की उत्तति करना परम आवश्यक है। इसलिये राजकीय 
और केन्द्रीय सरकारो को गाव से सण्डो तक पक्की सडको का निर्माण करना चाहिएु। 
इसके भ्रतिरिकत किसानो को गाड़ियों मे रबड के पहिए लगाने के लिए प्रोत्साहन देना 
चाहिए। इसो प्रकार रेल और जहाजी कम्पनियों द्वारा लिए जाने वाले भाडे मे 
समानता होनी चाहिए तथा शोघ्न नष्ठ होने वाली वच्तुप्रो के यातायात के लिये रेल 
में चिशेष प्रकार का प्रबन्ध होना चाहिए। हमारो भारत सरकार इस और कार्फ 
ड्यामा दो रहो है आर अपल्शोल मी है 7 

(७) सहकारी समितियों द्वारा वस्तु विक्रा--इस प्रकार की समितियों की 
स्थापना बुराइयों को दूर करते के हेवु की जानी चाहिए जिनके कार्य निम्नलिखित होने 
चाहिए | (ग्रे) कृषि उत्पादनो को खरीदने और बेचने का कार्य । (ब) कृषि के अति: 
टिकते अत्य प्रकार के उत्पादन और विक्रय का कार्स । (स) माल को लेकर वर्भीवरण 
तया प्रवाणीकरए करना श्रादि (द) गोदामों आदि का निर्माण करवा ) इन संधि 
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तियों के विकास में थ्रवेक्त कठिनाइया हैं। तिजी व्यापारी वर्ग इसका विरोधी है भौर 
इन्हें अपफल बनाने को हर प्रकार से चेष्टा करता है । 
अइन २७--भारतीय ग्रामौण भ्रय॑ व्यवत्या में सहकारी ब्विती प्रथा का क्या 
महत्व है । इस श्रया को फैलाने झौर श्रधिक सफल बनाने में क्या कठिनाइयां हैं? 
उनको दूर करने के उपाय बताएइये ॥ (आगरा ५७, लखनऊ दो) 
ज़रप्चव 45 प्राढ धझंडणं१व्बण2९० ० ००-०फथ्शबांए०.. िवर:टांगड़ ई० 
ढप्ज #णाणों <९०४०७३ 2? ७४5३४ ०7० ठक्रट्णए९5 इ5 फ्रब्ेतंत्ड 7 क०7/९ 
इच्टए९३5प्रो ब्ाऐ एक्र्णॉबह.. छाए एणछा छाइडडश्डाणाड क्‍0 एश्यय०ए6 656 
2 फिट्णोप ९5५ (4979 ठ7, उ.्रद्ं८४०४ 58) 
उत्तर--दरतंमान कृषि विपणन प्रणाछी की सभी वुराइयो के लिए एक मात्र 
झ्ौपधि सहकारी बिक्री है क्योंकि उत्पादक अलग भ्लग श्रपना सामान बेचते हैं तो 
उन्हे अपने माल का उचित मूल्य नहीं |मल पाता | यदि उत्पादन कर्ता सहकारी 
बमकिडास जिस से विवशन कक पल पाक हे 
गौर समस्त शोपरणशीं से बच सकते शोषण) से बच सकते हैं । इस सम्बन्ध में शाही कृषि ग्राणोग ने लिखा 
है कि प्रलग अलग विक्री केरने की भ्रपेक्षा सहकारी बिक्री श्रधिक कुशल होती है । 
और सुरुय रूप से उन दण्ाप्नो से जो भारत से पाई जाती हे इसलिए यहा सहकारो 
विक्रो समितिया स्थापित होनी चाहियें जो भ्रघिक मात्रा में उपज एकत्रित कराने 
श्रेणी विभाजन योग्य बनप्यें । ऐसी समितिया उत्पादकों को भारतीय उपभोकताझों 
और विदेशी बाजारों के सम्पर्क में लायेंगी | बहुउद्दे श्रीय सहक! री योजनाप्ों से भी 
विक्रय में काफी सहयोग मिलता है ग्रत इनका बहुत अधिक महत्व है। 
इस्त महत्व की घ्यान में रखते हुए हो प्रारम्भिक समितियों के ऊपर केचद्रीय 
विक्रय सध की स्थापना की गई है जो कृषि उलत्ति व अन्य वघ्तुओ का क्रय विक्रय 
करते हैं | सबसे ऊपर प्रदेशीय बिक्री सधो की स्थापत्रा वी गई है जो स्वय भी क्रय 
विक्रप करते हैं तथा रोज्य भर के केन्द्रीय सघो और णरम्भिक समितियों को ऋण 
देते हे तथा श्रन्य प्रकार की भी सहायता देते हैं और उत पर पूर्ण नियन्‍्नण 
रखते हैं 
हि +>2% 3 ली जी २ वित्तरए से बहुत से लाभ हैं । एक तो इन समितियों के स्थापित 
होने से उत्पादक और उपभोक्ता के बीच के सारे मध्यरथ समाप्त हो जाते है। 
किसात अ्रपत्रा माल सामूहिक रूप से बेचकर बहुत सी क्रिफाथत कर लेते है। 
समितियों द्वारा माल के श्रंणीकरण व ॒प्रमाणीकररा करने से उपभोक्ता को भो 
अ्रधिक लाभ होता है | यातायात की सुविधाएं प्राप्त होगो । माल समितियों द्वारा 
खरीद लिया जाने से उसे अनुकूल समय पर बेचा जाता है। इससे क्रिसान को ग्रप्मी 
उपज का उचित मूल्य मिलता है | सइकारी बिक्री समितिया पर्याप्त विज्ञापन एवं 
प्रचार भी कर सकती है जो किसान के लिये अस॒म्भव है| झनियमित_क्टौतिया 
भी सप्ताप्त हो जाती हैं। इसके भ्रतिरिकत्र सहकारी त्रिक्रो समेतिया माल को 
सुरक्षित रखने के लिये प्पने गोदाम का भी निर्मासय करा सकती है जो किश्ान नटी 
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बना सकता । इसके झतिरिकत जो इन समितियों का महत्व बढाता है वह ब्यर्थ है। 
ऋश देना जिसके द्वारा किसान अपनी प्रावश्यकता की पूि करके अपने माल को 
ग्रधिक समय तक रोकने मे समर्थ हो सकता है और स'य हो महाजन के चगुल से 
भी बच सकता है। इसके श्रतिरिक्त समय समय पर उन्हें उचित सलाह देकर 
ब्याप्रारियों की घोलेबाजी से भी बचातो हैं । समिदियों द्वारा उत्पादको की माल 
बेचने की शक्ति तथा समय की काफी बचत हो जातो है । 

बस्तुन सहकारिता बिक्री के इन लाभो एवं महत्व को सभी घम्य सरकारों 
ने भाना एवं समझा है और प्रत्येक देश में इन्होंने पर्याप्त प्रौर सराहवीय कार्य 
कियो है । उपशोवत विवरण के महत्व को समभते हुये बम्बई, गुजरात, खानदेश 
भ्रादि स्थानों पर इनकी स्थापना की गई और इनको अपने काय मे विशेष सफलता 
प्राप्त भो हुई | बस्बई राज्य मे तम्बाकू, फभ, शाक, लाल मि्ं, चावल तथा 
ध्याज इत्यादि की शिक्रो के लिये मी सहकारी विपणन समितियों को स्पोपना को 
#ई ) पंजाब, मद्रात्र मे भी इस आन्दोलन ने सराहनीय कार्ये किया है। उत्तर प्रदेश 
एवं बिहार राज्य ने भी इनके महत्व को भली भाति समझता है श्रौर भ्रपने यहा गरनो 
को बिकनी के लिए सहकारी समितियों की स्थापना की है। उत्तर प्रदेश में १० वर्षों 
में लगभग १६००० गरना सहकारी समितिया स्थापित हो घुकी हैं । प्रतएव उपरोक्त 
विवरण से इसकी महत्ता पर पूरां प्रकाश पडता है।पर इसकी प्रगति में कुछ 
कठियाइया हैं । 

सहकारी बिश्ने प्रपा फी सफलता में फठिनाइया --भारत में कृषि पदार्थों 
की बिकनी को समस्या का एकमात्र सुगम उपाय सड़कारी बिक्ो प्रथा ही हो सकतो है 
किन्तु सहकारी बिक्री श्रथा की सफलता तथा लोकप्रियता में अनेक दाधाएं हैं। 
निम्तलिखित विवेचन में हम इन्ही कठिनाइयों का उल्लेख करेंगे .-- 

(१) दोषपुर्णा साख व्यवस्था --सहकारी बिक्री भ्रथा की भ्रसफ्लता का एक 
मुश्य कारण हुथारी दोपपूर्णं ग्रामीण वित्त व्यवस्था है । भारतीय किसान को भ्राज 
भी अपनी साख सम्बन्धी आवश्यकताझों के लिए गाव के महाजन श्रथवा प्राढततिए 
पर बहुत कुछ निर्भर रहना पडता है। इसका परिणाम यह होता है कि फसल की 
बिक्री के विपय में भी किसान को उन्हीं पर निर्भर होना पडता है।वह इच्छा 
रखते हुये भी सहकारी बिक्री समिति की सवाझों का लाभ नही उठा सकता । 

(२) शोदामों की सुविधाशो का श्रभाव --भा तोय किसान के पाए ने तो 
अनाज को सग्रह करके रखने के लिये निजी साधन हैं और न उसमें भ्रधिक समय 
अक् आताक को शोफ़े सके की कुपफ्ता दी? उस्क्राट फप्ता नी नोप्पं आपकी करी 
पूरी तरह से व्यवस्था प्रभी तक नशीं की जा सकी है। रुपये की श्रावश्यकता 
तथा सग्रह करने को सुविधाओं के प्रभाव में किसा। को विवश होकर प्रपत्तो फसल 
शीघ्र अति शीघ्र बनिये ग्रथवा मडी में आाढतिये के हाथ बेचनी पडठी है जो उसकी 
विवज्वता का पूरा २ लाभ उठाता है। 


(३) कठल को श्रेणियों में छाटदे क्यो १दिनाई --विसान अपनों फसल 
का भच्छा से अच्छा मुल्य तभी प्राप्त कर सवठा है ज्ब उस्की फसल को उचित 
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ढग से छावबीन कर साफ क्रिया गया हो झ्रौर उसे श्रेणियों के ग्रनुमार छाट दिया 
जाए | छांत बीन कर साफ करने तथा वैज्ञानिक ढग से फसल की श्रेशिया बनाते 
की विधि का भारत मैं समुचित रूप से विकास नही हुआ है शोर न हो यह सुवि- 
धायें व्यापक रूप से भारतीय किसान को उपलब्ध हैं । इसलिये फसल की बिक्री 
को व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता भौर सहकारी ढिक़ी प्रथ। पूर्ण रूप से सफल 
नही हो पाती । 

(४) कर्मचारियों में शिक्षा, अ्रवुभत्, टेक्नोकल ज्ञान तक तच्चाई का 
भ्रभाव .--सहकारी बिक्तीं समितियो की श्रसफ्लता का एक प्रमुख कारण यह भी 
है कि इनके कार्यकर्ता तथा वर्मचारी नहो भली भाति शिक्षित होते हैं और न 
उन्हे सहकारी पद्धति का विज्ञेप अनुभव होता है इसके श्रतिरिकत बहुधा उनमे सच्चोई 
भौर ईमानदारी का भी अभाव देखने को मिलता है ॥ 

(५) निनो व्यापारी वर्ग की विरोधपूर्णा मीति --लगभग सभो स्थानों 
पर फसल तथा श्रनाण की भ्रडियो मे क्राम करने वाला निजी व्यापारी वर्ग सहकारी 
बिक्री प्रथा का स्वागत नही क्श्ता वस्तु उसका विरोध करता है झौर हर भाँति 
उसे असफल बनाने की चेष्ठा करता है क्योकि सहकारी बिक्नी प्रथा कौ सफनता से 
उसे मनमानी करने के भ्रवसर नही मिल सकते । 

सहकारी बिक्री प्रथा कों सफल बनाने को दिज्ञा में सरकार द्वारा उठाये 
गये कदम :--रिजर्व बेक प्र'फ इन्डिया ने जो अखिल भारऐीय ग्रामीण साख स्वक्षण 
(0]] ॥70 एप! (7९०) $प्राए८ए) का आयोजन किया था उसकी 
रिपोर्ट से सहकारी बिक्री प्रथा को सफल बनाने के विषय में कुछ महत्व पूर्ण सुझाव 
दिये गणे हैं। भारत सरकार ने उन्ही सुभावों के ग्रनुततार कार्य करना प्रारम्भ कर 
दिया है । इन सुरावो में से निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं :-- 

(१) सहकारो विकास की एक ऐसी योजना बनाना जिप्तें साख, फसल 
की बिक्री, उमकी सफाई तथा छाट और गोदामो वी सुविधाएं एक ही योजना के 
अन्तर्गत झा जायें श्लौर सम्बन्धित विषयो के रूप में उनपर कार्य किया जा सके । 

(२) कृषि साख को फसल की बिक़ो से सम्बन्धित करना .-- इसका श्र्थ 
यह है कि किसान आपभोी फसल के बदले सहकारी सांख समिति से ऋणा प्राप्त कर 
सके अथवा अपनी फसल सहकार समिति को बिक़ी के हेतु सुपुद॑ करदे जो उमकी 
बिक्री की व्यवस्था करके उस में से किसान के ऋण का भुगतान कराने के बाद शेष 
घन किसान को दे दे। इस प्रकार फसल को विक्री के ल्यि किसान को महाजन 
अधवा झढती पर निर्भर रहने की कोई झावश्यक्ता मही होगी । 

(३) फसल की सफाई तथा छात्रवीन का सहकारों ढम से विकास -- 
जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है फसल को व॑ज्ञानिक ढग से साफ काके तथा 
खत्तकी श्र णिया (0780॥8) बना देने से फल को अच्छे दामों पर बेचने मे 
सुविधा मिलती है| यह वाय किसात स्वयं नहीं कर झक्ता | या तो सरकार इसे 

अपने हाथ में ले ग्रधवा सहकारिता के आधार पर इसका विकास् किया जाय | यही 
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लिया है किन्तु सरकार इतन। प्रधिक धन नही प्रदाव कर सकती कि सारा कार्य उत्ती 
के सहारे चल सके । किसान को पूरी तरह सरकारी सहायता पर निर्भर रहने की 
अपक्षा आत्म निभर होना पडेगा | जब तक सहकारी समितिया अउने निजी साघरनों 
से पूजी उपलब्ध नहों करती उस समय तक समस्या का स्थायी तथा वास्तविक 
समाधात नहीं हो सकता | किस्तालो का अपनी बचत तथा पूजी को सहकारी समि- 
तियो में लगाने वी प्ररणा मिलनी चाहिए और उतसमे एसा विश्वास उत्पत्न कर देता 
चाहिए कि वे सहकारी मिति को सरकार का बेक न समझकर अपना बेक समझें 
जिसके वे स्वय संचालंक तथा हिस्सेदार हू ॥ 

ग्रन्‍्त मे हम यह कह सकते हैं कि भरतीय किसोन को अ्राथिक ध्मस्याग्रों 
का एक मात्र #माघान फसल की किक्री प्रथा मे सुधार के द्वारा ही हो प्तक्‍ता है 
त कि विसान को अपनी फ्सल्न का पूरा मून्य मिल सके भ्रौर इसके लिए सहकारी 
बिक्री प्रथा ही सर्वोत्तम है । 
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प्राश्न प्रदेश, मद्रास, मैसूर तवा केरल राज्य को मिलाकर एक चाउच वाला क्षेत्र 
बना दिया गया है। 
श्रवाज जाच समिति (77000 ह्ाधांग5 सावाए।॥ (0॥तञ॥०6)-- 
»४ जून १६५७ को भारत सरकार ने अनाज जाच समिति वी नियुक्ति की जिसका 
कार्य उन उपायो की खोज करना था जिनके द्वारा भ्रनाज के मूल्यों को होने वाली 
वृद्धि को रोका, श्रदाज के सट्टे को रोकना तथा इस समस्या का स्थाई समाधान 
बताना था । समिति ने अपनी रिपोर्ट १६ नवम्वर १६५७ को प्रकाशित को । इसके 
सुझावों आदि के लिये प्रश्न २६ के उत्तर को ग्रवश्य पढ़िये । है 
प्रन्‍न २६--श्नाज के बढ़ते हुये मुल्यों को रोकने तथा खाद्य स्थिति को 
नियन्त्रण मे खने के लिये भारत सरकार ने गत्र वर्षों मे कया कदम उठाये हैं ”? इस 
सम्बन्ध मे प्रनाज जाच समिति को सिफारिशों पर विशेष रूप से प्रकाश डालिये । 
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उत्तर -गतवर्षों के अनुभव से हमे विदित होता है कक एक ग्रोर तो पचवर्षीय 
योजनाप्रो के कारस् देश मे अनाज के उत्पादन मे वृद्धि हुई है और दूसरी ओर ग्रनाज 
के भाव निरन्तर वढते जा रहे है। इसके कारण देश के सामने खाद्य समस्या एक 
गम्भीर रूप धारण करती जा रही है। मह॒गे भाव पर झनाज के विकने से देश की 
गरीब जन सख्या को बडी असुविधा तया कठिनाई उठानी फ्डतों है और सरकार को 
विदेशों से अधिक मात्रा मे झताज मगाना पडता है । कारण यह है कि झ्नाज के 
भाव मै वृद्धि रोना इस बात का सक्रेत है कि देश में अनाज की कमी है । यदि देश 
में अनाज की कमी है तो उसे विदेशों पर निर्भर हुये विना किस प्रकार दूर क्या 
जा सकता है और यदि कमी नहीं है ती अनाज के भाव में निरन्तर वृद्धि होने 
के क्या कारण हैं इही सब बातो की जाच करने के लिये २४ जून १६५७ को 
भारत सरकार ने प्रताज जाच समिति को नियुक्ति की थी जिसने अपनी रिपोर्ट 
१६ नवम्बर १६४७ को प्रकाशित को थी। 
समिति ने पिछले कुछ वर्षों मे पाई जाने वाली भारत कौ ख्राद्य स्थिति की 
समीक्षा करते हुये तथा सरकार द्वारा अनाज के वितरणा, उत्पादन तथा मृल्यों की 
दिशा में उठाये गये कदमों की विवेचना भी की है। भहृत्व पूर्ण वात यह है कि 
समित्ति ने इस बात का भी सकेत किया है कि गगले कुछ वर्षों मे भारत वी खाद्य 
स्थिति तथा अनाज के मूल्यों शी क्या प्रवृत्ति हांगी। 
समिति के अनुसार अनाज के व्यापार मे सट्टे की प्रवृत्तियों के कारण झवाज 
वो दाब कर रखने (उ02तांए8) के प्रयत्व किये जाते हैं। ऐसा होने से श्रवाज 
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के मूल्य तेजी के साथ वढने लगते हैं और प्रकार को अनाज के एक भाग से दुसरे 
भाग मे ले जाने पर नियल्त्रण करना पड़ता तथा जो भडार सुरक्षित रकवे गय हैं 
उनमे से विभिन्न राज्यों वो अनाज प्रदान करना पत्ता है। इसके फ्लस्वर्य सम्त 
अनाज की दुकाने खोलने, सहकारी उपभावता भडार तथा मिल मालिकों के सगठता 
की सहायता से अताज के वितरण की व्यवस्था की जाती है। वास्तव से यह उपाय 
तत्कालिक है और अधिक काल तक नहीं चल सकते । स्थायी रूप से राशवे प्रवस्था 
साग्रू कर देना अथवा विदेशों से सनाज मंगाते रहना संम्भव नही है क्योकि एव और तो 
राशन व्यवस्था उचित नही है भर दूसरी झोर भारी मात्रा में म्नाज बाहर सम मगान मं 
दश्य के भुए्तान सम्नुलब म गडबड उ पत्र हा जातो है। भारत के सामन विदेशी सुगतान 
को समस्या है जिसके कारण दूसरी पचवर्णीय योजना त्री सक्‍लता मे सन्‍्दह उतान हा 
गया है और सरकार के स,सन यह पइन है कि जिदेशी मृद्रा को कमी के काररा योजना ग्रा 
में किस प्रकार से कमी की जाय । भारी मात्रा ” अनाज विदेशों स ग्रायात करन का 
परिणाम यह होगा कि विदेशी भुगतान की स्थिति और झ्रधिक विगड जाययी ग्रोर 
सम्भव है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में मूल परिवतन क एन पड़ लादें। यदि ऐता हुश्ा 
और योजना अयफन हुई तो यह भारत के लिये एक भारी दुनार का विपय होगा 
जिसके लिये देश कद्ापि तैयार नहीं है। इस लिये यह अनिवार्य हो गया है कि 
अनाज के उत्पादन उसके वितरण तथा मुल्यों की समम्या का कोई समाधान देश के 
हन्‍्दर ही निकाला जाय और यथासम्भव विदेशों से प्रनाज ने मगाना पडे। अनाज 
के भावों मे अधिक वृद्धि होना उपभोक्ताम्रो की दृष्टि स हू निक्तार » है और उदम 
भारी कमी होता किसान की हप्टि से हानिकारक है । यह दोवों ही प्रवस्यायें देश तब 
सरकार को दृष्टि से हमारी साय स्थिति के अ्रसतुलित हात का सक्ते मत्र हैं । 
अप्रनाज जाच समिति ने यह विचार व्यक्त किया है कि अनाज के भवा की 
अस्थिरता अगले कुछ वर्षो तक बनी रहेगो । विश प्रयत्ता क द्वारा कबल यात्रा का 
असमानताप्रों को एक तिश्चितत सौमा तक कम्र किया जा सहृदा है. उसे सम प्त नी 
क्या जा सकता | इसके लिय समिति न सुझाव दिया है कि एक व्यायक प्रधिकारों 
वाला भूल्य स्थिरीकरण बोर्ड (202 9[60॥॥22707 ४087 |) की स्थापना 
को जाय जिसका उद्देइय आगाज के मूल्यों को स्थिर करने का योजना तैयार करना 
हो। दूसरे अनाज स्थिरीकरण संस्था (रिए0०0890॥05 $क्ा।रटगा०ए 
(४2४॥54(00॥) का स्थापता की जाय जिसका उहूं इय उस नीति तथा योजना का 
कार्या वंत करना हा जो मूल्य स्थिरीकरण दाड द्वारा निधारित की लाय | विशेषरर 
वह नोति तथा योजतायें जितका सम्बन्ध ग्रनाज के क्रय विक्न्य स है । 
अनाज के वितरण त्तथा व्यापार की समस्यात्रा वे वियय म॑ अल्पकालीन 
उपायो का उत्लेख करते हुय समिति ने सुझाव दिया है कि यह का्य सुख्य रूप स 
सघ्ते झ्नात को दुकानों तथा सहकारी उपभोक्ता भडारों के (रा किया जाता चाहिय । 
इसका कारण यह है कि अनाज का ध्यापार करने वाले व्यापारिया त्तथा सटे वाजा मे 
जो प्रवृत्ति पाई जाती है उसे दूर करना परम आवश्यक है। सरक री दुकानों तथा 
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सदकारी समितियों के द्वारा ग्रताज के वितर ग से यढ यद्गत्त रोकी जा सकती है जैता 
कि ततंमानत समय में सरकार को करना पडत: है । 

देव के कम्तो वाले सेनत्रों के विषय में सभिति ने सुझाव दिग्य है कि यहा 
के लोग गरीब होने के कारण मठ मे भावों का अनाज खरीदने की क्षमता नटी रखते। 
इन क्षेत्रों भे बस्बई राज्य के उतरी जिलो स॑ लेकर ग्रांसाम क॑ पूर्वी जिलों तक तथा 
रावध्यान मब्य प्रदेश उड्दीसः,पूर्जी उतर प्रदेश विहार तथा पर्चिमी वगाल को 
सम्मिलित किया यया है । खाद्य समस्या इन क्षेत्रों में प्रधिक भयक्तर रूप घारगा 
करती है| इन क्षेत्रों में खाद्य समस्या क समाधान क लिय यह ग्रावश्यक है कि सिंचाई 
की अधिक सुविधाय प्रदान की जायें, दाढड पर नियन्‍्नरा किया जाये तथा जनता को 
ग्राम उद्योग तथा छोटे पैमाने के उद्योगो के विक्राप के द्वारा रोगगार की सुवितार्ये 
प्रदान की जाये । 

विकास की योजनायें 

झा प्रल्त उतजाप्रो आन्दोलन! के ग्रन्वात दो प्रकार की योजदाप्रों पर 
कये क्रिया जा रहा है। प्रवम योजवाए वे हैं जिनमें कुओ की मरम्मत, तालाब, छोटे 
बाध तया बिजली के कुए ग्रादि वतना और दजर भूमि को खेती योग्य बनाना 
सम्भिल्नित है । दूपरो गाज « में ते है जितमे रसायनिक् तथा प्रन्‍्य प्रकरर को खाद तथा 
बीज का वितरण्य सम्मिलित है । दूसरे ग़ब्दों मे एक ओर मिचाई की योजनाये और 
दू री ओर ख'द तथा बीज के वितरण की योचनायें है जिनके द्वारा अनाज के उत्पा- 
दत्व को बढ़ ने का प्रयत्व किया जा सकता है। १६५७-२८ में २४ ६७ करोड रुपये की 
व्यवस्था की गईं जिसमे से राज्य सप्कारों को २२६५ करौड रुपये केन्द्र से ऋण के 
रूप में तथा २०२ के 78 हर२ जनुदान के रूर से दिये गए । इस योजनां से जो 
काय हग्ना उसका डिवरण इस प्रकार है -- 

छोटी चिचाई योज्रनाए - - १६४४-५८ मे नये तथा पुराने २५१३७ कुए 
तथा ३२० तालाब «नाये जाने थ भ्रयवा उनकी मरम्मत होनी थी और अनुवान 
लगाया गया कि इनसे १७३ लाख एकड भूमि की सिंचाई हो सकेगी । इसके अतिरिक्त 
१३ हजार नल रह तथा पत्चियन व्टील्स के द्वारा १३८ लाख एकड भूमि को 
अधिक सिंचाई धो सकेगी । राज्य सरकारो ने सिंचाई की जो ग्रन्य छोटी योजनाए चालू 
कर रखी हैं उनमे १४ ,० लाख एकड अन्य भूमि सीवी ज। सकेगो ॥ 

नवम्वर १६९ ७ व अन्त तक भारत अमेरिका सह'यता कार्य क्रम के आधीन 
२६५० बिजली 3 कुत्रो 07 ७/७)॥$) का निर्माण हो वुका भ्रा। अधिक ग्रन्न 
उपन्ाद्रों भ्रान्दोलन के अन्तग्गंठ जो बिजली के कुए लगने थे उनमें से ६०६ कुए 
पजाब तथा उत्तर प्रदेश मे और 8०० कुए उत्तर गुजरात 'म सगाये गये ॥ इस प्रकार 
छोटी सिंचाई योजनाओं से कुल मिलाकर ५२ लाख एकड भूमि पर सिंचाई की 
जा सकेगी | 

झनर भात पर बैवी +- १०२७-- ४८ मे पध्य प्रदेश झ्ासताम तथा बिहार 
राज्यों मे केन्द्रीय ट्रेंकटर सस्यां द्वारा ६६२४६ एकड शभ्रूमि को खेती याग्य बनाया 
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गया । इस प्रकार १६४८ से अत्र तक इस समस्या द्वारा लगभाव १६ लेख एकड बंदर 
भूमि को खेती योग्य बत/या जा चुका है। 
खाद पर जितरण -- १६५६-५७ मे १६ ८ लेंस दत वम्गो डे साद या 
वितरण किया गया जबकि 7६५५-५६ में १७ ६ लाब टन कम्पोस्ट खद का विस 
रख किया गया था । इसी "कार १६५६ म देश म ६ ६ लाख टन अमूनियम से फट 
नामक रसायनिक खाद का प्रयोग किया गया और १६ ७ मे ७ ५० वास टन रसा 
यतित खाद वितरण वे लिए उपलब्ध थी ) 
उत्तम बीज को विवरण -+ ६६४७-५८ मे रपज्य सरकारों द्वारा १७१६ 
बीज के फर्म (5९66 075) स्थापित करन व लिये भारत सरकार द्वारा ३ ०३ 
बरो- रुपए के भ्रनुद न तथा १ छ४ करोड़ रुपए के ऋश राज्य को दिए गय । 
कूपानी ढग से घान की खेती १६५६-५७ मे २३७४ लेख एक भूमि 
पर जापाणी इग से खेती की गई जिसके फनर वरूप घान भी प्रीमत उपज १६६ मन 
प्रति एकड हो गई जबकि देशी ढंग मे प्रोवत उपज १३३ मन प्रति एकड होती है 
इस सफाता वो देखो हुये १६५७-४८ मे ३५ ला* एकड् भूम के स्थान पर ६ ? 
लाख एकड भूमि पर जापानी ढग से यान को छेती करन दया लक्ष्य रखा गया और 
दूध्दी योजन वे ग्रन्त तक ८२ लाघ एकड़ भूमि पर जाप नी ढंग से धान की खती 
हाने सगेगी । 
इस प्रकार यदि अनाज को पंदाव र म दृद्धि वरन मे पर्या ७० सफ्लत्य मिली 
और भ्रनाज के वित्तरण की उच्च व्यद वा तथ झनात के मे गा पर उचित निर्येतण 
रकवा गया तो हम ग्राशा करते हें कि शीघ्र ही भारत की साध समव्या स्थायी रूप 
से सुलक ज श्रैगो । 
प्रईते ०-- भारत मे श्रक्सर भ्रकाल पडते रहने के क्‍या कारण है हैं। 
इन्हे रोकन के लिए दया उपाय किए हैं । (क्रगरा ६५६) 
भ्रागण 98४० 9९९फ ध४& <8ए३४९३ ०६ पिछ सिल्वूप्टव!१ ०प्र7९व: ०0 विपाए- 
€$ १9 [एवैं३ ! ए/एर प्९४$प7७३ ५8४९ 9९६७ &र्ष ०७९ ६० छट९ए९७६ शक २े 
६4७75 6४॥ 
उत्तर -भ रत अतीत काल से कृषि प्रधान देख रहा है । यातायात एवं 
सिंचाई के साधनों के अभाव मे अकाल झाना स्वाभाविक ही थ)। १८ वी झताब्दी 
तक अकाल को देवी प्रकोप समझा जाता था जिसके फलस्वरूप लाखो व्यवितथा एवं 
पशुम्रा का सहार हो जाता था। 
अकाल का इतिहास 
हिंदू शासप्र रात मे - हिन्दू काल म भारत मे कभी देय ज्यापां दु्िक्ष नही 
पडा । सर्व प्रथम दुर्भि्ष क प्रकोप ६५० ई० मे हु । उसके उपरात क्रमश सुथ॒ 
६ १६० १०२२ ई और १६३३ मे भयकर दुभिक्ष पढे। इन दुभिक्षा का प्रभाव 
यह हुआ्आा कि रूए + दर सानव से खाली हो गया था । 
सुस्लिप्त श्ञ सन काल सें-- सुस्लिम श सत काल मे भी नग्रकर दु्िक्ष पड़े 
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जिसमे सर्व प्रथम झ्रकाल जो भयंकर था १०२१ मे पडा था। इसके बाद चार बडे 
दु्िक्षों का भ्रमादा हमका इतिहास मे प्राप्त होता है जो क्रमश इस प्रकार हैं ! प्रथम 
मुब्म्मद तुगलक के शासन काल मे (१३४२) दितीय, अकबर के शासन काल में 
जिसका प्रकोप समस्त भारत पर पडा । तृतीय झाहजहा क शासन काल मे १६३०- 
३१ एवं चौथा झौरगजेव के झासनकान में । इसके झतिरिक्त भी कई अ्रकाल पड़े 
परलु जिनका प्रकोप समम्त भारत पर नही था । 
ईम्ट इण्डिया कम्पती के द्यासतकाल मे--इस कोल में १२ महत्वपुर्णो भ्रकाल 
पड़े। १८३३ में मद्रास का भ्रकाल बढुत ही भयकर था। ५5३७ मे वर्षा के अभाव से 
जो दुभिक्ष पडा था उससे सम्बन्धिन लाई लारस ने उसका उल्लेख करते हुए लिखा 
है कि “मैंने ग्पने जीवन काल में इतना विनाशकारी विध्वस नही देवा है जैसा 
१८३७ मे फ्ला है 7! 
श्रप्नेजी शासन काय मे- १८५८ म भारत का श्ञासतन इ गलैड के सम्नाट के 
आधीन हो गया । इनके झासनकाल में भी कई भीदण पअ्रदाच पड़े । परन्तु इसी काल 
में अ्रकालो से मुक्त कराने के लिए सरकार द्वारा अकाल नौपि का निर्धारण हुआ्ना । 
(३) बगाल का भ्रक्नाल-- (१६४२३--४४) इसका प्रकोप समीपवर्ती प्रान्तो 
पर भी हुग्ना । सरकारी अनुनात के अतुसार केवल वगाल में ही १५ लाख ठ्पकतियों 
की मृत्यु हुई थी । द्वितीय महायुद्ध एव अग्रेज सरक्वार की नीतियो के कारण हो 
भारतीयों को इस दुर्भिक्ष का शिकार होना! पह्म था । 
दुर्भिक्षो के कारए--खाद्यान्त की कमी के कारण ही प्राय दुर्भिक्ष स्व प्रकोप 
होता है तथा खाद्यान्न की समप्या त्तद झाती है जब वर्षो न हो, सेत सूख जायें, बाढ 
से नष्ट हो जाए इत्यादि । इन कारगो' के अतिरिक्त भी टिड्ढी दल कृषि, रोग, तूफान, 
श्रोले युद्ध, बूट, वेकारी आयात म॑ बाघायं यातायात के साधनों की कमी आदि 
कारणों से भी दुर्भिक्षो का शिकार बनना पदता है। 
भारतीय खेता पूरा रूप से दर्पा पर विर्भर रहती है । वर्षा के प्रभाव से खेती 
क्य विनाश हो जाता है क्योकि सिंचाई के साधन पयप्ति नही है। दूसरी और यदि 
वर्षा अधिक हो जाय त्तो भी नष्ट हो जाती है । वप्रा» का अनिश्चित काल में होना 
भी हानिकारक सिद्ध होता है। कई प्रदेशो म जगलो को काठ दिया गया है जिसके 
कारण बाढ का भय सथ्व बना रहता है। इसके अतिरिक्त टिट्टी दल के आक्रमण, 
ओलो का गिरना, खेती को कीडे लग जाना आदि दुर्मिक्ष को श्रामन्त्रित करते है। 
प्राचीन काल मे युद्ध एव लूट से भी दु्लिक्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी | विजयी 
राज्य विजित प्रदेश की खेती को नप्ट वर डालता था एबं लूढ तथा ग्रातक से 
प्रार्थिक जीवन ।वच्छिन्न हो जाता था जिसका परिशाम यह होता था कि लोग भूखो 
मरने लगते थे | झ्रायात मे जब वाघायें पड जाती हैं तब भी झकाल की सम्भावना 
तीब्र हो जाती है। जैसा कि द्वितीय महायुद्ध म हुआ थग। यातायात के साथनों के 
अभाव से भी दुर्भिक्षो का प्रकोप अधिक भयकर हो जाता है क्योकि एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर खाद्यान्न ले जाना एक सुगम कार्य नहीं है। और न ही दुर्भिक्ष वाले 
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प्रदेश से निकल भागन। ही सुगम कार्य है जिसके कारण मानव को विवश होकर 
दुर्भिक्षो का शिकार होना पडता है + 

दु्मिक्ष को निवारण के उपाय--भ्रकाल के कारणों का निवारण हृषि के 
सर्वाद्भीणा विकास से हो सकता है । ग्राम सुधार की बृह्त योजनायें ही भारत से 
अकाल क्रे भूत को सदा के लिए भगा सकती है । दुर्भिक्ष से जनता को बचा के लिए 
कुछ स्थायी सुधारी की झावद्यकता है । यह उपाय विस्नतिखिर हैं-- 

(६ भारतीय कृषि का पुनगंठन (२) सिंचाई के साथनों का विकास (३) 
साद्यास्त पर नियत्रण (४) प्रकाल निवारण कोप की स्थापना (५) पौधों की 
बीमारिय, को दूर रूरना (६) सहकारी समितियों का संगठन (७) टिट्डियो से रक्षा 
(८ मौसम की भविष्य वाशी (६) यातायात के साधनों का विकास (१०) सहायक 
उद्योगों क। विकास (११) सामाजिक वुरीतिया एवं अनावश्यक रूढियों का अत 
(१२) #पको की अशिक्षा एवं अज्ञानता को दूर करना इत्यादि । 

अकाल की समस्या का समाधान करने'के लिये सर्व प्रथम हमको कृपको की 
निर्धनव' दूर करती परम आवश्यक है। किसानो को आर्थिक स्थिति को सुधारने के 
लिए कृषि को वैज्ञानिक ढा से करना होगा । इसके अतिरिक्त सहायक उद्योगों के 
बिकास से कृपको की ग्रार्थिक स्थिति खुधर सकती है। सहकारिता का विकास 
प्रमुचित मात्रा में होना चाहिये ताकि कृपक की विक्रय समस्या, धन व्यवस्था आदि 
प्रनेक धक/र की समस्यात्रा का समाधान सुगमता से हो ज)ये । सामाजिक कुरीतियों 
को दूर करने के लिये हमझे सपाज सुधार आन्दोलन का सहारा लेना पड़ेगा। 
सिंचाई के साधनों का विकास भूमि की ध्यिति को सुधारने के लिये चक्बदी करना 
भी परम झावश्यक है । भारत में एक ऐसा कोप स्थापित किया जाये जिसमे से अकाल 
के समय धन निकाल कर खर्च किमा जा सके विज्ञान द्वारा टिड्डियो से खेत की 
रक्षा होनो चाहिये । यदि मौसम सम्बन्धी भविष्यवारियों में उन्त्रति की जा सके तो 
विपरीत मौसक्षम का ध्रवध उसके आने से धूर्व ही किया जा सकता है। इसके ग्रति- 
रिक्त जो महत्वपूर्ण उपाय है वह यह है कि किसानो को शिक्षित किया जाये जिससे 
बह भ्रज्ञान के अन्धकार में से निकल सके + उपरोक्त प्रयत्नों से कृषकों की ग्रार्थिक 
उन्नति होकर अख्ालों से रक्षा की जा सकदी है । ड० राधाकमल मुखर्जी के अनुसार 
“ भारतीय अबाल समस्या का प्रश्न इन गम्भीर भयानक परित्वितियों से सब्न्धित 
है, जितके प्रन्तगंत वर्षा का अभाव, साधनों की कमी, अपव्यय, भू-व्यवस्या और 
दुर्बलल आधिक सगठन है । इसलिए कोई भी एक कारण अकाल के लिये जिम्मेदार 
नही है | ये सब्र ध्यक्गित एवं सामूहिक रूप में भारतीय भूमि पर किसान के लिए 
झकाल का आगमन कराते है।” 

उपचार सम्बन्धी नीति का विंकास--ग्राघोन हिन्दू काल मे अकाल निवारण 
की कोई स्थायी नाति नही थी । वैसे राजाओं ने अकाल के समय जनता की पूर्ण 
सहायता की और इस प्रकोप से बचाने का प्रयत्व किया । मुस्लिम शासको ने भी इस 
क्षत्र में सराहनीय कार्य किया परन्तु ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन काल में भीपण 
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टमिंक्षो से जनता अपनी रक्षा न कर सकी क्‍्योंदि कम्पनी की नीति थी भारतीयों 
का झोपण करना । १६ वी द्वताब्दी मे इसने जनता की रक्षा के लिए धन बटवाया 
एवं सड़कों का निर्माण करवाया । उसके बाद भारतीय शासन ग्र'ग्रेजी सुम्राट के 
आधीन हो गया । उडीसा के १८६५ के अकाल का मुकाबला करने के लिए राज्य द्वारा 
सर्व प्रथम सगठित प्रयत्त किया गया। सर रिचार्ड स्ट्रॉंची (8॥7 रिणगीथ्ातवे 804- 
९॥6५) की भ्रध्यक्षता में कमीशन नियुवत॒ किया गया जितने निम्नलिखित सिद्धास्त 
पेश किये -- 

(१) स्वस्थ व्यक्तियों को भ्रकाल काल मे उचित वेतत पर कष्म दिया जाय! 
(२! निरब॑ल व्यक्तियों को झ्रार्थिक सहायता दी जाये॥ (३) खाद्यास्व वितरण की 
अच्छी व्यवस्था की जाये | (४) फसल नष्ट हो डाने की दशा मे लगान माफ़ कर 
दिया जाये ! 

१६६६-६७ के दुभिक्ष मे इन सिद्धान्तो को परिशित क्या गया झ्लौर बाद मे 
अनुभव से उपरोक्त सिद्धाल्तों में परिवर्तत किया गया । श्यछण३ई म सरकार ने हर 
साल बजट में १५ करोड़ रुपये ग्रकाल निवारण के लिए मज़ूर करता »वीकार 
कर लिया। १८६८ मे सर जेम्स लायल की अध्यक्षता भें एक कमीशन नियुक्त 
हुआ जिसने मुख्य सप से पहाड़ी लोगो झौर जुलाहो की सहायता के लिए सुक व 
दिया था । 

१६०१ में सर मैकड़ नस की अध्यक्षता में १६६६ के भीषण अकाल के बाद 
एक कमीशन नियुव॒त हुआ । इस क्रमीशद ने धैये से कार्य करने की एवं भारतीयों के 
झात्मनिर्भरता पर अधिक जोर दिया । इसकी सिफारिश के अनुसार तकावी-ऋरण 
दिये जायें प्रक्राल काल में लगान से छूट दी जाये पशुओ के लिये चारे की उचित 
व्यवस्था की जाये सहकारी समितियों को स्थांपनां की जाथे, आदि इन सुमावों के 
अनृसार सरकार ने श्रकाल निवारण के लिये काफी प्रयत्न जिये ॥ 

१६४३-४४ के बगाल भ्रकाल के डाद सर जस वुडहेड की ग्रध्यक्षता म 
श्र योग की नियुक्तित हुई । इन्टोने भी अनेक प्रकार के सुझाव दिए जो इस प्रकार हैं। 
(१) अधिक ग्रन्न उपजाडो योजना चालू की जाए। (२) अनाज का आयात क्या 
जाय । (३) खाद्य नियत्रर् रखा जाये। (४) भोजन में पोषक पदार्थों कौ मात्रा 
बढाई जाये । (५) कृषि का विकास किया जाये । (६) खाद्य वितरण ठीक से होता 
चाहिए । (9) भारतोय खाद्य परिषद्‌ एवं क्षेत्रीय खाद्य परिषद्‌ की स्थापना की 
जाए । (८) अनाज पर सरकारी नियत्रण होना चाहिए ! (६) परिवार नियोजन 
की योजना चालू को जाए। सरकार ने उपरोक्त सभी सुकावो को स्वीकार कर एक 
उ्चाई क्तीति ग्रपाई झोर स्वाएत्त को इस भीपरछा प्रकोप से बचाने का भरसक प्रकत्श 


क्ष्या। 
इसके अतिरिक्त १६०० में भारतीय दुर्भिक्ष ट्रट की स्थापना की गई । 
१६१६ के दानून के अनुसार प्रान्तीय सरकारो को दुर्भिक्ष निवारण कोष को स्थापना 


का ग्रादेश दिया गया । १६३५ ने ौश्चातु भी प्रान्तीय सरकारो न इस हेतु नवीत 
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बोपों की स्थापना की । हमारे प्रधान मंत्री थी जवाहरलाल नेहरू ने प्रधान मत्री 
राष्ट्रीय सहायता कोप की भी स्थापना 'की है जिमके धन से सब प्रकार की सहायता 
दो जाती है । 

सरकार की बत्नंसान नीति--हमारी राष्ट्रीय सरकार ने दुर्भिक्ष प्रकोप को दूर 
करने के लिए कृषि के पुनर्गंठव पर अ्रधिक जोर दिया है। इस समस्या के समाघात 
के लिए पचवर्षीय योजना में विशेष ध्यान दिया गया है। देश में सिंचाई साधनों का 
विकास हो रहा है। बाढो के प्रकोप को रोकने के लिए नहूरो का निर्माण जोरों पर 
है । टिट्ठी दत से कृषि को बचाने के हेतु राजस्थान में ठिड्डी नियंत्रण संस्था स्थापित 
की गईं है जिसका का टिट्टी के प्राक़्मण से खेतो की रक्षा करता है । खाद्यरन 
की कमी को देख कर सरकार सरकारी दूकानें खुलवा देती हैं जहा पर जनता को 
उचित कोमत पर ग्रनाज मिलता है । ग्रन्न की कमी को दूर करने के लिए एक पन्न 
भण्डार स्थापित हो गया है । इस प्रकार हम कह सकते है कि हमारी सरकार के 
पास इस प्रकोष के निवारण के लिए सभी साधन उपलब्ध है। सरकार ग्रकाल 
निवारण दो प्रकार से करती है। प्रथम तत्कालीन सहायता. दूसरो दीर्घकालीन 
सहायता । दोनो प्रकार की सहायता हमारो राष्ट्र सरकार दुर्भिक्ष काल मे देती है। 
इस प्रकार हम यह देखते हैँ कि अकाल निवारण की वर्तमान नीति में सरकार को 
सफलता मिली है। हमारी सरकार ने १० वर्ष मे ही खाद्याम्त को समस्या का समा 
धान क< लिया है। सरकार की वर्तमान नीति तथा सदप्रयत्नो के कारण और पच- 
वर्षीय योजनाओं के सफल हो जाने पर दुर्भिक्ष की समस्या का अत हो जाएगा । 


अध्याय € 
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प्रइतत ३--भारत में विभिन्न भू-स्वासित्व प्रशाज्यों पर प्रकाश डालिए। 
एक प्रच्छी भूस्वामित्व प्रणालो में क्‍या विशेषतायें होनी चाहियें। (राजपुताना ५६) 
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जाता क्रग्णेत 6 ईश्थ्रापरा९४ ० 4 ए००व (शाते व60फ्आा० 5906९ 
(7४/2%व४76 506, 


उत्तर-भारत मे मात्रगुजारी प्रथा अत्यन्त प्राचीन काल से है। हिन्दू शासन 
काल में भूमि पर गाव वालो का अधिकार होता था और समस्त भूमि राजा की 
मारी जाती थी । किसान राजा को उपज का कुछ भाग कर के रुप में देता था। 
जत्र यहा मुसलमानों की सत्ता स्थापित हुई तो उन्होंन भी इस दिशा में अपन 
क्रियात्मक कदम उठाये । मुगल काल्ल मे स्थिति बदल गई। क्सान ही भूमि का 
स्वामी बन गया । जब तक किसान खेती करता था उसे बेदखल नहीं क्या जा 
सकता था। समूट झक्बर के माल मन्त्री राजा टोडरमल न विशप बाय किया था। 
भूमिकर किसानो से सीधा लिया जाता था | कर १० बप के लिए निर्धारित कर 
दिया गया था। राजा टोडरमल को व्यवस्था बतुत ही प्रसिद्ध थी और वह झ्ाज भी 
भारतीय भूमि व्यवस्था की ग्राध र झिला बनी हुई है। 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथ मे शासन सत्ता आने से मशलगुनारी प्रथा मे 
काफी परिवर्तत किया गया । इस समय सरकार हारा भूमि क वन्दोवस्त का प्रबन्ध 
किया गया ॥ मालगुजारी की दर निश्चित कर दी गई। अद राज्य भुमि का सबसे 
बडा स्वामों होता था।॥अञ्रतः हम भारत में प्रचलित मॉलिग्रुजारो की वर्तमान 
प्रणालियों पद्धतियो प॒प्रकाश डालेंगे 

भूमिस्वाभित्व प्रणालिया--भारतवर्षं से भूमि स्वामित्व की तीन प्रथायें प्रच« 
ल्ित रही हैं. जमीदारी, रैगतवारी, और महालवारी। निस्सदेह किसी भी देश की 
आर्थिक प्रगति और समृद्धि भूमि स्थामित्व की प्रणाली पर निर्भर होती है। उपरोवत 
प्रणालियों पर भ्रद हम अलग २ विचार करंगे । 

(३, जञम्मींद्वारी--इस प्रथा का उदय #८दी झताद्दी के अन्त और उलद्दी 
शताब्दी के प्रारम्भ में हुआ । वैसे यह प्रथा सुसनमानों के शासन काल में भी 
प्रचलित थी । उप्त समय काइतकार किसी वडे जमीदार से भूमि लेकर खेती करते ये। 
जमीदारो ते मुगल सामूज्य के पतन से लाभ उठाकर अपनी स्थिति और भी मजबूत 
करली थो । जमीद!र का पूर्ण अधिकार भूमि पर था । वह लगान पर किसानो को 


श्र ) भारतोय अयंज्ञास्त * तरल झन्यवद ! 


दिया करेंगे जबतक जमीदार लगाव अदा करता रहेगा प्लुसि का स्वामित्व अधिकार 
उसका रहेगा। इस प्रया से काइतकार पूर्स रुप से जमीदार के ऊपर विर्भर 
ही गया । 

जस्यायी वन्दोतस्त ३०-४० सान के,लिये होता अर्थात्‌ लखन एक बार 
निरदिचन होने वे वाद ३० था ४० माल दाद किर निरचत किया जाता है। जमीदार, 
तालुकेदार, महलवार या ग्राम, इसम जमोदार या तालुकेदार आदि अपने हिसाव वी 
अथवा गात्र वाले मिलकर वुल ग्रांव वी सालगुजारी सरकार को चुकाने के लिए 
उत्तरशयों हाते हैं । 

(7) रव्यतवारी प्रथा-स 5्या के अन्दर सव प्रकार की भूमि पर सरकार का 
अधिकार होता है और काइतका< अपना लगाव सीधे सरकार को देता है क्सान को 
अधिकार हीता है कि वह चाहे स्वय खेती करे या किसी दूसरे की दे दे / लगाव अदा 
करते रहने पर उप वदखल नहीं किया जा सकता | इस प्रथा के अन्तर्गेद सरकार 
कोई अनुचित अधिकार नदी रखती ५ लगान २० या ३० वर्ष के लिये निर्धारित कर 
दिया जाता है । 

सबसे पहले यह प्रथा मद्रास के बडे महल में प्रारम्भ को गई तथा धीरे २ 
प्रान्द के ग्रन्य मागो से भी लागू क्री गई $ इसके बाद वम्दई प्रान्त में इस श्रधा का 
प्रचलन हुआ ) इस प्रथा क्रो मुख्य विशेषताएं यह हैं। (१) इस प्रया के अत्तर्गत भूमि 
अधिकारी को राज्य स्वय ही अधिकारी बना देता है । इसमें मध्यस्थों को स्थान नहीं 
मिलता [२)सम्पूर्ण भूमि पर राज्य का ही अधिकार होता है | (३/भूमि के अधिकारी 
को भूमि बदलने, छोटने भूश्म को काम म लाने का पूर्ण अधिकार होता है। (४)व६ 
भूमि को जब तक ही रख सकता है जब तक वह लगाव अदा करता रहेया । (५) भूमि 
का अधिकारी क्सो भी समय खेती से त्यांगपत्र दे सकता है । (६) भूमि का अधि- 
कारो कृषक को लगात पर वर्ष भर के लिए अपने अधिकार को भूमि दे सकता है । 
(७) यदि राज्य शेष लगात व वकादी ऋण के चुकाने में भूमि को बेचे दो केता 
को भूमि का पुरा अधिकार मिल ज ता है । (८) मालगुजारी भूमि का लगान माना 
जाता है कर नही ! (६) भूमि का प्रत्येक अधिकारी स्वव ही म लगुजारी देने के 
लिये उत्तरदायी होता है । (१०) मालगुजारी २० था ३० वर्ष के लिये विड्चिचत कर 
दी जाती है। 

इसका प्रचलन जब्र हुआ जब वस्तुधो को कीमतें चढ़ने लगी । माचगरुआारी 
भूमि के अनुसार रुपये मे निश्चित की जाठी थी, पैदावार से इसका कोई सम्बन्ध नहीं 
था। इसका प्रभाव यह हुआ कि मात्र सम रुपय के लेन देन करने वालो का महंत्व 
आदर उयग0, ५ 

(३) माकयुन्नारों प्रथा --इस प्रथा को पढे दारी भी कहते हैं । इस प्रथा का 

अनुसरण श१८१३ मे झायरा व अदघ में हुआ । इसके अनुसार भुसि पर समस्त 
कृषकों कार तम्रुकत्त अधिकार होता है । माद के सभी पके सयुकत्त रूप से राज्य को भूमि 
कर देतें हैं ॥ जो भूमि पट्टे दार स्वय जोतते है उसे सीर कहते हैं। महालदारी प्रथा 
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के प्रन्त्गत भूमि का विभाजन मुख्यत- तीत भकार से होता है । 

(१) एक तो पैठुक सम्पत्ति वाले गाव । इसके अगुसार भूमि का [हस्सेदार 
वश्ञानुगत रूप से भूमि का स्वामी होता है। वैसे तो गाव का भूमि पर सम्पूर्ण अधिवार 
होता है यद्यपि व्यवितगत किसान का अधिकार पैठेश होता है। 

(२) यह अपैतुक सम्पत्ति बाते गाँर होते हैं । ऐसे स्थानों मे भूमि का बटवारा 
भरईचारे के प्राधार पर या तो बरावर ऊुप्ो के ग्राघार पर मा हलों के भ्राधार पर 
कर लिया जाता है । 

(३) वे गाव जिनमे भूमि ग्धिकार को शोई नियम नहीं होता ग्रपितु जा 


फ़िसान पहले से जोतता चला ञ्रा रहा है उतने का ही उसे स्वामी मान लिया जाता 


है परौर बट उतने हो क्षेत्र का लगाव देने के लिये उत्तरदायी होता है । 
महालवारो प्रथा मे मध्यस्थों की संख्या तो झूम रहती है किन्तु गाँव वी जनता 
दी संयुबत मान्यता गाव की भूमि में सम्गिवित अधिकार पर आधारित थी 


इससे प्राचीन ग्राम समार्ज दित भिन्न हो गए और उनके स्थान पर अव्यवस्थित 


व्यक्तिवाद ने जन्म ले लिया । 
कपर हमने तीनो प्रणालियों का उल्लेख किया है । मंत्र प्रदन यह है कि देश ब्रीौ 
आवश्यकता तथा आथिक निर्माण की दृष्टि से किस प्रथा वी अनुसरण किया जाये 
जिससे किसातो की उन्नति हो प्रौर साथ ही साथ भूमि एव राष्ट्र की भी। 
प्रच्छी भू-स्वामित्व प्रथा की विशेषतायें 

ग्रच्छी प्रणाली वही होगी जिससे प्रत्येक कितान का भमि पर पूर/ अधित र 
हो चाहे वह उसको किसी प्रकार प्रयोग में लाए । उसझो विश्वास होता चाहिए वि 
बह अपने परिश्रम के फल का स्वय भोगी होगा । देश के मित्र बिन भागों वे लिए 
लभकर खातो के क्षेत्रफल तिर्षारित किये जाए। सर्वे मे 
कम भूमि नहीं होती चाहिए और सबके खात लाभकर खाते है । १० एकड़ केवद 
भूमि के बटवारे पर निमस्तरण लगा दिये जाए क्योकि भूमि के विभाजन से र प्टीय 
हित के स्थान पर व्यवितयत हित को जी बल मिलता है जो समाज के लिये अत्यन्त 


घातक है। देश के किसी भी इंपक की रै० एकड से प्रधिक भूमि रुखने का प्रधिवार 


न्‌ दिया जाय । दूसरे जो भूमि ब्रयोग में नहीं लाई गई हो उसवा प्रयोग किया जाना 
चाहिये इससे भूमिहीन किसानो ब समस्या का भी समय होगा | गाँव की जनसंख्या 
एवं खातों की भूमि के अतिरिक्त शेप समस्त भूमि पर समाज वा अविकार हो । गाव 
समाज को सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा का प्रबन्ध, छ्लेती की उन्नति के लिए चकवन्दी, भ्रच्छे 
बोजो का प्रतन्ध, जातवरो की उन्नति, सहवारी खेती को प्रोत्माटन एव सामाजिक 
जोवन वी समस्त समस्याश्रो को सुलमभाने का प्रयत्न करता चाहिए । ग्राम समाज को 
ही मालगुजारी जमा करके सरकार को देनी चाहिए । 
डा ४ व्यवस्था वह अच्छी मानी जायेगी जिसमे प्रत्येक किसान को अपनी पूर्ण 
का ग्रदसर मिल सके। किसानो को जोपश स «चाया जा सके अर्थात्‌ उस 
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ब्ेदवली का कोई भय न रहे । जब तह किस/न के मत मे यह विश्वास उत्पन्न नहीं 
होता कि वह भूमि का स्व्रामी है और उसे कोई उसके प्रधिकार से बेदखल नही कर 
सकता उस समय तऊ उन्नति मे दो सकती । इसी के साथ लगान की दर भी उचित 
होनी चाहिये तथा किसान को आवश्यकता पटने पर अप री भूमि को बेचने, रहन 
रगने अथवा हस्तातरित करन का पूरा आधिकार होना चाहिए । इप उद्देश्य की पूर्ति 
का लिए समय समय पर भूर्ति कातून पास किए यये हैं भौर कुछ राज्यों में जमीदारी 
प्रथा को सम प्त करके नई भूमि व्यवस्था की गई। भूमि व्यवेस्था ऐसी होनी चाहिये 
कि सरकार खेती की सुधार योजन। भली प्रकार का्योन्विव कर सके। उपरोक्त 
उद्देश्य की प्राप्ति के लिये यह ग्र'वश्यक्र है कि गाव मे सहकारी खेतों का प्रवन्ध 
किया जाये । नई कृपि भूमि पर सरकार स्वय खेती करे ओर वाद में उमर बड़े बडे 
टुकड़ों मे सहकारिता के आ्राघार पर बाट दे | सहकारी खेती के भो दो पहलू हैं 
प्रथम सहका त सम्मिलित खेती, द्वितीय सहकारी उत्तम ढग की खेती | अत भारतीय 
कृषि उद्योग एवं कृपक की ग्राथिक उन्नति की दृष्टि से सहकारी कृषि पद्धति को ही 
प्रोत्साहन देना अधिक उपयोगी है जिसके अगसार किसान का निजी भूमि पर स्वा- 
मि/्व बना रहेगा और उसे सहकारी कृ पे के लाभ मी भ्राप्त हो सकेगे। 
प्रइन ३२--- जमींदारी उन्मूलन का किसान के आधथिक जोबन पर क्‍या 
प्रभाव पडा है ? उत्तर प्रदेश जमीदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार कानून की मुख्य 
विशेषताझ्ो पर प्रकाश डालिए । (आगरा १६४३,४६) 
जब ॥85 फल्शा चार इगीपटाएर रण उब्राचतेग्या करैगाएं०ा ० ऐय० 
€९०7००॥९ ]6 ०६ ४9९ रणाएएथ्ागर २? 0४ल55 8 ४श87॥ (९क॥पर९६४ ० 6 
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उत्तर भारत म जमीद,री उन्मूलन के विषय मे प्रव श्रयेशास्त्री राज- 
नैतिक, वे सामाजिक नेताओं और सरकार इत्यादि के बीचम कोई भी विवादास्पद 
तक नदो है क्योकि जमीदारी के प्रथा के हाते हुए किसानों की आ्थिक स्थितिमस 
सुधार लाना सम्भव नही था । दूसरे महायुद्ध के वाद कृषकों की कुछ >थति सभलो 
थी परन्तु जमीदारो ने इन्हे पनपने नहीं दिया ॥ जमीठारों को अपन लगाने से मत- 
ल*« था | इसलिए वे किसानो का झोपण करते थे। लगाठ के अतिरिक्त बह बेगार, 
नजराना, शादी कर आदि बहुत सा धन किसानो से वसूल करते थे। इस प्रकार 
किस ने गरीब और ऋण ग्रस्त होता गया । इस प्रकोप से बचने के लिए किसानों ने 
अपनी जमीन बेची और उस पर भजदूरी का बीये करने लगे। इसस भूमिहदीन 
किस'नो की अधिकता हो गई इससे देश के उत्पादन पर गम्भीर प्रभाव पडा। इस 
प्रथा में होते हुये सरकारी निर्माण कार्य भी तीन गति से कार्य नहीं कर सका । 
मध्यम तर्वीय कवबारियों प्रौर ध्यापारियों की आथिक दक्शा भी खराब रही और 
इस प्रभाव देदा के व्यापार एवं उद्योग पर भी पडा। अर्थात्‌ समस्त समरांज पर 


इस प्रथा का बुरा प्रभाव पटा । इदी कारण से अखिल भारतीय काग्रेस की आधथिक 
नींति का जमीदारी उन्मूलन सर्देत्र एक महत्वपूर्ण आधार रहा है। 
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१६४७ में स्वतंत्रता प्राप्ति वे पश्चात्‌ राष्ट्रीय सरकार ने जमीदारी उन्मूलन 
को अपने आशिक बार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अय बसा लिया है और धीरे धीरे समस्त 
राज्यों में इस नीति को केवन इस ध्येय से अपनायाजा रहा है कि इससे देश के 
किसानो की ग्राथिव स्थिति पर शच्छा प्रभाव पड़ेगा । 

जमीदारी प्रया का अन्त करने के भी पक्ष मे थे क्योकि इससे किसानों का 
आधिक लाभ हुआ है। जमीदारो के झोपण से विसान बच गये श्रौर विसान अपनी 
भूमि पर पूर्ण इचि से सेती करने का अधिकारी वन गया। जमीदायी प्रथा ने भूमि 
को चक्रवरदी में सर्देव रोडे भ्रटकाये है । यदि जमीदारी प्रथा का अन्त न क्या जाता 
तो भूमि में सुबार नही हो सक + था । झ्व खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होगी, भूमि 
योजना को कार्यान्वित किया जा सक्तेगा। इस सदसे किसान की प्राथिक श्थिति पर 
प्रच्छ प्रभाव पढा है । 

जमीदारी प्रथा के समास हो जाने से किसान अपनो भूमि का स्वामी हो गया है। 
अरब उसे बेदवली का कोई भय नहीं रहा ! भ्रद वह पूरी वूगत में भूमि को सुधारने 
तथा पैद।वार को बढाने के लिए प्रथलशौल है । किसान जो लगान पहिले जमीदार 
को देगा था उसस कमर लगाने भव उसे सरकार का देना पड़ता है। इस प्रकार 
भ्रत्र उचित लग न (सिक्षाए 3१८॥३) की व्यवस्था सम्भव हो गई है। भ्रूमि का 
स्वामी हो जाने स किसान की कर्जा लेने की क्षमता बढ़ गई है। भव वह उत्पादन 

* कार्यो के लिये कम ब्याज पर ऋर्ज प्राप्त कर सकता है। उस महाजन से छुटकारा 
पाने में सहायता मिली है। अ्रव किसान अपनी भूमि की जमानत पर सहकारी सस्थाग्रो 
तथा भूमि बंधक बैंकों से सुगमता पूर्वक साख प्राप्त कर सकता है। इससे उसकी 
उत्पादनशीलता मे बुद्धि होगी । 

आरतोय किसानों की झाथिक हालत पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह हुआ्रा 
है कि भ्रव च+ःवन्‍्दी का कार्य बहुत सुगम हो गया है तथा भ्रूमि सुधार और कृषि 
उन्नति की योजनाओं को पूरा करने म जो एक वडी वाघा थी वह हट गई है , इसका 
दोघकालौन प्रभाव यह होगा कि भारतीय किसान दासता तथा गरीबी के आभरणप 

से मुंबन होकर सुक्ष और शान्ति का जीवन व्यतीत कर सकेगा। 
उत्तर प्रदेश मे जमोंदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार कानून 

जमीदारी प्रथा की दुराइयो का उन्मूलन करन वे लिए उत्तरप्रदेश सरकार ने 
यू० पी० जमीदारी उन्मूलन तथा भूमि सुप्रार अधिनियम” पास किया जो १६५१ म 
अन्विम रूप से पास करके १६६५२ में कार्याविन्त कर दिया गया। इस कानून का 
बहुत अभिद' उदृत्व है । इसके अनुसार यहा के भू-भ्वासियों के सभी वग जैसे जमी- 
दारी, तालूकेदार, आदि का ग्रन्त हो गधा और अब केवल चार प्रकार के किसान 
रहे गये है जिन्हू भूमिधर, सीरदार आसामी तथु अधिवासी केनाम से पुकारा जाता है । 

इस कानून की मुख्य विज्येषतायें 
इस अ्रधिनियम के भ्रनुसार मध्यस्थो को समाप्त कर दिया गया । पर्थाव्‌ 


महाजनो के सभी हिलो पर जेसे कृषि की भूमि के अधिकार, रास्तो और सड़कों के । 
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ग्रधिकार, झ्रावादी, ऊप्तर भूमि नावपुलो कुग्नों तालाव आदि पर सरकार का अधि- 
कार हो गया है । 
जमीदारो को ग्रब कृपको से लगान लेने का अधिकार नही रहा | उन्हे अपने 
अधिकारों के वदले म उचित मुग्राविजा दिया गया है। जो कि उनकी वास्तविक 
श्राय का ८ गुना होगा | इसके अतिरिक्त ५००० रु० या इससे कम मालगुजारों देने 
बाले जमीदारो को पुनर्वास अनुदान भी दिया गया है जो कि २ गुना से लेकर 
० गुना तक होगा । सबसे छोटे जमींदारों को सबसे अधिक अनुदान मिला है जो 
ज्यादा मालगुजारी देने वालो को क्रमश कम होता जाता है और ५०००) रु पे ऊपर 
बालो को कोई ऐसी सहायता नही दी जाती । साथ ही जमौदारों को भ्रपती सीर 
और खुद काइत पर बिता अतिरिक्त रुपया दिये ही भूमिघर बना दिया गया है| 
मुआवजे की रकम को झदा करने के लिए एक कोप का निर्माण किया गय । 
प्रत्येक विसान जो भ्पने लगान कया १० गुना सरकार के पास जमा कर देता है भूमि 
घर बन जाता है। अर्थात्‌ उसका भूमि पर पूर्य अधिकार हो जाता है। आशा की 
जाती है कि सभी क्पक कुछ समय उपराब्त भूमिघर बन जायेंगे। भूमिघर को ४० 
साल तक झ्राधा लगान ही देन पडता है । 
जमीद्वारी उन्मूलन के समय वाले किसान अपनी काव्त में क्तितों ही भूमि 
रख सकते हैं परन्तु भविष्य मे १० एकड से भ्रधिक तही रखी जा सक्रती। और यदि 
किसी के पास ६) एकड से कम हो झाने की सम्भावना है तो भूमि के विनाजन की 
आज्ञा नहीं दी जायेगी । 
किसान मुरयत दो प्रकार के होगे । वह सब किसाव जो जमीदारी उ मूलन 
कोप में अपने लगान का दस गुना जमा करा देता है भूमिघर कहलाता है। सभी जमी- 
दार, सीर खुद काश्त तथा बगीचो के सम्बन्ध से भूमिधघर बन गये हैं । और उन्ह 
अपने खेत में वशानुगत बेचने या किसी को देने का अधिकार भी प्रास है । भूमिघर 
अपने खेतों पर गृह निर्माण झयवा अन्य स्थायी सुधार करने के लिये स्वाधीन है। 
दस थरुना दे के वाद उसका लगाव ५०% कस कर दिया जाता है | आगामी बन्दो- 
बस्त इस कातुन के अनुसार ४० वर्ष से पहिले मही होगा। 
अन्य सभी किसान साधारणतया सीरदार वन जायेगे और उन्हे यह झधि- 
कार होगा कि उन्मूलन कोष मे दस गुना जमा करके भूमिघर के अधिकार प्राप्त 
कर लें ३ 
अधिवासी वह कृपक होगे जोकि अब तक किसी किसान के खेत क्यो शिकमों 
की भावि जोत रहे थे। भ्रव तक उनके इस अधिकार से वचित्र क्या जा सकता 
था | क्षिन्तु अब उत्तका झधिकार बना रहेगा । यदि वह < वष के अन्दर भूप्रिघर बह 
जाते हैं। ऐसे किसान भूमिघर तभी धन सकते हैं जबकि उदको भू स्वामी ने ऐसा 
करने की आज्ञा दे दी हो । इस अवस्था मे अधिवासी को उस लगान का १५ युवा 
अदा करना पड़ेगा जो कि वह भ्रब ठक अपने भू स्वष्मी को देता है । 
आसख्तामी अधिकार बयीचो के किस्रानो कुछ अन्य प्रकार के किसानों को दिये 


रे 
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गये हैं | इम्हे किसी भी समय अपने अधिकारो को प्राप्त करन के लिए रुपया नहीं 
देना पड़ेगा | 
उपरोक्त सुधारों से ग्रामीण क्षेत्रों में सुख और सम्पन्नता के नये युग का 
आरम्भ हो गया है और कृषि के उत्पादन मे वृद्धि हो रही है और ग्रामीणों के रहन 
सहन का स्तर ऊंचा उठ रहा है । 
प्रशतत ३३--भू-स्वामित्व की सुरक्षा सवा उचित लगान को हृष्टि से उत्तर 
प्रदेश मे जमींदारी उन्मूलन के पहचत्‌ विभिन्‍न प्रकार के क्सानो को स्थिति पर 
प्रकाए' डालिए (पग्रागरा ५५, लखनऊ ५१ ५०) 
08८ए5५ प्र ८०ए्तापरेग्क ण॑ इषंठएड प्फ्क्ृच्ड रण ध्ट्मब्ापड उ0 हों ? 
267 ९ 8#४७०घण्फ ई सबाजंगतेबए इच्रश्नश्छा ०७ फढ फ॒णंए ०६ संण्स ० 
इ९९८प्रश(ए ण॑ (९०७४९ छाते जि े९ए६5 (4६76 ४35, 2.«८.३०७० 64, 60) 
उत्तर--क्सान बहुत दिनो से जमीत्यरी प्रथा का दास था जिसके फल» 
स्वरूप उसकी सामाजिक एवं आर्थिक दशा बडी झोचनीय हो गई थी । ते जमीदारी 
प्रथा की घुराइयो का विनाश करन के लिय उत्तर प्रदेश सरकार ने यू० पी० जमी- 
दारी उन्पूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम १६५० में पास किया । इस कानून को 
१६५६ मे कार्यारिवित किया गया और समस्त जमीदारियो को राज्य में निहित कर 
लिया गया । इस अधिनियम ने ?मस्त मध्यस्था का अस्त्र कर दिया है और भव कृपक 
का सीधा सम्बन्ध राज्य से हो ग्या है ॥ 
डस अधिनियम द्वारा काश्तकारो की विभिच किस्मो को समाप्त कर दिया 
गया है। अर्थात्‌ जमीदारी प्रथा को हटाकर खेतीहर घ्वामित्व प्रथा स्थापित हो गई 
है। इस कानून के प्रमुसार भूमि व्यवस्था के अ्रन्तर्यंत भूसि पर स्वामित्व रखने वाले 
लोगो की दो सृझुय श्रेशियाँ भूमियर और सीरदार तथा दो गौण श्रेणिया-प्रासामी 
और ग्रधिवासी है । 
भूमिधर भूमिधर बनाने क लिये विश्वान को जमीदारी उन्मूलन कोप में 
सम्बन्धित भूमि के वायिंक लगाव का दस युना जमा करना पडता है ( जब किसान 
दस गुना लगाने पेशयी दे देता है तो उसका वर्तेमान वाविक लगान ४० साल के 
लिए शाधा कर दिया जाता है। भूमिघर को अपने खेत के बेचने, रहन रखने एव 
ह्ता्तास्त करने का पूरा अवपिकार प्राप्त है । किन्तु हस्तान्तरण में उसे अधिकतम 
सीमा का ध्याव रखना होगा और किये ऐसे व्यक्ति को भूमि नहीं दी जा सकती जो 
जम्न झप्तव्ष 39 एकड़ जूजि का साय स्ग्ास्यो का | ऐसे ज्िक्री क़ासकक्ारो के आफिरिक 
जो किंधी भ्रसमर्थ किसान को ग्राराजी को जोत रहे हो अथवा किसी बाग की भूमि 
के शिकमी हो, या ऐसी भमि के झिकमी हो जिसके सम्बन्ध में स्थायी अधिकार 
वहों दिया जा सकता जैसे नये की ततहटी को भूसि, चलती फिरती खेती वाली 
भूमि । शेप सभी काइतकारों और शिकमी काब्तकारों को उनकी भूमि पर स्थायी, 
पैतृक भौर हस्ता तरणश्ील झ्धिकार प्रदात कर दिया गया । 


१३३ ये भारतीय अयंज्ञात्म * सरल पग्रध्ययच 


सौरदार--ऐसे काइतकार जिन्हे भूमि पर मोहसी »थिकरार प्राप्त है 'सीरदार' 
कहलाते हैं | जब वह १० गुना अदा कर देगा भूमिधर के सब अधिका प्राप्त कर 
सकेगा । 'सीरदार' को झ्पनी भूमि पर वश्यानुगत अधिकार हागे किन्तु बह न तो 
अपनी भूमि को हम्तान्तरित कर सकता है गौर न उसे रहत रख सकता है । पह 
अपनी भूमि का उपयोग कृषि, फल पैदा करने और पशु पालन के अतिरिक्त किसी 
दूधरे कार्य म वही कर सकते । 

आसामी--जो किस्तान रहन की भूमि तथा वन भूमि इत्यादि पर सेची करत 
है उन सबको झासामी के सब अधिकार दे दिये गये है। यह ग्रधिकार बिना कुछ रुपए 
दिये ही प्राप्त हो जाता है । यदि कोई भूमिघर था सीरदार स्वय खेती करन मे 
असमर्थे हो तो वह अ्रपनी भूमि को पट्टे पर उठा सता है और इस भूमि के पट्ट दार 
को भी आसामी के अ्रथिकार प्राप्त होगे । 

अधिवासी-ऐसे खेतौहर जो यातो सौर के काझ्तकार है या शिक्रमी 
काइतकार हैं उन्हू *प्रधिवासी कहा गया है । ग्रधिनियम उन्द नियम क लागू होने की 
तिथि से पाच वर्ष तक भपनी खेती को जोतने का अधिकार देता है और पाच वर्षों 
की इस अ्रदधि के बाद वे किसी भो समय वाधिर लगान का ६५ गुना जमा करके 
भूमिधर बत सकते हैं । 

भूमि सुधार कानून के पश्चात्‌ उत्तर-प्रदेश सर ३० जून १६५६ को विभिन्न 
प्रकार के काइतकारो की भूमि का क्षेत्रफल तथा उनके द्वारा राज्य सरकार को दिए 
जाने घाले लगान की मात्रा निम्नलिखित है -- 








जितनी तन तत्व... 
क्षेत्रफल 

काइतकार | फल लगान की मात्रा 

(लाख एकड म) (लाख रुपये म) 
भूमिषर १३६ ५६ इंब्डपर 
सीरदार ३०२६६ | १७० २९ 
आसामी ५७६२ १२5६ 
अधिवासी १६ ६७ १६ १७ 
28 0.8 235: | भ३१५ ६४ 


व्यक्तिगत जोत को सोमित करके अधिकतम ३० एकड निश्चित कर दिया 
गया है। ३० एकड से अधिक भूसि कोई भी विसान नही रख सकता | लेकिन अब 
तक के जमीदारों को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी सीमा तक सौर 
या खुद काइत भूमि रख सकते हैं। खेती के अत्यधिक बटवारे को रोकने के उद्देश्य से 
बाजूत ने यह व्यवस्था की है कि खेत का बट्वारा उसी हालत में हो सकता है जबकि 
इस प्रकार बाटे गये हिस्से की झाथिक जोत ६३ एकड से कम न हो । 


विभिन्न प्रफीर के किसानों को [त पर प्रभाव 
उपरोक्त विवेच्त से यह स्पष्ट हैबि उत्तस्त देश दारी उन्मू से विभिन 
प्रो की आर्थिक शा में महत्वपूर्ण शं परिवर्त हैं जिसमे से निम्न” 


सर्व प्रथम बोर्ते तो यह है व अब किसानों दी इतनी अधिक श्रेणियाँ नही 
बो विसार 


रही जो पहले थी । के विसा दिनो 
अभिपरए प्रमुख हैं । भूमिषर ६. रह प्रपनी भूमि के स्वामी होते है; उन्हें कोई भूमि 
मे देदखल नहीं वर से ता वी भूमि वे हर प्रकार ६ के लिये अ्रयौग मे 
हा सकते हैं.। भूमि की बेचने तथा रहेंगे रछएने का हर प्रधिकार होता हैं! 
इस प्रवार उनकी साख प्राप्त कर क्षमता बढ गई है भी ददिसानों की सेन 
वैज्ञानिक स्थिति मे भारी सरिितेन है ॥ भव प्रपने की झवतर्ते 
अनुभव करने लगा है मे पर अपने उत्त त्व बी. पहले 2च्छी तरहें सम 
अते लगा है। जहां गान वी मर श्रब भुूर्भिषर को प्रपते पुरने लगाने की 
४०% ही देना पटता पे प्र हुत कम हो गई 
छसहे बहुत सी फिद् और परेशानी गई॥ इसी पका अबबन्दी की वीर्स 
बहुत सुगम हो गया हर ही प्राशा की दी है कि सी मे चकवन्दी की 
बाय सम्पन्न हो जाने बिसातो आपिक देश (जिक देश में 
आइचयजनक [खर्तेत होंगे 
दूसरी प्रेसी ने * द्वार कहलाते हैं. वह उसी समय तक 
पीएदाए हैं. जद तने (क बह अपने लगाने वी दे युता जता करके मेर्मि अधि* 
कार प्रात्त सही वर केठे | इस समय जी उन्हें कोई उगे पूति से वेदसत नहीं कर 
॥ किग्ठु उन्हें दर को बेचते रहता दि का घिकार प्रात नही है। वे 
अपनी भूमि पर हें वर हरी, फल पी करने तथा पं लग के संति र कोई 
बाये नदी कर से कते |. उन्हें बी भी वें दें प्राप्त नहीं जो भूमिधर 
किसी को प्राप्त हैं। ऐपी की जांती हैं साथ सभी सीरंदार 
अपने लगाते का दस डे करके भू देंगे और उन्हें भी बही लाभ 
प्राप्त होंगे जो अुमिषरों को है 
प्मी तथा गह कसानो की शेद्दी दो श्ेशिया हैं. न्हे अभी भूमि 
पे स्वामित्व के अधिकार प्राप्त नहीं हैं तो की भूमि पर खेती करते हैं या 
समिहीन मजदूए कि इनकी दें! द्रशी कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। जब 
तक इन्हें भूमि के धिकार प्राप्त नहीं होते अं जब तक यह भूमिर्धर नहीं न जे 
है किसात की झावथिक तो ज्ञा में अधिक सुधार की के आज्ञा करने 
उत्तर” के समान खितरः पह्दीन विंदादो की 
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श्ड्ष् अर रतीय अर्थशास्त्र : सरत अध्ययन 


साम्राजिक इच्चा मे सुधार नही होता । इसके लिये और प्रयत्त भी करने पहले हैं । 
जमीदारी उन्पूलन तो केवल साधन मात्र है जिसने क्सिन की भावी उस्नति के द्वार 
खोल दिये हैं । वास्तविक कार्य तो जमीदारी उन्मूलन के बाद झुरू होता है। खेतों 
की चक्‍बन्दी तथा सहकारी खेतो दो ऐसे कार्य है जो भारतीय क्सान के जीवन का 
रूप ही बदल सकते हैं। भूमि के समान वितरण की वात भी इतनी ही जरूरी है । 
किसी व्यक्ति के पस आधिक जोत से कम भूमि न हो और ग्रावश्यक्ता से अधिक 
भूमि न हो। जो खेती करदा है वहीं मृमि का स्वामी है। इस दिशा में आवश्यक 
कदम उठाये जा रहे हैं । 
इन सब बातो के साथ २ सहायक उद्योगो का विकास तथा सामुदायिक विकास 
योजनाग्री पर घहत कुछ निर्भर है। अन्त मे नो ब्रात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है बह 
सह है कि ग्राम प्रबन्ध तथा पंचायत राज्य इस सब योजना की श्राधार झिला है और 
भविष्य इसी की सफ्लता पर निर्भर है । 
प्रषव ३४--भारत से कृषि समस्णय बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उस समय 
तक हल नहीं हो सकदा जब तक सामस्त प्रणाली का कोई भो चिन्ह रहता है प्रौर जब 
तक श्र घुतिक तरोंको का प्रशेग नहीं क्या जाता झं र सहुक्षारी खेती को प्रोत्साहन 
नहीं दिया जाता ।” 
अपर दिये हये कथन पर उत्त २-प्रदेश की स्थिति को विशेष रूप से ध्यान में 
रखते हुये बहस कीजिये ? (आगरा १६५४८) 
“4 8प०पॉए्एर ३5 घोल (त०्फ्रांमबणा 4$5घ९ गए पैपता4. ]६ ८४७ 70॥ 96 
१०७६ कया प्रघरॉश5 थ। (सारी 7९८5 घा९ ३७९एा बच बाते प्रा०प्ेधाात 
ए१९६४०१०5 ३7.:०प०९९प० शत ८०००७९ए७५४४९ ०ाजां।इ €7८०एच४८व ? 
[)50प5६ #€ 8४0०ए७ हगट्खाथा ऋय। उफुष्संगों >९शा९०९०० [0 तथा 
एब्णेब्शा (४070 4958) 
उत्तर-भारत की मख्य समस्या कृधि है-यह केथन पूरांतया सत्य है। भारत 
प्र चीन काल से कृषि प्रधान देश रहः है और ग्गव संदव से यहा की अर्थनयवस्था 
का श्राधार रहा है । ग्राज भारत की समस्त ग्राथिक समस्याओं मे सबसे जटिल तथा 
महत्व रखने वाली समस्या कृपि की ही है। भारत की लगभग ७०%, जनसस्या 
ग्रामीण है और प्रत्यक्ष ग्रथवा परोक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भेर है। दुर्भाग्य को गत 
यह है कि भारतीय कृषि बडी दयनीय अवस्था में है। हमारे देझ मे कृषि उत्पादन 
अन्य देशो की अपक्षा बहुत कम है । एक ओर तो देश की जनतख्या तीव्र गति से 
बढ़ती जा रही है छिस्तु दूसरी श्रोर अनाज के रत्पादन में समान अनुपान में वृद्धि नही 
होती जिसके कारण सर्देव देश के सामते एक ग्रम्भीर खाद्य समस्या उपस्थित रहती 
है। खाद्य समस्या के समाधान के लिये यह परम झ्ावश्यक है के देश में अधिक प्रन्त 
उपजाया जाय जो तभी सम्भव हो सकता है जब कृषि की उन्नत्ति तथा विकास हो ॥ 
भारतीय किसान अत्यधिक निर्धेन तथा अश्विक्षित हैं । वह बेती के आधुनिक 
तरोक्नो में अपरिचित हैं और अपनी निर्चचता के कारण उन्हे अपना नही सकता 
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भारतीय किसान के पास औसत जोत का आकार बहुत छोटा है । खेतों के उपधि- 
भजन तथा उपखण्डस के फलस्वरूप मं तो किसान अबने खेतों पर कृषि यन्‍्नो का 
प्रयोग कर सकता है और न अच्छी खाद तथा बीज के द्वारा अपनो उपज को पढ़ा 
सकता है ) उपज का कमर होता किस'न की निर्धनता का एक प्रमुख कारण है और 
किसान की निर्धनना कृषि की उनति में मुख्य रूप से बाधक है | 

भारतीय कृषि विशेष रूप से मानसून वर्षा पर निर्भर रहती है। समय पर 
वर्षा न होने भ्थवा अ्रधिक वर्षा हो जाने से फसलो को भारी क्षति पहुचती है जिसके 
कारण देश के सामने लगभग प्रत्येक वर्ष बाद अकाल तथा अमाज को महँगराई और 
क्रमी की समस्‍यायें खडी रहती हैं । 

भारतीय किसान न तो अपनी ग्रावश्यकता के अनुसार कम ब्याज की दर पर 
ऋण प्राप्त क पाता हैं और न झरनो फसल को बेचकर उसका उचित मुल्य उसे 
मिलता है । प्रत्येक ग्रवस्था मे भारतीय किसान शौपणा का शिकार रहता है * उसकी 
उन्नति, रहन-सहन के स्तर ये सुधार तथा ग्रन्य समस्यात्रों का समाधाव इस बात 
पर निर्भर है कि कृषि को उन्नति हो और कृषि उत्पादन में वृद्धि हो । 

हम ऊपर देख चुके हैं कि भारत की समम्त ग्राथिक समस्याप्रों में कृषि की 
समस्या सबसे जटिल तथा महत्वपूर्ण है। वंसे तो देश में उद्योग, श्रम, याताथात तथा 
बेरोजगारी झ दि की अनेक समध्यायें हैं किन्तु इन राज में कृषि की समस्‍या ही सबसे 
ग्रस्मीर है । कृषि की उन्नति क बिना भारत की कोई भी आशिक समस्या सुलभ 
नहीं सकती वैसे तो भारत सरकार ने विकास की पचवर्षीय योजन यें चालू की है 
किस्तु कृषि उत्पादन के क्षेत्र मे झ्रात्म निर्भरता न पझ्ाने से इन पचवर्षीय योजनाओं 
की सफजता पर सदेह होने सगता है । इन योजनाञ्रो का मुख्य उद्देश्य प्रनाज के 
उत्पादन में देश को झ्ात्म निर्मर बनाना है ताकि देश की जनता भूखों न मरने पाये 
और अवाज के लिये जिदेशो का मु ह ताकना न पडे किन्तु अब तक का अनुभव यह 
बत़ाता है कि प्रथम तथा द्वितीय पचवर्षीय योजनाओं के होते हुए भी देश में खाद्य 
समस्या प्राज भी उतनी ही जटिल है जितनी अथ से दस वपं पूर्व थी। इस प्रकार 
यश पूर्णतत स्पष्ट है कि कृषि की समस्या भारत को मुख्य आर्थिक समस्या है । 

सामन्तश्ञाही प्रयाली का कृषि पर प्रभाव --भारत में सामम्तशाही प्रयाली 
का प्राचीत काल से भारतीय ग्राथिव जीवन पर विज्येप प्रभाव रहा है । न केग्ल 
कृषि घरनु उद्योग-धन्घो आदि पर भी सामन्त प्रणाली का प्रभाव रहा है परत्तु 
भारतीय कूपि को वर्तमान होने दा बहुत कुछ इसी सामन्त प्रणालो की देन हैं 
हमे अपने इस कथन की पुष्टि के लिये अधि प्राचीनकाल के इतिहास के पन्नों को 
पलदने की आवश्यकता नही ) जमीदारी प्रथा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। जमीदारी 
प्रथा मे किसान को न तो भूमि का स्वामी माना जाता था और न उसके अधिकारों 
की उचित रक्षा होती थी जमीदार लोग मनमाना लगान वसूल करते ये और जब 
उनका जी चाहता था किसान को भूमि से वेदखल करा लिया जाता था। लगान को 
दर तो ऊ'ची थी ही किन्तु उसके अतिरिक्त नजराना, बेगार तथ, अन्य वई प्रकार से 
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किसानो का शोपण दया अत्याचार किया जाता था जमीदारों के ग्रतिरिक्त उनके 
कारिन्दे ग्रादि भी उनके सूय दु-्येवहार करते थे | भूमि पर पूर्णा अधिकार न होने 
के बपरण किसान न तो उसे बेच सकता था और न भूमि की जमानत पर ऋण 
प्राप्त कर सकता था। इस प्रकार किसान की गरीबी ऋण ग्रस्तता, भूमि का उप- 
विभाजन तथा उपखण्डन प्रत्यक्ष रूप से सामन्त प्रणाली की ही देन है ॥ 
यद्यपि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद विभिन्न राज्य सरकारों ने, मुस्यतः कत्तर 
प्रदेश सरकार ने जमीदारों प्रथा को समा त करके सामन्त प्रणालो का अत कर दिया 
है क्म्तु उसके अवशेष अर तक वाकी हैं। जब तक पूर्णरूप से इन जवशेषों को भी 
समाप्त नही कर दिया जादा कृषि की उन्नति सम्भव नही है । 
उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीदारी प्रथा का उन्मूलन करके उन समस्त क्सिानों 
को जिन्‍्होने अपने लगान का दस ग्रुता सरकार के प्रास कोय में जमा कर दिया था 
भूमिधर के अधिकार प्रदान कर दिये हैं। झ्रव समस्त भूमिधर अपनी भूमि के स्वामी 
है श्रौर उन्हे भूमि को बेचने तथा रहन रखने का अधिकार प्राप्त है। भूमिधर के 
अतिरिंकद सीरदार किस वह हैं जिन्‍्हेंते अश्ली तक अपने लगाल का दस युत्ा जमा 
करके भूमिधर के प्रधिकार प्राप्त नही किए हैं यद्यपि उह्े ऐसा करने का अधिकार 
है। दस प्रबार सुरुण झूप से केवल दो प्रकार के ही किसान होगे बसे अधिवासी 
क्सान वह है जो अर तक किसी अश्य किसान की भूमि को झिकमी काश्तकार की 
भाति जोत रहे थे । जमीदारी प्रभा मे उन्हे बेदखल किय्रा जा सकता था किल्तु भ्ग 
ऐसा नहीं हो सकता । यदि पाच वर्ष वे भीतर उनका भूस्वामी आज्ञा दे दे तो अ्रधि- 
वासी क्सित अपने लगान का १५ गुनः जमा करके भूमिधर वन सकते हैं। जो 
किसान रहन की भूमि तथा वन भूमि इत्यादि पर खेती करते हैं उन्हे झ्राप्तामी 
घोषित कर दिया गया है। उन्हें यह अधिकार बिना कुछ रुपए दिए ही प्राप्त हो 
जाता है । जासामी क्सिन स्वय भूमि के स्वामी नहीं होते वरन्‌ काइतकार के रूप 
में खेती करते हैं| उत्तर-प्रदेश जमींदारी उन्मुलन तथा भूमि सुधार कानून से न केवल 
सामन्त प्रथा का अन्त हो गया है। वरन्‌ कृषि की उन्नति के लिए आगे का मार्ग 
खुल गया है जमीद री उन्मूलन के पश्चात्‌ अब उत्तर प्रदेश सरकार भूमि की 
चकव॒न्दी की ओर प्रयत्न शील है। चकवन्दी का कार्य समाप्त हो जाने के परचायु 
निश्चित रूप से कृषि के विकास मे सहायवा मिलेगी । भविष्य में किसान सहकारी 
ढग की खेती तथा कृषि यस्नो के हाय खेंतो करके अपनो उपज को वढा सकेगा और 
उसकी आधिक स्थिति में पर्याप्त खुधार होगा ॥ 
कृषि की उन्नति मे श्राएनिक तरीको का प्रयोग “जैसा कि ऊपर कहा गया 
है कि पुथतरे ढंग से खेती करते से उपादब मे वृद्धि होवा असम्भव है। वर्तमान युग 
विज्ञाव का युग है विज्ञान की सहायता से कृपि के क्षेत्र मे मी क्रान्तिकारी परिषर्तत किए 
गये हैं । वेज्ञानिक अनुमत्यानों की सहायता से इस प्रकार के यन्‍्क्र तया रमायनिक 
खाद का पता थगा लिया है जिनके द्वारा उपज को ३ई गुना बढाया जा सकता है। 
खेती के वैज्वाविक तरीकों का प्रयोग अमेरिका रूख, कनाडा, आस्ट्रेविया तथा झन्य 
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यूरोपीप देशों म सफलतापूर्वक किया ज॑ रहा है किन्तु भारत इस दक्षा में अम। बहुत॑ 
पीछे है । खेत्तो के प्राकार का छोटा होता किसान की गरीबी तथा अश्िक्षा, तिचाई 
की सुविधामों का अभाव तथा ग्न्य कारण इस काय भे बाधक रहे है । अब हमारी 
सरकार आधुनिक ढंग की खेती को प्रोत्साहन देने का प्रयत्त कर रही है। देश में 
कई रसायनिक खाद के क रखाते चालू किये गये हैं। ट्रेंबटरो (77०(0$) के 
प्रयोग को प्रोत्स हन दिया गया है तथा सिंचाई की छोटी बडी अनेक योजनायें चालू 
की गई हैं। उत्तर वीज या विवरण तथा आधुनिक ढंग को खेती के प्रशिक्षण की 
भी व्यवस्था की जा रही है । आशा की जाती है कि भूमि को चकबन्दी हो जाने के 
पशच'त्‌ आधुनिक ढग की खेती को सफल बनाया जा सकेगा ओर कूपि उपादन मं 
पर्याप्त वृद्धि होगी । 
सहकारी खेतों को प्रोत्साहन 

सांट --प्रश्न के इस भाग के उत्तर के लिए कृपया प्रश्न सख्या ४१ का उत्तर 

पढ़िये । 


अध्याय 7० 


ग्रामीरप अर्थ व्यवस्था 


प्रझन ३४--भारत में ग्रामीण ऋण के मझुण्य कारण वया हैं ? किसान की 
श्राथिक श्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ? इस समस्या के उपचार के लिये बया 
उपाय किये गये हैं ? श्रपने सुभ्धात्र भी दोजिये 
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उत्तर- विश्व के प्रन्य देशों की उन्‍न्रति भे चाहे जो साधन सहाय हो पर 
भारत के सम्बन्ध मे तो यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि ग्रामीण जीवन के 
आश्थिक उत्थान में देश का उत्थान निहित है । ग्रामीण क्षेत्रो की उन्नति का अर्थ है 
श की झाधिक उन्नति । ग्रमीण क्षेत्रों की उन्‍्द्रति तभी सम्भव है जत्र क्रृपि की 
पर्याप्त उन्नति हो सके । कृषि प्रधान देश में ही कृषि की भ्रवस्था कितनी दयनीय 
तथा झोचनीय है। यह कहने वी वान नहीं इस बुरी स्थिति में कृपको के वितौय 
साधनों का भी हाथ है जो अत्यन्त अपर्याप्त एक दोपपूर्ण हैं। किसान के वित्तीय साधन 
उसकी उन्नति में आधक हैं| हम यदि प्रामीर्य जीवन का ग्राथिक उत्थःन करना चाहते 
हैं जिससे देश की आधिक उन्नति सम्भव हो तो हमे निश्चय ही ध्यवसाय के रूप म 
कृषि की अवनति दोपसयुक्त ग्रामीण वित्त व्यवस्था तथा जटिलतम ग्रामीण ऋण भार 
द्वारा त्िमित निभुज को सुलभाना होगा । गत हम कृषि के महान रोग ग्रामीण ऋण 
पर भी विश्लेपणात्मक एवं झआालोचबाहुण्क दृष्टि डाले और यह समस्या बयो खडी होती 
है और उसका समाधान नया है इस पर विचार करें। 
ग्रामोण ऋण के मुख्य कारण 
यद्यपि किस'न बहुत पहले से ऋण लेता चला झा रहा है परन्तु भारत में 
अँग्रेजो के शासनकाल के पुर्वे ऋण को यह समस्या इतनी विकट नहीं थी जितनी 
वृद्धि अ्ग्ने जो के शासनक-ल में हुई । भूमि पर जनसल्या का भार अधिक बदने से 
ऋण को भी ग्रावश्यकता मे वृद्धि हुई। यह आवश्यकता आधिक ही नहीं भी कुछ 
सामाजिक जरूरतों ने भी ऋण लेने के लिये वाध्य किया । हम यहा पर किसान के 
ऋी होने के कारणी पर विस्वारधुवेक विचार करेंगे 
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(६) पैतुक ऋण -- बहुत से किसान झ्पने ऊरर पूर्वजों को ऋण का बोभा 
लेकर पैदा होते हैं और जिन्दगी सर उसको चुकाने के लिए दूमरों से ऋएा लेकर उसे 
बढाते रहते हैं शोर यहा तक कि फिर वह पीढियो पुराना हो जाता है। यदि किसान 
इस नियम को समझ ले कि यदि उसके बाप पर कर्जा है श्रौर उसका बाप कुछ छोड 
कर ही नही मरा तय वह उस ऋण से मुक्त हो सकता है| परन्तु वह वेचारा समझ 
तो सब कुछ ले यदि उसको समाज समभने दे | वह अपने को सामाजिक ग्रागी 
समभने के नाते कर्ज को चुकाना भ्रपना धमं समझता है । णहो कारण है कि वह कर्ज 
जा दूसरे महाजन से कर्जा लेता है श्रौर यह कर्ज पहले से भी अधिक हो 
जाता है । 

(२) खेतों का बटवारा:-- किसानो के खेत इतने छोटे होते है कि उनमे न॑ 
तो पर्याप्त उत्पत्ति ही हो पाती है और न ही उनरी हिफाजल हो पाती है। यही का रण 
उसको ऋणप्रस्त करने के लिए काफी है। वाघ्तव गे जीवन उस्र किसान के लिए 
अत्यन्त कढोर गौर नीरस है जिसे स्त्रय श्पते परिवार के लिए थोड़े से एकटों पर 
निर्भर रहदा पडता है। 

३) जलदायु की प्रतिश्विततवाः-- भारत में वर्ता का कुछ ठीक नहीं । जब 
ब्रावश्यकवा होती है तत् वो वर्षा होगी नद्ी और अनावश्यक होते दृू भी इतती 
अधिक वर्षा हो जाती है कि फसल सारी नष्ट हो जाती है, बाठ आ जाती है जिससे 
किसान को काफी हानि होती है, जिससे उसे ऋण लेंना पडता है और महाजन उससे 
मनमाना ब्याज वसूल करते है। 

(४) कृपको की झज्ञातता और पश्रशिज्षो -- सम्भवत कृपको के लिए प्रज्ञा 
नता और अशिक्षा एक गम्भीर समस्या है जिसके परिणाम-स्वरूप वह बाहर और 
घर दोनो स्थानों पर ठगा जाता है। यदि किसान शिक्षित हो तो वह कभी भी महा- 
जन के चंगुल मे न फसे | इन दोनो कारणों से उसको भह जन के चगुल में फसना 
पडता है और महाजन मनमाता कार्य करते हैं जैसा चाहते हैं किसानो से लिखबाते है 
झौर यदि मुकदमे बाजी भी हो तब भी उन्हीं की जीत होती है । 

५) सहायक घघो का भ्रभाव -- झाधुनिक जनसख्या का भार जमीन पर 
होते हुए भी ग्रामीण धंधों का अभाव है ॥ और कृपक के साल में ५ माहसे भी 
अधिक वेकार रहने पर“उसका महोजन के चगुल मे फंथना स्वाभाविक ही है। दूग़रे जमीन 
में उपयोगिता हास नियम लागू होने से पूर्ण उत्पत्ति प्रति वर्ष नही हो गाती सके 
आारए जम्र-हो मूहाज़त के परस्त जाना पडता है.। 

(६) कृषक की शारीरिक अ्रपोग्यता और दरिद्रता-- भारतीय किसान अन्य 
देश के किसान से बहुत गरीब है उसकी झाय इदनी कम है कि वह आय खाने के 
लिए भी पर्याप्त नही है जिसका परिणाम यह होता है कि उसकी शारीरिक शक्ति का 
हात दो जाता है जिपके कारण बीदारो उसको घेर लेती है। धामिक, सामाजिक 
बधतो में बघे होने के कारण उसको और भी कर्ज लेता पडता है। उसकी तुलना 
केवल एक भिखारी से हो की जा सकती है*। 


श्४० ] भारतीय अर््भासत सरत अध्ययन 


(७) महानन शोर उसके उधार देदे का तरेक्षा --महाजन जो ऋण किसान 
को देता है उमपर बहुत ऊंची दर से सूद लगाता है और घ्याज लेने के बहाने प्रति- 
वर्ष फसल का शक निश्चित्त भाग बाजार भाव से कम कीमत पर ने ज्ेता है । तिर्धत 
क्सान को भूखी हड्डियों से वोचकर मास की अन्तिम मात्रा तक लेन में साहकार को 
कोई हिचकिचाहट नहीं हीठी और कूपक को निर्धन तथा गुलामी का जीवन विवान 
की वाघ्य कर देते हैं । जिसके फ्लत्वत्ष कूपक को जिया शक्ति पयु हो जाती है सिम्त 
में वह घोर मागवादी हो जाता है । झ्राश्षा और उत्साह उसके थीवस से सर्द के 
लिए विदा हो जाता है। ऋण की अधिकता, कृपक की तुरन्त भ्रावक्यकता साख का 
अमाव और झाविक दुर्यवस्था कृपक को पुर्णावया साहुक्षर की सजा पर छाड देने हैं। 
भद्दाजन किसान को मादटों को कमजोरी का पूर्णो लाभ उठाता है। 

(८) ब्याज की ऊचो दर--निःसददेह ऋण चाहे वह मोजन या वीज के लिए 
ही क्यों न दिया गया हो सवाया या ड्योढा हो जाता है। फसल के खदब हो जान 
पर किसान को सूखा सरता पटता है क्योकि महाजन तो हर हालत में पतले का हैं 
क्या दुभा ०४ लेता है ओर यदि वह ऐसा नही करवा तो व्यात्र उतनी तेजी से 
बटता है कि पीढियो तक चलता है $ 

(६) फिजूत खचो” और साम्राजिक कुरीविया -- भारतीय कृपक बटुत अपन्यय 
करता है। सामाजिक वन्बन ऐसे हैं कि गरीब होते हुए भी उसे फ्जूल खर्च करता 
पड़ता है । प्रत्यक्ष खुझ्ी के प्रवसर पर कर्ज लेकर सप्रस्त गाव की दाठत करना उस 
क्य सामाजिक क्तैस्य हो जाता है। इस खर्च को वह महाजन से लेता है और सईव 
के लिए ऋणी बन जाता है । 

(१०) ब्रिटिश कझ्ासन छी स्थापना -- ब्रिटिश राज्य के आगमन से भारतीय 
कृषक झोर भी ऋणी हो गया क्योकि भूमि जो श्रव तक एक बोभा समभी ज ती ची 
अव एक मुल्यवान सम्पत्ति वव गई है। याठायात के साथनो न उत्पादत की वचत का 

* बेचने के लिए नये नथे दवाजार झोकछत दिये | इसके अतिरिक्त स्थिर कानूए का प्रचलत 
हो जाने से शान्त्रि स्थापता के वा।रए स्वय भरुमि ही ऋणो की वापसी के लिए जमा 
नत बन गई । एक द्योर महत्वपुर्णो वात यह हई कि लुद्रा ब्थे व्यवस्था का विकास हो 
ग्रया और व्यायार बढ़न पर धन भा बढ़ने लगा । इस प्रकार ब्रिटिश राज्य ने उधार 
लेने देढे दोनो ही अवसरो को वा दिया । 

(१६) सुक्दभेब/जी*-- एक तो किस न अन्ञानता की जकड में जकटा होता है 
और फिर मुकदमेबाजी की चोट उसकी झक्ति को और भी क्षीण कर देनी है। शहर 
में क्ाकर वकील एवं उन्य अफयर गात्र के निवासियों से इतना पैसा मागते हैं कि 
उनको विदश टोकर महाजन से केवल सुकदमेवाजी के लिए पँसा लेवा पयता ! 

(१४) भोम ओर सिचाई के भारों कर -- लगन प्रवत्व को कठोरता किसानों 
को उधार लेने को दाघ्य करती है और उन्त की वीमती रुम्पत्ति उन्हे उघार सेने मे 


सहायता देतो है। 5 
(१३) बिक्नो सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव-- किसान को अपनी फ्सल नोचो 
पर बेचनी पटती है वयोक्ति विक्नी चत्रणो नियम बडे खराद हैं। लेक्विझ7ए वह 
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अनाज खरीदता है तव उसको ऊंची दर देनी पडती है। कर्जे से दबा हुआ विसात 
अपती पूरो फसल महाजन के हाय बेचने वे लिये वाध्य होता है । 

ह. थ्राथिक्र स्थिति पर प्रभाव-उत्पादन उददद्यों के लिए उधार ली हुई रकम 
आसानी से निषदाई जा सकती है परन्तु अनुत्पादक कार्यों के लिए उधार लिया हुप्ना 
घन एक प्रकार का ग्रभिश्याप है जिसका प्रभाव ग्राथिक, सामाजिक एवं नैतिक जीवन 
पर पडता है । जब किसान यह समभ लेठा है कि मेरी उत्पत्ति महाजय की हो जाएगी 
तब वह दिलचस्पी लेन्गा छोड देता है । इस प्रकार उत्पादन कम हो जाता है। उसको 
अपनी फसल कम दामों. पर महांजन के हाथ वेचनी पडती है जिससे उसकी झ्राथिक 
स्थिति खराब हो जाती है । ऋण के द्वारा ही सामाजिक सम्बन्ध टूट जाते है | सामा* 
जिक प्रसमन्तोप फैलता है । किसान को सम्पत्ति छित जाती है जिसके साथ साथ उत्तकी 
आर्थिक स्वतन्त्रता भी छिन जाती है। एक श्रमिक विवाह जयवा मृतक सस्कार के 
लिए थोडी सी रकम उधार लेता है विन्तु उसके बदले में उसे प्रपने ऋण्दाता से 
केवल नाम मात्र का गुजारा लेकर काम करना पडता है । वह श्रावश्यक रकम कभी 
भी नहीं बचा पाता और यह सोदा उसकी जन्म भर की दासता में परिणत हो 
जताहै। 

उपचार के लिए किए गए प्रयत्न तथा सुझाव 

ऋण के भार से ग्रामीणों वी जो दशा विगड रही थी उसस भारत सरकार 
अपनी आख बन्द न कर सकी । उसने इस समस्या के समाधान के लिये कई कामुनों 
का निर्माण किया और प्रत्येक काहून के साथ कर्जदारो की दशा सुधारने तथा 
महाजनो क्रे अत्याचार को रोकने वा प्रयास किया गया। १६५० से पहले जितने 
कानून बने उनका एक मात्र उद्दं इय सूद को दर पर निवतण रखना था । १६३० की 
आशिक म दी से प्रान्तीय सरकार को ऐसा काबुन बनाना पडा जिससे कृपकों के ऊपर 
से ऋण का भार कम हो गया । इस कानून के मुख्य उद्देश्य थे-(आ) मौजूदा ऋण 
की मात्रा कम कर दी जाये। (व) ऋण के देने के लिये गांव मे सस्थाएं खोली जाए । 

(स) महाजनो से कृषकों को बचाया जाए। १६५६ में बगाल तथा सयूक्त प्रात ने 

ऐसे कानून का निर्माण किया जिससे पूर्णातर्या महाजन पर नियन्त्रण रखा जा सकता 

था। महाजनों के लिए लाईसेन्ख बनवाना तथा ऋणियों को हिसाव लिखकर मेजना 
प्राय सभी प्राँतों मे अनिवाय हो गया । फिर सरकार ने दूसरे पक्ष पर ध्यान दिया । 
वह था ब्याज की अधिकतम दर जिस पर सरकार ने पूर्ण नियत्रण रखने का प्रयास 
किया । कई कानूनों द्वारा साहकार ऋण वश्ूल करने मे किसी प्रकार भी ऋणी को 
नहीं सता सकता था । 

इसके बाद राज्य सरकारो ने ऋण सममभौता कानून भी पास किया जिसके 


द्वारा ऋण दाता तथा ऋणी तथा सरकारी तथा ग्रर सरकारी अफसर मिलकर ऋण 
को कम कर देते हैं प्लेर ऋणी को इस बात कौ सुविधा भी प्रदान करने का उद्देश्य 
रखा गया कि ऋण को किस्च्यों मे छुका दे के 

गाडगिल वमेटी ने क्सिनों की माली हालत के सुधार पर जोर दिया ओर 
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कुछ सिफारिश पेश की । इन्हीं सिफारिशों को एक दूसरी एग्रेरियन कमेटी से भी 
किया । यह स्लिफारिशं इस प्रकार ६ | कृप झो के ऋण का पूर्ण रूपेण निर्धारण अनि- 
बाये हो, महाजनों को अपने ऋण को रजिस्टर्ड करवाना श्रनिदार्य होना चाहिये तया 
अपनी पू जी झादि का विवरगा किसो निड्िचत समय सरकार के सामने रखना 
चाहिये । कृषक को उचित रुपया मिलने की व्यवस्था होनी चाहिये। इस बात पर 
बिशेष ध्यान देना चाहिये कि ब्याज मूलधन से भ्रधिक न हो जाये। कजें के लिए 
क्ृपक वधक यैक होना चाहिये ग्रादि 
इसमे सदेह नही कि प्रत्येक प्रान्त की सरकार ने ग्रामीण की समस्या सुल- 
भाने तथा क्सिव को हर प्रकार से बचत करने क्वा प्रयात किया और इसका परि* 
णाम भी अच्छा हुआ और मह्जन तथा साहूकारों की वेईमानी तथा भ्रनाधिकार 
सेप्टाए काफी कम हो गई है परन्तु इससे यह सोचना कि किसानो को ग्रव इस सम्ब- 
न्घ में कोई तकलीफ नहीं रह गई है पूर्णंवया गलत है । 
इस समस्थ का समाधान सुगमता से दो साधनों द्वारा हो सकता है--प्रथम 
ऋण को निपटाने से भ्ोर द्वितीय नये ऋणो पर नियचण करने से । जब तक पुराने 
उधार का निपटारा नहीं किया जायेगा कृषि में उन्नति का होना असम्भव है। घव 
हीनव ऋणी किसान को दिवालिया घोषित किए जाने से इस समस्या का समाधान 
हो सकता है | इसके बाद भ्रदालत मे ऋरा चुकाये जाने की कार्यवाहो को रोक देना 
चाहिये । अवुत्पादक कार्यो के लिए ऋणोरे पर प्रतिबत्व लगाता । यह कार्य तब ही 
क्या जा सकता है जब शिक्षा का प्रचार किया जाये। इप सम्बन्ध मे ग्राम पचायत 
बहुत कुछ कर सकती है | किसात के ऋशा को सीमित करने से भी इस समस्या का 
समाधान हो सकता है। भूमि के हस्तान्तरण के अधिकार पर नियनण से इस 
समस्या को सुलभाया जा सकता है । किसान को कुर्की से मुक्त करने से भी इस 
समस्या का समाधान हो संकतः है । 
पचवर्षीय योचना तथा प्रानीण राजस्व परचवर्षीय योजता के भ्न गंत कृषि 
की थिक्त पर पूर्ण विचार किया गया है और योजना आयोग ने इस सम्बंध में जो 
ग्ोजना बनाई थी उसमे जमीदारी प्रथा के उन्मूलन पर विशेष जोर दिया था। 
योजना काल में ऋण की व्यवस्था सहकारी समितियों तथा रिजर्व बेक से की 
जायेगी । सरकार भी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी । कृषक के लिए प्रल्प कालीन 
एवं दीघंकालोन ऋण की भी व्यवस्था की गई है । कृपको के लिए दीवबं॑कालीन ऋण 
के लिए भूमि बधक बंको को व्यवस्था की है । ा 
भूमि समा की बहुमूल्य सम्पत्ति है। भारत की उन्नति इसो पर निर्भर है 
और इसकी उन्नति के लिए सामशिक अये व्यवस्था का होना एक अनिवाय॑ काये है । 
इस क्षेत्र में बिना सहयोग के सफलता प्राप्त करना झसम्भव है । 
प्र० ३६--भारत मे ग्रामोएण साख प्रदात करने वालो विश्नन्न सस्थायें कौनसी 
हैं | इनके दोष क्या हैं ? तबा उन्हें हर करने के लिए क्या उराय किए गए हैं ? 
(लखनऊ ४६, राजपूताना ५२, ५३, १५, इलाहाबाद ३७, ४३) 
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उत्तर--भारत एक कृषि प्रधान देश है परन्तु फिर भी इस मह्दान एवं महत्व- 
पूर्ण कृषि उद्योग के लिए जो भ्र्थं साख व्यवस्था यहा उपलब्ध है वह सगठित एब 
पर्याप्त मात्रा मे नही है। अ्ग्न॑ जी सरकार मे इस ओर काई विशेष ध्यान नही दिया 
परन्तु जो कुछ थोडी बहुत सगठित ससयायें कृषि क्यों की भर्थ पूर्ति के लिए स्थापित 
की गई दे किसानो की झ्राथिक झावश्यकता को पूरी करने ये असमर्थ थी | फलस्वरूप 
कृपक ऋणग्रस्त होते गये शौर साख की समस्या रूप घारण करती गई। 

ग्रामीण साख प्रदान करने वालो विभिन्‍न संस्थायें 

हमारे देश वा सम्पूर्ण किसान-न्ूएण किसान को कहा से मिलता है इसके 
स्रोती का वर्शंन हम नौचे करते है। वर्तमान समय में निम्नलिखित ख्रोतो से क्साव 
ऋणा पाता है। 

(१) गाव का महाजन--किसान को ऋण प्राप्त होने का सबसे महत्वपूर्ण 
स्रोत गाँव का महाजन है। महाजन रुपयो को उघार देने तथा व्यापार का कार्य 
ब रते हैं । महाजन ग्रामीण अर्थे व्यवस्था के अनेक पहलुओ के सम्पर्क में रहता है । 
कृषि उत्पादन के सभी कार्यो तथा रामाजिक एवं आधिक कार्यों के लिये धन उधार 
देता है । साधारण रूप से वह अनेक उद्देशयो की पूर्ति करने वाली इकाई के रूप में 
सक्निय रहता है। महाजनो मे गाव के बनिये का भो समावेश किया जा सकता है 
क्योकि वह अपने व्यापार के सात्र ही लेन देन का व्यवहार भी करता है। परन्तु यह 
दोनो बहुत श्रधिक ब्याज वसूल करते हैं । और लेन देन में ये अनुचित कार्य 
करते हैं और हिसाब कितात्र मे बहुत गडबडी रखते है | 

(२) सरकार-किसानों को आथिक सहायता प्रदान कर उनकी ऋणा सवधी 
समस्याग्रो को सुलभाने के लिये सरकार ने १६ वी शताब्दी मे कई कानून पास किये। 
सरकार फिसानों को निम्नलिखित दो अधिनियमो के ग्रन्तगंत उधार देती है --प्रधम 
भूमि सुधार अधिनियम द्वारा कुग्रो आदि जैसे स्थायी सुधार कार्यों के लिये दीरकालीन 
साख दिया जाता है | दूसरे काइतकार ऋण अधिनियम के आधोन बीज, श्ैजार, 
खाद, पशु आदि के लिये अल्पकालीन साख का प्रवन्च करना | उपरोक्त विवेचन से 
स्पष्ड है कि सब ऋण्ण उत्पादन कार्यो के लिए ही दिया जाता है। इस प्रकार के दिये 
जाने वाले सरकारी ऋण को तकावी कहते है ) 

(३) सहकारी साख समितिया--सहकारी आन्दोलन का प्रमुख उद्देश्य 
किसानों को एवं ग्रामीण जनता को महाजन के चंगुल से छुडाने का है । यह किसानो 
को कृषि कार्यों के लिये सगठित ढग पर पर्याप्त ऋणष्य इत्यादि की व्यवस्था » रता 
है । यह सदस्यों को निम्नलिखित उद्देश? की पूर्ति के लिए ऋण्य प्रदान करती है । 
उत्पादक कार्य जैसे खेती के चालू कार्यो के लिए अल्पकालीन ऋण, भृमि के स्थाई 


श्डड ] भारतीय अर्थशास्त्र सरल अध्ययद 


सुधार के लिये दीप॑ कालीन ऋरा, उछ बनुत्या इक कार्य वे लिए जैसे विवाह आदि के 
लिये तथा पुराने ऋणो को चुकाते के लिय यह उधार दिया करती है। यह व्यक्तिगत 
जमाठत पर और जायदाद पर भो ऋशा दे देवी है जो कि किस्तों द्वारा चुकाया 
जाता है । 

(४) भूमि बन्धकू देक--दीघंकालीन ऋण किसानों को भूमि बधक वें को से 
औ प्राप्त होता है। भूमि बचक बेक केवल पुराने ऋणों के भुगतान के लिये ही ऋर 
देते है। इन्होंने भूमि सुधार के लिए ऋण देन की ओर कोई विशेष रूप से ध्यान 
नहीं या है । इसकी स्थ पना सर्वे प्रथम सद्रास राज्य में १६२६ में हुई तदुपरासत 
वम्बई एवं उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, पजाब, वगाल, श्रासाम आदि अ्राँती में भी इसकी 
स्थापना म॑ प्र उठाये गये हैं । 

(५) वशणिज्ष्य बेक--इनवा वस सम्बब मे कोई विशेष महत्व नही है क्योकि 
#ह कृपक को प्रत्यक्ष रूप से ऋण नही दते है। ये मध्यम वर्ग के लोगो को ध्राधिक 
सहायता प्रद।न करते हैं और नाम मान को ही कृषि की आथिक सहायता करते हैं। 


इन स्रोतो में पाए जाने वाले दोष 


प्राचीत समय म भी महाजबो द्वारा ही कृषि को साख प्राप्त होता था परन्तु 
उनको यह भ्रधिकार प्राप्त नही थे जिनसे किसान की भूमि या मकान छिन जायें और 
ऋण कौ समस्या भी बनी रहे । इस बात को प्रोत्साहुत अग्रेजी सरकार के झआमगन 
से हुआ भौर महाजनो को ऐसे श्रवसर आ्रास हय जिनकी आड से वह किसान छो लूटते 
थे। परुतु भ्राधुनिक युग मे किसान को देखते हुये महाजनों की उपयोगित्ता बहुत 
अधिक है और यह तब तक बनी रहेगी जब तक कृषि में आश्चयजनक क्रातिकारी 
परिवर्तन मे झो जाय और किसान अपने पैरो पर खडा ने हो जाए । किन्तु भहाजनों 
द्वारा जो ऋण देने की प्रणानी है उसमे खुधार भ्रति आवश्यक है नही तो वे क्ृपको 
को पनपने नहीं दगे क्योकि महाजन लोग फसल को कर्ज के बदले किसान से सस्ते 
दामो में खरीद लेते हैं । 
सरवार ने किसानो वी ऋणा सम्रस्या सुल काने के लिए नियम तो ग्रवश्य बना 
दिए कितु वास्तव में किसानी को इससे कुछ विशेष लाभ नहीं हो सका है क्योकि 
किसान को समय पर णह सहायता नही दे पाते जबकि दूसरी ओर किसानों को महा 
जनो से तुरन्त एवं शीक्र ही ऋण मित्र जाता है। सरकारी ऋण के तिए किसानो 
को पटवारी कानूनगो, नायब तहसीलदार आ्रादि की सिफारिश की ग्रावश्यकत्ा पडती 
है जिससे उनकी काफी परेशानी होती है | दुसरे ऋण की वसूली का तरीका बहुत 
कठोर है ६ उपरोक्त कारणों से किसानो क कोई विज्येप लाभ नैंही हुआ + 
सहकारी साख समितिया एकाकी एवं एकसूत्रीय हैं जो केवल ऋशा की 
प्र वश्मकताओं की पूति करती हैं, किसान को समस्त ग्रावश्यकताो की पूति उनसे 
नही होती ॥ आवश्यकता इस बाढ़ की है कि बहुउद्दे शीय सहकारी ऋरा समितियों 
की स्थापता की जाये जो किसानो की ऋण समस्या का समाधान करें। इन समि- 
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तियो से ग्रामीश्रो को कोई विशेष लाभ नही है क्योक्ति अनपढ़ किसान इसके योत्रिक 
रूप को समभने में अ्रमर्थ हैं । 
समाधान के लिए किए गए उपाय 

इस सभी दौपो को दूर करने के लिये प्रस्तावित कृषि साख प्रमण्डलो की स्था* 
पना की गई । इनका कार्य बडे २ किसानो को बडी राशि में ऋण देना है । इसके 
भ्रतिरिक्‍तर दी्घक।लीन मध्यकालीन, धल्पकालीन सभी प्रकार के ऋणों को देने की 
व्यवस्था इनके पग्रन्तगंत को गई हे । भारत जैसे देश में जहा के किधान असंगर्ठित 
एवं साधतहीन है कृषि अर्य प्रमग्डल और श्रान्तीय सहकारी भ्रविकरोप सहकार्म होना 
चाहिए । रिजंव बेक आफ इण्डिया की स्थापना से कृषि साख की व्यवस्था, देखभाल 
नथा ग्रावश्यक सलाह देने का कार्य इध बैंक को सौपा गया। बैंक था कृषि साख 
विभाग इस दिश्या म महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सहकारी सास आन्दोलन को 
संगठित करने तया सुचार रूप से चलाने में रिजेंव वेद ने महत्तपूर्णों काये किया है । 
रिजर्दे बेंक ने १६५४ में एक अ्रखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेश्षरा का प्रायोडन 
किया जिसकी रिपोर्ट विशेष महत्व रखती है । 

कृषि साख के पुनसयठन के हेतु प्रग्विल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी 
ने भहत्वपूर्ण सुकाव दिये जो चातत्तव में सराहनीय थे | ग्रामीण श्र ब्यवक्या को 
सुवारुरूप मे सगठित करने के लिये इस कमेटी ने ग्रामीण सःस समग्रीकरण योजन 
प्रस्तुत की जिसका मूल खोत राज्य द्वारा त्रिस्पी वित्तीय प्रशासन सबन्धी तथा यात्रिक 
सद्रायता है । इस योजना के अ्रन्तगंत सरकार का कार्य केबल नियत्रणा करना, सलाह 
देना एवं उययु क्त त्रिस्पी सहायता प्रदान करना होगा। इसके वाद इसने बतलाया 
कि व्यापारिक बैको को इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह अपनी शाखाएं 
कस्बो श्र गांवों में खोलें जिससे उनकी पहुच ग्रामीण जनता तक हो सके । यह भा 
बतलाया कि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था मे कृषि साख के क्षेत्रो मे सहकारी वैक्रो का उत्तर- 
दायित्व अन्य बैंको से प्रधिक है। इसलिए सरकार को इन वेंको को सह्दायता देकर 
प्रो-्साहत देना चाहिए जिससे किसानो को लाभ हो सके । सरकार ने इस ओर विशेष 
ध्यान दिया है। इसके अतिरिक्त इस कमेटी ने इस बात पर विशद्येप जोर दिया कि 
प्रारश्मिक और केन्द्रीय भूमि बध्षक वैको की स्थापना बढ़ाना भी इस समस्या के 
समाधान मे योग देगा । उपरोक्त सुझावों पर सरकार ने विश्येप ध्यान देकर इस 
समस्या को सुलकाते का प्रयत््व किया है। 

पचवर्षीय योजना के श्रन्तगंत प्रगति--पचवर्षीय योजना के अन्तगेंत कृषि 
सबस्धी ब्ल्पकालिक साख का प्रवस्ध प्राय सहकारी समितियों और “राज्य द्वारा हुआ 
है। इस क्षेत्र मे काफों सफलता प्राप्त हो चुकी है। रिजवे बेंक ने इस सफलता में 
बिद्लेष योग दिया है । परन्तु फिर भी भारत के अधिकतर राज्य मे सहकारी बेको तथा 
सहकारी समितियों को दशा मे बहुत कुछ सुधार बाकी है ॥ 

मध्यकालीन साख के लिए योजना मे इस मद पर व्यय करने के लिए ५ 
करोड रुपये का आयोजन किया गया । सरकार और रिजवं बेको द्वारा स्वीकृत ऋण 
का ५० प्रतिद्षत उन क्षेत्रों मे सहायतार्थ दिया जाबगा जहा सामुदायिक विकास योजना 


! ग्रामोस् अ्र्ये व्यवस्था [. रथ 


की पूर्व अनुम ते से दिया जाता है प्र्थाव्‌ सरकार इनके कार्यों पर पूर्ण नियत्रण रखती 
है जिसते कृपको का झोपरण न हो सके + 
(३) अर्द्धां सहकारी बेक--इस प्रक'र के वेकों मे सहकारी सस्थाग्रों तथा 
ध्यापारिक सस्थाओ्रो दोनों के शेयर होते हैं । श्रधिकाप् भारतीय वेक प्र््ध सहकारी 
बेक होते है । इनमे ऋण लेने वाले सदम्यो के साथ २ कुशल व्यापारियों और बड़े २ 
पू जी पत्तियों से पूजी की बी २ राशियों को आकषित करने के लिए, ऋण न लेने 
वाले व्यक्तियो को शेबर लेने की स्वीकृति दी जातो है और सीमित दायित्व की व्यव- 
बथा की जाती है । प्रत्येक सदस्थ को एक ही वोट देने का झधिकार शप्त होता है । 
भूमि की कीमत को सरकार द्वारा नियुक्त शिक्षित श्रफसर ऋाँकते हैं। ऋण देने के 
पूर्व रजित्टरार की स्वीकृति अनिवाय॑ होती है । 
इन बैंकों का सगठन करते समय इस वात पर विशेष घ्योत देना चाहिये कि 
उसका विधान और काय सीघा सादा हो और प्रवन्च उत्तम हो । इनकी सफलता 
राज्यों पर निर्भर है । ऋण पन्रो पर मूलघन तथा ब्याज के भुगतान को गारटी देकर, 
ऋण पत्रो के एम भाग को मोल लेदर, तथा विशेष सुविधाएं प्रदान वरके इस सस्वया 
को सफल बनाया जा सकता है । 
कार्य --यह बैक दीघंकालीम करों को प्रदात करने का कार्य करते हैं | बह 
ऋा लिम्नलिसित रूरो मे दिए जते है | ऊँसे भूमि को खरीदने के लिये, खेतों की 
चक्रबन्दी के लिये, पैतृक ऋण्य चुकाने के लिये, कृषि भूमि को रहन से छुडाने के लिये 
एवं कृषि भूमि में स्थाई सुधार करन के लिये यह बेक ऋणा देती है। 
उपरोक्त कार्यो को कार्य रूप देने के लिये एक मण्डल होता है ! जिसके & 
सदस्य होते हैं भर जो वेतत रहित होते हैं। कृपक ऋण प्राप्त करने के लिये छपे 
हुये फार्म को भर कर समस्त ब्योरा देकर बैंको को समपित कर देते हैं। उसके बाद 
निरीक्षक द्वारा उक्त ब्योरे की जाच पडताल की जाती है । साथ ही साथ कृपक की 
ऋण चुकाने की क्षमता की जाँच भी को जाती है। उपयीक्त ब्योरे को क नूनी जांच 
भी वी जाती है। इसके बाद समस्त कागज सब-रजिस्ट्ू/र के पास भेजे जाते है जो 
जाच पड़ताल के बाद अपनी रिपोर्ट देता है | इस रिपोट पर ही कृपक ऋण पा सकता 
है । यदि रिपोर्ट में ऋण ना देने को कहा गया हो तो यह बैक कृपक को ऋणा नहीं 
दे सकते | जो ऋण प्रार्थना पत्र स्त्रीकार कर लिवे जाते है उन्हे डिप्टी रजिस्ट्रार के 
पास भेज दिये जाते हैं जो ग्रपनो सिफारिश सहित उसे केन्द्रीय भूमि बन्धक बेक के 
पास भेज देता है। केन्द्रीय बैक की अनुमति पर प्रारम्भिक भूमि बन्धक बैक ही 
कृपफ को ऋण दे देता है | इससे पूर्व भी प्रारम्भिक भू भ बधक वेंक द्वारा प्रार्थी से 
केम्टेय बैंक क नाम बधक पत्र लिखकर भेजने का कार्य और किया जाता है। ऋण 
प्राय ३० वर्य के लिए दिया जाता है। ऋण को सख्या ५०००) से अधिक नही 
होती | केन्द्रीय बैक जिस सूद की दर पर ऋण्य देता है उससे १ प्रतिशत अधिक सूद 
पर प्रारम्भिक बेंक कृषक को देते है। ऋणी अपना ऋण किश्तो में भी चुका सकता 
है। केद्बीय भूमि बन्दक बैक प्रारम्भिक बैको का निरीक्षण भी करता है । 


शुडथ पु भारतीय अर्थशास्त्र सरल ब्रस्ययत 


अहत्व-ग्रामीश ऋण के सृक्ष्म भ्रौर कठित प्रइनों के दिवेचन में सावधानी 

की बडी भ्रावश्यकता है । बुरे ऋण और अवशिष्ट ऋण से वचने के लिये भी साव* 
भाती की आवश्यकता है ॥ इसका यहुत महत्व है पर इतना महल होते हुए भी भूमि 
बन्धक बैक प्रशाली का सफल ढाचा नहीं है। मध्यप्रदेश, वरार अजमेर, उड़ीसा, 
उत्तरप्रदेश, बगाल जैसे प्रातों मे इसको विशेष सफलता प्राप्त नही हुई है | वास्तव में 
इसके महत्व को समझने के लिये किसी ने अपना ध्यान इस ओर आकपित भी नहीं 
किया है मद्रास ध्ान्त में इस प्रान्दोलन की विशेष सफलता प्राप्त हुई है। नि संदेह 
इन बेको से कृषि को काफी लाभ है परन्तु इनको सफलता निम्नलिखित बातों पर 
सिभर है । जमानत के तौर पर रखी जाने वाली भूमि की कीमत का सही अ्रदाज 
प्रतिवर्ष वापिक किद्ित चुकान की सामथ्यं, ऋण का फैसला, उसको चुकाने की शर्ते 
तथा किश्तों भे ठोक समझ पर वसूल आदि पर ध्यान देना इनकी सफलताप्रों के लिये 
परम शझावश्यक है। 

इश्त भ्रकार के बैंको को रुह्ायवा से कृषकों को पूराने ऋण से दछुटाया जा 
सकता है दीर्घकालीन ऋणो से कृषि की उ3दि एंव कृषि को उत्तम ढग से आसानी 
से किया जा सकता है जिससे उत्पादन मे अवश्य वृद्धि होगी । मि'सदेह यह एक अच्छी 
सोजना है जिससे इस समस्या का समाधान सुगमता से हो सकता है | उपरोक्त विवरण 
से इसका महत्व कितना है अनुमाव लग्राया जा सकता है + 

परल्तु इत वेको को श्र भी अधिक उपयोगी बनाने के लिये इनमे कई 
प्रकार के सुधार करने की झ्रावश्यकता है । प्रथम सुधार तो यह है कि इनके काम करने 
का ढंग एकसा कर दिया जाए । दूसरे हर राज्य में एक केन्द्रोय बैक की स्थापना 
बरनी चाहिए + जहाँ यह नही खुल सकते हैं वहा प्रान्तीय बैंको को ही सब अधिकार 
प्रदान कर देवा चाहिये | तीसरे जहा कृषकों की भूमि दी बिक्री पर रोक है, वहाँ 
कातुन इस प्रकार बदल देने चाहिए कि भूमि सुयमता से हल्तान्तरित को जा सके । 
चौथे इनको सरकारी: सहायता मिलनी चाटियि) 


अध्याय 7/ 


कृषि सजदूर 
प्रश्न ३८5--भारत से भूमिहोन किसानों को पूरे रोजगार दिलाने के लिए 
क्या उपाय किये गए हैं ? श्रपने सुकाव दीजिए ॥ (श्रागरा १६५२) 
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उत्तर -- भूमिहीत क्सानों से हमारा ग्र् उन व्यक्तियों से है जो खेत पर 


मजदूर की हैसियत से काम करते हैं और जिनके पास अपनी स्वय की कोई भूमि नहीं 
होतो और यदि होती भी है तो वह इतनी कम कि उससे उसका तथा उप्तके परिरार 
बालो का पालन पोपणा नही हो सकता | वैसे तो भारतीय किसान की भी प्राथिक 
स्थिति शोचनीय है परन्तु इन भूमिहान मजदूर किसानो की हालत प्लौर भी थुरी है। 
पिछले कुछ दर्षो मे सरकार का ध्यान ऐसे भूमिहीन किसानो की दशा सुधारने तथा 
उन्हे पूर्ण रोजगार दिखागे की ओर गया है। इस समस्या के सम पाम से पूर्व यह 
उचित समा गया कि समस्या की विजश्ञालता को पूरी छाव बीन कर ली जाये । 
१६५१ की जनगराता के अनुसार भारत में भुमिहीन क्सिनों तथा उनके 
परिवार वालो की कुल सख्या ४ € करोड है जो कृपषक जनसख्या की २० प्रतिशत 
के लगभग है। १६४०-४१ में कृपि श्रमिक जाच समिति ने, जिसकी रिपोट १६१६ में 
प्रकाशित हुईं, इस विषय में ओर अधिक प्रकाश डाला । इस जाच के अनुसार भारत 
में ३३ ४ प्रतिशत कृपक परिवार कृपक मजदूरो के रूप मे काग करते हैं जिनमे से 
आधघो के पास कोई भूमि नहीं है और शेप आधघो के पास बहुत थोडी सी भूमि है। 
इस जाच से यह भी पता चला है कि ८५ प्रतिशत कृपक मजदूर केवल श्राकस्मिक 
काये करते हैं जैसे हल चलाना, घास खोदना तथा फसल काटता इत्यादि) एक 
परिवार की वापिक औसत झाय ४८७) है झौर प्रति व्यकिति आय १०४) है तबकि 
राष्ट्रीय प्रति व्यक्त आय का औसत २६५) है । इससे पता चलता है कि इन भूमि- 
हीन किसानो की आधिक दशा कितनी खराब है । रोजगार के विषय मे पता चला 
है कि इन लोगों को साल मे केवल २१८ दिन रोजगार मिलने का औसत है यद्यावि 
यह झसत देश के विभिन भागों में एक समान नही है । २१८ दिन के औसत रोज- 
गार में से १८६ दिन कृषि कार्यो में तथा २६ दिन गैर कृषि कार्यों मे रोजयार मिलता 
है । इस प्रकार मजदूरी सहित रोजगार साल मे ७ महीने, पूर्णतया बेश्रेजगारी साल 
में ३ महीने तथा स्वय जवित रोजगार साल मे दो महीने के लिए मिलता है। १५ 


१४० ) भ रतीय प्रथ॑श्ास्त्र : सरल अव्ययन 


प्रतिश्यत कृषि मजदूर ऐसे भो हैं जो भू स्वामियों के प्रत्त सारे साल काम पर लगे 
रहते हैं जवक्ति १६ प्रतिश्त मजदूरों को मजदूरी सहित कोई रोजगार सारे साल तक 
प्राप्त नही होता । 

उपरोजत विवेचन से यह स्पप्ट हैं कि भूमिहीन किस।नो की गरीबों और हीन 
दशा का कारण रोजगार को कमी तथा कम मजदूरी को दर है । इसका मुस्य कारण 
यह है कि भूमि की कमी है तथा भू स्वामी किसानो की स्वय की स्थिति भी बहुत 
अच्छी नहीं है । 

भूमिहीन किसानों को दशा सुधारने के लिए किए गय उपाय 

[५४६७ ४05६६ ७00ए780 #क्षष्च॥0747४ प्रसमए 20फ्राप्र0र 07 
व.#ग)+%53 १४०ाफरओु 

भूमिहीन किस्तानो की समस्या का वा सविक समाधान उस समय सम्भव 
होगा जबकि हमारी क्ैपि का नये सिरे से पुनऋुथान हो और भूमि पर से जन संख्या 
का भार कम करके झन्प सहरयक ब्यवक्षायों का विकास हो । भारत सरकार इस 
समस्या के समाधान के लिये निम्नलिखित उपा। प्रयोग मे ला रही है - 

(६) जमोंदारी उन्नूलत तथा शोषण का अन्त-(60000व 0 26077 
ग62ए & शा३ ० फडणणांधक्वा।07) स्वतंवता प्राप्प होते के बाद राष्ट्रीय 
सरकार का ध्यान भूमि व्यवस्था की ओर गया और विभिन्न राज्यों में जमीदारी 
उन्मूलन तथा भूमि सूधार कानून पास किये गये जिसका मुख्य उद्देश्य शोपण की 
समाष्त करके किसानों की ग्राथिक दशा में सुधार करता था। 

(२) न्यूमतम झजदूरी का निर्धारण शिड्क्षीणा 0 शीगणाणिएा 
२७९९७) १६४८ मे न्यूनतम मजदूरी काजून पाप किया गया भौर राज्य सरकारों को 
यहे भार सौंपा गया कि कृषि मजदूरों के लिए यूनतम सजदूरी की दर विरिचित 
बारे । इस उद्देइय की पूति के लिये १.४. मे एक अखिल भारतीय जाच समिति 
स्थापित की गई जिसमे समस्त देश के ८१३ ग्रामों मे से आऊड़े प्राप्त किये गए । इस 
जाच के फल स्वरूप प्रथम पत्र वर्षीप योजना के काल में पज[ब, राजस्थान, हिमाचल 
प्रदेश तथा प्न्‍्य राज्यों में त्युवतम मजदूरी को दर निश्चित करदी गई है और शेप 
राज्य इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने जा रहे है । 

(३) बेती योग्य बंजर भूमि के सुधार (२९० क्ञाव(0त 07 ठपॉपएक- 
७8 ४४५४ ]9700)-केन्द्रीय ट्रैक्टर सस्था हाय खेगी योग्य वजर मूमि का सुधार 
किया जा रहा है और यह भूमिहीत क्रियातो को सहकारिता के प्राध।र पर दी जा रही 
है | पंचवर्षीय सोजना में १५ लाख एकड भूमि को खेती योग्य बनाने तथा २० लाख 
एकड भूमि को सुधारते का अनुमान है इससे सूमिहीन किसानो की समस्या बहुत ठले 

हल हो जायेगी। है 

(४) व्यक्तिगत जोत की उच्चतम सीमा निर्धारित करना (कि 0079 

ही व्यीफ्ाहड णी [0ठर97ज 200889५)-वरकार एक उच्चतम सीमा 
निर्धारित करने जा रही है जिससे अधिक भूमि किसी व्यक्षित के पास सही रह 
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सकरैग। | जिन लोगो के पास अधिक भूप्मि है वह उनप्ते प्राप्त करके भूमिहीन किसानों 
में बाट दी जायेगी । अभी तक यह निश्चय नहीं हो सका है कि यह उच्चतम सीमा 
कितनी भूमि एर निर्धारित की जाए । 

(५) भूदान यज्ञ (9800व 4 ).0ए९7९70)-- आचार्य विनोवा भावे 
द्वारा प्रतिपादित भूदान पन्ञ म भूमि दान के रूप म प्राप्त की जाती है झौर उस 
भूमिहीन क्सिानों मे सहकारिता के आधार पर वितरित किया जाता है। अभी तक 
कुल ४३ लाख एकड भूमि भूदान के रूप मे प्राप्त हो छुकी है जिसमे से ४ लास 
एकइ भूमि भूमिहीन किसानो को बाट दी गई है । 

(६) सहकारी ग्र'म प्रबन्ध ((१0-0एश८व्राए& शा]882०९ ऐशै्वाव880- 
गराध्या ) -मोजना कमीशन का विचार है कि ग्राव की समस्त भूमि को एक साथ 
एकत्र करके सहकारिता के ग्राध'र पर खेतों कराई जाए और इसका प्रवन्ध ग्राम- 
वासियों की एक समिति द्वारा हो । ऐसा हो जाने से भूमिहीन विसानों को रामस्या 
स्वयं हल हो जायेगी और समस्त ग्रामवासियों के सामूहिक परिश्रम बे फल मे यह 
लोग भी भागीदार यन जायेंगे। इस प्रकार उत्पादन में वृद्धि होगी शोर किसी न 
किसी रूप म सबको रोजगार मिल सकेगा । 

(*) योजना कमीशन ने इस बाव की भी सिफारिश की है कि राप्टीयम तथा 
प्रत्येक राज्य के स्तर पर सरकारी व्यक्तियों के बोर्डों की स्थापना की जाये जिन 
उद्द शय भूमिहीन किसानो को बसाने के सम्बन्ध में परामर्श देना तथा समय समय पर 
कार्य की प्रगति की देखभाल भी करना हो । 

(८) कृषि सजदूरो का सद्भवन (0हशशाटकव00 0| / 8700/प्/शो 
7.80007)--जिस प्रकार उद्योगों म काम बरने वाले मजदूरों ने श्रम सघ स्थाउित 
हो गये हैं उरी प्रकार कृषि मजदूरों के संगठन स्थापित होने चाहिए । प्रत्येक गाव 
में एक श्रम सघ की स्थापना हो प्रौर एक केन्द्रीय सस्था स्थापित की जाए जो इन 
श्रम सधो के कार्य क सचालन करे । इस योजना से कृपक मजदूरों की अज्ञानतरा दूर 
होगी और उनमे एक प्रकार की जाग्रति तथा चेतना उत्पन्न होगी। योजना कमीशन 
ने सुझाव दिया है कि सामुदायिक विकास योजना के गन्तमंत्त प्रत्येक गाव मं श्रम 
सहकारी समित्तियों की स्थांपना होनी चाहिये और प्रयेक विकास खण्ड में एक श्रम 
सहकारी यूनियन होनी चाहिए जो प्रत्येक गाव की श्रम समितियों की देख-्भाल 
कर सके । 

(६) जाम उद्योगों का विकास (0९एश6०6छ्ाप्रव्या ठाी रिफायों वात॑- 
ए४87765) भारत सरकार इस बात के लिये विशद्येप रूप से प्रयत्नशील है कि हमारे 
देहातों के ग्राम उद्योगो का समुचित विकास हो ! ग्राम उद्योगो के विकास से जनसख्या 
का भार भूमि पर कम हो जायगा । किसानो को रोजगार मिलेगा और कृषि की 
उत्पाइन क्षमता मे वृद्धि होगी । दूसरी पचवर्षीय योजना मे ग्राम उद्योगो के विकास 
की विशेष रूप से व्यवस्था की गई है । इसके अ्रतिरिक्त सार्वजनिक ट्किस कार्यों में 
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(न लोगो को रोजगार देने का प्रयत्न क्या जाता है-जैसे कुएं खोदना, सडके बनाना 
था नहरें खोदना इत्यादि । 
प्रन्य सुकाव (()[6/ 50802500॥5)--भूमिहीन किसानों की दशा को 
बुधारने के लिये तथा उनके पुर्ण रोजगार की व्यवस्था करने के लिए उपरोक्त उपायो 
फै मर रिक्त निम्नलिखित भ्रन्य सुझ व भी दिए जा सकते हैं :-- 
सिंचाई की सुविधाग्रों तथा खेती के तरीकों मे सुधार किया जाये जिसमे 
हपि झ्राय मे वृद्धि हो ! कृपि आय में वृद्धि होने से कृषि मजदूरों के वेतन की दर 
बढ़ाई जा सकती है क्योकि कम कृषि आय होने पर मालिऋ मजदूरों को ग्रधिक वेतन 
तहीं दे सकता । यातायात्र के साधते का विक्रास तथा ग्रामीण ऐक्सचेंजो की 
स्‍््योपना--इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार रोजगार के दफ्नर बेकार लोगो को 
काम दिलाने का कार्य करते है उसी प्रकार ग्रप्मीग श्त्र एक्सचेज भूमिहीन किसान 
मजदूरों की सहायता कर सकें । इस काय॑ के लिये यातायात के सस्ते साधनों का 
विकास जरूरी है । 
प्रबन ३६-- भूदान यज्ञ प्रान्दोलन पर एक छोटा सा मिबस्घ लिणिये। क्‍या 
इससे भूमिहीन मजदूरों को समस्या का समावांन हो कता है ? 
(पटना १६५४, पंजाब १६५४५) 
फरता€> कऋतण्त ढडडबछ ०09 १58०9व७४ १४०००! ? एस पे इग्रएढ पाल 
ए7णण]७फ ० 390]655 [ब्र>०प४८९४५ 70 िवेंब रे (हम 54, (6४979 55) 
उत्तर - भूदात आन्दोलन का विश्व के इतिहास में विशेष महत्व है। भूदान 
आन्दोलन एक क्रान्तिकारी कार्यत्रम है। प्रारम्भ मे इस आन्दोलन पर किसी का 
विश्वास नहीं था परन्तु आज जब्र सभ्पूर्ण गाव के गाँव भूदप्त से प्राप्त हो रहे हैं 
इस री महानता को समभने के लिए हमारी सरकार, राजनीतिज्ञ व अथंश्ञास्त्री आदि 
का ध्यान इस ओर अ्राकषित होना स्वाभाविक है । 


भूदान यज्ञ का उहंश्य है भूमि दान के रूप मे मायकर भूमिहीन किसानो मे 
उसका वितरण । परन्तु इसका उदय यही ठक सीमित वही है ॥ यह आँदोलन राज- 
नेतिक, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र मे क्रास्ति उत्पन्न करके एक वर्यहीन, शोषणहीन 
ब दण्ड मुक्त समाज की स्थापना करना भो है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 
भूदान, सम्पत्तिदान, श्रमदान झौर जीवनदान आदि कार्य मुख्य साधन हैं । 
भूमि वितरण की समस्या भारत के सामने ही नहीं वरन्‌ समस्त: एथ्ियां के 
सामने है । इस समस्‍या के समावान के लिये सरकार ने कानूनी चदम उठाये हैं परन्तु 
इससे इस समस्या का समाधान बहुत मुश्किल है । १६५० में तेलगाना के क्षेत्र में इस 
समस्या ने भारत की आालखें खोल दी क्यों 6 जनता उस समय की साम्यवादी एवं 
आतकवादी कार्थों से काफ़ी परेशान थी उसी समय सत विनोबा भावे वहा गये झौर 
गरीबों की दशा से प्रभावित होकर भूमि दान मे मागने लगे । जब उनको प्रथम बार 
दाव मिला एव उनके हृदय मे इस आदोलन को समस्त देश में फैलाने का विचार 


हे 
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आया और उन्होने यह प्रण किया कि समस्त भारत की यात्रा करके हम झूमि दाच 
लेंगे और भूमिहीन मजदूरो को बाँटकर गरीबो की सहायता करेंगे 
विनोवा जी को अभी त्तक इस कार्य मे पूर्ण सफलता मिलो है। ऐसे भहापुरुष 
को दान देने मे भला किसको सकोच होगा ? सबने इसको अपना सौभाग्य समझा भोर 
ग्रामदासियों मे अमीर सथा गरीब सभी ने भूमि दान दिया । इस अकार विनीबा जी 
का भूमि घन, गाव के गाव सब दान में मिलने लगे और इस झान्दोलन की काफी 
प्रगति हो रही है। 
इस आन्दोलन को प्रगति को देखकर इस वात की आशा की जा सकती है कि 
शीघ्र ही भूमि समस्या का हल हो जायेगा । भूदान यज्ञ वा साप्यवादी त्तया एक झाथ 
अन्य दल को छोडकर सभी राजनैतिक एवं सामाजिक दलो ने समर्थन किया है । 
भूमि बा वित्तरण भी निष्पक्ष व्यक्तियों द्वारा निष्पक्ष भाव से किया जा रहा है | इसके 
द्वारा बहुत ही महत्वपूर्रों कार्य हो रहे हैं जिनसे भूमि की समस्‍या का समाधान हो जाने 
वी पूरी ग्राश्ञा की जा सकती है। वह कार्य निम्नलिखित हें-(ञ्र) भूमिहीनों को भूमि 
प्राप्त हो रही है इसलिए उनको सहकारी कृषि समितियों की ओर सरलता से झआकषपित 
किया जा सकता है। (व) भूमिहीन को कमर से कम ५ एकड़ सूखी या एक एकड तर 
भूमि देकर भूमि का वितरण हो रहा है। (स) भूदान से भूमि का न्‍्यायपूर्ण वितरण 
हो जाने की सम्भावना है। (प) भूमि का सूल्य शिर रहा है प्रत मुग्रावजे को 
प्रश्न समाप्त होता जा रहा है। (द) भमिका वितरण ग्राम सभाझों तथा भूमि- 
हीनो की सूचना के झ्ननुसार हो रहा है प्रत: पक्षपात झौर भअ्रप्टाचार का तनिक भी 
भय नहीं है । 
इस आन्दोलन में शोषण विहीन व दण्ड निरपेक्ष समाज की स्थापना का लक्ष्य 
निहित है। १० नेहरू के दब्दो मे “भूदान यज्ञ सही तरीके का आन्दोलन है और 
प्रत्येक व्यक्ति का यह फर्ज है कि वह पूणरूपेण इसके महत्व को सम भे भ्रौर इसमे यथा- 
शक्ति सहयोग दे ।” इस झ्रान्दोलन ने देश म राजनैतिक, आथिक, साँ कृतिक अनेक 
कार्य किए हैं जी निम्नलिखित हैं-- 
राजन॑तिक कार्यो के अन्तर्गत इसने जनता में पुरुपार्थ को प्रेरणा जगांकर यह 
भावना भरी है कि लोकतन्त्र का मूल आधार लोक्शवित ही है ॥ इस आन्दोलन ने यह 
समझाया है कि लोकतन्त्र को सफलता के लिये राज्य की सत्ता के बदले जनता को 
जीवनध्यापी सर्व स्पर्शी सत्ता अनिवायं है । # 
आधिक कार्यों के अन्तर्गत यह बताया है कि उत्पादन के साधन सौदे को 
वस्तु नही है, न॑ ही सभ्नह को वस्तु है। वे उत्पादन के साधन मात्र हैं। इस लिये 
उनका समाजीकरण होता चाहिए । इसने महत्वपूर्ण कार्य यह भी किया है कि उत्पादन 
के साधन अनुत्पादक व्यक्तियों के हाथ से लेक्षर उत्पादक के लिए दिया है। उत्पादन 
के सायन पर व्यक्ति विश्ञेप का स्थामित्व अनुचित है भ्रत- साधनों पर समाज का 
अधिकार होना चाहिये। स्वामित्व का श्राघार बदलने के लिए आवश्यक व अनुकूल 
वातावरण भूदान आन्दोलन ने पैंदा किया है ॥ 


श्ध््ड न भारतौय जर्थैशास्त्र : सरल अध्ययन 


सास्क्ृतिक व्पर्यो के अन्तगत भूद्दान में क्ति की प्रतिक्रिया में अहटिसा, बधूल्ल 
एवं सहयोग की भावना झो जागृत क्रिया। इसने बताया कवि मनुष्य वी सूल* 
भूत तत्ववृत्ति पर विश्वास से हो आदर्श समाज को रचना की जा सक्तती है « भूदान 
आन्दोलन ने ससार के सामने यह सिद्ध क्र दिया कि क्राति के लिये लोक शिक्षण 
द्वारा व्यक्तियों के विचार परिवर्तंत एवं हृदय परिवर्तेत अमूल्य साधन हैं । 
सदि भारत श्पनी भूमि समस्या इस प्रत्रिया से हल कर सका तो वह समस्त 
ससार के समक्ष एक ग्रादर्श रखेगा और सस्तार को यह प्रदर्शित करेगा |क सामाजिक 
और झारथिक परिवर्तन सार्वजनिक सत्तावादी प्रतिक्रियाओं या सर्वसत्ताघारी सरकारों 
द्वारा सफलता पुर्वक् नहीं किये जा सकते बरन्‌ जनतत्नात्मक उप्रायो से है! किये जा 
सकते हैं । 
इस आन्दोलन से काफी भूमि प्राप्त हो गई है परन्तु सभस्या इस बात की 
है कि भूमिद्वीनों मे भूमि निष्पक्ष भाव से वितरण करन ओर उस पर खेती करने के 
लिये उन्ह अन्य सहायता देने की है भूमि को हस्तान्तरित करने में कासून में बहुत 
देरी हो जाती है। इसलिये इस काम में काफी ढोलेपन से काम हो रहा है| मेती 
करने के लिये किसानो को बहुत वडो धन राशि देनी पड़ेगी क्योकि बैल बुए रत 
भ्रादि सामान के छिये बह इतनी बडी घन राशि नहीं व्यय कर सकते | वैसे ता बाफी 
धन इस प्रान्दोलन के समय मे प्राप्त हुआ है पर अब भी हमारी सरकार को ग्रामीणों 
तथा ध्यापारियों को धन राशि दान देकर इस समस्या के समाघान म सहयाग देना 
चाहिये | 
वितरण में जो सबसे बडी कठिनाई हैं वह यह कि भूदान मे प्रास्त हुई भूमि 
कोई एक ही स्थान पर नही है | दाव की गई भूमि के आस पास प्रत्य किसानों क 
भी खेत हैं; प्रव यदि वह भमि एक परिवार का दे दी जाय तो एक तो यदि वह 
५ एकड से कन होगी तो उस परिवार के लिये अपर्याप्त रहेगी, और यदि उस नूमि 
के पास वाली भूमि के झनन्‍्य किस न को ही यह भूमि दी जाये तो भूमिहीन सेनीहर 
मजदूर भूमितीन ही रह जायेंगे। 
भूमि का वितरण ग्राथिक जोत के आधार पर क्या जाना चाटिये जिससे 
प्रत्येक परिवार का भरण पोषण सुगमता से हो जाये । दूघरे प्रत्येक परिवार की यूमि 
एक चक में दी जानी चाहिये । भूमि ऐसे किसान को देनी चाहिये जो उस्र पर गत 
तीन वर्षो से खेती कर रहे हो । भूमि वितरण के लिये एक ऐसी समिति का निर्मार/ 
होना चाहिये जो वितरण के साथ साथ भूमि-न्यायालय के रूप में बिना किसी सेंद 
भाव के कार्य करे । 
ितरगा के बाद स्वामित्व का सवाल हैं जिसके अनुसार कियान का स्वप्रीसत्द 
होने के वाद भी पैतृक सम्पत्ति के उत्तराधिकाद नियम या कर्ज लेने अथवा भूमि 
को रहग रखने मे वितरण का यह अधिकार समाप्त हो जायेगा और भूमि या तो 
छोटे २ द्ुकरों में बट जायेगी या साहुकार' के आधीन हो जायेगी। जिससे उपरोक्त 


कृषि मजदूर [ ११ 


इस आन्दोलन के सुधारों पर पाती फिर जायेगा । अत. इसको रोकने के लिये काजुन 
का हाय लेना अति भ्रावश्यक है । इस दिशा मे सा कि पहले बर्णंन किया जा 
चुका है। सरकार को यह ठोस कदम उठाने को आवश्यकता है क्रि भूमि का उप- 
विभाजन तथा उपखड़न न हो सके । साथ ही कृपक की अर्थ व्यवस्था का ऐसा 
समुचित और सुसगठित प्रवन्ध हो कि उसे ऋण प्राप्त करन के लिये महाजन के चगुल 
में न फसना पड़े | तभी वास्तविक उन्नति सम्भव हो सकती है । 

इस आन्दोलन से भारत में भूमि की समस्या का अन्त हो जायेगा और कृपक 
सच्चे भावों में भूमि का मालिक होगा तथा प्रत्येक ग्रामीण मजदूर श्रात्मनिर्भर हो 
जाएगा क्योंकि इस प्रान्दोलन से भूमिहीव मजदूर भूमि पा सकेंगे और स्वय खेती 
करेंगे । ग्रत गावो से मजदूरों की देरोजगारी की समस्या का भी सरलतापूर्वक समा- 
श्ान हो जायेगा । 

भूदान आन्दोलन को प्रगति 

भू्‌दान आन्दोलन जो एक छोटे पैमाने पर १८ प्प्रेल १६५१ को प्रारम्भ हुमा 
था आज समस्त देश में फैल चुका है । इसका उद् इथ ५०० लाख एकड भृमि दान 
के रूप मे प्राप्त करना है ताकि गाब में रहने वाले प्रत्यक परिवार के पास अ्रपनी 
कुछ भूमि अवध्य हो। भूदान से प्रागे ग्राम दान प्रान्दोलन भी इसमे सम्मिलित हो 
गया है। भूदान के महस्व को स्वीकार करते हुये द्वितीय पचवर्षीय योजना ने इस 
ब्यत पर विशेष बल दिया है कि भूमि हीन किसानो को फिर से यसाने की जो योज- 
नाए अपनाई जाए उनमे भूदान द्वारा प्राप्त भूंम भा शामिल हो। सामुदायिक 
विकास योजना के कार्य क्रम मे उन ग्रामो को विश्येप रूप से चुना जायगा जो ग्राम- 
ढान के रूप मे प्राप्त हुये है। अखिल भारतीय सर्व सेवा सघ का यो भ्रधिवेशन 
सितम्बर १६५७ में हुआ उसमे इस वात की ग्रावश्यकता अनुभव की गई कि सामु- 


दायिक विकास कार्यक्रम तथा ग्राम दान झान्‍दोलत में परस्पर घनिष्ठ सभ्बन्ध स्थापित 
होता चाहिये । 


द्वितीय पच्वर्षीय योजना के काल म उडीसा शान्त के कोरापठ, गजम तथा 
वाल्ासोर नामक जिलो मे जो ग्राम ग्रामदान के रूप मे प्राप्त हुये है उनके विकास 
के लिये ्रखिल भारतीय सर्व सेवा सघ द्वारा बनाई गयी एक योजना पर कार्य 
किया जायगरा । इसके लिए भारत सरकार न १६४६--४७ में ११ ६२ लाख तथा 
५७--५८ में १० ल स रुपए स्वीकृत किये इसी प्रकार बिहार राज्य में भूदान द्वारा 
प्राप्त भूमि पर १० हजार भूमिहीन क्सिनों को बसाने के लिये १६१७--४८ के 
बजट मे ३० लाव रुपए की स्वीकृति दी गई है । 

भूदान आन्दोलन को प्रोत्साहन देने के लिए तथा दान से प्राप्त भूमि के पुनः 
वितरण में सुविधा देन के तिये बम्बई, बिहार, मध्य प्रदेश, उडीसा, पजाब, राज- 
स्थान, उत्तरप्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों ने आवश्यक कानून पास कर 
दिये हैं । 

३१ दिप्तम्बर १६१७ तक ४३ १२ लाख एकड भूमि भूदान के रूप मे 


भ्श्द ] आरतीय अधेश्वास्त सरल अध्ययन 


प्राप्त हुई शोर ६ ५४ लाख एक्ड भूमि का पुन वितरणा किया गया । विभिन्न 
राज्यो मे भूदात झआादोलन की प्रगति का झनुमान निम्नलिखित तालिका से सगाया 
जाता है *- 








8 मा ज  ह से प्राप्त भूमि घुन वितरित भूमि 

८ | ( एकड ) (एकड) 
आम्राम २३१६६ २२५ 
आन्ध्रप्रदेश र४१६५० पररे१७ 
उत्तरप्रदेश श८७६१५ ७६७४ 
केरल २६०२१ शइ्२६ 
मद्रास छ्ण्धररे #रे४६ 
पजाब १६६२६ २६५३ 
बिहार र१द5८५७ २१३१५० 
मध्यप्रदेश एछपघ्प १६ डश्दप है 
राजस्थान २००६८ ३५८४६ 
पच्छिम बगाल १२६८१ ३४२३ 
मैसूर ६४१६४ ११५२ 


जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है जनवरो सत्‌॒ ६५७ से भूदान के स्थान 
पर ग्रामदान आन्दोलन पर अधिक बल दिया जा रहा है। ३१ दिसम्बर १६५७ तक 
ग्राम दाल श्रन्दोलन की प्रगति इय प्रशइर है -- 

















ग्राम दान मे प्राप्त आम दान मे प्राप्त 
राज्य राज्य 
ग्रामों की सख्या ग्रामों की सल्था 
आसाम ७७ मध्यप्रदेद डे 
आन्ध्र २७० मेसूर श्ध् 
बिहार ह७ उड़ीसा १६३३ ५ 
बम्बई ३४० राजस्थान श्ड 
केरल डै५१ उत्तरप्रदेश १६ 
मद्रास रेश८ पश्चिमी वगाल हे 
202०3 बज तन >ने कक रन 
योग २५४२३ 
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अध्याय /ऐ 
कृषि पदार्थों के मुल्य 
प्रइन ४०--भारतोय कृषि सुल्पो मे स्थिरता रखने को श्रावश्यकता तथा 
उपायों पर प्रशाश डालिये । 


ए)$८७५$ धाल तल्झंध्बाजाछ उच्चते एालता०तेंड ० ३६कतयेण्ड हैहरंप्णै- 
शैफ्ट्गे फ़ा९र 


कृषि मूल्यों मे स्थिरता की श्रावह्यकता 


(050 ४00 श#ग्रावट&वाठ्र 07 85राटण.7ए98#॥, ?शाट88) 
किसानी की आधिक दमा को सुधारने के लिये यह आवश्यक है कि कृषि 
उत्पादन बढाया जाय । उत्पादन अत्यधिक बढ जाने से मूल्यों का ग्रिर जाने का भय 
रहता है। १९२६ की विश्व मन्दी का प्रभाव भारतीय किसानो पर भी बहुत बुरा 
पड़ा था । भारतीय किसान कर्जे के बोक से बुरी तरह दव गया था । मूल्य स्तर का 
गिर जाना उत्पादक के लिए एक भारी अभिशाप है क्योकि इससे उत्पादन बडाने की 
प्रेरणा ही नष्ट हो जाती है और समस्त अर्थ व्यवस्था का सतुलन बिगड जाता है। 
इसके विपरीत यदि क्ृपि पदार्थों के मूल्य बहुत अधिक ऊचे स्तर पर पहुच जाते है 
तो उपभोक्‍ताश्रो को कठिनाई अनुभव होने लगती है और देश में वेतद वृद्धि की माँग 
होने लगती है । दूसरी झोर कृषि पदाों के मूल्यों का प्रभाव बड़े उद्योग-धन्घो पर 
भी पडता है। यदि कपास का भाव बढ जाये तो कपड़े के मूल्य पर भी इसका प्रभाव 
पड़ेगा । कहने का तात्यर्य यह है कि देश के सामान्य मूल्य रतर पर कृषि पदार्थों के 
मूल्यों का गहरा प्रभाव होता है । समाज के विभिन्न वर्गों के हितो मे सामजस्य बनाए 
रखने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि पदार्थों के मूल्यों मे स्थिरता रहे। दूसरे 
शब्दों मे कूषि पदार्थों के मूल्य मे कमी होना उत्पादको के लिए तथा वृद्धि होना उप- 
भोवताओं के हित के विरुद्ध है ओर सरकार को इस प्रकार की मूल्य नीति अपनाने 
की आवश्यकता पड़ती है जिससे प्रत्येक के हितो की रक्षा हो सके और देश का 
न्जशहेज्ञ, धक्फिक्फ, खीर, रक्त. प्फूल्, सकते. '. सपप्र, दी. देख, व्दी, प्रति, व्य्पीस्त, ग्मात वाद 
सामान्‍य रहन सहन का स्तर ऊंचा हो । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कृषि पदार्थों के 
मूल्य मे स्थिरता रखना परम आवश्यक है । 
भारत मे कृषि एक व्यापारिक व्यवसाथ न होकर जीवन यापन का एक 
स्थघन है । भारतीय किसानो मे व्यापारिक चेतवा का अ्रभाव है झौर वे केवल 
जीवित रहने के लिए खेती करते हैं। इसलिये कृषि पदार्थों के मुल्यो तथा उनके 
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उत्पादन ब्यप्र में कोई घनिष्ठ सम्बन्ध नही रठता। मूल्य निर्धारण की मांग श्ौर 
पूर्ति का सिद्धान्त कृषि पदायों पर श्रच्छी तरह लागू नही होता । यह उत्तरदायित्व 
सरकार के ऊपर है कि वह मूल्य नीति का सचालन इस प्रकार करे कि कृषि तथा 
उद्योगों का समुचित विकास हो सके और कृषि मूल्यों मे स्थिरता वनी रहे * मूल्यों की 
स्थिरता का अर्थ केवल इतना है कि कृषि पदार्थों के मूल्यों में ग्रत्यधिक उतार चढाव 
न होने पावे । हमे ज्ञात है कि १६२९ की विश्व मन्‍दी ऊे कारण भारतौय किसानों 
की कैसी दुर्देशा हो गई थी । दूसरी ओर दूसरे महायुद्ध के दियों मे और उसके वाद 
मूल्यों में जो घुद्धि हुई उसका देश की अर्थ त्यव्रस्था पर कितना बुरा प्रभाव पडा है 
यद्यपि किसान को समुचि ला ही हा किन्तु देश के नियर्मित विकास के लिये यह 
दोनो दक्षायें बाधा उत्पन्न करने वाली सिद्ध हुई हैं 
कृषि मूल्यों से शिथिरता रखने के उपाय (२४३५६ & ]७(६४॥६ ९5४४॥- 
बह फाए8 ड900॥9) भारत में कृषि मूल्यों बी स्थिरता वा प्रश्न पिछले 
कुछ वर्षों भे मख्य रूप से सरकार के सामने उपस्थित हुआ्ला | जून १६५४ तथा उसके 
बाद के काल मे कृषि मुल्यों मे निरन्तर कमी दोती गई झ्ौर समस्त देश का ध्यान 
इस शोर झाकपित हुआ । उत्तर प्रदेश तथा पजाद के बाजारों मे गेहें का भाव १०) 
प्रति मन तक पहुच गया जबकि गझरौद्योगिक मूल्यों में कोई परियतेन मही हुमा 
सरकार को इस वात की खोज करनी पडी कि कृषि मूल्यों मे एक साथ परिवर्तन के 
क्या कारगा है। काफी विचार विमर्थ के बाद सर ॥र को मूल्यों को झौर ग्रधिक 
गिरने से रोकने के लिये श्रावश्यक कदम उठाने पड़े । छोट उत्पादों के हितो की 
रक्षा के लिये तथा उपभोक्ताशों को इस बात का विश्वास दिलाना आवश्यक हो गया 
कि कपि सूल्द एक निश्चित सीमा से मधिक्त तथा एक यूनतम सौमा से कम नहीं 
होने दिए जायेंगे । 
मूल्य सहायता की नीति जो ग्न्य देशो मे भी अपनाई जा चुकी है भारत के 
लिए भी उपयुक्त समभी गई | कुछ वर्ष पूर्व कृष्णामेचारी कमेटी ने जो इसी उहेद्य 
के लिये नियुक्त की गई थी मूल्य सहायता नीति के विषय में आावश्यक्त सुझाव दिए । 
मूल्य सहायता नीति का अथे यह है कि यदि किसी वस्तु का मुल्य एक न्यूनतम सीमा 
से बीचे गिरने लगे तो सरकार स्वयं उस मूल्य पर 5स वस्तु को खरीदना शुरू करदे 
झौर उस समय तक खरीदती रहे जब तक कि मूल्यों के गिरने की प्रवृत्ति को रोक 
न लिया जाये । इसका प्रर्थ यह हुआ कि उत्पादको को एक न्यूनतम मूल्य की गारन्दी 
दे दी जाय वयोकि ऐसा करना कृथि की उपादनशीलता को बढाने के लिये परम 
प्रावश्यक है । इस मीति से ०त्पादको के हितों की रक्षा हो जाती है। मूल्य सहायता 
नीति के सम्बन्ध मे. भारत सरकार का मत यह है कि स्वय न्यूततम मूल्य पर खरीदारी 
करने की अपेक्षा बाजार को स्थिति भ॑ सुधार किया जाये। मूल्य सहायता नीति जे 
१६५४ से ज्वार, बाजरा तथा मवका के लिये लागू की गई वह १६५५ में गेहूँ, चने 
चावल पर भी लागू कर दी गईं। यह निरच्य किया गया कि सरकार १०) प्रति मत 
गेहू तथा ६) प्रति मन चना के भाव पर किसानो से खरीदारी करे । 


कृषि पदार्थों के मूल्य [ १५६ 


उपरोक्त उपाय तथा साख और गोदामों को सुविधायें तथा यातायात के 
साधनो में सुधार के कारण परिस्थितियों पर काबू पा लिया गया झ्रोर जून सब्‌ १६५४५ 
के बाद कृषि मूल्य पुन ऊपर की श्रोर चढने लगे। ६स समय समस्या यह है कि कूपे 
पदार्थों के मूल्य उच्चतम रीमा को भी पार करने लगे है | बढते हुये मूल्यों को रोकने 
के लिये सरकार को दूसरी प्रकार की नीति ग्रपनानी पड्ो । सरकार ने सस्ते झ्नाज 
की दुकानें खोलकर अपने सुरक्षित भण्डार में से ्नाज वेचना शुरू कर दिया । सर धर 
का अनुमान है कि ग्रनाज के व्यापारियों ने अनाज को दावकर रखा हुपाा है जिसके 
फलस्वरूप मूल्यों मे यह वृद्धि हुई है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए रिजवं बैक ने 
अन्य सहायक बैंको को आदेश दिया कि कुछ विज्येप वस्तुग्रो के बदले साख पर पावन्दी 
लगाई जाये जिसमे चावल आादि वस्तुयें विशेष रूप से शामिल है | हीतार्थ॑वित्त प्रबन्ध 
(>6ीएा शिक्षातआह) के कारण भी कृषि मूल्यों मे वृद्धि हुईं। झतः मुद्रा 
स्फीति विरोधी कार्यवाही भी सरकार द्वारा की जा रही है। 
कृषि मूल्य से स्थिरता के लिये प्रन्य सुझाव (908282८900॥95) --कृषि 
पदार्थों के मूल्यों में स्थिरता रखने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं;-- 
(१) वैसे तो सरकार,की मौद्वित तथा आयात नियत सम्बन्धी नीति मूल्य 
स्थिरता मे सह,यक हो सक्रती है किन्तु भारत मे साख तथा वे किंग व्यवस्था सुसगठित 
तथा पूर्ण रूप से जिकसित न होने के कारण यह नीतिया पूरी तरह सफल नहीं 
होती । भ्रखिल भारतोय ग्रामीण्य साख सर्वेक्षण कमेटी ने सहकारी बिक्रों समितियों 
की स्थापना और सुधार के सुकव दिए है। इसके अतिरिक्त किसानो की कृषि 
सम्बन्धी समस्याप्रो का समाधान झौर प्रधिकतम उत्पादन के लिये उन्हे +त्साहित 
करना ग्रावश्यक है । 
(२) सरकार को चाहिये कि कृपि पदार्यो के अधिक्रवम तथा न्यूनतम मूल्य 
निश्चित करदे | पिछले दो तीन वर्षो मं सरकार को यह कार्य करना पड़ा है। 
(३) सम त देश के लिये एक केन्द्रीय सस्या स्थापित की जाये जो कृषि पदाथा 
के उत्पादन तथा वितरण पर नियन्त्रण रखे और देश की आर्थिक स्थिति के अनु ॥र 
उनके मूल्य स्थिर करदे । इस सुझाव से मन्दी क दिनो में किसान को न्यूनतम मूल्य 
से कम मूल्य मिलन का भय रहता है श्रोर ऊंचे भाव हो जाने पर उन्हें एक प्रकार 
का कर देना हाता है । 
कृषि मूल्यों से सम्बन्धित सरकार की नीति को सफलता के लिये सरकार को 
निम्नलिखित व्यवस्था करनी चाहिए - 
(एऐ, आप रापड, सकी, त्पिफ्री, का, प्यलिपति, फ्रपतय वात, सुसात्फि। ज्यायात्रे को 
व्यवस्था । 
(२) कृषि साख पर नियन्त्रण ताकि महाजन न्यूनतम सुल्य से कम भाव पर 
किसानो से वस्तुरयें न खरीद सकें | 
(३) कृषि की सामान्य समस्याओं का समाघान तथा प्रगतिशील अर्य व्यवस्था 
के अनुकूल कृपि का सगठन 
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(४) कृषि मजदुरे के लिये न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण । 
४) सहकारी खेती को प्रोत्साहन ॥ 

(६) ग्राम शिक्षा की व्यवस्था तथा रेडियो, सिनेमा आदि के साधनों से इस 
प्रकार का प्रचार करना जिससे किसान आत्म-विश्वासो बने और उपज बढाने का 
प्रयत्त करे ॥ 

(७) उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुये सरकादी सहायता से सस्ते 
भव पर ग्रनाज के वितरण का प्रवन्ध | 

उपरोक्त सभी उपाय यद्दि उचित डग से प्रयोग में लाये गये सो कृषि पदार्थों 
के मुल्यो में स्थिरता स्थापित होने मे कोई सशय नही रहेगा झौर देश को बर्थ व्यवस्था 
का संतुलित रुप से विकास हो सकेगा । 


अध्याय ४ 
सहकारी खेती 


प्रइन ४१--सहकारी खेती से श्राप कया समभते हैं ॥ भारत में सहकारी खेती 
की मन्द गति के क्या कारण हैं ? भारत में सहकारी खेतो फ्री सम्भावना पर प्रकाश 
डालिए । 
(इलाहाबाद १६५२, पटना १६५१, दिल्ली १६५२, पजाब १६५१, राजपरुताना १६५४) 
'ए॥७६ 30 अऋणप प्रणतेलाडाब्ाते फ>ए ९०-०फुथ्शक्षपंए९ (गरणागड | ऐै।श 876 
वह ९४७३९४ ०405 $'०च७ फ॒रण2्आाट55 40 [7948 2 048८घ55 48 [पप्7९ ए0३9- 
वर्ड उ0 70० 
(4हकबवढ 62, 26७ 54, 70588 52, 209969 67, .#679/4०%6 65) 
सहक री खेतो का श्र (॥९७7॥2 0 (20-0/श00ए6 शि।॥॥78)- 
पहकारी खेती का मतलब किसानो के उस सगठन से है जो परस्पर लाभ के उद्देश्य 
धर स्वेच्छापूर्वक खेती करने के लिये एक सहकारी समिति का निर्माएए करते हैं भौर 
उसके अन्तर्गत कार्य करते हैं । व्यक्तिगत भू-स्व/्मी अपनी अपनी भूमि को एकत्र 
करके एक सहकारी फार्म का रूप दे देते हैं जो खेतो की दृष्टि से एक इकाई के 
रूप मे होती है-यद्यपि व्यक्तिगत भू-रवामी श्रपनी भूमि का स्वामित्व बनाये रखता है 
और किसी भी समय भ्रपनी इच्छानुसार सहकारी समिति से सम्बन्ध विच्छेद कर 
सकेत है । 
प्रहकारी खेती प्रजातन्त्र के सिद्धान्तो पर श्राधारित है और किसानों को खेती 
सम्बन्धी वे सभी सुविधायें प्रदान कराती है जो व्यक्तियत खेती मे उसके लिये सम्भव 
नहीं हैं छोटे २ किसान जिनकी भूमि अ्लाभकर जोत के रूप मे इधर-उधर बिखरी 
हुई ते श्र जिस पर खेती करने के लिये उत्तम बीजू, उत्तम खाद तथा अन्य सुदिधायें, 
उपलब्ध नहीं हो सकती ऐसे किसान सहकारी खेती का सहारा लेकर लाभ उठा सकते 
है। सहक री कृषि समिति खेती की योजनाएं तैयार करती हैं तथा खेती सम्बन्धी 
सभी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध कराती हैँ । प्रत्येक सदस्य को प्राप्त सुविधाश्र! का 
व्यय देवा एडता है और अपनी योग्यता अनुसार काये भी करना पड़ता है / तदशपि उन्हे 
अपने कार्य के अ्नुस्तार उचित मजदूरी अलग से मिलती है। वर्ष के अन्त मे कुल लाभ 
सदस्यो को उनकी भृणि की मात्रा के जनुसार वाट दिया जाता है । 
सहकारी खेती मे खेती के अतिरिक्त फसल की बिक्री की व्यवस्था, गोदामो 
का विर्माणए, यातायात की सुविधायें तथा कुल भूमि की जमानत पर साख प्राप्त कराने 
का भी काये किया जाता है । सामूहिक प्रयत्नों से कायं सच लन सुगमतापुबक होता 


+ 
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है और प्रत्येक व्यक्ति ग्रपती बोग्यतानुसार अपना योग प्रदान करता है। £त्येक 
व्यक्ति को कार्य करने की पूरी स्वततता है और किंसस्न झोपण से वच जाता है। 
भारत मे सहकारी खेती 
[९०-0#ए&ाएड ए4रापठ पर रश)6] 

भारत में सहकारी खेती की दिज्ञा में अनेक प्रयत्न किये हैं यद्यपि उन्हें पूरी 
सफ्लता प्राप्त नहीं हो सकी है। सहकारी छेती प्रारम्भ में ऐसी भूमि पर झुरु की गई 
जो ग्रभी हाल में खेदी योग्य बनाई गई है और जिस पर शरणायियों तथा भूतपूर्व 
सैनिको को वसाने का कार्य किया गया है | ऐसी भूत्रि को सहकारी पफार्मों का रूप 
५ गया है और उसपर वसने वाले लोग सहकारिता के श्राधार पर खेती का कार्य 
करते हैं । 

उत्तर प्रदेश में हिमालय की वराई में ४७ हजार एकड भूमि का एक चक 
तैयार क्या गया है। सहकारी समितियी की सहायता से भूमि की जुताई बीज की 
व्यवस्था, ओजारो तया पशुओ का खरीदना, उपज की बिक्री, प्रवध फ्सलो की देख 
रेख तथा पशु प'लन झादि का सगठन होता है । सारा व्यय दीघेकालीमन तथा श्रत्प- 
कालीन ऋण लेकर चलाया जाता है । सहकारी समिति की ओर से चिकित्सालय 
स्कूल, पचायतो तथा सार्वजा- के सस्‍््याओं का सचालन भी होता है। ग्रह निर्माण 
तथा परग्मु जरीदने के लिए सरकार पेशगी स्पया देती है । गग्रा खादर क क्षेत्र मे हस्तिना- 
पुर नामक स्थान प८ भी सहकारी खेती की दिशा से प्रयत्न किये गये है ॥ 

मद्रास प्रात में भी सहकारी कृषि की एक प्रयोगात्मक योजना चालू की गई 
है । प्रवध समिति मे सरकार, जमीदार नथा किसानो के प्रतिनिधि है । श्रत्येक किसान 
को २०४५ रपये बैल खाद एवं वीज खरींदने के लिए सहायता के रूप में दिया 


गथा है। 
दिल्‍ली तथा मध्य प्रदेश राज्यों मे भी सहकारी कृषि की प्रयोगात्मक योज- 


नाओों पर कराय हो रहर है ओर सरकार आवश्यक सहायता भ्रदान कर रही है । 

इन सव सुविधाओं के'होते हुए भी झभी तक सहकारी खेती की प्रगति हहुत 
मनद रही है ! जिसके निम्नलिखित कारण हैं -- 

(१) भारतीय किसान विशेष रूप से अशिक्षित तथा अज्ञान है । उनके मन में 
अपनी झ्ाथिक दह्घा को सुधारने की भावना ही उत्पव नहों होती । किसी भी नई 
योजना को चाहे वह उनके लिए कितनी ही हितक़र क्‍यों न हो झासाती से अप 
नाने के लिये तैयार नही होते ॥ 

(२) भारतीय किसानों के मन मे अपनी भूमि तथा निजी सम्पत्ति के लिए 
अ्रगाघ प्रेम है और वह किसी भी सूरत से अपनी स्वतत्रता खोने को तैयार नही हैं। 
इन्हे इस बात का डर रहता है कि सहकारों कृषि सॉर्मात के निर्माण से उन्हे अपनी 

से हाथ न घोता पड जाय इर्सा ए वे इसमे कोई दिलचस्पी नही लेते। 

(३) पचायतो तथा सयुक्त परिवार जैसी सस्थात्रो के पतन से हमारे क्सिनो 

की मनोवृत्ति व्यक्तिवादी हो गई है ॥ उन्हे सहकारिता के लाभ समभाकर सहकारी 
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खेती के लिए प्रोत्साहित करना उस समय तक असमव है जब तक कि देश मे काफी 
शिक्षा का प्रसार न हो जाए। 

(४) सहकारो कृषि समितियों को सुचारु रूप से चलाने- के लिए सुयोग्य 
तथा प्रशिक्षितो को प्राप्त करना भी एक बडी समस्या है । अनपढ तथा अज्ञान किसानो 
मे से इस प्रकार की योग्ण्ता रखने वाले व्यक्तियों का मिलना अ्रसभव है। 

यही कारग्ग है कि भारत मे राहकारी कृथि को उत्साहवर्धक सफ्लता प्राप्त 
नही हुई और इमकी प्रगति बहुत मन्द रही है । 

सहकारी खेती का भविष्य 
[एएएएशए 68 (० 57६ए#पएछ ए#एच्राएफ] 

सहकारी खेती की मनन्‍्दगति क॑ जिन कारणों का उल्लेख हम ऊपर कर चुके 
हू ७ ह सुगमतापूर्वक दूर किया जा सकता है। इस कार्य के लिए शिक्षा, प्रचार तथा 
प्रदशन भ्रांद की आवश्यकता है । इसवे झतिरिक्त मालग्रुजारी में छूट कम ब्याज 
को दर पर कम ऋणा, कम मूल्य पर कृषि यन्त्रो खाद्य तथा बीज की सुविधाए प्रदान 
करके किसानो वो सहकारी खेती क लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है । 

दूसरी पचवर्षीय योजना में इस बात को स्वीकार किया गया है । प्रथम पच- 
वर्षीय योजना में सहकारी खेती की प्रगति बहुत कम रही है यद्यपि इस समय भारत 
में एक हजार से ग्रधिक सहकारी खेती समितियाँ कार्य कर रहो हैं। दूसरी पचवर्षीय 
योजना सहकारी खेती पर बहुत ग्रधिक महत्व देती है और इस बात की सिफारिश 
करती है कि प्रारम्भ म केठल बजर तथो श्राम भूमि को सहकारी खेती के अन्तर्गत 

लिया जाय । इसके पश्चात निर्धारत न्यूनतम सीमा से छोटे आकार के खेत इस म 
शामिल क्यि जाए ' बाद मे धीरे धीरे समस्त ग्राम इसके अन्तर्गत ले लिए जाएं । 
सोजनः आयोग ने सहकारी ग्राण प्रवध को सहकारी खेत्ती के लिए सबसे उपयुक्त माना 
है भ्रौर ग्राम वी भूमि को एकन करने के लिए निम्नलिश्षित तरीके बनाये है -- 

(१) भूमि का स्वामित्व व्यक्तियो के पास बना रहे किन्तु समस्त भूमि का 
प्रबध एक इकाई के रूप म किया जाये और भूमि के स्वामियों को स्वामित्व लाभाश 
के रूप में कुछ न कुछ भुगतान किया जाये । 

(२) भूमि के स्वामी एक निर्धारित लगान पर एक निश्चित समय के लिये 
अपनी भूमि को सहकारी समिति को पट्टे पः उठा द | 

(३) भूमि का स्वासित्व सहकारी समिति को दे दिया जाये परन्तु भूमि के 
मूल्य के रूप मे सोसाइटी समिति के झ्ेयर भूमि के स्वामियों के पास रहे ॥ 

इनात्घा त्तफ नी तोअधभातघसों उपयुक्त एप चुबभा है आरा इस अक्ार प्रयोरे 
गा।त्मक कदम उठाते की आवश्यकता है | योजना कमीशन के विचार मे इस समय 

जब कि भूमि की घकबन्दी का कार्य चल रहा है सहकारी खेती का प्रचार अति झआव- 
इप्रक है। सरकार भ्रनेक प्रकार की सुविधाएं तथा रियायतें देकर किसानों को इस 
आओर झ्ाकपित कर सकती है। 

इस बात पर अधिक जोर देने को कोई आावश्ष्यकत्ता प्रतोत्त नही होती कि 
सहकारी खेती भारत क लिये उपयुक्त ही नही वरन्‌ आवश्यक भी है। इसके बिना 
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कृषि उत्पादन में वृद्धि करना अपम्भव है | डा० आटो शिलर, जो जर्मनी के सहकारी 
खेती के विश्येपत्ष तथा कृषि अर्थश्मग्स्त के प्रोफेसर हैं, वे इस सम्बन्ध में बुछ आवश्यक 
सुझाव दिये हैं। डा० श्राटो शिलर सयुकत राप्टु के खाद्य तथा कृपि सगठन की ओर 
से भारतीय क्रवि की समस्याओं का अध्ययन करने भारत पघारे ॥ भापके मतानुसार 
सहकारिता के झाघार पर ब्यक्तियत खेती भारत के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। 
झापकी योजना इस प्रकार है। 

बे सभो कार्य जो किसी छोटे फार्म के श्रन्दर नहीं किये जा सकते श्ौर णो 
बिसी छोटे क्सिन की क्षमता के बाहर हैं वे सब सहकारी समित्ति द्वारा व्यक्तिगत 
खेती की उन्नति के लिए किए जाने चाहिए । उदाहरण के लिए फ्सलों का नियोजन, 
बीज का चुनाव, साख्ष की प्राप्ति, भारी यन्त्रो की प्रशप्ति तथा फसल की विद्यो आदि 
के काय सहकारी समिति द्वारा कये जाए। अन्य सव कार्य व्यक्ति स्वन्तत्र रूप से 
स्वय करें | जर्मन विशेषज्ञ का मत है कि विद्यस की योजनायें जो जदिल प्रकार की 
हो और जिनमे प्रधिक टेक्‍्नीकरू ज्ञान की ग्रावद्यक्तत्ता हो वे जिला स्तर पर बनाई 
जाय और दव सहकारी सर्मितियो को दी जाए। उनके मतानुसार सहकारी कृषि 
समितियों को विनो ब्याज के अथवा बहुत कम ब्याज की दर पर ऋण प्रदान किये 
जाएं जिससे कि चे कृषि के विक/स के लिये वितियोग कर सके। इन कारणों का 
प्रयोग बे वल खेती के कार्यों के लिये ही होना चाहिये । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतोय कूपि की भावी रूप रेख। सहकारी खेती 
पर आधारित होगी झौर यही देश की कृषि सम्बन्धी तथा भूमि सम्बन्धी समस्यात्रो 
का एक मात्र उपाय है। 

प्र० ४२--योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित सहकारी ग्राम प्रबन्ध! को मुख्य 


विशेषता श्रों पर प्रकाश डालिए । (गोहाटी १६५३) 
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?. सहकारी ग्राम प्रबन्ध का प्रयें-- सहकारी ग्राम प्रबरध उन उत्तम व्यवस्था को 


कहते हैं जो रूसी ढग की सामूटिक खेती तया शियिल सहकारी बेती के बीच का 
रास्ता है। तिलोक सिंह ने अपनी पुस्तक “निर्धनता और सामाजिक परिवर्तन” 
में सबसे पहिले इसका उल्लेख किया । योजना केमीशत ने इसे भारत के लिए सबसे 
उपयक्त माना है और अपनी भ्रूमि सम्बन्धी मोति का मुल्य उदंश्य घोषित क्या है। 
+ इस व्यवस्था के अन्तर्गत गाव की सारी भूमि एक साथ एकत्र करली जाए 
और उछका प्रबन्ध एक सस्या के युपुर्द हो । वह सस्‍्था चाहे ग्राम पचायत हो झथवा 
आप सध्या झथदा झन्य कोई सल्था । यह सस्या वे सभी निमंव करेगी बिवका 
अम्दस्ध फ्सलो की अदल-बदेव, साख की व्यवस्था, खेती के तरीकों वीज के प्रयोग, 
खाद का निर्णय, सिंचाई वह तरीका फसल की बिक्री तथा सहायके उद्योगों के विकास 
आदि से है। यह भावश्यक न हीं है कि गाव को सारी भूमि एक चक के रूप में हो | 
उठे कई खण्डो भे दाता जप रुक्‍ता है । यह कार्य स्थातीय परिरिथतियों को ध्यान 
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रखकर किया जाना चाहिये । इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि प्रजातत्र की 
मर्यादा की अवहेलना न होने याये थरना सहकारी ग्राम प्रबन्ध का वास्तविक उद्दे इय 
नष्ट हो जावेगा | इस प्रकार कृषि तथा अन्य कार्यों से जो आय प्राप्त होगी वह भी 
उसी समस्था के झ्रावीन होगी । *ि 

सहकारी ग्राम प्रबन्ध तथा सहकारी खेती में झन्तर केवल इतना है कि सह- 

कारी खेती भे कोई भी सदम्य अपनी इच्छानुंस र समिति से अलग हो सकता है किन्तु 
सहकार ग्राम प्रवन्ध में भूमि का विलय सर्देव के लिये हो जाता है + व्यक्ति की इच्छा 
का इससे कोई सबन्ध नही है यह नहीं भूलना चाहिये कि व्यक्ति हर सूरत से अपनी 
भूमि का स्वामी रहता है किन्तु भूमि का श्रवध उसके हाथ में नही रहता उसे अपने 
हिम्से का लाभ श्राप्त होता रहता है । 

लाभ का विवरण- इस व्यवस्था मे सबसे वडी समस्या सामूहिक लाभ के 
वितरण की है | यह दिस प्रकार तय किया जाये कि इस वितरण का आधार क्‍या 
होना चाहिये ।! साघारण रूप से इसके दो ग्राधार हो सकते हैं। प्रथम तो यह कि जो 
व्यक्ति जितनी भूमि का €वामी है उसके आघार पर उसका भाग निश्चित कर दिया 
जाये । दूसरे यह कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी सेवाग्नों के बदले उचित मजदूरी दी 
जाये । भूमि के स्वामित्व के अनुसार तथा सेवाप्ों के अनुसार वितरण का भाग तय 
करना एक जटिल प्रइन है । इसका कारण यह है कि सव लोग एक सी भूमि के स्वामी 
नहीं होते तथा जिस प्रकार की सेवाए वे प्रदान करते है उनमे काफो भिन्नता होती 
है। इस समस्‍या के समाधान के लिये काफी विचार करने की आवश्यक्रता है ताकि 
किसी प्रकार के अ्रसन्‍्तोप की सम्भावना न रहे । 

/ सहकारी ग्राम प्रबन्ध के लाभ--यह मानना पडेगा कि भारत के लिये यह 
आदर्श व्यवस्था सावित होगी । उसके परिणाम स्वरूप कूपि उत्पादन में वृद्धि होगी 
भर किसान की झाथिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। योजना श्रायोग 
का मत है कि यह व्यवस्था प्रजातन्त्र के अनुकूल है और इससे आपक्ष क, भेद क्रम 
होगा हे सबको अपनी उन्नति के समान अवसर प्राप्त होगे ॥ इसके मुख्य लाभ इस 
प्रकार हैं .-- 

(१) उत्पादन से वृद्धि--इस ध्यवस्था मे काम करने की इच्छा मे वृद्धि होगी 
तथा श्रम की कार्य कुशलता बढेगी । प्रच्छे वीज, खाद तथा सिंचाई की सुविधाओं 
का प्रयोग हो सकेगा । चकबदी के जो भी लाभ हो सकते हैं वे सारे के सारे उपलब्ध 
हो जावेंगे। वैज्ञानिक ढग की ख्लेती काल तथा आधुनिक यत्रो के प्रयोग से प्रति 
एकड पेंदावार मे बुद्धि होना स्वाभाविक तथा अनिवार्य है । 

(२) साप्ाजिक स्पाय--ग्रामीण ग्र्थ-व्यवस्था मे परिवतंन होने से साम।जिक 
समानता की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा | आजकल नीच ऊच ल्था जाति मेद- 
भाव हमारी ग्राम व्यवस्था को मुख्य विशेषता है । जब सभी वर्गों के लोग समान 
छूप स मिलकर का करेंगे और मजदूरी प्राप्त करेंगे तो भेदभाव अपने आप समाप्त 


हो जावेंगे । प्रजातन में सामाजिक समानता स्थापित करन को यह एक अच्छी 
योजना है । 
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(३) स्थिरता-सहकारो ग्राम प्रदघ सहकारी सेती की अ्रपेक्षा अधिक स्थायी 
और स्थिर होगा क्योकि एक वार भूमि का विलय हो जाने के वाद कोई भी सदस्य 
इससे अलग नही हो सकेगा । ग्राम प्रदध संस्था के निरंय समस्त ग्रामवरसिथों को प्रनि- 
वायें रूप से म'नदे होते हैं। इसमे यह प्रग्याली अधिक स्थिर तथा स्थाई ब्न जाती है। 

(४) क्राथिक समादता--सहका री ग्राम प्रदथ प्रणाली का लाभ यह होगा 
कि अधिक भूमि के सवारी, कम भूमि वाले क्सिन तथा भूमिहोत क्सिनों के बीच' 
आसमानता की खाई कम क्ञों जायेगी गौर आपसी सघप कौ कोई सभावना नही रहेगी 
इससे भूमि सबन्‍्धी अनेक समस्याएं सर्देव के लिये समाप्त हो सकती हैं । 

(५) व्यवहरिक महत्व - इस व्यवस्था का अन्तिम तथा सहसे बडा गुरद यह 
है कि प्न्य सभी प्रणालियों की अपक्षा ग्रधिक व्यवहारिक है । हमारा वास्तविक 
उद्देश्य यह है कि भूमि के जोतने वाले को भूमि का स्वामी होना चाहिये । इस 
उद्दँ रथ को पूत्ति के लिये यह सब से सुगम उप।य है | शेष कोई भी व्यवस्था इतनी 
सुगभता पूर्वक इस उद्देश्य की पूर्ति नही कर सकती | 

थोजना कमीशन ने अपने शब्दों में सहकारी ग्राप प्रबन्ध के लाभ का उल्लेख 
इस प्रकार किया है - 

* एक बार सहकारी ग्राम प्रवन्ध की स्थिति आ जने पर छओर ग्राम अर्थ 
व्यवस्था के ग्रन्तगंत पर्याप्त मात्रा म कार्य के अवसर उत्पत हो जाने पर भूमिके 
स्वामी तथा भूमि हीनो के दीच के अन्तर का महत्व कम हो जावेगा तब वास्तविक 

अन्तर विभिन्न कार्यकुदलता वाले मजदूरो का होगा जो विभिन्न कार्यों, कृपछ तथा 
गैर कृपक मे लगे हुये है। ग्राम समाज के साथन जो कृषि, व्यापार तथा ग्राम ६ 
डद्योयों से प्रास होंगे वे शधिकतम उत्पादन तथा रोडगार पे वृद्धि करने के हेतु 
प्रयोग हो सकेंगे जो ग्राम के ग्रन्दर तथा १रस्पर सहयोग से ग्राम के बाहर की क्रियाओं 
से हो सकेगा । इस प्रकार के ग्राम समाज का एक संगठित, साम्राजिक तथा झाथिक 
ढांचा होगा जो एक उत्पादन तथा व्यापारिक इकाई के रूप मे तहसील तथा जिले के 
आधिक जीवन से छुडा हुआ रहेगा । इस प्रकार एक ग्रामीण झर्थ व्यवन्या की कल्पना 
की गई है जिसमे कृषि उत्पादन ग्राम उद्योग कृषि बिक्रो और प्रामीश व्यापार ग्रादि 
का संगठन सहकारी समिति के रूप में होगा ॥” 


सहकारो ग्राम प्रबन्ध को हावियाँ 

हमने ग्रभी तक सहकारी ग्राम प्रबन्ध व्यवस्था के लाभो का उल्लेख किया 
है किन्तु इसकी कुछ हानिया भी है। सकती हैं जिन्हे दुर करने के लिये काफी साव- 
घानी झौर सोच विचार की आवश्यकता है । 

सबसे पहली बात तो यह है कि भारत जैसे देश मे इस प्रकार की क्रातिकारी 
योजना का लागू करत्त कोई सरल काये तही है | इसप जनता का पूरा सहयोग 
मिलना भी कठित है यद्यपि शिक्षा के प्रसार स॒ इस कठिनाई को दूर क्यांजा 
सकता है । 
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दूसरा तक यह है कि जो लोग स्ट्यं खेती नहीं करते वे भी सामूहिक परिश्रम 
के द्वारा प्राप्त हुये लाभ के भागीदार होगे क्योकि भूमि पर उनका स्वामित्व बना 
रहेगा केवल उन्हे मजदूरी के रूप में कुछ भी प्राप्त नही होगा । शेष बात वही रहेगी 
जो आज है अर्थात्‌ शहरो मे रहने वाले तथा स्वयं खेती न करने वाले भी भूमि के 
स्वामी बने रहेगे और भूमिहीन लोग केवल मजदूर मात्र ही रहेगे जैसे कि वे श्राज 
कल भी हैं । 

तीसरा तक यह है कि इस व्यवस्था के अपनाये जाने से भारी सख्या मे ग्रामीण 
जनसख्ण का भूमि के लिये कोई उपयोग नही रहेगा और ऐसे लोगो की समस्या 
हमारे सामने उत्पन्न हो जावेगी । 

इन सभी कठिनाइयों को ध्यान भे रखते हुये योजना भ्रायोग ने सिफारिश की 
है कि इस व्यवस्था को घीरे २ लागू करना चाहिये । इस व्यवस्था के लागू होने से 
जो समस्याएं उत्पन्न होगी उन्हे काफी सोच विचार के पश्चात्‌ दूर किया जा सकता 
है । ग्रामाण उद्योगों के विक स से बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। 

अन्त मे यह कहना झनुचित न होगा कि सहकारी ग्राम प्रवन्ध भारत के लिये 
संबसे उपयुक्त व्यवस्था है और इसे लागू करना परम प्रावश्यक तथा हितकर है। 


!॒ 


अध्याय 79 
सरकार की कृषि नोति 


भ्रइत ४३ --भारत घरकार क्री वर्तेम्ात कृषिअम्बन्धी नोति प्र अश्रकाश 
डालिए । 
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कृषि नौति का विकास 

भारत जेंसे देश मे जहा किसान ग्रशिक्षित एवं निधंत हैं कृषि के विकास के 
लिये राज का उत्तरदायित्व बढ जाता है! आ्राथिक विकास और प्रोथोगिक विकास 
के लिए तो राज्य प्रयत्नशील रहता ही है तो फिर कृषि उद्योग को भी सफल बनाये 
का उसका क्तव्य हो जाता है ॥ दुर्भाग्य कौ बात है कि १६१६ तक सरकार की नीति 
इस ओर बहुत उदासीनता की रही । ईस्ट इ (डिया कम्पनी ने तो कृषि उन्नति की ओर 
कुछ भी ध्यान दिया ही नही किन्तु जब शासन भ्रग्ने जी सरकार के आधीन आया तब 
बह भी तुरन्त इस ओर ध्यान न दे सकी क्योकि उसके सामने शासन को सुचारु रूप 
देने की समस्या क/फी जदिल थी। १६ वीं शताब्दी के प्रन्तिम एवं २० वो शताब्दी 
के प्रारम्भिक दिनों मे भारत म बडे अकाल पड जिनकी जाच करे के लिये १८८०, 
६७, १५०१ में श्रकाल कमरेशन की नियुक्ति की गई परन्तु सरकार ने उनके सुावों 
को मानने से इन्कार कर दिया। १६०३ में सिचाई कमीशन का भी कोई लाम नही 
हम्ा। १६०४ मे एंड भ्रखिल भारतीय कृषि समिति की नियुक्ति की गई जिसतते कुछ 
लाभ अवश्य हुआ । 

१६१६ के सविधान के अनुसार कृषि का समस्त वार्य प्रान्तीय सरकार के 
अन्तगत झा गया। अत्येक प्रान्त मरे एक कृषि सन्‍्त्री कौ नियुक्ति की गई । इसके बाद 
१६२६ में कृप कमीशन, (६२६ मे कृषि खोज की राजकीय समिति एवं १६३४ में 
कृषि विपणन सलाहकार की नियुक्ति व) गई। १६३७ के बाद प्रान्तो मे जनता की 
सरकार बनी जिसने अनेक ऋण सम्बन्धी कानून पास किए और यूद एवं ब्याज की 
अधिकतम मात्रा काबुन द"रा निश्चित की गई। 

ड्वितीय महायुद्ध ने कृषि की समस्या को सब के सामने रखा । भारत की 
जिदेशी खाज्ञान्नी पर दयनीय निर्भरता ने हम री सरकार में अभूतपूर्व स्कूर्ति उत्पन्न 
की और मुसीबत का सामना करने के लिये निश्चित प्रयत्त किया गया। दो व तक 
केन्द्रीय एवं राज्य सरकार ने ग्र।मीण विकास और उत्पादन वृद्धि को अनेक योजनामो 
का झ्रारम्भ कर दिया । उन प्रयज्नो से अदिक अमन उपजाम्रो ग्ान्‍दोलस एवं सभी 
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राज्यों मे जिश,ल सिंचाई योजना है । इसमे अधिक सफलता प्राप्त करने के हेतु 
9६५० में प्रधान मन्दरी जवाहरनाल नेहरू की अ्रध्यक्षता में भारत मे उपलब्ध प्राकृ- 
तिक साधवो व आशिक विक्रास के लिए एक योजना बनाने और योजता वो कार्पा 
न्वित करने की विधि बताने के लिए एक योजना आयोग की नियुक्ति को गई जिसने 
२०६८ करोड हण्ये. की पथय एजक्कर्णीय योजदा कदाई जिछम्े कृषि व्िक्राम्न तथा 
ग्रामोथान की योजनागप्रो को विशज्येप महत्व दिया गया था । 

वर्तमान नीति-ज्लेती की उन्नति करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों 
क कायें है। केन्द्रीय सरकार का काय तो केवल परस्पर सहयोग तथा समन्त्रय स्था 
पित्त करना है । नीचे प्रदेशीय कृषि विभाग के क्षेत्र मे और कार्यों का वर्णन किया 
जाता है । 

(१) कृषि शिक्षा--कृषि की उन्नति के लिए कृषि शिक्षा अत्यन्त श्रावश्यक 
है ! हमारे देश के किसान झनपढ है । निर्धनता, तिरक्षरता, ग्रन्ध विद्वान, धर्मान्धता, 
रूढिवादिता ग्रादि बुरी आदतो ने यहा के किसान को अदूरदर्शी अज्ञानी, काहिल एवं 
क्रमजोर बना दिया है । कृषि सम्बन्धी शिक्षा देने के लिए देश में कुछ विद्यालयों तथा 
अनुसन्धान केन्ठो की व्यवस्था की गई है। कृषि की उच्च शिक्षा व अनुसन्धान की 
मुचिघायें पूता कोयम्बतूर, नागपुर, कानपुर, इलाहाबाद, लुधियाना के कृषि महा« 
विद्यालयों तथा भारतीय क्पि अनुसन्धान सस्था नई दिव्ली, पुना कृषि सम्या प्रादि 
में पुर ज्ञान प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। 

परन्तु इस प्रकार की शिक्षा से कृूपको को कोई लाभ नही पहुँचा है। इसका 
मुख्य कारण यह है कि कृषि सम्बन्धी शिक्षा पाकर वह खेती नहीं करना चाहते वरन्‌ 
झहर में रहकर हौकरी करना चाहते है / इसरे कृषि सुशार के साधन यो बताये जाते 
है वह बहुत भहमे होते हैं। धन के प्रभाव से किसान पुर्णं लाभ नही उठा पाता। 
इसलिए यह आवश्यक है कि गाव के प्राइमरी स्वूलो मे कूपि को अनिवाय कर देना 
चाहिए और वहा सैद्धान्तिक्त शिक्षा के साथ साथ प्रेक्टीकल शिक्षा भी दी जानी 
चाहिए । 

उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विश्व विद्यालय स्थापित करने के लिए एक 
समिति की स्थापना की है । इसके भ्रतिरिक्त सरकार ने एक नई ग्रामीण शिक्षा योजना 
चालू की है। इससे कृषि सम्बन्धी सव भ्रकार की शिक्षा दी जाती है। इसके ग्रतिरिक्त 
भारत सरकार ने प्रत्येक राज्य म एक जनता महाविद्यालय स्यापित करने की भी 
रत दी है जिन्होंने देश वी कृषि शिक्षा को एक नया माड व बल व प्रेरणा प्रद न 
की है। 

पे (२) कृषि अनुसन्धान-- १६२६ मे इम्पीरियल कौसिल आफ एंग्रीकल्चरल 
रिपर्च की स्थापना की गई परन्तु अब इसका नाम इम्पीरियल की जगह भारतोय हो 
गया है। अलग अजय राज्यो मे कृषि विश्व विद्यालयों मे अनुसन्धान कार्य होए है 
जिसके लिए सरकार ब्राथिक सहायता प्रदान करती है। कृषि विभाग का कार्य है 


१७० ] आारतीय प्रज्ञास्त सरल अध्ययन 


वैज्ञानिक सुधारों और अनुसघान द्वारा किसानो को लाभ पहुचावा। इस दिद्ला मे 
आशात्तीत प्रगति एवं कार्य हो स्हा है और भविष्य भ धरवारी सहयोग के फ्लप्वह 
इस क्षेत्र में और भी अधिक प्रगति हो सकेगी । 

(३) प्रदर्शत भौर प्रच र-भारत मे अधिक्तर क्सिन अनपढ है। झत वह 
विसी बत्त फ्लो समभने से भ्रसमथ हैं । इसलिये उनको प्रदर्शन द्वारा शिक्षित किया जा 
सकता है और वह इस प्रणाली से सुगमता से समझ भी सकते है | इसील्ये सरकार 
अपने कर्मचारियों द्वारा फार्मों पर खेती करते की विधि ओर उसके परिणामों को 
चताती हैं। परन्तु इससे किसानी को विशेष लाभ नही हुआ क्योकि किसान फार्सो 
पर जाकर मशीनों श्रादि को देखना छज्ति नी समभते हैं क्योकि बह समभते हैं कि 
हम इनका प्रयाग करने मे भ्रसमर्थ है । आवश्यकता इस बात के है कि किसानों के 
छोटे छोटे खेतों पर हो बीज छोटे छोटे श्रीजारो अच्छी खाद आदि में परिवतर्ने 
करके प्रदर्शन किये जाए ।हमारी सरकार इसी तथ्य पर अधिक जोर दे रही है| 
कृषि के सुधारों की खोज को क्सान तक पहुँचाने का तरीका भी बडा गलत है 
ब्दीकि यह भखबारो ध्ादि में छपता है जो! क्सिन के लिये बकार है। भ्रत सब 
सूचनाओं को किसान तक पहुचाने के लिये फ्ल्मि श्निमा डामा गीत इच्चनर 
झादि बहुत उचित हैं और राज्य सरकारें अन॒वूल कृपि सबधो सूचनाम्रों को किसान 
के पास तक उपरोक्त प्रणाली से पहुँचाने मे प्रयत्नशील है । 

(४) फसल प्रतियोगिता--सरकार ने फसल को बढाने के ध्येय से फ्सल 
प्रतियोगिता प्रणालों ग्पनाई है। इससे क्सानो. एवं सरकार दोनों पक्षों को 
बहुत लाभ पहुचा है । देश व्यापी प्रतियोगिता में सबस्ले ज्यादा उत्पादन करने वाले 
को स कौर की ओर से कृषि पडित एव ५०००) का नकद इनाम देने की भी ध्यव 
स्था है। इसके अतिरिक्त भी गाद तहसील, जिले आदि मे भी इनामात का व्ति ण 
किया जाता है। भारत को गेहूं की पंदावार ५५४ पौड प्रांत एकड है। प्रतियोगिता 
द्वारा यह उत्पादन ५८०६ « पौंड तक वढाया जा सकता है| इसी से हम अनुमान लगा 
सकते हैं कि अ्रस्य वम्तुओ से भी इससे कितना लाभ हुआ है । 

इसके अतिरिकत सरकार ने जगह २ पर बीज मण्डार भी खोले है जहाँ से 
किसानो को उत्तम बी । मिलते है । कृषि सम्बन्धी यत के वितरण का भी समुचित 
प्र घ किया गया है ॥ सरकार कुछ किसानो को विदेश भेजती है एवं ग्राम सुधार 

योजना की प्रारम्भ किया है । इससे किसानों को वहुत लाभ पहुँचता है । 

पचवर्षाष योजनाओं में सरकार द्वारा ऋषि को प्रोत्साहन--भारत को राज 

तैतिक स्वतत्थ्क्ता तो प्राप्त हो गई है। उसके दाद सरकार ने आ्िक स्वत'जता प्राप्त 
करी के भी सफल प्रयास किये हैं। अठ स्व॒तत्रता के बाद योजवाए बनाई गई ॥ इत 
ओजनाओं का यह ध्येण है कि सभो चोजों में झीध्मता से परिवतन इस प्रकार हो 
जमे अर्थ व्यवस्था सनन्‍्तुलित और अविच्छिन्न रूप से अग्रसर हो ताकि सामुदायिक 
विकाप उत्तादन में वृद्धि और उचित वितरण का उद्देश्य पूरा ही सके ॥ 


> 
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पचवर्षीय योजनाशग्रो भे किसान की स्थिति को मजबूत करके कृषि उत्पादन वो बढाने 
॥ एयत्न किया गया है। 

प्रथम पत्रवर्षीय योजना से कृषि के लिए १८४ करोड रुपये की योजना 
बनाई गई जिसकी सहायता से सनू १६५५-५६ तक देश में ७६ १ लाख टन अन्न 
२० ६ लाख गाठे जूट, १२५ लाख गाठे कपास, ४ ० लाख दन तिलहन तथा ७० 
जाख टन गुड के लिए मन्ने के उत्पादन बढाने का लक्ष्य रखा था। द्वितीय योजना मे 
इसके लिये ५३८ करोड रुपये का आयोजना किया है। इन योजनाग्रो द्वारा कृपि की 
समस्याओ को सुगमता से हल किया जा रहा है ॥ 

पचवर्षीय योजना में कृषि सम्स्था को हल करन के लिये बहुमुखी विकास का 
प्रशन्ध किया गया है जिसमे अन्न उत्पादन के साथ २ पशु सुधार सहकारी अ न्दोलन 
का विकास डेरी फामिज्भ, भूमि सरक्षण, वनो का विकास, ग्रामीस्प पुननिर्माण कार्यों 
की भी प्रगति होगी । लेकिन इस प्रगति मे जो कठिनाई है वह है कृषक सहयोग, कुशल 
करमचारियों की कभी, आदि जो प्रगति में बाधा बनी हैं। किसान की समृद्धि एव 
ग्रामीण विकास के लिये इन कठिनाइयो को दूर करने से ही कृषि नियोजन मे उल्लेखनीय 
सफलता मिलकर कृषि का जीवन उन्नत हो सकता है। परन्तु सरकार इस समस्याश्रो 
को सुलभाने में सफल हो रही है । ति सदेह भारत सरकार प्रचवर्षीय योजनाम्रो द्वारा 
प्रत्येक हृष्टि कोण से नवीन जीवन प्रदान कर रहो है । योजनाप्ो एवं चरकार के 
कार्यों को सफल बनाने के लिये जनता के सहयोग की पूर्णो झावश्यकता है ॥ 


अध्याय 7५ 
सहकारी आन्दोलन 
प्रदत्त ४४ -- १६०४ से भ्र'ज तक के सहकारी श्रान्योलन के संक्षिप्त इतिहास 
पर प्रकाश डॉलिये ॥ (कचकत्ता ५६, पजाब ४०, ४५, इलाहाबाद ४२) 
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उत्तर--सहकारिता एक प्रकार का आथिक सगठत है जिससे एकाडी तथा 
शक्तिहीन व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलकर उन लाभो को प्राप्त करते है जो घनी 
एव शक्ति वालो को प्रास होते हैं । सड़कारिता का प्रभाव सामाजिक राजनीतिक 
भ्रौद्योगिक एवं शिक्षा आदि जीवन के सभी पक्षों पर पडता है। प्रश्घुनिक युग मे 
अधिक मध्यस्थो के श्रकोप से एव' पृ जीपतियों को नीतिण्गे से मिधत व्यक्तियों की 
स्थिति अधिक खराव हो गई है। आयिक्र क्षेत्र से मध्यस्थों को दूर करना सहकारिता 
का उद्देश्य है. एवं सहकारिता से निर्थन लोग अपनों उन्नति सुगमतां से कर सकते 
हैं। यदि मनुष्य के जीवन से सहकारिता की भावना को हटा दियः जाये तो संसार 
में सम्यता वा विनाश होकर ग्रातक अर्थात्‌ प्रकृति की सत्ता म्थापित हो जायेगी 
जिसमे शक्तिशाली मनुप्य ही जी सकेगा । सहकारिता के महत्व पर प्रकाश डालते 
हुए सैकलेगन कमेटी ने कहा था कि “सहकारिता का सिद्धांत एह है कि टोई विविक्त 
और छ्षक्तिहीन व्यक्ति दूसरे के योग एवं नैतिक विकास तथा पारम्परिक संहेयोग 
से अपनी सांसथ्यं के भ्रसुखार ऐसे भौतिक लाभ अथदा सुख प्राप्त कर सके जो 
घनाब्यों या सञ्यक्त लोगो को उपलब्ध है भौर अपने सहज गुरपे का रण हूप से 
विस्तार कर सकें । शक्तियों के सहयोग से भौतिक उन्नति होती है सम्मिलित कार्ये 
से आत्म विश्वास बढता है, एक इन शक्तियों की एक दूसरो पर प्रतिक्रिया के फ्ल- 
स्वरूप जीवन के उच्च और समुज्नठ स्तर की वास्‍्दविक सिद्धि को आज्ञा की जाती 
है जिसमे अधिक अच्छा व्यापार होगा, सुव्यवस्थित कृषि होगी तथा समृद्ध 
जीवन होगा / 

भारत में कृपकछो की धोचनीय दशा एवं कण पग्रस्तता के कारण सहकारिता 
का जन्म हुआ और इसका भारत के लिये बहुत अधिक महब है * 

१६०४ का सहकारी सांस समिति अधिनियम-- भारतीय सहकारिता मे 
इसका बहुत महत्व है। इस का का सुर्य ध्येय मित्र बता, हढय सेवा और 
किसानो, कारीगरों दथा सोमित साधन प्राप्त व्यवितयों से सहयोग की भावना 
को जागृत करनतप्था । इस कानूव से केवल उधार समितियों का दायित्व 
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ग्रसीमित था तथा ये ग्रामीण एवं नागरिव क्षेत्रों में होती थी। शहरी उधार 
समितियों की अपैक्षा ग्रामीण उधार सम्तितियों को अधिक महत्व प्रदान किया गया 
क्योकि यह अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूरा ओर आवश्यक थी । स्थानीय सरकार ने 
समितियों का तिरीक्षण करने व नियन्त्रण रखने वे लिए एक रजिस्टर नियुक्त 
किया था जो इन समितियों की पृणरूप स देख भाव करता था। 

१६०४ के भ्रविनियम को विशेषताये -- इस, झधितियम का सुख्य उद्देश्य 
सहकारी समितियों के माध्यम स कृषक शिल्पकार एवं सीमित साथनों के व्यक्तियों 
म 7रस्पर सहायता तथा बचत की भावना को जागृत करना । इसकी ग्रन्य विश्लेपताये 
बिम्तलिखित थी -- 

( ) एक ही गाँव या कस्बे के १० ग्रादमी मिलकर सहकारी समिति वी 
स्थापना कर सकते थे । २) सइस्यता के ग्राघार पर समितियों का विभाजन दो 
वर्मों में क्रिया गया यदि किसी समिति के ई सदस्य कृपक हैं तो ग्रामीण साख 
समिति (रिध्वा्िट8९॥ 799८) कहलायेगी और यदि इतने ही सदस्य नगर निवासी 
है तो वह नगर साख समिति (0600० 7996) कहलायेगी। (३) प्रात के 
रजिस्टार हारा समितियों का रजिस्टेशन किया जायेगा ॥झ्लोर यह रजिस्ट्रार सह- 
के री समितियों के संगठन एवं निराक्षण के लिए जिम्मेदार था । (४) ग्राम समिति 
के सदस्यो क्री देनदारी भ्रसामित श्रौर नगर समिति के सदस्पो की देतदारी सीगित 
होगी परनत्र इनकी इच्छानुसार प्रसीमित भी हो सकती है। (५) ग्रामीण साख समि- 
तियो के लाभ का वितरण सदस्यों मे न होकर सचित कोप में जमा कर दिया 
जायेगा । यदि कोप वी रकम वैधानिक राशि से अधिक हो जाये तो वह सदब्यों म 
बोनस के रूप मे बॉँट दी जायेगी । परन्तु शहरी समितियों के वापिक लाभ का है 
भाग कोप में रखकर शेष राशि को सदस्यो मे बाटने की व्यवस्था थी । (६) दो सदस्यों 
की जमातत प्राप्त हो जाने पर यह समिति किसी सदस्य का रुपया :धार दे सकेगी ॥ 
(७) सहकारी साख समितियों का निरीक्षण उसके हिसाव को जाच सरकार द्वारा 
नियुक्त अधिकारियों द्वारा नि शुल्क होगी । ८) सहकारी समितियों को आयकर 
रजिस्ट्री शुक्र और स्टाम्प कर से मुक्त रखने की सुवियाय दी गई । ६) कोई भी 
सदस्य समिति बे १०००) रुपए से अधिक के हिस्से नटो खरीद सकता और न उसे 
एक से अ्रधिक वोट देने का ही अधिकार प्राप्त होगा। (१०) एक समिति दूसरी 
समिति को बिना रजिस्ट्रार को सूचित किये या बिना आज्ञा प्राप्त किये रुपया उधार 
नही दे सकती थीं । 

इस कानून के पास जह्षोत ही सहकारी ऋणा समितियों की सख्या बढ़ने लगी 
क्योकि इनको पंधानिक्ता प्राप्त हुई श्रौर साथ हो साथ सरकारी बल भी जिससे सल- 
कारिता का विकास भली भाति हुआ | १६०६--०७ म समितियों की सरूषा ८४३ 
थी जब क्ि प्रगति के पत्र पर बढते २ इनकी झख्या १६११--११ भ 5६७७ हो गई 
थी । परन्तु इस कानुन से सहकारी साख समितियों को प्रधातता दी गई था जिसवे 
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अन्य क्षेत्रों में सहच्नारी समितियों का प्रभाव रहा । किसानो की भलाई के लिये वह 
झावइयक समझा जाये लगा कि उनको सभी तरह की सहकारी समितियां खोलने की 
क्षाजा ही $ इस सहकारी समितियों की क्रियाओं म अनेक दोप भो विद्यमान थे । 
दूसरी झर कातून का क्षेत्र सकूचित होने के कारस इ्वकी अधिक उन्नति न हो पाई! 
इन समस्‍्त दोषी को दूर करन के लिये एवं इसकी प्रगति के विए सामयिक रजिस्ट्रार 
सम्मेलके (रिट00ाएक्क ('००एचशक्काएट रह्छाप्राश्या5 (णाटिलजा८०) 
बुलाया गया झौर इस सम्मेलन न सरकार का ध्यान इन दापों को दर करने के लिए 
आकपित किया । अत: दोपो के विवारख के लिये १६ २ में दूसरा विधान स्वीकृत 
किया गया । 

सत्‌ १६१२ का कानून - *स कातून को पास करने का प्रछुख उदय यह 
था कि १६०४ के कानून में जो कमिया एव प्रुटियाँ रह गई थी उन्हें दूर किया जाय! 
इस कादून से सहकारिता को अधिक वल प्र त्त हुआ । इस नियम के सुझुप विज्येप- 
हाए यह थी -- १) सप्ख सतियों के अतिरिक्त गैर साख समितियों की स्थापया 
की भी व्यवस्था को गई जमे बीमा सर्टित, एड निर्माण समिति ग्रादि (२) निरीक्षण, 
अन्देपगा व पू जी बी पूर्ति के लिए सरकारी समिति सघानो (मि्तटए&(707 0 
(:6 ठकृशशाएट $02८6४6$) की रजिस्ट्री का ग्राथ्ोजतव किया गया जैसे (अर) 
प्राथमिक समित्रियों की सम्मेलित करते वाले सघ जिनका मुख्य कार्य समितियों पर 
नियन्त्रण रखना हो । (व) बेन्द्रीय वैक' । (स) प्रातीय बैक ५ (३) कसानो की झधि- 
क्ता बाली समितियों में अमीमित दायित्व कायम रखकर शेप सम्तितियों के लिये गाव 
उठ नगर का अतर मिटा दिया गया । (४) समस्त समितियी को झादेदा दिया गया 
कि वे श्रपने लाभ क चतुर्यात् सुरक्षित कोप में जमा करने के दाद झ्षेप लाभ का 
कुछ भाग जी लाम के १ प्रतिशत से अधिक न हा शिक्षा अथवा दान सस्वन्धी कार्यों 
पर व्यय कर सकतो हैं। (५) किसान को कूर्की के समय उसके सहकारी समितियों 
के हिस्से कुर्क नहीं क्रिय जा सकते | यदि एक क्रिसान पर समिति का पैसा चाहिये 
तगा भ्रम्य किसी व्यक्ति का भी तो पहले समिति का रुपया झदा होगा और बाद मे 
कसी दूसरे का । (५) अन्य समितियों के दायित्व के सम्बन्ध मं समितियों के सदस्यों 
को स्वतन्त्रता है। असीमित दायित्व वाली समिति झपने लाम का ह भाग सचित 
कौप में रखने के वाद प्रान्तीय सरकार की झनुमति से लाभ दें सकती है । 

१८१४ के श्रधिनियम से इस आन्दोलत के विकास कौ पर्याप्त वल मिला । 
इस विय्यद् में को हुई उन्तति के परीक्षण के तिये मैकलैंगन कमेटी बनाई गईं । 

मैकलेगन समिति १६१४--सत्कारी आन्दोलन उन्नति की और तो वढ ही 
रहा था परन्तु इस समिति की स्थापता का मुख्य ध्येय था सहरारो गनदीलन की 
घमति तथा आविक स्थिति सुदृढ है अथवा नही इस सम्बन्ध मे जाब कर उन्नति के 
लिये घ्िफारिशों पेश करना । इस समिति ने अपती रिपोर्ट १५१३ में दी ) इसने झपती 
फ्तपोर्ट मे आन्दालन को और अधिक सफलता प्रदान करने के छिपे मूलभूत एव 
मट्रूपूर्ण सिपारिश प्रदाव बी । इस रिपोर्ट का आज भी भारतीय सहकारिता के 
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इतिहास मे महत्वपूर्ण स्थात है ॥ परन्तु दुर्भाग्य से इसकी पेश की गई 'शिफारिशों को 
ठीक रोति से नहीं अपनाया गया | 
समिति ने सहकारो झ्ान्दोलन के निम्नलिखित दोषो पर प्रकाश डाला -२ 

(१) सहकारी साख समितियाँ ऋण देते समय कृषकों की झ्ावश्यकता का 
ध्यान नही रखती वरव्‌ अपने सगे सम्यन्धियों को ही लाभ पहुचाने का प्रय ने करती 
हैं । (२ इस आन्दोलन की प्रगति न होन का एक मुख्य कारण यह भी है कि ज॒ ता 
इन्हे सरकारी वेक ही समभती है एच सरकारी काय का एक भाग | (३) समिति के 
अधिकाश सदस्य ग्रनपढ़ होने के कारण सहकारी सम्रिति के सिद्ध न्तो से पुरातया 
अनभिन्न रहते हैं जिससे समित्यों का काय समुचित रूप स प्रगति नहीं कर पाता । 
(४) ऋण को वापिस लेने के लिये समिति सदस्य यथा सभव प्रभाषपूणं कायवाही 
नहीं करते । (५) सर्मा के सदस्य अधिकतर अपने स्वाथ का क ये ही करते है श्रौर 
बेनामी रुकको पर बहुत स्रा धन स्वय ही ले लेते है। उपरोक्त कमियों के कारण 
समिति का कार्य भली प्रकार नहीं हो पाता है। इस समिति ने सहकारिता के 
विकास के लिये निम्नलिखित सुराव पश्च किये हैं -- 

(१) सहकारिता की उत्रति के लिय जनता को सहकारिता के भिद्धास्तो एव 
उनके बारे म जानना ग्रति झ्रावश्यक है । सद यो का समुरचि चुनाव होना चाहिये 
तथा इनका प्रचार करर्य थी होना चाहिए । (२ साख देने से पहिले जमानत लेना 
अधि आवश्यक है । (८) रुपया केवल सदस्यों को ही उधार दिया जाये (४ ऋण 
उत्पादन कार्यों के लिये ही दिया जाय । (५) पर्याप्त राशि मे साचित कोष रखने की 
व्यवस्था एवं मितव्यता को प्रोत्साहुन देता चाहिए । (६) ऋण दिया हुआ घन 
अवधि के अत्दर ही दापिस लेते पर अधिक जोर दिया जाय । (७) प्र न्‍्तीय सहकारी 
बैको की स्थापना इनके ऊपर नियन्त्रण के लिये की जाये। (८) ऋण देने सम्बन्धी 
अन्तिम अधिकार पदाधिकारिया के अतिरिक्त सदस्यो को होना चाहिये । (६) लखा 
पुस्तकों की पूरी जाच हानी चाहिये। (१०) ईमानद री ही साख क, मूल प्राधार 
माना जाये 

१६१६ के सुधार कानून द्वारा उक्त सुझावों के श्राधार पर सहकारिता को 
प्रान्तीय विपय बना दिया गया। प्रान्तीय सरकारों ने इसको काफी सफ़ल बनाने के 
प्रयास किये ओर कुछ सरकारों ने तो कानूनों का भी निर्माण किया । १६१८-२० 
त्तक हमारे देश मे २८ हजार सहकारो समितिया थी। १६२४-२ में इनकी सख्या 
बढ़कर ५८ हजार और १६२६-३० में €४ हजार हो गई । नि सदेह सह#ारिता के 
प्रांतीय विषय होने से दस व के अन्दर ही यह प्रगति सराहनीय थी । 

१६२६- ४५ की भारी आ्िक मन्‍्दी के कारण सहकारी आन्दोलन को भारी 
हानि पहुंची क्योकि किसातो की झ्राथिक स्थिति बहुत विगड़ गई जिससे समितियों 
को रुपया वसूल करना कठिन हो गया । परल्तु युद्ध के समय तथा युद्ध के बाद इस 
आदोलन की सभी दिलज्लाओ्रो मे तीव्र उन्त्रति हुई। समितियों की सस्पा, सदस्य सख्या 
तथा उनमे जमा किये छाने ठाले घन में भो उल्लेखनीय वृद्धि हुई । 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सहकारी आन्दोलन --भारत को स्वतन्त्रता मिलने 
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के बाद वे काल में सहकारी आन्दोलन के क्षेत्र मे सबसे महत्वपूर्ण कदम १६५१ मे 
उठाया गया जब रिजर्व बँक ने एक निर्देशक समिति (०९४ ० /९0- 
0॥) की नियुक्ति की । भारत मे ग्रामीण साख के ढाके की विस्तारपूवक जाच की 
और उसमे सुधार के सुझाव पेश फिय्रे । इंस सम्मिति की रिपोर्ट १६४४ मे प्रकाशित 
हुईं। रिपोट में बताया गया है कि चैसे तो सहकारी आत्दोलन को प्रारम्त हुए ५० 
बएं हो छुके हैं विलतु फिर ग्रामीरा साख के क्षैद मे मह जन तथा साहुकार ग्रादि का 
ही बोल«्वला है । सहकारी सस्थाप्आ न केबल ३%, साख क्सानों को प्रदात किया” 
ज़ो केबल नाम भात्र के बरावर ही है. फ़िर भी समिति ने विचार प्रकट किया कि 
भारत में सहकारी आन्दोलन के विकास की सम्मावनाये बहुत अभ्रधिक है इसलिये 
इसकी सफलता के हेतु अनुकूल वातावरखा उत्पन्न होता क्षाहियि । इस्रके लिये श्षमिति 
ने सिम्वलिखित सुझाव दिए हैं -- 
(१) प्रत्येक स्‍तर पर सरकार सहकारी सम्थाओं से साभेदारी (98(86 
कधाराधा5गआए 80 3॥ ।९४८।$) करे । 
(२) साख को प्रन्य कार्यों विशेषकर फसल को बिक्ली तथा गोदाय में रखने 
आदि से सम्बन्धित कर दिया जावे । 
(३) आधार शिला के रूप भे प्रारम्भिक कृपि साख समितियों का बिक्रासत 
जिससे वे प्रात्म-दिर्भर इकाइया बन सकें ! 
(४ सन्त देश में श्रनात्र गोदामों की स्थापना जिससे किसमन अपनी फसल 
की विद्री उचित ढंग से कर सके । 
(५) सहकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था | 
(६) इम्पीरियल बेक का राष्ट्रीयकरण ताकि यह सहुकारी साख संध्याझो को 
सहायता प्रदान कर सके झौर उनके विकास में योग दे । 
सरकार ने उपरोक्त सुझावों को स्वीकार करते हुये निभ्व लिखित कदम उठाए!” 
(१) ६ जुलाई १६५४ को स्टेट बैंक आफ इडया की स्थापना गर्थात्‌ इस्पीरियल 
बैक का राष्ट्रीयकररस । १६५७ के अन्त वक बैक ने १५७ नई शाखाओं की स्थापना 
का जबकि इसका लक्ष्य ५ साल के भीतर ४०० नई झालाए स्थापित करने का है । 
(२) मई १६५४ हे रिजवं . बैक अ्रफ इण्डिया अधिनियस में सशोधन किया 
गया है जिसके श्रतुसार बैक न दो प्रमुख कोपों की स्थापना की जिनमे से प्रथम 
राष्ट्रीय कृषि ताज [दीघकालीन) कोष [४४००8 #क्ाएगररनों घरता 
(0798 [७7१० ०एशञथा075) | ता देसरा राष्ट्रीय कृषि साख (श्थिरीकरए) 
कोप [पिक्षाणा। /[छाण्णप्पाश (52208) हफ्ते] प्रथम कोर्ष 
> फुसदरी १६४६ में १० करोड रुपये स॒ स्थापित किया गया ओर प्रत्तिवर्ष उसमे ५ 
करोड झपये और जमा करने की व्यवस्था है. इस्त कीप के निम्नलिखित उह्ँ श्य है-- 
(प्र) राज्य सरकारों को दोधेकालीन क्ज देवा ताकि वे सहकारी से थाझो 
की पू जी में द्वामेद्री कर सके । 


सहकारी आदोलन | १७७ 


(व) मध्यम कालौन ( ]/८९ंप्रा॥ पुछ्याता ) हृषि साल की व्यवस्था 
करना 4॥ 

(स) केद्धीय भूमि बन्धक बेको को दीबेकालीन साख प्रदान करना । 

(द) केन्द्रीय भूमि बन्धक वैको के डिबेन्चर ([260शगए7८5) खरीदना । 

दूसरा कोप १६४५-५६ वर्ष के अन्त में १ करोड रुपए से स्थापित किया 
गया झौर १.५६-५ » मे उसमे १ करोड रुपया और जमा किया गया । इस कोष 
का उद्देश्य प्रान्तीय सहकारी वेको क्रो मध्यम कालीन साख प्रदान करना है ताकि 

>- सूखा तथा भ्रकाल की हालत मे वे अल्पकालीन साख को मध्यम कालीन साख में 


बदल सकें । 
(३) भारत सरकार ने ६ अगस्त १९५६ को राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा 


गोदाम बोई (ि्गभा0प्क 00-0एशक्वाए6 96ए९०फाशा। 2॥0 एधा6 
म्रणाशा९ छे0970) की स्थापना की श्र इसी के साथ र२ मार्च १६४५७ को 
न्द्रीय भोदाम निगम (७0॥9) फ़्या८ ॥0एशा8 एणए0कांणा) की 


स्थापना की । 
(४) सहकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिये एक 


सहक री प्रशिक्षण की केन्द्रीय समिति (शाप (0९6 0ि (०- 
0.9878(५९ 07772) बचाई गई है । इस कमेटी की योजना के अनुसार उच्च 
अधिकारियों के प्रशिक्षण का वेन्द्र पूना मे स्थापित क्या गया है। मध्यम श्रेणी के 
कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये ४ क्षेत्रीय केन्द्र तथा ८ केन्द्र सामुदायिक विकास 
खण्डों के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये स्थापित क्ये ग्रये है । 
इस प्रकार भारत में सहकारी श्रान्दोलन के विकास में रिज बेक एक 
महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। अनुमान लगाया गया है कि देश में ८८३ करोड़ 
ब्यक्ति अर्थात्‌ २२ ६९% जनसख्या सहकारी आदोलन में सम्मिलित करली गई है । 
प्रइन ४५- भारत मे सहकारी आन्दोलन की रूप-रेखा तथा संगठन को विदे+ 


चना कोजिये | (राजपूताना ५३, ५६) 
एडफ भंघ पर गरह्ठ०्णंस्बपं०० गाते ऑशप्लफाल ० एल 00-०फुराबधंएल 
०ए९७७९०४ 7 ॥0048 (क०)7४/६४० ०3, 66) 


उत्तर भारत मे पाई जाने वाली सहकारी धमितियों को मुझुय रूप से दो 
भागों में बाटा जा सकता है अर्थात्‌ प्राथमिक समितिया तथा ह्वितीय श्रेणी को 
समितिया । प्राथमिक समितिया प्रत्यक्ष रूप से अपने सदस्यो से व्यवहार करती हैं 
जबकि हितीय श्रणगी की समितिया जिरममे सत्कारी सघ केन्द्रीय सटकारी डैक तथा 
प्रारोय तथा सहकारा बैक शामिल हैं, प्राथमिक समितियों से व्यवहार करते है और 
उन्हें सहायता देते हैं। प्राथमिक समितियों को भी दो श्रण्पिय्रों मे बादा गया है भ्र्थात्‌ 
सं ख समतिया तथा गैर-साख समितियाँ॥ साख समित्तिया भी दो प्रकार की होती 
हैं --भ्र्थात्‌ कृषक साख सममित्िया और गैर कृषक साख समितियाँ | इसी प्रकार गैर 
साख समितिया भी कृपक और गैर कृषक दो श्रेणियों मे बाँटो गई है ॥ निम्नलिखित 
रेखाचित्र से सहकारी आदोलन के सगठन तथा सहा रूप रेखा का ज्ञान हो सकता है - 


([ए5 गशुणशुखज-प०१) 


( थ्ण्याजणहर्) 
;€ 25 खडे 
| | 
से यथा 2 जन बट बलल 
(ष्गायाज8 प्र प्र0)ए) (एगा॥9789) 
ध्या न हम 
। 
ग-ड. 
॥ 
(अप्ण्ठ [णुणा4००) (जण्ण्ध् 50) (एणएा)). धफ़म)-०य) (॥793) 
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सहकारी आन्दोलन [१७६ 


प्रारस्भिक कृषि साख समितियां -- हम जानते है कि भारत मे सहकारी 
आन्दोलन का श्रीगणेश किसानो की साख सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूत्ति के लिए 
किया गया था। झ्रग्ज भो कृषि साख समिति भारतीय सहकारी झान्दोचन को प्रायार 
शिला है हालाकि गैर साख समितियों के क्षेत्र मे भी काफी प्रगति हुई है। १६५५ के 
अन्त में कुल साख समितियों को ७८ ८ प्रतिशत सख्या कृषि साख सम्तियों की थी ।॥ 
कृषि साख समितिया केवल एक उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। भ्र्यात अपने किसान 
सदस्यों को कम ब्याज की दर पर ऋण प्रदान करती हैं | यद्यवि शाही कृषि कमीशन 
ने इसी प्रकार की समितियों को भारत के लिए उचित समभा था किन्तु सहकारी 
नियोजन कमेटी ((0-00&:20ए8 ?]40778) ने प्राथमिक कृषि साख समितियों 
के स्थान पर बहुठदुदेशीय सहकारी समितियों की सिफारिश की है जिनका उल्लेख 
हम झागे करेंगे । 
कृषि गेर साख समितियाँ-प्धपि मारत मे सहकारी आन्दोलन साख आन्दोनन 
के रूप में प्रारम्म हुमा कितु दूसरे महायुद्ध तथा उसके बाद के वर्षों मे कृषि गैर साख 
समितियों की सख्या में भी समुचित वृद्धि हुई है। १६५४-५५ में मारत में कृपि- 
ग्रर साख समितियों की सख्या ३०१६७ थी। कृषि ग्‌र साख समितियों में निम्न 
लिखित प्रकार की समितिया विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं ॥ 
(१) देहात सुघार समिति (36067 ॥शा॥8 500०6४४७) 
(२) उत्तम कृपि समिति (9606४ एब्यया॑ंग8 50एं०७४४४) 
(३) चकबन्दी समिति (0798ण602ा०णा ० ॥09)ए5 
80णं6४६८5) 
(४) सिंचाई समिति (ग्राएआंणा $00606५) 
(५) पछु पालन समिति (08(॥8 छ7९९०0078 800० ं४४६७) 
(६) दुग्धशाला समिति (00ए५४ 5006॥/65) 
(७) सहकारी कृपि समित्ति ((0-0ए68076 एक्षाया।8 50 ००४४) 


(८) सहकारी विक्नी समिति ((०-०कृधक्राए&८. ७३68 
802ंशा ८५४) 


(६) सहकारी बीमा समिति (९०-०एुशाभाए8८. प्राइप्र्याए८ 
95०2ंला८$) 

उपरोक्त सभी प्रकार की समितिया ग्रामीण क्षेत्रों मे साख को छोड कर 
किसावों को अन्य प्रकार की आवश्यकता को सहकारिता के आधार पर पूरा करती 
हैं। इनमे से सहकारो बिक्री सीमीतयों को विशेष सफलता मली है । 

गेर कृषि साख सम्तितिया-- गैर कृषि साख समितिया नगर समितियो(ए॥- 
9 502८6/68) का दूसरा नाम है। इन समितियों की स्थापना से कर आम- 
दनी बौले लोगो तथा मजदूरो इत्यादि को सहायता होतो है । जरूरतमन्द लोग इस 
प्रकार की समितिया बना सकते हैं जिनसे उन्हे व्यक्तिगत जमानत तथा निजी सपत्ति 
की जमानत पर ऋण प्राप्त होते हैं । द्वितीय महायुद्ध तथा उससे उत्पन होने वाले 


श्ष्ण भारतीय अर्थशास्त्र सरल अ्रध्ययन 


नगर साख झ्रान्दोलत को विशज्ञप प्रोत्साहन दिया है॥ १६५४-५५ मे भारत भे 
इस प्रकार की € ३४३ समितिया थी जिनकी सःस्य सरयवा र८ लाख से ऊप८ थी 
तथा जिनकी क्रियापीस पू जी 5 करोड से भी अधिक थी । 
गैर क्ुंपि गैर साख समतिया- गैर हृपि गैर साख सशगितियाँ हमारे नगर 
जीवन की उन सभी स स्थाझो का समाधान कर सकती हैं तो बह्तुओं के उत्पादन 
प्रितरण मकाना के निर्माण ग्रादि से सम्बन्ध रखती हैं। गैर कृषि गैर साख समितियों 
में निम्नलिखित प्रकार की समितिया विशज्येप महत्व रखती है । 
(१) सहकारी उपभोक्ता भण्डार ((००-०कृशावआ, 6 (टाइप्रपराएः 
80ण९2(65) 
(२) ब्रौद्योगिक सहकारी समितिया ( वत0574 (0 07८४॥५९ 
45) सहकारी गृह निर्माण समितियों ((० 076007ए९ फ्०्रशा॥ 
80८६725) 
सहकारी उपभोक्ता आन्दोलन को दूसरे महायुद्ध के दिवों में विशेष प्रोत्साहन 
पिला क्योंकि ग्रावश्यक बस्तुप्रो के वितरण पर सरकार को नियस्त्रगा करना पडा 
और जनता को चोर बाजारी तथा असुविधा से बचाने के लिए प्रत्येक नगर तथा 
मोहल्ले म सहकारी उपभोक्‍त। भण्डार स्थाण्ति किये गये। ओऔद्योगिक सहदारी 
समित्तिप्रो का विकास मुख्य रूप से हैण्डलुम मे हुआ है। १८५४ के अन्त तक भा त॑ 
में ६४२०० जुलाहे इस प्रकार का समितियों के सदस्य वन चुके थ्रे । पाकित्तात स 
प्राये हुए शरणाथियो को बसाने के लिए बहुत से ग्रोौद्योगिक सहकारी समितियाँ की 
स्थापना की गई है। दूसरी पचरवर्षीय योजना मे कई चीती की सिलें सहकाटी आधार 
पर स्थापित की जाये गी । जहा तक सहकारी गृह विर्मारण समितिया का प्रश्त है 
पिछले तीन चार वर्षो मे इन्होने उल्लेखचीय गति की है। जिसका मुस्य कारण यह 
है कि सरकार कम झ्रामदनी वाल लोगो को मकान बनाने के लिए सहकारी गृह 
निर्माण समितियों के साध्यम से ऋण देती है । ऐसी झ्राशा की चाती है कि भविष्य 
में इस प्रकार की समितिया और प्रगति करेगी । 
द्वितीय भ्रेस्पो की सांख समितियाँ 
[5000089#छप 80टाप्टापए9 
द्ित्तीय श्रेणी को सहकारी समितिया वह होती है जो प्राथमिक समितियों के 
सगठन के रूप में स्थापित की जाती है और उनका निरीक्षण करदो हैं तथा उन्हे 
आ्राधिक सहायता देती हैं । यह तीन प्रकार की होती हैं-- 

(१) सहकारी सघ ((:0 0फएथशाए8४ एगाणा) -यूनियन एक 
प्रकार से समितियों के सघ या फडरेशवन होते है जो एक निड्चित सीमा के अन्दर ही 
काय करते हैं । इनका प्रवन्ध सदस्य समितियों के प्रतिनिधित्द कौ एक कमेटी द्वारा 
होता है। ये यूनियद केन्द्रीय वित्तीय सच्यायों तथा प्रारम्मिक सस्‍्याओं के बीच में एक 

का काय करते हैं। इनवा मुख्य काथ प्रारम्भिक सस्थाओ की देखभाल करना 


रहता है। सघ प्राय तोन प्रकार के होते हैं -- 


सउकारी आन्दोलन [. १५१ 


(१) संरक्षित संघ (5परवा्ार्ल॑ंप्रष्ट ऐगंणा5)--च्े संघ सदस्य समि- 
तियो को केन्द्रीय बैक से ऋणगणा दिलाते हैं और उनके लिए वचन बद्ध होते हैं । 

(२) निरीक्षक संघ (507८एंआ॥९ (0$)--इन सघो का कार्य है 
सदस्य समितियों का निरीक्षण करना एवं पथ प्रदर्शन करना । इसके झतिरिवंत यहे 
और भी अनेक कार्य करते हैं जैसे सहकारिता के निरीक्षण व सदस्पो की शिक्षा श्रौर 
विक्रय तथा पृति के कार्यों मे सहयोग देन, । आ्राथिक आवशस्यकताश्रों तथा साख का 
सम्पत्ति के विवरण के आधार पर झ्नुमान लगाना । प्राथमिक समितियों तथा उच्च 
समितियों में सम्बन्ध स्थापित करना इत्यादि । परन्तु आधुनिक समय में यह संघ भी 
भली प्रकार कार्य नहीं कर पा रहे हैं । 

(३) साहुकारी संघ (छ07078 ए॥0॥)--ये सघ दोनो प्रकार ॥ कार्य 
प्र्थात्‌ ऋण का संरक्षण व सदस्य समितियों का निरीक्षण ग्रादि का कार्य करते है । 
भारत मे इस प्रकार के सघो की बहुत कमी है । 

(४) केन्द्रोप बेक (()९॥ए४ 837६)--१६१ के पूर्व के ग्रधिनियम में 
यह आज्ञा को जाती थी कि समितिश्रों के सदस्यों द्वारा काफी घन एकत्र हो ज एगा 
और इस प्रकार हमारी पूंजी की समस्या पूर्णातया हल हो जाएंगी परन्तु यह झाशा 
पूरी न हो सकी । १६१२ के भहकारी समेति अधिनियम द्वारा केद्धीय बंको का 
सगठत प्रारम्भ हुआ । यह बेक प्राथमिक समितियों को प्राथिक सहायता के साथ २ 
समिति की कार्यशोल भू जी को संतुलित करने का भी काय करते हैं। यह बैक जिलो 
को उगाहते हैं, चैक भुनाने का कार्य करते हैं अमानत स्वीकार करते हैं. भर कुछ 
राज्यो मे अचल पू जी के विरुद्ध व्यक्तियों को ऋण भी देते हैं। केन्द्रीय बैक भी दो 
प्रकार के होते हैं-- 

(१) छुद्ध बंक (?7एप6 (टा।थं 387/)--ऐसे सेन्ट्रल बैंक जिनको 
सदस्य केवल समिति ही हो सकती है जिन्ह बेक्गि यूनियन भी कहा जा सकता है। 
इनकी नीति का निर्धारएः व प्रवध सदर कुछ सहकारी समितियों द्वारा हो 

ता है। 
तह (२) मिश्चित बंक ((7८० (7९०(७४। 890/( --इस प्रकार के बंको के 
सद्गस्य समितियों एवं व्यक्ति दोनो ही हो सकते है। इस प्रकार के वैको को अधिक धन 
भी प्राप्त हो जाता है और अनुभवी व्यापारियों मे थ मध्यम वर्म के सदस्यो की सलाह 
भी आसानी से प्राप्त हो जाती है । 

केन्द्रीय बेक के सभी सदस्यों को साधारण सभा होती है जो सचालक मडल 
के सदस्यों. को चूनती है । प्रत्येक मनुष्य. को एक बोट का ग्रखिकार फ्प्टिल, है ५ 
सचालक एव कार्यकारिणी को चछुनता है। बेक को आय की जाच सरकारी एडीटर्से 
द्वारा की जाती है तथा निरीक्षण रजिस्टार और सहकारी कर्मचारियों द्वारा किया 


जाता है । 
गत वर्षों मे केन्द्रीय बेको की झाथिक स्थिति मे काफी उन्नति हुई है। बैंकों की 
डिपोजिट तथा कार्येशील पू जी मे काफा वृद्धि हुई है। इस छात को क पी प्रोत्साहन 


श्र] मारतोय अर्येश्याम्त्र : सरल अध्ययन 


दिया गया है कि वैयक्तिक सदस्यता का श्रन्त कर समिति के सदस्यों को बढाया जाए। 
केन्द्रीय बैंक ने कुछ गैर साथ सम्बन्धी कार्य को भी प्रोत्साहन दिया । 

प्रान्तीय बेक (िएशाश८ंत्वी छे475) --इस वेक को सहकारी सगठन मे 
सबसे उच्चतम स्थान प्राप्त है । यह केन्द्रीय बेंको के लिए वही कार्य करता है जो 
केन्द्रीय बैंक प्राथमिक समितियों के लिए करता है। इसकी सदस्यता [पजाब एवं 
बज्भाल को छोटकर) सहकारी समितिया व॒ व्यक्ति दोनो ही भाप्त कर सकते हैं । 
प्राल्लीय बैंक बेन्द्रीय वैको को ग्रायिक व्यवस्था व कार्य सचालनत दोनों की व्यवस्था 
करता है। प्रायमिक समितियों से इन वेको का सीया सम्बन्ध नहीं होता वरन्‌ केद्बीय 
बैंको से सम्बन्ध होता है लेकिन केन्द्रीय वेको के जमाव पर इनका सीधा सम्बन्ध होता 
है | यद बैंक रिजव बैंक से ऋण लेकर केन्द्रीय वेक्ो व प्राथमिक साख समितियों को 
ऋण देते हैं. फिर व्यक्तिगत ऋस्य प्राप्त होता है। केन्द्रीय वेंकों पर इनका कोई 
नियन्त्रण नहीं होदा ॥ 

इस स्वोपरि वैक के सचालन में सहकारी सस्याप्रो क ही प्रमुख भाग होता 
है । धरव्‌ व्यक्तिगत हिस्सेदार भी सचालक मण्डल में होते हैं। इन बैंको की कार्य शील 
पू जी का निर्मास हिस्से की पू जी, सदस्य वैको से झुल्क, धहरी व ग्रामीस्प समितियों 
से प्राप्त जण के रुप में घन तथा और दूसरे के अग्रिम ऋण से होता है| 

गत वर्षों में भारत में प्राल्तीय बैंको ने विशेष 4गति की है ॥ इनकी कार्यशील 
पू'जी भे काफी वृद्धि हुई । इस वृद्धि के होन का मुख्य कारण डिपोजिट्स की अधिकता 
है। बेक्यि कार्रो के अतिरिक्‍त उन्होने सहकारिता के अझन्ग कार्यों में भी काफी 
सहयोग प्रदान किया है जैसे उन्होने कतिपय सहकारी सघो को मिलाकर उन्हे पूँजी की 
सहायता देकर, कन्ट्रोल की वस्तुएं वेचते से जिससे चोर वाजारी को प्रोत्साहन न मिले 
सहायता प्रदान की है । कुछ लोगे का यह भी सुभाव है कि श्रान्तोय बैंको को महाजनी 
बेकिंग में अपनी झ्धिक शक्ति लगाने बी श्रपेक्षा उन्हे सहकारिता की दिल्ला में हो 
अधिक कार्य करना चाहिए । 

प्रश्न ४६---भारत से सहकारी आन्दोलच की सफलताओं का सूल्याक्तन 


कीजिए । (कलकत्ता २८; ५४; ३६; पजाब ३ रे, ४८) 
अयबा 

भारत में - हारी प्राग्दोलन किसानों के लिए कहा तक सहायक सिद्ध हु 

है? (झागरा १६४७) 
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उत्तर-- भारतीय सहकारी आन्दोलन प्रारम्म से ही विवाद का विषय रहा 
है. सहकारिता के विश्येपक्ें व तथा सरकार द्वारा नियुक्त क्मेटियो तथा कमीशनों 


सहकारी अ'न्दोलन |. वर 


ने सहकारी भ्रादोनत के अनेक दोपो का उल्लेख किया तथा इसकी उदच्नति के सुझाव 
दिये मैं । य्याप सहकारी आदोलन में अतक दोप पाये जाते हैं प्रौर इनकी प्रगति 
भी मद रही है किन्तु सहकारी आदोलन से भारत को विशज्येप लाभ भी प्राप्त हुये जो 
निम्नलिखित हैं *-- 

(१) सहकारी साख समितियों की स्थायना से पूर्व किसानों को महाजन से 
प्राप्त होने वाले कर्जों पर बहत अधिक ब्याज देना परता था। सहवारी ग्ान्दोलन से 
ग्रामीण क्षेत्रों मे प्रचलित ब्याज की दर में सामान्य रूप से कमी हो गई है $ 

(२) सहकारी आादोलन से हमारे ग्रामीण जनो में धन बचाने की भावना को 
प्रोत्साहन मिला है। उनमे पू जी की भावना उदय होने लगी है । 

(३) भारत ज॑से निधन तथा क्ृपि प्रधान देश के लिये सहकारी भ्रादोलन 
एक वरदान सिद्ध हो रहा है । इससे लोगों के नेतिक हृष्टिकोश में ब्यापक परिवर्तन 
हुम्ना है । 

भारत में सहकारी झ्रान्दोलन की सफलता- स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद के 
काल मे देश मे सहकारी श्रान्दोलन का प्रत्येक दिज्ञा मे विस्तार हुआ है | हमारी 
राष्ट्रीय सरकार की नीति यह है कि भारत को समस्त झाथिक समध्याझ्रो को यथा 
सभव सहकारिता के आघार पर ही सुलमाया जाये तो अधिक हितकर होगा । इसी 
उद्देश्य को ध्यान मे रख कर प्रथम तथा द्वित्तीय पचदर्षीय योजनाओं मे सहकारिता 
के विकास पर विशेष ल दिया जा रहा है सहकारी आन्दोलन की सफलता का कुछ 
अनुमान निम्नलिखित तालिका से लगाया जा सकता है -- 
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(४0) मिड व्यक्तियों से श्द्डड १८ १क०२ ३७८ 
(ड) भूमि बश्क बेंकी तथा समितियों 

से कर्जे -- 

(7) डिबेस्चर छएह्श्३ेड १५०२०० 

(7) अन्य साधन दरेड४ ३ १२३१७१५४ 


सहकारी आऑँदोलन के विस्तार से केवल समितियों की सख्या तथा सदस्यो 
की संख्या मे भी वृद्धि नही हुई है वरन्‌ इससे देश वासियों झो ग्रतेक प्रकार के ला 
भी प्राप्त हुए हैं । यह लाभ ही सहकारी आदोलत की वास्तविक सफलता है ' इ्हे 
हम चार श्रेणियों भे बाट सकते है: -- 

(३) ज्ञाथिक लाभ-जैसा कि हम ऊपर वता चुके है सहकारी साख समि- 
तिथो दी स्थापता से किसानों को कम बव्योज की दर पर उत्पादन कार्यों के लिए 
ऋण प्राप्त होने लगा है । यह एक महत्वपूर्ण आ्राथिक लाभ है जिसका किसानों की 
आर्थिक दशा पर गहरा प्रभाव पडा है। इससे महाजनों को अब सनमानी करने का 
अवसर नहीं मिलता । उनके ब्राचरण मे नर्मी ग्रा गई है और इस प्रकार अब भारतीय 
विसान को प्रति वर्ष करोड़ों रुपये को बचत होतो है। सहकारी ग्रादोलन से क्षिप्तानो 
को केवल साख के क्षेत्र मे ही लाभ नहीं हुआ है वरद्‌ कृषि पदार्थों की बिक्रो, बीज 
तथा खाद को त्राप्त करने म॒ तथा प्रव्य क्षेत्रो मे भी झ्राथिक लाभ प्राप्त हमे हैं । 
सहकारी ग्रादोलत से अब सहकारी खेती तथा सहकारी ग्राम प्रबन्ध के साकार होने 
वी आशा बनने लगी है। केवल किसानो को ही नहीं बरव छोटे कारीगरो, श्रमिकों 
तथा उपभोक्ताप्रों को भी सहकारी आदोलन से विशेष झाधिक लाभ प्राप्त हुए हैं। 
कम अ्रमदनी वाले व्यक्तियों की अ ने निजी भवव निर्माण के कार्य मे सहकारी 
प्रांदोलन से विशेष सहायता मिली है । 

कुछ क्षेत्री मे सहकारी आदोलन ने आश्चयंजनक सफलता प्राप्त की है ! देश 
के विभाजन के पश्चात्‌ लाखो लोग बेघर होकर भारत आय थे। उनको ज्ञसाने का 
भार (मारी सरकार को उठाना पडा। सरकार ने बजर भूमि को छेती यीग्य बनाकर 
इन लोगों को बसाया झ्लौर सहकारिता के आधार पर उन्हे कार्य करने की प्रेरणा दी | 
यही बांत छोटे तथा क्ुटीर उद्योगो के सबंध भे हुई। सरकार वे शरणार्थी भाइयों को 
सहुकारी समितियों के ₹प मे घन तथा कच्चा माल देकर उद्योग धन्धे स्थापित करने 
में सहायवा दी है । अाज देश मे इस प्रकार की अनेक समितियां सफलतापूर्वक कार्य 
कर रही है । 

(०0), नै.लिग. लाअ:-- इुकारी आँदोलज, केवल, एड आशिक ध्रादोजन, दी नही 
है. यह नैतिक आँदोलन भी है और इससे देशवासियों को नैतिक लाभ भी प्राप्त होते 
हैँ. । भारतीय सहकारी आ्राँंदोलन ने ग्रामीश जनता मे आत्म विश्व स॒ तथा भाई-- 
चारे की भावना को प्रोत्साहन दिया है। ब्यक्तिगत स्वार्थ से हम अपनी समस्याश्रों 
को हल नही कर सकते । हमें दूसरो के सहयोग की ग्र/वश्यकता प्रश्ती है। सबका 
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भला हमारा भला है और हमारे भले में सबका भला है। यह सिद्धान्त सहकारिता 
कया आधार है । हमारी ग्रामीण जनता से मुकदमेबाजी, झराव की लत, फिडूल खर्ची 
तथा जुए झादि की बुरी आदतें पाई जाती थी' जिससे उनकी आ्राथिक देशा तो 
खराब थी ढी साथ ही उनका नैविक पतन भी हो ग्रवा था। एक अच्छी शहकारों 
समिति की स्थापना से यह बातें दूर हो जाती है। मुकब्मेबाजी के स्वात पर 
पच फैसले से श्रापस्तौ क्रगडो का निपटारा होने लगता है और लोग एक शुद्ध सादा 
तथा सहयोग का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। सर मैलकम डालिज्भ ने कहा है 
कि “एक प्रच्छी समिति में मुकदमेशाजी फिजुल खची', नशे की आदत तथा जुए की 
लत प्रब कगगी पर है श्रौर इसके स्थान पर उद्योग, आत्म विश्वास, ईमानदारी, शिक्षा 
तथा पंच लिणंय समितिया, बचत, झात्म सहायता तथा परस्पर सहायता की भावना 
पाई जाती है ।” 

(३)सामाजिक लाभ--सहवारी आदोलन से प्राप्त होने वाले सामाजिक लाभ 
भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि झ्राधिक तथा न॑तिक लाभ | कृषि साख समितियों 
मे प्रसीमित उत्तरदायित्व (गता॥८्त [80॥9) की व्यवस्था के कारण 
सदस्य अपने उत्तरदायित्व को रुमभने का प्रयत्त करते हैं और समिति की कार्य 
विधि पर पूरा ध्यान रखते हैं। इससे एक प्रकार की सामाजिक चेतना उत्पन्त 
होती है भौर बहुत सी सामाजिक कुप्रथाए कम हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त 
सहकारी समितिया ग्राम जीवन के: विकास तथा सुधार के लिये भी महत्वपूर्ण कार्य 
करती हैं । उनके वाधिक लाभ का कुछ प्रश्ञ प्रतिवर्ष सामाजिक हिंत की योजनाप्रो 
पर व्यय किया जाता है जैसे सावेजनिकर कुग्रों का निर्माण, ग्राव की नालियो की 
व्यवस्था सार्वजनिक मनोरजन का अवन्ध तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान 
करना इत्यादि । वास्तविकता तो यह है कि हमारी सामाजिक तथा आ्रथिक समस्याझो 
का वास्तविक हल केवल सहकारी आदोलन के द्वारा ही हो. सकता है श्र इसका 
प्रत्यक्ष प्रमारप हमे अजब चक की सफलताग्रों से मिल सकता है । 

(४) शिक्षा सस्बन्धी लाभ--सहकारी समिति की सदस्यता से सदस्थो को 
शिक्षा सबन्धी लाभ भी होते है । वे बहुत सी दई बातें सीख जाते हैं। एक विद्वान का 
मत है कि एक अच्छी सहकारी समिति की सदस्यता शिक्षा का एक अच्छा साधन 
है । सहकारी समिति भ्रजाठन्त्रीय कार्य प्रणाली की प्रारम्भिक पाठशाला है। यहा 
सदस्यों को व्यापारिक पद्धति का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है और उनमे उत्तर- 
दायित्व को सभालने तथ) संगठन करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। सहकारी 
आन्दोलन का जितना आर्म्रिक्त बया ब्राम्ाजिक मह-व है उसके कही ज्यादा शिक्षा 
सबन्धी महत्व है। विशेषकर भारत जैसे देश में जहा की भ्रधिकाय्न जनता ग्रामों में 

हती है त्तथा अशिक्षा तथा अ्रज्ञानता से पीडित है ॥ 

निष्कधं--उपरोक्त विवेचन मे सहकारी आन्दोलन की जिन सफलताप्रों का 
उल्लख किया गया है । उनमें से आथिक लाभ इतने अधिक नही हैं जितने प्रनाधिक 
जाभ हैं। इन सफलताओ का सही अनुमान लगाता कठिन है। इतका एक प्रमुख 
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कारण यह है कि यह लाभ केवल उन सहकारी समितियों के सदस्यों को प्राप्त होते 
हैं जो आ्रादशं समितियां हैं और इस प्रकार की समितियों की ससया बटत कम है। 
अधिकतर समितियों में श्रापप्ती भयडे, पक्षपात,तथा जाति भेदभाव टो देखने को मिलता 
है। अधिकाश लोग सहकारिता के सही छर्थ को भी नटी समझते । 
भारत में सहकारी भ्रानदोलन की सफलता का अनुमान इस बात से भी लगाया 
जा सकता है कि यह प्रन्दोलन मुरय त्प से किसानो की साख सम्बन्धी आवश्यक्रत्ताशो 
को पुरा करने के लिए चालू किया गया था किस्तु ग्रभी तक इसका विस्तार सम्पूर्ण 
ग्रामीण जनता में चही हो सका है । अमी तक ग्रामीण जनता का २ प्रतिशत भाग 
ही सहकारी समितियों की सदस्यता ग्रहस्य कर सक्ा है और यह सहकारी साख समि- 
तियाँ किसानों की केवल ३ प्रतिशत साख की आ्रावश्यकताओ को पूरा बर क्षकी है । 
इससे) यह स्प/ट है कि सहकारी झ्रान्दोलव को ग्रभी बडी मंजिल पूरी करना वाकी है । 
, सर विश्वेसरथ्या के शब्दों मे “प्रब तक जो कुछ भी किया गया है वह केवल ऊपरी 
सतह को खुरचने के समान है |” 

हम इन सव वातो से यह अर्य कद पि नही लगात चाहिये कि भारत म 
सहकारो ग्रान्दोलन की सफलता केवल दिखावटी है। यह सच है कि यहें ग्रान्दोलन 
आवश्यकतानुसार प्रगति नहीं कर सका जिसके अनेक कारण है। किन्तु इसने जो 
प्रगति की है वह कम महत्वपूर्ण नहीं है। विशेषकर उन परिस्थितियों को ध्य न 
से रखते हये जितसे इस श्रान्दोत्तर का विकास हुप्रा है ' हफ्रे इस का प्रमति तथा 
सफलताओ कु सराहना पडेगा। 

प्रन्‍न ४७--भारत मे सहकारी श्रान्दोलन की भन्‍द प्रमति के कारणों पर 
प्रकाश डालिए। भारतीय प्र मों से इस * सुधार की योजना बनाइये । 

(िज्ञाब ५२, श्रागरा ४२) 
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उत्तर- इस वात भें किसी को कोई सन्देह नहीं हो सकता कि अन्य देशो की 
प्रपेक्ष भारत में सहकारी अन्दोलन की प्रगति बहुत मद रही है | स्वृतन्व॒न्ग कौ ब्राम्ति 
के बाद के कप्ल मे भ्रवश्य कुछ तीज गति से सहकारी आन्दोलन का वस्वार हुआ है 
क्न्तु इस श्यति की गति ग्रभी भी भ्रपेक्षाइत कम है। डेनेमा्क उन देशों में से है 
जिन्होने अ्रपेक्षाकुत कम समय मे ्राइचर्यजनक प्रगति की हैं। भारत में सहकारी ग्रा दो- 

लगन की मन्द प्रगति के प्रमुख कारण निम्वलिखित है -- 

(2) सहकारिता के सिद्धान्तों से अनभिजञवा--भासत में. सहकारिता का 
विस्तार मुछ्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों मे हम है। हमारी ग्राम जनता भली प्रकार 
सहकारिता शब्द का झष भी नहीं जावती । सहकारिता का क्या उहं इय है तथा 
सहकारिता का आधार क्या है इसबातका न तो उन्हे कोई ज्ञान है और व वह 
ज्ञाद प्राप्त करते का प्रयत्व ही करते हैं | इसका परिणाम यह है कि वे सहकारी समि- 
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तियों की कार्य विधि में कोई रुचि नहीं ,रखते । जब तक देश में सहकारिता को 
भावना का वास्तविक प्रथों मे उदत नही होगा हमे इस आन्दोलन की विश्वेष प्रगति 
की आशा नही करना चाहिये । सहकारी समितियों की सख्या तथा सदस्यो की सरूया 
से हम आन्दोलन की सफलता का सही अनुमान नही लगा सकते । 

(२) पक्षयात तथा अ्रष्टाचार--भारतीय सहकारी आन्दोलन में एक भारी 
दोष यह है यहा की ग्रामीण्य जनता ग्रशित्षा के कारण जातिवाद तया पक्षपात आदि 
की बुराइयो में फसी दुई है । करें के प्रारयंतरा पत्रो पर विचार करते समय जाति के 
विचार से ग्रथवा नातेदारी के ग्राघार पर पक्षपात की नीति अपनाना एक साधारण 
बात है। वेईमानी भ्रष्टाचार, कर्ज का समय पर भुगतान व करना तथा इसी प्रकार 
के अन्य दोप साधारण रूप से सभी समितियों मे देखने को मिलते है । इसका सबसे 
बडा कारण यह है कि अधिकतर समित्तियो का प्रबन्ध भ्रकुशल तथा अशिक्षित लोगों 
के हाथ में है । 

(३) श्रपेक्षाकृत ऊची ब्याज को दर-वैसे तो सहकारी समितियाँ महाजनो की 
अपेक्षा कम ब्याज की दर कसूल करती हैं किन्तु फिर भी इनकी ब्याज की दर काफी 
ऊचो है। स्राधारण तोर पर यह दर & प्रतिज्यत से १३ प्रतिशत तक रहती है। 
उत्तर प्रदेश तया पश्चिम बंगाल में यह १२५ तथा १४ प्रतिशत तक भी पाई गई 
है। वैसे तो सरकार तथा रिजव बैक द्वारा आन्दोचन की सहायता प्राध्त होती है 
किन्तु ब्याज की इस ऊँची दर का एक मात्र कारण यह है कि समितियों को बाहरी 
साथनो पर निर्भर रहना पडता है। इनके पास लिजी साधनों का सदा अ्रभाव रहता 
है । इसका एक प्रभाव यह भी होता है कि बहुत से किसान सहकारी समिति के 
सदस्य बनने की ग्रावश्यकतवा ही तहीं समझते और इस प्रोर से उदासीन रखते हैं । 

(४) सदस्यों मे बचत की झादत का झ्रभाव--सढुक।री झ्ान्दो लन की सफलता 
के लिए सबसे भ्रावश्यक बात यह है कि सदस्यों में बचत की झादतो का विकास हो । 
बचत की आदत तथा सहकारिता एक दूसरे पर निर्भर है। भारतीय किसान फिजूल 
खर्वी के आदी हैं जिममे सहकारिता क बहुत से लाभो से बचित रह जाते है । 

(५) समिति के हिपब किताब मे गोल साल--सहकारी समितियों के हिसाब 
स्ताव की जाच (80७0॥) में पूरी सावधानी नही बर्ती जाती जिसका परिणाम यह 
होता है कि प्रवन्धको को हिसाब |कताब मे गोल माल करने का अवसर मिल जाता 
है । सहकारी समितियों मे गवन झादि की घटनाए प्रोय होती रहती हैं । 

(६) धन का झ्रभाव-- अधिकाश समितियों के पास धन का अभाव रहता है। 
इसका प्ररिगाम यह होता है कि क्रिछ्लादो को कर्ज प्राप्त करते म प्रतावड़य्क देरी हो 
जाती है जबकि कृषि व्यवसाय म समय विश्वेष पर ही घन की ग्रावश्यक्ता होती है और 
समय निकल जाने पर उस सहायता का काई सहत्व नही रहता । मजबू र होकर किसान 
को महाजन का दर्वाजा खटखंटाना पडता है। उसके पाप्त इसके सिवा अन्य कोई चारा 
ही नदी रहता। यह प्रवृत्ति सहकारी आन्दोलन के लिए बहुत हानिकारक है । 

६७) अत्यधिक सरकारी हस्सक्षप--भारत मे सरकारी आन्दोलन का विकास 
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सरकारी कर्मचारियों की छत छाया मे हतन्ना है और प्रारम्भ से ही उनका सहकारी 
समितियो' के कार्य सचालन मे वडा हाथ रहा है। वास्तव में सहकारिता वी प्रेरणा 
लोगो के मन में स्वय उत्पन्न होती चाहिये थी किन्तु इसके विपरोत यह सरकार द्वारा 
लोगो पर लादी जाती है | फल यह होता है कि लोग इस भो एक सरकारी विभाग 
ही मानते हैं। सहकारी आन्दोलन जनता का आन्दोलन है सरकार का हस्तक्षेप इसमे 
न्यूनतम होना चाहिए । 

(5) सहक्तारी साख पर श्रत्याधिक जे र दिया गया है- सहकारी ग्रान्दोलत 
की मन्द प्रगति का एक कारण यह भी है कि भारत में साख समितियों के विक्रास 
पर ही विशेष रूप से जोर दिया गया है । सहकारिता का अ्रच्य क्षेत्र' म॑ बहुत कम 
विकास हुम्ना है । केवल सरते साख की व्यवस्था स किसानों की आधिक दक्षा में 
सुधार नही किया जा सकता । १६४६ म सहकारी नियोजन कमेटी (० ०7८79. 
(7५6 ?]80ए7राए78 (०77|(९९ ) ने इस कमी का झनुमव करते हुए भारत मे 
बहुमुख्ती सहकारी समितियों की स्थापना का सुभाव दिया था। 

सहकारी श्रान्दोलन में सुधार के छुझाव --भारतीय ग्रामीरा प्र्थ व्यवस्था के 
प्रनर्निर्माण के लिये तथा भारतीय लोगो के भावी आथिक जीवन में सहकारिता का 
एक महत्वपूरं स्थान है। इस बात को ध्यान मे रखते हुए यह प्रावश्यक है कि इस 
आन्दोलन में एक नवीन जीवम का सच।र किया जाये श्र इसके दोषों का शीघ्र से 
धोीघ्न दूर किया जाये | इस विषय में हम अन्य देशो के अनुनवों से भी लभ उठा 
सकते हैं । डेन्राके छोटी श्रेणी वाले किसानो का देश है और वहा सहकारी झान्‍्दो- 
लगन को सबसे अधिक सफलता प्राप्त हुई है वहा के किसानों का रहन सहन का स्तर 
इतना ऊच। उठ चुका है कि ससार क किसी भी देश को ईर्ष्या पैदा हो सकती है । 
सर जान रसल [50 जगा रित5५८)॥) ने प्रपनी रिय्रोट में डेवसाक की 
स्रफलता के च।र कारण बताये हैं। यदि भारत में भा थह परिष्यिति उत्पन हो 
जावें तो आन्दोलन कौ सफ्लता मे कोई सशय नही रहेगा । यह कारण विम्न- 
लिखित हैं । 

(१) वहा की ग्रामीण जनसख्या एकरूप है अर्थात जाति प्रथा जैसी कोई 
चीज वहा नही है । 

(२) वहा के सब किसान शिक्षित हैं । 

(+) वहा प्रारम्भ से हाई स्कूलों की स्थापया करदी गई थी जिसमे ग्राम 
तथा राष्ट्र के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की आवना दा वि4स्॒ किया जाता है और 
उत्तम जीवन व्यतीत करने की शिक्षा दी जाती है * 

(४) सहकारी समितियाँ विद्येप रूप से व्यापारिक समितियां हैं जो फलल को 
किसान से प्राप्त कर लेती हैं और उन्हे विक्री योग्य पदर्ग्यों का रूप देकर वेचती है” ॥ 
उत्तकां लाभ सदस्यों को मिल जाता है | इसके आई रिक्त यह समितिया भपने सदस्यो 
शो उपभोग की वस्तुए' तथा वीज खाद झादि का प्रवन्ध भी करती हैं। इन समि- 
तियो को साख स्थानीय बेको से भ्राप्त होती है । जिसके लिए सव॒ सदस्य व्यक्तिगत 
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तथा सामूहिक रूप से उत्तरदष्यी होते है। सदस्य अपना धन समिति के पास जमा 
कराते हैं और वढ़ घन उन्हे कज के रूप मे प्राप्व होता है इसलिए कर्ज वापसी को 
हर सदस्य अपना क्तेंव्य मानता है १ 

उपरोक्त परिस्थितियों को उत्पन्न करना भारतीय सहकारी ग्रान्दोलन को सफ- 
लता में सहायक हो सकता है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रम्य सुझाव भी 

हत्वपूर्ण है -- 

(१) प्रारम्भिक समितियों का पुनरगेद्न --अविकाँश प्रारश्भिक समितियां 
केवल साख का कार्य करती हैं। इन्हे बहुउ्दे शीय समितियों मे बदल देना चाहिये। 
इस प्रवार सहुकारी आन्दोलन ग्रामीण जनता के सर्वमुखी विक्रास का जेन्द्र बन 
जायेगा , हमारी सरकार ने इप बात के महत्व को भली प्रकार समझ लिया है। 

(२) सहकारो समितियों की कार्य विधि मे सुधार--वर्ममान समितियों की 
कार्यविधि मे सुधार की ग्रावश्यकता है। जिन पुराने क्जों का भुगतान मदम्यों पर 
बाकी है उन्हे कम कर दिया जावे ग्रौर भविष्य मे इप बात को ध्यान रगाजय 
क्षि कर्ज केवल उत्पादक कार्यो के लिए दिये जावें और ऐसे लोगो को दिये जावे 
जो वास्तव में इसके धान हैं तथा जिनसे घन की वापसी की पूरी सम'वना हो ! 


समितिथो के पास अधिक से अधिक धन सुरक्षित कोप (रि९5९/ए८ 70॥0) में 
होना चाहिए तथा सदस्यों को अधिक बचत करने तथा उस घन को समित्ति के पास 
जमा करने के लिए प्रोत्साहित किद्रा जाय । इसका प्रभाव यह॒ होगा कि समतियों 
को बाहरी सहायता पर निर्भर रहने की प्रावज््यकता नही होगी और वे अपने जिजी 
साधनों में से कम ब्याज की दर पर सदस्यों को कर्जा दे सकेगी । 

(६3) सहकारी हस्तक्षेप मे कमी--सरकारो क्मंचारियों द्वारा सहकारी समितियों 
के कार्य भे कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये । सरकार को केवल गझावश्यक देखभाल 
(877एशएशंधंता) तथा परामर्ग (0प्ात॑क्षा०८ ) तक अपने को सीमित रखना 
चाहिये | इसके अतिरिक्त कुछ सीमा तक नियन्तणण भी किया जा सकता है किस्तु 
सरकार का पूर्ण नियन्त्रण आन्दोलन की वास्तविक सफलता मे ग्रहितकर है । 

(४) सरकारी साभेदारी (522८ िधा70०75070)- अखिल भारतीय 
ग्रामीण साख सर्वेक्षण (6 ॥7098 रिणाध (एश्ता। $प्राए2ए) ने अपनौ रिपोर्ट 
में यह सुझाव दिया है कि सभी स्तरों पर सरकार को सहकारी समितियों के साथ 
साभेदारी मे शामिल होना चाहिय | इससे सहकारी आन्दोलन की आधिक हालत 
मजबूत हो जावेगी जिसको आज सवसे अधिक झ्ावरश्यकता है। यह एक महत्वपूर्ण 
सुझाव है ग्रौर इस पर अमल होना चाहिये । 

(५) सहक रिता की शिक्षा तथा प्रशिक्षण (7त९७॥09 & 7 ्याता ९)- 
हमारी ग्रामीण शिक्षा प्रणाली में सहकारिता की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी 
-चाहिए । सहकारी कर्मेचारियो को विश्येप श्रशिक्षरा की व्यवस्था की जाए । 

(६) केन्द्रीय तथा प्रास्तीय सहक'री बेको फा पुनर्गेठन-- केन्द्रीय तथा प्रांतीय 
सहकारी बैंको का कार्यक्षेत्र सोमित कर दिया जाएं जिससे वे अपनी सम्बन्धित समि- 
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तियो का मजो प्रकार निरीक्षण कर सर | उतके पास क्राफी घन होता चाहिये और 
उन्हें व्यापारि वे ) में घनिष्ठ सम्पर्क रखता चाहिये ताकि वे प्रारश्मिक समितियों 
की और अधिक सहायता कर सके । 

(७) सह॒कारो बिक्री प्रथा का विकास--रिजर्व बैक के $ुपि साख विभाग ते 
(4 शारा [ए3] (ाश्वा। 72९0श[पाथ)) सहकारी बिक्री के विकास को 
सबसे अधिक महव दिया है श्र से सहकारी आँदोलन की उनति कै लिये परम 
आव्इटक माना है । 

(ये) सहकारो प्रनुसन्धान ((.0-0/८7807ए८ रि९४८४/०१)--भारत एक 
विश्ञाल देश है तथा विविध प्रकार की ग्राथिक, सामाजिक तथा नैतिक समस्याग्रो 
का राहकारिता के आधार फ़र सुलभाने के लिये यह झावश्यक है कि सहकारिता के 
क्षेत्र मं व्यापक छाव वीन तथा अतुसघान छिये जावें । 

प्रइत ४८-- भारत मे सहकारी झअण्दोलन को नवीन प्रवुत्तियों पर प्रकाश 
डालिये । पच्वर्षोष योजनामरों मे इनका क्या महत्व है ? (पटता १६४४) 
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दूसरे महायुद्ध के प्रास्म्म से सहकारी आदोलन का नया जीवन हुम्मा श्रोर 
इसने तीत्र गति से श्रगति करना प्रारम्भ कर “या । उसी समय से भारतीय सहकारी 
श्रान्दोलन में नई एवृत्तिया उत्पन्त होने लगी जिनका महत्व देश के स्वतर्त्र होने के 
प्रस्चात्‌ विशेष रूप से हमारे सामने उपल्यित होने लगा है। यह नवीव पभ्रवृत्तियाँ 
निम्नलिखित हैं -- 

(१) समितियों की सख्या मे तौत्र वृुद्धि--पिछले १५ वर्णों में सहकारी समि- 
तियो की सस्या मे तीव्र वृद्धि हई है जितनी पिछले ३५ बर्षों मे भी नही हुई थी । 
१५३९-४० में भारत में कुल १२२००० समितिया थीं। १६५४-५५ के प्रसव तक 
कुल समितियों को सख्या २१६२८८ हो गई । सदस्यों की संख्या मे भी आरों वृद्धि 

[ई है । 
' (२) सरकार की उदारतापूर्ण तीति-युद्ध के काल मे आवश्यक व तुझ्नो के 
वितरण के हेतु तथा अधिक अन्द उपजाग्रो अप्दोलनत को सफन बताने के लिये सरकार 
ने सहकारिता वे विकास पर झत्यधिक ध्यान देना शुरू किया । स्वतलतसा मिलने के 
बाद तथा पचवर्षीय योजनाग्रों मे सरकार की नीति सहकारिता के प्रत्ति विशेष रूप 
से उदार हो गई है । 

(३) कृषि साख के शतिरिक्त ऋष्य क्षेत्रों से विकास--सढकारी आन्दोलन की 
सबसे ग्रधिक महुत्वेपूण प्रवृत्ति यह है कि अब केवल सहकारी सख्ठ पर ही जोर मही 
दिया जाता बरव्‌ अन्ध प्रकार की सहकारी समितियों का तीद्गबता के साथ विकास हों 
रहा है। सहकारी उपभोक्ता भण्डार, सहकारी विक्री सा तियाँ, सहकारी गृह निर्माण 
सं्मितियाँ, सहकारी कर्षा सभिनिया तथा इसो प्रकार से विविध कार्यो के लिये 
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सहकारिता का सहारा लिया जा रहा है। १६५४-५४ मे भारत म प्रारम्मिक कृषि 
गैर साख समितियों की सख्या ३०१६७ तथा गेर कृषि मर साख समितिपो की सख्या 
२४२६६ थी । 

(४। बहुउद्दे शीय सर्मितियों का महत्व एक उल्लेखनीय श्रवृत्ति यह है कि 
अब भारत म एकाकी उद्देश्य वाली समितियों के स्थान पर बहुउद्द इय वाली समि- 
तिया को अधिक उपयुक्त माना गया है और धीरे-घीरे ऐसी समितियों को बहुउद्दं शीय 
समितियों भे बदला जा रहा है । 

(५) श्रवीमित दायित्व के स्थान पर सीमित दाथित्व -- ६१८-३० से पूर्व 
ग्रसपमित दायित्व (एशधशा€त ]॥80779) वालो समितियों पर अ्रधिक जोर 
दिया जाता था। ११३८-३६ मे कुल समितियों की केवल ८ प्रलिशत सीमित द थित्व 
वाली ममितिया थी । शेष अधीमित दाधित्व वाली थीं. अब सीधित दाधि व पर प्रध्रिक 
जोर दिया जाता है। १६४८-४६ तक सोमित दायित्व वाली समितियों की सख्या 
४४% हो गई थी । इसक बाद हुई वृद्धि के श्राकड़े सुयमता से उपलब्ध नहीं हैं 

(६ सहकारी श्रान्दोलन मे रिजवं बेक की श्रधिक रुचि -वैसे तो रिंजव 
बेक की स्थापना के बाद से सहकारी आन्दोलन के सुप्रवन्ध सुख्यत्रस्या तथा विकास 
का निरीक्षण तथा झावश्यक सहायता झ्रांदि देने का कार्य रिजव बैक क कब्यों पर है 
और बेक का कृपि साख विभाग (2 ह0परए72 (ता 725920॥60॥) 
इस दिशा में मह वधुर्ण काय कर रहा है। १६४४-४७ में रिजबे बेक ने केबल 
१४ लाख रुपए की आथिक सहायता सहकारी आन्दोलन को प्रदान की जो १७५४० 
५४५ प्र २१ २१ करोड रुपये तक पहुच गई। इससे यह विदित होता है कि रिजव 
बैक सहकारी आन्दोलन की प्रगति मे क्रियाशील साग ले रहा है। रिजत़् बैक ने 
सहकारी आन्दोलन की प्रगति की छोौनबीन के हेतु समय समय पर विभिन्‍न कमेटियों 
आदि की नियुक्ति की है भोर सर्वेक्षण (5पा५८५) कर ए हैं तथा सुधार के सुझाव 
सरकार के सामने रखता रहा है । इस विध्य म अखिल भारतीय ग्रामीण साख 
सर्वेक्षण (0) हञाता4 रिपा॥। (76ता 5प्ाए८०) की सिफारिशों का उल्लेख 
करना आवश्यक है । 

> (७) श्रखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण तया सरकार की नीति -- 
अखिन भारतीय प्रामीण साख सर्वेक्षण रिपोट १६५४ मे प्रकाशित की गई | इस 
रिपोट में अन्य बातों के अतिरिक्त सहकारी झ्रादोलन के सम्बन्ध मे भी कुछ महबपूण 
जुप्कफ हि नपे है /फिनफा उहफाएी बान्दोलना की माघ तफलता' ले गहता तम्बन्या 
है। भारत सरकार ने इन सुझावों को मानते हुये जो कदम उठाये हैं उनका यहां 
उल्लेख कर देता उचित होगा , य सुझाव इस प्रकार हैं :-- 

(१) सरकार नोचे से ऊपर तक सब प्रकार की सहकारी संस्याग्रो के साथ 
साभदारी स्थापित करे । 

(२) साख के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रो म विशेषकर फसल की जिक्रा तथा उसकी 

किस्म निर्धारित करने के कार्यों मे पूणा सामन्‍्जम्य स्थापित किया जाय । 
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(३) कृषि स प्त की रूपरेखा की नीव ऐसी प्रारम्भिक समितियों पर झ्ाधा- 
रित हो जो बडे आकार की हो तया उनके सदस्यों का दायित्ध सीमित हो ) 

(४) देश म ग्रनाज के गोदामो का एक जाल स्थापित किया जाये जो राष्ट्रीय 
तथा प्रान्तीय सम्याग्रो की सहायता से €थापित किये जायें ताकि किसानों को भ्पनी 
फसल की विक्र॑ में सहायता हो सके । 

(५) सहकारी वर्मंच रियो को उचित परीक्षण (]79॥॥8) देने के हेतु 
रकूल खोले जाए । 

(६) इम्पीरियन बेक को छ्टेद बेक ग्राफ इण्डिया (9086 छध्वाशै छा 
ग॥0[9) का रूप देकर उसका राप्ट्रीयकरण कर दिया जाये ताकि यह बैक स(कारी 
सम्थाग्रो की और अधिक सहायता कर सके ५ 

(७) रिजवं वेक झ्राफ इडिण् ऐक्ट (रि९३शए९ उद्यार 0 [009 0९) 
में आवश्यक सशोधन किये जाये ताकि ग्रामीण ऋणा कौ सहायता के लिये अधिक 
धन उपलब्ध किया जा सके । 

८) अखिल भारतीय स्तर पर एक राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा गोदाम 
बोर्ड (४३6णावा (७ तकालाबाएए2ट #बालात्परशाह बधव 0०एथ०ण- 
ग्राशा। 80870) की स्थापना की जाय ) इस बोड के ग्राधीन दो पृथक कोष होने 
चाटियें भ्र्थाव्‌ (१) विकास कौष (0०ए४०।०एगध्य 070) (२) गोदामो से 
सम्बन्धित कोप (१/87शा0एञआट्ट रिद्ग70) । 

इन सुभाव के अस्तर्गत भारत सरकार ने मई १६४४ मे रिजय बैक झधि- 
नियम मे सशोधन किया जिसके झनुसार रिजवं बेक दो कोपो की स्थापना करेगे । 
(१) राष्टीय कृषि ध्षास कोष (दीघंकालीन साख के लिए) [९४॥0॥98] & ह70ाए- 
उप्र] ९7९90 (गाए ता 07धकााणा)) छंपफात] (२) राष्ट्रीय कृषि 
साख कोष (स्थिरीकरण) ['पिव्वाणाश 2 श7०परॉण्वोी (7०त (880॥88- 
॥0॥) 7धा३0] इसमे से प्रथम कोप फरवरी सच्‌ ४६ भे स्थापित किया गया जिसमे 
प्रारम्भ मे १० करोड रुपये जमा किये गये और प्रतिवर्ष ५ करोड़ रुपए की वृद्धि की 
जायेगी । इस कोष का उपयोग निम्नलिछित कार्यों के लिये किया जायेगा। 

(अर) राज्य सरकारों को पहकारी सस्थाग्रो की पू जो खरीदने के लिये दीभे- 

कालीन ऋण देने के हेतु । 

(बो मध्यम कालीन ऋरा देने के लिये ॥ 

स) केस्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों को दी्घकानोन ऋण देने के लिये । 

(द) देरस्द्रीं थ भूमि बन्‍्धक बैंको के डिवेन्चर (/)6067/प65) खरीदने के 

लिये । ६ 
दूसरे कोष की स्थापता एक करोड रुपये से १६५५- ६ मे की गई। उस 

कोष का प्रयोग प्रान्तोय सहकारी बैंको को मध्यम कालीन ऋा देने के लिये किया 


जायेगा । 
राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा योदाम बोड (उॉ।ण43] ९0७-०कुथ४- 
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॥98 ५/३ए९॥०घश्ंतर थाएं 22०एटछॉ०0एप्राशा। 30270) की स्थापना १ 
सितम्बर सत्‌ १६५६ को की गई । 

१ जौलाई सन्‌ १६५५ को इस्पीरियल बेंक आफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण 
करके उसे स्टेट बैक आफ इण्डिया का रुप दे दिया गया, जो 4 वर्ष के ग्रस्दर अपनी 
४०० नई झाखायें स्थापित करेगा । 

हकारी कर्मचारियो के प्रशिक्षण के लिए रिजर्व बेक तथा भारत सरकार 
के सयुक्त प्रयत्न से एक केन्द्रीय समिति की स्थापना की गईं है । इस योजना के आघीन 
पूता में एक झखिल भारतीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र तया ५ क्षेत्रीय अशिक्षण केन्द्रो 
को स्थापना की गई है । इसके ग्रतिरिक्त ८ ग्रन्य प्रशिक्षए' सस्थायें स्थापित की गईं 
हैं जिनमे सामुदायिक विषास योजनाग्रो तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डो में कार्य 
करने वाले सहकारी ग्रघिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है । 

“स प्रकार हम देसते हैं कि इन नये परिवर्ततों से सहकारी आदोलन को एक 
नया जीवन प्राप्त हो रहा है और इसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है । 

पचवर्षोय घोवनामो मे सहकारिता--भारत की झाथिक दशा को देखते हुये 
यह भ्रति झ्रावश्यक हो जाता है कि आथिक दशा में सुधार किया जाये और कूपि साख 
का सुगम प्रवन्ध किया जाये। प्रथम पचर्पीय योजना में तीन प्रकार के साख का 
श्रायोजन किया गया था । (१) अल्पक लीन ऋग (9॥07 €एा5 ,04॥) जो 
क्वल वश्यक उस्तयें जैसे खाद एवं बीज के खरीदने क लिए दिए जाते थे | इनकी 
अवधि १ माह रहती थी । (२) मध्यम कालीन ऋछग (फ्ेटतापरश वहाा$ 
[.,09॥) जो कूयें खुदवाने एव वैल कूषि औजार आदि के खरीदने के लिए ५ वर्ष की 
अवधि "र दिये जाते थे । ३) दीर्घध कालीन ऋण ([,078 7 €एा$ [.0ध॥) जो 
पुराना ऋण श्रदा करने, बड़ी मशीनों के खरीदने तथा कृषि सुधार के लिये दिए जाते 
है जो ५ वर्ष स भी भ्रधिक झ्त्रधि के होते हैं । केन्द्रीय सरकार ने सहकारी बैंकों की 
सहायता के लिये ५ करोड़ का झ्राय्रोज़न और इसके ग्रतिरिक्त रिजर्व बैंक ने मध्य- 
कालीन ऋगा के लिये ५ करोड रुपये का प्रबन्ध किया था । प्रथम योजना में सह- 
का"रता विकास के लिये कुल ६६१ २ लाख रुपये का आयोजन किया गया था। 
डण०्के ग्रतिरिक्त क्रय ठिक्रय समितियों के संगठन पर भी अधिक जोर दिया गया । 
बहउद्देशीय समितियों पर विशेष ध्यान दिया गण जिसमे गाँव की सभी समस्याएं 
हल हा सके । सहक रिता का प्रोत्साहन देने के लिये नियोजन ने सिफारिश की है 
कि सरकार को ऐस कानून वास करने चाहिए जिससे प्रत्येक याव में सहकारी कृषि 
समिति स्थापित हो सक और साथ ही साथ सरकार को सहकारी फार्म स्थापित 
करना चाहिय | सन्‌ १६५१--५३२ म समस्त भारत॑ में कुल १५२००० साख 
सस्थायें थी । जिन्होन लगभग ३७ ५८ करोड रुपया किसानो को अल्पकाल के लिये 

उधार दिया था। याजना क अनुसार सहकारिता ने काफो उन्नति की । जून १६५४ 
मे २५ प्रान्तीय सहकारी बेकः ४£६ बेन्द्रीय राहकारी बेक और २६६५४ कृषि 
सास्त समितिया थी जिनकी सदस्य सख्या ४८ लाख थी। इनके कोप म ३६ 4 रोड 
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रुपये जमा थे जमा पू'जी ७७ करोड और कार्यंद्रील पू जी लगभग १६६ करोड रुपये 
थी । तगरो मे उस वर्ष ७१६ सहकारी बैक, ८३८६ साख समभितिया और ३६५१* 
श्रमिकों की समितिया थी । 

प्रथम योजना में सहकारी प्रश्चिक्षण के लिये १० लाख रुपये की त्यवस्था 
की थी । इस कार्य के लिए पुना महाविद्यालय की स्थापना की गई॥ इसके बाद 
मद्रास महाविद्यालय की स्थापना की गई ॥ ध्रध्य श्रेणी के अधिकारियों के प्रशिक्षण 
के लिये ४ क्षेत्रीय प्रशिक्षरा केन्द्र पूना, रॉची, मेरठ, मद्रास और इन्दोर में स्थापित 
कए गये । 

दूसरी पंचवर्षीय योजना का उहेश्य यह है कि गाव की खेती की सारी पेंदा- 
वार का प्रबन्ध ग्रामोद्योग क्‍प्रौर गाव का व्यापार, सब सहकारी मल्थाओों के द्वारा 
हो। किसानों को ऋण देने भौर लेती की पैदावार की बिक्री व्यवस्था का भी पुत्र 
गेंठन करने का विचार है । उद्योगो, मकानो ग्रौर मजदूरो ग्रादि के लिये भो सहकारी 
ससस्‍्थायें बनाने की सिफारिश करी है। 

* द्वितोष योजना के लक्ष्य (72०६ 006 5९८०० कवा) ! 


बड़े पै माने की सहकारी समितिया १०४०० १ 
अल्प कालीन ऋण १५० करोड़ 
मध्य कालीन ऋण १० करोड 
दीघंकालीन ऋण २४ करोड़ 
प्राथमिक विपरण समितिया १८०० 
सहकारी चीनी मिल बंद 
सहकारी रूई घुनने के कारखाने ४८ 

अन्य सहकारी समितिया १श्८ 

ब्ेन्द्रीय और प्रदेशीय गोदाम झ्धू० 
विपरण समितियो के गोदाम १५०० 

बडी समितियों के गोदाम ४००० 


उपरोक्त आकडो स स्पप्ट है कि १६५५--५६ और १६६०--६१ के बौच 
सहकारी सस्थायें २०५ करोड रुपया उधार देंगी। ट्वितीय योजना म सहकारिता 
विकास के लिये ४७ करोड रुपये का आयोजन किया गया है | 

प्र० ४६--भारतीय कृषकों को ऋण् देने से केस्द्रोय बैंक तथा प्रान्तीय सहकारी 
बंकों का महत्व बताइये । (आगरा १६४८) 

56७5 प्र इए.एएणश/<९ ० था] छिद्राडछ बणत एाम्श्रंप्लंग ५० 
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उत्तर--केन्द्रीय सहकारी बंक तथा प्रान्तीय सहकारी बेक भारतोय कृपिको 
को साख प्रदान करने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वैसे तो भारतीय किसान का 


सहुकारी आन्दोलन (६ रद 


वन सहकारी सस्याप्रो से कोई अत्यक्ष सम्दय नही होता क्योकि उनका सम्पर्क प्रार- 
स्थिक साख समिति से ही रहता है किन्तु प्रारम्भिक समितियों का साख प्रदात करते 
का का केन्द्रीय सहकारी बेक करते है केन्द्रीय बैक प्रारम्भिक समितियों के सुचारु- 
झूप से सगठन करने, उनकी देख रेख करना तथा उनके अर्थ की पूर्ति के लिए 
बनाये जाते है । केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा प्रान्दीय सहकारी बैक के महत्व को हम 
निम्नलिखित स्पष्टीकरर से ज्ञात कर सकते हैं -- 
केन्द्रीय सहकारी बेक--केन्द्रीय सहकारी बैंक की स्थापना १९१२ के सह- 
कारी अधिनियम ((९0-09शशाए० 50८०८०5 6० ० )9]2) के बादसे 
हुए यह बैंक प्रारम्भिक समितियों को ऋरा प्रदात करते है और उनके रोकड-शेप 
केद्रो का कार्य करते हैं इस प्रकार ब्रत्य बडे क्षेत्रों से पू णी जुदाकर प्रारम्मिक समि- 
तिथो के लिये उसे प्रदान करते है इस प्रकार अपने क्षेत्र में स्थिति प्रारम्भिक सि 
तियो की कार्य शील प्रूजो की बचत तथा कमी को सतुलित करने मे सहायता देते 
हैं इसऊ ग्रतिरिक्त गह बै के प्रमानते स्वीकार फरते हैं, बिलों [8॥॥ 0 एएटापशा- 
8०) की डगाही नथा चेंको को भुनाने ग्रादि जैसे बैंकिंग के कार्य भी करते हैं । 
इनकी सदस्यता केवल प्रा म्मिक समितियों के लिए ही खुली रहती है यद्यपि भारत 
की परिस्थितियों को देखते हुए निनी व्यक्ति भी इनके सदस्य हो सकते है ' ऐसा 
इसलिये किया जाता है कि अधिकाँश प्रारम्भिक समितियों के पास घन का श्रमाव 
रहता है जिसे वें श्रपमे निजी साधनों से पूरा वही कर सकती और उन्हे केन्द्रीय 
सहकारी बँको से रा के रूप मे सहायता लेनी पडती है। ऐसी बहुत कम समितिया 
होती है जिनके पास बची हई पू जी हो जिसे वह केन्द्रीय बेक के पाप अ्मानत के रूप 
में अथवा ऋरा के रूप मे दे सर्के | इसका परिणाम यह होता है कि केन्द्रीय सहकारी 
बेकों के पास इतने साथन नही हो पर्ते कि वे अपने उत्तरदायित्व का निभा सके 
और सभी प्र'रम्मिक समितियों को अपने तिजी साधनो में से सहायता प्रदान कर 
सक्रे इसलिये केन्द्रीय मड़हारी बैडों की सदस्यता निजी व्यक्तियों के लिये भो खोल 
दी जाती है । वेसे कुछ प्राँतो मे शुद्ध सहकारी केन्द्रीय बैक भी पाये जाते है जिनके 
सदस्य निजी व्यक्ति नहीं हो सकेते । ग्रिल भारतीय ग्रामीण साख *'बेक्षण कमेटी 
(हा वाठान [९ का एफलता। $प7ए2९) में सुकाठ दिया है कि सरकार 
सभी स्तरा पर सहकारी सस्यात्रो के साथ साभेदारी (58 रिथ्ाप्रद्व७0ए) 
करे आर उनकी पू जी के ।हस्से खरीदे । ऐसा करने से सस्याप्रो की ग्रादिक स्थिति 
मजबूत हे जायगी और यह किसताव को अधिक सीमा तक ऋण प्रद न करने में 
सहायक हो सकेगी । 
द्वितीय महायुद्र के बाद के काल मे वेन्द्रोय सहकारी बेकों की सख्या तथा 
उनकी श्राधिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है किसानों से ऋणो की वसूली की 
स्थिति सुधरी है भ्लौर प्रमानते तथा कार्यशोल पूजी की मात्रा म भी वृद्धि हुई । 
शर्गी ऋरां के लिये प्रारम्मिक समितियों क्ची इतनी माग नहीं थी जिससे केन्द्रीय 
बैंको के कोषो की खपत हो जाती इसलिए इन बेको ने अन्य साधारण बेकिंग के 


ध्ध्द व भारतीय ब्र्थशासत्र सरब अयवन 


कार्य की बढा दिया है वैसे सामान्य स्थिति यह है कि भधिकाझ राज्यी में कच्द्रीय 

सहकारी बँक छोटे, अनाथिक, निर्बल तथा अझस्थिर होते है । उनकी अपनी अमानत 

अपर्याप्त होती है उन्हे ऊ ची ब्याज की दर पर ऋ्-ग१ सेना पद्तता। झौर वे उचित दर 

पर प्रारस्मिक समितियों को पर्याप्त माता भे घन नहीं दे पते रिजर्व बेर ने 

इस कमियों को दूर करन के लिए प्रवक उपाय किये हैं और कर रहे हैं । निम्न- 

लिखित तालिका से केन्द्रय सहकारी वेक्रों को वास्तविक स्थिति का पता चलता है'- 
केन्द्रीय सहकारी बेक तथा बेकिंग संघ 
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बैंको की सख्या | भ्०६ हछद 
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इन बैंकों बी हिस्सेवालो पुजी (29॥0 छ9 शाक्ष८ ९७ १8) तथा 
फोपो (१९४९ए४४४) की मात्रा १६५१--४२ मे क्रश्श ४६२ तथा १८ करोड़ 
रुपये थी जो बढकर १६४५--४ - मे क्रमश ८५० तथा ६६४ करोड़ रुपये हो गई । 
जुन १६५६ तक जो बकाया ऋण निजी व्यञितियों तथा समितियों पर झोप थे वे 
क्रमशः ३ ४८ तथा ५० ८६ करोड रुपए के थे । इसी समय तक इन बेकों के कुछ 
बविनियोगो 09) 7४९७४॥६75) की मात्रा २३ र८ के रोड रुपये थी जिसमे 
से १३"०६ करोड रुपया सरकारी प्रतिभूतियों के रूप मं था) 
प्रान्‍्तीय सहकारी बेंक-प्रात'न्य स्तर पर भारत में इन बैकों की स्थापवा 
की गई है । १६५५-५६ से इनकी कुल सल्या र४ थी। यह बैक एक ओर तो 
रिजव बेक श्राप इण्डिया से सम्बध रखते हैं और वह्य से घन प्राप्त करत हैं श्लौर 
दसरी और केन्द्रीय सहकारी बेको को सहायता प्रदान करते है। इस प्रकार यह एक 
और तौ सरकार तथा रिजर्व बेक और दूसरी ओर के द्रीय सत्कारी वैको के बीच 
एक गह॑त्व पुर्णो कडी के रूप में भी कार्य ऊरते है इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न 
क्ेद्वीय बैंको को श्र खला बद्ध करके उनकी कार्य प्रणाली पर नियम रखते हैं 
यह बैंक कैन्द्रीय बेकी की कार्य शील धुजी की वृद्धि और कमी के प्लुगतान घर 
((.६ब४प ००5 £) के रूप में भी काये करते है। इसके अतिरिक्त बह बंक 
सामाम्य द्रव्य बाजार [0शाशय श०णा6ए 'शधा४ए८!) तथा प्रारम्मिक समि- 
तियों के बीच परोक्ष रूप से सबंध बनाये रहते है और एक प्रकार से माध्यम के 


सहकारों अर/न्दोलन |. १६७ 


रूप पे काय वरते हैं साघारण तौर पर चान्तीय सहकारी बैंक प्रारम्मिक समिति यो 
से सीघा व्यवहार नही रखते वरच्‌ केन्द्रीय बेको के माध्यम से करते हैं_किन्‍्तु जिन 
क्षेत्रो म केन्द्रीय चैकी का विकस नहों हुगा है व [ इन्ह प्रारम्मिक सॉमतियों से 
..। सबंध -थापित करन पडता है। केन्द्रीय दैको वी अपक्षा प्रान्तीय सहकारी वैको 
की झ्राथिक स्थिति काफी मजबूत होती है 

गत वर्षों में प्रान्तीय सहकारी बेकों वी अमानतों (02[00975। मे भारी 
वृद्धि हुई जिसके फ्ल स्वरूप इनकी कार्य शील पूजी बढ़ गई सहकारी ऋण क्के 
अतिरिक्त सहकारिता के अम्य क्षेत्रो मे भी इन्होने काय करना ध्रारस्म कर दिया है । 
विशेषज्ञों का मत है कि प्रातीय सहकारी बेको को सामास्य व्यापारिक क्षेत्र में कार्य 
करन की अपेक्षा सहकारिता के क्षेत्र में ही अधिक घ्याय देना चाहिये तभी वे अपने 
लक्ष्यों की पूर्ति उचित ढंग से कर सकेंगे । निम्नलिखित तालिका से प्रातीय सहकारी 
बैक्रा को वास्तविकस्थितिका पता चलप है वास्तविक स्थिति का पता चलवा है -- 
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----.ह-८5 छा ऊम फतह फक खक्दद 
उपसेक्त आकडो से यह स्पष्ट है कि प्रातीप सहकारी बंको को आथिक स्थिति पहले 

से काफी हृढ हो गई जिसका एक स्वाभाविक परिणाम यह हैकि यह बेक अधिक माता 
म केन्द्रीय सहकारी बेको को सहायता प्रदान कर सकते हैं और केन्द्रीय सहकारी बेक 
अपने क्षेण की प्रारम्भिक समितियों को अधिक सहायता 9दान कर सकते हैं । यह 
राच है कि भारतीय किसान को जो ऋण प्रारम्मिक समितियों स॒ प्राप्त होते हैं वे 
केन्द्रीय बैंको से समितियों के पास तथा प्रातीय बैंकों से केन्द्रीय बैंको क पास झाते 
हैं । यदि सरकार अथवा रिजव बैंक इतनी बडी मात्रा मे आर्थिक सहायता प्रदान ने 


श्ह्८ ]7/ भ रतीय प्रथंशात्त : सरल अध्ययन 


करें तो सस्मवतः सहकारी प्रादोधन हा समस्त ढाचा ही छिन्न विछित हो जाये। 
होना बढ़ चाहिये कि प्रारम्भिक समितियों की स्थिति ही पूर्णा रूप से हृढ हो। वे 
अधिक से अधिक स्वावलस्वी वती और यथा सम्मव वाहरी सहायता न लें दूसरे वे 
अपने ग्रतिरिक्त साधनों का विवियोग केस्द्रोय बेकों में करे ताकि केस्ट्रीय बैंक श्रिक 
उत्मर घने से उनकी सद्ायता कर सके । दूसरे शब्दों मे केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा 
प्रातीय बेक एक विद्ञाल सहकारों आंदोलन को दो महत्वपूर्ण कडिया है जिसपर 
सहकारिता की समस्त इमारत आधारित है । 
प्र० ५०--बहु उद्देशीय सहकारी समिति की कार्य शप्रणाली का विवेक्तना 
कीजिये । यह प्रारम्भिक साख समिति से किस प्रकार भिन्न है ? इसकी सफलता किन 
बार्ती पर निर्भर है ? (आगरा ५३, ५५, ५७) 
छा50ए5४ घोल छ०चंमंण्ड ० घोल धर एछक्‍फ्‌ 056 (९०-०एशा३धंएल 50८८: 
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उत्तर-बहुउई शीय सहकारी समित्ति का कार्य श्लेत्र बहुत विशतुत है। यह 
क्रिप्षाती को केवल साख ही प्रदान करने को कार्य ्र करके उब्रको हर प्रकार की 
सुविधा पहुँचाने का प्रथत्म भी करती हैं। जैसे श्रच्छे बीज, उत्तम खाद, कृषि श्रौजार, 
विपरणा तथा वैज्ञानिक कृषि श्रादि की सुविधाएं कृपक को देती हैं । जब सहकारिता 
का प्रास्म्य भाश्त में हम्मा ही था तव प्रत्येक कार्य के लिये ग्रचय पलंग समितियों 
का निर्माण विया जाता था । परन्तु इससे किसान को कोई विशेष लाभ नही पहुंचता 
था क्योकि चढ़ अज्ञानत्ता मे बुरी चरह जकड़े हुए थे । परन्तु वर्तपात समय में किसानों 
की सविधा एवं उनको झ्रश्चिक से अधिक लाभ एवं उनकी उमन्नति के ध्येथ से कई 
उहंब्य के लिए एक ही समिति का निर्मोण किया जाता है और उन्हीं को हम 
वह दद्देशीय सहरारी समित्ति कटते हैं । ऐसी समितियां ग्रासण जीवन मे सब प्रवार 
से सुधार कर सकती हैं औ८ किसान इतकी नहाग्ता से एवं सहयोग से ग्रपनी उन्नति 
घुग्मता से कर सवता है। सितम्दर २८३२७ में सरकारी आ्ाज्नानुसार एक जाब के 
फलस्वरूप श्री बी० एल« मेहता ने बम्दरई सरकार को दी गई एक रिपोर्ट में बह- 
ध्येयी सभितियों के स्थापित करंद्र की नीति का समर्थन क्रिया था। रिजर्व बैक के 
कि साख विभाग ने इसी उद्देश्य से तमाम साख समितियों के पुर्वेत्ृगठझत पर जोर 
दिया था ' १.३७ रिजये देक देश प्रकाशित शामीण बंकों के बुलेटिन ने सारे 
किसानो के जीवन को सहकारिता की परिधि से लाने के हेतु प्राथमिक सहकारी 
उधार समितियों के सहकारो सिद्धातों के अनुसार, पुनतिर्माणए का समर्थन किया 
क्षो कि सारे सहकारी आष्दोलन की धुरी है। बहुउद्देशीय सहकारी पमग्रि- 
कियो के निर्माण पर १६०४ से सद्रास सहकरत्टी आस्था २ हे बहुत बरश्िया बल विगत 
था । १६४५ की सहकारी वियोजन समिति तथा १६४७ से भ्रखिल भारतीय सह- 
कारी सम्मेलत ने भी इसी बात को मान्यता पद्यत की थी कि भारत में बहुउद्देशीय 
सहकारी समितियों का सिर्माण होना चाहिए । रजिस्टर कारफ्र स ने, जो नई योजना 
के बारे मे सदिग्व थी, सिफारिश की कि राज्य में बहुत्रद्देशीय समितियों की स्थापना 
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करें तथा उनके परिणामों को देखें । इस प्रकार वहुध्येयी समिति का विचार दिन 
प्रतिदिन भान्‍्य होता जा रहा है? 
बहुउह्दे शीय सवितियों का सगठन तया कार्य प्रशाली--उहउद्दे शीय सहकारी 
समितियां श्राप बैंसे के नाम से प्रचलित हैं । मद्रास राज्य में प्रारम्भिक साख समि- 
तिया ही बहुउद्दे शीय समितियों का कार्य करने लगीं हैं। जब किसी ग्राम के ७७-४० 
प्रतिशत निधासी च हते हैं तद एक वद्उदेशीय #मिति की स्थापना हो सकती है। 
उत्तर प्रदेश मे इन समितियों को विशेष सफ ता मिली है। इसलिये उत्तर प्रदेश मे 
ही इसकी कार्य प्रशालो की विवेचना करना यहाँ उचित होगा। उत्तर प्रदेश में 
इन समितियों के सदस्यों का दायित्व सोमित (7.7760 4.220॥9) होता है 
और इतके कर्मचारी वैतनिक होते हैं. एक समिति का कार्य क्षेत्र अपने केन्द्र से पाच 
मील आस पास तक्र होतः है) 
इन समितियों को भुख्य काय अनाज, कपडा दूध घी आलि वस्तुग्रों के उत्पा- 
दन में वृद्धि करता है।यह कियानो को खाद, वीज, तथा अन्य खेती की झावश्यक 
बस्तुप्रो की यवस्या करती हैं) ग्रामों मे स!दी का प्रचार तथा चर्ख झ्रादि का प्रवन्य 
करती हैं । सहकारी बीज गोदाम को केन्द्र सान उसके एपय पास के ग्रा्मों मे एक बहु- 
उददशीय समिति को स्थापना की गई है। फसल जोनने से लेकर काटने के समय तक 
यह समितिया सदस्यों को हर उत्पादन कार्य के लिये सहायतो देती हैं। किसान ग्रपनी 
फसल की रिक्ली भी इन्ही के द्वारा कराता है। इसके अतिरिक्त यह मुभि बन्चक बेश 
की सहाण्ता से सदस्यो के पुराने कर्जों को चुकाने में सद्ायता देती है ) प्रचनिर्शय की 
प्रश्याली से ग्रापसी कयडों का निषटारा कराती है। सदस्यों को चिरित्सा सम्बन्धी 
सुण्धिए भी प्रदान वरना इनका काये है । यह सदस्यों को अच्छा जीवन व्यतीत करने 
की प्रेरए " देता है तथा सहू यक उद्योगो का विकास करके उन्हे क म दिलाने का प्रयत्न 
करती है । १६४०-५१ के अन्त तक भारत में कुल मिलाकर ३६६३० ऐसी संमितिया 
थीं जिनके सदम्यो की सख्या २१.४२ लाख थी तथा वाजू पूँजी १३ ३३ कर्रोड रुपये थी 
आरम्मिक समितियः--भातवर्षे म॒ प्र रम्भ्कि समितियों का अरब भी बाह- 
लय है। १६४५-४६ मे इनकी सख्या १२४२ हजार थी। विभाजन के बाद इनकी 
सझूया घटकर ८५ ३े हजार रह गई परन्त इनके प्रतिशत पर कोई प्रभाव नहीं पडा | 
अब भी इनकी सर्या ७०-५० प्र»शत से न्‍म नहीं 3 । 
इस समिति के निर्माण के लिये कोई भी दस व्यक्ति मिल कर प्रमारा पत्र दे 
सकते हैं परन्तु इस समिति के सदस्यो की सत्यर १०० से अधिक नहों हो सकती । 
कार्यो कीच के सम्बस्धा नो एक नाव को लिए एक ही चानिाति होनी चाहएा। रे ते रू नीला 
तक के घेरे म॑ ग्राने वाले क्षेत्र इसको हद मे आ जाते हैं । यह योजना समित्तियों को 
झाथिक इकाइयों म परिशणित करेगी तथा यह सहकारी आन्दोलन का उचित समय मे 
विज्ञाल ग्रामीण क्षत्रो में फँलने योग्य बनायेगी 
दायित्व के क्षेत्र मे जब तक सरकार द्वारा छूट नट्रो मिल जायेगी तब तक 
दायित्व असीमित रहेगा। मेकलेग़त कमेटो ने कहा है--अग्ोमित दे यित्व का अर्थ 
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द्दायो प्रसीमित दायित्व है अर्थात्‌ ठोपी टोने पर जब समित्ति ऋणा दताशों के 
प्रति अपना वाश्यदर पूर्त नहीं कर पाती है दो हिस्सों की पूर्ण अद्ययंगी के बाद प्रत्येर 
सदम्य से व्यक्तिश देथग्रश निश्चित कर उसे वसूल किया जाता है | ऋणदाता किसी 
एक सदम्य पर अलग से प्रत्यक्ष क बेवारी नही कर सकता । 

सक्तिथों का प्रक्‍स्च प्रजातस्तीय ढग पर किया जातः है । प्रत्येक सदस्य 
हिस्ये दो अनेक खरीद सकता है परेन्तु सत्र एक ही दे सकता है ( प्रबन्ध दो मण्डलों 
को सौपा जाता है। (१) समस्त सदस्यों की एक सताघारणा सभा (२ साधारण सभा 
द्वारा ५ से ६ व्यक्तियों को चुनकर एक प्रवस्ध समिति | स घारण सभा प्रवन्ध समिति 
के सदस्यों का चुनाव बैंततिक मन्‍्त्री कौ नियुक्ति, प्रवन्ध समिति द्वारा काविक चिट्ठूं 
की स्वीकृति सदसब्यो का बहिष्कार, ममिति तथा व्यक्तिगत सदस्यों के उधार की 
सीमा का निर्धारण भआरादि कार्य करती हैं । यह समिति के लिए पूंजी एकत्र करती है 
और भम्त्री के हिमाव किताव की जाच का भी कार्य करती है ' प्रबन्ध समिात ही 
दिन प्रतिदिन का कार्य देखती है । 

इन समितियों को पूजी निम्न साधनों से प्राप्त होती है-- 

(१ सदस्यों द्वारा खरीदें गए हिस्सो की पूँजी से । (२) सरकार से लिए 
गए कर्जे से । (३) सदस्यों की प्रदेश फीस से । ४) सदस्यों द्वारा जगा रुपये स । 
(५) प्रस्य सप्तितियों द्वारा जमा रुपये से । (६) केन्द्रीय सठकारी थे क्नो के जमा रुपये 
से। (७) असदस्यों द्वारा जमा रुपए से । (८) रक्षित कोष के हुपयें से । उपरोवत 
विगरणा से ज्ञात होता है के पृ'जी दो प्रकार से प्राप्त होती है ग्रान्तरिक एवं बाहरी 
बादरी पंजी का अर्थ है केन्द्रीय या प्रान्तीय बे छह तथा सहकारी ऋण से हा पूँजी का 
सचय होता है। 

समितिया केवल उत्प'दन वार्य के सिप ही ऋण देती हैं। ऋणा केवल 
तोने हे इय से दिये जाते हैं (१) चालू कृषि कार्यों के लिये (२) श्नल्पकालीन ऋण 
सरकारी करो को चुकाने के लिए (३) दीघं कालीन ऋण श्रम की स्थाई उन्नति के 
लिए । किसातों की महाजनों के चंगुल से बचने के लिये इन्हे अप्रतिफलात्मक कार्यों 
के लिए भी ऋण देना पडता है। ऋण चुकृता करने के समय के सम्बस्ध में साधारण 
नियम यह है कि कपषि ज़ित्त को खेती के फसल चक्र का भनुसरण करना चाहिए जो 
अच्छे बुरे एंव सामान्य फललो की झ्ौसत हो । दूसरे शब्दों मे ऋण को अदायगी 
प्रतिफेलात्मक कार्यो से प्राप्त धन द्वारा क्री जानी चाहिए | ग्रन्न उतद्मादन कार्यो के 
लिये दिये हुए ऋषृश को ऋण कर्ता की स्थिति के प्रनुसार व्यवस्थित करना चाहिए 
जिससे वह सुगमता से ऋणा का भुगतान कर सके । यह समितियाँ समयानुसार अदायगी 
को निश्चित करने भे हर प्रकार को सावधाती रखती है जेसे प्राधियों में ते ऋणाकर्ताश्रो 
का सावधानी से चुनाव करती हैं धदस्यो के लिए उधार की सोमा निश्चित करती हैं 
तथा ऋणक़र्ताओ्रों की अ्रदायगी को सामर्य की उचित जाच करके ही रुपया उधार 
देती हैं। ऋण साधारखतमा वेयक्तिक जमानत तथा कभी २ सम्पत्तिक जमानत 

पर भी दिया जांकः है। ऋणो का भुगतान साधारणतया किश्तों हारा क्या जाता है । 
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समस्त लाभ को सुरक्षित कोष में जमा किया जाता है। लाभ का कुछ भाग 

श्ध्श्श्के कानून के भ्नुसार दान एवं शिक्षा पर भी व्यय किया जा सकता है। जहा 

पर हिस्पा पूजो है वहाँ समिति लार्भाँन् का वितरण किया जाता है। रजिस्ट्रार द्वारा 

नियुक्त किये गये अधिकारियों द्वारा समिति के हिसाब किताब का निरीक्षण होता 

है। इन समितियों को कुछ विशेष सुविधायें मिलती हैं जैसे स्टाम्प शुढक रजिस्ट्रेशन 
झुल तथा आय कर से इनको मुक्त रखा जाता है ) 

यह समितिया सदस्यो के कगडे को निपटाने, समय को बचाने समिति के 
कोप और शक्ति को बचाने तथ! सदस्यों को साधारग्य दोवानी कचहरी के विधानों से 
मुक्त करने और मुकदमेबाजी से बचाने के लिये विवाचन की व्यव था करती हैं। 
श्रर्थात्‌ कगडे को मध्यस्थों द्वारा ही तय करा देती हैं । 

बहुउह शौय तथा प्रारम्भिक साख समिति का भेद.- (१) इन दोनो प्रकार 
की समितियों मे प्रमुख भिन्नता इस बात को है कि प्रारम्भिक समिति केवल साख के 
क्षेत्र मे कार्य करती है ) उसे किसान के जीवन की अन्य समस्याग्रो से कोई सम्बन्ध 
नहीं होता । इसके विपरीत बहुउद शीय समिति साख के अ्रतिरिक्त अन्य सभी प्रकार 
के कार्य भी करती है जैसा कि ऊपर के विवेचन से विदित होता है । 

(२) प्रारस्भिक साख समितियों मे सदस्यो का दायित्व सीमित होता है किन्तु 
बहुउदे शीय समिति में सदस्यों का दायित्व सीमित रहता है । सीमित दायित्व ही इनके 
लिए उचित समझा गया है । 

(३) प्रारम्भिक समिति के कार्यकर्ता जैक्वा82शाशा।) बिना किसी 
बेतन के कार्य करते हैं. परन्त बहउदं शीय समित्ति के कार्यकर्ताओं को वेतन दिया 
जाता है । 

2. (४] प्रारम्भिक समितियो का काये क्षेत्र प्रायः एक ग्राप तक ही सीमित रहता 
है किन्तु एक बहुउद शीय समिति कई ग्रामो को मिलाकर बनाई जाती है और इसका 
कार्य क्षेत्र अपने केन्द्र के पाच मील के आस पास रहता है । 

बहुउद्दे शीय समितियों की सफलता के लिए आवश्यक बातें 

यह बात हमे भली प्रकार से विदित हो चुको है कि भारत में एकाकी उद्देश्य 
(आएष्टा४ ऐप0०४९) वाली चहकारी समितियां वह कार्य नहीं कर सकती जो 
बहुउ॒ह शीय सनितिया कर सकती हैं इसलिये बहुउ॒हं शीय समितियों के विकास के 
लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने की ॥वश्यकता है ' इन समितियों की सफलता 
अनम्नीलीखत बातो पर निभेर है :-- 

(१) सर्व प्रथम बहुउदे शीय समितियों को अपने कार्य की सीमायें बढानी 
चाहिएं । अभी तक यह केवल बीज खाद तथा इसी प्रकार की वस्तुओं का वित्तरण 
आ्रादि ही करती हैं । इन्हे चाहिए कि यह किसान के आशथिक तथा सामाजिक जीवन 
के हर पहलू को छूने का प्रथत्न करें । 

(२) बहुउद्दंशीय समिति का संचालन एकाकी उदेश्य वाली समिति के 


रण्२ ] अारतीय अर्थदास्त्र छरल अध्ययन 


संचालन से कठिन है । इन्हे चलाने के लिये शिक्षित तथा सुयोग्य कर्मचारी नियुक्त 
किये जाने चाहियें । किसी एक क्षेत्र मे समिति की ग्रसफल्ता का प्रभाव समस्त काय 
क्षेत्रो पर पडता है इसलिये कमंचारीगश मे विशेष अनुभव और योग्यता का होना 
जरूरी है। 

(३) बहुउ॒ईं शीय समित्ति की सदस्यता से किसानो का दायित्व (र०800॥- 
8फं9) बढ जाता है। इसलिये उन्हे आवव्यक शिक्षा मिलनी चाहिये और 
सहकारिता की प्रेराणा उनके मन में उत्पन्न होनी चाहिये । 

(८) गहुउद शीय समिति की कार्य प्रणाली इतनी सरल होनी चाहिये कि 
साधारण स्वभाव वाली ग्रप्मीणा जनता उसे आसानी से समझ सके । 

प्रश्न (१--हमारी श्राथिक तथा सामाजिक समस्याप्रों का बहुउद्देशीय 
सहकारी समितिया कहा तक समाधान कर सकक्‍तो हैं । 

(आगरा डे४, पजाब ४४, ४७, ५१) 
पघत्ण क्‍क४ <8७ धो रण एप््फु०ड७ ९० वफुलाणॉफरल 56ट 60९5 ४०२० 
0एएह ९०००० बचे उ०लंब) एशग॑ल्फड २े. (4(्ृच 4४ /धाए00 4४ 47, 67) 
उत्तर--वर्तमान समय में किसानों की दशा बहुत जराब तो गई है इसलिए 
एक डी क्षेत्र मे सुघार करन से क्रिसानो, को कोई लाभ नहीं पहुँचेगा | ग्रावश्यकता 
इस बात की है कि उत्पादन वढाया जाये जिसके ।लये अच्छे बीज ख'द एवं सिंचाई 
के साधनो की पूरी सुविधाएं प्रदान की जायें । किसानो की शामदनी बढाई जाये । 
उनके लिए अच्छे औजारो एव स्वस्थ बैलो का प्रबन्ध किया जाये | साथ ही साथ 
उनके ऊपर से ऋण का बोका भी हल्का किया जाये। इस प्रकार कोई भी एक 
समस्या के हल से किसानो की स्थिति मे सुघार लाना असम्भव है। भ्रभी तक देश 
में मुख्य रूप से एक ही डहंश्य वाली सा तिया रही हैं जो कि किसानो की केवर 
एक समस्या का चाह वह साख्र की हो या वस्तुप्नो की विक्न! आदि की हल करती हैं। 
भारतीय सहकारी आदोलन मे यह बरत ह्री विवाद पूणा विषय रहा है कि 
किसानों की प्रत्येक समस्या जसे साख क्रय विक्रय वैज्ञातिक कृषि श्रौजार उत्तम 
बीज झादि के लिये प्रलगन्प्रलय स-कारी समितिया दो जो केवल एक ही समस्या 
को हल कर सें छ्थवा एक ही गाव भे या कुछ गावों को मिलाकर उक्तें सभी 
समस्थाग्रो को हल करने के लिये केवल एक ही सम्तिति स्थापित की जानी चाहिये। 
ऐसी समितियाँ ग्रामीण जीवन में सब प्रकार से सुधार करके शांवों को उन्नति कर 
सकती हैं। रिजर्द बेक के कृषि साख विभाग ने इसी उद्देश्य से तमाम साख समि- 
तियो के पुमर्संगठन पर अधिक बल दिया था ॥ १६४० के मद्गास सहकारिता सम्मेलन 
ने सिफारिश की थी कि यदि साख समितिया अपने नियमों के अनुसार अपने कार्य- 
क्षेत्र को निर्धारित सीएा तक बढा लेती हैं तो इसके त्राद उन्हे बहुउ॒द शीय समितिया 
मे परिवर्तित हो जाना चाहिये । १९४५ की सहकारी नियोजन समिति और १६४७ 
में प्रखित भारतीय सम्मेलन ने भी इस पर बहुत छोर दिया था । हे 
इससे पूर्व डेतमार्क की भाति अत्येक कार्य के लिये अलग २ समिति पर जोर 
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दिया जाता रहा परन्तु इस नोति के झ्रालोचड़ो ते दो तक उपध्यित किये । एक तो 
यह कि यहा पर गाँवों मे प्रत्येक कार्य के लिए जलग २ समितियों के सघालन के लिए 
योग्य आदम्मियों का मिलता सम्भव नही होगा । दूसरे कृषक अलग ० स्थानों से अपनी 
आवश्यकता की पूर्ति के लिये अम्यस्त नही है। वह साहुछर के यहा जाकर अपनी 
सब प्रकार वी प्रावश्यकताओो को पूरा कर लेता है। अतः विभिन्न वस्तुओ के लिये 
किसान की विभिन्न आवश्य उत ग्रो की यूति के लिये अलग अ्रलय समितिया खोलना 
उसके लिये सुविधाजनक नही होगा । अत वर्तमान समय में कुछ विशेषज्ञों झा मत है 
कि भा त में बहुउ॒द्द शीय समितियों की स्थापना ही हितकर है! 
वहुउद्द शीय सर्मि यो का श्रीगेश वम्बई, मद्रास शोर उत्तर प्रदेश में किया 
गया ओर इनको इस क्षेत्र म कफो सफलता प्राप्त हुई। वम्ब्ई में इस प्रकार की 
समितियों ने विशेष प्रगत्ति की । इनकी सख्या १६४६-४७ में ४१४ से बढकर १६४७ 
>ड४ंघ मे २४५५ हो गई । भद्रास राज्य मे बहुउद्ेशीय सहंक्रारी समितियों के रथान 
पर यह ठीक समझा गया कि प्रार्राम्भक साख समितियाँ ही बहुउद्दे शीय सहकारी 
समितियों के सत्र कार्य करें इसलिये प्रान्तीय स कार ने १६४७ मे यह प्रादेश दिया 
कि सभी प्रारम्भिक साख समितिया दो वर्ष के भीतर बहुउद्देशीय सहकारी समितियों 
मे बदल जायें । इस परिवर्तेन के लिए सरकार ने कुछ निरीक्षकों को भी नियुक्त 
किया जिससे यह 7ाये सुचारु रूप से हो जाये। उत्तर-प्रदेश परकार ने परिमित 
दायित्व के आधार पर बहुउद्द शीय सहकारी समितियों के निमणि की शोर क्रियात्मक 
कदम उठाया | सरक्रार न १६०७ मे एक विश्येप योजना चलाई जिससे ग्रामीण 
जनता को बहत ले भ हुप्रा । इस योजना क उद्देश्य प्रान्त भर मे अन्न, दूध, घी, 
कपड़ा आदि का उत्पादन बढाना था । इस उद्द इय की पूर्ति के लिये सरकार ने अपने 
विभिन्न विभाग जैसे कप सहकारिता, पशु उद्योग तथा ग्राम सुधार को मिलाकर 
एक सूत्र में बाध दिया जिससे इस योजना में सवका सश्योग प्राप्त हो सके । भ्रव 
उन्नति के कार्यो का भार सहकारी विभाग पर है। १६४७-४८ में उत्तर-प्रदेश से 
ऐसी सर्मित्ियों की सख्या ८००० थी । इसके अ्रतिरिक्त अब्य प्रान्ता में भी बहुउद्दें- 
शीय सहकारी समितियों के प्रादोलन ने जोर पक़्डा और प्रगति की ओर कदम 
उठाया | १६४७-४८ में मध्य-अ्रदेश म १७२ बयाल मे ११६२ तथा बिहार म ८५० 
के लगभग इनको सख्यां थी । 
इत समितियों का काम अन, कपड़ा, दुध, थी झादि की पैदावार बढ़ाना है । 
ग्राभीरा जनता एवं खेती की उन्तत्ति के लिये यह किसान को अ्रच्छे बीज, खाद हल 
तथा अन्य आवश्यक औजारो का भी प्रबन्ध कराती है । दूध की मात्र, बढाने के लिए 
यह भावों की नस्ल में भी सुधार करती है अर्थात्‌ दूध देने वाली गायो की सल्या बढा 
कर उनके चारे एबं खली का प्रबन्ध भी करती है। किसानो की आशिक रसिर्थात को 
सुधारने के लिये कुटीर उद्योग धन्धो को प्रोत्स/।हित करती है। सूत कातने के उथोग 
के लिये यह किसानो को सस्ते चर्खे का भी प्रबन्ध करती है । इस य/जता के अनुसार 
सहकारी बीज गोदाम को केन्द्र मानकर चला जाता है और उसके आस-पास के गावों 


ग्न्ड ) भारतोय ग्र्थशास्त्र : सरल अध्ययन 


में एक बहुउद्दें छ्रीय सढकारी समिति खोली जाती है । गाव के प्रत्येक परिवार का एक 
कर्ता सका सदस्य होता है । फ्सल जोतने से लेकर काटने के समय तक ये सर्मितिया 
सदस्यो को प्रत्येक उत्पादन कार्य के लिये सहायता देती हैं । यह नकद रुपये के स्थान 
पर वभ्तु के रूप मे उघार देतो हैं। फसल को काटकर किसान इस समिति के पास 
अनाज लाते हूँ । समिति अ्रनाज वेच्कर हिसाव किताब ठीक कर होष रुपया किसान 
को लौटा देती है । 

इस प्रकार की समिति अपने केन्द्र से ५ मील चारो झोर कार्य करती है और 
विभिन्‍न कार्यों के सचालन के लिये सार्वजनित्र कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है? 
स्रा्माति का दायित्वे मीमित होता है भौर यह उपराक्त कार्यों के ग्राति (कर निम्तन 
लिखित कार्य भी करती हैं । 

(१) वर्तमान आदइ्यकताम्रो की पृूत्ति के लिये ऋण प्रद'्न करक समिति 
भूमि वन्धक वैकों की सहायता से &पने सदत्यों का पुराना ऋण चुकाती है ॥ (२) 
कृषि उपज को सहकारिता के आधार पर बेचने की प्रेरणा देकर उनकी ग्राय बढाने 
की व्यवस्था करती है । (+) पच निरंय को ल'गू करके मुरुदमेवाजी का व्यय कम 
कराती है । (४) कृषि उपज की जृद्धि के लिये चकठन्दी को प्रौत्मात्न ढती है (५४ 
चिकित्सा सम्बन्धी सहायता देने की भो व्यवस्था करतो है ॥ स्वतन्त्रता के बाद बहु 
उदंशीय समितियों ने बहुत भ्रधिक प्रयति को । प्रथम योजना म इनकी सख्यां मे 
वृद्धि करने के प्रयत्न किये गए और द्वितीय योजना काल मे भी ग्रामीण साख सर्वेक्षण 
समिति (रिप्ा॥) (प९८०) 5ण०९७ (०शापा।&८) के सुरू वो के आधार पर. 
भारी सहया मे इत समितियों की स्थापना का कार्य-क्रम है । 

बहुउद् शीय सम्रितियों से कृषकों को झनेक प्रक र के लाभ प्राप्त होते हैं 

(१) यह समितिया कृपक जोवन से सम्बन्धित सभी समस्या्रों को हल कर 
देती है श्रौर उनके जीवन का पुनर्संगठन का कार्य भी करती हैं । 

(२) इनसे किसानो का बहुत गधिक हित होता है | 

(३) इन समित्तियों को सहायता से आमीरा जीवन में साहुकारो का प्रकोप 
समाप्त हो जाता है क्योकि किसान की प्रत्येक ग्रावश्यकदा की धरुति यह समिति कर 
देता हैं । 

(४) बहु उद्देशीय समितियों मे सीमित दायित्व होने से समी श्रेणियों के 
व्यक्ति, अमी र, गरीय, मध्य बर्यं आदि सभो इस समिति के सदस्य बन जाते हैं जिससे 
समिति की पू जी बढ जाती है और कार्य आसानी से हो जाता है । 

(५) इन समितियों के अनेक प्रकार के कार्यों का केम्द्रीय सच लन होने से 
कुशल कर्मचारियो को कम अधस्यकंदा होती है और प्रबन्ध बहुत सम्न हों जाता है। 

(६) ब्रश्मिक्षित किसान के आधिक हितों की सुरक्षा के हेतु इन समितियों 
द्वारा साख व विपणन में सीधा सम्बन्ध स्थापित हो जयता है 

(७) विस्तृत कार्यक्रम होने के कारण सन समितियों मे हानि सहव करन की 

क्षमवा अधिक होती है ! सामाजिक बुराइयो को दुरकर गाँव का पुन निर्भाण करने मे 


सहकारी आन्दोलन [ २०४५ 


इस प्रकार की बहउद्दं शीय समित्तियों से जो सहायता प्राप्त हो सकती हैं « वदे अन्य 
किसी प्रकार से नही ) 
प्रइत ५९--भारत मे सहकारी उपभोक्ता भन्डार आन्दोलन की वतंमान 
थ्थिति क्या है ? इसे भौर श्रप्िक लोक प्रिय बचाने के लिए झ्रापके क्‍या सुभाव हैं ? 
(प्रागरा ५०) 
99३७४ 38 ॥9९ छ97९5९ए ए०्डप०छ 6६ क्ल& (०-०फृश्ाशप्ए९ 5१०7९ (०7९० 
फ्राश्का 75 ]7049 ? एच एा९€8५ए१९$ छण्प्रौते एएच 5०28९5६४ ६० खबर: € 4 0०76९ 
फ़ण्फ़्णेब्म २ 4974 60) 
उत्तर--उपभोक्षता भण्डार का जन्म सव प्रथम इगलेड मे हुप्ना | इनका मुख्य 
कार्य जनता को उचित सुल्य यर आवश्यक वस्तरँ प्राप्त कराता होता है। स्टोर्स सब 
सदस्यों का सामान एक साथ खरीदते हैं। इस कारण इसको थोक के दामो पर स।मान 
मिल जाता है। वस्तुओं की कीमत भी कम होती है और माल भी ग्रच्छा होता है। 
अत्यव सदस्यों को सभी प्रक र से उपभोक्ता भण्डारो से लाभ प्राप्त हाता है। 
उपमोक्धा अण्डार को चलाने का श्रेय राडकेल नामक स्थान के थद्धाइस 
जुलाहो को है. इन्होने मिलकर १८४४ मे सर्व प्रथम ऐसे भण्डार खोले और शीघ्र 
ही उनको बड़ा सफलता प्राप्त हुई और उन्होन बरी प्रगति को । इसी के झ्राघार 
पर इगलंड में इन स्टारो को चालू किया गया। फ़ुटरूर दुकानदारों के अनु रीय पर 
व्यापारियों ने इन स्टोरे! को थोक क्रे दामों पर सामान देना बन्द कर दिया। ऐसी 
स्थिति का मुकाबला करने के हेतु उन्होने मिलकर थोक महकारी स्टोसे खोल दिये ) 
समस्त उपभोक्ता भण्डार इसके सदश्ष्य थे और खरीदे हुए माल के अनुपात मे समम्त 
लाभ इन स्टोरो में बाँट दिया जाता था। इस प्रकार व्यापारियों को काफी हामि 
उठानी पडो और उन्होने धीरे २ कारखाने खोलकर उसम सामान बनाना भी आरम्भ 
कर दिया । 


इस प्रकार के उपभोक्ता भण्डारों के कुछ सिद्धान्त होते हैं जिनका जावना 
प्रति आवश्यक है॥ प्रथम सिद्धान्त तो यह है कि वस्तुएं थोक दामों पर खरीद कर 
शाजार भावों पर बेची जाती हैँ। टूसरा सिद्धान्त 2 वस्तुओं को नकद बेचा जाता 
है उधार नहीं । तीसरा सिद्धान्त है स्टोर को वष मर मे जो लाभ प्राप्त होता है वह 
सभी सदस्यों मे उपभोग को हुई वस्ठुओ के अनुपात मे ब्यट दिया जाता है अ्र्थाव्‌ जो 
अधिक वस्तुग्रो को इन स्टोरों से खरीदते हैं उन्हे अधिक लाभ प्रदान किया जात' है ॥ 
इस प्रकार सस्सों को एक अच्छी रकम वर्ष के अन्त मे प्राप्त होती है । 

प्रत्येक सदरुय को उपभोक्ता भण्डार का सदध्य बनना पडता है। सदस्यता 
प्रा'त्त करने के लिये इनको स्टोर के हिस्से खरीदने पड़ते हैं ॥ समस्त सदस्यो की एक 
साधारण सभा बनाई जाती है। यह स'श प्रबन्ध कारिणी समिति (&58ए०॥ए८ 
(णाप्रा(८८) का निर्माण करती है। यह समिति कई उपसमितियों को बनावी 
है जैसे क्रम समिति निरीक्षरा समित्, आदि | पत्येक सदस्य का सीमित दायित्व 
(/्राध्त ।/90ए9) होगा है । 


र०६ ] भारतीय गर्यश्वास्त्र धरल अध्ययन 


मारत में १६१२ म॑ सहकारी प्रभिति कानून के पास हो जाने के बाद इस 
ग्रकार के भण्डारो की स्थापना प्रारम्भ हुई परन्तु मैकलेग़न समिति की रिपोर्ट से 
विदित हश्ना कि इनका विकास १६१४ तक नही हुआ । प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ होते 
से साथ पदार्थों तथा अन्य प्रावश के वस्वुआ के मूल्य बहुत अधिक बढ़ गए पे 
और वस्तुप्रो के मिलने म बहुत कठिनाइ होने लगी थी जिसके परिणाम स्वहृप 
उपभोक्ता भण्ड!र का विच्मास प्रारस्भ हुमा + परन्तु युद्ध सम प्त होते ही इनकी सख्या 
भी समाप्त होने लगी। इसका मुख्य कारण था घनवान लोगो ने इसको कोई 
प्रोत्ताहन नही दिया क्थोकि उनको काई विशेष लाभ नहीं था । इसलिये इन्होने झपना 
ब्यात इस ग्रोर प्राकषित नहीं किया । झिंक्षत तवा मध्य वर्गें के लोग आकर्षित 
होते परन्तु शहर भे उनकों इतनो दुकानें मिल जाता थी प्रौर उन पर इतनी तरह 
की वघ्तुए मित्र जाती थी कि उन्होंने भी इस ओर कोई विशेष ध्य+न तहीं दिया। 
इस भ्रकार के स्टोर मजदूरों तथा किसानों में प्रधिक सफलता श्राप्त कर सकते हैं । 
इज्भलैंड मे भी इनका प्रयोग सजदूरों एवं किसानो ने किया था परस्तु भारत की 
प्रधिक जतता अनपढ़ होने के कारण इनका महस्द समझने से पूर्णतया असमर्थ थी 
और गरौबी के कारण यह प्रपना कार्य बनिये से उधार सामान लेकर चला लेते थे 
बयोकि स्टोर तो उधार देते नहीं क्योकि उनके सिद्धान्त का उलघन होता था । दूसरे 
गरीबी के कारण कह इन स्टोर के हिस्से खरीदने म॑ भी सर्देव असमर्य रहे। ये 
स्टोर उचित प्रवन्ध के अभाव के कारण भी अपती उन्नति नहीं कर सके 
थौर बहुत से स्टोर बन्द हो गये। परन्तु द्वितीय महागुद्ध के प्रारम्भ होने से इसके 
जीवन मे नई हकूति क्राई प्रयात्‌ दूसरे महायुद्ध नं इसको नबी जीकषत प्रदान किया । 
युद्धकांल मे कस्‍तुग्रों की बहुत श्रधिक कीमतें बढ़ गई झौर चोर बाजारी तथा अनु 
खित लाभ का बकोप फैबन लग। जिसके कारप उपओक्ताओं ने सहकारिता का 
सहारं लिया और उन्होंने मिबकर बहुत अधिक संख्या में उपभोक्‍्त। भण्डारी की 
स्थापना की । सरकार न इन स्टीरो को भी बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया । इनेबी 
उन्नति के हेतु इस्होने स्टोरों को लाइसेल्स तथा कक्‍्ट्रोल की बस्तुश्नो का कोटा प्रदाव 
किया ! उत्तरप्रदेश के सभी जिलों मं सहकारी बिकनी संघ (0 0फडा40ए6 
शि्योपलावह 7९054॥0॥) स्थापित किये गये जा बड़ुत सो वस्तुओं को बेचने 
का कार्य करते ये । 
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उपभोक्ता भण्डारों का प्रमतिशील विकात्ष इस बात से स्रिड्ध होता हैं कि सबु 
१६३८-- १६ से १६४७--४८ तक इत भण्डारों की सख्या झात्ताम में १३ से १०१६, 


शहकारों आन्दोलन [ २०७ 


बम्बई मे २५ से ६१२, भद्रास में ८5५ से १७४० तथा उड़ीसा में € से ३७१ हो गई 
थी ; पीछे दिए झाकडो से इन्वी प्रगएि स्पष्ट होनी है । 
ि इन दो वर्षों वे आकड़ो से पता चलता है कि इनकी सस्णा ३ वर्ष में : गूनी 
से भी अधिक हो गई । इन स्टोरो को सामान देने के लिए थोक मडार (फ॥0]८ 
$89]8 ((०07४णा८ा $ 50725) स्वापित किये गये जिनकी सख्या ११४६-५० 
मे ८५ थी । इनकी विद्यय प्रगति झारासम गद्गबारा गे बडी तेजी से हई। मद्रास राज्य 
में ट्रिप्तीकेन सहकारी समिति (राफ्रीट्याल ऐश) (०-०फ॒शाा९6 
६00० ७०५) विशेष उल्लेखनीय है जिसकी स्थापना १६०४ मे हुई थी। झारम्म मे 
यह बडे छोटे पैमाने पर चलाई गई और इसमे दो कर्मेचारी काम करते थे। परन्तु 
झाजकल इसके २२ झाखाये हैं श्रौर इसकी पू जो लगभग २ लास है । 
१६५१-५२ में राज्यो ने कन्द्रोल समाप्त कर दिया जिससे इन स्टोरों को 
काफी हानि हुई और उनको आय एव व्यापार मे बहुत कमी हा गई थी जिसके कारण 
बहुत सी समितिया बद हो गई”। उत्तर प्रदेश सहकारी विकास का विपणन संघ 
जो इन भण्डारो की सर्वोच्च रास्था है, द्वारा सब नियतवित वरतुए ज॑से कपडा, चीनी 
मिट्टी का तेल आदि जिला सघो को दी जाती थी। ये सघ प्रारभिक उपभोक्ता भडारो 
को वे वम्तुए दे देते थे । सत्र १९५०- २ म॑ इन स्टारो की स्थिति इस प्रकार थी :- 


# हैह७-- ९ ३३१०-५२ 
अण्डार सख्या भ्र्ग्प ५०६ 
सदस्य सख्या हे० ५३० ३२३२११ 
वाधषिक खरीद (करोड रु- मे) परे २००६ 
वाधपिक बिक्री (करोड़ रु० मे) श८ रेस २०४७ 


१६५० मे उत्तर प्रदेश भ ८ केन्द्रीय थोक भडार थे जिनमे १६४ प्रारम्भिक 
भण्डार, १३२८ व्यक्तिगत सदस्य थ । कट्गोल के हट जाने से इन पर बुरा प्रभाव 
पडा । इनका भविध्य सरकार के हाथ में है । 

प्रथम योजना में इन *ण्डारः को प्रगति के लिए इनको विद्येप स्थान प्रदान 
किया गया था परन्तु इनकी' उल्लेखनीय उन्नति न हो सकी | योजना न॑ राय दी थी 
कि इनका क्षेत्र बढाने की आवश्यकता है परन्तु द्वितीय योजना में राज्यों के सहकारी 
विभाग ने इस ओर झपना न्यान विशेष तोर से आकपित नही किया | शहरो मे यदि 
इस प्रकार के भण्डारों को प्रोत्साहन दिया जाये तो यावों मे भी इसका विकास होगा। 
द्वितीय योजना में इसको विशेष महत्व नही दिया है परन्तु इस बात की सिफारिश 
की है कि इसकी समस्याझो का विश्लेप अ्ध्ययव करके इसके लिए विकास प्रोग्राम 
तैयार प्रवइ॒य किया जाए। 

उपभोवता भण्डारो के विकास के सुक्ताव 

मारत जैसे निर्धेन देश में उपभोक्ता भअण्डारों के विकास की बहुत अधिक 

आवश्यकता है । तभी आधिक स्थिति सुचर सकती है । इनकी उन्नति के लिए निम्न: 
जिफित उपाय अपनाए जा सकते ई 


२०४ ] भारतीय अथश्ास्त्र सरल अध्यथ्न 


(१) लगभग ५००० व्यक्तियों के लिए एक उपभोक्ता भण्डार होना चाहिए। 

(२) व्यापार सचालन के लिए आवश्यक पू जी की प्रूति हिस्सो की पु जी से 
नथा केन्द्रीय बैक से ऋण्य लेकर करनी चाहिए। 

(५) सुगम व्यवस्था के लिए ५० झहरो और ग्रामीण भण्डाओं को एक 
केत्रीय उपभोक्ता भण्डार के ग्राधीन कर देना चाहिए । 

(४) सहकारी विभाग उपभोक्ता भण्डारों की ग्रछिकतम पु जी व उनके द्वारा 
लिए जाने वाले ऋण की सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए । 

(५) हर प्रान्त्र मे एक प्रातीय उपभोक्ता समिति स्थापित की जाए जिसका 
५०१, व्यय पहले ५ वर्षों तक सरकार दे । यह प्रातीय समिति सभन्‍वय कार्य 
करेगी । 

(६) प्रातीय सहकारी बिभाग को उपभोक्ता समितियों के सगठन के लिए 
प्रयत्न करना चाहिए । 

इन सुभावो के अतिरिक्त स्टोर का प्रवध योग्य ब्यक्तियो द्वारा चलाया जाए। 
स्टोर अपने सदस्यो के ग्रति।रक्त गैर सदस्यो को भी माल बेचे जिसमे गैर सदस्य 
भी उसकी उपयोगिता को समझकर उसके सदस्य बन जाए। प्रवधको का व्यवहार 
बहुत्त अच्छा होना चाहिए । सदस्यों की सदस्यता शुल्क बहुत कम रखनी च हिए। 
उपरोक्त कारणो के अपनाने से इतकी प्रगति होता स्वाभाविक ही है । 


अध्याय ?$ 
बड़े पैमाने के उद्योग 
प्रदव ५३--स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद से भ्रव तक भारत के झौद्योगिक 


विकास पर एक नोट लिखिये। (पंजाब ५३, बिहार ५३) 
फंस१6 8 [-एटेत फऋणप कर ३०१०5घफ्का७ चेढरशेग्कृणच्मए 0. ]गञती& ज्लञग९९ 
[छरपरेकूर्ततेशार९ (#४१७०० ॥963, #४#6/ 968) 


देश के स्वतन्त्र होने के बाद से श्रब तक औद्योगिक क्षेत्र थे कुछ विशेष महत्व« 
पूर्ण परिस्तंन हुए हैं जिन पर भविष्य के औद्योगीकरण की इमारत खडी होने वाली 
है । इस दृष्टि से गत दस वर्ष भारत के इतिहास में विजद्येप महत्व रखते हैं। जैसा 
कि हमें विटित है भारत के ग्रौद्योगिक नीति को घोषणा १६४५ में की गई थी जिसे 
१६० ६ में संशोधित किया गया । इस काल में भारत ने एक पचवर्षीत्र योजना पूर्ण 


करली है और दूसरी पर कार्य हो रहा है। इस योजना के अन्तर्गत भारत में तीन्न 
गति से उद्योगो की स्थापना हो रही है। 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद के प्रारस्भिक दो तीन वर्षों मे स्थिति मे कोई विशेष . 
सुवार नही हुआ। औद्योगिक उत्पादन लगमग स्थिर रहा क्योकि पुरानी मशीनों के 
स्थान पर नई मशीनें मगाने में कुछ बाधाए' थी । दूसरी ओर, श्रौद्योगिक' झपडे, 
यातायात की कठिन इयाँ, सरकारा नियन्त्रण तथा अन्य कई कारणों से कोई विशेष 
प्रगति मरी हो सकी । १६५० तया उसके बाद के काल में उत्पादन मे निरन्तर वृद्धि 

होती रही है। १०५० तक ग्लौद्योगिक उत्पादद का वापिक सूचक परत (॥॥06%- 
फरेप्राग067) लगभग १०५ था १६१३ में यह १३९ ३, १६४४ गे १४८ ५ तथा १६- 
५५ मे १६२६ हो गया । कपडा, सीमेट, न क तया अन्य कई वस्तुग्रों का उत्पादन 
प्रथम पचवर्षीय योजना के ल्ष्य से भी प्रधिक् रहा । इस काल में भारत में ऐसी बहुत 
सी वस्तुओं का उत्पादन भी होने लगा है जो पहिले विदेशी से आयात की जाती थी । 
दस वर्ष के इस का + में हमारे झ्रौद्योगिक विकास की एक महत्वपूर्ण विशेण्ता 
यह रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र (200॥0 8९०07) में अनेक कारखानो का निर्माण 
हुआ और केन्द्रीय तथा राज्य ध्रकारो द्वारा पचत्र्पीय यो जैना से इस प्रकार के उद्योगों 
पर ६४ करोड रुपया व्यय करने की व्यवस्था की गई । चितरजन के कारखाने मे 
शीघ्र ही २०० रेल के इंजन प्रतिवर्ष बनते लगेंगे । सिदरी के कारखाने में १६५४५ मे 
३२१००० टन रपापनिकू खाद का उत्रादन हुआ । योजना के निर्धारित लक्ष्य से 
मी औधक था। इती प्रकार पाती के जहाज, दलीछझूत तथा अन्य वस्तुएं भी शझत्र 
भारत में बतते लगी है ? दूसरी पचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र (299॥0 
850(07) के पौर अधिक विस्तार पर जोर दिया गया है। 
जिजी क्षेत्र (?0[ए७६४ $20(07) के उद्योगो ने मत ग्राइचथेजनक प्रदति की 


श्ह० आरतीय प्रथृश्वास्त्र सरक्त अध्ययन 


है । प्रथम योजना मै निजी क्षेत्र के वुल विनियोग ([7५८आगाध्या) का प० ति* 
शत पृ जी उद्योगो के विकास के लिए निर्धारित किया या, जिनमें लोहा तथा इस्पात 
पंट्रोल सीमेट, एलमोनियम (5]0॥7॥770॥) रसायनिक खाद, भारी रसायनिक 
पदार्थ आ्रादि वस्तुएं प्रमुख स्थान रखती हैं। उपभोग की वरतुए बनाने वाले उद्योगों 
में किसी मये कारखाने की स्थापना नही की गई किल्तु पहिल से लगे हुए कारखानों 
की उत्पादन ध्षमता का पुरा उषयोग करके उत्पप्दन पर बुद्धि को गई॥ सरवार ने 
डद्योगो के विकास में सुगमता प्रदान करने के उद्ददय से समस्त देश मं शोध कार्य 
(२८३४८४४०) ए०7):) के लिए वैज्ञानिक प्रयोग झालाओ का निर्माण क्या है । 

प्रथम पचवर्षीय योजना में देश के ग्द्योगिक विकास पर उतना पग्रधिक जोर 
नहीं दिया गया थां जितना दूसरी योजना में दिया गया है ॥ देश के भावी औद्योगिक 
विकास को ध्यान में रसते हुए आघार भूत उद्योगों (845९ [॥7008077९9) के 
विकास को विश्वेप महत्व दिया जा रहा है। बोहा तथा इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के 
लिए तीन बडे कारखाने लगाये जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र मे कुल व्यय का €&८ 
प्रस्निशत तथा निजी क्षेत्र मे कुल यय का ७० प्रतिशत इसी प्रकार के उद्योगों पर 
ग्यय होगा जिमम लोढ़ा तथ्य इस्पात के अतिरिक्त सीम्रेग्ट रफ्तायनिक खाद, भारी 
रंसाथनिक पंदार्थ, खनिज, तेल॑ कोयला, बिजली का सामान तथा मशीनों प्रादि के 
निर्माण से सम्बन्ध रखने वाले उद्योगों के विकास पर व्यय होगा। 

१६५६ में झौद्यागिक क्षेत्र भे जो प्रगति हई वह अन्य किसी एक वर्ष में नही 
हुई । लगभग १५ करोड़ रुपए प्रतिमाह के हिसाब से मझ्ौनो का विदेशों से आयात 
विया शया है जो इन कारखानों को स्थापना के लिए मथाई छा रहो है।। देश में 
लोहे त्तथा इस्पात 4 खपत एक साल के श्रन्दर २० लाख टन से बढ़ कर २० लाख 
टन हो गई है। झाशा की जाती है कि १६५६ का औद्योगिक उत्पादन पिछले वर्ष 
की भ्रपेक्षा & प्रतिशत भ्रधिक होगा। 

देश के बडे उद्योगों भें बढते हुए उत्पादन की अबृति बराबर बढती जा रही 
है । कपड़ा, जूट का सामान, नकली रेशम सोडा कागज कास्टिक सीमट यसाइकिले', 
सिलाई की मशीते , बिजली के परत्े, मोटरकरार शादि वस्तुओ्रो के उत्पादन में उल्लेख- 
नीय बृद्धि हुई है। इसी धर्ष देश म इन्जीनियरिंग (स8776607॥) ) से सम्बन्ध रखने 
वाली बहुत सी ग्रावश्यक वस्तुग्रो का निर्माण भारत मे शुरू हो गया है । 

१६५६ में भारत में भारी मशीनरी (2८8०७ ४४८ ८य9५) के निर्माण 
के सबंध में ग्रावश्यक कदम उठाये गये हैं । इसी वर्ष सीमेट के १८, लोहै तथा इम्पात 
की वस्तुओं के निर्माण (्छिणा08007॥ र्ण्फ्गा & #6छ) के ३४, ओरो- 
मोबाइल तथा उसके पूर्ज बनाने के #पॉ/०॥0ए9765 & एथ55$) के २५ 
साइकिल बनाने के, १९ ओऔछ्यर बन ने के € अश्चीतों झ्रादि के २५ बए कारखानों 
की स्य पता के लिए सरकार द्वारा लाइसेन्स (६0870) दिये गए है। 

इनके झलावा रूस, जमंनी तथा अन्य देझो के विश्येपज्ञ भारत में बुलाएं गए 
हैं जो दवाइयो फोटोग्रापी का कागज तथा कच्चों फिल्‍मों तथा अन्य मामलों में भारत 
सरकार को परामझे दंगे । 


* बड़े बैमाने के उद्योग [२११ 


१६५६ मे जो झ्रौद्योगिक उत्पादव भारत मे हुआ उसका कुछ मनुमान निम्न" 
लिखित तालिका से लगाया जा सकता है +-- 


१६५५ १०९६६ 

सूती वस्त्र उद्योग ४०६४० लाख गज ५२४०० लाख गज 
मिल कु सूत १६३०० लाख पौड १६४५० लाख पौंड 
ऊनी कपड़ा १३६ ६ लाग गज १६३ € लाख गज 
ज़ूट का सामान १०२ ७ लाख टन १०६९२ लाख टन 
कोपला ३८२ लाख टन ३६० लाख ढन 
सोष्ट ४५ लाख टन ४६ ५ लाख 7न 
लोहा तथा इस्पात १२६ लाख टन १३९३ लाख टन 
ओदोमोबाइल २३०८४ ३१००० 

साइकिले ६१११७ ६१५१०० 


उपरोक्त तालिका से दूसरी पचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष मे हुई उत्पादन 
चुद्धि का ध्नुमान लगाया जा सकता है ॥ यह वृद्धि दूसरी योजना के निर्धारित झनु- 
भान के झनृक्ूल है और यह ग्राज्मा की जाती है कि १६५७ में भी इस वृद्धि की दर 
को कायम रखा गया है । 

दूपरी प्रचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास के जो लक्ष्य निर्धारित किए 
गए हैं उनसे पता चलता है कि सरकार लोहा तथा इस्पात उद्योग भारी मशीनें बनाने 
का उद्योग तथा इस प्रकार के अन्य महत्वपुर्ण उद्योगो पर अधिक ध्यान दे रही है । 
कारगा यह है कि इन्ही उद्योगों के विकास पर भारत की भावी ग्रौद्यागिक उन्नति 
निर्भर है. दूसरी योजना मे विभिन्‍न महत्वप्ुर्णों उ्योगो पर जो रकम व्यय करने का 
अनुमान है वह निम्नलिखित तालिका से विदित है -- 


0 व्यय | प्रतिशत 





#करोड रुपये) 

_भ्रुगभ सम्बन्धों उद्योग (जिटा0 एप छ०टो) | ५०२५ स्र्य््य्‌ 
इंजीनियरिंग उद्योग १५०० | ५३९७ 
रसाग्रनिक उद्योग १३२० श्२० 
सीमेट तथा बिजली सम्बन्धी उद्योग 6 &€३ ० घाड 
पैट्रोल साफ करने के कारखाने १०३ ०९ 
कागज उद्योय (अखबारी कागज सठिती ॥ भ्रड० ध्र्5 
चीनी र्द्योग । भ्र्श्ल ४3 
सूती, ऊनी, ज़ूट, रेशमी कपदा एवं सूत शेर हे३ 
नकलो रेशम ० श्र 
अन्य उद्योग ऐप झ्क्द 


उपरोक्त तालिका से विदित है कि दूसरो योजना में औद्यो गक विकास पर 
१०६४ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है जिसमे स्रे २४ करोड रुपये सार्वजे- 
निक क्षेत्र म और ५३४५ कराड रुपया निजी क्षेत्र पर ब्यय होगा। निजी क्षेत्र मे ३५० 
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करोड लोहा तथा इगफ्नत उद्योप पर ३७ करोड रसावयनिक खाद उद्योग पर तथा 
२० करोड़ भारी बिजली का सामान बनाने वाले कारखानों के विकास पर व्यय 
होगा | दूसरी पचःर्षीय योजना मे निर्घारित लक्ष्या की प्राप्ति मे विदेशी मुद्रा की 
कम्ती के कारण कुछ बाधा उपन्‍न्न हो गई है क्योंक नए कारज्/ना को स्थापित करत 
के लिए मशीर्म आदि विदेशों से ही ग्रायात करनी पडता है यदि पर्याप्त मात्रा म 
विदेशों से श्राथिक सहायता तथा ऋण प्रास न हुए तो इन चाजनाग्रो मं कुछ काट- 
छाट करनी पडेगी । स्वतन्त्रता प्राप्त होने से पूर्व देश के झौद्योगिक विकास में जो 
अडचने थी वे प्रब धीरे-धीरे दूर हो रही हैं श्लौर विश्वास के साथ हम यह कह सकते 
है कि निकट भविष्य में भारत की गिनतों प्रमुख ओद्योगिक देशा मे हान लगेगी। 
है प्रेडन ५४- मारत मे उद्योगों का बिकास मन्द गति से क्यो हुआ ? भविष्य 
मे वेश के आद्योगिक विकास को सम्भ'वमा पर प्रकाज्ञ डालिये । 
(बनारस ५४, पंजाब २८, कलकत्ता ४१, झआायरा ३७) 
श५ 45 घा6 तेल्श्ले०्कुकण्ता ्ी॑ वेचत्संल8ड 5० ०७१७ [िटींब * 0:5० 
€प्र5$ 06 ए०5ञआंजी[09 ० एएपए७ इएतेंपन्रशंत तृ०ए२९]०क॒आरत। $9 ध& ००एवॉएए 
सीक्षाक्‍ल्‍क+ 64, 27949 338, (काटा॥7 3 4974 37) 
उत्तर- भारत औद्योगिक डिकास की हॉट से ग्रन्य पश्चिम देशों की अपेक्षा 
बहुत पीछे है । भारत की जनसख्या, प्राकृतिक साघत तथा क्षेत्र को देखते हुए हमारे 
देश का भ्रौद्योगिक विकास बहुत मन्द गति से हुआ है। देश की कुल जनसख्यां का 
केवल २%, भाग बडे पमात के उद्योगों मे काम करता है शेष ७० प्रतिशत के लगभग 
आज भी किसान लोग हैं. इसक अनुमान इस वात से लग्राया जा सकता है कि 
देश की राष्ट्रीय श्राय (४४(४0॥8] ॥70077८) मे केवल ६-६ प्रतिशत भाग उद्योग 
द्वारा प्राप्त होता है। कोई भी व्यक्ति 4ह नतीजा निकाल सकता है कि भारत में 
१०० वर्ष के श्रौद्योगिक विकास के वाद भी बहुत मामूली प्रगति हुई है जबकि इसो 
काल मे भअन्य देश कहीं से कही पहुच यये हैं ; इस मन्द प्रगति के निम्नलिखित प्रमुख 
कारण हैं :-- 

(१) प्राधार भूत उद्योगो क' अभाव (2 705800ट6 0ी 8880 ]॥005- 
[768)---भारत में झांघार भूत उद्योगों का अभाव है। लोहा तथा इस्पात उद्योग 
तथा सीमेट उद्योग को छोडकर अन्य आधार भूत उद्योगों का भारत मे कोई विकास 
नही हुआ | लोहा तथा इस्पा”ट और सीमेट भी देश की आवश्यकताओं को देखते हुय 
अपर्याप्त हैं । मझोने बनाने का उद्योग भारी रसयनिक (प्ि९४४ए (॥8४॥098॥) 
उद्योग तथा परू जीणत वस्तुओं ((?#])/9) (30008) के निर्माण का भारत म पूरी 
तरह श्रभाव रहा है। इस ओर कोई ध्णान ही नहीं दिया गया । जो भी कारखाने 
भारत में लगाए गए उनमे उपभोक्त वस्तुये ((05प्रताधा (00005) ही निर्माण 
होती हैं जैसे सूती वस्त्र जुर कागज चीनी इत्यादि । झाधार भूत उद्योगों के प्रभाव 
के कारण पअन्य उद्योग्रो का समुचित विकास भी नहीं हो सका । 

(२) भारतोय पू जी का अभाव (5॥97९55 0 वताबा एश्ञॉश)- 
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भारत में पूजी का सदैव से ग्रभाव रहा है । जो भी पूंजी भारत में थी उसे लोग 
उद्योगों में लगना नहीं चहते थे । उन्हे ऐसा करते मे कुछ भय तवा सकोच रहता 
था । दूसरे देश में पू जी का संचय बहुत कमर होता है। देश में शुरु के काल में जो 
भी उद्योग स्थापित ह़ये उनमे से अधिकाझ विदेशी पूजोंसे लपाये गये। भारत मं 
लोग अपना रुफ्या उद्योगो मे लगान की अपेक्षा भूमि तथा जायदाद खरीदना झच्छा 
गो हैं या उसे छुपा रखते हैं। पूजी का विनियोग उद्योगों में बहुत कम होता 
रहा ॥।॒ 

(३) सस्तो शक्ति के साधनों को कमप्मी --भारत मे उद्योगों को चलाने के 
लिये ग्रभी तक मुस्य रूप से कोयले की शक्ति का प्रयोग होता है जो देश के कुछ 
सीमित क्षेत्रों म ही पाया जता है और जिसे देश के सभी भागों को यातायात करने 
मे बहत अधिक व्यय होता है। यही कारण है कि देश के बहुत से क्षेत्रों से उद्योगो 
का बिल्कुल विकास नहीं हो सका और जो उद्योग स्थापित भी हुये वे केवल वम्बई, 
वगाल तथा भ्रन्य दो एक क्षेत्रो में हये ) 

(४) कुशल श्रमिकों का भ्रभाव - भारत में कझल श्रमिक्रों को सर्देव से कमी 
रही है । यहा को अधिकाश जनता सेतीहर है और देहात! मे रहती है । यह लोग 
साल के कुछ महीनों मे ? पने गाव छोडकर कारखानो मे काम करने चले भाते हैं और 
फसल के समय फिर गाव को वापिस लौट जाते हैं | इसके अतिरिक्त भारतीय श्रमिक 
अशिक्षित हैं मौर उनके प्रशिक्षणा आदि की कोई उचित व्यवस्था देश मे नहीं है । 
इसका परिणाम यह है कि भारतीय उद्योगो द्वारा उत्पादित वस्तुएं घटिया और महंगी 
होती हैं श्रीर विदेशी प्रतियोगिता का मुकाबला नहीं कर पाती । 

(४) ग्रौद्योगिक श्रयेन््यवस्था का अभाव"--बडे उद्योगों के विज्यास के लिये 
यह परम ग्रावइ्थक है कि देश मे इय प्रकार की सम्धायें हो जो उद्योगों को कर्ज 
आदि प्रदान कर पके । भारत में औद्योगिक वैकों का पूरी तरह अरमाव रहा है । देश 
में जो व्यापारिक बैक हैं वे एक ओर त्तो अपने को इस कारें मे अभ्रसमर्थ पाते हैं दूसरे 
उनका व्यवहार उद्योगों के प्रति ददासीनता का रहा है। इस कमी के कारग भारत 
में उद्योगों का समुचित विकास नहीं हो सका । 

(६) झ्रौद्योगिक सगठनकताओं का अभाव--भारत में ऐसे व्यक्तियों का अभाव 
+ह है जो उद्योगों के सगठत की योग्यता तथा क्षमता रखते हो । देश क्रो सामाजिक 
बातावरगा, लोगो की विचार घारा तथा शिक्षा की कमी के कारगा भारत सदैव से 
क्रृषि प्रधाद देश रहा है और झब भी है ! 

(७] सरकारी उदासोनतापुर्ण नीति --भरत लगभग १०० वर्ष तक अग्रेजी 
का गुलाम रहा है। अग्रंजो की नीति का शाघार ही यह था कि भारत मे उद्योगो 
का पूर्ण विकास न हो और भारत एक कृषि प्रध न देश बना रहे ताकि यहाँ से कच्चा 
माल इ गलैड को नियति होता रहे तथा वहा का बना हुआ पत्रका साम न भारतीय 
बाजारों में बिके | +।रतीय उद्योगों के विकास का अथ यह हाता है कि इ गलेड के 
ब्याप/र तथा उद्योगों को हानि पहुचनो जिसके लिये भारत सरक र तैयार न थी । इस 


हर 
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प्रकार ब्रिटिश सरकार की पूर्व निश्चित नीति के अनुसार भारतांय प्राचोन उद्योगों 
का विनाश हुआ श्ौर उनके स्थान पर नये उद्योगों की स्थापना नहीं हो सकी । 

(८) उद्योगों का योजना रहित विक्रास--भारत म जो भी उद्योग स्थापित 
हये वे किसी पूर्व. निश्चिचल योजना के अनुसार नहीं हुये जिनका परिणाम यह हुमा 
#ि देश के कुछ भाग जुसे वस्वई, गरद्मदाकाद, कानपुर कलकत्ता इत्यादि विश्वेष रूप 
से विकसित हो गये और क्षेध भागो का कोई विकास नही हो सका । इस प्रकार समस्त 
देश की एक समान ओद्योगिक उन्नति नहीं हुई । 

(६) रेल के भाडे से सम्बन्धित नीति भारतीय रेलो के भाडे (ए४॥]99फ 
]286९5) निर्धारित करने की रीति उच्च गो के विकाय में बाधक शिद्ध हुई है। रेल 
के भाड़ो का निर्धारण इस उद्देश्य से क्या गया है कि भारत मे विदेशी ग्रायात को 
भ्ोसाहन मिले और देश से कच्चे माल का निर्यात अधिक हो । इस प्रकार से देश में 
उद्योगों के विकास मे बाघा पहुची तथा उनका विकास मन्द गति से हुआ । 

उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य कारण भी इस मन्दगति में 
सहायक हए +- 

(प्र) संगझित बाजारों का प्रभाव । 

ब) थातायावे के साधनों का अपूर्णां विकास । 

स) प्रचार (40ए८०($श॥१९०() के दोपपुर्ण तरीके । 

(द) पुरानी तथा घिसी हुई मझीदें । 

(यो ग्रकुशल प्रबन्ध « 

भविष्य में उद्योगो को उन्पति की सम्भावना 

विदेशी धासन्र के समाप्त होने से अब भारत के औद्योगिक विकास में बहत 
सी बाघायें समाप्त हो गई हैं और अद हमारी राष्ट्रीय सरकार इस दिशा से विशेष 
रूप से प्रयत्मशील है | श्रीमती विरा एन्सटी (शा5 0४८७ >॥9 ०९५) के अनुसार 
किसी भी देश का औद्योगिक विका पाच त्ातों पर निर्भर है । उसी के आ्राघार पर 
हम भारत के श्रौद्योगिक भविष्य का निरणुँय कर सकते हैं :-- 

(१) सानव--इसके ग्रन्तर्गत कुशल श्रमिक तया योग्य व्युवस्थापुक 28 व 
शासत पें श्रम की कोई कमी नही है। देश को जनसल्या ६ करोडन्केडकर है। 
उनवी शिक्षा तथा प्रशिक्षण की ग्रोर सरकार विशेष रूप से प्रयत्नशील है | टेकनीकल 
कर्मचारियों के अभाव को पूरा करने के लिये भारतीय विद्यार्थी प्रशिक्षण क लिये 
(विदेशों को भेजे जा रहे हैं । आशा की जाती है कि अगले कुछ वर्षों मे यह कमी बहुत 
हृद तक दूर हो जावेगी । 

« (२) धन--ओऔद्योगीष रण के लिये अत्यधिक घन की आावश्यकत्ता होती हैं 
जितका देश में ग्रभावे है भारत सरकार ने दूसरी पचवर्गीय योजन! में झधिक़ टैवस 
लगाकर तथा राष्ट्रीय बचत को प्रोत्साहन देकर इस ग्रभाव का पुरा करने का प्रयत्न 
किया है। फिर भी भारत की दूसरी योजना के काल में ७०० करोड़ रुपये की विदेशी 
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मुद्रा की कमी ग्रनुभव हो रही है जिसे विदेशों से उघार के रूप मे प्राप्त करने का 

“प्रयस्‍्न किया जा रहा है । भारत के कुछ मित्र तथा शुभचिम्तक देश भारत की भरसक 
सहायत” करने को राजी हैं ॥आद्या है कि घन के इस ग्रमाव को किपी न किसी 
तरह पूरा कर लिया जावेगा ॥ 


(३) सासमात -- केच्चे सामान की दृष्टि से भारत काफ़ी भाग्यशाली है । 
भारत मे इतनी अध्कि मात्रा से खनिज पदाये जेसे लोहा, सैगनीज इन्यादि पाये जाते 
हैं जो देश के सम्पुरों भौद्योगिक विकाश के लिए पर्याप्त हैं * इसक अतिरिक्त जो कच्चा 
माल कृषि पदायों द्वारा प्राप्त होता है उसके क्षेत्र म भी मारत को स्थिति काफी 
अच्छी है। कहते का तापय यह है कि सामान की दृष्टि से भारत का श्रौद्योगिक 
भविष्य हहत ग्च्छा है 


(४) सशीन"--औद्योगिक विकास के लिए एक अव्य समस्या मशौनो' की है 
जिनका निर्माए झ्रभी तक भारत में नहीं होता | उन्हें विदेशों से मग'ने मे बहुत 
अधिक विदेशी मुद्रा की प्रावश्यकता है जो भारत के प'स्त नही है, इस कमी को ध्याय 
में रखते हये दूमरी पचवर्षी य योजना में तीन बडे स्पाव के कारखाने तथ्य भारी मशीने 

बनाने वाले एक कारखान के निर्माणण की व्यव था की गई है । इस योजना के पूरे हो 
जाने से स्व्य भारत में मशोतों आदि का निर्माण होने लग्रेगा और देश के श्रीद्योगी- 
करण में सहायता मिलेगी। 

(५) बाजार उद्योगो की सफलता के लिए यह क्रावश्यक है कि उत 
व तुमो के लिये पर्याप्त बाजार भी होना च।हिये | भारत एक विज्याल देश है जिसने 
लगभग सभी का ऊतपादन अभी तक देश की श्रप्वश्यकृताओ से कमर है ' यदि उद्योगों 
का गौर भ्रधिक विकास हो तो देश की बनी वस्तग्नों की खपत देश के अन्दर ही हो 
जावेगी । इसके अतिरिक्त भारत क्र पड़ोसी देशों से भी भ रत की बनी वस्तृप्रो की 
काफो मांग है इसलिये यहो उद्योगो के विकास के लिये अनुकूल वातावरण पाया 
जाता है । 

प्रन्‍न ५५-- भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों वे विकास का सक्षिव्त 
विवरण दीजिए । 
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स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद देय की राष्ट्रीय सरकार ने १६४८ मे जिस 
औद्योगिक नीति की घोषणा की उसके अतर्गत सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के 
उद्योगों का कायें क्षेत्र अलग अलग निर्धारित कर दिया गया। कुछ ऐसे उद्योग ये 
जिनकी स्थापना, सच।लन तथा स्वामित्व का पूर्णो दायित्व सरकार के एकाधिकार मे 
रखा गया | इस श्रेणी के उद्यायों की स्थापना तथा सचालन के लिए सरकार ने कानून 
द्वारा कार्पोरेचच ((7977णख097 ) बन्गए जो कंनख्दीय सरकार के आधीन क्‌ ये 
कर रहे हैं । देश की सरक्वार ने जित औद्योगिक कारखानो को स्थ पना सार्वजनिक 
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क्षेत्र (2002८ 5ल्‍2८ंए) मे को है उनम से कुछ का सक्षित विवरण इस 
प्रकार है ॥ प्ज्ड 

१) घछिदरी रसायतिक खाद का कारखान! - विहार राज्य मे स्थित यह 

एशिया का सबसे बड़ा कारखाता है। इसमे प्रतिदिन एक हजार टन एमोनियम सल्फेट 
(वैश्ञावर0ताए।॥ 5"0॥9८) वन से "ता है । २३ करोड रुपए की लागत स यह 
कगरख/।ला १.५१ में वसकर तैयार हम्मा | पहिलें साल इसमे केवल ७४४५ टव खाद 
का उत्पादन हुप्ना । १६५८ मे निर्धारित से भी अधिक अर्यात्‌ ३२७०० टन खाद का 

* उत्पादन किया गया । एमोनियम नाईट्रेट (#॥ग्रा॥0ावरा॥! 'ात98) तथा 
अन्य रसायनिक ५दार्थों के उत्पादन की मी इस कारखाने मे व्यवस्था की जा रही है। 
आशा को जायी है कि यह कारखाना भविष्य मे भारत में रखायनिक उद्योग का मुख्य 
केनद्न होगा जिनकी देश को सबसे प्रधिक आवश्यकत! है । 

(२) चितरजन रेल के इ जन बनाने का कारखाना- यह कारण्गना पश्चिम 
बगाल मे स्थित है और भारतीय रेलो के लिए भाष से चलने वाले रेल के इ जिनो का 
निर्माण कर रहा है । वैसे तो रेल के इ जिन मे काम मे प्ाने वाले बहुत से पुर्जे श्राज भी 
बिदेशों से भझायात करने पड़ते हैं कितु घीरे इस बात का प्रदत्त भी किया जा रहा 
है कि उनका निर्माण भी भारत मे ही होने लगे । इस दशा मेश्रेब तक की जो श्रगति 
है वहूं काफी सतोषजनऋ रही है । प्रारम्भ भ यह कारखाना प्रतिवर्ष केवल १२० 
इ जिन तथा ४० 30॥|८75 बनाने की क्षमता रखता था कित अब कारखाने का 
ब्रिग्तार कर दिया गया है और झब इसकी क्षगखा २०० इजन प्र वर्ष बन ने की हो 
गई है । यह भारत का एक प्रमुख तया महत् पूर्णो कारखाना है। 

(३) हिन्दुस्तनन पानी के जहाज बनाने का कारखाना [7 00५४7 
8॥0990) -विद्याखापटवभ नामक स्थान पर इस कारखाने की स्थापना हुई है। 
इसकी कुल पू जी का ६ भाग भारत सरकार द्वारा लगाया गया है। शप सिंदिया 
(80770॥88) कम्पनी द्वारा-प्रद न किया गया है । इस कारखाने का < हूं श्य भारत म 
पनी मे लने व ले समुद्री जहाज बनाना है जिससे भारत के समुद्री जल यातायात 
का समुचित विकास हो सके सौर भारत को विदेशों पर निर्भर न रहना पडे। ग्रर 
तह इस कारखाने में १५ समरद्री जदाजो का निर्माण हो चुका है। कारखाने ने टेक- 
नीकल (]6०॥097) सद्वायक्ना तथा परामर्श के लिए एक फ्राॉस की कम्पनं" से 
एक समभोता कर लिया है 

(४) हिन्दुस्तान भवन निर्माण कारखाना (सरता8॥॥ सलि०ए5॥8 
एछ8०(०7ए) यह कारखाना १६५३ मे चलू हुआ । इससे पूव भारत सरकार द्वारा 
स्थायित भवन निर्माण कारखाने की असफलता के कारण उसे यह नया रूप दिया 
गया है। श्रब इस कारखाने को तये सिरे से सुधार दिया गया है ग्लौर विविध प्रकार 
के मबन निर्माण सामग्री के उत्पादन को भी व्यवस्था करदी गई है। 

(५) राष्ट्रीय कारखाना (पिब074] निष्दाप्रा लगा. गिघए/णए)-यह 
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कारखाना कलकत्ता मे स्थापित किया गया है गौर गब इसका विस्तार किया जा रहा 

है। इसमे वैज्ञानिक यत्रो (30207 050॥6॥5) प्रादि का निर्माण होता 

है । १६५४--५५ मे इस कारखाने मे २१५६ लाख रुपए के मूल्य का सामान 
नाया गया 

(६) पेनसीलीन बनाने का कारखाना (रिशालात्रा फब७/णह)- यह 
कारखाना पूतरा के निकट पिमपिरी स्थान पर बनाया गया है। इस कारखाने म 
पेनसीलीन नाम की दवा बनाई जाती है। इस कारखाने में दवाई के निर्माण का कार्य 
१ अग्त १ ४५ सेशुरू हो गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना मपेतरमीलीन के 
अतिरिक्त इसी प्रकार की ग्रन्य दवाग्रो का उत्पादन भी होने लगेगा। 

(७) डो० डी० टी० बनाने का कारखाना (0. 00 ., 88९८09)-- 
दिल्‍ली में डो० डो० टौ० बनाने का एव कारखाना भी स्थापित हो चुका हैं। इस 
कारखाने मे डी०डी० टी० का उत्पादन २५ मार्च (६०५ को शुरू हो गया ग्रौर दिसम्बर 
१६५५ में इसकी उत्पादन क्षमता ?१ टन प्रत्तिदिग तक हो गई थी । वतंमान उत्पादन 
की दर ७२० टन प्रतिवर्ष है। इस कारखा के और घधघिक विस्तार की आद्या है। 

(८ मशीन क्रौजार बनाने का कारखाना-- यह कारखाना बगलौर के पास 
ध्यापित किया गया है। १६१४ मे इसने मशीनों तथा औजारो के उत्पादन व्य कार्य 
शुरू कर दिया । इसको उत्पादन क्षमता में धीरे धीरे वृद्धि का जा रही है । इस 
कारखाने से भारतीय रेलो तथा अन्य इस्पात कारखानों आदि को सहायता मिलेगी । 
एक (598५ (!0॥7079 ) के सहयोग से इस कारखाने की स्थापना तथा विस्तार 
का कार्य किया जा रटा है । 

(६) हिम्बुस्तान >ेबिल्स कारखाना (फ्राणतंप्रशह्ा) 0४७|९९ ए000- 
7५) --यह कारखाना पश्चिम बगाल मे रूपनेरायणपुर नामक स्थात पर स्थापित 
किया गया है । डाक तथा तार विभाग द्वारा प्रयाग होने वाले विविध प्रकार के 
केबिल्स तथा तार अब तक विदेश्ञो से भायात किये जाते रहे हैं। इस्र कारखाने मे 
उत्पादन का कार्य ६५४ म झुरू हो गया है। शुरू के ६ महीनो मे केवल १९२ 
मील लम्बे केबिल्स का उत्पादन हुआ। १६५६ के ग्रन्त तक यह उत्पादन निर्धारित 
लक्ष्य से भी ग्रण्क अर्थात्‌ ५१० मील बम्शाई के केबिल्स का हो गया । 

(१०) हिन्दुस्तान इस्पात का कारखाना (9005थ॥ 906०७ 70 ) 
उड़ीसा राज्य मे रूरकेला नामक स्थान पर जर्मनी के एक ग्रौद्योगिक सगठन की 

स+भदारी मे इस्पात का यह बया कारखाना लगाया जा रहा है। १६६४१ तक यह 
कारखाना १९८ करांड रुपये की लागत से बनकर तैयार हो जावेगा और इसकी 
बाधिक उत्पादन क्षमता १६ लाख टव्र तक होगी । यह उन तीन नये इस्पात कार- 
ख नो मे से एक है जो दूसरा परचदर्षीय योजना में सावजलिक क्षेत्र म लगाये जा रहे 
हैं । इत क रखाता के बनन से इस्पात का वतमान कमी कुछ हद तक पूरी हो जावेगी। 

उपरोक्त इस्पात वारबण्ने के प्तिरिक्त सब्य प्रदेश राज्य म मिलाई नामक 
स्थान पर रूख सरकार को सहायता से एक प्रन्य इस्पात कारखाना बन रहा है 
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जिसकी लागत ११४ फरोड रुपया होगी ग्रोर उत्पादन श्रमता १० लाख टन प्रतिवष 
होगी । दुर्गापुर नामरू स्थान पर पश्चिम बंगाल राज्य में एक ब्रिटिश कम्पती की 
सहायता से ए+* तीसरा इस्पःत कारखाना बताया जा रहा है जिस पर कुल लागत 
१३८ करोड रुपये होगी । भारत सरकार की ग्रोद्योगिक नौति के अनुपार लोहा तथा 
इस्पात उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र (?िप0 5९८07) में रखा गया है । 

१६५६ मे राष्ट्रीय औद्योगिक विकास नियम ([]पिद्धावउ0॥8] 05७० || 
]96ए72[०07ए७7/ (णए7०ए४४707) ने कुछ अन्य योजजाग्रो को निश्चित रूप 
ध्रदान किया है। देश मे भारी मशीनरी ([76879५ 2/७०॥॥॥९६॥५) के निर्माण का 
कार्य शीघ्र ही शुरू होन वाला है 

(११) हिन्दुस्तान हवाई जहाज कारखाना [स्रवा0एशणशा #आाठाश्थी 
.00 )-प्रह कारखाना बगलोर में व्यित है। भारत सरकार का प्रतिरक्षा मत्रालय 
(0७४(८7०७ |(॥75079) इसका सचालन कर रहा है। इस कारखाने में हवाई 
जहाज के पुर्जो का निर्माण तथा उन्हे जोडकर हवाई जहाज बचाने का कार्य दीब 
ग्रति से चल रहा है | इसके अतिरिक्त रेन के डिब्वे तथा मोटर बसो के टाचे बनात 
का कार्य भी इस कारखाने मे होता है। 

(१२) प्रखबारी कागज बनाने वा कारखाना--भारत सरकार ने मध्य प्रदश 
राज्य को सरकार के सामे में ६ करोड रुपये की ल'गत से अ्खन्ारी कागज बनाने के 
इस कार्दाने को स्थापना की है। 

हैदराबाद राज्य मे एक अम्य अवबारी “ग्रज बनूने वाले कारखान की 
स्थापता पर विचार किया जा रहा है। रूरकेला तथ्य नागल मे रसायनिक खाद के 
बड़े कारजाने लगाय जाय॑गे । 

१६५६ की भ्रोद्योंगक नीति से सार्व बनिक क्षेत्र के यिस्तार तथा विकास का 
मार्ग भौर अधिक सुगम हो गया है + छोटी बडी ऐसी «हुत ४ी योजनाए हैं जिन्हे 
साबेजनिक क्षेत्र के अन्तर्गेत पूरा किया जाबेगा। यह भी आशा की जाती है कि 
सरकार कुछ वतमात कारखानों का जो इस समय निश्री क्षेत्र मे हैं. राष्ट्रीयकरण 
करदे। दूसरी पंचवर्षीय योजना मे विशेष रूप से सावंजा के क्षत्र के |वकास तथा 
विरतार बी व्याख्या की गई है । * 

दर प्रेडन ५६-- भारतीय लोहा तथा इस्पात उद्योग की स्थापना, विकास तथा 
बा 


मात स्थिति की व्यास्या कोजिए । पिटना ५७, १६, राज्पूताना ५२) 
॥'8८७ भा इरणशौ), चेल्एथों१फम्ध्ण 43 फ॒ुर४९०१६ छल्ज्ाएण्प छत 6 
पुड०ऊ 29१ 5862 [90ण5चए ए0 मिव (728९6 67, 57, 7७9ककक्र॥७ 32) 


उत्तर--यह भारत के सबसे महत्वपूर्णा और झाधार भूत उद्योगों मे से एक 
है इसकी श्गति के दिना कृषि अथवा अन्य किस उद्योग का विकास असम्मव है । 
आधिक प्रगति एवं विकास तथा राजततिक सुरक्षा के लिये भी इसका बहुत #धिक 
महत्व है। इसलिए यदि वर्षमान युग को लौह पव इस्पात युग कहा जाये तो अ्रनुदित 


न होगा । 


न 


बड़े पैमाने के उद्योग ॥। २१६ 


हमारा देश लोहे और इस्पात के उद्योग के लिये बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध 
रहा है। दिल्ली का लौह स्तम्भ ससार के वैज्ञानिको और इक्बीनियरों के लिये सर्देव 
आइचये की वस्तु रही है। मध्य युग मे भी हमाद देश इस उद्योग मे पूर्ण निषुण 
था। अग्रेजों के भारत आने से इस उद्योग को बहुत घवका लगा । इस उद्योग को 
प्र चौनता पर प्रकाश डालते हुए प्रोफेसर विल्सन ने लिखा है कि-- लोहे की ढलाई 
तो इगलैड मे थोडे ही वर्षो से श्रारम्भ की गई है परन्तु हिन्दू लोग लोहा गलाने, ढालने 
और इस्णत बनाने की कला का ज्ञात प्राचीन काल से रखते हैं ।” 
उद्योग का आरम्भ आ्रौर विकास 
भारत भे योरुपवासियो का ध्यान इस उद्योग की ओर १६ वी शताब्दी तक 
नही गया | सत््‌ १७७७ मे मरिया की कोयले की खाम के पास यह कारखाना स्लोला 
गया परन5्तु प्रगति के पथ पर अग्रसर न होकर २ वर्ष ही बाद बन्द होगया। १८०८५ 
में ईहट इण्डिया कम्पनी ने श्री डकन की अध्यक्षता में मद्रास राज्य में एक छोटा सा 
के रखाना खोला परन्तु यह भी कुछ समय बाद बन्द हो गया । १८२४ में होथ नामक 
व्यक्ति को ईहट इण्डिया कम्पती ने श्राथिक्त सहायता देकर एवा कारखाने का निर्मारण 
किप्रा यो (घडे७ तक चलाया गया । १८५७ म उत्तर प्रदेश के कुर्मांयू जिले मे कुछ 
भट्टिया लगाई थी परन्तु कोयले के प्रभाव के कारए। ८७४ मे यह प्रयास भ्रसफल रहा । 
१५५४५ में रानी गज और १८७५ में कलकत्ता मे इस उद्योग को प्रारम्भ किया गया। 
१७७४५ में वराकुर लोहा और इस्पात कम्पनी ने जो बगाल की कम्पनी द्वारा खरीद 
ली गई थी पत्थर के कोयले का प्रयोग कर इस उद्योग की उन्नति करने का प्रयास 
किया । ॥१०१ 
इस उद्योग को सर जे० एन० टाटा ने काफी परिश्रम के बाद |६०४८ मे 
साकऊची (जमशेद नगर) मे अपना कारखाना खोलक्र इस द्योग की विश्येप प्रगति 
की । इस कारखाने पर भारत को गवं है वयोकि यह एशिया का सबसे बडा कारखाना 
है । भ्थम महायुद्ध के पश्चात्‌ १६१८ में दीरापुर नामक स्थाव प९ इण्डियन आयरन 
एण्ड स्टील कम्पनी की, और १६२१ में यूनाइटेड स्टील कार्पोरोेशश आफ एशिया 
मनोहरपुर मे तथा मैसूर आयरव एण्ड स्टील वक्‍्से की स्थापना सब १६२+ मे की 
गई । यह सभी प्रयास टाटा दी सफलता के बाद ही किये गये थे । 

१६१४ से १६२६ तक-- प्रथम महायुद्ध भारतीय लोहे एवं इस्पात के उद्योग 
के लिये एक स्वर्ण अवसर के रूप म आया । युद्ध काल में भारतीय माग के अतिरिक्त 
युद्ध क्षेत्रों से लोह पदार्थों की साग बढ गई । इस मांग के बढन से उद्योग का काफो 
विक्रा हुआ और इसते बहुत लाभ कशाया । टैरिफ बोर्ड के अनुसार १६१६--१७ 
में कम्पनी का उत्पादत क्रश १४८७४” ७ टन कच्चा लोहा, १३६४२३ टन इस्पात 
श्लौर ६८७२६ टन पक्का इस्पात हुआ था । 

परन्तु इसके उपरासा देश से प्राथिक मंदी के कारस्य ्व उद्योगों को काफी 
हानि उठानी पडी । माग और गूल्नो के गिर जाने से औद मजदूरी ऊची होने से 


५ 
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एव कोयले की महेगाई के कारग्य उत्पादन व्यय ऊंचा हो गया । इस कारणा युद्ध के 
बाद भारत के लिये दूसरे देशो से स्पर्धा लेना एक दुष्कर कार्य हो गया । परन्तु टाटा 
के अ्रयत्नो से कई भट्टियो का निर्मारिग तुरन्त ही क्यितर गया और आयात कर मे वृद्धि 
कर देने से इस उद्योय को एक प्रकार का सरक्षण मिल यया परन्तु १६२१/में विदेशी 
इस्पात ग्रधिक सस्ता हो जाने से भारत को उसका सामना करना कठिन हो गया । 

१६२३ मे प्रशुल्क सभा ने अपने वृत्त लेख मे लिखा “सरक्षण के अभाव मे 
यह उद्योग भविष्य के अनेक वर्षों में भी विकास नहीं कर रुकता हैं और सम्मव है 
कि फोजी एवं सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्"ों इस उद्योग का कहीं अत ने हो जाये । 
इसलिए इस उद्योग का सरक्षण लेने का पहिला अधिकार है ” इसके फलस्वरूप 
१६२४ में इस उद्योग के लिए ३ वर्ष का सरक्षर प्राप्त हुआ। आग्रात मुल्य पर ४० 
प्रतिशत कर लगाकर इस उद्योग की ग्याथिक सहायता की गई। इस सहायता से 
उद्योग द्रतगति से विकास करने लगा । 

टाटा की क्म्पतियों में १६२४ प्रोर १६२७ के बीच सस्ते कोयले का प्रयोग 
करके उत्पादन ध्यय में काफी कमी की गई ओर १६१६-१७ के उत्पादन से वढ़ाबर 
१६२०७--२६ मे ५६६५३५ टन हो गया । इस प्रकार १० वर्ष से ही इस्पात का 
जत्पादन ४)गुने से भी अधिक हो गया था। परन्तु १६२६ के बाद विश्व व्यापारिक 
मदी का डुरा प्रभाव इस उद्योग पर पड़ा । इधर भारतीय रेलो के विकास ने होने से 
इस उद्योग को बहुत धवका लगा और इस उद्योग की ढदश। १६३६ तक बहुत 
खराब रही । 

१६२ ५-२७ मे प्रशुल्क सभा ने उद्योग की जाचकर स बात की सिफारिश 
की कि इसका सरक्षण काल ७ वर्ष और बढा दिया जाय ॥ ग्रत सरक्षण पानून म 
सशोघन करके ७ चर्ष का सरक्षण इस उद्योग को फिर प्राप्त हुआ । इसक॑ बाद १६११३ 
मे इस भे सशोधन करके सरक्षण भ्रवधि और बढाई गई । परन्तु इन सब ग्रयत्नो से 
ही इस उद्योग को बनाये रउने का प्रयत्न किया गया था । 

१६३६ से १६५० तक--दूसरे महायुद्ध के झारम्म होने से उद्योग क' समृद्धि 
में एक नये युग का आरम्भ हुआ १ विदेशी यातायात के बद हो जाने से, फौजी झाब- 
इ्यकताग्रों के बढने से इस उद्योग को फिर से पनपने का सुग्रवसर प्राप्त हुआ्ना। इस्पात 
का उत्पादन २ वर्ष मे ही ५ प्रतिशत बढ गया । । माग के अधिक बढ जाने से सर 
कार को विवश होकर नागरिक उपभोग पर कट्रोल भी करना पडा। १६४३ मे रेल 
के पहिएं बनाने के लिए जमझेदपुर मे एक कारखाना (:80॥6८7॥2 0708० 
छा व शिवा एव्विटप्रापा है ९० ) की स्थापना की गई) १ जून १६४५ को 

सिहभूमि रेलवे वकेंशाप टाटा के आवान है। गया । श४६ मे उद्योग और प्रीत 
मत्रालय ने एक पैनल नियुक्त किया जिसने सिफारिश की थी कि इस्पात का प्रतिवर्ष 
उत्पादन २५ लाख टन होना चाहिये मूल्य पर निवत्रणा रखा जाये और सरकार 
इसको झाधिक सहायता प्रदान करे। सरकार ने उत्पादन के बढाने के लिए इस उद्योग 


बडे पैमाने के उद्योग [ २२१ 


को श्राधिक सहायता प्रदान की । इन सत्र प्रयत्तों के बाद भी १६४८ में आकर इस 
उद्योग वी स्थिति बदलन लगी । दूसरी और सरकार ने ग्राधिक सहायता भी दी जो 
इस प्रकार थी + टाटा को १० करोड, बगाल स्टील कार्पोरेशन को हे करोड प्रौर 
इ डियन आयरन एड स्टील दम्पनी को १ करोड रुपए का ऋण दिया इसके ग्रति- 
रिक्त विद्व बैंक से भी इसके उत्पादन के बढाने के लिये सहायता प्राप्त हुई। इसके 
परिणामस्वरूप उत्पादन की स्थिति सत्‌ १८ ४5 के बाद इस प्रकार हो गई । 


वर्ष कच्चा लोहा पक्का इस्पात 
(बिक्री के >िए) ग् 
१६४८ ३२५६,३६८ यश३,७१४५ 
28४६ ड२७,२७श २६,८६१ 
१६५० र२६०,४५७ ६७६,१०० 


उपरोक्त ग्राकडों के ग्रनुधार उत्पादन क्षमता काफ़ी बढ़ गई था परन्तु कच्चा 
लोहा विक्री के लिए कम उपलब्ध हुमा &:2४सका प्रमुख कारण था कि उसकी खपत 
इस्पात बनाने के लिए होती रही जिसके परिणामस्वरूप इस्पात के उत्पादन मे हम 
क़मशः प्रतिवर्ष वृद्धि पाने हैं । 

लोहा तथा इस्पात उद्योग प्रथम पंचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गेत - हमारी 
राष्ट्रीय सरकार ने इस उद्योग की उन्नति का भार अपने ऊपर ले लिया। प्रथम पच- 
वर्षीय योजना में सरकार ने उद्योगो के लिए विशेष सहायता देने का प्रयत्न किया 
जिसके श्रन्तगंत लोहा एवं इस्पात उद्योग की उत्पत्ति निम्नलिखित ढंग से बढने की 
ग्राशा की जाती थी ४-० 


२६५०-५१ मे १६५ -५६ में 

उत्पत्ति उत्पत्ति 
गला हआ लोहा १७ ०८ लाख टन १६५ लाख टन 
तैयार फौलाद १० ७५ लाख टन १२० लाख टन 


समस्त बड़े उद्योगो के सामने वित्त की समस्या एक गम्भौर समस्या थी। प्रथम 
पंचवर्षीय योजना के ग्रस्तर्गट भारत सरकार ने बगाल स्टील कार्पोरेशन तथा इण्डियन 
स्टील कम्पनी को काफी अधिक घत्र देकर उनकी उन्नति के लिये प्रयास किया था ! 
११५३ में भारत सरकार ने जमंनी की क्रप्स व डेमत्र कम्बाइन (कम्पनी) के साथ 
करार करके एक नवीन कारखाने का श्रीगऐेश किया था जिसका नाम हिन्दुस्तान 
स्टील लिमिटेड है जिस पर हमारो सरकार ने १० करोड रुपया व्यय करने का निइचचय 
किया था। प्रथम पचवर्षाय योजना मे इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिये ३० करोड 
रूपया व्यय का आयोजन किया गया था जिसमे १५ करोड विदेशी सहायता एवं ऋण 
से प्राप्त किया गया था । 

लोहा तथा इस्पात उद्योग द्वितोय पंचवर्धोय योजना के अन्तगंत--भारत की 
विकास योजनाओं के साथ हो साथ लोहे और स्पात की माँग भो बढने लगी और भारत 
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सरकार ने अनुभव ब्िया कि यह्र उद्योग *इतना महत्वपूर्फ है जितनी मनुष्य की... 
रीढ़ की हड्डी ) श्त्त द्ूत्तशे प्चवर्षीय योजना मे इस उद्योग को विशेष महत्व दिया 
गया और ४३१ करोड रुपया इस उद्योग पर व्यय करन का सरकार का श्रनुमान है। 
इस योजना के ब्रन्त्गंत उद्योगों की उत्पादन क्षमता बढ ने एवं नए छारखानों के 
खोलने का निउअचण किया है । सरकार ते निश्चय क्या है कि १६६०-६१ तक दस्त 
वी उत्पादन शक्ति ३० लाम टन हो जानी चाहिये । इस लक्ष्य की प्राप्ति के हेव॑ 
सरकार ने स्वय तीन नय कारखाते वोले है | प्रथम हरकैला (उर्ड'सा) दूसरा दुर्गापुर 
(प० बंगाल) ग्यौर तीसरा भिलाई (भध्य प्रदेश) में । ग्रन्तिम कारखाना रूस सरकार 
को सहायता से लग रहा है जो १६ (४-१६५६ तक वन जायेगा । इन तीनों कार 
रूनो घर ३५० करोड़ झवया व्यय किया चायेशा | इसके ग्रतिरिक्त ७५ करोड 
रुपया विदेशी सहा ता धू जी मशीनरी आदि के रूप में थाजना के अन्त तक मिलते 
की श्राश्या है। 

चर्तमान स्थिति--६६५३ की औद्योगिक गणना कः अतुश्यार इस वर्ष भारत 
मे इस्पात के छोटे बड़े १५२ कारखान थ जा मुख्यत वम्बई, परडिचिम बंगाल, उत्तर- 
भ्रदेश विहार, उडीछा, पजाब दिल्‍ली, राज थान, मद्रास तथा आस्ताम राज्यों में 
श्थित हैं। इन कार तो मे लगमग ६० हजार श्रमिक कार्य करत है। निम्नलिखित 
तालिका से भारत में लोह तथा इस्पात के उत्पादन की प्रगति का पता चलता है - 

ः लोहे की किस... ६१६ १६३६) ३४७ ३३७३ | ६६ ५ | ३४६ | ७. 


| कल कण पीस ज्याप्ए | ह६ २ | १६५६ | रशश७ 




















कच्च/ लोहा १८३५ २३२० ३०८६६ ७५६८५ [१८०७ २ (१७८६ २ 
सीधी हलाई । जे जन | 55 8२४, १२६० | १३२४। १११५८ 
लोह विश्चित घाव | +-+ | ++ | -+- २४०। ११०| १८*८ &६ 
सस्‍्पात के पिंड व ढलाई, -- न- [१६००९ १०४ ० (१७३७६ (७२४५ 
अधूरा तैयार इस्पात | - (लत [रच २(१४४६ व [१४८४ ४ [7४४०० 
तैयार पान ३६० ८८२ ६६६३ ३/१०७६ ४१२६० ० १३१६० १२४६४ 


उपरोक्त तालिका से यह स्पप्ट है कि भारत मे लोहे तथा इस्पात के उत्पादन 
मे जो वृद्धि होती रही है वह देश की ढती हुई झावरथकताओं को देखते हुये पर्याप्त 
नहीं है । इसीलिए सरकार ने दूसरी एचवर्षाय तजना भ स्पात के उत्पादन का बढाने 
के लिए ह्विं-लरी नीति अपताई । प्रथम तो वतमान कारखानो का उत्पादन क्षमता 
को बढ़'नां कौर दूसरे नये सरकारी कारखानों की स्थापना योजना के अस्त तक 
टाटा स्पात्त के कारखाने का उत्पादेव ८ लाख टन प्रति वर्ष स बढ़कर १५ लाख टस 
प्रति वर्ष हो जायगा गौर इस पर ८४६ करोड़ रुपया व्य होगा | इसी प्रकार 
आरत्तीद लोहा रणइ प्यप्त अप्पनी (90५8७ [ए०0 ७४७०७ 5(९९॥ (०७०७५) 
की उत्पादत क्षमता त्तीद लाख टन से बढ़कर ८ लाख टन हो जायगी झौर इस पर 
४३ £ करोड़ रुपया व्यय होगा । रूसकेला भिलाई तथ' द्ुए पर के नये स्पात कार- 
खानो में १६६०-६१ तक २० लाख टम तैयार स्पात तथा ४५ लाख टन कच्चा 
लोहा उत्पत्र होने लगेगा । 


बडे पैमाने के उद्योग [ २२ 


इस प्रकोर उपरोक्त विवरण से भारतीय लोहा व इस्पात उद्योग का भविष्य 
बहुत प्रकाशमय है और सरकार व्‌ निजी शक्षेत्त के उद्योगपतियों की राहायता से यह 
उद्योग निरन्तर उन्नति करता जायेगा । 
प्रइव ४--भारत मे सुत्री वस्त्र उद्योग की स्थापना, विकास तथा बतंमान 
स्थिति की विदेचना कीजिये ? 
(आगरा ५६, ५५, ५३ लखनऊ ४८5, ४५, बिहार ५३ र जपूताना ५२) 
जृफबचष्छ चाल हाथ, तेल्एलेण्फुष्मालाप 200. छाल्‍5वए फ़ुण्जेचे० ० 6 
एमा०फ ९३० [ए00४७9 फ सं २ 
(4975 56, 56, 53, 7,ब०॑का०% 48, 45. क्केवा 53, - मगक्ा#ऑदशव 62) 
#छत्तर--सूती वस्त्र उद्योग भारत में प्राचीन काल से एक महत्वपुर्ण स्थान 
रखता रहा है। यह उद्योग भारत का सदसे बडा एवं प्रथम उद्योग है। भारत भी 
बस्तर के निर्षात मे उन देशों के स्तर तक पहुँच चुका है ज॑गे अमेरिए ग्रादि। भारत 
म पहल' कारखाना १८१८ में कलकत्ता में स्थापित हुआ। इसके परचात्‌ वस्बई से 
कोवसजी नाता भाई दावर ने एक मिल की स्थापना की। इस मिलने १८५४ से 
उत्पादन कार्य प्रारम्भ किया गया । इसके पश्चात्‌ एक अग्नेजी उद्योगपति ने बडौच 
में दूसरा मिल स्थापित किया। इन दोनो कारसनों ने विशेष सफलतः प्राप्त वी 
जिसके परिणाम स्वरूप १८७४५ तक सप्रस्त भारत में ४८ कारवानों की स्थापना 
और हुई । इस सफलवा ओ देखते हए ग्रदमदाबाद, शोलापुर मद्रास तथा कानपुर 
ग्रादि शहरों में सूता कपड़े के कारपाने खोले गये। १६१४ ४ इन मिलो की सब्या 
२६४ हो गई थी गौर इनम <६०८४७ मिक क म करते थे । 
प्रथम महायुद्ध और उसके बाद उद्योग को स्थिति--प्रथम महायुद्ध के श्रारस्भ 
होने से पूत्र इस सूती वस्त्र उद्याग को अनक प्रकार की कत्निाइयो का सामन” करना 
पड़ा था जिसने इस उद्योग की प्रगति में काफी वाधा पड़ी थी । परस्तु १६१७-१८ 
मे जब महायुद्ध प्रारम्भ हुआ इस उद्योग को ग्रपनी उन्नति करत करा सुग्रवसर प्राप्त 
हुआ । सैनिक ग्रावश्यकताओ, आय/त की वस्तु की कीमत म वृद्धि, जहाजो की कमी 
मे कारस आयात में बाधाए आदि क' रखो से रस उद्योग को सरकार ने काफी सहायता 
पहुचाई जिसके फलस्वछूप इस उद्योग का उत्पदन बढ गया , परन्तु युद्ध के पश्चात्‌ 
मांग का कम होना, मजदूरों की व्यपपक हढताले, जापान को प्रतिस्पर्दाा, विद्युत-शक्ति 
और कोयले की महगाई, भारतीय मिलो मे आपसी प्रतिस्पर्ड्धा बढी हुई मजदूरी, ऊचे 
कर, दोपपूर्णा सगठन आदि कारग्गों से इसकी प्रगति अकस्मात्‌ समाप्त होती गई । इस 
उदयन खिततिवरतया उरितेज्पेट तए्काराएप्रीनाया उीनइटआपरित (६एज-नोथोस्फिए 
बोर्ड की सिफारिश पर सरकार ने भारत मे आने वाली मशीनों के झ्लायात कर को 
घटाने के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का सरक्षण नही दिया । परन्तु इससे कोई लाभ 
नही हुआ ग्रौर श्री जी० एस० हार्डी को नियुक्त क्या गया जिन्होंने जापानी प्रति- 
योगिता से वस्न उद्योग की सुरक्षा के लिये सिफारिश को ॥ दूसरी ओर १६३० मे 
स्वदेशी आन्दोलन ने जोर पक्रडा । इसके बाद ही १६३० मे वस्त्र उद्योग सरक्षण 


श्श्थ भारतीय अर्थेशासत्र सरल अज्यवन 


एक्ट बता जिसके अनुसार ब्रिटिश आय त पर १५% वे अन्य दैज्ञों के आयातों पर 
२० प्रतिशत कर लगाण यया। १६१३१ में इस कर मे ५ प्रतिशत की और वृद्धि की 
गई । १६२४ से एक एक्ट और पास इद्या जिसमें सरक्षण के काल की अवधि १६४७ 
तक बढ़ा दी गई थी । 

इस उद्योग के सगठन में अनेक त्रुटियाँ होने के कारण १६३४ तक की मन्दी 
में इसकी स्थिति चिस्ताजनक रही थी ॥ यदि इस उद्योग को सरकारी सरक्षण प्राप्त 
न हंग्रा होता तो भरत भे यह चोग इस ग्रवध्था मे न होता । 

द्वितीय महायुद्ध काल मे उद्योग की स्थिति--द्वितीय महासमर की शख ध्वनि 
होते ही इस उद्योग को प्रोसाहन मिला । विदेशी माँग बढ गई और जापान स ग्रायात 
के बन्द हो जाने से तथा मूल्य में वृद्धि के कारए इस उद्योग को पग्रपनी उन्नति करने 
का एक अच्छा अ्रवस प्राप्त हुग्ना । अ्रन्त म सरकार को विवश होकर कपडे पर 
बन्ट्रोल लगाना पड़ा और साथ ही साथ उत्प दन एवं बिक्री पर भी सरकार को झपना 
नियत्दरण रखना पड़ा । सरकार ने इस नियस्त्रण के लिये समय-समय पर ग्रादेश 
जारी किए जो निम्नलिखित थे -- 

(प्र) काटन क्लांद एण्ड याने कस्ट्रोल आर्डर जून ६६४३ से, इस आदेश में 
१६४५ में सशोघन भी किया गया * 

(ब) काटन टैक्सटाइल इडस्ट्री (कन्द्रोल आफ प्रोडक्शन) ग्राडर १६४५ । 

(स) काटन टैक्सटाइल (कन्ट्रोल मूदर्मैंट) प्रार्डर १६४६ ॥। 

(द) काटन टैक्पटाइल “रा मैटीरियल एण्ड स्टोर) ग्राडर १९४४६ । 

बधम प्रादेश के भ्रगुसार कपडे के उप दन विवरण एवं कीमत पर सरकार 
से वियस्त्रणा रखने का प्रयत्न किया। दूसरे प्रदेश के श्नुसार कपड़े का स्थानीय 
उत्पादन बढाने का प्रयत्व तथा तीसरे आदेश स कपडे के यातायात पर नियन्त्रण भौर 
चौथे से कपड़े के उत्पादन के लिये आवश्यक कच्चे माल एवं अस्य साधनों की कीमतों 
प्र नियन्नण रखना था उपरोक्त आदेशों द्वारा १६४६ मे इस उद्योग को स्थिति में 
सुधार हुगा भोर १६४७ में वस्ध उद्योग पर से मूल्य नियस्त्रण हटा लिया गया | 

विभ/जन का वस्त्र उद्योग पर परिणाम-भारत के विभाजन से इस उद्योग 
की स्थिति पर छक्का आया ॥ पाकिस्तान को ७३९ अच्छी रुई पैदा करने वाली भूमि 
और १४ वद्त निर्मारिया प्राप्त हुई जिससे पाकिस्तान से रुई का आयात दुर्बंल हो 
गया और जिसका परिणाम भारतीय मिलो के उत्पादन पर पडा । भारत को अच्छी 
रूई नहीं मिल सकी वरत्‌ भारत ने पाकिस्तान के साथ कई समभौते भी किए परच्तु 
कोई विज्येप ल भ नहीं हुआ अत भारत में कपास की खेती के बढाने के लिये प्रयव 
किए गए $ विवज्य होकर सरकार ने इजिप्ट, अफ़ोका से संम्क्षीता करके यहा और 
झूई का झ्रायात किया इससे वस्त्र उद्योग का उत्पादन फिर से बढ़ने लगा। 

प्रथम पचरवर्षोंस योजना में सूती उद्योग --प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 
सूती भिन्न उद्योग के विकाप के तिये एक निश्चित कार्य-क्रम रखा गया था। यह 
कार्यक्रम दो आध'रो पर निर्धारित था। (१) भारत पर्याप्त मात्रा मे वर्त का निर्यात 


बड़े पैयाने के उद्योय शत 


करता रहें और (२) देश के आतरिक उपनोग के लिए पर्यात मात्रा मे कप्दा सिलता 
रहे + प्रवम योजना के अनुसार १६५२-४३ तक ४६०० मिलि० गज वस्त्र तथा 
१६४४-५६ तक ४७०० मिलि० गज वस्त्र प्रतिवर्ष होन) अवश्य चाहिये और हर्ष का 
विषय है कि भारत अपने इस लक्ष्य पर पहुचने मे सफल हुआ है । 

योजना मे नगरे कारखानों की स्थापना के स्थान पर करघा उद्योग को प्रोत्साहन 
देने की सिफारिश को गईं थी । इसके अतिरिक्त प्रतिस्पर्दा को ध्यान में रखते हुए 
कपड़े की उत्तमता मे सुधार के लिये भी सिफारिश की थी । उपरोक्त सभी सिफारिशों 
कर्वे कानुूनगों समिति ने की थी $ समिति ने इस बात एर जोर दिया था कि हस्त- 
चलित झ्ोर शक्ति चालित ऊर्चा द्वारा अधिक कपड़ा तैयार शिया जाता चाहिये ताकि 
बेकार बेठे हुए लोगो को काम मिल जाये। प्रथम पचवर्धीय योजना मे सरकार ने 
ऋषड़े क। निर्षात बढाने के लिए एक सूती वस्त्र निर्यात प्रवर्तक परिषद ((0(0॥ 
पक्ष एडए900 ए/ण्रा0007 (0०प्राटा) नियुक्त की जो कि वस्त्र निर्यात 
को हर प्रकार से प्रोल्पाहित करती है । 

ट्िलीए पचदर्षोण पोजनए मे वस्छ उदयोग-दूसरी एचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 
बश्य उत्पादन मे १६६०-८१ तक २४०९ वृद्धि करते का लक्ष्य निर्वारित किया गया 
है। ३५०० मिलि० गज कपड़े का उत्पादन हस्त कर्षा उद्योग के लक्ष्य की सीमा 
है । इसके ग्र॒लावए उद्योग को अपने व्तेमान निर्यात को कायम रखते हुये ३५० मि० 
गज पअ्रतिरिकत कपडे का उत्पादन केवल निर्यात के लिये करता होगा । इस लक्ष्य को 
भ्ाष्ति के हेतु १४६०० चालित कर्ष नए लगाने की व्यवस्था है। इस भ्रकार द्वितीय 
परचवर्षीय योजना के ग्रस्त्गंत नवीन कपड़ा नीति का स्वागत उद्योगपतियों ने किया 
हैं। ग्रावश्यकता इस बात को है क्रि मिल उद्योग और कर्षा उद्योग में समन्वय स्थावित 
किया जाता चाहिये जिससे विशाल उद्योगों के साथ २ छोटे पैमाने के कर्षा उद्योग 
भी उन्नति कर सके और दूसरी पंचवर्षीय योजना म इस बात पर जिशेप ध्यान दिया 
गया हैं । 

निम्तलिखित तालिका से पिछले कुछ वर्षो में होने वाले सूती वल्च उद्योग के 
उत्पादन क पता चब्षता है -- 


$ सूत सूती केपडा 
के (लाख पौंड) लाख गज) 
१९५० श्१७४प८ ३६६४८ 
श्ध्श्र्‌ शु३्टोडड डन्जप्ड 
१६५२ २४४६६ ४५६८४ 
१६५३ १५०६० डप ८० 
१६५८ १५६१२ डह६८० 
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रर६ आरतीय पर्थशास्त्र * सरल प्रध्ययन 


भारत को नई सूती दस्प सोजि--हाल ही में भारतीय सूती बर्तन सम्बन्धी 
नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई है। नीति के अन्तग्रंत इस बात का 
प्रयत्त किया गया है कि मिलो द्वारा ३५९३ करोड सज, विद्यू त्त द्वारा चलने वाले क्षों 
द्वारा २०० करोड गज तथा हाथ कर्षों द्वारा १०० करोड गज ग्रतिरिक्त कपड़ा 
बुना जाना चाहिये इस नोति की प्रमुख बातें थह हैं (मर) नवीन तकलियों के चलाने 
के लाइसेन्स केवल उन्हे ही दिये जायें जो उन्हे शीघ्र ही चालू कर सकें जिसस बढती 
हुई माग् की पू्ति आसानी से हो जाये । (ब) यूनी वस्त्र लो को ४६०० कर्षो के 
लगाने की प्रनुभति केवल इमलिए दी गई है कि उसका समस्त उत्प।दन जो ३५ 
करोड़ गज के लगभग होगा प्रतिकर्ष निर्यात कर दिया जायेगा । (स) ३१००० 
विद्यू त कघे सहकारी समितियों ट्ारा लगाये जायेगे । (द) नीति मे अ्रम्बर चर्खे को 
विशेष महत्व दिया गया है । 
झलोचकों का कथन है कि यह नीति वर्तमान व्थिति में अनुपयुक्त होते के 
अतिरिक्त वस्त्र के वितरण से भी गलत नालूम होती है । दूसरे राष्ट्रीयता का विकास 
श्रौर प्रतियोगिता की तीब्रन्य से यह माने लेना कि २ बप में भारतीय निर्यात ३४ 
करोड़ गज बढ जाएगा इसमे बहत स-देह है । इस नीति का हाथ-कर्धे उद्योग पर बुरा 
प्रभाव पडेगा क्योकि सरकार ३५ हजार विद्युत कर्धे की स्थापना का विचार रखती 
है। इससे हाय-कर्घे के नष्ट हो ज ने की पूरी सम्भावना है । 
परन्तु आलोचना के अतिरिक्त इस नीति मे कुछ लाभ भी हृष्टिगोचर होते हैं 
जैसे ग्रामोद्योग श्रौर कुटीर उद्योगों के क्षेत्र पे प्रबन्ध तथा मजदूरी के सम्बन्ध में 
पर्याप्त सुधार होने की सम्भावना है। अम्बर चर्खा व ०ई सूती मिलो के बीच के 
राजरंतिक मतभेद समाप्त हो जाने की आशा है इस नीति के अपनान से भारतीय 
सूती वस्त्र के निर्यात व्यापार पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पडेया । स नीति से 
इस उद्योग की उन्नति ही होगी इसमे कोई सन्देंहे नहीं प*न्चु वर्तमान समय मे इस 
उद्योग के सामने वुछ मह-वपूर्ण कझिनाइया है जिनके टूर किये बिना यह उद्योग भली 
प्रकार पतप नहीं सकता | यह समस्याएं निम्नलिखित हैं । 

(१) भन्ख सामग्री का श्राघुनिकीकरण-- धर ये समय इस उचद्च'भ की विशेष 
उन्नति हुई थी । अधिक उत्पादन के कारण इसकी मशीनें घिस गईं जिसके कारण 
उत्पादन की कीमत अभ्रधिक रहती है गौर भारतीय व तर विदेशी अ्तियोगिता भी नहीं 
कर पाता | ग्रत सरकार को नई मशीनों के लगाने कै लिए आश्थिक सहायता देकर 
सस्ता एवं उत्तम कपड़ा उत्पन्न करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहियि) 

(२) बरु उद्योग के लिए आवश्यक यन्त्रों का निर्मास्र--इस उद्योग के यन्त्रो के 
लिए हमको विदेशों पर झ्राश्चित होना पडता है व्योकि हम अभी साइस्स के क्षेत्र मे 
आगे नही हैं अतः हमको इस बात का प्रयत्व करना चाहिये कि हम दूसरे देशों पर 
आश्ित मे रह सके । दसरी योजना मे सरकार ने इस बात पर बिश्ेप घ्यान दिया है 
और इस समस्या को सुलभाने का पूर्णो प्यत्त किया है । 

(३) हाथ कर्घा एवं मिलों से सामजत्य--यह सामजस्य भो एक समस्या बने 


बडे पैमाने के उद्योग [ र्र७ 


गई है | हाथ कर्षे को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने अझपनी नीति में इसको 
विज्षेप स्थान द्विया है और भागे हाथ कर्घा उद्योग इतना शक्तिशाली हो जायेगा कि 
बह मिल उद्योग से प्रतिस्पर्शा कर सके । इस सामजस्थ को दूर करने के लिए 
सरकार की नीति का स्वागत सभी क्षेत्रों ने किया है । 

(४) पर्याप्त कच्चे माल का प्रभाव--विभाजन से भारत की कच्चे माल की 
समस्या एक बडी समस्या का रूप धारण कर रही है। हमारे देश को बाहर से काफी 
कामत पर रई का ग्रायात करना पडता है। इस समस्या का समाधान इस प्रकार 
हो सकता है कि अच्छे किस्म एवं लम्बे रेशें वालो रुई का उत्पादन बढाने के लिए 
अ्नुसधात होना चाहिये जिससे हम स्वय निर्भर हो सके । 

(५) विदेशी प्रतियोगिता--सभी देशो न अपना औद्योगिक पुनर्गठन एवं पुन- 
निर्माग्यग कर लिया है । विदेशी प्रतियोगिता से हमारे हाथ ये नियति बाजार निकलते 
जा रहे हैं। इन बाजारो को प्राप्त करने के लिए हमको उत्पादन बढाना चाहिये, 
अच्छा सामान बनाना चाहिए, उत्पादन यत्र में सुधार श्रमिकों वी कार्यक्षमता बढाने 
का प्रयत्न करना चाहिए । इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये हमको करो में 
भीकमी करनी पडेगी ॥ ८ ४" 

इन समश्याग्रो के हल हो जाने से उद्योग का भविष्य निश्चय ही उज्ज्वल 
हो जाएगा । इसमे दो कोई सन्देह नही कि सूती उद्योग भारत मे प्राचीन काल से 
विस्यात रहा है। समय ने पलटा स्राया और इसका गौरव घुघला सा पड़ गया 

किन्तु समस्याञ्रों के समाधान से यह उद्योग पुनः अपने खोए हुए झतीत के भौरव को 
प्राप्त करेगा रे नस 


प्रश्न ५८--भारतीय जुट उद्योग को स्थापना, विकास तथा बतंमान श्थिति 


की बिवेचना कीजिए ? (श्रागरा ५३, ५०, बिहार ५३) 
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उत्तर--विश्व के प्राथिक इतिहास मे भारतीय जूठ उद्योग को वहुत महत्व- 
पूर्ण और प्रथम स्थान प्राप्त है। भारत मे समस्त ११३ जूट मिलें है जो'केवल भारतीय 
जूट को हो पक्के जूट में परिझित नहीं करते वरत्‌ पाकिस्तान से पटसन आयात 
करने उसे भी उपयोगी बनाते हैं । भारत मे बुनाई उद्योगों मे जूट उद्योग का सूती 
झथड़े के उद्योग के बाद द्वितीय स्थान है। यह एक सुसगठित व केन्द्रित उद्योग है 
'फिल्षसे ७० क्रड्ोज़ कफ की (फ्री कफी हुई है अपर १७ श२२२ आपिफा को करते हैं? 
बर्तन मान उद्योग एव प्राचीन छुटीर उद्योगो मे केवल एक विद्येषता यह है कि प्राचीन 
उद्योग जहा देश की आन्तरिक माँग पर ही निर्भर था वहा वर्तेमान उद्योग विदेशी 
मांग पर ही अधिक निर्भर है। यह इस झ्लोर सकेत है कि यदि उद्योग को बतंमाम 


का समुचित रीति में हल नहीं हुई तो उद्योग का अस्तित्व खतरे में पड 
जायगा ! 


प्ररतीय अर्थशास्त्र ' सरल अच्यण्व 


प्रारम्भिक प्रगति- प्राचीन काप्त में भारत में जूट का उद्योग कुटीर उद्योग 
के रूप मे प्रचलित था । १७६५ से १८३० तक टाट के टुकटो का आारी मात्रा में 
विदेशों को निर्यात होता था क्नतु १०३५ में डन्डी मे शक्ति संचालित कर्षों का 
ग्र विष्कार हो जाने से भारत में कुटीर उद्योग नष्ट होने लगा और यहां के कच्चे 
जुट की माग बढने लगी जिससे जूट उत्पादन को और अधिक प्रोत्साहन मिला । 
यातायात के साधनों के विकप्स होने से तथा मशीनों और सग्रठन में सुधार होने से 
जूट उद्योग स्काटलेंड से १€ वी वताब्दी के उत्तड्ा्द में भारत मग्मा गया । प्रारभ 
में इसकी प्रगति इतनी घीमी रहो कि लोग्रो को यह भय था कि मारत में जूट उद्योग 
असफल रहेगा किन्तु इसके प्रतिकूल इध उद्योग ने उत्तरोत्तर वृद्धि प्रारम्भ करदी थौर 
शताब्दी फ्रे ग्रन्त तक यह मारत का एक प्रमुख उद्योग हो गया । 

भारत में सबसे पहला जूठ मिल सर जाज गॉकलैंड ने रिश्ञारां [श्रोरामपुर) 
में १८५४ में स्थापित क्या | दो वर्ष तक इस मिल मे ८ टन प्रतिदिन के हिसाव 
से सुतली तैयार की जाती थी । लोगो को झ्ाश्चय होता था कि क्‍या यह मिल 
कभी उन्नति कर सकेगी । (६५७ में हाथ के कर्षों द्वारा बोरे की बुनाई आरम्भ हुईं । 
१८५६ में शवित चलित कर्घे बनाए गये परल्तु दुर्भाग्य वक्ष कुछ समय बाद अ्र थिक 
कठिनाइयो के कारण यह मिल बन्द हो गई + सबु १८५६ में वोनियो कम्पनी ने 
भारत मे दुसरे सिल की स्थापना की । इस मिल ने कहाई बुढाई दोनो कार्योंक्रो 
ग्रारम्भ से ही भ्रपताय। । इस मिल की प्रगति इतनी झोंध्रता से हुई कि ५ सोल के 
अत्दर मशीनों की सस्या और १३ साल के झन्दर पूजी दोगुनी हो गई । १८६० मे 
२, १८६६ में १, १७७० में ५ और *०८/५५ में ८ नये जूट मि* स्थापित किये गये ! उस 
समय कर्घों की कुल सरया ३५०० थो | पहिले दण्डी से हो जूद भ्रौर निमित मल 
अन्य देशो को जाया करता था परन्तु भारतीय उद्योग की प्रगति से डण्डी के जूट 
मिलो को क'फी हानि हुई है । भाग्त न अमेरिका और दआआास्ट्रोलिया को की भात्रा 
में जुट और निमित माल भेजना आरस्भ किया। 

१८७५ तक भारतीय मिल अ्धिकाश म बोरे बनाते थे जो भारत और 
बर्मा में ही खपए जाते थे किन्तु उत्पादन में वृद्धि #'ने लगी । १८७५ और (१८८२ के 
बीच मन्दी के कारण केवल एक जुट मिल स्थापित को जा सकी + इसके बाद विदेशी 
मांग के बढते से १८८२--८५ में ५ नये मिलो का निर्माण हम्मा | १८८२ मे जूंट 
मिर्तों की सख्य २२ थी, श्रमिकों को संल्या २७४६४, क्घों की सख्या ४४६ गौर 
तकुझो को सख्या ७७८०० थो । इन २२ मे से (७मिल कलदत्ता के पास ही थे , 
क्योकि यहा कच्चे माल, श्रम झोर यातायात की सुविधाए' खूब उपलब्ध थी। इस 
उद्ये ग को अमरीका, आस्ट्र लिया, दर्मा न्यूजीलैंड आदि देशो की सागर के बढव से 
बहुत झंधिक द्रोत्साटन | मला । उत्पादन म आझाश्चातीत वोद्ध के कारण यह आवश्यक 

था कि सभी तमस्यात्रो का समन्वय क्या जाये जिसके लिए एक संस्था की झावश्य- 
कसा थी । फलत श्द८४ में ूट निर्माण संघ (साताबाय उच्ा8 केशाए- 
9एॉपाटा5ड 0५६5०ट८ॉथ07) की स्थापना वी ग३। इसका मुख्य ब्येय था 


बड़े पैमाने के उच्चोय [ रर६ 


उद्योगो का समुचित विकास करना प्रतिस्पर्दधा समाप्त करना, माल की खपत के लिये 
नये ब्राजारों की खोज करना, श्रमिक्रों की रक्षा एव देख भाल करना, उद्योगनतियो 
मे सहयोग बढ़ाना । १६०२ मे इस का नाम वेदल कर भारतीय जूट मिल सघ 
(घताइम उपर शयोड$ 0५६०९०४०7) रख दिया गया । 

श्८४ में जूट मिलो की सख्या २६ हो गई थी जिनमे २६ कलकत्ते मे थी 

कर्घों की सख्या १०००० थी । १८६६-- १६०० में १० नई मित्रो का और 
निर्माण किया गया मिनमे ५००० कर्घे थे। इस प्रकार छूट उद्योग निरन्तर विकास 
करता रहा ग्रौर १८१ ३--१४ तक भारत में ६४ मिलें स्थापित हो हुकी थीं। इस 
समय तक मारतीय जूट मिलो के प्रवन्ध में भी बहुत कुछ सुधार हो छुका था | इसके 
प्रतिरिन्ध मशीनों मे सुधार निर्यात दे वृद्धि मिलो के आकार का विस्तार तथा कच्चे पाट 

की पूतति में “ ल्लेखनीय अभिवृद्धि हुई थी । 

प्रथम महाघुद्ध तथा उसके उपरात-प्रथम विश्व युद्ध मारत के जूद उद्योग 

के लिये एक वरदान सिद्ध हुम्मा । इस वाल में उध्येगों को अभूतपूर्व विकास हुआ? । 
युद्ध के कारण यन्त्र सामग्री का आयात बद हो जाने से नई मिलो की स्थापना नहीं 
हो सक्री और दूसरी ओर यद्ध की अन्य बढती हई माँग की पूति की जिम्मेवारी उद्योग 
पर ही थी, इसलिए सरकार ने फैक्ट्री एक्ट की कुद्ध घारायो से इस उद्योग को छूट 
दी जिससे वततमान मिलो की उपादनशीतता बेडत अधिक बढ़े गई । इस झवधि में 
उद्योग ने अधिकतर सरकारी प्रादेशो के अनसार माल को पूर्ति की । युद्ध क झन्विम 
वर्षों में सरकार द्वारा कच्चे जूट का निर्यात बन्द कर टिया गया ' युद्ध के पूर्व ४४ 
लाख गराठ की साल ना खपत होती थी । युद्ध के अन्तिम ४ त्र्षों मे ५५ लाख गांठ 
सालाना की खपत हो गई थी किन्तु युद्ध समाप्त होते ही जूर के सामान की साय बहत 
कम हो 7ई। ग्राथिक मन्दी के कारण उद्योगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा | उद्योगो की आशिक देशा खराब होने लगी। उपादन कम करना ण्डा 

जिसके कारशा कार्यशील घन्टो में सप्गह के केवल ४ दिन हो काम होने लगा। 

इस सब कठिनाइयों का सामना करते हुये ज़ूट उद्योग उन्नति की औ्रोर अग्रसर रहा 

और १६२२-३० मे इन मिलो की सख्या ६5 हो गई थी जिमम्रे कर्धों को संख्या 

४३६०० और तकुओ की संख्या ११४०४३५४ थी । 

२६१३ की विज्व मन्‍्दी के कारण जूट उद्योग से भी भीयण सकट उत्पन्न हो 
गया ! फ्सल श्रच्छी होने से कच्चे जुट की पत्ति बढ गई, जिससे मूल्य मे कमी हो 
गई। मिलों के पास छूट का स्टाक बहुत था उसको समाप्त करने के लिये कार्य 
अकएि १६ फले के ६० आप जक्ति कक्ताज़ कर की. नह + पिफिर एज अफिफ हो जाप 
से मुल्य और भी अधिक ग्रिर यये / ग्रतः ज़ूट मिल सघ को निर्येय करना पडा कि काम 
करने के घल्टे घटा दिये जाए । इस निर्णय के फलस्वरूप सब्‌ १६३१ में घन्टो की 
सख्या ४० कर दी गई झौर १४५ प्रतिशत कर्घ बन्द कर दिये गये। यह निर्णय ऋधिकाश 
में १६३८ तक चलता रहा यक्षि जूट मिल उद्योग के सुप्रअन्ध तथा उद्दोगपतियो की 
दृरदशिता के कारण इस उद्योग को कम हानि उठानी पड़ी तथापि द्वितीय महायुद्ध 


र्३० भॉरतीय अथेज्ञास्त्र सरल अध्यगन 


के छिडने तक इस उद्योग को स्थिति खराब रही । श्रमिकों की हालत खरावथी 
दूह्यों में श्रावश्यक्ता से श्रधिक गिरावट झौर मिरती हुई माग के कारश उद्योग के 
द0 झसन्‍्तोपजनक रही। 
द्वितोय चिइव युद्ध तया उसके उपरात --द्वितीय युद्ध छिल्मे से एवं विदेश: 
माग के बढने से, वोरे तथा ग्रन्य जूट के सामानों के लिये सरकार की भारी मार तथा 
मूल्यों में वृद्धि के कारणा, मृल्यो और उत्पादन में भारी सट्ठे "बाजी से तेचरी हुईं जिसः 
दे परिशामस्दरूप कार्य अवधि पर से रोक थाम हटाकर सब मिले पूरी त्तरह से ६० 
घने प्रति सप्ताह कार्य करने समी । विन्तु युद्ध की अवस्थाए' बदलते रहने से कभी 
डिदेशो से अधिक माग और क | कम माय होती थी । १६४० तक माग अच्छी 
रही । इस काल के बाद माग कम होती गई ओर उद्योय पर सकट के बादल म डराने 
लगे। जिसके परिणामस्वरूप काम करन के घण्टो मे कमी करके सप्ताह में ४५ घन्दे 
की कार्य ग्रवधि कर दी गई। बाद मे (६४२ में इस भ्रवधि को बंढाकर ५४ घन्‍्टे 
कर दिया गया परत्त ?७७ कर्घों को वन्द कर दिया । इय् प्रकार समय समय पर 
सद्ध जनित भागों में उतार चढाव के साय ही साथ भारतीय जूढ उद्योग में भी 
उचन्नति और ग्रवनति के गोंते लगते रहे। ६४२ में भारत सरकोर ने कोयले वी 
कमी, यातायात की कमी, शक्ति की कमी और विदेशी माग में कमी के कारण 
कोयले और यावायात के सरश्लग क लिय जूट मिल सघ का उद्योग के अभिनवीकरण 
(९8(0॥8॥58007॥) का सुझाव दिया किल्तु ऐसा सम्भव नहीं हो सका। 
१६४३ मे कोयले की भारी क्रमी के कारण कुड्ध मिनो ने स्वत कार्य वर्द कर दिया 


पर जुलाई के प्रन्तिम स॒प्ताड म॒सभी मिल बन्द रही । इस अवधि में इस उद्योग 


की उत्पादनशीलता को प्रभावित करत वाडों दो घटवाएं हुई । (१) कोयले एवं 
विद्युत शक्ति की कमी, यातायात की असुविध ए (२) १६४३ का बंगाल झकाल 
इन ग्रापत्तियो एव ऊच नीच से उद्योग केवल अपन मभजबूक्ष सगठन के आधार पर 
ही बच सका, इसलिये भविष्य के लिये जूट उद्योग जाच समितियो ने इस उद्योग 
के आधुनिकीकरण तथा व॑ज्ञानिकत की सिफारिश की | जूट मिल्नों व अ्रभिवदीकरण 
की एक नई याजता लग्गू को जिसके अन्तर्गत कोयले के केन्द्रोय मण्डार स्थापित किए 
गए ग्रौर कोयले को उपलण्ध मात्रा की पूर्ति को नि्यन्द्रित किया गया » बाद में एक 
सग्रह योजना भी लागू की गई जो जुलाई १६४४ स मार्च १६४६ तक लागू रही। 
देश के विभाजन से जूट उद्योग एर एक अत्यन्त ही प्रारघातक प्राक्तमरा हेँश्ा। 
उसने उद्योग की स्थिति को ओर भी ग्रधि३ अश्नन्तोषजनक बना डाल, । 

जूट उद्योग विभाजन के बाद--देश के विभांवन का सबपे अधिक कुप्रभाव 
जूट उद्योग पर पढा । इससे पहले भारत समस्त ससार का €७ प्रतिशत जुट उत्पन 
करता था । विभाजन से जूट उत्पन्न करने वाली ७२ प्रतिश्वत भूमि पाकिस्तान मे चली 
गईद । लगभग सभी जूट मिल भारत में स्थित थे परन्तु कच्चे माल को कमी के कारण 
कईं मास तक भारतीय जूट मिल वन्द रही | ऐसी स्थिति भे भारत सरकार ने 
पाक्स्तिन से पुन एक समझौता करने का प्रयास किया लेक्नि ध्सफल रहा झौर 


बडे पैमाने के उद्योग [ २३१ 


भारत मे ही जुट का उ-पादन बढाने के प्रयास किये गये । देश के विभाजन के उप- 
रानतर भारत में ११३ जूट मिलें थी जिनमें ६८५४७ कर्षे लगे थे और ३००००० 
मजदूर काम किया करते थे। भारत पाकिस्तान वे बीच १६४८ में एक समझौता 
हुआ जिमके अन्तर्गत पाकिस्तान ५० लाख गाठ भारत को देता था परन्तु यह समभौता 
१६ € पे समास हो गया झत भारत को अपना उत्पादन बढाने के लिए विवश 
होना पडा । सितम्बर १६४६ मे भ रतीय रुपये का अवमूल्यन हो जान से जुट उद्योग 
को काफी हानि उठानी पडी । झव इस उद्योग के विकास के लिए पर्याप्त कोशिश 
हो रही है। भारत छूट के क्षेत्र मे आत्म निर्भर होने का प्रयास कर रहा है । 
वर्तमान प्रवस्था- भारतीय पटसन उद्योग आज भी अधिकतर योरुपीय 
प्रबन्ध में है। म्राज भारत मे जूट के कारखायो की कुल सख्या ११६ है, जिसमे १०६ 
बंगाल मे, ३ उत्तर प्रदेश मे, ३ विहार मे तथा एक मध्य प्रदेश में है। इस उद्योग को 
स्थाई पूंजी २२६४ साख और कार्यशील पूंजी ४३ ६ लाख रुपये है. जिसमे विदेशी 
पूंजी १ ०७ ख़ रुपये के लगभग है। पटपन के निर्यात करो से भारत की सच १६४5 
न४६ से १ ५१-५२ तक के चार वर्षों में क्रमश ६ ३, ८८, २३ ६ तवा ५६ ३ करोड़ 
झुपये की प्राय हुई। भारत के कच्चे माल के सम्बन्ध में पाकिस्तान पर निर्भरता होने 
के कारण इस उद्योग की प्रगति स्थिर रूप से नहीं हो पाई परन्तु भारत झात्म-निर्मर 
होने का प्रयत्त कर रहा है। पटठसन के नवीन उपयोगों के सम्बन्ध में १६४५ से जुट 
हैक्नालोजी आवश्यक ग्रनुसन्धान कर रही है। इपसे उधोतों का भविष्य उजवल रबर 
प्रयत्तिशील बन सकेगा । 
पच्रवर्षीय योजनाओं के श्रन्तर्मंत जुट उद्योग--पचवर्षीय योजनाग्रों म॒ जुट 
उद्योग के विकास के लिए कोई पिशेष योजना नहीं बनाई गई है वरवु मौजूदा मिलो 
की स्थिति को ठोस और मजबूत वनाने का निश्चय किया गया है। योजना कमीशन 
ने नवीत मिलो की स्थापना पर प्रतिवन्ध लगाने का सुझाव दिया। श्रत योजना काल 
का उहूं श्य यही रखा गया कि पूव्र स्थित मित्रो को इतना कच्चा माल मिलने लगे 
जिसमे वे पूर्णतः च लू रह सके । इस उद्योग के विकास के लिए यह ग्रति आवश्यक 
हैं कि भारत ऐसे क्षेत्र मे थात्मनिर्भ< रहे । प्रत योजना कमीशन ने जूट की कृषि उर 
अधिक बल दिया है। साथ ही जुट की क्स्मि मे भी सुधार की व्यवस्था पर बन 
दिया है ) इसके अतिरिक्त मशीनों के पुर्जो के निर्माग्ग को भी देश में रो साहन देता 
अनिवार्य है। कमीशन के अनुरोध पर १६५२ मे निर्यात कर मे क फी कमी कर दी 
गई। प्रथम पचवर्षीय योजना मे उद्योग को अपनी पूरी उत्प दनशीलता का उपयोग 
करना होगा श्रर्यातु इसका वापिक उत्पादन १६५५-५६ थ उद्योग की उत्पादन 
क्षमता के बराबर ग्रर्थात्‌ १२ लाख टन करना हाया । यह लक्ष्य पुरा टो जायेगा 
क्योकि सब १६५५ का उत्पददन ही ११ लाख टन था । द्वितोय योजना में आसाम में 
एक नई जूट मिल की स्थापना कय लक्ष्य है। जूट का उत्पादन २३ प्रतिशत बढाया 
जायेगा । उत्पादन शक्ति और उत्पादन ११ लाख टन कायम रखते ऊा प्रयत्न किया 
जायेगा । जूठ का उत्पादन लक्ष्य ५० लाख गाठ निर्धारित किया गया है । 
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इस उद्योग की सफलता को कु'जी इसकी वर्तेमान समस्‍्याप्रों के हल मे है। इन 
समस्पप्यो वा विदेवन थी के० डी० जालान (त्रध्यक्ष इण्डियन जूठ मिल्स ऐसोगि- 
एशन) ने फरवरी सन्‌ १६११ मे किया था जिससे पता चलता है कि इस उद्योग की 
निम्नलिखित समस्‍यायें हैं ' (अर) अच्छे किस्म के ज़ूद की कमी ब) जूँट को प्रतिवम्तु 
($0750(प्रा०५) का भय (स) ज़ूठ के मूल्यों मे कमी (द) पाकिस्तान से प्रतियोगिता 
का भय । 

प्रथम योजना में इस उद्योग ने वाफेी उन्नति को है आशा है कि सरकारी 
सहायता के फलस्वरूप द्वितीय योजना में उद्याग का सभी समस्‍यायें हल हो जायेंगी 
अमेरिका ग्रोर इ गलैड मे भारतीय ज़ूट मिल सघ स्थापित किये गये हैं । अ्भिनवीक रण 
की योजना भी लागू की जा चुक्नी है । हि 

निम्नलिखित तालिका मे पिछले ८ वर्षो के छूट के सामान के उत्पादन 
का उल्लेख किया भ्रया है जो जूट उद्योग की प्रगति का सूचक है -- 


वर्ष | जूट का उत्पादन 

(हजार टन) 

१६५० प्रेशर 

१६५१ पड प 

१६४२ ६६१६ 

१६५३ बंश्द्द 

१६५० ६२७६ 

१६५५ १०२७२ 

१६४६ ॥ १०६३ २ 

बम १६४७ १०२६६ 





झभिनवीकरण की योजना १६६०८ तक समाप्त हो जायगी * इस कार्य के 
लिये सरकार काफी सहाटता दे रठी है। इससे उत्पादन भे पर्याप्त वृद्धि हो सकेंगी 
223 अन्तेराष्ट्रीय बाजार मे प्रपना गौरव पूर्सा स्थान बनाये रख सकैगा। 
:/इन ५७---भारतोय चीनी उद्योग को स्थापना, विकास तया घर्तमान स्थिति 
की बिवेचना कीजिये । (झागरा ५७, लखनऊ ४६, ४४५, र जपूतामा श्र) 
वुफ्च्नल० फल डए०जराड, १९एटॉ०फुणपपथ्णा, बण्वे छारइस्या: 9०शं(०9 ० ९ 
इत्तडुड्च [ए्रतेषएरए ई७ एवां७ _क्ृव 57, स्‍धबट॥०७ 49 465, 8६/90/6784 रै2) ५ 
अभय उद्योगों की भाति शक्‍कर उच्चोग भी एक मध्त्वपूर्ण स्थान रखता है। 
भारत शवकर का भ्रादि काल कहलाता है। भारतीय शक्कर उद्योग का इतिहास बडा 
रोचक है। ऐसा कथन है कि जब संसार के अन्य देश इस वस्तु के नाम से नर्भिज 
थे उस समय भारत इससे परिचित था और यहा काफी शक्कर वैदा कर बाहर के 
देशो में भेजी जाती थी ॥ परन्तु जावा आदि देशो मे इसके उद्योग के स्थापित हो जाने 
से भारत के झवकर के उद्योग को काफो धक्का पहुचा। सरकार ने इन सब उद्योगों 


बड़े पैमाने के उद्योग [. १३३ 


वर सरक्षणा लगाकर इसकी दश्ञा सुधारने का प्रयत्न किया सरक्षण मिलते ही यह 
उद्योग आत्म निर्भर हो गया । 
उद्योग का विकास-यह उद्योग भारत मे बहुत पुराना है। ईसा के चार 
शताब्दी पूर्व कौटिल्य ने अपनी अमर रचना '“अर्थज्षास्त्र” में गन्ने के द्वारा चीनी 
बनाने तथा शीरे से मय्यसार निकालने की विधियों का उल्लेख किया है। इससे हम- 
को इसकी प्राचीनता का पता चलता है। इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि १७ 
वी शताब्दी के प्रारम्भ मे सूरत व कालीकट से भी बहुत सी श्वेत चीनी ग्लौर खाड 
को निर्यात किया जाता था। इस बात के भो प्रमाण मिलते हैं कि थ्रग्र जो के यहा 
आने के बाद इ गलेड अपनी चीनी को आवश्यकताओं के है की पूर्ति भारत से करता 
था । बनारस में निर्मित चीनो का भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत महत्व था । 
साथ ही देश की प्रान्तरिक भ्रावश्यकताओ की पू्ि भी इसमे होती थी । सम्र्‌ १८६६ 
में मद्रास तथा बगाल के काशीपुर में गुड बनाने और साफ करने के लिये एक कार- 
खाना खोला गया । भारत मे आघुनिक चीनी उद्योग की नीव १६९६ में पडी जबकि 
भारत सरकार ने चीनी के आयात पर कर लगा दिया । इस प्रतिबन्ध के,कारण सतन््‌ 
१६०३ में चीनी के आधुनिक कारखाने उत्तरी भारत में खोले गये । 
भारत मे सगठित रुप से शक्कर का उत्पादन सर्व प्रथम १६९०३ में आरम्भ 
हुमा परन्तु शताब्दी के आरम्न म प्राय यह कुटीर उद्योग अवनति की ओर बढ रहा 
था। भारत में यह उद्योग अवैज्ञानिक ढग से चल रहा था ॥ पुराने ढग से उत्पादन 
करने से ल"गत बहुत ञ्राती थी जिससे कीमत अधिक होती था झौर भारत प्रन्य देशो 
से स्पर्दा नही कर पा रहा था। परन्तु प्रथम युद्ध तक आते आते भारत अपने उपभोग 
के लिये झ्रायात पर निर्भर रहने लगा था । १६०१-२० के बीच में भारतीय गन्ने की 
मसल सुधारने तथा गल्‍ने के उत्पादन मे वृद्धि करने के विशेष प्रयत्न किए गए । १६०१ 
में गन्ने मे सुधार के हेतु एक गवेपणा केन्द्र खोला गया जिसकी सहायता से भारतीय 
गन्ने की नस्ल म आइचयंजनक सुधार हुप्ना । १६१६-२० म एक चीनो समिति की 
स्थापना की गई। इन सभी के फलस्वरूप गन्ने का उत्पादन एवं नस्ल दोनो में सुघार 
हुआ । इस सुधार से सरकार का ध्यान इस उद्योग की उन्नति के लिये प्रग्रसर हुप्ना । 
१६२६ मे नियुक्त एक चीनी समिति की जाच से मालूम हुआ कि देश मे गस्‍्ने की 
पृंदावार बढ रही थी जिसके कारण गन्ने और ग्रुड की कोमतो में मारी मन्दी झा 
जाने को सम्भावना थी। समिति ने सिफारिश की कि आधुनिक ढग के चीनी के 
कारखाने खोलते पर विचार किया जाये और प्रतिवर्ष विदेशों से चीनी मगाने मे होने 
वाली करोडो रुपए की हानि को रोका जायें। भारत सरकार ने इस प्रश्न पर विचार 
करने के लिये टरिफ बोर्ड की नियुक्ति की। इस बोर्ड की सिफारिश के अनुसार 
2 अप्रेन १६३१ से १५ वर्ष के लिए उद्योग को सरक्षस् देना स्वीकार किया। यह 
पहला उदाहरण था जब किसी सरकार ने उद्योग को एक दम इतनी लम्बी अवधि 
बे लिये सरक्षण दिया हा । इस सुझाव के प्रतिरिक्त बोर्ड ते अन्य सुकाव भी दिए जो 
इस प्रकार 4>यत्ना विक्रास योजना के लिए कृषि परिपद को १० लाख रुपये 


+ 
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सालाना अनुदान दिया जाए सफेद चीनी उद्योग को विकसित किया जाये और गत्ते 
की खेती किसी भी दक्या मे कम न की जाये । 

सरक्षण के लिये सरकार ने चीनी के आयातो पर पहले ७ वर्षो के लिये ७ 
इ० ४ आने प्रति हडरवेट के हिसाब से सरक्षण कर लगाया। झायात कम हो जाने के 
कारण होने वाली हानि को पूरा करत के लिये १६३४ मे आउकारी कानुन (5प887 
छड़टाइ5 [0पए2५ 804) पास क्या गया। यह कर २॥) प्रति हडरबेट की दर से 
लगाया गया । १६३१ में चीनी का झआायाव १० लाख टन हुप्रा था। १६३६-२७ 
तक घटकर केवल १६ #जार टन रहें गया । फ्लस्वहप गन्ने का क्षेत्रफल बढ॑ंप्या गया । 
१९६३ तक ४५ लाख एकड हो गया । १६३१-३२ में मारत मे कुल ३२ चीनी मिलें 
थी | १६३२-३३ में १३३ हो गई । उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सरक्षण भित्र 
जाने में ५ वर्ष के अन्दर ही चीनी मिलो की सल्या ३२ से वढकर १३७ हो गई 
परन्तु उत्पादन बढते ही चीनी का मूल्य बहुत गिर गया और झापसी प्रतिस्पर्दा के 
कारण मिलो की आयिक दशा असन्तोषजनक हो गई । १६३७ में पारस्परिक प्रति 
स्पर्डा दूर करने, चीनी की बिक्री का नियमन करने, उद्योगों को सगयठिर करन के विचार 
से भारतीय चीनी सघ की स्थापना की गई। इसके प्रयत्नो से चीनी बाज।र की दशा 
में कुछ सुधार हुमा और चीनी के भूस्यो म &३६-३७ के अन्त तक १) प्रति मन 
की बृद्धि हुई॥ इस सघ की सदस्यता सब मिलो ते नहीं ली थी । अ्रत सरकार से 
ग्रनु रोध किया गया कि सब मिलो को ग्रनिवाय रूप से इसका सदस्य बनमा चाहिए । 
सरकार ने इस बात को ठीक समभते हुये कुछ कानून बनाये जिससे सब मिलें इस 
सघ के सदस्य बन जायें । सरकार ऐसा करने में हित समभती थी परन्तु जब उससे 
देखा कि मूल्य ग्रनुचित रूप से बढ़ रहे हैं तो सरकार ने इस सघ को मान्यता हटा 
ली जिससे ग्रधिकाँश मिलें इस सघ से ऋ्रलग हो गये और फिर प्रतिस्पर्दा प्रारम्भ 
हो गई जिससे उद्योगों की आ्थिक दशा फिर खराब होन लगी । यह देखकर सरकार 
ने उद्योगपतियो की प्राथंना पर ३ अगस्त १६४० से निम्न द्वार्तों पर संघ को फिर 
मान्यता प्रदान कर दो । (श्र) सघ केवल एक बिक्री ९जेन्ट का काय करेगा । बे) सघ 
हर मिल के लिये उत्पादन कोटा निश्चित कर देगा । (स) चीनी का मूल्य निश्चित 
कर दिया जायेगा | (द) सघ शुगर कमीशन के ग्राधीत कार्य करेगा तुरत बाद ही इस 
कमीक्षन की नियुक्ति की गई। सरहार ने सध पर पूरा नियन्त्रण रखने के लिये एक 
सरकारी अफसर को इसका कार्यवाहक नियुक्त किया । 

द्वितीय महायुद्ध आरम्भ होते ही चीना का मूल्य बढने लगा । उधर १६४२ मे 
चीनी कौ भारी कमी के कारण काफो परेशानियो का सामना करता) पडा। सरकार 
के इस पर समस्य पे स्मारक, अचके दे. त्पोे, न्यीती, ने, त्पिरत्एए, 5 प्मुएप। पा फ्पफिगए, 
किया और बाद मे उत्पादन पर भी नियन्त्रण लागू कर दिया गया । नगरों में चीनी 
का शराशनिंग चालू किया गया । चीनी नियन्त्रक (50227 (:एणाए०]6्य) सन्‍्ते और 
चीनी का मूल्य निश्चित करता था। एक राज्य से दूसरे राज्य में चीनी के ब्रायात 
निर्यात पर भी नियम्त्रण लगा दिया गया । गन्ने की स्थिति मे सुधार करने के लिये 


बडे पैमाने के उद्योग ([ ३५ 


सचु १६४४ मे एक भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति [वाताशा एशागवबो 5॥एश- 
९७॥४ (006८) की स्थापना की गई। जि8व7 वध्टाा06शापशे 
पाक्त06 कानपुर का तथा भद्कक (लखनऊ के पांस) का 5घष्टआ ॥6७- 
ड्र00ए6 तथा उपश्क्षा-0क्षाठ रिट्टशाली पराआंपा जो एशिया मे 
स से बड़ा केन्द्र है चीनी मिलो को मश्नीनरी, निर्माण विधि यान्त्रिक नियन्त्रश मे 
सुधार आदि के विष्य मे उचित सलाह देते हैं। इसके ग्रतिरिकत काल कागला 
उपकेन्द्र दिल्‍ली को भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद तथा कोयस्बद्वर कागला केन्द्र 
ग्रादि गन्ने तथा उसकी उत्पन्ति, बीमारी, विपणन, निर्माण आदि बातो पर अन्वेपण 
करते है । 

१६४४-४५ मे तथा इसके बाद के सालो में चीनी का उत्पादन कम होता 
चला गया औ प्रायात न होने के कारण देश मे चीनी की कमी हो गई | सरकार ने 
मित्रो को काफी सहायता पहुचाने का प्रयत्न किया परन्तु चीनी के अ्रभाव के कारण 
देश मे घोर बाजारी का प्रकोप हो गया और चीनी * कीमत ४ गुती बढ गई । 

बिभाजन के उपरास्त--विभाजन से इस उद्योग पर कोई बुरा प्रभाव नहीं 
पड़ा । विभाजन के समय भारतीय गणतन्त्र मे कुल उत्पादन का ६७ ६ प्रतिशत तथा 
पाकिस्तान मे केवल २ १ प्रतिशत चीनी उत्पन्न होती थी। १६४८ मे निर्यात पर से 
रोक हटाली गई | निर्यात न होने पर देश से झान्तरिक उपभोग के जिये चीनी उप* 
लब्ध होने लगी । इरा उद्योग पर सरकारी नियन्चसण की सिन्‍दा रुभी ऐ होने लगी । 
महात्मा गाधी इसके बहुत विरोधी थे ग्रत १६४७ में चीनी पर से नियन्त्रणा हटा 
लिया गया । नियन्त्रण हट जाने से उत्पादन मे बहुत वृद्धि हुई किन्तु चीनी उद्योग 
पर इसका बुरा प्रभाव ही पड़ा अत सरकार को पुन नियन्त्रण की नीति का अनु 
सरणा करना पठा । जिसके अनुसार उसने मूल्य, वितरण तथा उत्पादन के नियमन का 
उत्तरदाण्त्वि अपने अन्तगंत कर लिया | चोनी का उत्पादन बढाने के कारण सरकार 
ने चीनी सघ की सलाह से चीनी का मूल्य ३५७) मन निश्चित किया और गन्ने का 
मूल्य उत्तर प्रदेश मे १।) मन से बढकर २) मन कर दिया गया। अर्थात्‌ नियन्त्रण 
को और भी झ्रधिक व्यापक रूप दे दिया । १६४० में १८ वर्ष पुराना सरक्षणा भी 
समाप्त कर दिया गया | 

१६५०-५१ से भारत सरकार ने गिट८ $ध827 नामक एक योजना चलाई 

जिसके अनुसार चीनी मिलें भ्रपना अधिकतम कोटा उत्पन्न करने के बाद अपनी 
फालतू चीनी को खुले बाजार मे स्वतन्त्रतापूर्वकं बेच सकती थी ॥ इसका परिणाम 
यह हुआ कि चौंनी का उत्पादन बढ़ना प्रारम्भ हुआ । १६४०-४१ में १२ लाख टन 
उत्पादन हुआ । १६५१-४२ में यह उत्पादन १४६ लाख टन हो गया, जो प्रथम 
पचवर्धीय योजता के लक्ष्य से भी अधिक था । 

उद्योग को बर्तेमान स्थिति--वर्त मान काल में चीनी उद्योग भारत का एक 

प्रमुख उद्योग है । उद्योग के अतोत को ओर देखने से यह स्पष्ट होता है कि सरक्षण 
के बाद प्रारम्भिक विकास की अवस्था में जहा उत्पादनाधिक्य की समस्या थी वहा 
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गत ४-५ वर्षों में उत्पादन बढ़ाने की समस्या है। १६५१-५२ में छ्वकर की वापिक 
खपत १६ लाख टन हो गई | उत्पादन के बढने से निर्यात वढा जो १६५४-५५ में ७६ 
के लगभग था ! वतमान समय में शक्कर की खपत १८ लाख टन है और देश वी 
मिले इस खपत को भच्छी तरह सपा सकती हैं। इसी कारण सरकार ने विदेशों गक्नर 
का आयात बन्द कर दिया है । 

प्रथम पचवर्षों य योजना से चीनी उद्योग--अ्रन्य उद्योगों की भाति योजना ने 
चीनी उच्चोग के विकास के लिये लक्ष्य निर्धारित्त किए झ। पहली योजन्गा में झवकर 
के कॉरखानों की सख्या १६० तथा १५४ लाख टन का उत्पादन लक्ष्य था पर्तु 
बढती हुई माय के कारण्ण यह १८ लाख टन किया गया है। केन्द्रीय सरकार ने 
योजना के अन्तर्गत २० नई मिलो को विभिन्न प्रदेशों भे स्थापित करने की व्यवस्था 
की थी यद्पि इनमे से कुछ मिलो का निर्माण हो चुका है किल्तु गन्ते के प्रभाव 
मज्ीनी के ऊचे मुल्य तथा मिलने मे कठिनाई के कारण इस क्षेत्र में सन्‍्तीपजनक 
प्रगति न दो सकी । “विकास परिपद' ने अपनी पहली बैठक मे (१६५४) झककर का 
उत्पादन बढाने के लिये निम्नलिखित सुभात्र दिये हैं -- 

(क) शवंकर के कारखानो की उत्पादन क्षमता की ध्ृद्धि एव विकास + (सं) 
नये कारखानो की स्थापना | (ग) वर्तमान उत्पादन क्षमता का प्रूरतिया कार्य में 
लगाना । [घ) वर्तमान वेकार कौरखानों को उत्पादन में लगानां। (डे) कारखानो_ 
को अनुपयुक्‍्त स्थानों से उपयुक्त स्थानों पर ले जाना । (च) गन्ने की कीमतें किस्म क्के 
अनुसार निदिचत करना । (छ) शक्कर की विभिन्न किस्णे की दरों को दुहराना । 

पंचवर्षीय योजना के अन्तगेत चीनी उद्योग के विकास की स्थन्रेखा लिम्ति 
लिखित के प्रनुदार थी :-- 


१६५०-५१ १६५४-५६ 
कारखानों की सट्या 5 श्श्८ १६० 
बाधिक उत्पादन थ्वक्ति १५ ४ लाख टन ४' ४ लाख टन 
शास्तविक उत्पादन १२ २ लाख टन १४५ ० लाख टन 


प्रचवर्षीय योजना की केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारो को इस उद्योग की _ 
उन्नति के लिए काफी सहायता प्रदान की । उत्तर प्रदेश सरकार को ४ लाख रुपया 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिला । भारत सरकार ने राष्ट्रीय उत्पादन केसर खोला 
है जहां इस बात का परीक्षण व प्रदर्शन किया जाता है कि नदौन प्रकार के साधनों 
च विधियों से किस प्रकार पैदावार व प्रापदनी बढाई जा सकती है। १६५५ तक 
३५ नये कारखानो की स्थापना तथा ३७ वर्तमान कारखाने के विस्तार के लिये 
लाइसेंस दिये गए हैं। इससे उत्पादन शक्ति बढेयी | छद्योग के विकास के लिए १० 
लाख रुपए को व्यवस्था की गई | 

द्वितौय पचवर्ची य यीजना मे चौनी उद्योग--गोजना आयोग मे द्वितीय 
सोजना मे इस उद्योय की विकास योजना का कार्य चीनी विकास परिषद (808थः' 
चाएाआए 96रथ४०एपाथ०+ एएणगाण) को स्रोंप दिया है । इस-मोजना 
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में चीनी का लक्ष्य २२५ लाख टन रखा गया और चीनी मिलो को उत्पादन शक्ति 
२० लाख टन से बढाकर २५ लाख टव कर दी गई है इस थोजना मे चीनी मिलो 
के पुनर्सगठन 4 पुनर्वासित करने की भी योजना है। चीनी के उत्पादन को बढाने 
के लिए सरकार ५४ नई चीनी मिलें खोलने के लाइसेंस देगी तथा ३६ वर्तमान 
मिलो का विस्तार किया जायेगा और दो पुरानी मिलें फिर से चालू को जायेंगी। 
१६५६-५७ मे ४ नई मिलें खुली हैं ओर चालू मौसम में १४ मिल और खुल जाने 
को आशा है। द्वितीय योजना काल में नई चीनी मिलो को सहकारिता के आधार 
पर खोलने पर अधिक बल दिया गया है। उत्तर प्रदेश, पजाब, राजस्थान, 
बम्बईं और मद्रास मे अनेक सहकारी चीनी मिलें भ्यापित होने की आशा है। 
१६६०-६१ तक चीनी मिलो के विस्तार पर २३ करोड़ रु०, मशीनों के आधुनिकी» 
करणा पर ५० करोड रु० और नई चीनी मिलो पर ३४ करोड रु० व्यय होने का 
अनुमान है। झन्ना उत्पादन बढाने और उनकी किस्म को सुधा रते की ग्रावश्यकता को 
ध्यान मे रखते हुए केन्द्रीय सरकार प्रदशीय सरकारो को ४० लाख रुपये का ऋण 
और ३० लीख रुपये का अनुदान देगी । भविष्य मे गन्नों का मूल्य बजाय गन्नों वी 
तोल के उमको मिठास के प्राधार पर निश्चित करने का प्रयत्न किया जायेगा जिससे 
कृषक उच्च कोटि का गन्ना उत्पन्न करने का प्रयत्न करे। मिठास के आधार पर ही 
गन्ने का श्रेणीकरण भी क्या जायेगा ताकि क्सिन उच्च काटि का गन्ना उत्पन्न 
करके अच्छा मूल्य प्राप्त कर सके । छ्वितीय योजना काल म इस उधोग के बिल्तार के 
कारणा २१००० अतिरिक्त ब्यक्तियों को रोजगार मिल जायेगा । यह आज्ञा की जाती 
है कि ट्वितीय योजना की समाप्ति तक भारत चीनी के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर हो 
जायेगा । 

निम्नलिग्य्ति तालिका मे १६५० से १६५७ तक भारत में चीनी के उत्पादन 
के झ्राकडे सग्रहित किये गये हैं जिनसे पत्ता चलता है कि भ्राठ वर्ष की इस अवधि में 
भारत में चीनी का उत्पादन लगभग दूना हो गया है । 





वर्ष | चीनी का उत्पाद 
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१६५० €७६८५ 
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१६५३ १२६१ ० 
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६६५५ श्श्ष्ड५फ 
१६५६ १८५४,४ 
१६५७ २०३३े८८ 





परन्तु यह हमे नही भूलना चाहिए कि इस उद्योग के सामने कई समस्याएं" 
हैं जिनके कारण प्रगति मे बाधा पडती है। ये समस्याएं निम्नलिखित हैं-- 
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(१) गन्ने क* भ्रभाव व निम्त कोशि ---भारत में एक तो गन्नो की उपज 
बहुत कम है ओर इस कमी के साथ एक और कमी है । चह यह है कि किस्म बहुत 
खराब है । उत्तरा भारत म आस पास मिलें होने के कारण उनमे खूब स्पर्द्धा होता 
है। ग्रामीण भाई देश के अधिकतर ून्‍्ने का ग्रुड वना लेते हैं इसस चीनी उद्योग 
को पर्याप्त क्षति पहुँचती है. भारत मे गन्ने की फसल एक ही होती है अत चीवी 
की मिलें भी उसी मौसम में चलती हैं जब गन्ना पककर तैयार होता है शोर प्रनन्‍्य 
समय वह बन्द रहती है। इसके अतिरिरू गनन्‍नर के मूल्यों के अधिक होने के कारण 
मिल सालिको का कथन है कि हमको कुछ भी बचत नहीं होती ॥ इसके साथ ही 
साथ एक भौर समस्या है मूल्यों के सम्बन्ध मे | भारत म गन्‍ते का मूल्य केवल तौल 
के आधार पर तय किया जाता है। प्र्थात्‌ मूल्य ओर किस्म का कोई सम्बन्ध नही 
इससे मिल मालिकों को काफ़ी हानि होती है । भ७ 


(२) उत्पादन क्षमता का नोचा होना --भारत मे उत्पादन क्षमता के कम 
होने के कारण चीनी का उत्पादन व्यय बहुत ऊ चा रहता है। दूसरे देशो से भारत 
की चीनी की किस्म हेय रहती है ग्रत भारत अन्य देशो से स्पर्द्धा लेने में भ्रसमर्थ 
रहता है। 

(३) स्थिति की समस्या:- जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, दैश कौ ्धिकाश 
चीनी मिलें उत्तरी भारत मे स्थित हैं। मत उनमे पारस्परिक स्पर्द्धा बढ़ जातो है। दूसरे 
यहाँ गन्ना भी बहुत कम होता है। मद्रास म जहा पर्याप्त गन्ना उत्पन्न होता है मिलो 
की कभी है । यहे समस्या भी प्रगति में बाघा ही है । 

(४) ई घन की फमो--ई घन की कमा को दूर करो क लिये वाष्प के उप- 
योग में मितथ्यत्ा करने की झावश्यकता है क्योकि यदि ई धन पुव वाष्प का समुचित 
उपयोग मित्तब्यता से हो सकता है तो शक्कर का उत्पादन व्यय कम होकर उपकी 
कीमतें भी गिरेंगी । 

(५) उपरोक्त समस्याओं के अ्रतिरिक्त और भी छोटी मोटी समस्याएं हैं 
जैसे ऊचा कर गुड की स्पर्द्धा तथा शीरा के प्रपव्यय की समस्या इत्यादि । शीरे 
आदि को अपव्यय से बचाने के लिये कारखानों मे कोई एक ऐसा! स्थान अ्रवंइ्य होना 
न्ाहिये जहा "सका सचय किया जा सके । 

उपरोक्त सभी समस्थाग्रो भ सुधार करना इस उद्योग के लिये अति ग्रावेश्यक 
है सुधार के सुफावों पर नीचे विचार किया गया है । 

समस्या के उपचार के लिए यह अति आवश्यक है कि सरकार इस उद्योग 
की देखभाल समुचित रूप से करे । जो भी अनुसन्धान कार्य हो उसका अ्रच्ार राष्ट्र 
भाषा में किया जाये । सरकार द्वाय अनुसन्धानो पर प्रकाश डालने क लिए घितपटों 
कौ सहायता भी लौ जा सकती है ।॥ जहा गन्ने की खेदी प्रधिक हो वहा कियान को 
इसके सम्बन्ध मे चित्र दिखाये जाए। शिक्षा के अभाव से वह केवल चित्रपट द्वारा ही 
किसी बात को समक सकते हैं । 


बडे पैमाने के उद्योग [ रर६ 


इस उद्योग की उन्नति के सम्बन्ध मे जो भी खोज हो उस पर राज्य सरकारों 
को विशप ध्यान देना चाहिये | यदि शक्कर व्यवस्ताय को कामघेनु सममकर उसको 
जितना चाहे उतन। दूब देने की आशा करें तो एक समय ऐसा अवश्य झायेगा जब 
इस उद्योग का महत्व बिल्कुल समाप्त हो जायेगा । इसलिए उद्योग को उन्नदि के 
लिये पर्याप्त यातायात एवं सिंचाई सुविधाम्रो का आयोजन समुद्चित रूप से होना 
चाहिये तभी यह उद्योय विकसित हा झक्‍ते हैं। 

शुक्कर, गुड एव खड़सारी शक्कर कं मूल्यों का निधोरण करते समय सरकार 
जिस प्रक/र शक्कर के विभिन्न उत्पादन समस्याग्रो को विचाराथ लेती 3 उसी आधार 
पर «ण्डसारी एवं गुड की कीमतो का भो निर्धारण किया जाये जिससे इन उद्योगों 
मे अधिक सन्तुलन स्थापित हो सक | 

इन समस्यामों का सुलभान क मरसक प्रयत्न किये जा रहे है । ढितीय योजना 
काल मे आज्या की जाती है कि निर्धारित लट्ष्य प्राप्त हो सकेगा। यातायात, सिंचाई 
की सुविधाएं और प्रांत एकड उपज बढाकर, कृषि यन्त्रीकरण और वैज्ञानिक ढगों 
से उत्पादन व्यय घटाया जा सकता है। इससे भारतीय उपभोक्‍ता को सस्ती चीनो 
मिल सकेगी पग्रोर निर्यात भी बढाया जा सकेगा । 

अहव ६०-- भारत में कोयला उद्योग के विकास तथा वर्तमान स्थिति की 


विवेचनों कीजिए ॥ (प्रागरा ५५) 
पृड३०४ फल डुएएचफ,. पेररशेण्कृएएल्णा 8एपे छ7०5९७६ छ०अंप्रएप ०६ छा 
(०० वंध्ररणडए उठ पवांब (4976 66) 


कोयला उद्योग भारत का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। कोयले का प्रयोग मुख्य 
रूप से रेलो को चलाने तथा प्रन्ण उद्यागो मे इधन कः रूप मे होत है। क्रिसी भी 
देश का औद्योगिक विकास बहुत कुछ कोयल के उपलब्ध भडार पर निर्भर होता 
है । अधिकतड़ कारखाने उन्ही क्षेत्रो मे लगाय जाते है जह' आन वास कोयले की 
खाने हो ) 

भारत सस्ार गे ग्राठवे मम्बर वा कोयले का उत्पादक है। यैस इंगलेड और 
अमेरिका की ग्रपेक्षा भारत मे कोयले का उत्पादन बहुत कम है और भारतीय कोयला 
इन देशो के कोयले से घटिया किस्म का होता है। 

भारद मे कोयले की प्रथम कम्पनी १६ वी शताब्दी के मध्य मे बंगाल तथा 
बिहार मे स्थापित हुईं। १६२७ के बाद कोयले के उत्पादन में बहुत अधिक बुद्धि 
हुई है । दूसरे महायुद्ध के वाद विशेष रूप से कोयल के उत्पादन को प्रोत्साहन मिला 
है। निम्नलिखित तालिका से कोयले के उत्पादन का अनुम न लगाया जा सकता हैः- 


चरषे उत्पादन (लाख टन्तो मे) 
श्शड७ ३००.० 
१६५० ३१६६ 
१६५१ रेड२ १ 
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र४०ण तु आदउतीय अर्थशास्त - सरल अध्ययन 


१६५३२ उ्श्द ४ 
द्ध्श्डट ३६७७ 
श्ध्डर इेषर १ 
श्ध्५र श्&डे हे 
श्६्श्छ ड३्भ्४ 


भारत मे मुख्य कोयला क्षेत्र रानोगज तथा भरिया हैं। कुल कोयले गो 
८३२ खानो मे से रानीगज मे २६३ तया भरिया में ३६८ खानें पाई जाती हैं। 
इम प्रकार लगभग ७०% सानें इन्ही दो स्यानो पर हैं। इन खानो स कुल उत्पादन 
का लगभग ८०% कोयला प्राप्त होता है। जप कोयला मध्य प्रदेश, हैदराबाद, 
उडीसा तथ। भ्रासाम राज्य में उत्पन्न होता है । 
भारत में कोयले का भण्डार--भारतीय भूगर्म निर्वेक्षण (उ॥6 (5९०९८- 
शं०॥) डप्रए8ए 0 ॥09) के अनुसार अनुमान लग्राप्रा गया है कि भारत के 
भूगर्भ में गैर कोकिंग कोयला (60 (0ात0ए९ (04) का भण्डार लगभग 
३६६५ करोड टन है जो कई सौ वर्ष तक देश के कम झा सकेगा। इसमे से ३७११ 
करोड़ टन केवल गौड़वातना क्षेत्र की खानो में है। भारतीय में ठलजिकल कोल कब्व- 
बेंगन कमेटी (ताक थिटाद्रीप्राह०क (०2 (.णाइश्एशाणा (णा7- 
॥77स्‍6 ) के अनुमान के अधुंसार भारत मे उच्च कोटि के कोयले का कुल भण्डार 
३२६६ लाख टन है जो देश की अ्रावदयकताओं को देखते हुये कम है. | इस प्रकार 
कोकिय कोल (०४४78 (7०४]) आर्थात्‌ कोक ((:0|:6 बनाने वाले कोयले वी भारत 
में कमी है। जबकि इसकी खपत देश में ग्रगले कुछ सालो मे बहुत ग्रधिक बढ 
जाने को सम्भावना है । देश में जो तोन इस्पात के मये कारखाने लगाये जा रहे हैं 
उनके चालू हो जाने से घातु श्योधत कार्यों के लिये इस प्रकार के कोयले की झाव* 
इयकता होगी | सरकार इस बात को ध्यान मे रखते हुय भूयर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा 
कोयले के भण्चरो की नये सिरे से खोज करा रही है ताकि इस विपय में सही स्थिति 
का ज्ञान हो सके। 
कोयला सम्बन्धी समस्याओ को ठीक प्रकार हल करने के लिये सरकार ने 
एक “कोयला परिषद ((04 80270) की स्थापना की है जो खान सालिको के 
कोकिंग कोल को खातो दे निकालने, उसके मिश्रण तथा घुलाई झ्रादि का वियन्तस 
करता है और कोयलए उद्योग में आधुनिक मशीनों के प्रथोग द्वारा अभिनवीकरण 
(१४00797 2470) भी कराता है। 
कोयले का व्यवस्ताय--भारतीय कोयले का प्रयोग देश के विभित भागों में 
भ्थित क्रारसानों तथा भारतीय रेलो में होता है । ग्रन्य कार्यों के लिये भारत में 
कायले की अधिक खपत नहीं है । कोयले के व्यवसाय की भारी समस्या यात्रायात 
की है । कोयले की खानें एक सीमित क्षेत्र में केन्द्रित होने के कारण अन्य क्षेत्रों में इसे 
शैलो द्वारा भेजाजतता है जिसमें बहुत अधिक यातायात व्यय पडता है झौद बहुधा 


बड़े पैमाने के उद्योग |[ रह१ 


समय पर कोयला पहुच उठी पाता डिसस्चे उद्योगो को बड़ी असुविधा तथा हानि 
होती है। 

१६२६ से पूर्व भारतीय कोयला भाष के आधार पर बेचा जाता था। प्रव 
कोयले को श्रेशियो मे विभाजित करने के लिये एक भारतीय कोयला श्रे सीकरण 
मण्डल (ताक्षा (008) 'उधतताग्रड़ 804 0) को स्थापना करदी गई है) 
१६४४ मे कोयले के उत्पादन तथा वितरण पर नियन्त्रण (०700) करने के 
उद्देश्य से एक खान नियत्रण आदेश ((०ॉंशए (एगराएण 07067) जारी 
किया गया था | १६५० तक स्थिति में काफी परिवर्तन हो यया । एक ओर तो विदेशों 
में भारतीय कोयले की माँग बहुत कम हो गई थ्रौर दूसरी भोर कोयले की खानो मे 
घडी माप मे कोयले का भण्डार जमा होने लगा $ झत खानों के मालिको ने मजबूर 
होकर सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य (("0॥070। 7॥06) से कम पर कोयला बेचना 
झुरू कर दिया । 

सरकारी नीति (?0॥09 ० 6 (907४९707087)--भारत में अब 
तक कोयले का व्यापार निजी लाभ के लिये किया जाता है। खानो के स्वामी पुरानी 
खातो को छोड़कर नई खानें खोदना शुरू कर देते हैं क्योंकि पुरानी खानों को गह- 
राई तक खोदने मे उत्पादन व्यय अधिक बैठता है । इस प्रकार खानो की गहरी 
खुदाई नही होती और बहुत सा कोयला बेकार पडा रहता है । खानो मे काम करने 
बाले मजदूर की हालत भी बहुत खराब रहती है । भारत सरकार की नीत्ति का मुख्य 
आधार खानो की उचित ढंग स खुदाई कराने तथा मजदूरों की हालत को सुधा- 
रना रहा है। इस उद्देश्य स सरकार ने १६०१, १६२३ १६४८, १६४६ तथा 
१६५१२ में खानो से सबन्ध रखने वाले कानून पास किये हैं । १६४६ के कानून के 
अन्लुपार कोयले की खानें ० साल के पटूटे पर दी जाती है और यदि सरकार चाहे 
तो यह पट्टा २० साल के लिये फिर से बढाया जा सकता है। कोयले की खानो मे 
काम करने वाले मजदूरों से ४८ घण्टे प्रति सप्ताह से अधिक काय॑ नही लिया जा 
सकता । इसम भूमि के ऊपर क।ये करने वालो के लिये € घण्टे प्रतिदिन तथा भूमि 
के तीचे काम करन वालो के लिये ८ घण्टे प्रतिदिन का कार्य निर्घारित क्या 
ग्रया है। 

१६५२ में भारत सरकार ने कोयला खान (सरक्षणा व सुरक्षा) कानून 
4(:08) 0/765 (१00$श98॥707 5््वशि/ 80) पास किया जिसके द्वारा 
सरकार को निम्नलिसित अधिकार प्राप्त हो गये :-- 


(१) कोयले की खानो की सुरक्षा व सरक्षण के लिये कार्यक्रम बनाना और 
उसे कार्यान्वित करना । 


(२) 'कोयला परिपद्‌' (० 80270) को कोयला उद्योग की समस्याझरो 
को सुलभाने का अधिकार देना । 


(३) कोयला तथा कोक के उपाइन पर कर लगाना। 


रडर ] आरतोय अथज्ञास्श सरल अध्ययत 


१६४५० मे कोयला समिति ने सुझाव्र दिया था कि भारत में कोयले के उत्पा- 
दन मे वृद्धि करते के लिये मश्ञीनों का प्रयोग वरना परम आवश्यक है। यह कार्य 
घीरे घोरे किया जा सकता है । वेसे भश्ञोनों के प्रयोग से कुछ श्रमिक वेकार हो जान 
का भय है किल्तु इस कारण अभिनवीकरणा के कार्य को टाला नहीं जा सकता। 
बेकार होने दाले मजदूरों को अन्य क्यों मे लगाया ज) सकता है। 

पंचवर्षोय योजना तया कोपला उद्योग-- प्रथम परदवर्षीय योजना मे भारत 
सरकार ने १६५३ में एक कोयला समित्ति नियुक्त की थी जिसका उहेदय कोयप्ता 
धोने की मश्ञीनें लगाने के विषय मे सरकार को सलाह देना था । समिति की राय में 
कोयले की घुलाई की केन्दीय व्यवस्था ग्रधिक लाभकारी झिद्ध होगे) योजना का 
लक्ष्य उत्पादन में वृद्धि करना है । 

दूसरी पच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कोयले के उत्पादन मे ५८ श्त्थ्ित 
धृद्धि करते का निश्चय किया गया है। १६५५-४६ में ३८० लाख टत कोयला 
उत्पन्न होने का झनुरान था । १६६०-३६ ३ के ग्नन्त तक यह उत्पादन ६०० दन बढ़ाते 
के प्रयत्न क्ये जाएंगे । 

(४) कोप्रसा-उद्योग को कुशलता पूर्वक चलाने के लिए तथा उसे नि्यन्त्रित 
करने के लिये नियम वनप्ना 

इस प्रकार कायले के उत्पादन वितरगा मूल्य निर्धारण तथा श्रमिकों के 
वेतन झ दि पर सरकार का पूर्स निःन्‍्त्रणा है। 

कोयला उद्योग का अभिनवोी करण (7२9।079]24/07])--भारतीय 
कोथला उद्य ग वे अभिनवीकरणा की विज्वेष आवश्यकता है। प्रभिनवीकरण का प्रये 
यह होगा कि कौयले की छोटी छोटी खानो को मिलाकर बची इकाइयाः बनाई जावे। 
उत्तम कोटि के कोयले का सरक्षण क्या जावे तथा खानो क्रे ग्रन्दर कोयला काटने, 
उत्ते बाहर निकालने तथा नियत स्थान तक ५१हुचाने के लिये झाघुनिक मशीनो का 
प्रयोग किया जाना हिए | इस दिशा में भारत में नाममात्र की प्रगति हुई है । 

ग प्रन्‍त ६१--भ'रतोय सीमेट उद्योग के विकास तथा बर्तम न स्थिति की विबे- 
चना कोजिए 

पृष०९ फच् इशएशाए & एएढ॒चया एणञ्भं०छ ण फ९ (९शपलाए ार्पेण्डाए 
बं0 [003 

उत्तर- सीमेट का उपयोग प्राय सभी कार्यों में होटा है चाहे वह कार्य 
किसी प्रकार के ही । प्रत्येक वस्तु के निर्माण मे इसका बहुत अधिक महत्व है। परना 
झाइचर्य तो यह है कि भारत मे सीमेट की माग अधिक होते हुए और उत्पादन की 
अच्छी सुविधा होते हुये नचा स्फप्ट्र इ्टिकोश से ली इसका अधिक महत्व हीते हुए 
भी यह उद्योग कोई विश्वेष अच्छी स्थिति में नही है । प्रथम महायुद्ध से पूर्ण इस 

उद्योग की स्थिति और भी खराब थी । भारत में उस काल मे खपत वो अधिक थी 
और उस खपत को भारतीय कारखाने पुरा करने में ग्रसमर्थ थे इसलियें भारत को 
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काफी मात्रा में सीमेट बाहर से मगाना पडता था परन्तु इस उद्योग ने वर्तसाम रुमय 
में आशातीत उन्नति की है। 
उद्योग का विकास - 

१६०४ में सर्व प्रथम मद्दास प्रान्त में पोर्दलेंड सीसेट का निर्माण प्रारम्भ 
हुआ्ना परन्तु यह प्रयस्त श्रसफल रहा । इसका मुख्य कारण था कि इ गलैड में भी 
१६ वी शताब्दी मे ही इस उद्योग का विकास प्रारम्भ किया गया | प्रथम महायुद्ध से 
पूर्व भारत को प्रतिबं १८०००० टन सीमेंट बाहर से मगाना पड़ता था । प्रथम 
महायुद्ध से पूर्व इस उद्योग को श्रोत्ताहित करके कोई सराहनोय प्रयत्व नहीं किया 
गया « लेकिन इ। उद्योग की वास्तविक उन्नति का इतिहास १६१२-१३ से प्रारम्भ 
होता है जब तीन कारखानो का निर्माण भारत में किया गया + यह तीन कारखाने 
प्रथम पोरब्रन्दर 'काठियावाड) दूसरा कटनी (मध्यप्रदेश ) और तीसरा बूंदी ( राजस्थान) 
स्थानी पर स्थापित किए गए। ये तीनो कारखाने सांमेट के उत्पादन में पूर्ण सफल 
रहे । इन कम्पतिशें के नाम क्रमश इण्डियन सीमेन्ट कम्पनी, कदूनी सीमेन्ट एण्ड 
इण्डस्ट्रियल कम्पनी तथा बूंदी पोर्टलेंड कम्पती है । 

प्रथम युद्ध के छिड जाने से इस उद्योग को विशेष प्रोत्साहन मिला क्योकि 
जो ग्रायात होते थे वह बन्द हो गए । प्रारम्भ से ही यह तीनो कारखाने ७६००० टन 
सीमेन्ट उत्पादन करने लगे थे | देश मे निर्माण कार्ये के लिए तभी सीमेन्ट की प्रधिक 
आवश्यकता हुई और १६१६ मे सरकार ने युद्ध समाप्त होते ही अपनी ग्रावश्यकता 
के हेतु इस उद्योग को अपने अ्रधिकार में ले लिया । इससे सीमेन्ट उद्योग की और 
भी उन्नति होने की आशा दृष्टिगोचर होने लगी और तुरन्त बाद ही सीमेन्ट के ७ नये 
कारखाने खाले गये । ३ कारदानो मे उत्पादन शीघ्र ही दोगुना हो गया। १६१४ 
में भारत में सम्पूर्ण सीमेंट का उत्पादन ६५४ टन से बढ़कर ६२४ में २३६७४६ 
टन है| गया. उत्पादन बढने से आयात का केम होना स्वॉमाविक ही था। झतः 
आयाद १६५७३३ टन से घटकर १२४१८६ टन रह गया । उपरोक्त ७ कारखानो 
का निर्माण उन्ही स्थानो पर किया गया जहाँ ।हले तीन कारघाने स्थापित थे । ब्त 
दो कारखाने कटनी के निकट, एक छोटा नागपुर में एक पजाब में एक काठियाबाड 
में, एक ग्वालियर राज्य तथा एक हैदराढ्ाद राज्य में स्थापित किए गये । समस्त 
कारखानो को उत्पादन क्षमता प्रारम्म में ३८६००० टन थी , 

१६२५ तक उपरोक्त विदरण से ज्ञात होता है कि इस उद्योग ने वाफी उन्नति 
की। इस उन्नति का परिणाम यह हुआ' कि उत्पादन भ्रधिक हो गया और दूसरी 

ओर सभी कारखातो ने स्पर्द्धा करना प्रारम्भ कर दिया जिसका परिणाम बहुत भयकर 
हुआ । उद्योगों को कारी क्षत्रि पहुच्ची । नये कारखानों में से चौन टूट गये । दूसरी झोर 
सीमद उद्योग में कुछ मन्दी झ्रा जाने के कारण उद्योग की स्थिति डा डोल हो 
गई टैरिफ बोर्ड की नियुक्ति इस उद्योग की जाच के लिये तुरन्त की गई। जिसने 
स्लिफारिश की कि उद्योगों में पारस्परिक सहयोग अति आवश्यक है) जिसके फल प्वरूप 
१६२५ में दी इीडयन सीमेन्ट मनब्युफेक्चरस एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस 
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संघ का उद्देश्य छिक्री मूल्यों का निर्धारण व निममन करता था। सघ को प्रपरे 
कार्यों में काफी सफलता मिली | वित्री के क्षेऊ में सभी इकाई पूर्णों स्वतन्त्र थी औ! 
सभी अ्रधिक से ग्रधिक पिक्नी करने कत प्रयास करने लगी । किक्नी वी व्यवस्था करो 
के उहं श्य से १६२७ में एक सस्था ध्यापित की गई जिसका नाम कन्नीट एसोसिएशा 
प्रॉफ इण्डिया रखा गया । इसकी भ्रयंव्यवस्था के लिए प्रत्येक सदस्य अपनों कु 
बिक्री पर ५ आने प्रति टन की दर से चन्दा देता था । इस सस्था का उद्देश्य था 
प्रीमेन्ट के उपभोकताग्रों में सीमेस्ट के प्रयोग का प्रधार करना गौर ग्रावश्यक्ता पर्ने 
पर उन्हे निशुल्क टैक्नीकऋल सलाह देना । 

इस एसोसियेशन से इस उद्योग को काफो लाभ हुआ जिसके परिणामस्वरूप 
१६३० मे दी सीमेन्ट मार्कीटिय कम्पती लि० की स्थापता की गई और मैन्‍्यफैचर्स 
एसोसियेशन ख़तम कर दिया गया । इसको स्थापना का मुख्य उद्देहय था विपशन 
को नियमित करना । इसके अनुसार प्रत्येक सदस्य की कम्पन्नी के अपने विपरान प्रवस्ध 
पर से अपना व्यक्तिगत निय त्रणं उठाकर उसे उपरोक्त सस्था के ग्राधीन कर देता 
या। परन्तु किसी भी सदस्य कम्पनी ते इसको मान्यता प्रदात वही की । काफी 
प्रपलशील रहने के बाद यह निर्शंध किया गया कि प्रत्वक कारपाने के उ यादन 
मात्रा को सीमित कर दिया जाये। इससे प्रतियोगिता का भ्रन्त हो गया शौर वित- 
रख व्यय में भी मितवव्यता हुई। यातायात श्रादि के खच कम होते से सीमेन्ट की 
बिक्नी को कीमत भी निश्चित करदी गई, जिससे उपभोक्ताओं को बहुत अधिक लाभ 
हुआ । सार्केटियग कम्पनी को सफलता एवं प्रभावी नियन्धरए के कारण सन्‌ १६३४ 
में चार और सीमेस्ट निर्माणियों ने इसकी सफलगाः एप्त की ! इसछ समस्त देश मे 
सीमेन्ट के बिक्री भूल्यों में २५ प्रतिशत की कमी हो गई । इससे उद्योग को झपती 
उन्नति करने का एक अच्छा अवसर मिला ६ 

जब उद्योग अपने उन्नति के पथ पर तेजी से बढ़ने लगा तब इस उद्योग के 
विर्माता्रो ने उद्योग को सुसगठित ढंग पर सचालन करन के हेतु तथा वैज्ञानिक 
साधनों का ध्पयोग कर सीमेल्ट ॥ उत्पादन एवं वितरण सितव्ययी बनाने के प्रयन 
प्रारम्भ किये । इसलिए १६३४ में यह ऋनुभव किया जाने लगा कि अभी इस उद्योग 
भे भावी विकास की काफी गुजायश है । अत श्री बीनाश ने १६३६ मे सभी कम्रतियों 
का विलीतीक रण कश्के बस्वई से एक नवीत कम्पनी एंसोसिएटेड सीमेस्ट कम्पदी 
(#. 0. 0) के नाम से स्थापित की । सोत बैली क० के गतिरित सभी कम्पतिया 
इस विलम में सम्मिलित हो गई । वास्तव में यह सीसेल्ट उद्य गर के भावी प्रभिसवी- 
करण की दिशा मे पहिला कदम था। इसके तिर्माण का मुख्य उह्दंइय था उत्पादन 
व्यय में कमी करना, उद्योग में विदेकों से स्पर्धा लेने की शक्ति की उत्पन्न करना, 
वितरण एवं विपश्यन व्यय में कमी करता नशा सीमेल्ट उपभोक्ताओ कौ सस्ते पैसे 
में दिलवासे का प्रथत्त करना $ यदि वास्तविकता देखी जाये ता) यही सिफारिश 
टैरिफ बोर्ड ने भी की थी कि सीमेन्ट उद्योग प्रपने पंरो पर खडा होकर उप 
यूं क्त क्षमता का विकास करे । इस कप्पनी के निर्माण से भारत के एक राष्ट्रीय 
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महत्वपूर्ण उद्योग का सगठित ढंग पर विकास होने लगा । इसका परिस्णाम यह हुआ 
कि कम्पनियों मे सप्योग वी भावना का प्रादुर्भाव हुआ जिसके परिणामस्वरूप १६२० 
से १६३६ तक सीमेन्ट की कौमतें १०) प्रति टन स कम हो गई इससे दानो पक्षों 
को लाभ हआ । “१० ३८ मे डालमिया समूहे के सीमेट निर्माणियों की स्थापना हुई 
जिसने उपरोक्त कम्पना से प्रतिभ्पद्ध करना प्रारम्म कर दी डालमिया दल ने 
अपने मूल्यों मे इतनी कमी कर दी कवि यह कम्पनी इस दल से स्पर्दा जेने में पूर्ण 
असफल रही | परतु आ्रागे चलकर १६४० में एक समभौता हुआ । इन दोनों समूहों 
के उत्पादन की वेन्द्रीय बिक्री के लिये सोमेन्ट मार्केटिय कम्पत्ती फिर कार्य करते 
लगी । इस प्रकार सीमेन्ट द्योग ने अभिनवीकरए के लिये एक और सक्रिय कदम 
उठाया | ये सभी कारखाने मिल कर १६३६ म 5५ प्रतिशत सीमट निभित कर 
रहे ये। मु 
हे हितोय विश्व युद्ध और उसके उपरान्त की प्रमति-द्विनीय महायुद्ध से इस 
उद्योग का हानि एवं लाभ दोनों ही हुये । देश म समेट की मांग क बम हो जाने से 
इस उद्योग पर बुरा अभाव पर परत युद्ध के कारण ग्रायात कद हो यये जिससे 
सीम॑द उद्योग को देश की आवश्यकता को पूरा करन का श्रच्छा प्रवसर मिला। 
दुसरे युद्ध काल में निर्यात को भी प्रोत्साहन मिला क्योकि बहुत से देश ऐसे थे जो 
युद्ध के कारण इगलैंड फ्रास जापाव आदि देशो से सीमट नही मगवा सकते थे भौर 
उन्हाने भारत से मगाया । जिसका परिणाम यह हुआ कि उद्याग का प्रात्साहुम मिला 
और बढ़िया सौमेस्ट ब ने और उद्योग छी उत्पादन सामथ्य बढाने की योजना सोची 
गई ।+ ऐसी स्थिति में इस उद्योग पर सरकारी नियत्रण भो स्वाभाविक ही था। 
१६४० म भारत सुरक्षा कानून के अन्तगत सीमट के उत्पादन वितर॒गा और भू्या 
पर क ट्रोल लगा दिया गया और यह कन्टोल झभी तक जारी है ! इसका मुख्य कारगा 
था फौजा ग्रावश्यकताओं के लिए सीमट की उपलब्धि का सुगम बनाना दूसोदे यद्ध 
के बाद भागरिक प्वब्यकताप्रो के बढजन से वितरण वी उचित यवन-थासे 
उपभोक्ताग्रो क हित और मूल्यों क उचित नियमने के लिये कन्‍लोल अ्रति झावश्यक 
था और है भी । 

युद्ध के प्रथम चरण म उत्पांदन में वृद्धि हुई कि'तु बाद म॑ उत्पादन गिरना 
प्रारम्भ हुआ । उस काल में कोयले का अभाव श्रमिकों के ऋगडे यावागनत की 
असुविधा यन्त्र का घिस जाना इयादि कारणों स उत्पादन गिरना प्रारम्भ हुआ 
था ॥ १६९३८ से विभाजन तक की उत्पादन क्षमता नीचे तालिका से स्पष्ट है. --- 


१६३८-- १४०४००० टत्त १६४३-- ११८३०० टन 
१६४०---१७१२००० टन शृह४४ज>>२०४ं८००७५ टन 
१६४१--२०७३००० टन १६४५-- ००६००० टन 
१६४५८-२ ८८००० टन १६४६--है४५३२०००. टन 


इस तालिका से ध्पष्ट है कि १६४२ तक उत्पादन बढता गया पर तु बाहरी 
एवं झाम्तरिक कठिन इथो के कारण उद्योग क उत्पादन को बुछ क्षति पहुची ।इस 
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क्षति को ग्रौर अधिक हानि तव हुई जब देश का विभाजन हुम्ना । देश की २४ सीगट 
पिर्लो मे ५ मिलें पाकिस्तान भे चली गई | इससे भी उत्पादन पर प्रभाव पडा। 
परन्तु हमारी राष्ट्र सरकार हारा नदी घाटों योजना एवं अन्य कार्यों के प्रारस् 
होने से सीमेट के उद्योग को प्रोत्साहद दिया गया। १६४७--४८ से १६४०--४६ 
के बीच तौन वर्षो के भोतर सीमेन्ट की बिढ्री १५ लाख टन से बढ़ कर (२६ लाख 
टन ही गईं थी । इस काल के बाद भी इस उद्योग को अधिक प्रीत्साहन मित्रा 
जिसका भुरय कारण था सौराष्ट, मद्रग्स तथा ट्रावनकोर कौचीन में तीत सीमेंट 
निर्माणियों की स्थापना । 

पचवर्षोण योजना में उद्योग--यौजना के अन्तर्गत यह लक्ष्य निर्धारित किया 
गया था कि १६४० के ३३ लाख टन उत्पादन शक्ति वाले २१ कारखानों की सब्या 
१६५६ तक बढ़ा कर २७ कर दी जाए झौर उनकी उत्पादन शक्ति ५० लाख ध्व 
कर दी जाये | 


योजना के अन्तर्गत उत्पादन का लक्ष्य 


इकाई ६१०--५१ १६५4-०६ 
कारखानों को सख्या सर र७ 
वास्तविक वाषिक उत्पादन हजार टन ३२८० ५३०६ 
कुल उत्पदिग रा २६६२ इंघ०० 
निर्धात का १६ ३०० 


प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए सीमेस्ट के उत्पादन का जो लक्ष्य निर्धारित 
क्या गया था वह लगभग पूरा हो गया। १६५ ६ मे[भारत में सीमेट का उत्पादन ४६ २८ 
लाख टन हुआ्ना । दूसरी पंचवर्षीय योजना में सीमेल्ट के उत्तादन का लक्ष्य १०० 
लाख़ टन रक्‍्सा गया है जिसकी पूि के लिये १२ नये कारखानों की स्थापना की 
जायगी । निम्नलिखित त्तालिब से भारत में सोमेन्ट के उत्पादन की प्रगति का पत्ता 
चलता है -- 











जषे | उत्पादन (हजार टनो मे) 
१६१० रहृ२४ 
श््श्ा ३१९५६ 
श्ध्श्रे २५२६ ६ 
१६१५३ २७५०० 
ह्ध्श्द डेदेशद 9 
६५४ अ्प६ ८ 
१६५६ शहर्थ ४. 
१६५७ 4६०१६ 
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हमें यह नही भूलता चाहिये कि भारत में कुछ सीमेन्ट के कारखाने अच्छे 


बड़े पैमाने के उद्योग [. रड७ 


स्थानों पर स्थित नही हैं | इन स्थानों पर कच्चा माल तो सुगमता से मिल जाता है 
परन्तु ये कारखाने कोयले की खानो से बहुत दूरी पर स्थित हैं! इस प्रकार के कुछ 
दोपो के कारण सीमेन्‍्ट के उद्योग को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है 
परन्तु इसमें तॉनिक भी सन्देह नही कि इसका विकास उज्जवल है। परन्तु विकास 
मांग में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका हल उद्योग के हित में शीघ्र ही होना 
चाहिए १ इन समस्याओं में प्रमुख कुछ कारखानों की गिरी हुई झाथिक भ्वस्था, 
कुछ कारखानो का अलाभकारी होना उत्पादन एवं वितरण की ऊची लागत, 
प्रान्तरिक स्पर्डा तथा वितरण क्षेत्र में अभिनवीकरण का अभाव इत्यादि हैं। 
इन सभी समम्याओ्रो को सुलझाने के हेत योजना कमोशन ने कुछ सुझाव भी दिये 
जैसे --- 
हे (१) वर्तमान क'खातों का प्रसार करके उनके उत्पादन में वृद्धि करता । 
(२) कार्य क्षमता मे वृद्धि करने तथा लागत व्यय के कम करने के उद्देश्य 
से उद्योग को अ्रपनी मशीनों का नवीनीकरए' करना चाहिए। 
(३) राज्य सरकारों को चाहिए कि वे दीर्धेक'लीन पट्टे देकर इस उद्योग की 
उन्नति में सहायता दे 
(४) देश में फालतू सीमेन्ट की मात्रा को ध्यान मे रखकर विदेशो में भारतीय 
सोमेन्ट के लिए बाजारों की खोज करना चाहिये ॥ 
(५४) झलाभकारी कारखानो को कम से कम एक न्यूनतम लाभकारी आकार 
तक प्रसार करना चाहिये । 
उपरोक्त सुझावों को मान्यता प्रदान कर इस बात का भरसक प्रयत्न क्या 
जा रहा है कि इस उद्योग वी समस्त समस्याग्रों का समोघान हो जाये और यह 
उद्योग उकति के पथ पर भली प्रकार गअग्रसर हो सके । हमारी राष्टीय सरकार हारा 
योजनाओं के कार्यान्वित्त करने मे अधिक सीमेन्ट की प्रावश्यक्ता है. ऐसी थत्ति मे 
हम इस उद्योग के भावी विकास की कल्पना सुगमता से कर सकते हैं) 
0 62-78८९ घोर डश०जफे बतत फाशइछण: फुञंतंत ० एश्ुल्र 
पुर्ऐेप्रशर्त् एक (एल्ते3 
उत्तर --भारत मे इस उद्योग की उपयोगिता कम होने का भुख्य कारण है 
यहा की ग्रधिकतर जनता का अनपढ होना । लेकिन भारत भे इस उद्योग के लिये सभी 
आवदुयक वस्तुए उपलब्ध हैं और इस धन्धे के अच्छे विकास को सम्भावना भी है! 
भारत मे कागज लकडी के गृदे चिथडे,तथा घास से बनाय। जाता है। वतंमान समय 
में इस काम के लिए धास का भा उपयांग किया जा रहा हैं । 
क़मिक विकास--यह उद्योग भारत में प्राचीन काल से प्रचलित है । इस 
उद्योग का वास्तविक विकास मुसलमानों के शासको द्वारा हुआ परन्तु इस उद्योग का 
आधुनिक स्वरूप ब्रिटिश अधिकारियो के आने से हुआ । लगशग एक शताब्दी पूर्व 
ईसाई धर्मे प्रचारक विलियम करे ने कलकत्ता के निकट सीरपुर*मे इस उद्योग वा 
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सूत्रपात किया । इसके वाद १८६७ में वैली रश्यल पेपर मिद्र की स्थापना हुई प्रस्तु 
मारम्भ में इसे सफलता न मिली । इसके बाद अपर इण्डिया पेपर मिल की लखमऊ 
(१८७६), टीटागढ पेपर मिल / १८७२), दकन पेपर मिल कम्पनी ( १८८५), बयाल 
पेपर मिल (१८८६), इस्पीरियल पेपर मिल्स (१८९२) इण्डियल पल्प कम्पनी 


(१६१८) क्सोटिक पेपर मिल राजमुन्द्री (१६२७ ) तथा जगाघरो में श्री गोपाल पेपर 
मिल्न की स्थापना हुई । 


प्रन्‍मम महाय्‌ द्ध के काल तक देश में केवल ६ मिर्ले थी जिनकी उत्पादन क्षमता 
दै३०० टन थी। परतु ११ ३० मे यह माता ४३००० टत हो गईं । इस काल में 
भारत को इस क्षेत्र मे विदेशों के ऊपर निर्भर रहना पड़वा था। प्रथम विदव युद्ध के 
समाप्त होते ही कागज उद्योग को विदेशी कागज उद्योग से प्रतिस्पर्धा का सामता 
करना पड़ा जिससे इस उद्योग के सामने काफी मुसीबते उ्स्थित हुई । १.२४ मे 
हैं। फ बोर्ड ने सरक्षण देने के अ्भिश्नाय., से मिलो को जाच पड़ताल की जिसके 
सिफारिश के भ्राध र पर सरकार ने बास कागज उद्योग विधान पास किया और इस 
उद्योग का सरक्षण काल ७ वर्ष रक्‍्ख़ा गया ॥ इससे कागज उद्योग को अपनी स्थिति 
का पय॑वक्षण करर उसके पुन निर्माण का सुप्रवसर मिला । इससे पूर्ण भारतीय कागज 
के कारखाने सवाई नामक घास का प्रयोग करते ये जिससे कागज को किस्म उत्तम 
चही होती थी ॥ प्रव बांस की लुगदी वन,कर कागज बनने लगा । इस ढंग से बना. 
हग्ना कागज हर क्षेत्र मे अच्छा था । इस काल में भारत मे गहर से बास की लुगदी 
केटल कागज यनाने के लिए आने लगी। १६३९ से टैरिफ बोई ने संरक्षण को पुना | 
दुहरा दिया । जिसकी सिफारिश के आवार पर १६२२ में सरकार ने आस सरक्षण 
उद्योग विधान पास किया और लकड़ी का लुगदी पर भी श्रति टय ४५० रु० का 
क्रक्षात्मक कर लगा दिया । इस सरक्षण स भारतीय कागज उद्योम को विशेष 
प्रोत्माहन प्राप्त हुआ | जिसका आभास हमको निम्न तालिका से होगा - 
वर्प॑ मिलो की सल्या पूजी उत्पादन टन मूल्य (लाख रुपयो मे) 
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द्वितीय युद्ध और कागज उद्योग-युद्ध स पूर्ण भ्रति उत्पादन एवं आयात 
स्पर्डा के कारण कागज उद्योग की स्थिति अच्छी नहीं थी । द्वितीय विश्व युद्ध घिंड 
जाने से उद्योग के विकास को अवसर मिला क्योंकि एक दम माय बढ गई जिससे 
अति उत्पादन का भय समाप्त हो गया। युद्ध काल मआ्रायात बन्द होने एब सरकारी 
माग के बढने से इस उद्योग का वहुत अधिक लाभ हुआ । इससे प्रोत्साडित होकर 
मेवीन पूंजी भी विस्तार के लिए लगाई जाते लगी। कुछ नये कारखानों का भी 
निर्माग हुप्ना जिनमे मुख्य 'प्रायंच पेपर मिल्‍्स लिमि०' तथा 'नेशतल पेपर बोर्ड लिमि० 
का नाम उल्लेखनीय है । १६४४ मे इस उद्योग के कारखानों की सरू॥। १६ थी । 
परस्तु युद्ध के समाप्त होते ही इस उद्योग की स्थिति असवोपजनक हो गईं । याता- 
यात भी ग्रसुविधा, कोयले का अ्रभाठ, तथा श्रमिकों के ऋगड़ो एवं कच्चे मात के 
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अभाव का सीधा प्रभाव उत्पादन पर पडा। उत्पादन के कम हो जाने से मूल्यों मे 
वृद्धि हुई जिसके कारण सरकार को कागज के ऊपर नियंत्रणा रखना पडा $ सरकार 
«ने अपनी एवं सार्मजनिक उपभोग को मात्रा को नियत कर दिया । इसका परिणाम 
यह हुआ कि देश मे चोरी से कागज बिकने लगा और मूल्यों मे चौगुनी से अधिक 
वृद्धि हुई । 
विभाजन से बंगाल को मिलो को काफी क्षति उठानी पडी क्योकि प्रब इन्हे 
कच्चा माल, बास, घास मिलने में कठिनाई हो गई। पाक सरकार ने इन पर निर्यात 
कर लगा दिया इससे स्थिति और खराब हो गई ॥ बंगाल मिलें ही भारत के कुल 
उत्पादन का ५० प्रतिशत भाग तैयार करती थी लेकिन प्र इन्हे कच्चा माल देश 
के ग्रन्य भागो से मगाना पडा । पहली अ्रप्रेल १६४७ से कागज व लुगदी आयात पर 
से संरक्षण हटा लिया गया । 
बरतंमान प्रगति--युद्ध काल मे इस उद्योग ने प्रत्येक क्षेत्र मे श्रसन्‍्तोपजनक 
प्रगति को । १६५१-५२ तक भारत में १७ कागज मिलें थी जिनकी उत्पादन क्षमता 
१३६००० टन थी। भारत मे कागज का अधिकतर प्रयोग लिखाई और छपाई मे 
किया जाता है । इसलिए भारत मे इस कार्य के लिए कागज तैयार किया जाता है। 
इसके अतिरिक्त लपेटते वा कागज और गत्ता भी तैयार किया जाता है। भारत मे 
जितने गत्ता बनाने के कारखाने हैं वे अपनी सम्पूर्ण शक्ति का केवल ५० प्रतिशत गत्ता 
उत्पन्न कर पाते हैं । परन्तु वतेमान समय मे भारत मे आज स्ट्राबोर्ड बनाने वाले 
* १८ कारखाने हैं जिनका वापिक उत्पादन तीन लाख टन तथा उत्पादन क्षमता पाच 
ज्ाख टन है, जबकि देशी भाग केवल पच्चीस हजार टन ही है॥ इस कागज के लिए 
भारत को युद्ध से पूर्व विदेशों पर निर्भर रहना पडता था परन्तु युद्ध के कारण पेपर 
बोर्ड बनाने को भी प्रोत्साहन मिला और आज भारत मे पेपर बोर्ड बनाने वाला सबसे 
बडा कारखाना “दी रोहतास इण्डस्ट्रोज लिमि०' है। इसका वापिक्‌ उत्पादत २४००० 
टन है जो देशी माग के लिए पर्यात है। युद्ध ने ऋषफ्ट पेपर को भी प्रोत्साहन दिया । 
ओरिसन्ट पेपर मिल ने इस किस्म का कागज बनाना आरम्भ किया इसका बापिक 
उत्पादन १५५१ भें १५००० टन तथा उत्पादन क्षमता ५०००० टन थी । इस प्रकार 
कागज की विभिन्न किस्मो का निर्माण भारत मे वर्तमन माण के श्ननुसार पर्याप्त है 
केवल स्यूजप्रिन्ट की कमी है । इंस कमी वो दूर करने के हेतु मध्य प्रदेश मे नेपा 
मिल्स खोली गई है। निःसन्देह भारत में इस उद्योग की श्रगति धीरे २ हुई है परन्तु 
/ इस धीमों प्रगति ने भारत को इस क्षेत्र मे आत्म निर्भर बना दिया है। 
प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गंच २००० ००, टन कागज श्र दपतों और 
२७००० टन अखबारी कागज बनाने का लक्ष्य रखा गया था जो सब १६५६ के अन्त 
तक प्राप्त हो गया । १६५६ मे २ लाख टन कागज बना था। १६४५ मे न्यूजप्रिन्ट 
कागज के कारखाने का निर्माण किया गया परन्तु अ्रभो उसकी उत्पादन शक्ति 
२० हजार टन है जबकि भारत मे इसका वाधिक आयात ४ करोड रुपया है | द्वितीय 
योजना के अन्त तक देश में ३४०००० टन कागज झौर ६०००० अ्खबारी कागज 
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की प्रावश्यकता का अनुमान लगाया गया और इसी आधार पर कागज और अख- 
बारी कागज का उत्पादन हे ५०००० टन और ६० हजार टन क्रमश इरने का लक्ष्य 
मिर्धारित किया गया है। मोौजना में कागज उद्योग के विक्रास का विश्ञेप ध्यान रखा” 
गया है इसके अनुसार पूरे स्थित कारखानों का विकास तथा नवीन कारखानो का 
निर्माण किया जायेगा। परन्तु आजकल देश मे कागज का बहुत भ्रभाव है । उत्पाद 
और उपभोग की मात्रा भे लगभग (१४८००० टन का अत्तर है जो प्रतिवर्ष विदेशों 
से प्रायात करना पडता है किन्तु हमारी राष्टीय सरकार वा झौद्योगिक विकोस 
नीति से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि १६७५ तक कागज झायात की मात्रा 
में भारी कमी हो जाएगी । 

निम्तलिखित तालिका से सब्‌ १६५० के बाद भारत में कागज के उत्पादन मे 


हुई प्रगत्ति का पता अलता है. “5 
(उत्पादन टनों में) 
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_पययय उ्र झ् समस्याये तरस 
उद्योग की समस्‍यायें 
कमीशव ने कागज उद्योग समस्याओं का उल्लेख किया है जो इस प्रकार हैं -- 
(१) यात्रों का श्राघुनिकीकरण--कागज के कारखानो मे अधिकाहत पुराने 
यन्‍्त्रों का ही उपयोग हो रहा है जिससे उत्पादन कम होता है और व्यय अधिक होता 
है। आजकल कुछ कारुखानों मे आ्राधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त पू जी लगाई गई है 
बयोकि उत्तादको ने यह अनुभव किया है कि आधुनिक यन्‍्त्रों से पूरा लॉभ उठाने के 
लिए कारखानो को उत्पादन क्षमता में ्यूततम सीमा तक बृद्धि करनी होगी । दुसरे 
कागज कारखानों के अधिकाश यन्‍्त्रों तथा कागज के निर्माण मे आने वाली कुछ चीजो 
का अब तक झायात करता पड़ता है । इसलिए हमारे इजोनियरिंग उद्योग को शीघ्रता 
पेइन कारखातो मे प्रयोग होने वाले यल्त्रो का निर्माण करना चाहिये । 
(२) कच्चे माल की समस्वा- यह समस्या इस उद्योग के लिए एक गम्भीर 
समस्या है । बाँस; सवाई घास, चिथडे, रद्दी, कागज, चीनी की सीठी व अनेक रसाय* 
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निको का प्रयोग कच्चे माल के रूप मे किया जाता है परन्तु इनसे जो कागज उत्पन्न 
होता है वह उत्तम नही होता । भारत में चीड, देवदार व अन्य कोसल लकडी के 
वृक्षों की बहुतायत है जिसको अखवारी कागज एवं केमीकल पल्प बनाने के काम में 
लाया जा सकता है ॥ अत इस सम्बन्ध मे वन अनुसन्धान शालाओ में श्र वेषण कार्य 
शीघ्रता से आरम्भ कर देना चाहिये । कच्चे माल की पूर्ति के सम्बन्ध मं योजना 
आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं -- 

१) वनो मे ऐसे वृक्षो की जो कागज उद्योग मे प्रयोग किए जाते है सुरक्षा 
की जानी चाहिये और इसके उद्योग के लिये उद्योग को दीघेकालीन पट्टं दे दिए 
जाने चाहिए । 

(२) य तायाठ की सुविधा के लिए वनो में सडको का निर्माण करना चाहिए। 

(३) कपडो की कतरन, पटसन, जूट तथा रद्दी कागज का निर्यात बन्द कर 
देना चाहिए । 

(४) सवाई धास से केमिकल और मिकेनीकल पल्प वनाना चाहिये शोर 
बगासी घांस (8928556) को अखबारी कागज बनाने मे प्रयोग करने का प्रयत्न 
करना चाहिये । 

उपरोक्त सुझावों को ध्यान मे रखकर देहरादून का 'फोरेस्ट रिसर्च इन्सटी- 
स्थूट' इस दिया मे सराहनीय कार्य कर रहा है। इस प्रकार काग्रज' उद्योग विकास 
पथ पर अग्रसर है । भारत विदेशों की दासता से इस क्षेत्र मे आत्म मिरभर होने का 
भरसक प्रयत्न कर रहा है। इसमे सन्देह नही कि भारत को इसमे सफलता मिल रही 
है झीर झब अन्य देशो की तुलना में यहा श्रेष्ठ कागज उत्पत होते लगा है। शिक्षा 
के विकास स इस उद्योग को अपती उन्नति करने का और भी अवसर मिल रहा है। 
भारत में इस उद्योग का महत्व ग्राथिक एवं सास्कृतिक दोनो हृष्टियों से अ्रधिक है । 


अध्याय १७ 


औद्योगिक वित्त व्यवस्था 

प्रइन ६३--भारत में ग्रौद्योगिक वित्त-ब्यवस्था की समस्या क्‍या है ? इस 
समस्या के समाधान के लिये हाल मे सरकार में जो कदम उठाये हैं उनके बारे मे 
आप वया घानते हैं ? (पटना ५५; दिल्‍ली ५३; पजाब ४८, राजपूताना ५६) 
एइला$$ चाल एशीश्ख ०६ एमरेएन्ंगों शिव्ा८९८ 30 0998 जल ((] 
अु०ए प्र20७ ० ० 7९९९४ $१295५ [बोला ४9 सा९ 50एशाएपशा ० 5०ए९ 
फंड एरणशैशि० ?ै (66 66, 7)थीक 3, # 4589 48, म0कद/ब्॥व 66) 
भारतीय उद्योगों की वित्त-व्यदस्था की समस्याएक जटिल समस्या है । उद्योगों 

की स्थापना तथा विस्तार के लिये बडी मात्रा में धन की भ्रावश्यकता होती है। भारत 
मे सर्वे प्रथम तो पू जी का प्रभाव है और जो पूजी है भी उसे उद्योगों के विकास 
मे सगाते के लिये कोई संगठित सस्थाए नही हैं। भारत मे औद्योगिक बैंको का 
| विकास नही हुमा है और देश के व्यापारिक बेंकन तो इतने साधन रखते है कि 
उद्योगो की वित्त-सम्बनस्थी आरवश्यकताओ को पूरा दर सके और न ही उन्हे इस कार्य 
में कोई रुचि है। यह समस्या केवल बड़े दैमाने के उद्योगों के सामन ही नहीं है 
बरन्‌ मध्यम झाकार के तथा छोटे पैमाने के उद्योग भी इससे पीडित हैं । यदि उद्योगों 
को कही से कर्ण मिलता भी है तो उन्हे उस पर बहुत ऊची हर से ब्याज देन! पड़ता 
है । कभी कभी तो इस ब्याज की दर इतनी ऊची हांती है कर्ज का उद्योग को कोई 
आधिक लाभ हो नही रहता । भारत की विदेशी ध्वरकार ने कभी इस समस्या के 
महत्व को नेही समझा झौर इसके समाघान के लिये कोई विज्वेप शयत्न नही किये गये ॥ 
ग्रामीण क्षेत्रो में छोटे पैमाने के उत्पादको को कच्चा माल खरीदने के लिये, 

बस्छु के उत्पादन व्यय को पूरा करने के लिये तथा अपने जीवन निर्वाह के लिए धन 
की भ्रावश्यकता होती है। जब तक उसका माल बनकर बाजार में बिक नहीं जाता 

उसे कर्ज पर निर्भर रहना पडता है॥ 
इस कार्य के लिये उसे गाँव के महाजन का सहारा लेता पड़ता है जो उससे 
बहुत भ्रधिक व्याज वसूल करता है । 

मध्यस आकार के उद्योगो को भी अपनी भ्रावश्यकताओ के लिये साहूकारो 

अथवा व्यापारिक बैको पर निर्भर रहता पड़ता है। इनकी हालत भी उतनी ही 
खराब है जितनी छोटे उत्पादको की है। देश मे ऐसी साख सस्थाद्रो की आवश्यकता 


औद्योगिक वित्त व्यवस्था [ २४३ 


है जो केवल उद्योगों के विकास के लिए साथ प्रद्ात कर सकँ। इस प्रकार की 
सस्याओं के अभाव में उद्योगो का विकास तथा प्रगति समव नही । 
पि बडे पैमाने के उद्योगो की हालत सबसे खराब है। उन्हे बडी मात्रा मे दीर्घ 
काल तक के लिये कर्जों की ग्रावश्यक्रता होती है। इन उद्योगो में बहुत सी पूजी 
स्थाई रूप से फंस जाती है जिसे फिर से प्राप्त करना कठिन है। बडे उद्योगों के 
साधारण उत्पादन व्यय के लिए भी बडो मात्रा मे धन चाहिये ॥ इन उद्योगों को प्रायः 
निम्नलिखित साधनों से पूंजी श्राप्त दोती है -- 
() शेयर तथा डिबेन्चर (50785 800 ]08087॥9725) 
(ब) मैनेजिय एजेन्टस (१/2॥9872708 /20॥9) 
(स) व्यवह।रिक बेको से उध'र के रूप में 
(द) जनता से श्राप्त डिपाजिद्स द्वारा (292 6९90»॥(9) 
उपरोक्त सभी साधनो में से एक भी साधन उद्योगो की आवश्यक्रताश्रो को 
पूरी तरह पूरा करने में समर्थ नही हो पाते । इनमे से प्रत्येक की सीमाए हैं। शेयर 
पूंजी एक सीमा से अधिक बढ़ाई नहीं जा सकती दूसरे विनियोग कर्ताओं ([॥085 
६078) में ञ्रभी तक पूरी तरह इस प्रकार के विनियोग की भावना उत्पन्न नही हुई 
है। डिबेन्चर एक प्रकार का कर्जा है जिसे न तो कम्पनी पसद करती है औरन विनि- 
योगकर्ता अच्छा ही सममते हैं। व्यापारिक बैक भी दीघंकाल के लिए अपनी पु जी 
फसाना नही चाहते और न उनके पास इतना घन होता ही है। बेको से तो नकद 
((४४॥ ८९07) के रूप मे अल्प काल के लिए कर्ज प्राप्त हो सकता है और वह 
भी दिन प्रतिदिन के ध्येय को पूरा करने के लिये अथवा उस समय तक के लिये जब 
त्तक कि मिल का बना हुआ सामान बाजार में बिक नही जाता । 
भारतीय उद्योगो के विकास में तथा उनको झावश्यक झाथिक सहायता प्रदान 
करने में मैनेजिंग एजेण्टस का विशेष महत्व रहा है $ मैनेजिग एजेन्टस कम्पनियों के 
शेयर तथा डिबेन्चर खरीदते हैं, उन्हें चालूपू जी (9/०॥0॥8 (:७774) प्रदाव 
करते है और ग्रावश्यकता पडने पर उनकी ग्र।थिक सहायता करते है । यह सच है कि 
मेंनेजिंग एजेन्टस प्रणाली ने भ्गरतीय उद्योगों के विकास मे महत्वपूर्ण योग दिया है 
औश्तु इस प्रणाली के गम्भीर दोष भी रहे हैं जिनके कारण इनकी आलोचना हुई है 
और मगह एक बडा विवाद पूर्णो विषय रहा है कि इस प्रस्ाली को समाप्त कर देना 
चाहिये अ्रथवा इसे बनाये रखना चाहिये । साधारण मत यह है कि भारत में इस 
प्रण ली को आवश्यकता नही है तथा इसे समाप्त कर देना चाहिये। 
जहा तक जनता के डिपाजिट्स का प्रइन है यह कोई साधन नही है । बम्बई 
तथा भ्रहमदाबाद की कुछ सूती मिलो ने इस प्रकार की सहायता प्राप्त की है कितु 
इसका दोप यह है कि रुपया जमा करने वाला जब चाहे वापिस निकाल सकता है । 
इस प्रकार घन को कम्पनी स्थाई विकास के कार्यों मे भ्रवोग नही कर सकती । 
इस प्रकार अधिकाश झौद्योगिक कम्पनियाँघन के अभाव से पीडित है। 
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मुख्य समस्या दीघंकालीन कर्जों को है। चाबू पूजो (शेणायााए उ०फाथ) की 
समध्या इतनी जटिल नही है । 
सरकार द्वारा उठाए गए कदम--वतन्त्रता प्राप्त होने के वाद भारत सरकार 
ने श्रौद्योगिक अ्र्थ-प्रवन्ध के महत्व को पूरी तरह समभा और दीघंकालीन साथ वी 
व्यवस्था वे लिए १६४८ मे श्रौद्योगिक वित्र निगम (7तपरशावो शिगरक्ाए६ 
(१079०406 7) दी स्थापना हुईं । इस नियम की स्थापन! के बाद भी निजी क्षेत्र 
के ज्रद्योगो को साख ब्राप्त करने म कठिताइयाँ प्रनुभव होती रही ॥ इस समस्या की 
परी जानकारी प्रात करने के लिए ६८४३ म सरकार ने शरोफ कमेटी (80 
("6गग्रा2८९) के नाम से एक विश्येपज्ञ कमेटी की नियुक्ति की । इस कमेटी ने 
पूरी तरह जाँच करने के पश्चात्‌ कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये । 
कमेटी ने मत ब्रकट किया कि क्षोण साधन होते हुए भी व्यापारिक वैको को 
“दोग के प्रति ग्रधिक उदारता पूणय नीति ग्रपन नी चाहिए झौर उन्हे प्रथम श्रेणी 
की कम्पनिया के शेयर तथा डिबेन्चर खरीदने चाहियें ॥ साथ ही उन्हे उचित जमानत 
पर कर्ज भी प्रदान करने चाहिए । व्याप रिक देंकों को औद्योगिक वित्त निगम (व 
तंप्रशाहर गिााक्याए८ (0ा00407) जैसी सथ्थाग्रों के शेवर ग्रादि खरीदने 
चाहियें प्रौर उनम॑ झपनी पू जी का विनियोग करना चाहिए। इस कार्य में सुविधा 
प्रदा" करन के लिए रिजव वेक (रि०५८:४2 छ4॥९ 0 0॥9) को चाहिए कि 
वह व्यापारिक वैको द्वारा इस प्रकार के विनियोग को सरकारी प्रतिभुतियों (076६ 
$९0070९8) के समान स्वीकार करे और व्यापारिक बैंकों को झ्राथिक सहायता 
दे , उपरोक्त समिति ने ग्रौद्योगिक वित्त निगम को और अ्रधिक क्रियाशील बनाने के 
विधय मे भी आवश्यक सुभाव दिये हैं । 
श्रौद्योगिक वित्त निगम--जैसा ऊपर कहा गया है कि इस निगम की स्थापना 
१६४८ में हुई इसका उद्दंश्य उद्योगा की मध्यकालीन तथा दीघंकालीन पू जी 
सम्बन्धी ग्रावश्यकता पूरी करन की व्यवस्था करना है। निगम की अधिकृत पूंजी 
(3 प्परणार८त (७७9(8) १० करोड रुपया है जो ५ हजार रुपए के मूल्य के 
२० हजार शेयरों मे विभ/जित है। यह शेयर सरकार रिजर्व बैक, व्यापारिक बेक, 
बीमा कम्पती तथा ग्रय वित्त सस्थाग्रों द्वारा खरीदे गये । 
औद्योगिक वित्त निगम को स्थापित हथे ६ वष से भी अधिक हो चुके हैं । 
जून १६५६ तक निगम ने ४३ २१ करोड रुपए के कर्जे देने स्वीकार किए। निगम 
वी काय पाली म अनेक दोष भी देखने को आये हैं जिनके सुधार के लिए प्रयत्न 
किए जा रहे हैं। हा चि 
भ्रस्य सस्थाए --प्रौद्योगिक वित निगम के अतिरिक्त भारत सरकार ने कुछ 
अन्य भत्ता सध्वाञ्रों क्री स्कापक्त' की कीजैण ह>>नों उष्छीपत पिता मिपणा 
(शाणान जञारभाए०४ एणएणथ०ा०णा) की स्थापना की गई जिसकी पृ जी 
१ करोड रु० है। उद्योगों के नियाजित विकास के लिए यह निग रुपया कज देगा। 
१६५४ म एक निजी कम्पनी (िए&6४ 0 (०शाएश्ाज़) के 
झूप मे भारतीय औदोगिक साख तथा विनियोग नियम (॥609॥778] (लता 
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धात [एलआगरला। (.0एणवाएा 0 पराता4) की स्थापना की गई । 
इस सस्था की पू जी_>५ करोड रुपया है। ३४ करोड रुपये की पू जी भारतीय 
बेको बीमा कम्पनियों तथा अन्य भारतीय विनियोग कर्ताओं के हाथ म है॥ १ करोड 
रुपया की पू जी इगलेड के विनियोग कर्ताप्नों के हाव मं है शोर ५० लाख रुपया 
प्रमरीक़ा के बैको आदि ने लगाया है। भारत सरकार ने इस सस्था को ब्याज रहित 
७ ५ करोड रुपये का कर्ज दिया है। विश्व बैंक ने भी १ करोड डालर का कज विभिन 
विदेशी मुद्राओ के रुप में कर्ज देने का वायदा किया है ! यह सस्या निजा क्षेत्र के 
उद्योगों के विकास मे सहायक होगी । 

१६५६ मे छोटे पैमाने के उद्योगो को सहायता प्रदान करने के उद्द श्य से राष्ट्रीय 
छोटे उद्योग निगम (५व।णाहं छियवी) [79प्रद0९5 (07एणथ्याणा) की 
स्थापना की गई है जिपकी पू जी १० लाख रुपया है । 

इस प्रकार हमे विदित होता है कि भारत सरकार द्वारा पिछले कुछ सालो मं 
उद्योगो की वित्त सम्बन्धा समस्‍्यांग्रो के लिय विशप प्रदत्त करिए जा रहे ह। 

<प्रइन ६४--भारत से वित्त नियमा की प्रगति पर प्रकाश डालिये। विशेष 
रूप से श्रौद्योगिक वित्त निगम के कार्यों की व्याख्या कीजिये । 

ए९्पाल्ण पा छणरडत्र४्ठ ए शी080०० (०7फण्पबा0्त 77 [छत छाप 
इए९टा] 7९९ ९ए९९ (0 पल एतेषचञातनों गिक्राएल (०क्णबॉफण्ण 

उत्तर--स्वतन्त्रता प्राप्त होने के वाद स भारत म॑ अनेक औद्यागिक वित्त 
निग्रमो की स्थापना को गई है । इन निमरसमा का उदंइंय इस क्री को पूरा करना 
है जो बहुत समय से उद्योगों की वित्त सम्बन्धी समस्याओ क समाधान के लिए ग्रनुभव 
की जा रही थी। इन वित्त नियमा द्वारा बड़े तथा छोटे सभी प्रकार के उद्योगों क 
विस्तार तथा विकास में सहायता प्रदान करना है ! 

१६४८८ म औद्योगिक वित्त निगम ता60$0 द। सितक्षाएट ए'एणाए०ण- 
707)) की स्थापना की गई थी जिसका उद्वृशु्य बडे पैमाने क उद्योगों को दीब- 
कालीन साख प्रदान कभना था । इसके झतिरिक्त देश के १२ राज्यों मे राज्य वितत 
निगमों (5६86 एतध06 (:0700787075) की स्थापना हो चुकी है जो मध्यम 
तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को दोधेकालीय साख प्रदान करते हैं । उद्योगो के विकास 
के लिए कारखानों की स्थापना तथा उनके नियोजन ग्रादि की आवश्यकता पड़ती है। 
इस कार्य के लिए राष्टीय औद्योगिक विकस निगम (प्िडाणावों वादा 
]06फएट2०एाशा। (0770 थ&॥१07) स्थापित किया गया है| इसी प्रकार छोटे 
उद्योगों के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (पिक्षाणावं जाक्ष! पा0प्रशाओं 
(:णए०0:थ।०7) भी स्थापित किया गया है। निजी क्षेत्र के उद्योगों की वित्त 
सम्बन्धी आवश्यकताओं को पुर करने के लिए औद्योगिक साख तथा विनियोग निगम 
(प्रवेश एश्ता बाते वराएटडगगधधा।) की स्थापना की गईं। अब हम 
इनमे से प्रत्येक पर अलग अलग विवेचना करेंगे ॥ 

ओद्योगिक वित्त निगम--- यह निगम १६४5 मे स्थापित हुआ । इसको अधि- 
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कृप पू जी १० करोड रुपए है! इसकी स्थातता तथा संचालन में भारत सरकार का 
प्रमुख हाव है । नियम के शेयर तथा २३% के लानाश (एंक्‍्&00) की भारत 
सरकार की गारटी है । नियम घन प्राप्त करने के लिए वाड (30095) तथा 
डिवेल्चर (2८0९7ए76) चालू कर सकता है जितकी भारत सरकार गारदोी देती 
है ( यह निगम राष्ट्रीय तथा प्रतिरक्षा के महत्व के उद्योगो की विशेष रूप से साख 
प्रदात करता है । 

इस लिगम को पू जी भारत सरकार, रिजवे वैक, व्यापारिक बेक, बीमा कम्प- 
नियो तथा सरकारी देको ग्राटि के द्वारा प्रदान की गई है। कोई निजी व्यक्त इसका _ 
शेयर नही खरीद सकता । निग्रभ के निम्नलिखित कार्य है | 

(श्र) औद्योगिक सस्थाओ्ों को ऋण देना तथा उसके डिवेन्चर खरीदमा। इन 
कर्जो आदि का भ्रुगतान २५ वर्ष के भीतर हा जाना चाहिये। 

(व) औद्योगिक सस्थाओ द्वारा अन्य साथनो से जो कर्ज लिया जाये और जो 
२५ वर्ष के भीतर चुका दिया जाये ऐसे कर्जों को गारटी देना । 

३६५२ तक निगम कजों पर ५६ अ्तिश्ञत व्याज लेता था श्रव यह दर ६है 
प्रतिष्नत कर दी गई है । शीघ ही भुगताव करने वालो को है प्रतिश्यत की छूट दी 
जाती है। १६५३ में प्रोयोगिक वित्त कातुन मे सशोधन किया गया जिसके झ्नुसार 
जहाजी कम्पनिया भी निगम से कर्ज प्राप्त करने को अ्रधिकारी हो गई भर कज॑ की 
सीमा ५० हजार से बढ्मकर १ करोड कर दी गई । निगम रिजवं बैक से ३ करोड 
रूपए तप उधार ले सकता है। भारत सरकार तथा रिजर्व वैक तिगम के मुनाफे मे से 
अपना हिस्सा नही ले गे ) यह धन एक सुरक्षित कोष मे जमा कर दिया जाएगा। 
जब सुरक्षित कोप ५० हजा<ठोगा तब यह ग्रपने हिं+से का लाभाश् ले सकते हैं। १६४५ 
में इस काबून में पुध* सशझोधन किया गया जिसक अनुसार ऐसी झोथोगिक सल्थाओं 
को भी कर्ज दिया जा सकत। है जिन्होंने उत्पादन का बार्य प्रारम्भ नहीं किया है | 
निगम भारत सरकार से भी रुपया उधार ले सकता है । 

१६५० से १६४६ तक निगम ने ४३ २१ करोड़ रुपये के कर्जो की अनुमति 
दी | किंतु वास्तव मे केवल १६ ७३ करोड रुपया कर्ज के रूप मे दिया गया । चीनी, 
सूती वम्त्र, रखायन, कागज, सोमेट, बिजली तथा अन्य कई उद्योगो को ६ करोड रुपये 
से अधिद कर्जो की अनुमात दी गईं। चीनी उद्योप को ११५६ करोड रुपये के कर्ज की 
अनुमति दी गई है क्योकि भारत सरकार को नीति देश मे कई सहकारी सिध्ये की 
स्थापना करने की है । 

औद्योगिक वित्त नियम को अगनी पूजी पर ग्रारटी किये हुये लाभाद्य को 
बाटने के लए सरकारे सहायता का झ्ावश्यकता पड़ते हे। कनगम एक मजबूत 

सुरक्षित कोप स्थापित करने जा रहा है ताकि यदि ऊिंसी कर्जे की वसूली न हो सके 
तो उस घाटे की पूरा किया जा सके | 
ड्य राज्य बिच नियम (क्‍76 946 गंतक्ाए८ (0कणक्वाणा)- 
इन निंग्रमों की स्थापना से सम्बन्धित काडुन १६५६१ मे पास किया गया। अब तक 
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इस प्रकार के १३ लिगम स्थापित हो चुते हैं । वैसे तो यह निगम मुख्यतया मध्यम 
तथा छोटे पैमानों की सहायताथे स्थापित किये ग्णे हैं कितु कुछ राज्यों से बडे 
दैमाने के उद्योगों को इनसे सहायता दान हुईं है | छोटे तया मध्यम पैमाने के उद्योगो 
को इत निभमो से कर्ज प्राप्त करने में कुछ कानुनी कठिनाइया अनुभव होती है 
जिन्हे पूरा करने के लिये कातून मे १६५५ तया १६५६ में कुछ सशोधन किये 
भये है । 
कुछ राज्यो के उद्योग विभाग प्रत्यक्ष रूप से छोटे उद्योगों के लिये एक लाख 
तक का कर्ज प्रदान करते हैं। इससे इन निगमो का कारें क्षेत्र कुछ सीमिय हो जाता 
है । इन निगमो के द्व"रा उद्योगो की वास्तविक सेवा उभी समणए हो सकती है जब 
इनमे कुछ ग्रावश्यक सुधार किये जायें ग्यौर इनकी कार्य क्षमता को बढाया जाये 
४ राष्ट्रीय भ्रौद्योगिक विकास नियम (809 ॥70॥श78) ९ए6- 
0]900॥: "'"ए०णथा०॥)-पह ग्रखिल भारतीय स्तर का दूसरा वित्त निगम 
है जो १ करोड रुपये की अधिकृत पू'जीसे २६५४ ओे स्थापित किया गया। इस 
निगम के काये चलाने के लिये दूसरी पचवर्धीय योजना मे ९५ करोड रुपए की व्यथ- 
स्था की गई है । जिसमे से २० २५ करोड रुपया सूती वस्त्र उद्योग तथा जूट उद्योग के 
आधुनिकौकरणा पर व्यय व्थयि जायेगा और शेप नये आधारभूत तथा उद्योगों की 
स्थापना के लिये व्यय किया जायेगा । 
लिकास निगम के पास ऐल्ड्रोइल ने नक़ली रबर बनाने की एक योजना 
है '" इसके अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के मशीन उद्योग के बारे मे जाच की जा रही 
है । सरकार ने विकास निगम के झाधीन दो महत्वपूर्ण कारखाने स्थापित करने का 
निश्चय किया है जितमे से एक अखबारी कामज बनाने का कारखाना है जो हैदरा- 
कया जग्गा भर दर 
बाद राज्य में. स्थापित किया जायेगा और दूसरों एल्मोनियम का कारखाना है जिसकी 
स्थण्पता मद्रास राज्य में होगी । *स निगम के लिये सरकार ग्ननुदान तथा करजें के 
रूप मे आर्थिक सहायता दती है । 
राष्टीय ओद्योगिक विकास निगम तीत्र गति से प्रग्मति कर रहा है इसका 
काये क्षेत्र भी अधिक विस्तृ* है। यह सार्वजनिक क्षेत्र तथः मिश्रित क्षेत्र सभी प्रकार 
के उद्योगो को सहायता देती है। निगम स्वयं किसी योजना को चालू कर सकता 
है उसे अपने ग्राधीन करिसो कम्पनी द्वारा चालू कर सकता है अथवा निजोपुजी 
का साभेद्ारी मे मिश्रित पू जी वाचरी कम्पनी स्थापित करके कार्य कर सकता हैं। 
नय कारखानो के लिये योजना तैयार करना इसका मुख्य कार्य है। *स कार्य के लिए 
सिग्रस्ध त्ते बहुत प्ले क्िद्येषज्ञो क्रो जिडद्ुुक्तित की हुई है । गह विराम जद क्री स्पा, 
विकास नियोजन ठया वित्त व्यवस्था आदि सभी क्षेत्रो मे कार्य करता है। इस प्रकार 
इसका कायें क्षेत्र औद्योगिक वित्त निगम के कार्य क्षेत्र से श्रधिक विस्तृत है। 
औद्योगिक साख तथा विनियोग निगम ([00फ5छाव (फटवां। धावत 
[00३४ प्राशा( (7079074007) -- यह अश्विल भारतीय स्तर का तीसरा नियम 
है जिसकी स्थापना १६५५ मे को गई | यह निद्धी पृ जी द्वारा सचालिल एक मिश्रित 
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पू'जी थाली कम्पनी है । भारत इंगलेंड तथा अमेरिका के कुछ प्रमुस विदियोग कर्ताओं 
([0ए2५४४075) द्वारा इसकी स्थापना की गईं । इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के उद्योगों 
के लिए राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय साधनों से वित्त की व्यवस्था करना है॥ इस निगम 
की प्रधिहृत पू'जी २५ करोड़ है। जिसमे से ५ करोट का पू“त्री प्रदान कौ जा चुकी 
है। भारतीय बैंको, दीमा कम्पनियों तया व्यक्तियों ने ३५ करोड रुपये व पूजी 
प्रदान क्या है तथा # करोट रपये को पृ जी इयतेंड तथा ५० लाख ऊूपये की प्‌ जी 
अमेरिका के वैकोी आदि यस्‍े प्राप्त हई है। भारत सरकार ने इस निगम को ७४ 
करोड़ रुपए का ब्याज रहित कर्ज प्रदन क्या है। विश्व बैक ने विदेशी मुद्रा के 
रूप में निगम को १ करोड़ डालर का कर्ज प्रदान करने को अनु ति दो है । 
इस निगम के निम्नरलिश्ित कार्य हैं*-- 
(प्र) तिजी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना,त्रिकास तथा आधुतिकीकरण में सहा- 
यता देना । 
रे (व) इन उद्योगों में भारतीय तथा विदेशी पू'जी के वितियोथ को प्रोत्साहन 
नी । 
(स) देश के विनियोग बाजार (उए6घतगश्या /विा/60) के विह्तार मे 
सहायता देता । 
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ('रिक्लाणा॥ शाधी 008705 
(:07708णा)--इस दियम # स्थापना १६४६ मे हुई | जिन उद्योगों में ५० से 
अ्रधिक व्यक्ति काम नहीं करते और जिनकी पूंजी ५ लाख से कम है उन उद्योगो 
की स्थापना तथा विकास में सहायता देना इसका मुख्य उद्देक्य है। थह निगम एक 
निजी लिमिठेड कम्पनी के रूप में स्थापित हुआ है श्रौर इसकी संम्पूर्णा १०७ लाख र० 
की यू जी सरकार द्वारा प्रदान की गई है। नियम को सरक्षार से कर्जे के रूप में 
सहाग्रता मिलन की आजा है। छोटे उद्योगो के सम्बन्ध में इस निगम के वे ही वाय॑ हैं 
जो बडे उद्यागों के सम्त्नन्ध में विकास निगम के हैं। इस टिगम के मुख्य कार्य 
निम्नलिखित हैं । 
(प्र) छोटे उद्योगों द्वारा “नो हुई वस्तुओं के लिए सरकार से आईडर प्राप्त 
करता । 
(ब) उन्हें कर्ज तथा टैबनीकल सहायता प्रदान करना । 
(स) छोटे बडे पैमाने के उद्योगों में समन्वय स्थापित करना । 
(द) छोटे उद्योगो को बैंको आदि से जो कर्ज प्राप्त हो उतकी गरारन्टी देना । 
इस निग्रम ने वम्बई, कलकत्ता, दिल्‍ली तथा मद्रास केन्द्रों पर अपनी शाखाएं 
स्थापित वी हैं। इनकी स्थापना से निगम के कार्य क्षेत्र में और अ्रधिक विश्तार होने 
को सम्भावना है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत मे बडे पैमाने के उद्योगों तथा मध्यम और 
छोटे पमाने के उद्योगों के समान विकास के उद्दृंब्य स इन वित्त निगमों की स्थापना 
की गई है। सार्वेश्विक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के उद्चोगो की झावश्यक्ताशो का विज्ञेप्‌ 
ध्यान रखा गया है । 
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प्रइ्न ६४--भारत मे विदेशों पूंजी के प्रयोग के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क 
पेश करिए । इस सम्बन्ध से भारत सरकार को क्‍या नीति है? शअ्रपने सुझाव 
# दीजिए । (वाराएसी ५४, दिल्‍ली ५६ ५०, पंजाब ५६, ४८) 
ए5९०55 पाल ९35९ ० बातें ४इगएड: धार व्फञगी०एप्तथा६ ०६ ०४थंड० 
(बफ़ौप्थोँ ७ एत9, फैं03१ एणी९ए 885 9९९5 23श्ें०ए(/०वे 7ए (9९ (5०ए९१एशथार 
राई [एव ३०७ फिड #९5एथ्ए 2 57४७ ए०एचृऋ 9छए 5ए22९७४005 
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भारत में पूजो की आवश्यकता 

भारत एक तिधन देश है । देश क झ्राथिक विकारा के लिए विशेष रूप से देश 
के औद्योगीकरण के लिए भारी मात्रा मे पू जी की जावश्यकता हैँ जो देश के अन्दर 
उपलब्ध नही हैं। एक और तो देश म पू जी का सचय व्रहुत ही कम होता है दूसरे 
विनियोग करने वाली वित्त सस्याझ्रो जैसे बैंक आदि का देश में समुचित विकास 
नही हुआ है । इसके अतिरिक्त भारतीय पू जीपति सदैव से उद्योगो की स्थापना के 
लिये प्रपनी प्रजा का विनियोग करने मे उदासीन रहे हैं। इसलिये भारत के 
औद्योगिक विकास मे विदेशी पू जी का महत्त्वपूर्ण योग रहा है और प्रागे भी रहेगा 
हालाकि परिस्थितियाँ पहले से बहुत कुछ बदल गई हैं ओर सरकार की नीति भी 
इस विपय मे कुछ कठोर हो गई है ॥ 

१६४८ में रिजवं बंक द्वारा भारत मे लगी हुई विदेशी पू जी के बारे मे जाच 
की गई जिससे पता चला कि देश में कुल मिलकर ५६६ करोड रुपये की पू जी लगी 
हुई है। इसमे से ३७६ करोड रुपये इ गलेड से प्राप्त हुए । १६५४ में रिजवे बेक 
द्वारा इस विषय में नये सिरे से जाव की गई जिसके ग्रनुसार ३१ दिसम्बर १६५३ 
को भारत में कुल ४२१ करोड रुपए की पू जी थी । इसम से २५० करोड इगलेड से, 
तथा ३१ करोड ग्रमरीका की वित्त सस्थाओ द्वारा विनियोग की गई थी। भारत 
में विदेशी पू जी के पक्ष में निम्नलिखित तर्क पेश क्ये जाते हैं-- 

विदेशी पूजी के लाभ 

भारत में विदेशी पूजी के जो समरथंत्र है वे इसके निम्नलिखित लाभ 
बताते हैं-- 

(१) भारत जैसे देश मे प्राकृतिक साथनो की कोई कमी नही है किन्तु 
उनका पूरी तरह विकास करने के लिये बडी मात्रा भे पूजी की आवश्यकता है जो 
देश के अन्दर उपलब्ध नही है ॥ इसलिये विदेशी यू जी की देश को विशेषरूप से 
झावश्यकता है । यदि विदेशी पू जी के डिनियोग को प्रोत्साहन नहीं दिया गया तो 
देश का आशिक विकास कई साल पीछे हट जाएगा । 

(२) विदेक्षी पूंजी से देश की स्थायी भम्पत्ति बढती है जैसे रेलें, सिचाई 
के साधन बिजली घर तथा डाम (0॥9) इत्यादि । इनके निर्माण से स्थाई रूप 
से को की राष्ट्रीय आय में बृद्धि होगी और देश के झ्ौद्योगीकरण मे सहायता 
मिलेगी । 
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(३) विदेशी पूजी के साथ साथ उत्पादन क नय नरीके तथा नवीनतम 
टैकक्‍्नोकल जानकारी ([][९०॥॥८७) ह709]202८) भी दक्ष को प्राप्त होती है 
और देश्न इस क्षेत्र म झ्न्‍्य ततविशीत्र देशों के साय होड़ कर सकता है । 

(४) नये उद्योगों की स्थाएना के समय झरू मे जा जोखिम होठे हैं उद्ढे 
विदेशी पू जी सहन कर लेती है। उद्योद की स्थापना तथा सफलता के बांद देश की 
पू जी जोखिम के उब उद्यायो म लगाई जा सकती है और उतका लाम प्राप्त किया 
था सकता है । 

(५) भारत मे दूसरी पचवर्षीय पोजना को सफ्लता के लिये भारी सस्या 
में मशीनों आदि का आयात करना है। इस कार्य के लिए बहुत अधिक मात्रा म 
विदेशी भुद्रा चाहिए जो साधारण उपायो से प्राप्त नही हो सकती ॥ इसलिये या ते 
भारत को विदेशों से कज के रूप म पूजी प्राप्त करना है या विदेशी पृ जी के विनि- 
योग को प्रोत्साहव देने के लिए अपनी नीति में कुछ संशोधन करना है ॥ यह प्र 
भारत सरकार के विचाराधीन है। प्रत्येक दशा मे भारत में विदेशी यू जी का आना 
योजना की सफलता के लिये आवश्यक है । 


विदेशी पु जी के दोष 

वँसे तो देश में विदेशी पु जी के विनियोग से अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त 
हो सकते हैं किन्तु इसमे कुछ भय भी हैं इसलिये विदेशी पुजी के पक्ष मे निशय 
करने से पूर्व इसके दोषों पर विचार कर लेना भी परभ झावश्यक है। यह दोप निम्त 
लिखित हैं -- 

(१) विदेश्षों पू जी के कारण देश मे बहुत सा धन लाभ तथा ब्याज के रूप 
में विदेशों को चला जाता है । इस प्रकार देश कमाया 7आ घन देश के काम 
नही झाता 4 

(२) विदेशी पू जी के कारण देश की स्वाधीनता खतरे मे पड जातौ है । 
आर्थिक तथा राजनेनिक क्षेत्र मे देश अन्य देशो के झाधीन हो जाता है और अपनी 
स्वतन्‍न नीति पर चलने मे उसे कठिनाई होता है। 

(३) विदेशी लोग ऊचे पदो पर अपने देशवासियों को नियुक्त करते हैं 
तथा उन्हे बहुत अधिक देतन दिया जांता है। भारतीय कर्मचारियों को प्रगति करने 
का अबसर प्राप्त ही नही हो पाता । इस प्रकार देश के क्मंचारी उत्तरदायित्वपुस 
कार्यों को सी ने में असमर्थ रहते हैं । 

(४) यदि देश के आधारभूत उद्योगों पर विदेशी पू जी का एकाधिक र हो 
नो इसमे. देश, की. सुरक्षा तथा ग्राथिक हितो को बडी हानि पहुच्ती है । 

हमारा गत सौ वर्ष का अनुभव यह बताता है कि भारत को विदेशी पू जी के 
कारखण कितनी हामि पहुचो है ॥ किन्तु इसका एक कारए विदेशी सरकार भी थी जो 
देश के हित म॑ विदेशी पू जी का समुचित नियनरणा नही कर सकी । इस समय देश 
के सामने पिर यह प्रझन है कि भारत के औद्योगिक विकास के लिये किस सीसा तक 


ऑऔद्योगिक वित्त व्यवस्था (६ २६१ 


तथा किन शर्तों के साथ विदेशी पू'जी का प्रयोग क्या जा सकता है। यह स्पष्ट हैं 
कि विदेशी पू जी के बिना कम समय से देश का झौद्योगोकरण सम्भव नहीं है। इस 
६ कर्ज के लिये विदेशी पू जी को कज के रूप म॒ प्राप्त करना अधिक सुदिधाजनक है 
क्योकि उसका प्रयोग भारतीय प्रबन्ध मे देझ् को आवश्यकताग्रों के शनुसार किया 
जा सकता है तथा विदेशी लोगो के हस्तक्षेप को कम किया जा सकता है / दस विषय 
में भारत सरफार की वर्तेमान नीति इस प्रकार है। 
सरकार की वर्तमान नीति विदेशी पू जी के सम्बन्ध में भारत सरकार ने 
१६४७ में अपनी स्पष्ट नोति की घोपणा की। सरकार ने देश के प्रोद्योगीकरण 
के लिए विदेशी पू जी के महत्व को स्वीकार किया विन्तु इस बात को स्पष्ट रूप से 
घोषित कर दिया कि भारत सरकार की झनुमति तथा जाच ण्डताल के बिना विदेशी 
पू जी देश मे नही भरा सकती । इसी के साथ साथ जहाँ तक सम्भव होगा विशेष रूप 
से स्वामित्व सथा व्यवस्था का प्रभाव भारतीयों के हाथ में रहेगा और इस बात पर 
जोर दिया जायेगा कि भारतीय कमंदारियो को "द्ििक्षण की पूरी सुविधायें प्राप्त 


ही) 
१६४४ मे प्रधान मत्री ने नीति को घोषणा करते सपय इसमे कुछ सशोधत 
कर दिए । उन्होंने विदेशी विनियोग कर्ताश्रो को निम्नलिखित झाशवासन दिये») 

(१) डिदेशी विनियोग कर्ता भारतीय वितियोग कर्ताप्रो के समान समझे 
जायेगे तथा उन्हें लाम झ्यवा अपनी पू जी को देश से बाहर भेजने के लिग्रे उचित 
सुविधाएं अदान की जाएगी । इसके लिये देश की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति प्रदि 
अनुकूल होगी तो कोई विशेष पावन्दी नही लगाई ज यगी । 

(५) वतमान स्थिति से सरकार का उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करन का कोई 
विचार नहीं है श्र यदि ऐसा किया गया तो उसके लिए उचित हर्जाता रिया 
जायेगा ' हर 

«.. (३ जहा क देश को सामान्ण औद्योगिक नीति का प्रश्न है देशी तथा 
विदेशी पू जी म किसी प्रकार का भेद राव नही बरता जायेगा 

इस सम्बन्ध में यह बात स्पप्ट रूप से बता दी गई है कि विदेशी पू जी वार- 
तीय प जी के साझे में कार्य करेगो और इस प्रकार के उद्योगों क सचालन तथा 
व्यवस्था मे भारतीयों का प्रमुख हाथ रहेगा । जो जि्देशी पू जिया पहले से ही देश 
में कार्य कर रही हैं उन्हे पहली ज॑ंसी सुविधाएं प्रदान की जाएगी किन्तु झर्ते यह 
होगी कि भारतीय हित्तो के विद्द्ध किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करेगी और 
प्रत्येक श्रेणी के भारतीय कर्मचारियों के प्रश्चिक्षण के लिए हर प्रकार को सुविधाएं 
प्राप्त करेंगी । 

इस भ्रकार हम देखते है कि भारत सरकार की वर्तमान नीति विदेशी पूजी 
के विनियोग को प्रोत्स।हेन देने वाली है । इस नीति के फलस्वरूप देश मे इस प्रकार 
की कई कम्पनियों की स्थापना हुई है जिसमे भारतीय तथा विदेशों 3>)ेग्रपत्तियों की 
साकेदारी है। उदाहरण के लिये मोटरकार बनाने के लिय बिडला ज्यूकील्ड तथा 
साईकिलें बनाने के लिये सेन रेले आदि की कई स़स्थाएं स्थापित हुई है । 
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इस नौति के होते हुये भी भारत में विदेशी पू जी का विनियोग उतना अधिक 
नही हुआ है जितनी आश्या की जाती थी । इसका एक कारण यह भी है कि भारत _ 
सरकार ने देश में समाजवादी अर्थ व्यवस्था स्थापित करने की घोषणा की है जिसका ' 
भ्र्थ यह है कि धीरे २ सभी प्रमुख उद्योग घस्धो का राष्ट्रीयकरण होगा । राष्ट्रीय- 
करण के भय से विदेशी विवियोग कर्ता अपनी पूजी को भारत में लगाने से डरते 
हैं। दूसरी ओर सादंजनिक क्षेत्र के विह्तार से निजी उद्योगों का कार्य क्षेत्र तथा 
उतका भविष्य १हुत कुछ अन्धकार से हो गया है । 

हम ग्राशा करते हैं कि दूसरी पच्वर्षीय योजना की सफलता के लिये विदेशी 
पू जी के सम्बन्ध में अपनी नीति को बुछ और झ्रधिक उदारपुर्णं बनाता चाहिये किन्तु 
इसका यह अर्थ नही है कि देश में बिना किसी प्रकार के नियस्त्रण के विद्ेशों पृ जी 
को आने दिया जाये । इस प्रइन पर बहुत गस्थीरता पूर्वक विचार करने की प्राव- 
इयकता है। 


अध्याय 76 


कुटीर तथा लघुस्तरीय उद्योग 


प्रइन ६७--भारत की श्रये व्यवस्था की वर्तमान स्थिति से बड़े पैमाने प्रथवा 
छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास अधिक उपयोगी होगा ? 
(प्रागरा १६५४, पटना १६५२) 
अथवा 

विज्ञाल, लधु तया श्रन्य उद्योगों को वर्तमान परिस्थितियों मे एक साथ 

विकास होना चाहिये (प्रागरा १६५६) 
चुच्च छा€ छाल्इथ्या ००एरसँच्चं०० ० वंगंंा टिटए००्कए शवार स्रवेश्यारए पल 

परोरएएएफप्ण्रार जर् खेबल४छ उर मष्योएँ रच रेड पपरलव 0 ततटर यलटरडजबरफ 2 
(4476 68, उ6#86 62) 


0ह 
पछ०बए७, हणओं। बाते ०फरध् ्रवेपशतंर--थ) 50९]. ६० 96 १०४९॥०७९०१ 
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भारत एक कृषि प्रधान देश है जहा की अधिकाश जनसख्या कृषि के सहारे 
ही प्रपने जीवन का निर्वाह करती है। यह सब जानते हैं कि भूमि इतनी बडी 
जनसख्या के भार को सहन नहीं कर सकती इसलिये उद्योग धन्धों का विकास देश 
के लिये जरूरी है ताकि अतिरिक्त जनसख्या को रोजगार मिल सके और भारतीय 
जनता का रहन सहन का स्तर ऊचा उठाया जा सके | यहा प्रदन यह है कि देश 
की श्रर्थ व्यवस्था की वतंमान स्थिति में बडे पमाने के डुद्योगो का विकास भ्रधिक 
हितकर रहेगा भ्रथवां छोटे तथा कुटीर उद्योगों का । इस सम्बन्ध मे भारत सरकार 
की नीति हमे स्पप्ट रूप से विदित है श्रोर विकास की दो पंचवर्षीय योजनाए' भी 
हमारे सामने प्रा चुकी हैं। फिर भी हम इस प्रश्न के दोनो पहलुओ पर अलग भ्रलग 
विचार करेंगे । 
भारत से बडे पैमाने के उद्योगों का विकास---जहा तक बड़े पैमाने के उद्योगों 
, # प्रइन है उनके विकास के बिना देश ग्राथिक उन्नति भ्रही कर सकता। गाज के 
युग मे उन्नति और शक्ति की पहचान ही है कि देश औद्योगिक क्षेत्र मे श्रन्य देशो से 
गागे हो । इसलिये बड़े पैमाने के उद्योगो का विकास तो आवश्यक है हे! किन्तु देखना 
यह है कि वर्तमान स्थिति मे कौन २ से उद्योग लगाना उचित होगा । यह स्पष्ट है कि 
बडे पैमाने के उद्योगो को लगाने के लिये बडी मात्रा मे पू जो की आवश्यकता होती 
है और हमारे देश मे पूजजी का श्रभाव है इसलिये बहुत सारे कारखानो को लगाने के 
लिए २० या २५ वर्ष का समय चाहिये । फिर इतने कारखाने क्सि चीज के लगाये 
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जावें जो इस बढती हुई जनसम्धा को पूर्ण रोजगार प्रदान कर सकें । बड़े कारमानों 
को लगाने के लिए भारी मझौनें भी विदशों से आयात करनी पडनी हैं जिनके लिये 
विदेशी विविमय वी भो समस्या हमारे सामने है। श्रत हम पूरी तरह बडे पैमाने 
के उद्योगों की वात तो सोच भी नही सकत । उनका हमारी अ्र्य ब्यवर्या में उतता 
ही महत्व है जितना कृषि और छोटे पैमाने के उद्योगों का है। इसलिये हम वर्तमान 
समय में उपभोग की वस्तुओ का निर्माण बरने वाले बडे पेमाने के उद्योगों पर 
अधिक धन व्यय नही करना चाहिये । उदाहरण के लिए कपडे का उत्पादत बढाने 
के लिए मई मिल लगाने की आवश्यकता नही है। इमके स्थान पर ऐसे उद्योगा को 
लगाने की ग्रावश्यकता है जिनका देश की सुरक्षा के लिये महत्व हैं श्रयवा झ्रव तक 
जिनका देश में पूरी तरह अभाव रहा अथवा जो भविष्य के श्रोद्यागीकरण के लिए 
आवश्यक हैं। इन थ्रे शियों मं लोहा तथा इस्पात उद्योग, सीमेट, भारी मशीने भारी 
रसायनिक पदार्थ, बिजलो का भारी सामान, कोयला, रेल के ड़ जन, मोटर तथा 
ट्रेक्टर, पानी के जहाज तया हँवाई जहाज आदि झामिल हैं। इन उथोगो की उन्नति 
से भारत को विदेश्ञों पर निर्मर रहो वी झ्लावरयकता नही रहेगी और देश सवा मिमान 
पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकेगा । 
भारत सरकार की औद्योगिक नीति भी कुछ कुछ इस दृष्टिकोण को ध्यान म 
रखकर दनाई गई है और इसी प्रकार के उद्योगों को दूसरी पचवर्षीय योफन्ए मे 
प्राथमिकता दी गई है। 
भारत मे छोटे तथा मध्य पंसाने के उद्योगों को विकांस--जंसा कि हमे विदित 
है छोदे और मध्यम पैमाने के उद्योगो का भी भारतीय अर्ये व्यवस्या म विशेष महत्व 
रहा है भोर अब भी है इसलिए इनके विकास की ओर पूरी तरह ध्यान दिया जा 
रहा है। यह सच है कि २० वीं दताब्दी म जब अणा शक्तिग्रौर राकेट वी होइ चल 
रही हैं कुटी र उद्योगों की दात करना हीनता तथा दवलता की निशानी है किन्तु 
भारत के विषय मे यहे नहीं कहां जा सकता । हमारे [देश मे जनसख्या की अधिकता 
है और यू जी का अभाव है अ्रव हमे अपने विकास के जिये यू जी की कमी को मानव 
दाक्ति से पूरा कराना चाहिये जो कुटीर तथ्रा लघु स्तरीय उद्योगो के विकास के द्वारा 
ही सम्भव हो सकता है। इतनी बडी जनसरया को पूरी तरह रोजगार दिखाने तथा 
कृषि से जनसख्या के भार को कम करने का भी यहो एक मात्र उपाय है। 
प्रत्येक देश की अपनी समस्याएं है और उन्ही के अनुसार उपाय सोचे जाते 
हैं। यूरोप तथा अमरीका आदि देझो में पू जी की श्रथिक्रता है और मानव श्ञक्ति की 
कमी को पूरा करने के ल्लिए इस्त प्रकार की मझोत्रो का आविष्कार किया यया है 
जो मानव शक्ति के स्थान पर प्रतिस्या/रत हो सकें । डिटी झूएए के चहा भी छोटे पैमाने 
के उद्योगों का महत्व रहा है। भारत की स्थिति उनसे बिल्कुल भिन्न है । हमारे देश 
में मानव घक्ति के पूरी तरह उपयोग करने का प्र है दाक्ति हर व्यक्ति को रोबन 
गार मिल सके और देश से गरीबी दूर हो । इस समस्या का एक ही उपाय है भोर 
वह यह कि पूजी के स्थान पर वयास्म्भव श्रम का प्रतिस्थापन किया जावे अर्थात्‌ 
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कुटीर उद्योगों के समुचित विकास के लिए अनुकूल वातावरण उत्पल क्या जावे। 
राष्ट्रपिता महात्मा गाधी के स्वप्त भी इसी वाल पर प्रग्वारित थे। वे बडे कारखातो 
के भ्रविक पक्ष में नही थे । 
भारत की श्रर्थ-व्यवस्था में दोनो प्रकार के उद्योगों फा महत्व -उपरोक्‍त 
विवेचना के बाद हम यह निष्कर्प निकाल सकते हैं कि देश की प्र्थ व्यवस्था का 
निर्माण इस प्रकार हो कि सब प्रकार के उद्योग एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य 
करे ! उनमे क्षिसी प्रकार की स्पर्धा नहीं होनी चाहिए। प्रश्न बडे ग्रथवा छोटे उद्योगों 
का नहीं है वरनू बडे और छोटे उद्योगों का है ! बडे पैमाने के उद्योग देश की मज- 
बूती के लिए ग्रावश्यक हैं और छोटे उद्योग वेरोजगारी दूर करने तथा उपभोग की 
बस्तुओं की वर्तेमान कमी को दुर करने के लिये आवश्यक है। दोतो का अपना अलग 
महत्व है ग्यौर इनका कार्य क्षेत्र भी प्रथक होना चाहिए । 
कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगो के विकास में अनेक बाघाए' है। इनके 
द्वारा बनी हुई वह्तुए' उतनी उत्तम श्रेणी की नही होती है जितनी मिलो में बनी 
हुई वस्तुएं होती हैं ) दूसरे इनफो उत्पादन लागत भी श्रपेक्षाकृत भ्रधिक प्लाती है 
इसलिये उपभोजता इन्हे पसन्‍द नहीं करते । इन वस्तुओं के विक्रय के लिये बाजारों 
की तलाश करना और उनका विस्तार करना एक भारी समस्या है। यह तथी हो 
सकता जब हम या तो उपभोक्‍ता की मनोभावनाओ मे परिवतंन करदें जैसा राष्ट्रपिता 
महात्मा गाँघी ने स्वदेशी आन्दोलन द्वारा किया था या इन वध्तुओं का मिलो रा 
निर्माण बिल्कुल बन्द करादे और अनुसधान द्वारा इनकी कार्यक्षमता तथा काये कुश- 
लता को बढाने का प्रयत्न करें । सरकार इस सभस्या को ग्नुभव करती है भौर इस 
के समाघान के लिए पूरी तरह प्रयत्लशील है। भारत सरकार की औद्योगिक नीति 
जिसकी घौषएा १६९४८ तथा १६५६ में की भई थी उसमे सभी प्रकार के उद्योगों के 
विकास पर जोर दिया गया है और उन्हे देश की प्र्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण 
अगर माना गया है। 
वैसे तो यह बात वडी झजीव सी मालूम होती है कि वडे पैमाने के उद्योगों 
के साथ साथ छोटे पैमाने के उद्योग किस प्रकार पनप सकते हैं किन्तु भारत के लिये 
विताति आवश्यक है और इसके बिना देश की आशिक समस्याओं, का समाधान नहीं 
ही सकता । 
प्रन्‍नत ६८--भारत के प्रमुख॒ कुटीर तथा लघु स्तरीय उद्योगों तथा उनकी 
वर्तमान स्थिति की विवेचन की ज्ञिए | उनको उन्नति के लिये सुझाव दोजिए। 
-छरच्रपाकलाआ6 सी उफ्तछण7ाभ्चां ००038९ बाते ब्खवों इस्थों० प्रत॑0ातं०5 
ण॑ एतांब बएवे तैंडला5३ पाल एालडशा छण्डंघंणा २ (एल इण्डए०४मंएाड [05 
लए शणए7०एथ्फश्का रे 
भारत मे प्राचीन काल से कुटीर उद्योगो का महत्व रहा है और आज भो 
है । समय के साथ इनमे परिवर्तेत होना स्वाभाविक ही था । बहुत से उद्योगो का 
पतन हो गया और बहुत से तबे उद्योगों का देश मे जन्म हुआ है । बहुत से ऐसे उद्योग 
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भी हैं जो प्राचीन काल से चले ग्रा रहे हैं और ग्राज तक जीवित हैं यद्यपि उनकी 
स्थिति में काफी परिवर्तन हो गये हैं , देश की सरकार कुटीर तथा बचुस्तरीय उद्योगों 
के पुन निर्माण का प्रयलल कर ही है ताकि वे एक वार फिर भारत की अर्थव्य- 
वस्या में ग्रौरवपूर्ण स्थान ग्रहण कर सकें। भारत के प्रमुख बुटीर उद्योग 
निम्नलिखित हैं-- 

(१) हाथ कर्षा उद्योग--यह प्राचीन काल से भारत का सबसे महत्वपूर्ण 
बुटीर उद्योग रहा है। एक समय था जब समस्त ससार में भारत का वना कपड़ा 
प्रसिद्ध था। आज भी देझ्व के लाखो आदमी इस उद्योग में कार्य करते हैं। भारतीय 
ग्रामो की जनता आज भी हाथ का बना मोटा कपडा ही पहनती है । हाथ क्षा उद्योग 
को सूती मिलो से बने हुये कपडे को प्रतियोग्रिता का सामना करना पढ़ता है! 
महात्मा गाधी के स्वदेशी आन्दोलन से इस उद्योग को विशेष प्रोत्साहन मित्रा। 
जवसे देश आजाद हुआ्ना है तबसे काग्रेस सरकार इस उद्योग की उ्नात के लिये 
विशेष हप से प्रयत्त कर, रही है । अखिल भारतीय हाथ कथा बोर्ड (5)| [70॥8 
उत्॥00]007॥ 802॥0) की स्थापना इसी उद् इय से की गई है। हाथ के बने कपड़ों 
पर ३ भ्राने रुपए की छूट ख़रीदारो को दी जाती है। तथा मिलो के बने कपडो पर 

+ २ पैसा प्रतिगज की दर से कर (0255) वसूल किया जाता है। यह आय लगभग 
६ करोड रुपया प्रतिवर्ष है जो हाथ कर्षा उद्योग के विकास पर व्यय को जावेगी । 
भारत सरकार अम्बर चर्ले को विशेष रूप से लोक प्रिय बनाने का प्रयत्न 
कर रही है। अ्रम्बर चर्खे के प्रयोग से उत्पादन व्यय कम हो जाता है प्लौर लाखो 
आदमियों को श्राधिक लाभ पहुच सकता है । 

(२) ऊव उद्योग--यह भी एक प्राचीव उद्योग है। वैसे तो यह उद्योग समग्त 
देश में पाया जाता है किस्तु भेड्ं पालने का काम पहाडी क्षेत्रो में अधिक होता है 
इसलिए वही इसका अधिक महत्व है! पढाडी क्षेत्रों में हजारो लोगो को इससे 
रोजगार मिलता है। ऊन के कम्बद, झाल, नम्दे, शुत्रभे तथा ग्रन्य बहुत सी वस्तुएं 
सारे देश मे प्रयोग में लाई जाती हैं। काइ्मीर राज्य, हिणचल प्रदेश, कुमायू की 
पहाडिया इसके प्रमुख केन्द्र हैं। पजाब के कुछ जिले भी इसके लिये प्रसिद्ध है । 
सरकार खादी तथा हाथ कर्धा उद्योग की भाति इसके विकास के लिये भी विशेष 
रूप से प्रयत्न शील है । 

(३) रेशम उद्योग--रेशंम उद्योग के अन्तर्गत शहतूत के पेड लगाना, रेशम 
के कीडे पालना, रेशम को साफ़ करना तथा उससे कपडा बुनता आदि शामिल है। 

यह भारत का बहुत पुराना उद्योग है । बीच मे इसका पतन हो यया था 4 
काइमीर राज्य, बंगाल तथा मैसुर राज्य इसके मुख्य केन्द्र हैं। घटिया श्ेणी का 
रेशम आसाम तथा विहार राज्यों मे भारी मात्रा मे तैयार होता हैभ भागलपुर तथा 
मुशिदावाद इसके लिए श्रसिद्ध हैं। उचर प्रदेश मे बनारस की रेशम की साडिया 
देश भर में प्रसिद्ध हैं। नकली रेशम के मुकाबले असली रेशम उद्योग को सरकार 
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द्वारा सरक्षण प्रदान किया गया है। सरकार इस विषय में विशेष प्रयत्त कर रही है 
“जिससे कि इस उद्योग का पूरी तरह विकास हो सके । 

(४) झहद उद्योग-शहद बहुत उपयोग की वस्तु है | इसके लिये मधु-मवखी को 
पालना पडता है। इस कला की अब बहुत उन्नति हो गई है। बहुत कम पूजी से 
और थोडे से प्रशिक्षण के बाद इस उद्योग को कोई भी व्यक्ति चालू कर सकता है। 
पहाडी क्षेत्रो मे इसका विशेष महत्व है। सरकार ने इसके अनुसघान तथा प्रशिक्षण 
के लिए भ्रनेक केन्द्र खोल रखे हैं। काइमीर, उत्तर प्रदेश मद्रास, बम्बई, पजाब तथा 
अन्य राज्यों मे इस उद्योग ने काफी प्रयति को है। 

(५) गुड तथा खाडसारो उद्योग-- यह भो एक ग्राम उद्योग है। भारतीय 
किसान गन्न से गुड तथा खाड तैयार करते है। जिन राज्यों मे ताड के पेड अधिक 
मात्रा में पाये जाते हैं वहा ताड से गुड बनाने के कार्य को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ! 
गुड़ बनाने का तरीका बहुत पुराना ओर दोण्पूं है। इसमे सुधार की प्रावश्यक्ता 
है। उत्तम प्रकार के कोल्हू प्रयोग में लाए जाव और नवीन विधि से गुड बनाया 
जावे । यह उद्योग चीनी उद्योग के पुरक के रूप मे है। देश में चीनी की कमी 
को ग्रुड द्वारा पूरा किया जाता है। देहात के लोग आज भो गुड खाना है, पसन्द 
करते हैं ॥ प्रथम तथा दूसरी पचवर्षीय योजनाओ में इस उद्योग के विकास पर विशेष 
जोर दिया गया है । 

(६) चमड़ा उद्योग--चमडे का पकाना, रगना नथा जूते श्रादि बनाना भारत 
का एक प्रमुख कुटी र उच्योग है । देहातो में कुआ से प्रावो निकालते वाले चरस, पानी 
भरने की मशक, घोडे की जीन चमडे की अटेचीो आदि वस्तुएँ बनाई जाती है। 
चमडे के कारखानो की स्थापना से इस उद्योग का महत्व कोई कम नहीं हुझ्ना है | 
उत्तर प्रदेश में झ्लागरा तथा कानपुर इसके प्र५ख केन्द्र हैं। बेसे तो हर नगर तथा 
ग्राम मे इस कार्य को करने वाले लोग भिलते हैं। भारत सरकार का रूस सरकार से 
जो व्यापार समभौता हुआ उसमे भारत से कई लाख जोडे जूतों का निर्यात भी 
शामिल था। सरकार इस उद्योग की और अधिक उनति के लिए हर प्रकार की 
सुविधाएं प्रदान कर रही है । 

(७) वियासलाई उद्योग--यह काये कुटीर उद्योग के रूप मे अभी हाल ही 
में छुरू किया गया है। अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड के तत्वाघान 
में यह उद्योग काफी प्रगति कर रहा है। १६५६ मे इस प्रकार के ३७ कारखाने चल 
रहे थे | यह्‌ उद्योग मध्य भारत, उत्तर प्रदेश, बम्बई, हैदराबाद, एह्ित/ण, बगएए पाया, 
केरल राज्य मे स्थापित किए गए हैं। दूसरी योजना मे इनके और अधिक विस्तार 
पर जोर दिया जायेगा $ 

(८) खेल का सामान बनाने का उद्योग-यद्यपि यह उद्योग बहुत आवक लोक 
प्रिय नही है किन्तु कुछ राज्यों मे इसका विज्येप महत्व है! अखड भारत में स्थालक्ोट 
का बना हुआ खेल का सामान भारत स बाहर भेजा जाता था श्रौर काफी प्रसिद्ध 
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था । पाकि स्तान वनने के वाद से यह उद्योग पंजाब तथा उत्तर प्रदेश मे स्थित हो 
गया है सरकार के सहयोग से कापी उन्नति कर रहा है । 

(६) बात का सामान बनाने का उद्योग.--भारत में भारों संख्या में वास के 
जगल पाए जाते हैं। वास एक उपयोगी पेड है जिससे अनेक प्रकार की बस्तुए बनाई 
जाती हैं। भारतीय ग्रामौण जीवन मे वास का बहुत प्रकार से प्रयोग होता है । 
शहरी जनता की उपयोग को अनेक सुन्दर बस्तुए जंसे टोसरी, मेज, कुर्सी, हाथ के पखे 
इत्यादि बात मे वनाये जाते हैं । जापान जैसे देश में वास ऐ अत्यन्त कलायुकत वस्तुयें 
चन ई जातो हैं। भारत में ग्रभी यह उद्योग इतनी उन्नति नहीं कर सवा है। भारत 
जापान ऐ इस विपय में बहुत कुछ छीख सकता है । वास से कागज बनाने की सभावना 
पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है'शोर अनुसन्धान का कार्य चल रहा है । 
ग्राशा है यह भविष्य में एक महत्वपूर्ण भारतीय उद्योग वन जावेगा । 

(१०) तेल पेलने का उद्योग---यह भी एक अति प्राचोत उद्योग है जो प्राय 
सभी ग्रामो श्रौर झहरो में प्रचलित है । पुराने ढग के कोल्हू लगाकर सरसो प्रांदि का 
तेल पेला जाता है जो खाने के तथा और कामो के लिये प्रयोग में आता है । इस बात 
का प्रयत्व किया गया है कि नये ढंग के कोल्हू लगप्ये जावे बाकि उद्योग की उत्पादन 
शौलता मे वृद्धि हो और उत्पादन लागत कम आवे । 

(११) मिट्टी के दर्तेन बनावा--यह भी भारत का प्राचीनतम उद्योग है) 
लगभग प्रत्येक घर म मिट्टी के वर्तवों का प्रयोग होता है । णर्मो के मौसम में सुधही 
तथा घड़े का पानी कौन नहीं पीता । गरीब लोगा को तो घातु के दर्तत नसीब ही ' 
नही होते । 

पुराने ढंग के मिट्टी के बतंवों के प्नतिरिक्त चीनी-मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग 
भी देश भे चढला जा रहा है। उत्तर भदेश के मिर्जापुर जिले में छुनार नामक स्थान 
पर चीनी मिट्टी का उद्योग विश्वेप प्रयत्ति कर रहा है । 

(१३) नोम का साबुन बनाने का उद्योग--अखिल भारतीय खादी तया ग्राम 
उद्योग बोर्ड (6)]] 08 &080 ॥0. ४)886 [000४788 8040) 
ने जिन दस उद्योगों को अपने झ्राथीन लिया है उनमे से एक यह भी है । प्रथम पच- 
वर्षीय योजना के काल में १२६० मने तीस का तेल और ७२ टन साबुन बनाने की 
योजना थी । 

भीम के साबुन के अतिरिवद कपड़े धोने का साबुन भी भारत मे कुददीर 
उद्योग के रुप में काफी लोकश्रिय है। जितना सादुन बडे कारखानों से बनकर प्राता 
है उससे ज्यादा खपत हाथ में बने हुये साबुन की है। राज्य सरकारें इस उद्योग की 
उन्नति के लिये हर प्रकार की सहायता प्रदान कर रही है । 

(१३) मछलो पकड़ने का उद्योग--यह उद्योग विशेष रूप से उन राज्यो तक 
सीमित है जो समुद्रदट के विकट हैं जैसे बगाल, बम्वई, मद्भास, केरल नथा उड़ीसा 
इत्यादि ) अभी तक इस उद्योग का बड़े पैमाने पर विकास नही हुआ है! सरकार ने 
मछली पकडने के उद्योग के विकास्न को साम्रुदाविक विकास योजनाओं के झन्तगंत भी 
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झामिल कर लिया है । उत्तर प्रदेश के पढहाड़ो क्षेत्रों में मत्स्य पालन विकास तथा 
अनुसन्धान केन्द्र स्थापित किये गये हैं। योजना यह है कि तालाबो तथा मौलों में 
मछली पालने के काम को प्रोत्साहन दिया जावे । जवक्रि देश मे खाद्य संकट है मछली 
उद्योग के विकास से खाद्य समस्ण कुछ हद तक दूर हो सकती है ! 

+“कुटोर उच्चोगों को उन्नति के लिए सुझाव 

कुटीर तथा लघुस्तरीय उद्योगो के विकास के लिये सरकार द्वारा अनेक 
योजनायें बनाई गई है । इनके अतिरिक्त निम्नलिखित सुझावों पर अधिक ध्यप्त 
देने की श्रावश्यकता है +- 

(१) सामान्य तथा देवनोकल शिक्षा का प्रसार--भारत में दोगो प्रकार की 
शिक्षा की कमी है। क्ुटीर उद्योगो में काम करने वाले कारोगर पुराने तरीकों से 
उत्पादव का कार्य करते हैं) टैकक्‍्नीकल शिक्षा के लिये प्र॒लग स्कूल खोले जाने चाहिये । 
हु र सरकार का घ्यान तो है क्रिन्तु अब तक की प्रगति बहुत भन्‍्द गति से 
हुई है । 

(२) नवीन तथर सुधरे हुए श्रोनारों की व्यवस्था--सरकार को नए ढय के 
तथा धुधरे हुए औजारो और छोटी मशीनों के निर्माण्य को प्रोत्साहन देना चाहिए 
और इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि कारीगरों को सस्ते मूल्य पर आसानी 
से उप ब्घ हो सके । 

(३) विज्ञापन तथा बिक्री को उचित व्यवस्था--कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित 
बस्तुग्रो के विज्ञापन तथा बिक्री की व्यवस्था का कार्य किसी सगठित सस्था द्वारा किया 
जान! चाहिए । सरकार इस कार्य में महन्वपूर्ण योग दे रही है। सरकार द्वारा जो- 
बनेक अखिल भारतीय बोर्ड स्थापित किए गए हैं वे इस क्षेत्र मे महत्वपुर्णो कार्य कर 
रहे हैं। देश के बाहर भी भारतीय वस्तुओं की काफो माग है। उसे विज्ञापन द्वारा 
और ग्रधिक बढाया जा सकता है । देश के प्रमुख नगरो मे इस्र प्रकार को दुकानो की 
स्थापना की गई है जहा कुटीर उद्योगों द्वारा निमित वस्तुओं को बिक्री की व्यवस्था 
है । इनकी झाखायें सभी नयरों में खोली जानो चाहिए । 

(४) सहकारी प्रझाली का विकास--कुठटीर उद्योगों का संगठन साख और 
बिक्री की व्यवस्था करने के लिए सहकारी समितियों की स्थापना होनी चाहिए । 
इन समितियों के द्वारा कारीगरों को हर श्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाए इस 
दिशा मे जो प्रयर्त किये गये है उन्हे काफी सफलता मिली भी है इसलिए इनके और 
विस्तार की आवश्यकता है । 

(५) साख की सुविधाएं --छोटे पंय्राने के तथा कुटीर उद्योगों को साख को 
कठिताई अनुभव होती है। इसका प्रबन्ध राहकारी समितियों के निर्माण से किया 
जा सकता है। सरकार के सहयोग से विभिन्न राज्यो मे वित्त निगमो (गिशक्षाएट6 
(00700००७॥075) की स्थापना की गई है। यह निगम साख को सुविधाए' प्रदान 
करने मे सहुक री समितियों की सहायता करेंगे । आशा की जाती है कि अलले कुछ 
वर्षों मे यह सुविधाएं विस्तृत रूप से उपलब्ध होने लगेंगी । 
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(६) मशीन से बने माल की प्रतियोगिता मे संरक्षण--मारत मे कुटीर उद्योग 
उस समय तक पनप नहीं सकते जब तक उन्हे मज्ञीन के बने माल की प्रतियोगिता « 
से पुरी तरह सरक्षण प्रात्तन हो। अब तक उस दिद्ला भे जो प्रयत्न किए गए है वे* 
अ्रपर्याप्त हैं ॥ सरकार को चाहिए कि इनका क्षेत्र बिलकुल प्रथक कर दिया जावे ताकि 
जो वध्तुए' कुटीर उद्योगों ढारा निर्मित होती हैं उन्हें बडे उद्योग न बनावें और 
प्रतियोगिता का कोई प्रदन ही न उठे 

(७) बिजली तथा यातायात की सुविधाए-- देश की पनबिजली योजनाओं 
के पूरे होने से भारी मात्रा मे बिजली का निर्माण होने लगेगा। यह बिजली ग्रामो 
मे शीघ्र प्रति शीघ्र पहुचाई जाढे तथा कुटीर उद्योगो को बिजली प्राप्त करने मे 
प्राथमिकता दी जाए। यही बात यातायात के साधनों के विकास के विषय में कही 
जा सकती है । इनका कुदीर उद्योग के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ेगा । इस प्रकार 
हम देखते हैँ कि उपरोक्त सुझावों को ध्यान मे रखकर कुटीर उद्योगों का धिकास 
किया जा सकता है । 


प्रन्‍न्‍|्ट ६८--भारत के क्ुटीर उद्योम्रों करा क्या महत्व है ? इनकी उन्नति के 
लिपे हाल ही में किये गये प्रथत्नों की विवेचता कीजिये । 
(ञ्र गरा ५१, लखनऊ ५०, ४७, राजपुताना ५६, ५३, ५१, ४६) 
हिल्नड्णांडक पाल ईफ्रुणतश्ाए० ०६ ९०48९ (फतएडत०5 ६५ श९ 2०प्रशाए 
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भारत से कुटीर उद्योगो का महत्व- भारतीय भ्रर्थ व्यवस्था मे कुटोर तथा 
लघुम्तरीय उद्योगो का महत्वपूर्ण स्थान है । केवल भारत में ही नही वरम्‌ झमरीका, 
इ गलेड तथा जाएन जैसे श्रौद्योगिक क्षेत्र में उन्नति किये हुए देशरे मे भी छोटे पैमाने 
के उद्योग प्रपना महत्वपर्ण स्थान रखते हैं। अमेरिका की व्यापारिक संस्‍्थाग्रो से 
६२ ५९% छोटे व्यवसायो को सस्थायें हैं जिनमे देश के ४५ प्रतिह्ञत श्रमिक कार्य 
ऋरते हैं । फ्रास मे ६ प्रतिशत से भी भ्रविक झौद्योगिक सस्थाओ में १०० से कम 
श्रमिक कार्य करते हैं। जापान मे ५३ श्रति्वत जनसख्या कुटार उद्योग्रो पर निर्भर 
है । भारत मे औद्योगिक जनसख्या का ६० प्रत्तिश्चत भाग कुटीर तथा लघु स्तरीय 
उद्योगों से अपनी जीविका उपाजन करते हैं। निम्नलिखित तालिका स इसका ठीक 
बता चल सकता है :-- 


हाथ कर्धा तथा खादी उद्योग ५० लाख व्यक्त 
चम्तडा हु श्४ ऋ् 
झलकडी हू! २० डा 
धातु का सामाने बनाने का उद्योग ० अर 
मिट्टी के बतंन, ई दें इत्यादि रण. |? 
रासायनिक चचततुयें ड्चोय श्० # 


ही] हु 


साथात्न वस्तुयें बताने का २० 


कुटीर तथा बच्ुस्तरोय उद्योग [ २७५ 


कपडो को सिलाई तथा प्रसाघत उद्योग १९ लाख व्यक्ति 
अत्य, ्ि ध न 
कुल योग २०१३ 


बेकारी को समस्या शौर कुटोर उद्योग--भारत जैसे देश में कुटीर उद्योगों 
का महत्व इसलिये और भी झचिक है कि भारत एक गरीब देश है जहाँ की अधिकाँश 
जतसख्या को सेती पर निर्मर रदूना पड़ता है। खेती से इतनी वड़ी जनसल्या को 
रोजगार प्राप्त नहो हो सकता । उम्तका तो हमे कोई ग्रन्य उपाय करना होगा । जो 
लोग खेतो करते हैं उन्हे भी साल में कुछ मास खाली बँठना पडता है । इन लोगो के 
लिये उपयुक्त ग्राम उद्योगो की व्यवस्था की आवश्यकता है। प्रतिरिक्त जनउल्या के 
लिए वो बृटीर तथा लघ॒ुस्तरीय उद्योगो का विकास करना ही है। इसके अलावा 
बेरोजगारी तथा प्रर्धरोजयारी को दूर करने का और कोई उपाय हो ही नही सकता । 
बद्दे पैमाने करे उद्योग इस समस्या का हल कदापि नहीं कर सकते । न तो बड़े पैमाने 
के उद्योगो में इतने आदमी खप सकते हैं और न इतनी भारी सख्या में नये कारखाने 
लगाने के लिये देश के पास पू'जो ही है । उक्त बेरोजगारी की समस्या का एक मात्र 
उपाय कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगो का विकास ही है । 

उपभोग को वस्तुप्नों फी कम्तो श्रोर कुटीर उद्योग--हम जानते हैं कि भारत- 
बाध्तिियों का रहन-सहन का स्तर बहुत नीचा है। इसके दो कारण है। एक तो गरीदी 
और बेरोजगारी तथा दूसरा आवश्यक वस्तुप्रो के उत्पादन की कमी | कुटीर उद्योग 
बेरोजग री को दूर करके जनता के हाथ म आवश्यक क्रय शक्ति तो प्रदान कर ही 
सकते हैं साथ ही आवश्यक उपभोग की वस्तुप्रो जैस क्पडा जादि की कमी को भी 
पूरा कर सकते हैं। श्राज देश क समस्त साधन खाद्य उत्पादन को बदाने तथा ग्राधार- 
भूत उद्योगों के विकास में लगे हुये है । देश के प्रात्त इतनी पू जी नहीं है जिसे उप- 
भोग की वस्तुओं के उत्पादन म वृद्धि के लिये व्यय किया जावे अर्थाव्‌ इस श्रेणी के 
नये कारखाने लगाने के लिए इथ समय देश के पास पूंजी की कमी है। दूसरे शब्दों मे 
हम यह भी कह सकते हैं कि उपभोग की वस्तुप्रो के उद्योगों को इस समय प्राथमि- 
कता नही दी जा सकती | यह कार्य तो कुटीर उद्योगों के विकास द्व रा ही पूरा किया 
जा सकता है। हे 

कुडीर उद्योग और सम्पत्ति का वितरण--बड़े प्रेमाने के उद्योगों को स्थापना 
का अर्थ यह होता है कि उससे प्राप्त होगे वाल/ लाभ कुछ थोडे से पूंजीपतियों की 
जेबो म जाता है। गरोब मजदूरों को अपनी मेहनत का पुरा फल प्राप्त नही होता । 
सरकार चाहे जितना नियन्त्रण रखे पूंजीवादी भ्र्थव्यवस्था मे मजदूर वर्ग के साथ 
पूर्ण न्याय नही होता । कुटीर उद्योगो के बिक्रास का अर्थ ही यह है कि धन अथवा 
सम्पत्ति का केन्द्रोकरण कुछ योडे से हाथो मे नही हो सकता । धन तथा सम्पत्ति के 
न्यायपुर्ो वितरण के लिए कुटोर उद्यायों के विकास का 'प्रधिक महत्व है । भारत मे 
बआास्तविक समाजवादी अर्थ व्यवस्था स्थापित करने का यह एक सुग्रम उपाय है । 


२७६ ) भारतोय अथश्वञास्र रूरल अध्ययन 


उद्योग धन्धो का विकेन्द्रीकरणा ([2९एशाव42&॥0]-भरूवकाल में मार- 
तीय उद्योगो का विकास बिना किसी प्रकार के नियोजन के हुग्रा । देश के कुछ भाग, 
आच भी पिछड़ी हुई अवस्था मे हैं। देश की सुरक्षा की दृष्टि से तथ' आधिक झौर 
सामाजिक न्याय के विचार से उद्योगों का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये । इस उह्दं इय 
की पूर्ति बहुत कुछ बुटीर उद्योगों का विकास के द्वारा हो सकती है। प्रविकसित 
प्रदेशों में कुटीर तथा लघुस्तरीय उद्योगों का विकास कम पू जो ओर परिश्रम से हो 
सकता है । झौर यह पिछली कमी को पूरी करने का एक सरल उपाय हो सक्षता है । 
कलापूर्ण वस्तुओं का निर्माणा झरर कुटीर उद्योग- भारत प्राचीन कान्न में 
उच्च कोटि की कलापूर्श वस्तुओं के निर्माण के लिये प्रसिद्ध रहा है यह वस्तुए बडे 
पैमाने के उद्योगो के हारा नही बनाई जा सकती । इन वस्तुओं का हमारे सामाजिक 
तथा सास्क्ृतिक जीवन में भारी महत्व है । इस लिये इनसे सम्बन्ध रखने जाल कुटीर 
उद्योग भी देश के लिये गौरव का विषय हैं। उनका हम/री औद्योगिक व्यपस्था में 
महत्वपूण स्थान है । उदाहरण के लिए सोने चादी के आभूषण हाथी दाँत वा सामान 
रेशम की साडिया घातु वी बनी कलापूर्ण वस्तुप्रो का निर्माण भारत की प्राचीन 
औद्योश्कि महानता की निशानी हैं। भाज भी इनकी देश मे काफी साग है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि कुटीर तथा लघुस्तरीय उद्योगो का भारतीय अर्थ 
व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थात हैं और रहेगा । 
नोट --क्ुटीर उद्योगरो के विकास के लिये क्ये गये प्रयत्नो के लिये प्रश्न 
सख्या ७० के उत्तर को पढिये। 
प्रन्‍न्न ७०--भारत मे कुटीर उद्योग घन्धो के पतन के मुख्य कारए क्या थे २ 
उनके किर से विकास के लिए क्‍या श्रयत्न किये गये # ? 
(दिल्लो ५५, हैदराबाद ५४, आगरा ५४, राजपूताना ५०) 
जा0४५ ८बपड९४ वेल्व १० फ्रढ - १ल्लाएर . ण ९०१४४० इंघरए०३४7९5 
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पशेजराएह एिश्फ रे (कबक 66, म्रप्बक्ब६ंवढ 64 4976 64 ऋतु #/६॥० 50) 
भारत प्राद्ीम काल से अपने कुटीर उद्योग घन्धो के लिए प्रसिद्ध रहा । 
भारत की बनी हुई कलापूणा विलांसिता की वस्तुए सारे ससार म प्रशसा की दृष्टि से 
देखी जाती थी । इनमे सोने चादी तथा हाथी दात का सामान ढाके की मलमल, 
धातु की बनी सुन्दर वस्तुए मिट्टी के वतन तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं विश्व भर में 
लोकप्रिय थौं। किल्तु दुर्भाग्यवश इन उद्योगों का धीरे घीरे पतन होता गया भौर ग्राज 
भारत इस क्षैत्र मे अन्य देशो से बहुत पीछे रह गया है । इस पतन के निभ्नलिखित 
सुए्य कारण थे -- 
(६) देझ के राजा भमहाराजाओं का पहन-भारत मे अग्म जी शासन झाने से 
पुराने राजाओं का पतन होता गया | यह राजा बोग तथा इनके दरबारी ही इन कला- 
पूर्ण वस्तुओं के प्रेमी थे। प्रत्येक दरबार मे राजा तथा उनके दरबारी लोगों की 


कूटीर तथा लधुसतरीय उद्योग [ २७७ 


इच्छानुसार वस्तुएं बनाने के लिए कारीगर नियुक्त किये जाते थे जो काफी समय और 
परिश्रम के बाद उच्च कोटि की वध्तुर्य निमित बरते थे। उनको प्रषनी मेहनत तथा 
कारीगरी का पूरा पुरस्कार मिलता था ) जब यह राज दरवार समाप्त होने लगे तो 
इन कारीगरो के भूखो मरने की नौबत झागई क्योकि न तो कोई इनकी कला की कदर 
करने वाला रहा और न कोई उसके लिये उचित मूल्य देने बाला रहा । विदेशों को 
भी इन वस्तुझओ का जाना बन्द हो गया। इस प्रकार धीरे धीरे भारत से वहुत से 
महत्वपूर्ण उद्योग सदैव के लिये उठ गये । 

-. (२) सशोन फो बनी विदेज्ञो वस्तुप्रों की प्रतियोगिता--जिस काल में भारत 
में अंग्रेजी शासन की नोब मजबूत हो रही थी उसी वाल में यूरोप भे श्रौद्योगिक 
क्राति चल रही थी तथा मश्ञीत से चलने पाले बडे २ उद्योगों की म्थापना हो रही थी। 
इन उद्योगों द्वारा बनी हुई वस्तुए काफी सस्ती और सुन्दर होतो थी तथा बड़े पैमाने 
पर उनका निर्माण किया जाता था $ इन वस्तुय्रो के लिये विईव व्यापी बाज)रों को 
आवश्यकता हुई और भारत एक उपयुक्त बाजार समझा गया। इस प्रकार बडी 

मात्र में विदेशों की ब्रती हुई बच्तुए भारत में आयात होने लगी और वे इतनी सस्ती 
थी कि भारतीय कुटीर उद्योग उनकी प्रतियोगिता का सामना नहीं कर सके और 
उनका पतन हो गया । 

(३) ब्रिटिश सरकार को विरोधी नोति--जेसा कि ऊपर कहा गया है कि 
भारत में विदेशी सरकार का ध्येय अपने देश की वस्तुप्रो के लिए भारत में बाजार 
बनाता था । यह उस समय तक नहीं हो सकता था जब तक कि भारतीय उद्योग का 
विनाश न किया जाय ! इसलिये विदेशों शासक्रो ने विदेशी प्रतियोगिता के विरुद्ध 
कुटीर उद्योगों को सरक्षण देने के वज य उसे प्रोत्याहन दिया। भारत से बच्चा माल 
विदेशों को जाने लगा और उसके बदले मशीनों का बना हुमर सामान देश में आयात 
होने लगा । इस प्रकार भारत एक इृपक देश बन गया और यहा के हजारो साल 
पुराने उद्योग सेव के लिए नष्ट हो गए । 

(४) विदेशी शिक्षा तथा सम्यता का प्रभाव--प्र ग्र जी शासन के साथ साथ 
भारत में विदेशी शिक्षा तथा सभ्यता का प्रच/र बढा । बहुत से भारतीय विदेशों को 
गये श्रोर बहा से नए विचार लेकर आए । लोगो की रुचि तथा स्वभाव में भी परि+ 
बर्तेन हो गये । अब उन्हे देश की वनी हुई वस्तुओं की अपेक्षा विदेशी सामान झधिक 
पसन्द आने लगा । इस प्रकार स्वदेशी वस्तुओं की मागर कम होती गई और उसके स्थान 
पर विदेशी वस्तुओं क प्रयोग बढ़ता गया । इस परिवतंन से देश के कुटीर उद्योगों 
को भारी हानि हुई श्ौर उनका पतन नीबृ गति से होने लगा । 

हे (५) भारतीय कारीगरों मे दुरदक्षिता का श्रभाव--भा रतीय कारीगर अन-- 
पढ, अज्ञान तथा पुराने विचारों के थे । उन्होने बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार 
अपने कार्य करने के ढग में कोई खुघार नही किया । वे उसी पुराने ढंग पर चलते 
रहे जिस पर उनके बाप दादे चेलते चल्ने आ रहे हैं। फल यह हुमा कि समय की 
दीड में दे पीछे रह गये झोर विनाश की गति को प्राप्त हुए ॥ 


रष्द ] भारतीय अ्र्शास्त्र : सरल भ्रध्ययन 


उपरोवत कारणो के वाद भी भारत से कुटीर उद्योगों का पुरी तरह विनाश , 
नही हुआ । बहुत से उद्योग हीच दशा मे घिसटते चले झा रहे हैं ओर आज भी 
जीवित हैं। महात्मा गादो के स्वदेशी झान्दोलन से इनमे एक नसे जोवन का संचार 
हुआ है श्र देश की स्वतन्त्रता के बदद से इनके पुनः विकास के लिये प्रवत्त किये जा 
रहे हैं ताकि भारत की नवीन प्र्थ व्यवस्था मे यह अपना महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर 
सके । भारतीय कुटीर झ्राज भी कुछ विशेष कठिनाइयों का प्रनुभव कर रहे हैं जिस 
के कारण इनका पूरी तरह विकास वही हो पा रहा है। यह कठिताइया निम्न- 
लिखित है - 


बतेमान स्थिति में कुटोर उद्योगों को कठिनाइयाँ 

(१) श्राज भी कुटीर उद्योगों मे उत्पपदन के चही तरीके प्रयोग में लाये 
जाते है जो सौ घर्ष पहले प्रयोग मे आते थे । उनमे समय के अनुसार श्रावश्यक परिवतन 
नही हुमा जबकि ससार बहुत आग्रे निकल गया है। जापान का उद्गृहरण हमारे 
सामने है ! जापान भें ग्राज भी कुटोर उद्योगो का महत्व है किस्तु उनका आाधुनिको- 
कररा कर दिया गया है ) वहाँ अब छोटी मशीनों तया बिजली आदि का प्रयोग 
किया जाता है | 

(२) साख तथः वित व्यवस्था की कठिनाइथां --कुटीर उद्योगों मे कार्य 
करने वाले कारीगरो को बहुधा वित्त (9]8706) की कठिनाइया झनुभव होती है । 
उनके पास स्वय के इतने साधन नहीं होते जिससे वे श्रपना काम सुचारू रूप से चला 
सकें । कच्चा माल खरीदते के लिये तथा तने हुये माल की बिक्री तक उन्हे भ्रवेक कामो 
के लिए घन की झवश्यकता होती है यह धन उन्हे महाजनों झ्रादि से कर्ज के रूप में 
प्राप्त होता है जिस पर बहुत ऊची दर से ब्याज देना पड़ता है। भारत में कुटीर 
तथा छोटे पैमाने के उद्योगो को साख प्रदान करने वाली सहकारी समितियों का 
बहुत कम विकास हुआ है तथा देश के व्यापारिक दैक इस क्षेत्र मे कोई रूचि नहीं 
रुखते । 

(३) संगठित बात्ार की कमी --छोटे पैमाने के उत्पादको को एक बडी 
कठिनाई यह अनुभव होती है कि उनको वस्तुओं के विक्रप के लिये देश में सगठित 
बाजारी का अभाव है। उन्हे विचोलियों (शा600्ष६7) पर निर्भर रहना 
पडता है जो पूरी तरह उनका झोषण करते हैं और मुनाफे का बडा भाग खा 
जाते हैं । 

(४) मशीन की बनो वहतुओों से प्रतियोगिता:-- जो वस्तुए बडे पैमाने के 
उद्योगों द्वारा बनाई जाती हैं ओर उनका निर्माए कुटीर उद्योगों द्वारा भी होता है 
उन्कै बोच प्रतियोगिता की एक भारी समस्या उत्पन्न हो जाती है क्योकि क्ुटीर 
उद्योग इस प्रतियोगिता का सामना करने की क्षाप्रता नही रखते । इस विषय मे उन्हें 
सरकार की सहायता की आवश्यकता होती है। * 


कुटीर तथा लघुरतरीय उद्योग [. २७६ 


(५) कच्चे साल को प्राप्त करने की कठिनाइयाँ --- छूटीर उद्योगों मे काम 

करने वाले कारीगरो को सस्ते दामो पर कच्चा माल प्राप्त वरने मे कठिनाई अनुभव 
होती है । न तो उनके पास इतना घन होता है कि थोक बाजार से इकटूढी मात्रा में 
कच्चा माल खरीद सर्वे और न उन्हे इस सम्वन्ध में वे सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो 
बडे पैमाने के उद्योगों को प्राप्त हो जाती हैं । इस प्रकार इनकी उत्पादन की लागत 
ग्रपेक्षाकत और भी अधिक वढ जाती है । 
«»... (६) सस्ती मश्नौतों तथा बिथली को शक्ति का पग्रभाव.--कुटीर उद्योगों को 
कार्यक्षमता बढाने के लिये सस्तो तथा छोटे पँ मानते की मशीनों वा प्रयोग होना चाहिए 
जौ भारत मे न तो सुगमता पूर्वक उपलब्ध हैं और न भारतीय कारीमर झ्पनी 
गरीबी के कारण उन्हे खरीद सकता है। इन मशोीनो को चलाने के लिये सस्ती 
बिजली भो चाहिये । यह भी मारत मे पूरी तरद उपलब्ध नही हैं। इस प्रकार भार- 
तय कुटीर उद्योग ग्राधुनिक वैज्ञानिक श्रगति का लाभ नहीं उठा सकते । 

(७) करों झा भार -स्थानीय सश्याग्रो द्वारा लगाये गय करो कामर भारतीय 
कारीगरो की क्षमता थे बाहर हैँ। इस भार के कारण यह उद्योग भली प्रकार पनप 
नही पाते और सर्देव हीन अवस्था में रहते हैं। 

(८) उपभोवताशों की भ्ररि --कुटीर उद्योगो की एक बडी कठिनाई यह है 
कि उपभोकता,उनके द्वारा निमित वस्ठुओ को अधिक पसन्‍दे नही करते बरनु मिल के 
बने माल को प्राथमिकता देते हैं । इसका एक कारण यह है कि बुटीर उद्योग उपन 
मोकताओं की रुचि के श्रनुसार वस्तुओं का निर्माण नही कर पाते श्रौर उनकी उत्पादन 
लागत ग्रधिक होती है । 

(६) टंबनोक्ल ऊानकारी का अ्रभाव'-- कुटीर उद्योगो में काथ करने वाले 
कर्मचारी प्रधिकतर अशिक्षित होते हैं और उद्योग के सम्बन्ध मे भावश्यक् दवनीकल 
जानका री उन्हे नी होती | इसी कारण्ण इस क्षेत्र मे आवश्यक शोध का तथा श्नु- 

सन्धान (हि. 5४७०0) का कार्य नहीं हो एता अथवा उसका उन्हे ज्ञान नही होता । 
कूटीर उद्योगों के घिकास के लिए किए गए प्रयत्न 

१६४७ के बाद रे सरकार को तीति विश्लेप रूप से कुटीर उद्योगों के प्रति उदार 
रही है | सरकार देश की गरीबा को दूर करने तथा बेरोजगारी की समस्या के समा- 
धाम के लिये कुटीर उद्योगो का विकास आवश्यक समझती है । २६४८ की आदोगिक 

नीति के अनुसार कुटीर उद्योगो को भारतीय अर्थ व्यवस्था का एक महत्वपुर्ण 
झग माना गया है। प्रथम वचवर्षीय योज्ना में भी कुट्रौर उद्योगों के विकास पर 
विश्येप महत्व दिया गया था । दूसरी पच्रवर्धीय योजना से रोजमार बढ़ाने तथा उप- 
भोग की वस्तुओं के उत्पादन मे वृद्धिकरने के लिए कुटीर उद्योगो को विशेष महत्व 
दिया गया है। 

१६४२-मे प्रखिल भारतीय कूटीर उद्योग बोर्ड की [0] ॥08 एणाबए< 
इहतेएशएा०5 80270) को स्थापना की गई । कूटीर उद्योगों के सम्बन्ध मे 


२८० भारतीय अर्थशास्त्र सरल अध्यण्न 


ग्रावश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिये बोर्ड ने एक सर्वेक्षण (5ग्राए८9) किया, 
जिससे वर्ते माव कुटोर उद्योगो की समस्याझ्रो के विषय मे महत्वपूर्ण बातों का पता 
चला है। 

हे १६५९ में ग्रिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड (2) ॥व8 म700ए9ी5 
80870) की स्थापना की गई । जिसका उद्ँ श्य कूटीर उद्योगों द्वारा बनी हुई वस्तुओं 
की किस्म ((०ए४॥(५) मे सुधार करना तथा देश के ग्नन्दर और विदशों में इत 
बस्तुओरे के विक्रय की व्यवस्था करना है। 

१६५३ में हाथकर्मा उद्योग (्रथ00/00॥) की सहायता के लिये अखिल 
भारनोय हाथ कर्षा वोड (8]] पा09 'ंद्चत0])०0णा 80870) की स्थापना 
की गई । यह बोर्ड सहकारिता के ग्राघार पर इस उद्योग के पुनगठन का प्रयत्न कर 
रहा है और उद्योग द्वारा निमित वस्तुओ की बिक्री पर विज्ञेप ध्यान दे रहा है। 

६६५३ मे अखिल भारतीय खादी तथा ग्रार उद्योग बोर्ड (0])] [॥0॥2 
700॥90) & 9५१)]92९ ॥70057९5 8030) की स्थापना की ग्रई। खादी 
तथा दस प्रत्य ग्राम उद्योगो के विकास के लिये प्रयत्न करना इस बोर्ड का 
उद्देश्य है * 

इत बोर्डों की स्थापता के अतिरिक्त सरकार ने कुटीर तथा सघुस्तरीय 
उद्योगों के विकास लिये इबके सहयर्गी मिल उद्योगो पर एक प्रकार का कर ((255) 
लगा दिया जिससे प्राप्त आय कुटीर उद्योग की उन्नति पर व्यय होगी । उदाहरण 
के लिये मिल के बने कपडे पर एक पैसा श्रति यज के हिसाब से कर लिया जाता 
है जो हाथ कर्घा उद्योग के विकास पर व्यय होता है। इसी भ्रकार सरकार ने कुछ 
कपड़े की किस्मे निश्चित करदी हैं जो मिलो द्वारा नही बनाई जा सकती । उनका 
उत्पादन हाथ कर्घा उद्योग के लिये सुरक्षित है। 

छोटे उद्योगो को साख की सुविधाए प्रदान करने के लिये १० राज्यो मे वित्त 
निगमो की स्थाण्ना करदी गई है। रिजने बेक को एक श्रधिकार दे दिया गया है कि 
वह राज्यो के सहकारी बैको को साख बी सुविधाए प्रदात करे । 

सरकार द्वारा इन उद्योगों की उन्नति के लिये निम्नलिखित पन्य उपाय भी 
किए गये -- 

(१) स्तरकार द्वारा अपनी आवश्यकता को वस्तुओ को खरीदने मे इम उद्योगों 
की बनी हुई बस्‍्तुओ को प्राथमिकता देता । 

(२) इन उद्योगों के विकास के लिये एक विकास कमिश्चर ([22ए20०क- 
प्राह्या (05907 ) की नियुक्ति की गई है । 

म (३) अम्बर चर्खे को लोकप्रिय बनाना जिससे लाखो आादमियों को लाभ 
होगा 

प्रथम पचवर्षीय योजना में ब्ेगभग ३१ २१ करोड रुपया इनके विकास पर 
ध्यूय किया गया । खादी का उत्पादन १६५०--५१ मे ७१२० लाख गज से बढकर 
१६५५-५६ में १४५०० लाख गज हो गया। विदेशों में भी भारतीय खादी की 


कूटोर तथा लघुम्त रीय उद्योग के [ २५१ 


माय बढी है और देश से इस्रका निर्यात होने लगा है । दूपरी पंचवर्षीय योजना में 
लगभग २ ० करोड़ रुपया इन उद्योगो के विकास पर व्यय किया जायेगग । 
सरकार श्रौद्योगिक बस्तियों (770 एप77 578825) की स्थापना भी 
करना चाहती है जिन पर १० करोड रुपया व्यय किया जावेगा | इन बह्तियों मे 
छोटे उत्पादन कर्ताप्रों को बसाया जावेगा जहा उन्हे विजली, पानी, गैस तथ्य उत्पान 
दन की मुख्य सुविधाएं प्रदान की जावेगी । इस प्रकार की १० वस्तियों की स्थापना 
की अनुमति दे दी गई है | 
प्रश्न ७१-- पचवर्षोय योजना में फुटोर तथा लघुस्तरोय उद्योगों का क्‍या 
स्थान है । 
छत्तेशीए वा६६०४५४ पर फ्रौ४९९ उ५ञ डपल्ते ॥0 ९०६६४४९ बाते शो] इ९शॉ० 
उृण्वेच३चां ०5 49 पाल ए।ए० ऐै०बर 2]805- 
इत्तर--कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योग भारतीय प्रये व्यवस्था का एक 
महत्वपूर्ण अंग हैं। स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद इसके विकास पर विशेष रूप से जोर 
दिया जा रहा है इनका उद्देश्य लोगों को काम करने का अवसर प्रदान करना, उनकी 
आय में वृद्धि करना, रहत सहन के स्तर को ऊ चा उठाना झर ग्रामीण अर्थ व्यवस्था « 
का सतुलित विकास करना है । 
इस सम्बन्ध मे योजना कमीशन के यहू शब्द उल्लेखनीय है 'दूसरी पंचवर्षीय 
योजना का एक एक मुह्य उद्देश्य रोजगार देना है। छोटे पैमाने के झौर ग्राम उद्योगों 
“' से अधिक व्यक्तियों को काप मिलृता है । उतनी ही पू'जी लगाकर इन उद्योगों भे बडे 
कारखानों की अपेक्षा कही श्रधिक व्यक्ति सपाये जा सकत हैं। ऐसे उद्योगो से जो 
आमदनी होती है, वह देश के अपेक्षाकुत गरीब वर्गों को मिलती है और इस सरह 
गाँवों की ग्रे व्यवस्था का अधिक संतुलित एवं समस्बित विकास ही हो पाता है ।' 
इन कारणो से दूसरी पंचवर्षीय योजना मे छोदे और ग्रामोद्योगो पर विशेष जोर 
दिया गया है । 
आगे चल कर योजना कमीशन ने कहा है “इससे ग्रह नही समझना चाहिए 
कि हमारी अर्थ व्यवस्था मे यह उद्योग सदैव हो इसी पुराने ढरें पर चऊते रहेगे। 
जैसे जैसे गांवों की प्रयोति होतीज वी, वैसे वेसे पर कती हुई आवश्यकताम्रों को 
पूर्ति के लिए देहाती इल्तकारियों मे ऋमशः वई कै मशीतों का प्रयोग झुरू कर 
दिया जाएगा) ये छोटे उद्योग विकेन्द्रित और प्र गतिश्चील होंगे। एक ओर कृषि से 
और दूसरी श्रोर बडे उद्योगों से इनका निकट सम्पर्क रहें म्प्क रहेंगा। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की पचवर्षीय योजनाओं में कुटीर तथा 
ग्रामोद्योग विकास कार्य को प्रमुख तथा महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुटीर उद्योग 
प्रथम पत्रवर्षीय योजना मे छोटे तथा कुटीर उद्योगो के विकास के लिये दो 
महत्वपूर्ण कदम उठाये यए | 


छः धर 
र्घर भारताय अरथश्वास्त * सरल अध्ययन 


(१) हाथ कर्षा उद्योग, खादी भोर ग्रामोद्योग दम्तकारियों, छोटे उद्योगों 
रेशम के कीडे पालने के उद्योग हया नारियल को कम के उद्योगों की समस्याश्री जद्य के की समस्याश्रों 
का हल करने के लिये कई ब्रखित भारतीय दो बनाएं गये जिनमे तिम्नलिखित 
शामिल है + का 

2(अ) अखिल भारतीय कुदीर उद्योग बोर्ड (१६४८) 
“(ब) अ्रखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड (१६४२) ८“ 
'((स) अल्लिल भारतीय हाथकर्घा बोर्ड (१६५२) 7 

(द) अखिल भारतीय खादो तथा ग्रामोद्योग बोड (१६५३) 


(२) बरकार ने छकसा किय्य पकाई बल यम तर 
बनी हुई ही खरीदी जायें ॥ इसमे हाथकर्या तथा सादी जे: उद्योगों के उत्पादन ग्रोर 
उनमे काम करने वाली की सख्या बढ गई 4 ज 

इसके झतिरिक्त इन उद्यागों को काफी मात्रा भे साख की सुविधाएं प्रदान की 
गई । शायकर्घा उद्योग एक ऐसी स्थिति भे से ग्रुडर रहा था कि उसकी हालत दिन 
प्रति दिन बिगडती जा रही थी । प्रथम १च॒वर्षीय योजना के चालू होते ही इसमे नये 
जीवन का संचार हुआ । १६५०--४१ में इसका कुल उत्पादन ७४२० लाख गज 
था जो १६५४--५६ मे_१४५०० लाख गज हो गया । खादी का मूल्य १३ करोड 
रुपये से बढ कर ५ करोड रुपये हो गया। १६४२--५३ में सरकार हारा कुछ 
६६ लाख रुपये का सामान इन उद्योगों से ख्रोदा गया ओो-१६५४-- ४५ मे १०४ 
लाख रुपये हो गया । 

प्रथम पच्वर्षीय योजना मे सम्बन्धित बडे तथा छोटे पैमाने के उद्योगी के उत्पा-_ 
दन की मिली जुल) योजना बनाई गई ताकि प्रतियोगिता के स्थान पर वे बनाई गई ताकि प्रतियोगिता के स्थान पर बे एक दूसरे 
के पूरक बन सके । यह कार्य इस ग्कार था :-- ्ड 

_.. (प्र) बड़े कारखानों की उत्पादन क्षमता के विस्तार पर रोक | 
४.(ब) बडे मो पर की बनी वस्तुओं पर उत्पादन कर । 
३.[स) छोटे उद्योगो को क च्चा माल, घन तथा पी टिया को पदढा ) 
इस नीति से बहूत से छोटे उद्योगो को लाभ हुआ है। केपडे की कुछ किस्मे 
केवल हाथ कर्घा उद्योग द्वारा उत्पादन के लिये सुरक्षित करदो गई हैं। सूती वस्त्र 
उद्योग पर उत्पादन कर लगा कर एक कोष का निर्माण किया गया है जो हाथ कर्षा 
उद्योग के विकास के लिए व्यय किया जाता है । बड़े कारखनो मे बनने वाले चमड़े 
के जूते, “दियासलाई, ” कपडे “दियासलाई, ” कपडे >पौने के साइन झादि धर इसी १ के साबुन झादि पर इसी प्रकार के उत्पादेन कर 
लगाये गये हैं । नये कारखानों को स्थापना के लिये अनुमति दंत्र तू तत्व्जत्ठ) 
देड़े के पूर्व इस बात पर विचार कर लिया गया है कि उनका कु्रर उचोग पर कक 
प्रभाव पड़ेगा । 
प्रथम योजना में कुछ उद्योगों के विकास को पृथक सोजना बताई गईं जिसमे. 
खेल का सामान, पेसिल, मोमबत्ती, कृषि यन्त्र ग्रादि झामिल हैं। 
7 दूसरी योजनों मे कुदीर उद्योगे--दुसरी योजना मे ग्राम तथा छोटे 5द्योगो के 








पल 




















कुटीर तथा सघुम्तरीय उच्चोग [ २८३ 


विकास के लिये जो कार्यक्रम बताया गया था उस पर विधार करने के लिये योजना 
कमीशन ने जून (१६५५४ मे एक समिति नियुक्त को थी। यह कमेटी कर्व कमेटी 
(४२९६ (2078९) के नाम_से प्रसिद्ध है। इस कमेटी ने दूसरी योजना के 
कारययेकाल में छोटे उद्योगों वे लिये श्ररवइयक साधन अ झौर अधिक मात्रा मे उपलब्ध 
कराने के लिए एक योजना बनाई और कई महत्वपूर्ण सिफारशें की जिन्हें सरवार 
ने स्वीकार कर लिया है ओर जिन पर कार्य करने से छोटे उद्योगा का विकास तीवू 
शति से तथा सुचारु रूप से हो सकेगा। इन सिफ्यरिशा मे निम्नलिखित महत्व- 
पूर्ण हूं -- 

(१) कुछ प्रकार का जाम केवल छूटे उद्योगों हारा ही बनाया जावे । 

(२) बड़े उद्योगों मे बनने वले वैंसे सामाव पर उपकर (६८८७5) लगाया 











जब । 
(३२) चोटे उद्योगों को उत्पादन के हिसाब से आ्राधिक सहायता दी जावे प्रथवा 
बिकनी ७ प्राहुकों को छूट दी जावे ( 
६४) प्रावश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता एवं बिक्नी के लिगे-उज्ित 
सुविधाएं दी जए । 


१६५६ में जो नई औद्योगिक नानि घोषित को गई उसमे भारत सरकार ने 
छोटे उद्योगों के बारे में भपता मत स्पप्ट कर दिया है । नीति प्रस्ताव मे कहा 
गया है कि झ्ावश्यकता पड़ने पर सरकार बर्ड उद्योगों द्वार कुछ चीजें बताए जाने, 
पर प्रतिबन्ध लगा सकती है, कर मे हेर फर कर सकती है या सीधे ग्राम भौर छोटे _ 
उद्योग पा 2 न सहायता दे घकती. है किन्तु सरकार का उद्दे श्य यह होगा कि इनकी 
स्थिति ऐसी हों जाबे कि यह अपने प्रो पर श्राप खडे हो धर्षों। बडे उद्योगों के 
साथ इनका सम्बन्ध सर्वेमान्य उत्पादन कार्यक्रम पर आधारित होगा । सरकार ऐसे 
कदम उठाएगी कि छोटे उद्योग बडे उद्योगों की प्रतियोगिता का मुकाबला कर सकें ! 
आरौद्योगिक सहकारी सस्यथाग्रो ([)0058079] (7०-07श780ए४ $006॥68) के 
प्रोस्ताहन दिया जाएगा विशेषकर कच्चे माल को प्राप्त करने और बिक्को के 
सम्बंध मे ) 

बैंका झ्रादि से साधारणतया इन उद्योगों को जितनी पू जी मिलेगी उसके 
अलावा दो अरब रुपये की और व्यवस्था की गई है । इस घन को प्रलंग २ उद्योगो 
पर इस प्रकार बाटा जावेगा । 


(१) हाथ कर्घा उद्योग -- 


सूत की बुनाई ५६ ० करोड रुपया 
रेशम की बुनाई श्घ्ू ही ह# 
ऊने की बुनाई बह: 
कुल योग 





५६*० करोड रुपया 
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(२) खादी उद्योग -- 
ऊन की कताई १६ करोड़ रुपये 
सूत की विकेन्द्रित क्ताई ओर खादी रद ्‌ 
योग १६७ 
(३) शामोद्योग-- 
चावल की हाय से कुटाई 2 ० करोड रुयय॑ 
घानी का वनस्पति तेल ६७ हे 
गांव में बने चमडे के जूते और चमडा कमाई ५० का 
गुड और खडसारी ७० रा 
हाथ की बनी दियासलाई १ $० 
अन्य ग्रामोद्योग शृ४ ० न 
योग प्र ० 
(४) दस्तकारिया -- & ० करोड रुपये 
4५) छोटे पैमाने के उद्योग ५५० हि 
(६) प्रत्य उद्योग -- 
रेशम के कीडे पालना भर 2! 
सारियल की जटा की क्ताई और बुनाई १० 
(७) सामान्य योजनायें:-- 
प्रसाशन तथा शोघ श्श्० डा 
योग हि ए- का 49 


पूसरी पंचवर्धो'य योजना में विकास कार्यक्रम 

(१) हृग्ष कर्घा शौर छादो--कर्वे कमेटी के अनुसार १६६०--६१ तक हाथ 
कर्धों पर १७० करोड़ गज कपडा बनाया जा सकता है। इस कार्य को पूरा करने के 
लिए अम्बर चर्से का प्रयोग अधिक उपयोगी रहेगा । 

(२) प्रामोद्योगय--चावल की हाथ को कुठाई को प्रोत्साहन देने के लिए 
सुकाव दिया गया कि घान कूटने वाली नई मिलें स्थापित न की जावे । इसी प्रकार 
बनस्पति तेल, चमडा उद्योग, हाथ को बनी दियासलाई, गुड तथा खड़सारी, मघु- 
मक्खी पालन, ताड गुड, कागज, उाबुत् मिट्टी के बर्तेव भादि उद्योगों को विकसित 
करने के बहुत से व्यवहारिक सुझाव दिए गए हैं। 

(३) छोटे उद्योग-जिन कारखानों मे ५ लाख रुपये से कम पृजी लगी है 
(शक्ति चालित कारखानो) और उनमे ५० या ५० से कम आदमी काम करते हैं तो 
थे छां्ट उद्योग मानें गये हैं॥ इन उद्योग के लिए एक विद्यद कार्यक्रम बनाया गया है। 
अखिल भारतीय छोटे उद्योग तिगम की चार झालखाए दग्दई, मद्रास कलकत्ता झौर 
दिल्ली में खोछ्मी गई हैं॥ यह बढाकर २० करदी जावेंगी, मशीनों को किराए पर लेने 
अथवा खरीदने की और अधिक सुविधायें प्रदान की जावेंगी ॥ 


कुटीर तथा लघुस्तरीय उद्योग [ २४५ 


(४) इस्तकारिया-धातु की कलापूर्ण वर्तुयें, खिलौने खजूर के पत्तो का 
सामात, पत्थर और सगमरमर पर खुदाई, प्रीठ पर घुनहरो पातिष्ठ चढाने ग्रादि 
की दस्तकारियों के विकास की याजना बनाई गई है । 

(५) श्रौद्योगिक बस्तिया-१० करोड रुपये को लागत से देश में कई औद्योगिक 
बस्तिया खोली जावेंगी । जिनमें इस प्रकार को सुविधायें उपलब्ध होगो कि छोटे 
उद्योग झनुकूल वातावरण का झनुमव कर सके और उत्पादन की लागत कम 
हो सके । 

(६) समठन--बोजना भायोग ने इस बात पर बल दिया है कि विभित राज्यो 
के औद्योगिक विभाग मौके पर प्रवन्ध व्यवस्था को सुहृठ करें। इसके अलावा कर्म- 
चारियो तथा कारोगरो के प्रशिक्षण का प्रबाघ किया जावे । 

कर्वे समिति ने सुकाव दिया था कि केन्द्रीय सरकार एक प्रथक मम्ब्रालय 
कुटोर तथा छोदे उद्योगो के लिये स्थापित करे ॥ 

आशा है दूसरी योजना मे इन उद्योगों की विशेष प्रगति होगी । 


अध्याय ९० 
ओद्योगिक श्रम 


प्रइन ७२--क्या भारतीय श्रमिक श्रन्य देशों के थ्रमिकों ते कम कार्ेकृशल 
हैं? यदि हैं तो कम कार्यकुशलता के कारण बताइये झोर सुधार के उपाय बताइये । 
(पंजाब ४६, कलकत्ता ४७) 
ब्रयवा 

ऐव्ना क्यों है कि भारतोय श्रमिक प्रमरीकम ट्ययवा ब्रिटिश अ्रभिक से 
कम कार्य कुशल हैं? भारतोय श्रमिक की कार्य कुशलता मे वृद्धि करते के उपाय 
बताइये । (राजपूताना ५१) 
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७६ [00399 [ककएपचए (#४७७०७ 64) 
उत्तर--श्रम की कार्य कुधलता एक तुलमात्मक वस्तु है। जब हम यह 
कहते हैँ कि भारतीय श्रमिक अ्मरीकत झयवा ब्रिटिश श्रमिक से कम कार्य कुशल 
है तो इसका यह अर्थ होता है 'के उतने हो समय में अ्मरोकत भधवा ब्रिटिश श्रमिक 
भारतीय श्रमिक से अधिक शोर उसम काम करते है। इस प्रकार भारतीय श्रमिक 
की कार्प कुशलता भर य देशो के थमिक्रो को कार्य कुशलता की तुलना मे बहुत्त कम 
है। इस सम्बन्ध मैं अनेक लेखकों ने दुलन त्मक श्ाकड़े प्रस्तुत किए हैं । २६१८ के 
प्रौद्योगिक कमोशन के सामने प्रप्वा बपान देते सम्रय सर ए० मैकराबर्ट ने बताया 
कि एक ब्रिटिश श्रमिक भारतीय मजदूर मे चार गुना भ्रधिक कार्य कुशल है। 
१8६२६--२७ मे सूती वस्त्र उद्योग के सम्बन्ध में टैरिफ बोर्ड ते अपनी जाँच में लिखा 
हि भारत से एक मजदूर १८० क्ों पर कार्य करता हे जबकि एक जापानी सजदूर 
२४०, ब्रिटिश्ष मजदूर ५०० से ६०० तक, तथा भ्रमरीकत सजदूर ११२० कर्घों पर 
कार्य करता है। इससे यह स्पष्ट है कि भारतीय मजदूर की कार्य कुझसत्ता प्रत्येक 
श्ेंध, में, पपेल्लाक्ृत, बहुत, कम. है. ). 
भारतीय अमिक की कम कार्य कुश्नलता के कारण 
भारतीय श्रमिक को कम काये कुशलता के अनेक कारण हैं। इनमें से कुछ 


औद्योगिक श्रम [ बघछ 


तो ऐसे है जिन पर श्रमिक का कोई भ्रधिकार नही है। उदाहरण वे लिए मारत की 
जलवायु तथा प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण यहा का श्रमिक एक उड़े देश के 
श्रप्तिक के मुकावले में अधिक कार्यऊुशल नहीं हो सकता | जहाँ तक अन्य बातों का 
प्रदन है वे भी भारतीय श्रमिक्र के हित के झनुकून नहीं है। यदि इनमे खुधार कर 
दिया जाय तो उतको काय कुशलता में अवश्य सुदार हो सकता है । श्रम को कार्य 
कुशलत। कम होने के निम्नलिखित मुख्य कारण हैं -- 

११) जलवायु - भारत को जलवायु मुख्य रूप से गर्म है। गर्म देश के 
रहने वाले कडी मेहनत के झादी नही होते 3 उनका जोवन श्रालसी होता है । वे ठडे 
देश की भाति कठोर पारश्रम नही कर पाते इसलिए भ्रपेक्षाकृत कम कार्य कुशल भौर 
महनती होते है । जलवायु की भिन्नता के कारण काय बुशलता में थाडा बहुत अन्तर 
होना स्वाभाविक है ) 

(९) भजदूरी फो दर झ्लौर रहन सहन पा रतर --भारत में मजदूरों की 
प्रचलित दर प्रम्य देशों की तुलना में बहुत नीची है।यह बात अ्रयथंज्ञासत्र के सभी 
विद्वान मानते हैं कि मजदूरी की दर का रहन सहन के स्तर तथा कार्य कुशलता से 
सीधा सम्बन्ध है | नीची मजदूरी वी दर का प्रभौव यह है कि भारतीय श्रमिक 
का रहने सहन का स्तर बहुत्त नोचा है) उनके प्रास न॒ तो रहने को अच्छ मकान हैं, 
न खाने को अच्छा भोजन भौर न पहनने को अच्छा वपडा। स्वास्थ्य इत्यादि वी भी 


उन्हें पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त नही होती । इन बातों का उनकी कार्य कुशलता पर 
बुरा प्रभाव पड़ता है । 

(३) काम के घण्टे शौर वातावरण --भारतीय कारखानों में काम करते 
की परिस्थितिया श्रमिक की कार्य कुशलता पर बुरा प्रमाव डालने बलों हैं। वहा 
हवा पानी ग्रादि की उचित ब्यवस्था, नहीं होतो । मजदूरों को अधिक घम्टो तक 
कार्य करना पडता है। यदि हुप भारतोय पिलो में मो वहो सुविधाएं और वातावरण 
उत्पक् कर दें जो प्रमरोका ग्रथवा इ गलेड के श्रमिको को बहा की मिलो में मिलता 
है तो हम आशा कर सकते हैं कि भारतीय श्रमिक को कार्य कुझलता में पर्माप्त 
वृद्धि हो सकती है| भारत में दो एक कारखाने हैं जहाँ अनुकूल परिस्थितिया पाई 
जाती हैं और बहा कार्य करने वाले श्वमिक अमरीका और इ गरलेंड के श्रमिकों को 
भाति ही कार्य कुशल हैं | इसका प्रमाण यह है कि दूसरे महायुद्ध में प्रमरीका से 
ग्रडों मिशन (7809 १/55707) भारत आया था । उसने अपना विचार व्यक्त 
फिण॥ हि, अप्यर्क के; पफणर स्पेस रुचड चतसलफरे ऋथव छल के लोहे क्तथ) इच्पात 
के काम करने वाले मजदूर सगभग उतने ही कार्य कुशल हैं जितने अ्मरीकन कार- 
खानों के मजदूर हैं ॥ 

(४) अत्यावास का स्वभाव --भारतीय मजदूरों की एक विशेषता यह है 
कि वे स्थाई रूप से जमकर कारख़ानो में काम नहीं करते ) वे साल के कुछ महीनों 
में बाँव छोडकर शहरो मे भरा जाते हें ओर जिस बिसी भी मिल में उन्हें काम मिल 
जाता है वहों काम करने लगते हैं। फल के समग्र वे फिर देहात को लौट जाते हैं । 


शध८ ] भारतीय प्र्थ्यास्‍्त्र ! सरल प्रध्ययन 


उन्हे किसी विशेष प्रकार के कार्य मे रुचि नही होती । जब भी वे देहात से लौडकर 
आते है तो जो भी काम जि किप्ती भिल भे मिल जाता है उसे करने लगते हैं। इम 
प्रकार हम भ्रविकाश सजदूरो को सदी श्र्थों मे ग्रौद्योगिक श्रम को सज्ञों नहीं दे 
सकते | यह बात भन्‍्य देशो के श्रमिकों में तही पाई जाती । इसका श्रम की कार्ये 
कुशलता पर गहरा प्रमाद पढ़ता है | हे 

(५) शिक्षा तथा प्रश्चिक्षण की कमो '--प्रधिकतर श्रमिक प्रशिक्षित ग्रौर 
ज्ञानहीन होते हैं। उन्हें मशीनों के प्रयोग आदि के विषय मे कोई प्र शिक्षण नहीं दिया 
जाला । उनड़ी प्रज्ञानता केवल उनको कार्य कुशलता पर हो प्रभाव नही डालतो बरन्‌ 
उमका समस्त दृष्टिकोण ही दूसरे प्रकार का रहता है । मे भ्रन्ध॒ विश्वाप्ती, जातिवाद 
को मानने वाले, नई बातों को सौखने से उदामोन रहते हैं भौर अ्रपनौ हित अत 
की बात को भली प्रकार सोच नही पाते ' इन सब का प्रभाव उतकी गजदूरी को 
दर, काम फरने के धण्टे तथा वातावरण और भ्रन्त में उनकी काये-कुशलता पर 
पडता है ॥ भारतीय श्रमिकों की कार्थ-कुशलता का भी एक प्रमुख कारण है। 

(६) मकानों को समरया *“--भारतोय श्रमिक को कार्य-कुझलता पर प्रभाव 
डालने बाला एक प्रत्य कारण उनके निवास स्थान का है। भारत में प्रघिकतर कार- 
खाने बढे बड़े नये में स्थापित हैं जहाँ मजदूरों को गन्दी बस्तियों में शहना पड़ता है। 
पह बह्तिया इतनो गन्दी होती हैं कि मानव को उन पशुप्रों से भी बदतर जीवन 
व्यतीत करना पड़ता है॥ लगभग झाठ घण्टे काम करते के बाद जब मजदूर घर 
लौटता है तो वहां भी उपे साफ ह॒दा और खुला वातावरण नसीद नहीं होता। एक 
हीं कमरे भें प्राठ दस व्यक्तियों को रहता खाना तथा सोना पडता है । इसका इनके 
स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पडता है । मिल मालिक इस दिशा में कोई ध्यान नहीं देते 
इस कारण मकानों की समस्श «थयदा गन्दों बस्तियों की सफाई का श्रम की कायें- 
कुशलता से सीधा सम्बन्ध है। 

(७) मजदूरों को ऋण ग्रस्तता :--मजदूर गरीब होने के कारण कर्जे के 
भार से दबे रहते हैं । कर्जे की विन्‍्दा के कारण उनके मन की ज्ञाति भग हो जाती 
है । काम करते में उनका जो नहों लता और उनका नैतिक पतन होने लगता है। 
इन सब दातो का अन्ते में उनको कार्य-कुशलता पर प्रभाव पडता है । 

(८) पुराती मशीनें :--कार्य-कुशलता कम होने कर जितना दोष श्रभिको 
पर है उ'से कही ज्यादा उन मशीनों का है जितपर उन्हे काम करता पडता है। 
झारत के अधिकतर कारवानो में पुरानों ठया घिसी हुई मशीनें चली जरा रहो हैं। उनके 
स्थास पर नई श्रौर सुधरी हुई मशीनों का प्रयोग भारत मे बहुत कम हो रहा है। 
इसका श्लम की कार्ये कुशलता पर भी प्रभाव पड़ता है। इस विषय में यदि हम भ्रन्य 
देशो से तुलना करें तो हमें पत्ता चलेगा कि बहा दिन भ्रतिदिन नई २ मशीनों छा 
आविष्कार होता जा रहा है जिनके प्रयोग से मानव का काम कम होता णा रहा है भ्रौर 
उत्तादन शोलदा चढतो जा रही है। इसका श्रेष श्रमिक को भी मिलता है भौर हम 

|) कहते यह हैं कि श्रमिक पहिले से श्रधिक कार्यकुडल हो गया है | इस हब्टि से भारतीय 
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श्रमिक की कार्य कुशलता की तुलना अमरोका प्रथवा इ गलेड के श्रमिक से उस समय 
तक नहीं हो सऊती जब तक कि भारत में भी उत्पादन जो वही परिस्थिति उत्पन्न न हो 
जाए जो इन देख्नो में है 

(६) भारतोय श्रमिकों से गेरहाजरी की आदत :--भारतीय श्रमिक की पह 
विशेष ॥ है कि जब उसका जो चाहता है वह काम पर नही जाता । विशेषकर वेतन 
प्राप्त करने के बाद अथवा शांदी ग्रादि के भ्रवसरों पर वाम की छट्ठी कर देता है। 
जब तक उसके पास जेब मे पैसे रहते है उे काम की चिन्ता नही रहतो , जेब खाली 
होने पर उसे फ़िर काम काश करने की सूकती है । ऐसी हालत में अमिक अपने 
काम में कार्य-कुशलता प्राप्त नहीं कर सकता यह बात हमें प्रव्य देशों के श्रमिकों मैं 
देखने को नहीं मिलतो | 

(१०) नैतिक पतन “-श्रौद्योगिक नगरो में रहने वाले श्रमिकों में बहुत सी 
सामाजिक बुराइया उत्पन्न हो जाती हूँ । उन्हे शर।ब, ऊुप्मा, वेश्यागमन की भादत पड़ 
जाती है । इस नेतिक पतन का उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पडता है श्रौर उनकी 
कोयें-कुशलता भी कम हो जातो है। यह दुराई भारत के लगभग सभी बड़े नगरों में 
पाई जीती है । 

(११) श्रम सधर्ष --श्र म की काये कुशलता के लिए यह प्रावश्यक है कि 
प्रिल मालिक और मजदूर अपने उत्तरदायित्व को भली प्रकार अनुभव करें श्रौर एक 
दूसरे के सहयोग से काय करें। जब श्रमिक्र तथा मिल मालिक दोनो अपने २ उत्तर- 
दायित्व से उदासीय हो जाते हैं भ्रौर सारा दोष एक दूसरे पर रखने लगते हैं 
तभी इस प्रकार की बुराइया उत्पन्न हो जाती हैं श्लोर थ्राम को कार्य-कुशलता भी 
कम हो जाती है । 

श्रम को कार्य-कुशलता में वृद्धि करने के उपाय 

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भारतीय श्रमिक के कम कार्य कुशल 
होमे में थ मिक का इतना भ्रधिक दोष नही है जितना सरकार, मिल मालिकों श्ौर 
सामाजिक वातावरण का है। श्रम की दार्य-कुशलता को बढाने के लिए निश्त- 
लिखित उवाय किए जाने चाहिए :-- 

(१) टैबनीवल तथा सामान्य शिक्षा का प्रसार --यह सबझे बडी श्रावश्यक- 
ता है जिसे प्राथमिकता मिननी च.हिए | मिल मालिकों को श्रपने यद्धा काम करने 
वाले श्रमिकों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए । सरकार को यह 
कत्त ध्य है कि देश श्रौद्योधिक शिक्षा के लिए उच्षित सख्या में टेकक्‍्नीकल स्कूलों तथा 
कालिजो की व्यवस्था करें| वैसे तो सरकार का ध्यान इक शोर गया है किन्त प्रद 
तक की भ्रगति सत्तोषजनक्न नही है। ऐसा प्रतोत होतः है कि भ्रधिक्तर मिलमोलिक 
इस ओर से उदासीन हैं श्रथवा इसके मड़त्व को पूरी तरह नहीं समझते 

(२)_ श्रमिकों के लिए मकानों का निर्माण :--सरकार तथा मिलमालिक 
मजदूर के रहने के लिए साफ सुथरे मकानो के विर्माण के क ये पर और प्रधिक ध्याव 

दें । गन्दी बस्तियो (0775) की सफाई होनी चाहिए । कुछ नगरो में सरकार 
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तथा मिल मालिको के प्रयत्नों से १६४७ के बाद मकान निर्माण के कार्य में कुछ 
प्रगति हुई है औौर इसका छूम्र की कार्य कुशलता पर अच्छा प्रमाव पडा है। वूसरी 
पंच वर्षीय योजना मे इस कार्य को और अधिक तेजो के साथ करने की व्यवस्था की 
गई है | फिर भी देझ्ष की ग्रावश्यक्तः को देखते हुये ग्रमी भी बहुत कुछ करना बाकी 
है | यह तभी सम्मव हो सकता है जब मिल मालिक सच्चे स्तन से इस कार्य में 
सरकार का हाथ बटावें । 

(३) मनोरजन झादि की व्यवस्था * झराब, जुप्मा तथा वेश्यागयमतन की 
बुरइयों को दूर करते के लिए यह जहरी है कि शुद्ध मनोरजन दे माचन श्रप्िको के 
लिफ इपलब्ध कराये जावे तयकि काम से लोटने के बाद अमिक ग्रपनी थकान को दूर 
कर सकें और उनका मन बहलाव दो सके । इस हेतु कुछ स्थानों पर श्रम हितकारी 
केन्द्रों की स्थापना की गई है ) यहा रेडियो, प्तिनेमा, पुस्तकालय खेल कूद भ्रादि की 
व्यवस्था को जाती है | इस प्रकार की सुविधाओं का श्रमिको के स्वास्थ्य तथा मानसिक 
स्थिति पर अच्छा प्रभाव पडता है भौर उनकी कार्ये कुशलता मे बृद्धि होती है॥ जित 
मालिको ने इस सम्वस्ध मे परीक्षण किये हैं उन्हें सतोषजनक परिणाम मिले हैं प्रत 
इन कार्यों के विस्तार की प्रावश्यकता है| 

(४) काम के घण्टों मे करो शोर काम को परिस्थितियों मैं सुधार --वैसे तो 
फैक्ट्री कामुन द्वारा काम के घण्टो को कम करने का भ्रयत्म क्या गया है किन्तु अभी 
भी भारतीय मजदूर को अपेक्षाकृत बहुत ग्रधिक काय करना पड़ता है। विशेषकर 
जिन परिस्थितियों प्रे उसे कार्य करना पड़ता है वे ग्रत्िक थकान पैदा करने वाली 
और स्वास्थ्य को खराब करने वाली है| कार्य के बीच कुछ समय का विश्वाम तथा 
भोजन भ्रादि की छूट्टी मिलना आवश्यक है । 

(५) सजदूरी फो दर मे वृद्धि "--कार्य कुडलता को छढाने के लिये तथा 
२हन सहन के स्तर में सुधार करने के लिये मजदूरी की दर भें ध्रद्धि होनी चाहिए । 

यह ह॒एँ का विषय है कि स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद से मारत सरकार का 
ध्याव इस समस्या की ओर विज्येप रूपसे झाकषित हुआ है और प्रथम तथा दूसरी 
एचवर्षीय योजनाओं में श्रम समस्याग्रो का पूरी तरह ध्यान रखा गया है | 

प्रंदन ७३--श्रस हितकांरो कार्य! से झाप कया समभते हैं ? हाल के वर्षों में 
श्रम्त हितकररी कार्यों को वृद्धि के लिए सरका< ,हारा फोनसे कादूनी कदम उठाये 
गए हैं । (बिहार ५३) 
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श्रम हितका री कार्य का श्रर्णः श्रम हितकारी कार्य का झर्थ श्रमिकों को इस 
ब्रकार की सुविधाएं ध्रदाव करना है जिसमे वे ग्ातिपूर्वंक और झोराम का जीवन 
ब्यवीत कर सके और ग्रपती पूरी शक्ति तथा क्षमता के साथ जी लगौकेर काम कर 
सक्रें । दुधरे शब्दों में कुशलता पूर्वक कार्य करने के लिए श्रमिकों के सामने उचित 
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बातावरणा उत्पन्न करना ही श्रम छहितकारी कार्यों शक मुख्य ध्येय है। उदाहरण के 
जिए श्रमिकों के रहने के लिए भ्रच्छे मकानो का प्रबन्ध तथा बिजली परती की व्य- 
बस्था, उनके बच्चों झ्रादि के लिये डाक्टरी सेवाएं तथा शिक्षा की सुधिध!ए उनके 
उचित मनोरंजन तथा खेल कूद की व्यवस्था, तथा यातातात की सृव्धाएं प्रादि 
शामिल हैं । श्रम हितकारी कार्यों का श्रम को कार्य कुशलता से सीधा सम्बन्ध है। 
इपलिए केवल मानवता के नाते हो नहीं बरद्‌ उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि करने के 
उद्देश्य से भो श्रम छ्ितकारी कार्य करना ग्रावश्यक है | 

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ([7शएथ्ाीणाओं [,80०पा 08शा28- 
॥09 ० . !, 0.) ने एशियाई प्रादेशिक सम्मेलन (अंश) रिश्झांणावओं 
(एएएि|शा०8) में श्रम हितकारी कार्य के विषय में बताया कि श्रमिक के लिए 
उभकी परिस्थितियों में ऐसी सेवायो सुविधाभ्रो भ्रादि का प्रबन्ध किया जाए जिससे 
काम पर लगे कर्मचारी स्वस्थ पभ्रौर उचित ढंग से कोम कर सके | श्वम हितकारी 
कार्य के सम्बन्ध में [. ,, 0, ने १६३७ में एक प्रस्ताव पांस किया था जिसमें 
निम्नलिखित कॉर्म इसमें शामिल किये ये--कंस्टीन वी व्यवस्था, झ्राराम तथा खेल 
कूद को सुविधाएँ, काम के स्थान से दुर रहने वाले श्रमिको के लिए यातायात का 
प्र-न्घ इत्यादि । इन कप्यों के श्रातिरिक्‍त भ्रम्य बहुत सो वातें भी श्रम हितकारी कार्यों 
में शामिल की जा शकती हैं । 

श्रम हितकारी कार्य कौन करें :--यह एक विवादपुरों विपय है। श्रम हिंतकारी 

कार्य करते का उत्तरदायित्व मित्र मालिकों पर तो है ही परत्तु सरकार श्रम सघ 
(पृए466 (७॥8) तथा जन सेवक संस्थाएं भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य 
कर सकती हैं । मिल मालिको का प्रपना हित भी इन बात में है. कि उनके श्रमिक 
सुखी प्रौर ग्रधिक कार्य कुशल हैं। इससे आपसी सम्बन्ध ठीक रहते हैं | श्रम 
संघर्ष कम होते हैं प्रोर श्रम की उत्पादनशीलता बढ जाती है। विगत काछ्त में 
आरत के कुछ उदार हृदय वाले मिल मालिको ने इस दशा मे मत्त्वपूर्ण कार्ण किए 
है | बम्बई की लगभग सभी सूती वस्त्र मिलो मे मजदूरों के हित के लिए दवाखाने 
खोले जा रहे हैं । मिलो में काम करने वाली माताग्रो के बच्चो की देखभाल की व्यवस्था 
की गई है । अ्रनाज की सस्ती दुकानें तथा मिलो में कन्टोन स्थापित किसे गये हैं। 
बहुत सी मिलो ने कर्मचारियों द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना को प्रोत्साहन 
दिया है ॥ 

अहमदाबांद की सूती वस्त्र मिलो में दवाखानों की व्यवस्था, मजदूरों के 
बच्चो के लिए दूध तथा फल प्रादि का वितरणा क्षेथा बच्चों की शिक्षा का प्रवन्ध 
किया गया है । 

दिल्‍ली क्लाथ तथा जनरल सिल्प मे श्रम हितकारो काये के उद्देश्य से एक 
कर्मचारी हिंतकारो फन्‍ड ट्रस्ट स्थापित किया गया है जिम प्षै प्रतिवर्ष लाभाश आदि में 
से एक निश्चित रकम जमा कर दी जाती है| इस कोष द्वारा स्वास्थ्य बोमा योजना, 
बुढ'पे की पेन्शत, प्रोविडेन्ट फड, लडकी की श्ञादी के लिए धन देने का प्रबन्ध किया 
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जाता है। बहा के कर्मचारियों कापना एक बेक भी है जिसमें वे रुपया जमा करते 
हैं। लम्दी धीमारी, विशेष चिकित्सा तथा दाह सस्कार झादि के लिए विशेष झाधिक 
सहायता का प्रबन्ध है। कर्मचारियों की एक बीमा कम्पती है, एक नये ढंग का 
परस्पताल है बच्चो की तिःशूल्क शिक्षा का प्रबन्ध है ओर उनत्री जानकारी के लिए 
साप्ताहिक अखबार प्रकाशित करने की व्यवस्था है । 
एक पश्रन्य उदाहरश मद्रास की बकिंघम तथा कर्नोटक मिह्स का है। इनके 
यहा एक दवाखाना तथा प्रहिला डप्वटर का प्रबन्ध है। लडकियों को घरेलूँ काम 
काज (फ्रणा6& 50९70७) की शिक्षा दी जाती है तथा अन्य विविध प्रकार वी 
सुविधाएं प्रदान की जाती हे) 
मारतीय जूट मिल एसोप्रिएशन ने यह समस्त भार अपने ऊपर ले रखा है। 
उनकी ओर से श्रम हितकोरी केन्द्रों की स्थापना की गई है ) यह केन्द्र झपसी खेल 
कूद प्रतियोगिता, समीत शिक्षा, नाटक वाचनालय, पुस्तकालय तथा रेडियो भ्रादि 
का प्रबन्ध करते हैं! इनको एक महिला कल्याश समिति भी है। दवाखानो की 
व्यवस्था भी की गई है । 
श्रम सस्थाग्रों हारा प्रपत्त - श्रम सस्याम्रो के दास धन के ग्रभ/व के वारण 
प्रधिक क्य॑ करने की क्षमता नहीं । कुछ श्रम सस्थाएं अपनी साप्ताहिक तथा मासिक 
परत्रिकाए श्रकाशित करती हैं । रात्रि प ठशालाओं का प्रबन्ध करती है और छोटे 
पैमाने के दवाखानी की व्यवस्था भी करती हें; प्हमदाबाद की सूती दस्त श्रमिक 
एसोसिएशन ने इस क्षत्र मे उल्लेखनीय कार्य किया है । 
सभाज सेवा स स्थ ध्रों द्वारा कार्य --देश की प्रमुख सस्थाओं ने इस क्षेत्र में 
उल्लेखनीय काय किया है। इन संस्थाओं में ४ 'श/ (? 8. का नाम सबसे पहिले 
आता है। यह एक इसाई मिशनरी संस्था है जिसने अनेक भ्रकार के श्रम हितकारी 
कार्या' में भाग लिया है। इसके प्रतिरिक्त बम्वई की क्रमराज प्ेवा लोग, सर्वेग्टस श्राफ 
इण्डिया सोसाइटी, सेवा सदन सोत्ताइटी झ्रादि ने भी महत्वपूर्णा कार्य किये हें । 
सरकार द्वार/ किए गए प्रपत्त--भारत सरकार तथा छ|म्तीय सरकारों हारा 
श्रम हितकारी कार्यों को सफल बनाने के लिए श्रनेक प्रयत्व किए गए हैं! एक तो 
काबुत द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था करना कि मिल मालिकों को उस काये के लिये 
बाध्य किया जा सके कि जो वर्तमान फैक्ट्री काहुन के श्रस्तगंत किया गया है और 
जिसका उल्लेख हम श्रागे चलकर करेंगे। दुसरी ओर राज्य सरकारो द्वारा अपने श्रम 
विभागों के झाधीन भ्रम हितकारी केन्द्रों की स्थापना झ्लोर उनका सचालन । हम इस 
दोनों प्रकार के कार्यों पर प्रथक विचार करेंगे । 
(श्र) फैषट्री कानून में भ्रम हितकारों कार्य को ध्यवस्था--फंषट्री कानुन जो 
१६४८ में सशोधन रूप से पास किया गया श्रम हितकारी कार्य की दृष्टि से एक 
महत्वपुर्णं स्थान रखता है। इसके अतिरिक्त १६५१ भें बायान श्रम कानून 
(एब्ग00 [६0०पा 80०) तथा १६५२ के खान कानून ()/॥605 80) 
में भी श्रम हिंतकारी कार्यों की व्यवस्था । सरकार वे सभी काये जो श्रम हिवकारो 
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काये बहे जा सकते हैं ओर जिन्हे पुरा करने के लिये मिल मालिक व'ध्य हैं उनकी 
व्यवस्था इप कानून पें करदी गई है। स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्मन्धी आवश्यकताओं की 
व्यवस्था इस काबुन मे हैं जैसे प्रति व्यक्ति ५०० घन फीट स्थान पोने के लिए साक पानी 
का प्रबन्ध, २६० या इससे अधिक कर्मेचारियों वाली मिलो में एक केन्दीन को व्यव- 
स्था, ४०७० या इससे अधिक क्मंचारियों वाली मिर्लो मे एक श्रम हितकारी प्रफनर 
(7.,800प८ एशेशि& तगीत्टा) की नियुक्ति आदि ही व्यवस्था है। इसके 
अलावा सप्ताहिक काम के घण्टे, साल में सवेतन छुट्टी इत्यादि के विषय में स्पष्ट 
व्यवस्था करदी गई है । इन १२ कार्य न करने वाले को घजा दो जाती है $ 
राज्य सरकारों के श्रम विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्य 

श्रम हिंतकारों काय॑ करने का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। 
प्रत्येक राज्य में श्रम विभागों की स्थापना कर दी गई जिनकी देख रेख में इस कार्ये 
का संचालन होता है। वम्बई तथा उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस क्षेत्र में विशेष 
कर किया है। 

बम्बई राज्य में सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न प्रकार के ४० श्रम हितकारी 
केन्द्र हैं। उत्तम श्रेणी के केन्द्रों मे हर भ्रकार के खेलो की व्यवस्था है जैसे हाकी, 
फुटबाल, वालीबा/ल, ग्रथवा ताज, शतरज, कंरम इत्यादि । इनमे व्यायाम शाला, 
स्त्री पुरुषों के पृथक रनान गृह, तथा बच्चो के खेलो का ग्रवन्‍्ध है। इसी प्रकार फिल्‍म 
ज्ञो रेडियो, भाटक सगोत प्रतियोगिता, वाचनालय, पुस्तकालय, स्कूल तथा डाबटरी 
सुव्धाधों की भी व्यवस्था है। अत्येक केन्द्र का सचालम एक योग्य सरकारी कर्मचारी 
के हाथो में होता है जो समय समय पर शिक्षा सबनन्‍्धी प्रधवा मनोरंजन के हेतु विभिन्न 
प्रकार के ग्रापोजन करता रहता है।॥ प्रोरतो की शिक्षा तथा मनोरजन का भो प्रबन्ध 
करता है। श्रम कार्यकर्ताप्रो को शिक्षा देने और नागरिकता की शिक्षा के लिये स्कूल 
खोले गए हैं । 

उत्तर प्रदेश के लगभग सभी भ्रौद्योगिक सगरो में श्रम हितकारी केन्द्रों की 
स्थापना हो छुक्री है। विशेष रूप से कानपुर नगर में इस प्रकर के कई केन्द्र स्थापित 
किए गए हैं। इन केन्द्रों में लगभग वे सभी कार्य होते हैं जिनका उल्लेख ऊपर किया 
जा छुका है ! इसके भत्तिरिक्त खेल कूद प्रतियोगिवा, कवि सम्मेलन आांद का आयो- 
जन, सपीतः की शिक्षा, गर्भवतो स्त्रियों और बच्चो को दूध का वितरण, चर्सा 
चलाने की शिक्षा तथा भ्रन्य कई प्रकार के कार्य किये जाते हैं। विहार सरआर ने भी 
जमशेदपुर तथा कठिहार में दो श्रम हितकारी केन्द्रों कौ स्थापना की है । परिचम 
बंगाल राज्य मे भी इसी प्रकार के श्रम हिंतकारी केन्द्र खोले गए हैं जिनका उह धय 
इस प्रकार है -- 

(झ) मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करना । 

(व) बच्चो और बडो को भ्ररम्निक शिक्षा का प्रबन्ध करता । 

+. (स) डाकटरो सुविधाओं का प्रबन्ध करना । 
(व). श्रम सथ कार्यकर्ताओं का निर्देशन । 
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इसी प्रकार देश के अन्य राज्यों मे भी श्रम हितकारी कार्य राज्य सरकारों 
द्वारा किये जा रहे हैं । 

भारतीय रेलो में काय करने वाले कर्म चारियो तथा भ्रम्य सरकारी उद्योगों के 
अरमिको की सुविधाओं और हितो का विज्ेष ध्यान रखा जाता है झौर उन्हें हर प्रकार 
की युविधा प्रदान की जाती है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रत्र हितकारी कार्मे मानवता के विचा" से लथा 
श्रम की कार्य कुशलता की वृद्धि के विचार से ग्रावश्यक् हैं और सरकार मित्रमालिकों, 
श्रत्र सघो तथा समाज सवा सस्थाग्नो को अपनी क्षमता के भ्रनु मार इस दय॑ में योग 
देना चाहिए * 

प्रत॒त ७४---भारत सरकार द्वारा औद्योगिक श्रम को सहायता 'साम्ताजिक 
सुरक्षा' प्रदान करने के लिए किए प्रयत्नों का उल्लेख कीजिए 4 क्या श्राप इस प्रगति 


को पर्याप्त समभते हैं ? (आगरा ५६) 
अथवा 
१९४८ के “कर्मचारी राज्य बरेसा कानून! की मुल्य बातो की विवेचना 
कीजिए । इसमें श्रमिरों की स्यित्रि पर क्या प्रभाव पडा ?ै ( पठना ४२ ) 
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साम्राजिक सुरक्षा का श्रथे 
सामाजिक सुरक्षा (900४० ६९००:४५) एक व्यापक दब्द है। इसका ध्र्थ 
है कि मनुध्य की उन सभी विषदाओं से रक्षा की जानी चाहिए जिनका उसे अपने 
जीवन कब मे सामाजिक सदस्य होने के नाते सामना करना प्रडता है। उदाहरण के 
लिए भूख, बेरोजगारी, बुढापा, गरीबी बीमारी आदि से उनकी रक्षा की जाय 
ताकि बहू भयरहित जीवन व्यतीत कर सर्के । एक लोक हितकारी (शिंटाॉंधि८ 
$(46) पे सरकार भ्रथवा समाज का उत्तरदायित्व है कि वह मनुष्य की इन सभी 
विपदाओं से सुरक्षा प्रदान करे । 
पूरे मानव समाज को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करवा किसी भी देश के लिए 
सम्भव नही है किन्तु कुछ सीमित क्षेत्रों मे भ्रौद्योगिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा 
को लाभ पहुचाया जा सकता है । 

इ गलैंड म बैवरिज बोजना (98ए2086 ?]07॥) के आधीत बीमारी 
का थीमा तथां बुढावे को पेन्शन झ्रादि की सुविधाए प्रदान की गई हैं॥ भारत 
सरवार की झोर से श्री अदाकर (2पैधाएक्षा) इस योजना का अध्ययन करने गए 
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थे और एक सीमित क्षेत्र मे दुछ अंशो में भारत मे इसे लागू करने को उन्होने 
भारत सरकार के सामने पेश की जिसे सरकार ने मन्जूर कर लिया था। १६४८ में 
उसी के प्राकार पर एंक कानून पास किया जिसका उल्लेस हम नीचे करेंगे। 

कर्मचारी राज्य बोसा कानूत १ै८४ं८-यह कानून भारतीय ससद द्वारा 
१६४८ में पास किया गया। यह उन सभी कारखानों पर लागू किया जा सकता है 
जिनमे श्ञाक्ति का प्रयोग हाता है और २० या उससे अ्रधिक व्यक्ति काम करते हैं । यह 
फौज भे काम करने वाले व्यक्तियों तथा ४०७ रुपये प्रति मात से अधिक वेतन पाने 
वालो पर लागू नही होता । झेप सभी प्रकार के मजदूरों त्तथा दफ्तर के बावुओं पर 
लागू होता है । 

प्रशाक्रम-इस योजना का श्रशारान करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम 
(&9ए00ए९८४ 8082८ [5प्राववट८ (079णद00) की स्थापना की 
गई है। सके ३८ सदस्य हैं जिनमे मजदूरों, मालिको, भारत सरकार तथा राज्पर 
घरकारों के प्रतिनिधि हैं । इसके अतिरिक्त डाक्टरी पेशे के ब्ोगो भौर भारतीम सछद 
के सदस्य भी इनके सदस्य हैं। इनमे से १३ सदस्यों की एक समिति निगम के 
सामान्य प्रशासन की देखभाल करती है। डाक्टरी सुविधाए प्राप्त करने के विषय 
में २८ व्यविध्यों की एक झन्य समिति परामर्श देतो है. निगम वा सकसे बड्य ग्रधि- 
कारी एक डायरेक्टर जनरल है जिसकी सहायता के लिये चार ब्रन्य सहायक भर फमर 
हैं। निगम द्वारा देश के कुछ प्रमुख औद्योगिक केन्द्रो मे प्रादेशिक तथा स्थानीय दफ्तर 
स्थापित क्ये गये हैं । 

निगम के वित्तीय साधन--कर्मचारी राज्य बीमा योजना को चलाने के लिए 
घन को आवश्यकता होती है। वह भ(रत सरकार, प्रान्तीप सरकारो, मिल मालिकों 
तया भजदूरों द्वारा प्राप्त किया जाता है। भारत सरकार समस्त योजना के प्रशासन 
का भार उठाती है और उसका व्यव स्वर्य करती है । प्ान्तीय सरकारे योजना के 
आधीन जशपतालो आदि को व्यवस्था करती है । मजदर भ्रपने साप्वाहिक बेतन के 
आधार पर २ थाने से ३ ० ४ भ्राने प्रति रुप्ताह देते हैं। मिल मालिकों को भी 
लगभग इसका दोगुना धन' देना पडता है। 

कर्मचारी राज्य बोमा योजना के अन्तर्गत मिलने वालो सुविधायें 

इस योजना के अन्तग्त कई प्रकार की सुविधाए' प्रदान की जाती हैं--- 

(१) डाबटरी सुविधा--जो कर्मचारी इस योजना के आघीत अपना बीमा 
कराए हुए होते हैं उन्हे बीमारी के दिनों में 'मुफ्त इसाज को सुविधाएं प्रदान की 
जाती हैं। सरकारी अस्पतालों मे उनके लिए शथक स्थान रहता हैं ओर निगम स्वय 
अपने दवालाने खोलता है तथा डाक्टरों की नियुक्ति करता है । इन दवाखानो से 
मामूली बीमारी की दवा मुपत मिलती हैं। 

(२) दोमारे में आयिक सह्यता--यदि बीमार व्यक्ति लगभग ६ महीने 
पूर्व से अपना बीमा कराए हुए है और बीमे की साप्ताहिक किद्ते बराबर देवा आा 
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रहा है तो वीमारी के दिनो में उ॑|्त नकद झ्ाथिक सहायता भी दी जाती है । यह 
सहायता उसकी औसत मजदूरी के ट्सिव से दी जाती है र 

(३) मादुत्व लाभ सुविधा (र्8दतए 800) -यह सुविधा केवल 
स्त्री कर्मचारियों को उस काल में दी जाती है जब उनके बच्चा पैदा होने वाला 
होता है । बच्चे के जन्म से ६ ससाह पूर्व गौर ६ सप्ताह वरद तक यह सुविधा मिल 
सकती है। इससे उन्हे प्रतिदिन १२ आने के हिसाव से नकद सहायता मिलती है । इस 
सुविधा के साथ कुछ शर्तें भी रहती है जैंढी कि अन्य सुविधारों के लिए हैं। 

(४) अप हिजो की सुविधा--जों कंचारी काम करते समय चोट फ़ेंट के 
कारण प्रपाहिज हो जाते हैं और काम करने के योग्य नही रहते उन्हें नकद आधिक 
सहायता देने की व्यवध्या है ॥ यदि चोट अस्याई है तो ठीक होने तक झौसत बेतन 
का ह भाग सहायता के छूप मे मिलता है। इसके विपरीत यदि अपाहिजपन स्थाई है 
तो जन्म भर की पैन्शन दी जाती है । 

(५) परिवार वालों को सुविधा-- जिन कर्मचारियों का वीमा है और जो 
काम करते समय हादसे के झारण मर जाते हैं उनके परिवार दालो को (पत्नी तथा 
बच्ची) ग्र।थिक सहायता दी जाती है। पत्नी को उस समय तक सहायता दी जाती 
है जब तक वह दुबारण् शादी न करले । इसी प्रकार लडको को १५ साल की आयु तक 
और ध्रविवाहित लडकियों को १३ साल की आयु तक सहायता मिलती है । 

फर्मचारी राज्य बोमा पोजना को प्रति 

यह योजना सर्व प्रथम ६६५३ मे कानपुर तथा दिल्‍ली राज्य में लागू की 
गई थी । इसके वाद पजाव के कुछ क्षेत्रो मे भी जिनमे अमृतसर, अम्बाला, जलधर, 
लुधियाना तथा जग्राघरी आदि शामिल हैं लागु की गई । इसके बाद १६४४ में 
नागपुर तथा वम्बई नगर मे इसे जाभू किया गया। १६५५ में कोयम द्वर, इन्दौर, 
श्वालियर, उज्जैत तथा रतलाम मे लागू की गई। इस समय देझा के लगभग ५३ 
लाख कर्मचारी रसमे लाभ उठा रहे हैं। इसे २२ अन्य औद्योगिक केन्द्रो मे लागू करने 
को ग्ोजना है जिससे ८४ हजार कर्मचारियों को और लाभ होगा । 

सश्माजिक सुरक्षए के शग्य उप 

हम कर्मचारी राज्य दौमा योजना का उल्लेख ऊपर कर चुके हैं । इस योजना 
के लागू होते से पूरे भरी भारत में कई अन्य काबूव पास किये जा डुके हैं जिनका 
उद्देश्य मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा अदान करता ही समझता चाहिये। इनमे 
निम्नलिखित महत्वपूर्ण है। 

(१) कर्मेंचारी सुप्रावजा कानून (१६२३)--इस कानून का उद्देश्य यह है 
कि काम करते समय जिन कमंचारियों को चोट ग्रा जाती है अथवा जो अपाहिज 
हो जाते हैं उन्हें मि्च मालित्रो से भुजअवजा दिलवाना है । इस कानून मे कुछ ऐसे 
दोष हैं कि जितके कारणए मिल मालिक बहुधा मुग्रावजा देने से बच जाते है शोर 
भजदूर को कोई यहायता नही मिल पाती । भ्रव जिन स्थानों पर कर्मचारों राज्य 
बीमा योजना लागू हो गई है वहा इस कावुन का स्थाव बीमा योजना से ले लिया है 
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और उसी योजना के आयीन सब प्रकार को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिनका 
उल्लेख ह॒ ऊपर कर चुके हैं « ग्रा्षा दो जाती है कि समस्त देश में राज्य बीमा 
योजना लागू हो जावेगी तब इस कानून वी कोई आवश्यकता नहीं! रहेगी। 

(२) कोयला खत प्ाविडेस्ट फड फानून (१६४८)--इस कानून के द्वारा 
भारत सरकार को यह अधिवार मिल गया है कि बह कोयले को खानो में काम करने 
चाले मजदूरों को ध्राविडेन्ट फड तथा बोनस के वितरण की योजना बनाकर लागू 
कर सके । इस कानून से कोयले की खात में काम करने वाले प्रत्येक मजदूर को 
बोनस तथा प्रा्डेम्ट फड का लाभ ग्रनिवायं रूप से प्राप्त होता है । 

7 (३) प्राविडेंट फड कानून (१६५२)--५० या इससे प्रधिक व्यवित जिस 
ग्रौद्योगिक संस्था में कार्य करते हैं प्रोर जो तोन साल से अधिक से कार्य कर रहा 
है उसमे कार्य करते वाले प्रत्येक कर्मचारी को ध्राविडेंट फड़ की सुविधाएं प्रटान कर 
दी गई हैं। मजदूर अपने वेतन मे स १ आना रुपया के हिसाब से कटौती कराते हैं 
और इसी दर से मिल मालिकों को भी उसम घन जमा करना पडता है। इस समय 

देश के ३२ उद्योगों मे काम करने वाले २८ लाख मजदूर इससे लाभ उठा रहे हैं । 
प्राश्डिंट फड मं लगभग १०० करोड रुपया जमा हो गया है। 

उपरोदत विवेचन से यह स्पष्ट है कि भारत में सामाजिक सुरक्षा की दिशा 
में कुछ प्रारम्भिव काय किये गये हैं किन्तु इनकी अब तक प्रगति को देखकर यह 
कहा जा सकता है कि भारत इस क्षेत्र मे काफी आगे बढ़ चुका है। धामाणिक सुरक्षा 
की सफनता में अनेक बाधाएं हैं। भारत जैसे देश मे समाज सुरक्षा की योजनाओं 
को पूरी तरह लागू करने के लिये बहुत पभ्रधिक वित्तीय साधनों की आवश्यकता है । 
यह भार सरकार पूरी तरह ग्रहण नही कर सकती। मिल मालिक इस वियय में 
सरकार के साथ पूरी दरह सहयोग ररवे को तेयार नहीं हैं। उनका कहना है कि 
उद्योग पर एक ता कर का भार बहुत अ्रधिक है दूसरे श्रम की कार्यक्षमता बहुत कम 
है। इसलिए जब तक उद्योग की उत्पादन क्षमता न बढ़े उद्योग इन नई योजनाग्रो 
के भार को सहन नही कर सकता। रवार भी इस विषय में शोप्रता नहीं करना 
चाहती । यही कारण है कि सामरिक सुरक्षा की योजना का विस्तार घोरे घीरे 
किया जा रहा है! 

प्रदत्त ७५-- भारत में श्रोद्योगिक धरम को मकानों को समस्या क्‍या है ? 
प्रित्र मालिकों श्रथवा सरकार द्व रा इसके समाधान के लिए क्या प्रयत्न किये गये हैं? 
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६० इॉप्र० १९ १ (खसत्रब्घघ०ए७ 47) 
उत्तर--पौद्योगिक मरातों को समस्या--भारत मे झ्ौद्योगिक श्रमिक मकान 


की समस्या से सबसे अधिक पीडित है । कलकत्ता, बस्बरई, कानपुर तथा अन्य बडे 
» औद्योगिक नगरो में मजदूरो के रहने के लिये जिस प्रकार के मकान उपलब्ध हैं उन्हे 


शेध्ड | भारतोय भप्रथेद्वास्त्र सरल गव्ययन 


मकान कहना मकान दाब्द का अपमान करना है । गन्दी बस्तियों में क्रमिको को इस 
प्रकार की छोटी तथा अन्धेरी कोठरियो में रहना पडता है जो किसी भी प्रकार 
भनुष्यों के रहने योग्य नहीं हैं। इनम साफ हवा धूप त्था रोशनी का कोई प्रबन्ध 
नहीं होता । यह जाडो मे सर्द गर्ियों मे गम और बरसात में सील से भरी रहती हैं। 
इतना ही नहीं एक २ कोठरी मे & अथवा ७ आदपी रहते हैं। उन्हें दही खाना 
पकाना, वही सोना तथा अपना सामान रखना पडता है) ऐसी दक्षा मे श्रमिक का 
स्वास्थ्य खराब होजाना श्रथवा उसको कार्य कुशलता का घट जाना कोई झाश्वयं की 
बात नही है। इसलिए इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई कि इन ग्रन्दी बस्ति> 
यो को समाप्त करके नई मजदूर बस्तियो का निर्माण किया जाय ध्रौर इस कार्य 
को पनन्‍्य श्रम हतकारी कार्यो के साथ प्रायमिकता दी जाए। 
समलसतरा का समाधान और उसकी प्रगति--ओद्योगिक मकानों की समस्या 
कोई नई समस्या नहीं है। लगभग सभी झ्रौद्योगिक देशो में यह समह्या औद्योगिक 
विकास के साथ २ उत्पन्न होती है और इसके समाघान के लिए प्रयत्न करने पटते 
हैं। सर्वे प्रथण तो मिल मालिकों का यह कर्त्तत्य है फि वे पने कार्यों मे कार्य करने 
वाले श्रमिको के लिए ग्रार/मदायक मकानों का निर्माण करावें | यदि वे किसी कारण 
इस कार्य को करने मे ऋछफल रहे तो सरकार को इनमे योग देना चाहिये। इसके 
लिए सरकार के पास एक स्पप्ट नीति तथा योजना होनी जरूरी है। भारत के कुछ 
प्रमुख मिलमालिको ने अपने भजदूरों के वास्ते सुन्दर श्रम वस्तियो का निर्माण कराया 
है जिनमें बिजली, पानी तथा सभी प्रकार की अग्वश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं । टाटा- 
नगर, जमशेदपुर मोदीनगर मेरठ डालमिया नयर तथा इस प्रकार के अनेक उदा- 
हरण हमारे सामने हैं। इतना होते हुए भी समस्या झभी भी उतनी ही जटिल है 
जितनी पहले थी । इसका एक कारण तो यह है कि देश का औद्योगिक विकास हो 
रहा है और उसी के साथ २ झद्योगिक मकानो की ग्रावद्यकता भी बढती जा 
रही है। 
सरकार की नीति-- भारत सरकार ने ओद्योगिक मकानों के सम्बन्ध में 
१६ (० के बाद से विशेष रूचि लेना प्रथम प्रारम्भ किया । परचवर्षीय योजना मे इस 
कार्य के लिए महृत्दपूर्स स्थान दिया गया। योजना आयोग (])]काएंपड ९!०77- 
गरां$शंणा) के सुकाव प६ १६५२ मे सहायता प्राप्त औद्योगिक झ्रवास (5009 
0820 ॥00५/78| पस्0एशएट्ट 500श॥6) योजना पर कार्य झुछू किया गया 
और प्रथम योजना के कार्य काल मे इस योजना की काफी प्रगति भी हुई । 
पु सहायता प्राप्त भ्रौद्योगिक श्रावास योजना (5प08९0 [ग्रतान्ञा रो 
"-पि0चशा।ह 5िलाशा८) इस योजना के द्वारा राज्य सरकारी, आवास बो्डो 
+ (स्ठ0एशाह 804709), मिल मालिकों तथा सहकारी मकान निर्माण समितियों 
6 (एक्णृचारडट सणा$०-ऐपांवेंगगट्ट 802थ८5) के माध्यम से औद्योमिक 
मकान निर्माण कार्य को प्रोत्साहद देता है ५ यह योजना सर्वे प्रथर जन औद्योगिक 
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मजदूरों के हेतु लागू की यई जो १६४८ के फंक्ट्री कानुत के आधीन झाते थे ! प्व 
यह फोयल्ञा तथा झबरक ((:0४ & ३०७) की खानो मे काम करने वाले मज- 
दुरो को छोडकर शेप उस मजदूरों के लिए लागू कर दी गई है जो १६५२ के भारतीय 
खान कानुत (४॥९५ 40 ० 952) के आधीन गाते हैं। 

इस योजना के अन्तगंत भारत सरकार झौद्योगिक भकानो के निर्माण के लिए 
अनुदान तथा कर्ज के रूप मे आधिक सहायता प्रदाव करती हैं, राज्य सरकारो को 
एक कमरे वाले मकानों के निर्माण की ५० प्रतिशत लायत अनुदान के रूप में और 
४७ प्रतिशव कर्जेके रूप में दी जाती है। कलकत्ता तथा बम्वई म इस प्रकार के 
मकान की औवत लागत डे ०० रुपये तया प्रन्‍्य स्थानों पर २७०० रुपये निर्धारित 
की गई है ! इसी प्रकार सहकारी मकान निर्माण समिलियों तथा मिल मालिको को 
भी अवदग अलग अनुपात में श्राथिक सहायता प्रदान वी जाती है । 

सहायता प्राप्त प्रौद्योगिक झावास योजनाओं को प्रगति-- प्रथम पंचवर्षीय 
आयोजन मे इस कार्य के लिए ३८ ५ करोड रुपये की व्यवस्था की गई थी । १६५७ 
तक २५ ५६ करोड रुपये की कुल स्वीकृति इस योजना के प्रस्तमत दी गई । अथस 
योजना के ग्रमुसार कुल ७६६७६ मकान बनाने का अनुमान था । निम्न लिखित तालिका 
विभित राज्यों मे बनने वाले मकानों को सरूया को स्प८्ट ऋरतो है -- 


बम्बई १६१६५ मकान 
उत्तर प्रदेश २१७०६ 
हैदराबाद भहरर६ह 7 
मध्य प्रदेश श्श्वश 
मध्य भारत शेडडंड 


नवीनतम आकडो के अनुसार १६५७ तक लगभग ६६७०० मकान घन कर 
तैयार हो चुके हैं! शेप बन रहे थे और इस वर्ष तक बन कर पूरे हो जाने को ग्राशा 
है। प्रथम योजता मे जितने मकानों के बनने की स्वीकृति दो गई थी उनमे से लग- 
भग ८८ प्रतिशत राज्य सरकारो द्वारा बनाये ग्रये हैं ! 

निम्नलिखित तालिका आधिक सहायता की माता तथा बनने वाले मकानों 
की स्तोकृत सल्या की ओर सकेत करती है । 





नि आद्थिक सहायता स्वीकृत 

(करोड रपयो मे) | मकानों 

के की 

क्‌्जं | अनुदान | योग सह्या 

१-राज्य सरकारो को | (२०5| ११३७ | «३४५ | ७५३८५ 
र-मिछ मालिकों को | ०घोह ०६३ १७६ १११७१ 
३-संहकारी समितिया को 23:22: 22 233 0 अ#क7:0% 4 है 6 20 6 220: 0 १७४७ 
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हाल ही मे ३६८ करोड रुपए की लागत से १३४७६ और मकान बनाने 
की योजना पर विचार क्या जा रहा था और यह आशा है कि उतर पर कार्य शुरू 
हो गया होगा । 
दूसरी पंचवर्षीय योजना मे इस कार्य के लिये ४४ करोड रुपये की व्यवस्था 
की गई है और सहायता प्राप्त श्रौद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत १२८००० 
भकानों का निर्माण दूसरी योजना के काल में होने की आशा है। 
ग्र्दों ब-तयों को सफाई- बडे २ श्रौद्योगिक नगरो में गन्दी बघ्तिया स्थापित 
हो गई हैं जिन्हें हाते, चाल, दस्ती तथा अन्य कई नामो से पुकारा जाता है। राज्य 
सरकारों को झसदेश दिया है कि वे इन वस्तियो की जाच पटताल करें और धीरे २ 
पूर्व निश्चित योजना के अनुसार इन्हे समाप्त करके इनके स्थान पर नये मकानों का 
निर्माण करें । इस कार्य पर जो व्यय होगा उसका २५% अनुदान के रूप में तथ' 
५०%, तीस साल के कर्ज के रूप में भारत सरकार देगी | शेप २४ प्रछ्चित का 
प्रवन्ध राज्य सरकार को अपने पाप्त से करना होगा । कानपुर, दिल्‍ली, कलकत्ता तथा 
ग्रन्य बडे नगरों के लिए गन्दी वस्ती सफाई योजनाएँ दनाली गई हैं । 
दूसरी पच्रवर्षीय योजना में इस कार्य के लिए २० करोड़ रुपया व्यय करने 
की व्यवस्था की गई है ॥ इन बस्तियो के स्थान पर ११०००० नये मकानों का निर्माण 
किये जाने की आश्या है । 
औद्योगिक श्रमिको के अ्रतिरिक्त बागान (?]39860॥5 में कार्य करने 
वाले मजदूरों के ७ ए भी मालिको द्वारा मकाव की ब्यवत्यां करना प्रतिवार्य कर 
दिया गया है जो छोटे बागान के स्वामी हैं और स्वय मकान बनाने का कार्य नहीं कर 
सकते वहा राज्य सरकारें इस कार्य को करेंगी ओर भारत सरकार से उन्हे ब्राथिक 
सहायता प्राप्त होगी । इस वरिपय म १८५६ मे एक योजना तैयार करली गई है और 
राज्य सरकारो के पास विचार के लिये मेज दी गई है । 
प्रश्न ७६--भारत मे श्रौद्योगिक श्रम के लिये न्यूनतम सजदूरो निर्धारित करने 
को प्रावइयकता पर प्रकाश डालिये। इसको सफलता को क्या सम्भावना है ? 
(पटना ५२) 
एतजंए! ०एज॑ फेर प९८९३थ्ॉए . ई प्िद्रेंकडट. फरांफंफ्रपफ्त तऋच्चए०४ 67 [पर ए३- 
परशाश तर ०ण ई० 9053... [मठां८१६९ फैल छर०59९९४४ ० फल इ००९९४5 
(8 2) 
न्यूनतम मजदूरी का भ्रथे--न्यूनतम मजदूरी का अर्थ कानून द्वारा निर्धारित 
मजदूदी की उस दर से है जिससे कम मजदूरी किसी भी व्यवित् को न दी जाये । दुसरे 
शब्दों में, कानुत मिल मालिको को कम से कम न्यूबतम मजदूरी देने को बाध्य करे 
ताकि मजदूर कमर से कम एक न्यूनतम स्तर का जीवन व्यतीत कर सके + १६२६ मे 
सर्वप्रथम गन्तर्राष्ट्रीय श्रम सघ + फाटायाक्वा'079] 0007 0छाइक्लांंसक्षांणा) 
ने अपने सम्मेलन में सदस्य देशों द्वारा न्यूततम मजदूरी की दर निर्धारित करने का 
अस्ताव पास छिया था $ १६३६ में शाही श्रम उद्योग (रि०ए४] (0गागाइज्नणा 
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0 [8000] ने भी भारत मे न्यूनतम मजदूरी की दर लागू करने की आवश्यकता 
पर विशेष जोर दिया था । है 
भारत से न्यूनतम मजदूरी की भ्रवश्यक्ता-- भारत भी उन देशों मे से एक 
है जहा प्रचलित मजदूरी की दर बहुत कम है और श्रमिक्रो का रहन-घहन का स्वर 
बहुत नीचा है । इसका उनकी कार्ये कुझलता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है) मजदूरों 
को यदि जीवन निवाह योग्य मजदूरी ([श॥8 शे४2०) न मिले तो कम से कम 
इतनो मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए जिसमे वे प्रपता और अपने परिगर का पेट भर 
सकें, एक न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने वाले मकान_में रह सके और सर्दी गर्मी से 
बचने योग्य कपड़े पढिन सके ) इससे कमर मजदूरों करता उनके साथ सामाजिक तथा 
नैतिक प्रन्याय है । मारत मे मजदूर वर्ग का शोपण बहुत पहिले से होता भा रहा है 
किन्तु इस और कभी सरकार का ध्यान नहीं गया । स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद देश 
की राष्ट्रीय सरकार ने इस विपय में कुछ आ्रावश्यक कदम उठाये हैं। 
देश मे कुछ उद्योग ऐसे भी हैं जिनमें कार्य करने वाले मजदूरों को बहुत 
अधिक परिश्रम करना पड़ता है। उनका स्वास्थ्य बिगड जाता है और उन्हे साना 
अकार के रोग लग जाते हैं। ऐसे उद्योगों को परिश्रमशील उद्योग (5छ८860 
400$07765) कहते हैं । इनमे कार्य करने वाले म दूरो की स्थिति बहुत ही दयनीय 
है। उनमे आपसी संगठन बहुत कम है ! उनकी मजदूरों की दर भी बहुत नोची है । 
इसलिए मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर निर्धारित करना परम प्रावश्यक है। 
न्यूनतम मजदूरी कानूत १६४८ (]शीग07007 ४४७8९५ ७०६ 948)- 
भारतीय ससद ने १६४८ में न्यूनतम मजदूरों कानुव पास किया जिसके ग्रनुसार कुछ 
चुने हुए उद्योगो और व्यवसायों मे काम करने पाले मजदूर के लिये न्यूनतम मजदूरी 
निर्धारित कर दी गई। यह वे उद्योग हैं जिनमे वहुत श्रधिक परिश्रम की प्रावश्यक्ता 
पड़ती है और काम को देखते हुये जिनमे मजदूरी की दर बहुत कम है ' इनमे चावल 
और प्राटे की मिलें, तेल मिलें चमडे के कारखाने, मोटर यातायात तथा सडइकें बनाने 
झ्रादि के कार्य शामिल हैं । 
इस कानून का उद्दश्य विद्येय रूप से उस श्रमिकों के लिये जीवन निर्वाह 
योग्य एक न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था करना है जो पूरी तरह सगठित नही हैं । यह 
कानून वैसे तो एक उच्च आदझे को लेकर बनाया ग्रया है किन्तु इस समय इसका 
क्षेत्र बहुत सीमित रखा गया है ) देश में ऐसे कितने ही व्यवस'य है जिनमे कार्ये करने 
बाले मजदूर शोषण का शिकार हैं किन्तु उनकी सहायता की कोई व्यवस्था इस 
कानूद में नहीं है। राज्य सरकारों को यह अधिकार झवच्य दे दिया गया है कि वे जिस 
उद्योग पर उचित समझें तीन महीने का नांटिस देकर यह कानुन लागू कर सकतो हैं । 
इस कानून से यह व्यवस्था है कि राज्य सरकारें किसी भी उद्योग पर इसे 
तभी लागू कर सकती हैं जब उसमे कम से कम १००० व्यक्त काम करते हैं। 
इसका प्रभाव यह है कि १००० से कम व्यक्तियों वाले उद्योगों मे काम करने वाले 
भेजदूर इसका कोई लाभ नहीं उठा सकते ! 
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स्यूनतम मजदूरी की दर किस प्रकार निर्धारित को जाए यह एक जटिल प्रश्न 
है। इस विषय पर कानून में कोई विशेष व्यवस्था नहीं को गई है। न्यूनतम मजदूरी 
की दर निर्धारित करते का कार्य जिन समितियों द्वारा किया जाता है उनमे मालिकों 
तथा कर्मचारियों के समान संख्या मे प्रतिनिधि होते हैं किन्तु उनके छुनाव तथा 
नियुक्ति की व्यवस्था दोपपूर्ण है। 
न्यूनतम मजदूरी कानून मे १६४४ में कुछ सशोषन (/760076॥5) 
किये गये है। कामून में एक सूची है जिसमे उन उद्योगों का उल्लेख किया गया है 
जिन पर यह कानून लागू किया जा सकता है । इस सूची के दा खड हैं। प्रथम खड 
मे जिन उद्योगो का उल्लेख है उन पर यह कानून लगभग सभी राज्यो मै लागू हो छुका 
है । सूची का दूत्तरा खण्ड कृषि मजदूरों से सम्बन्ध रा है। कृषि मजदूरों के लिए 
स्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना और भी जटिल काय॑ है। क्योकि देहातो मे मजदूरी 
के भुगतान का कोई निश्चित तरीका तेंठी है । इस क्षेत्र में कानुन को लांगू करने 
के लिये समस्या को पूरी तरह जाच पड़ताल करने की पावश्मकता ग्रमभव को गई 
है। कुछ राज्यों मे स्थानीय रूप से कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित 
करदी गई है। 
न्यूनतम मजदूरी कानून को सफलता की सम्मावना - जैसा कि हम ऊपर कह 
घुक़े हैं न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण एक उच्च आदरश्च॑ की प्राप्ति के लिये किया 
जाता है। वह आदश यह है कि कुछ समय के पश्चात देश के प्रत्येक मणदूर को 
चाहे वह किसी भी प्रकार के व्यवस्राय मे कायें करता है एक जीविका योग्य 
(शाह ५४३४९) निर्धारित करना है. जीविका योग्य मजदूरी उपे कहते हैं 
जिससे मजदूर एक भ्रच्छा रहन सहन का स्तर बनाये रख सके कशलता पूर्वक कार्य 
करे और उसका जीवन सामान्य रूप से सुखखय हो। जोधिका योग्य मजदूरी सबसे 
बाद फी सीढ़ी है। इसे पूर्व न्‍्यायपूर्णा मजदूरी (शा ४४४26) का प्रश्त आता 
है । न्यायपूर्णा मजदूरी का अर्थ यह है कि श्रमिक अपनी कार्य कुशलता को बनाये 
रख सके ग्रौर साम/न्य खर्चों के बाद कुछ वचत भी करता रहे । यह हमारे आदर्श 
के बीच की सीढी है। भारत मे न्यायपुर्णा मजदूरी की दर निर्धारित करने से 
सम्बन्धित कान्ूव ससद के सामने पेश हो चुका है किन्तु ग्रमी तक पास नहीं हुआ । 
यायपूरण ममहूरी के विषय में यह कहा गया है कि यह न्यूनतम मजदूरी से श्रधिक 
और जीविका मजदूरी से कुछ कम होनी चाहिये | इस प्रकार हम॒ देखते हैं कि भारत 
में जीविका योग्य मजदूरी अथवा न्यायपूर्णा मजदूरी भी सारे देश के मज दूरो पर लागू 
नहीं हुई है। 
न्यूनतम मजदूरी कानून में कुछ दोष हैं जिनके कारण इसकी प्रगति बहुत 
आऔीणी रही; है. ९ रत ऋ्रएण तो; यह आमजन अहुद सोफिित फलेत्र ने कुछ थोड़े से उद्योगों 
तथा व्यवसामो में लागू किया गया है। दूसरे स्यूनवम मजदूरी निर्धारित करते समय 
कौतसी विधि अपनाई जावे इस विषय मे कानून सें कोई विशेष उल्लेख नही है । 
पीसरी ब त यह है # मिल मालिक इसके ग्रधिक पक्ष में नही हैं क्योंझि उनका मत 


+ 
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यह है कि स्यूनतम मजदूरी उसी समय लागू को जानो चाहिये जब उद्योग उतका भार 
सहन करने को क्षमता रखता हो ! वर्तमान समय में उनके अनुसार भारतोग उद्योग 
इस स्थिति मे नहों है कि न्यूनतम मजदूरी अथवा न्यायपूर्ण मजदूरी का भार 
सहन कर सके । है 

हमर यह कह सकते हैं कि इस प्रकार की कोई भी योजना उत्ती समय सफल 
हो सकती है जब देश की राष्ट्रीय श्राय मे सपुचित वृद्धि हो। इसके लिए उद्योगों की 
उत्पादन क्षमता बढनी चाहिए । यह तमी हो सकता है जब उनमे कार्य करने वाले 
कार्य कुशल हो । भारत मे राष्ट्रीय आय में अ्रसी तक इस मात्रा में वृद्धि नही हो रही है 
कि इस प्रकार की योजनाए सारे देश पर ज्ञागू की जा सकें । यह वात स्पष्ट है कि 
मजदूरी झादि का वितरण राष्टीय आय में से ही टोता हैं। यदि मजदूरों को उनकी 
सेवाग्रो के श्रनुसार उचित मजदूरों मिल रही हो तो मजदूरी को दर में वृद्धि की जा 
सकती है किन्तु स्थाई रूप से सुधार की योजना तभी लागू हो सकती है जब राष्ट्रीय 
आय मे भी उसी प्रनुषात में वृद्धि हो ताकि उद्योग उसके भार को सहन कर सके ॥ 

उपरोक्त विवेचन से हम यह परिणाम निकाल सकते हैं कि निकट भविष्य के 
भारत में सामान्य रूप से स्थूवतम मजदूरी के निर्धारण की कोई सम्मावना नहीं ) 
इसके लिये भ्रमी काफी समय चाहिए । 

प्रभन ७७--भारत मे श्रम सध पश्रान्दोलन के विकास पर प्रकाश डालिए ॥ 
इसकी मन्द यत्ति के क्या कारण रहे हैं ? इसे मजबूत बनातें के लिए भ्पने 
सुभाव दीजिए । 

(प्रायरा ५६; पढ़ना ५५; इलाहाबाद ५०; ४८ राजपुताना ५३; ५५ 
पञ्ञाव ५६; ४५८) 


पृचष्च९ए९ (छढ ए/0चन् तई॑ पर्0० एीएांएण. शैंएएल्प्का 4५ ता. 
0९९००७ा६ 0४१5 ०७४ ए्ाण्ड्7९३४ छफ्ते तर 5च2४९४४०७५१० सा 6व): 


डॉए0णए४ 
(4976 ६6, ( द्कद 63, 465#६06५४ 50, 48, 779396(क्राप्ठ 63, 66, 2४४०6 
56, ४8) 


भारत से श्रम ऑॉदोलन का विकास 

भारत में २० वी शताब्दी के आरस्म में कुछ श्रम सघ ([7566 एजा00$8) 
थे जिनका दायें क्षेत्र वट॒त सीमित था। इन श्रम सघो का मुख्य कार्य हब्तालो 
का ग्रायोजन करता था क्योकि इसके अतिरिकत इनके पास प्रम्य और कोई प्रोग्राम 
नहीं था। भारत मे प्रारम्भिक काल में श्रम आन्दोलन वी सन्‍्तोष जनक अगति 
नही हुई जिसके भनेक कारण ये ) भारत मे न दो उस ठीद्र गति से औद्योगिक 
विकास हुआ जैसा कि अन्य देशो में हुआ था और न देश्व में वह बादावसण उत्पत 
हो सका जो एक संगठित तथा मजबूत श्रम आन्दोलन के लिये आवश्यक है | 

श्रम आन्दोलन के सगठन का वास्तविक प्रयत्व १६१८ मे तथा उसके बाद 
के वर्षों मे किया गया। यह कहना गलत न होगा कि स्वतन्त्रता आंदोलन के साथ 
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साथ भारतीय शम आदोलन में भी जोर पकडा और मजदूर वर्ग में एक नई प्रकार 
की चेतना जागृत हुईै। १६२० में महात्मा ग्राधी ने अहेमदाबाद सूती मिल मजदूर 
संघ स्थापित क्रिया जिससे सारे देश के मजदूरों को संगठित होने और अपनी झ्रावाज 
बुलन्द करने की प्रेरणा मिली ! इससे पूर्व १६१६ मे जिनेवा मे अल्तर्राष्ट्रीय क्षम सघ 
(ए एा्धा0॥9) 80070 078क520॥) की स्थापना हो चुकी थी 
जिसमें भाग लेने के लिये भारत से मजदूर प्रतिनिधि भी गए थे | इससे भारतीय श्रम 
आदोशन को वडा प्रोत्साहन मिला झौर राष्ट्रीय आचार पर श्रम आदोलन को सगकद्ित 
करने के लिये १६ ० म श्रखिल भारतीय श्रम सघ काग्रेस (#&7] [708 [4१06 
पएचाणा (१0087255) की स्थापना हुई । 
श्रम सघ कानून १६२६ (7308 एंग़ाणा ४० 3926)--.प्रसिद्ध मजदूर 
नेता एन० एम० जोशी (ए शि 709ववं) मे स्व प्रथम १६२ मे श्रम सघो के 
ससक्षण के लिये एक उचित कॉनून पास करने का प्रस्ताव पेश किया | ६६२६ में 
श्रम सघ कानून पास किया गया सके अनुसार श्रम सधो के रजिस्ट्रेशन की ध्य- 
वस्था की गईं। रजिस्टर्ड ट्रेंड यूनियन को भ्रपने उद्देश्य को धोषणा करनी पडती 
थी । अपने सदस्यों की सूची तैयार करनी पड़ती थी । संघ के हिसाब किताब की 
सालाना जाच अनिवार्य थी | सघ के कम से कम ५ प्रतिशत पदाधिकारी उच्ी उद्योग 
के कम चारी होने चाहिए जिनके विरुद्ध हडताल या प्रौद्योगिक भगडों के सम्बन्ध में 
कोई मुकदमा नद्दी चलाया जा सकता। सध का पेसा मजदूरों के हित के कार्यों पर 
व्यय किया जा सकेता थ्रा यद्यपि राजनैतिक प्रचार के लिये उन्हे एक प्लग कोष 
स्थापित करने का अधिकार था । 
१६२७ के बाद कम्युनिह्ट नेताग्रो का प्रभाव श्रम झान्दोलनों भे बढने लगा 
जिसके कारण श्रम नेताझ्रों के विचार मे मतभद हो गया ॥ इसके फलस्वरूप १६२८६ 
में नेशनल दूड यूनियन फैडरेशन (शिश्वाणारों ए7806 ॥ग्रा0ण लिए०6४- 
(0) श्री एन० एम० जोशी को अध्यक्षता में स्थापित हुई क्योंकि अखिल भारतीय 
ट्रेंड धूनियन काँग्रेस के लेता श्री रानाडे और श्री देशप/्डे थे ॥ १६३७ में श्री गिरि 
(५ ५ 097) के श्रयत्नो से इन दोनो सस्थाओ्रों का एकीकरण हो गया । 
दूसरे महायुद्ध के आरम्भ होते ही श्रम सघ मे फिर फूट प्रड गई और १६४० 
मे श्री एम० एन० राय ने इण्डियद फंज्रेशन पॉफ लेबर (ह7ताज्या। #९0टाा07 
0 7.8700फ) की स्थापना की । १६४७ के बाद सरदार पटेल तथा अन्य कांग्रेसी 
देलाओं के प्रयत्न से भारतीय राष्ट्रीय ट्रंड यूनियन काग्रेस (शा दाता 
प्रष॥06 (राणा (णाष्टा८55) की स्थापना की । १६४६ में समाजवादियों ने 


हिन्द सजदूर सभा की स्थापना की । इस प्रकार इस समय भारत में अखिल भारतीय 
स्तर के ४ सघ हैं | 

(१) भारतीय राष्ट्रीय ट्रेंड यूनियन काँग्रेस ( ये ए,0) 

(२) हिन्द मजदूर सभा 

(३) यूनाइटेड ट्रेड यूनियन काग्रे स (एव एए.) 
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(४) घखिल भारतीय ट्रेंड यूनियन (5.7. प. ए (८) 


श्रम संघ संशोधन कानून १६४७ (306 पिएंणा &आलापाधा: 
2०)... ६४७ मे १६२६ के श्रम संघ कानून में कुछ प्रावश्वक संशोधन कर दिये 
यये  झ्रब प्रतिनिधि श्रम संघो को सान्यता देवा उद्योगपतियों के लिये घ्निवाय हो 
गया है ॥ मजदूरी तथा अन्य ऋषडो में उन्हे श्रम संघ में फंपला करना पड़ता है और 
यदि कोई ब!घा हो तो फैसला करने के लिये श्रम न्यायालय की व्यवस्था कर दी गई 
है। जो श्रम सघ कानून के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त करते हैं उनका रजिस्टडड होना 
भ्निवाय है तथा हडताल आदि करने से पूर्व उन्हे उच्चित नोटिस देना पडता है । 


श्रम संघ कानून १६५१--इन कानूनों के अनुसार श्रम सघ के कार्य में उद्योग- 
पतियों को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। मज्दूरों को कोई भी मामला हो 
उसे निपटाने का अधिकार केवल श्रम सघ को ही है। इस कानून के पास होने से 
श्रम सघो का महत्व बहुत बढ गया है झौर श्रम आन्दोलन में एक प्रकार की हृढता 
ग्रा गई है। निम्नलिखित तालिका मे १६५२-१४ के काल मे भारत में कुल रजिस्टर्ड 
श्रम सघो की सख्या दिखाई गई है और चारो ग्रखिल भारतीय श्रम सघो से सम्बन्धित 
श्रम सर्घो की सख्या त्तया उसके सदस्यों की सख्या भी दिखाई गई है। 


दालिका (१) 


रजिस्टर्ड श्रम संघ तथा उनके सदस्यों की संख्या 
है. 





नम 


केन्द्रीय सघो की सस्या राज्य सघो की संख्या 
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रजिस्टर मे अकित सघ हैंड ७ ६५०४ ७६७५ 





संघ जो ग्रपती कापिक रिपोर्ट) १००" 
मेजते है । 


१०५ इण्ण्८ ३८६०६ 


वापिक रिपोर्ट भेजने वाले 


१,७५,५०५ | २,१२ ५४८ (१६,६४,६४०| २०,१२,४६२ 
सघो की सदस्य सख्या । 
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तालिका (२) 


अखिल भारतीय ध्म्त संघों की सदस्य सख्या 
टिया मिल 23/20/4208 / 39:27: 32677: 33,242: 0277 53025 
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भारत के सभी राज्यों मे श्रम आन्दोलन की प्रमति एक साथ वहीं हुई है । 
बम्बई, मद्रास, विहार, उत्तर-अदेश, हैदराबाद, मध्य प्रदेश तथा केरल राज्य मे इनका 


विशेष रूप से विकास हुआ है । 


श्रम की मद गति के कारण 


भारत में श्रम सघ प्रान्दोलन की प्रगति कुछ घीमी रहो है और इस शांदोलन 
में कुछ कसजोरी भी पाई छाती है जिसके निम्मलिखित मुल्य कारण हैं -- 

(१) श्रम की निरक्षरता-मारत में श्रधिकतर मजदूर अनपढ़ हैं । वे श्र ने हित 
हथा अ्न्हित को भल्नी प्रकार सोच नहीं पाते ) दे श्रम सघ तथा उसके कार्यों में 
कोई रुचि नही रखते । न तो वे श्रम संघ के सदस्य बनते हैं और त उसके क्यों में - 


सहयोग देते हैं ॥ 


(२) परीबी-भारतीय मडदूरो को बहुत कम मजदूरी मिलती है जिसमे 
अपना और अपने परिवार वालो का पेड पालना हो कठिन हो जाता है। वे श्रम सघ 
का चन्द्ा तक नी दे पाते । इस कारण अ्रधिकदर श्रम सघो कौ आर्थिक दशा खराब 
रहती है और वे अपने कारये को ठीक प्रक/र नटी चला पाते ) 

(३) राजन तिक नताप्नो का श्रधिकार- भारत मे श्रम आान्दोलद का विकास 
राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ हुआ जिसमे देश की राजनंतिक सस्थाझों तथा उचके 
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नेबाओं का प्रमुख हाथ रहा है ! यह स्थिति आज भी बनी हुई है। यह राजनैतिक 
मेता श्रम सघो में घुसकर अपने राजनंतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये हडतालें आदि 
कराते हैं। होना चांहिए कि मजदूरों के नता स्वय मजदूरों मे से उत्पन्न हो जो राज- 
मैं तिक दलअन्दी से झ्लम रह कर मजदूरों के हित की बात सोच सकें । विभिन राजन 
नैतिक दलों के कारण मजदूर युरी तरह सभठित नही हो पाते ॥ उनमे झ्ापस में फूड 
रहती है जिसके कारर उनकी क्षक्ति क्षीणा हो जाती है । 

(४) मिल मालिकों को विरोधपुर्ण नीति--अ्धिकाश भारतीय मिल मालिक 
श्रम सघो तथा उनके नेताओ्ो को अपना शत्रू, समझते हैं भ्रौर हर प्रकार के उपायो 
हारा उनमें फूट डालने अथवा उन्हे असफल करने का प्रयत्न करते हैं। वे श्रम सधो 
में क्रियाशील भाग लेने वाले मजदूरा के साथ त्तरह तरह के बुरे वर्ताव करते है ।जसके 
भय से बहुत से मजदूर श्रम सघ क कार्यो म भाग लेने से डरते हैं । 

(१) जाति भेद--भारतीय श्रम झान्दोलन कौ कमजोरी का एक प्रमुख कारण 
यह भी है कि जाति भेद के तथा छूआछ्यात के कारण मजदूरों मे एकता त्तथा भाई« 
चारे का भावना उत्पन नहीं हो पाती ) वे एक साथ बंठकर तथा एक साथ मिलकर 
कार्य नहीं कर सकते । 

“४. (६ बोल चाल तथा रोतिनरिवाज़ की भिन्नता--जों मजदूर पलंग अलग 
फ्रान्तो से आते हैं उनको बोली, खान-पान तथा रीति-रिवाज एक दूसरे से भिन होते 
हैं । इस भिनता के कारण वे एक दूसरे से मिलने जुलन में सकोच करते हैं पर उन्हें 
झका की हृष्ठि से देखते हैं । 

उन्नति के सुझाव 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ ही मजदू से में भी एक प्रकार की नई जागृति उत्पन्न 
हो गई है। उनमे एकता को भावता का विकास हो रहा है । भारत सरकार मे जो 
श्रम सध कानून बनाये हैं उनमे श्रम आन्दोलन का भविष्य काफी उज्ज्वल हो यया 
है । फिर भी श्रम सघ आन्‍न्दोलत को मजबूत बनाने के लिये निम्नलिखित बातो पर 
विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये । 

(१) शिक्षा का प्रसार --यथा सम्भव मजदू रो करे शिक्षित बनाया जाय ताकि 
वे अ्रपने हिल तथा ग्रहित को भली प्रकार सोच सके श्रौर संग्रठित होकर अपने हितों 
की भली प्रकार रक्षा कर सकें । 

(२) श्रम सधो की ग्राथिक स्थिसि मे सुधार--भ्रम स्घों को अपनी सदस्य 
संख्या बढानी चाहिये और< अपने पास एक सुरक्षित कोष को व्यवस्था करनी चाहिये । 
जब तक इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी यह कोई रचना/मक कार्य नहों लर 
सकते । केवल हडताल करना ही श्रम सघ का उद्देश्य नहीं है । अपने सदस्यों के 
हिंत के लिये श्रम सघ झौर भी झनेक प्रकार के कार्य कर सकते हैं किन्तु इसके 


लिये उन्हे घन की आवश्यकता होगी ॥ इसलिये आथिक स्थिति में सुधार परम 
आ्रावश्यक है | 


इेण्ध ] भारतीय भ्र्थश्ञास््र सरल अध्ययन 


(३) मजूूर नेता--भ्रम सघो का सचाजन राजनैतिक कार्य कर्त्ताप्ों के हाथ 
मे न रह कर रवय मजदूरों के अपने नेताझरों के हाथ में होना चाहिये। उनकी 
क॒ठेन्य है. कि वे मिल मालिको से सहयोग ओर सदुभावना स्थापित करें और राज- 
नेतिक दलवन्दी से प्रलग रहे । 

इसके अतिरिक्त यदि मिल मालिक भो अम सघो के प्रति उदारता की भावना 
रखें और मअटटूरो मे आपसी ऊ च नीच का विचार समास हो जाये तो श्रम प्रानदोलन 
अधिक तीव्रता से उन्नति कर सकता है । 

प्रइन ७८-पफोवट्री काम न के इतिहास में पिछले ४० वर्षों मे भरत मे जो 
महान परिवतंन हुए हैं उतका वर न कीजिए । इनका श्रम की कार्य कुशलता पर क्या 
प्रभाव पडा है। (झागरा ५३) 
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उत्तर--भारत मे से प्रथम १८८१ में एक फैक्ट्री कानून पास विया गया। 
जिसके झ्नुसार ७ स/ल से कम श्रायु के बच्चो की भर्ती कम कर दी गई और ७ से १२ 
वर्ष तक के बच्चों के लिए ६ घम्टे प्रतिदिन काम की सीमा निर्धारित कर दी गई । 
यह कानून उन कारखानों पर लागू क्या गया जिनमे १० » से प्रधिक मजदूर काम 
करते थे । १८८१ के फैक्टी कानून की कमियो को दूर करने के लिए श्य€१ म एवं 
दूसरा कानुन पास किया गया जो उच यभी कारखानो पर लागू होता था जिनमें ५० 
या ५० से अधिक व्यक्ति दाम करते थे । इस कानूत में £ साल तक के बच्चो की 
भर्ती बन्द कर दी गई और १४ साल तक के दच्चों के लिए ७ घटे 9्रतिदिम का काम 
निश्चित किया गया । बच्चो और स्त्रियों के रात्रि म काम करने पर धावर्दी लगादी 
गई। ण्ह स्पष्ट है कि इस कानून में पहले से अधिक सुविघाए प्रदान की गई थी । 
फिर भी अधिक सुधार को श्रावश्यकता थी । 

१६११ का फ़ैक्ट्रो कानून (80009 ४८ 0 9]]) --इस कातुन की 
आ्रावश्यकता इसलिए हुई कि २० वी शताव्दी के आरभम्म में तथां उसके बाद अधिक- 
तर कारखानो मे शक्ति का प्रयोग हौने लगा और यह कारखाने रात दिन चलने लगे 
जिससे मजहूरों की स्थिति पहले से भी बिग्रड़ गई। उन्हें बहुत श्रधिक॒ काम करना 
पडता था और उतकी सुरक्षा तथा स्वास्थ्य आदि की झ्योर कोई ध्यान नहीं दिया 
जाता था। १६११ मे जो फैक्ट्री कानून पास किया गया उसमे निम्नलिखित बांतों 
कौ व्यवस्था की गई । 

(१) बच्चों के लिए ६ घन्‍्टे प्रतिदिन का काम निश्चित किया गय, और 
भरती से पूर्व उन्हे अपनी आयु का प्रमाण पत्र देता अनिवायं कर दिया गया॥ 

(२) स्त्रियों तथा बच्चों को रात्रि मे काम करने से रोक दिया गया। 

(३) मजदूरों के लिए १२ घन्टे प्रतिदिन का काम निश्चित किया गया। दो- 
पहर के समय १ घन्टे की छुट्टी अनिवार्य कर दी गई है। 
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(४) यह कानून उते कारपानों पर 7ागू किया गया जिनमें २०या २० से 
अधिक व्यक्ति काम करते हो और सारे साल ञ्रयवा वर्ष में चार महीने चालू रहते हो 
जैसे चीनी के कारखाने । व 
क्र (५) इस कामून में कारखाने के निरीक्षण की व्यवस्था और भी कडो कर 
दी गई। 

(६) मजदूरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रवन्ध करना कार- 
खानों के लिए अनिवार्य हो गया | 

१६२२ का फंक्ट्रो कान न--प्रथम महाण्द्ध मे लड।ई की माँग बढ जाने के 
कारण कारखानों को पूरे जोर से कार्य करना वटा जिसके कारण काम की दशा 
काफी खराब हो गई' जिनके कारण मजदूरो में भारी असन्तोप फंलने लगा। इधर 
देश में श्रम आन्दोलन भी जोर पकड रहा भ्रा । ऐसी स्थिति मे मजदूरों की इशा 
सुधानने के लिए १६०२ में एक नया फेवट्री एक्ट पास्त किया गया । इस कानून में 
निम्नलिखित बातो की व्यवस्था थी । 

(१) यह कानून उन सभी कारखानो पर लागू किया गया जिनमे क्षक्ति का धयोग 
होता था और जिनमे २० या २० से अधिक मजदूर काम करते थे। प्रान्तीय सर- 
कारो को यह अ्रधिकार दिया गया कि वे यदि चाहे तो यह कानूत उन कारखानो पर 
भी लागू कर सकती हैं जिनमे कम से कम १० मजदूर काम ऋरते हैं । 

(३) भजदूरों के लिए ११ धघन्दे ४तिदिन का काम निश्चित किया गया तथा 

- सेप्ताह में ६० घन्दे का काम और एक दिन की छुट्टरो निश्चिद की गई। ४ घन्‍्दे 
लगातार काम करने के पश्चात ३ घण्टे का विश्वाम भी अनिवार्य हो गया | 

(३) १२ साल से कम के बच्चे काम पर नही रखे जा सकते थे । उसके लिए 
६ घण्टे प्रतिदित का काम और ४ घण्टे लगातार काम करने के बाद १६ घण्टे का 
विश्वास निश्चित किया गया । 

(४) मजदूरों को झतिरिक्त काम (0फए८ा )06 १४०४) के लिए १३ 
ग्रुती मजदूरी देने की व्यवस्था की गई + 

बाई (५) कारखानो का त्षिरीक्षण करने के लिए प्रान्तीय सरकारों को आज्ञायें 
दी गई । 

(६) मजदूरों की शारीरिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य का प्रबन्ध कुछ और कडा 
कर दिया गया । 

१६३४ का फैक्ट्री कान न--६६२६-३१ झे झ्ञाही श्रम आयोग (7१0४४] 

+ (०वफड०त ता 7.80005) ने अपनी रिपोर्ट मे मजदूरों की दशा सुधारने के 

सम्बन्ध मे अनेक सुझाव दिये जिन पर पूरी तरह विचार करने के बाद १६३२ मे एक 
नगर फैक्ट्री एक्ट पार किया गया जिसकी मुख्य धारायें निम्नलिखित है । 

(१) १२ से १५ साल तक के बच्चो के लिए ५ घरम्दे काम निश्चित किया गया । 

(२) कारखानो के दो वर्ग कर दिये यये ॥ एक तो मौसमी कारखाने जिनमे 


साल में कुल १८० दिन से कम काम होंता है और दूसरे वे कारखाने जो १८० दिन 
से अधिक चालू रहते है । 


इ१० भारतीय पर्थशास्त्र : सरल ग्ध्यण्न 


(३) मौसमी कारखानों मे मजदूरों के लिये १९ घण्टे प्रतिदित अथवा ६० 
बष्टे प्रति सप्ताह का काम निश्चित किया गया और सारे साल चलने वाले कारखानों 
के मजदूरों के लिए १० घण्टे प्रतिदिन भौर ५४ घण्टे प्रति सप्ताह का काम निश्चित 

* किया गया । 

(४) अतिरिक्त काम के लिये १॥ गुनी मजदूरी दिए जाने की व्यवस्था की गई।५ 

(५) कारणानो मे विश्वाम गृह, प्रारम्मिक सहायता (रा5 /0 ) स्वा- 
स्थ्य रक्षा आ्रादि की व्यवस्था की गई भौर यह भी तय किया गया कि रियो झौर 
बच्चों के लिये ग्रलय २ कमरे होने चाहिए । 

(६) ०० से अधिक र्थयां जिस कारखाने भे काम करती हो वहा काम के 
समय उनके बच्चो को देखभा त के लिए पालने अथवा भूले का प्रबन्ध अनिवार्य कर 
दिया गया। 

(७) ज्ञाम के ७ बजे से सुबह के ६ बजे तक स्त्रिया तथर बच्चे काम पर नहीं 
बुलाए जा सकते । स्त्रियो के लिये १० घण्टे प्रतिदिन का काम निश्चित किया गया । 

(८) "५ साल से १७ साल तक को आरायु के व्यक्तियो छी एक नई श्रेणी बनाई 
गई जो न तो बच्चो मे ज्ञामिल थे और न प्रादमियों में | इन्हे अपनी आयु का 
डाकटरी झायु पत्र देना ग्रनिवाय कर दिया गया । 

३१६४६ का सश्योधद कान न--इल सशोघत कानून के अनुसार स्थाई कार- 
खानो में £ घण्टे प्रतिदिन ग्र्थात्‌ ४८ घण्टे प्रति सप्ताहे और अस्थाई कारखानों मे 
१० धण्टे प्रतिदिन ग्रथवा ५४ घण्टे का काम सिश्चित किया गया। अतिरिक्त कार्य 
के लिए दोगुना वेतन देने की व्यवस्था की गई। 

१०४७ में इस कातूत मे फिर सशोधन किया गया जिसके प्रनुम्तार २१५० से 
अधिक मजदूर जिस कारखानें मे कम करते हों बह एक कैन्दोन का होना अविवांय 
हो गया । 

१६४८ का फैक्ट्री कानूच 

पिच्चने ४० वर्षों के थम इत्तिहाप्त में यह खब्से भधिक महल पूर्ण काम्नन है 
जो १६४८ में पास किया गण भर १६४६ मे लागू हुआ । इसमे मजदूरो की सुरक्षा 
तथा उनके हित के लिये कई महत्वपूर्ण व्यवस्थायें की गई हैं । इसकी मुख्य धाराए 
निम्नलिखित हैं -- 

(१) इच्च कातूत के द्वारा रपज्य सरकारों को यह अधिकार मित्र गया है कि 
हे कोरखाने की किसी शाखा अववा विभाग को एक पृथक सस्था घोषित कर सकती ; 

(२) झारे साल चलने वाले तथा मौसभी कारखानों का भेद समाप्ठ कर 
दिया गया ॥ 

(३) जिन कारखानो मे २० या इससे प्रधिक व्यक्ति काम करते हैं किन्तु शक्ति 
का प्रयोग नहीं होता तथा उन कारखानो मे जहाँ १० या इससे अधिक व्यक्ति काम 

करते हैं और धक्ति का प्रयोग होता है, यह कानून लागू किया गया है | 
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(४) मजदूरों के स्वस्थ्य की ओर विज्लेप घ्यात दिया गया ॥ कारखाने के 
कमरो की सप्ताह मे एक बार धुलाई और १४ महीने में एक बर सफेदी आनिवार्य 
है। जिले का मजिस्ट्रेट अपने जिले का फैवट्री निरीक्षक होगा। कारखाने गे प्रति 
व्यक्ति ३४० घनफुट स्थान होना जरूरी है। १ अप्रैल १६४८ के बाद बनने वाले 
ऋारखानो के कमरो मे प्रति व्यक्ति ५०० घनफुट स्थाम होना चाहिये ) 

(५) मजदूरों के पीने के लिये शुद्ध पाती को व्यवस्था होनी चाहिए बचा 
शौचालय आदि का भी उचित प्रवन्प होना चाहिये । 

(&) मजदूरों की रक्षा के लिये मशीनें ढक कर रखी जायें और चालू मशौोमों 
के पास स्त्रिया या बच्चे काम न करें। कारखाने के अन्दर नहाने की भी व्यवस्था 
होनी चाहिये और जहा १५० व्यक्तियों से अधिक काम रूरते हैं वहा भोजन करने 
का स्थान और विश्वाम यूह का प्रबन्ध होना चाहिए । २५० से अधिक मजदूरा वाले 
कारखाने से एक कैस्दीम का होना झनिवाय॑ है * 

(७) प्रत्येक कारखाने में प्रारम्भिक सडायता (7758 80) का उचित 
प्रबन्ध होता चाहिये / और जहाँ ५०० से अधिक ब्यक्तित काम करते हैं वहा एवं 
डाबटरी कमरा (2 0ए9पे४7०४ 7२0०7 होना चाहिये । 

(८) जिस कारखाने मे ५० से अधिक स्तिया काम्त करती हैं घह उनके ६ 
साल से कमर श्रायु वाले बच्चों के लिये एक पालना गृह होना चाहिये ) 

(६) ५०० से अधिक मजदूरों वाले कारखाने में एक श्रम हितकारी भ्रफसर 
(,900०ए '४९४/४४४ 0708४) की नियुक्ति अतिवाय करदी गई । 

(१० ) हर व्यवित के लिये & घण्टे प्रतिदिन श्रौर ४८ घण्टे प्रति सप्ताह का 
काम निश्चित किया गया है जिसमे आधे घण्टे का विश्वाम भी शामिल है । 

(११) १३ साल से बम बच्चो की भरती नहीं हो सकतो और उनसे उ्े 
चण्दे प्रतिदित से अ्रचिक काम नहीं लिया जा सकता * 

(१२) सप्ताह में एक दित की छूट्टा अनिवार्य है इसके अतिरिक्त एक साल 
लगातार काम करने के बाद हर २० दिन के पीछे १ दिन की सवेतन छूट्टी मिलेगी । 

(६३) यदि किसी मजदूर का देहान्त हो जाये या चोट लग जाने या बीमारी 
के कारण 5८ घण्टे तक कार्य न कर सके तो कारखाने के मंनेजर को इसकी सूचना 
फैकदी इन्सप्रेक्टर के पास भेजनों चाहिये ; 

१६५४ का फैक्ट्री संशोधन कानूव 

इस सझोधन के अनुसार साल के ५४० दिन काम कर लेने के बाद मजदूर 
सवेदन छूट्टी लेने का अधिकारी है! यदि किसी त्योहार की छुट्री शुरू, बीच अथवा 
श्रन्त में पड जाये तो बह स्वेतन छुट्टी मे नही जोड़ी जायेगी । एक साल की छुट्टी 
दूसरे साल की छुट्टी मे जोडी जाएगी किन्तु मजदुर को ३० दिन से अधिक की च्ट्री 
नही दी जा सकेती। एक मजदूर ३ महीने मे ५० घण्टे से अधिक अतिरिक्त काम 
नहीं कर सकता * 


शेर ] भारतीय ग्यशास्‍्त सरल अध्ययन 


श्रम की कार्थ कुशलता पर प्रभाव--हम देखते हैं कि फैक्ट्री कानून वी श्रम 
की कार्य कशलता पर अच्छा प्रभाव पटा है। इससे पुरवं मजदूरों वो दिन में १६-१६ 
घण्ठे तक काम करन पत्ता था और उनके स्वास्थ्य तथा शारीरिक सुरक्षा को ओर 
कोई ध्यान नहीं दिया जाता घा। जिसके कारण उनकी कार्य क्षमता दित प्रतिदिन 
क्षीरा होती जाती था | १६४८ के फेक्टी कानुत में विशेष रूप स॑ उन सब बातो 
को व्यवस्था दर दी गई है जो श्रम की काय-कुशलता बढाने के लिये एक प्रकार से 
आवश्यक हैं। काम करने के धण्टे पहले से बहुत कम कर दिये गये हैं। लगातार 
काम के बीच विश्वाम सप्ताह में एक दिन की छुट्टी तथा अतिरिक काम के लिये 
दुगना वेतन श्रम की कार्य-कुशलता पर अच्छा प्रभाव डालने वाली बातें हैं । इसी 
प्रकार कारखानो मे काफी वायु तथा प्रकाश का प्रबन्ध पीने के पानों की व्यवस्था, 
कैन्दहान की व्यवस्था तथा डाक्टरी सुदिघा आदि से श्रम की कार्य-्कुशलता पर 
अच्छा प्रभाव पडेगा । 

इस घिषय में जो सबसे महत्वपूर्ण वात है बह श्रम हितकारी अफसर की 
निश्ुक्तित है । श्रम हितकारी झफसर का यह क्तंनय है कि वह मजदूरों की सब प्रकार 
को सुविधाओं का ध्यान रखे और मिल मालिकों को इस वात का अब्सर न दे कि 
दे भ्रपनी मनभानी कर सकें तथा मजदूरों का झोपण कर । 

कारखानों के निरीक्षण के विषय में भी झब काफी सख्ती बरती जाती है। 
यदि किसी भिल मालिक ने कानून की व्यवस्था के अनुकूल काम नही किया है तो उसे 
दण्ड दिया जाता है । इस प्रकार वास्तव में १३४८ का फैक्टरी कातून मजदूरों के 
लिये बहुत हितकर सिद्ध हुआआ है। बह सच है कि श्रम की कार्यन्कृशलता पर अन्य 
बहुत सी बातो का भी प्रभाव पडता है किन्तु फंक्टी कानून भी उनम से एक है । 

प्र० ७६-- भारत में श्रौद्योगिक झगडों को निपटाने तथा कम करने कौ 
बर्तमाल प्रारली क्या है ? (बम्बई ५२, मद्रास ५३, कलकत्ता ५५) 
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(7छंबवए 62, आठव/द8 58, ए476066 56) 

ओद्योगिक फगडों का ग्रर्थ --ग्रोद्योगिक ऋगडो से हमारा तात्पर्य मजदूरों 

तथा मिल मालिको के बीच होने वाले उस सघर्ष से है जिनके कारण या तो मजदूरी 
द्वारा हडताल की जाती है ग्रथवा मिल मालिक तालाबन्दी (7.00])८ ०४) कर देते 
हैं । छोटी २ बातो पर भी अनेक प्रकार के विवाद भ्ोर सधर्ष उत्पन्न हो जाते हैं 
जिससे त केवल मजदूरों रो हानि होती है श्र उत्पादन को सुचारू रूप से बलाने 
मे बाधा होती है वरव्‌ एक प्रकार से सारे देश को नुकसान पहुचता है। इसलिये यह 
आवदयक सममका गया है कि जहा तक सम्भव हो मिल मालिको और मजदूरों के 
आपसी सम्बन्ध अच्छे रहे और उनके बीच जो भी विवाद अथदा सघषं उत्पन्त 
हो जाये उसे शान्तिपुर्णा ढंग से आपसी समझौते द्वारा अथवा पञ्च फंसले के द्वारा 
निपटा दिया जाये । इसके ग्रतिरिक्त सरकार द्वारा भो इस बात की कानूनी 
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व्यवस्था कर दी गईं है कि शरौद्योगिक झयडे यथा सम्भव रीके जा सर्क तथा उनका 
निपटारा आसानी से किया जा सके | इसके लिए श्रम अदालतो ग्रादि की व्यवस्था 
की गई हैं । 

आद्योगिक ऋण निपदाने को पद्धति--औद्योगिक भंगड़ो का मुख्य कारण 
मजदूरों का सगठन तथा उनकी आपसी एकता है वर्योंकि सगठित शक्ति के सामने 
मिल मालिक अपनी मनमानी नही कर सकते और यदि करते हैं तो उनका विरोध 
किया आ सकता है। झपने ग्रधिकारों की रक्षा के लिए तथा अ्रपनी उचित मागों 
को मनवाने के लिए हडताल करना मजदूरों का जन्म सिद्ध अधिकार माना गया 
है । किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि मजदूर जब चाहे तथा जिस बात के लिये 
चाह हंडताल कर दे । ऐसा करने से श्रौद्योगिक शाँति भग होती है भौर उत्पादन के 
कार्ये मे बाघा पड़ती है । 

१६२६ मे जो भारतीय श्रम सघ कानून (79787 7308 (07707) 
80() पास किया गया था उनमे दो बातों की विशेष रूप से व्यवस्था कर दी गई 
थी । एक तो यह कि रजिस्टर्ड श्रम सध के कार्य कर्ताप्रो 'के विशद्ध मिल मालिकों 
द्वारा किसी प्रकार का ग्रत्याचार ग्रथग कानूनी कार्यवाही न की जा सके और दूसरे 
यह कि हडताल करने से पूर्व इस बात का प्रयत्न किया जाये कि भंगडा निपद जाये 
अथ द्‌ हडताल के लिए उचित्त कार्यों का होना आवश्यक है १रव्‌ हडताल अवैध 
मानी जायेगी + 

१६४७ का ओद्योगिक संघर्ष कान न(00श/9 09900९४ 66. 
]947)--प्रौद्योगिक ऋगडो को निपटाने के लिए हाल ही मे जो कदम उठाए गये हैं 
उनमें १६४७ के इस कानुन का विशेष महत्व है।इस कानुन में औद्योगिक संघर्ष 
निपटाने के लिए निम्नलिखित सस्याप्नो की व्यवस्था को गई है | 

(१) कार्य समितिया (४४०7/४४ (070777/8825) यह समितियाँ उन 
सभी कारखानों में स्थापित की जाती हैं जिनमे १०० या १०० से भ्रधिक मजदूर 
काम करते हैं । इन समितियों म मजदूरों तथा मिल मालिको ग्रथबा मिल मैनेजरो 
के बराबर सख्या में प्रतिनिधि होते हैं। इन समितियो का कार्य यह है कि कारखाने 
में दिन प्रतिदित के होन वाले छोटे मोटे वाद विवादों को आपसी बातचीत के 
द्व/रा निपटाना और झौद्योगिक सम्बन्धी को मजबूत करना ताकि झौद्योगिक सघपे 
पैदा ने होने पके ! 

(२) समभौता श्रफ्तर (०ाशीकशाण्ा ०ीि०९४)--इन अफसरों की 
नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। इनका कार्ये कंगडो मे बीच-बचाव करना है 
त्ताबि आपसी सभकौते हो सकें और भ्रीद्योगिक सम्बन्ध बिगडने न थावे । 

(३) समभौता बोर्ड (02णाएाी80०॥ 80470)---समभौता बोर्डों का 
भी लगभग वही कारें है जो समझौता ग्राफोौर है । सरकार समभौता बोर्ड की 
नियुक्ति उस समय करती है जब समभकोता अफसर समभौता कराने मे भसफ़्त 
रहते हैं । 


झ्श्ड ] भारताय अवश्ञास्त सरल अध्ययन 


(४) श्रम ऋदालत (॥700978) ('0ापरॉ.)--जब समझौता अधिकारी 
अथवा समभौता बोर्ड अपने कार्य म असफल रहता है तो पह इसको सूचना १४ दिन 
के भर दर सरकार के पास भेज देता है जो इस भयडे को या तो श्रम न्यायालय के 
पास भेज देती है ग्रथवा आरबोट्रेथन बोड (/०ातक्षाणा 3040) के पास 
मेज देती है जिसका फैसला दोनो पक्षों पर मान्य होता है । 

श्रम अदालतें राज्यों भे काये करती हैं। इनमे केवल एक न्याकाबाथ हीता 
है। यह ऐसा व्यक्ति होना चात्यि जो कानून के क्षेत्र में ७ वर्ष का झ्नुभव रखता 
हो अथवा किसौ श्रम भ्रदालत में ५ वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो । जिन ऋगडों 
रा १०० या १०० से कम मजदूर सम्बन्धित होते हैं वे श्रम अदालत के सामने पेश 
क्ये जाते है। जो भगडे विशेष महत्व रखते हैं ग्रथवा १०० से अधिक मजदूर उनसे 
प्रभावित हैं तो वे फगडे राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक ट्रिब्यूनल ([ातपला।ं 
/ए'ञएए79]) के सामने पेश किये जाते है जिसका सभापति हाई कोर्ट का जज होता 
है। झौद्योगिक टिव्यूतल एक ऊचे किस्म की श्रम अ्रदालत है। उसी प्रकार जो कगड़े 
राष्ट्रीय महत्व रखते है प्रथवा जिू्का सम्बन्ध १ से अधिक राश्यों से होता है वे 
राष्ट्रीय टिब्यूतल के सामने पेश किये जाते हैं जिसे भारत सरकार नियुक्त करती है 
और णो बहुत ऊ चे किस्म की श्रम अदष्लत है । 

यह तीनो प्रकार की श्रम अदालतें एक दूसरे से प्ररूग कार्य करती हैं प्रौर एक 
के निर्णंय की अपीच दूसरी अदालत में नही हो सकती । १६५६ से पूर्व श्रम एपीलेट 
ट्व्यूनल ([06 7.8! 07 $ए9एशाभ८ पए्‌श0एए४) थी जो १६५६ के सझो- 
घन काजून के द्वारा भेग करदी गई | उसके स्थान पर अब श्रम न्यायालय की श्रपील 
हाई कोर्ट ग्रथवा उच्चतम न्यायालय मे की जा सकती है। 

इन तीनो प्रकार की श्रम भ्रदालतो को गवाह बुद्दाने तथा बयान लियने के 
वे ही भ्रधिकार प्राप्त हैं जो एक दीवानी अदालत को प्राप्त हैं। इन अदालतों के 
सामने जो म्गमले पेश होते हैं दे या दो सरकार द्वारा अपनी मरजी से भेजे जाते हैं 
अथवा सम्बन्धित पक्षों मे से किसी एक अथवा दोनो को प्रार्थथा पर भेजे जाते हैं । 

जा मामले श्रम ग्रदालतों के सामने पेश किये था सकते हैं उबका उल्लेख 
कानून की दूसरी तथा तीसरी सूची मे किया गया है । दूसरी सूची मे निम्नलिखित 
मामले सम्मिलित है -- न्‍ 

(१) मजदूरों को नोकरी से अलय करना अथवा वरखास्त करना | ल्‍ 

(२) हडताल का वैध अथवा अवैध होता । 

((९| चारस्सते, दो, प्थ्पई प्यज्ाएोे, सड१वएए 'फर/लक, के आागु छोड 
तथा उनकी व्यास्या से सम्बन्धित समस्याएं । 

(४) प्च्य वे सभी बातें जितका उल्लेख तीसरो सूची में नहीं किया 
म्या है। 


औद्योगिक श्रम ! ३१४५ 


तौसरी सूची मे निम्नलिखित मामलों का उल्लेख किया गया है -- 

(१) मजदूरी के श्रगतान के) समय तथा भुगतान के तरीके से सम्बन्धित 
मभगडे ! «६ 

(२) मुआवजा तथा अन्य भत्तों का मुगतान | 

(३) काम करने के घण्टे तथा विश्वाम का समय । 

(४) सवेतन छुदी तथा सामान्य छूट्टिया । / 

(५) बोनस प्राविडेन्ट फन्‍्ड इत्यादि का भुगतान । 

(६) अनुज्ञासन के मामले । 

(७) प्रभीनवीकरण आदि । 

(८) मजदूरों की छटती तथा कारखाने को बन्द करना | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि उपरोक्त विपयो से सम्बन्धित जो भंगडे उत्पन्न 
होते हैं उन्हे सर्व प्रथम आपसी बात चीत के द्वारा समाप्त करने का प्रयत्न किया 
जाता है। पदि इसमे सफलता नहीं मिलती तो बीच बचाव तथा पच फँसले 
((णालीश्ञा07 870 #70/ए4॥07॥) का प्रयत्त किया जाता है! यदि इससे 
भो सफलता नहीं मिलती तो सरकार उन ऋूगडों को श्रम अदालत के युपुर्द कर देती 
है. जिसका तिर्णेय अन्तिम तथा दोयों पक्षों पर मान्य होता है । 

बैसे तो मजदू रो भ्र८वा मिल मालिको को इस वाल का श्रधिकार नहीं होता 
कि के सीधे श्रम भ्रदालत के सामने किसी मामले को ले जाएं किन्तु अम्बई झौद्योगिक 
सम्बन्ध कानून [307703५ पित0507०) रि०॥४0०४४ 660) मजदूरों तथा 
मिल मालिकों को इस बात का ग्रधिकार देता है कि व सीधे श्रम अदालत या प्रन्य 
द्व्यूनल के सामने किसी भी मामले को ले जाए । 

पैसे तो श्रम अदालत का निर्णय भ्रन्तिम होता है किन्तु भारतीय ससद ने 
भारत सरकार को इस बात का अधिकार दिया हुआ है कि वह श्रम भ्रदालत अथवा 
डिव्यूनल के निर्णय को झस्वीकार करदे अथवा उसमे सशोधन कर दे । यह कार्य 
केवल सावेजतिक हित को घ्यान मे रखकर किया जा सकता है । 

कातून म इस बात की व्यवस्था है कि सार्वजनिक हित की सस्थाओ्रो मे 
(?फ्शठल एत॥(ए एजाल्टा॥$) मे कोई भी हडताल अथवा तालाबन्दी गैर- 
कानूनी मानी जायेगी थदि उससे क्षत्र ६ सप्ताह का नोटिस नही ड़िय़ा गय्या है अथवा 
बह भगडा किसी श्रम अदालत के विचाराघोन है १ यदि ऋगडो को निपटाने के लिए 
आपसी समभोते के प्रथत्न क्यि जा रहे हों तो उस काल में हडताल अथवा ताला- 
बन्दी नहीं की जा सकती | 

१६५१ से १६५७ (अक्टूबर मास) तक भारत मे होने वाले औद्योगिक 
मकपडो का अनुमान निम्नलिखित वाबिका से लगाया जा सकता है :-- 
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अध्याय ?/ 


यातायात के साधन 
प्रद्त ६०--भारतौय पातायात को मुख्य समस्‍यायें क्या हैं ? इनका उचित 


समाघान कया हो सकता है ? (भ्रागरा १६५६) 
ज़र88६ 87० ५४६ फ्रशंए ए7०फ]९७४5 ० पड05एणा 7. चघितें&  ै0-0ऐवफ 
पघ्०छ साथ प९ए 96 5९३४६ १8 लत 2 (497० 2966) 


उत्तर--भारत में यातायात के प्रमुख तथा उल्लेखनीय साधन चार हैं 
प्र्थात्‌ रेल, सडक, वायु तथा जल यातायात । इत चारो से सम्बन्धित प्रमुख समस्याएं 
निम्न लिखित हैं :-- 

(१) रेल यातायात की समस्‍यायें :-रेलें मारत के यातायात के साधनों पे 
सबसे प्रमुख है । दूमरे महायुद्ध के काल में रेलो को स्थिति काफी बिगड गई थी 
जिसके कारण कई ध्रकार की समस्याएं उत्न्न हो गई थी । देश की राष्ट्रीय सरशार 
यातायात की समस्याग्रो को सुलझाने तथा य'तायात के साधनों के बोच सामजस्थ 
स्थापित करने का पुरा प्रयत्न कर रहो है। रेल यातायात की मुख्य समस्याएं इस 
प्रकार हैं : 

(अर) रेल के इंजन तथा डिब्बों को कमी.---जिम नति से दश की जन- 
संख्या में दृद्धि हो रही है तथा देश के भ्राथिक विकास का फायें चल रहा है उमको 
देखते हुए भारतीय रेलें यातायात सम्बन्धी ।वश्यकताप्रो को पूर/ करने में भ्रसमर्थं 
है । सवारो गाड़ियों मे बहुत अ्रधिक भोड रहती है हिन्तु इजन तथा डिब्दों की कमो 
के कारण नई गाडिया चालू नही की जा छकती । साल गाड़ियों की स्थिति इससे 
अधिक खराब है ) पचवर्षीय्र योजनाग्रो के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक 
कच्चा माल, कोयला, इस्पात, मशोनें, लोह' तथा सोर्मेट आदि पहुँचाने के लिए बहुत 
अ्रधिक सख्या में माल गाडी के डिब्बों की ग्रावश्यकता है ॥ देश की खाद्य स्थिति को 
देखते हुए भो भ्रनाज फो लाने ले जाने के लिए प्राथमिकता मिलनी चाहिए । इन सब 
कारणों से रेलों के सुचारु रूप से चलाने में कठिनाई झनुभव हो रही है। 

(ब) रेलों की कार्यक्षमता :--भारतोय रेलों की कार्यक्षमता कम होने के 
अवैक काररा हैं, मारत में तेज रफ्तार से चलने वाली गाडियो को कमी है। गाडिया 
अक्सर समय क॑ अनुसार नहा चलर्ता । अ्रपिकांश ग्लर्वे लाइन तथा ईैल के पुल पुराने 
हैं। उनपर तेज रफ्तार वाली गाडियाँ नहीं चलाई जा सकती । इसके लिये पहिले 


मए प्रुल्री का तिर्माए करने को आवश्यकता है साथ हो पुरानी लाइनों के स्थान पर 
झधिक वजद वालो नई लइनें डाली जानी चाह़िए। 


-> 
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(स) रेल दु्घंदनाए :-भारतौय रेलो पर दु्घटनाए भी अपेक्षाकृत अधिक 
होतो हैं। इमका एक कारण पुलो सथा लाइनों का पुराना होना है दूपरे देश में 
वर्षा तथा बाढ़ के कारण लाइने बह जाती हैं । इन दुर्घटनाप्रों से लाखो रुपये के 
माल तथा जानो को होनि होता है । एक अन्य कारण यह भी है कि भारतीय रेलो में 
प्रभी तक पूरी तरह स्वचालित यंत्रों (/ैधाणा800 ]/७८॥॥॥6०) का प्रयोग 
नहीं हुआ है । गाडियो के सिगनल झ्रादि का कार्य मानव शवित के द्वारा ही होता हैं 
जिसमें मूल की सभावना अधिक रहती है । 

(द) प्रष्टाच।र:- प्रष्टाचार भारतीय रेलो को म्रुस्य विशेषत्रा है। विशेष 
रूप से माल य तायात में घस तथोीं सामान श्रापि की चोरी के कारण रेलो को प्रति 
वर्ष लाखो रुपये को हानि होती है। यही बात रेलो के वर्कशापो के विषय 
में है । घहा ,ी लाखो रुपए का स्टोसे का सामान चोरी हो जाता है। सरकार ते 
अष्टाचार तथा चोरियो को रोकचे के लिये अ्रनेक श्रावश्यक्ष कदम उठाये हैं. किन्तु 
इनसे कोई विश्वेष लाभ नही हुआ । हा बिना टिकट चलने को समस्या झब बहुत 
कुछ हल हो गई हैं । 

(२) सडक यातायात की समस्या ---भारत जैसे विशाल देश में जहा की 
अधिकाँश जनता देहातो भें रहती'है, सडक यातायात का विशेष महत्व है । यह सच है 
कि रेलो का र ट्रीय महत्व बहुत अ्रधिक है किल्तु रेल अ्रत्येक गाँव तक नहीं पहुचाई 
जा सकती | ग्रामीण यातायात की समस्या केवल सडको द्वारा ही पूरी हो सकती है। 
सडक यातायात की मुख्य समध्याए इस प्रकार हैं '- 

(प्र) प्रच्छी सड़कों को कम्ो ;---भारत की विश्ञालता को देखते हुए यहा 
सडक की लम्दाई बहुत कम है । अधिकादा गाँव एक दूसरे से अथवा मण्डी से सडक 

द्वारा जुडे हुए नही हैं । पक्‍क्री सड़को का तो कहना ही वा देश में कच्ची सडको का 
भो श्रभाव है | नई सडकों का निर्माण तथा पुरानी सडकों का सुधार भारत के लिये 
परम श्रावश्यक है । 

(व) मोटर यातायात के घिकास फी कमी :--भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 
प्राचीत्र काल से बैलगाडी का प्रयोग होता श्राया है। देश मे मो2र चनाने योग्य 
सडके बहुत कम हैं भ्रोर मोदर यातायात का विकास इतना भ्रधिक नहीं हो पाया है 
जितना वर्तेमाम युग के अनुसार होनः चाहिए था। देश में किराये पर चलने घाली 
मोटर गाडियो की सख्या बहुत कम हैऔर उन्हे दूर के स्थानों तक चलाने की 
प्रनुमति तही है । इप सम्बन्ध में मोटर गाड़ियों से सम्बन्धित कानुन भी काफी 
कठोर हैं । 

(8) रेल सडक प्रतियोगिता -+रेत तथा सडक यातायात के विकाद्त में 
बाघा डालने वाली एक अन्य समस्या ग्रापस्ती प्रतियोगिता ((०॥एथग007) की 
है। रेत तथा सडक एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य न करके प्रतिहन्दी के रूप में 
कार्य करती हैं जिससे दोनों विशेषकर रेलो को अधिक हानि पहुचतो है। इस समस्या 
के उपचार के अनेक उपाय किए गये हैं जिनमे सडक यातायात का राज्यों द्वारा 
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राष्ट्रीयकरण मो हैं | इस क्षेत्र में अभी तक पूरी तरह सफलता नहीं मिली है / रेल 
तथा सडक याताय त के बीच सासजस्य स्थापित करने में भ्रभो कई बाधाएं हैं। 

(३) जल यातायात फी समस्याएं --जल यातायात या पर्थ नदियों तथा 
जहरों में लाव चलाने से और सप्रुद्वी तट पर तथा गहरे समुद्र में जहाजरानो से है ' 
भारत में मादयों तथा नहरो के द्वारा याठाय त का कार्य प्राचीन काव मे होता आया 
है किन्तु आधुनिक ढग से देश में इसका विकाम नहीं हुमआ १) भारत मे नदियों फ्न 
बर्द भर तक इतनो अधिक पानी नहीं रहता कि छोटे जहाज अथवा स्टीमर्स 

$(८80८78) उनमें चल सर्वे । भारतोय नहरें भी इस योग्य नरी हैं । मविष्य में 
इनका विकास को सम्भावनाओं पर विचार किया जा रहा है। भारतीय समुद्रो 
जहाजरानी को मुरूप समस्याएं यह हैं । 

(प्र) उत्तम श्रेणी के ग्राघुनिक जहाजों को कमी :--भारत के पास पर्याव्त 
सख्या मे उत्तम श्रेणी के भरापुनिक जहाजो को कमी है | इन जहाजो वो विदेशों से 
खरीदने में बहुत ग्रधिक घन की झावश्यफ्रता होतो । देझ्य में इनका निर्माण शुरू तो 
हो गया है किन्तु उत्तकी प्र/ति इनकी तीघ्र नही है जो देश की भ्रप्वक्ष्यक्रताओं को 
पूरा कर सके ! 

(ब) बन्दरगाहों में सूघार को भ्रावश्पफ्ता! --क्राचोी बन्दरमाह रे पाकिस्‍तान 
मं चले जाने से बम्बई बादरगाह पर अ्रधिक भीड ((०00]8४४07) रहते लगा है। 
कलकत्ता, वम्वई तथा मद्रास को छोड कर शेष ट्न्‍्दस्गाह श्राधुनिक सुविधाओं से 
से पुरे बड़े बन्दरगाह नहीं हैं । उनमे सुधार की भ्रावश्यकता है | काघला 
(]4 ॥ा१68) नामक नये बन्दरगाह के बन जाने से यह समस्‍््या कुछ हद तक हल 
हो जावेगी । 

(स) जिदेशों कम्पनियों की प्रतियोगिता :--स्वतस्तता मिलने से पूर्व सम्पू्णो 
भारतीय जहाजरानी पर विदेशी कम्पनियों का एकाधिकार था। भारतीय कम्पनियों 
में उनका मुकाबला करने को क्षमता नहीं थी । स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद भारत 
सरकार ने, तटबर्ती जहाज रानी (८०३४ 5%ाएएाट्ट) पूरो तरह भारतीय 
कम्पनियों के लिए सुरक्षित कर दो है। क्षेष॒ ॒ में उन्हें विदेक्षो प्रतियोगिता का सामना 
करना पडता है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उन्हे श्राथिक सहायता प्रदान की 
जाती है । 

(४) बायबु यातायात की समस्याएं --भारतीय वायु यातायात की भ्रविकांश 
समस्याझ्रों का समाधान इसके राष्ट्रीयरर. के बाद. हो. ग्रया हे । इस. धमग़, बज़, 
यातायात के सामने एक समस्या अच्छे हदाई अ्र्डो वी है जहा सब प्रकार की नवीन- 
तम् सुविधाएं उपलब्ध हो । दूसरो समस्या नये प्रकार के हवाई जहाजो को है! हवाई 
जहाजों को निर्माण कला में दिन प्रतिंदन नवोन सुधार हो रहे हैं । विदेशी कम्पनिया 
झच्छे से अच्छे हवाई जहाज प्रयोग में लाती हैं।भारत में हवाई जहधाजों के 
निर्माण का काम अमी इतनी उन्नति नहीं कर सका है। इसका परिणाम यह हट 
कि अपनी ओोयक्षमता को बनाए रसने के लिये भारत को विदेशों से हवाई जहाज 
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खरीदने पडते हैं । इस कार्य के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा की मोरत के पास कमी है 
इसीलिये भारतीय गायू यप्तायात पूरी तरह उन्नति मही कर रहा। भारत के 
पास योग्य कुशल ते! प्रश्चिक्षित कर्मचारियों का भो अभाव है । इन सब बातो के 
होते हुये भी भारत मे अरब तक मी वायु यात!्यात की प्रगति को संतोषजनक नहीं 
क्ह्सक्ते 
प्रन्‍त्त 5६१--भारतीय रेलों के विकास पर एक निवन्ध लिखिए तथा बताइए 

कि रेलों के विकास से भारतीय कृषि तथा उद्योग घन्षों पर कया प्रभाव पड़ा है । 

एए& 89 ९5४३७ ०० पाल 0९०७९१०फणल्ता ०६ 88० रिक्वोज्हपए्$ 
'ए!७६ 8७६5 9९९७ (६३ 4702९ 09 एं6९ 28 ०्प्रॉच्पएडों च्ते वघवेप्रभेधनों 
डाण्णाी। ० प्रतेत्न 7 

उत्तर--य तायात के साधनों में रेल याताबात का विशेष स्थान है क्योकि 
न्थाषारिक एवं झ्ौद्योगिक हृष्टियो छ यह साथन अधिक उपयुक्त है क्योकि भारी 
हे भारी माल इस साधन द्वारा शीघ्र से श्षीक्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया 
जा सकता है । है 

विकास्चू-- १८४३ में गर्वतर जा पग्रार्थर के निमम्त्रण पर श्री जी० टी० 
बलाक नामक रेलवे इ जोनियर बम्बई श्रश्ये जिनके पाने का मुख्य ध्येय था भारत 
मे रेल यातायात की सम्मावनाओं का स्थानीय अध्ययत करना। परन्तु रेलो के 
तिर्माण का्ये का प्रारश्म बस्तुत* लार्ड डलहोजी के समय से प्रारम्भ हुप्ला । इसका 
निर्माण कार्य निर्तात राजनैतिक परित्थ्रितिभों को ध्यात मे रखकर किया गया था । 
आाधिक दृष्टिकोण को दूसरा स्थान दिया गया था | 

पुरानी गारन्टी पद्धति :--"ईस्ट इण्डिया कम्पती” और “प्रोट इण्डियन पैनिन- 
शुला” झादि से सरकार से समझौता हुआ जिसमें कुछ ।रतों सहित रेल निर्माण कार्य 
प्रारश्भ क्या गया । यह छर्ते निम्नलिखित थी .-+ 

(१, भारत सरकार द्वारा बिना मूल्य के भूमि प्रदान करना | 

४२) भारत सरकार को यह अधिकार था कि २५ प्रथवो ५० वर्ष बाद 
अपनी इच्छा स यदि चाहे तो रेलवे रेलवे का साम्गव (२0]॥78 94022) आदि 
समुचित मृल्याकन से खरोद सकतो हैं । 

(३) एक शत यह भो थी कि निद्चिचत दर से (४२७ से ५९/५) अधिक लाभ 
दोने पर प्राधा लाभ सरकार को जमादेत क॑ रूप में ब्याज की प्‌ सोंता के लिये दी हुई 
राशि क भुगतान में लगाया जायेगा तथा प्राथा हिस्सेदारों में बोटा जायेगा । 

(०) विजी कम्पतियों को उतकी लगी हुई पूजों पर सरकार द्वारा ड्३े से 
४9, सूद को दर न्यूनतम गारस्टी देना । 

(५) निरीक्षण का अधिकार सरकार को था । 


जब उक्त समभोते पर हस्ताक्षर हो गए तब निजी कम्पनियों ने रेल याता- 
यात्त कए निर्माण प्रारम्भ किया और खूब मनमानश झपव्यय किया जिससे श्राप के 
बजाय वह घन भो नही मिला जिससे ब्याज हो निपटा दियां जाता यह सारा बोका 


डांतायात के साधन [ ३२१ 


चादे वे: रूप में भारत सरकार को पूरा करना पडा । 
सरकार द्वारा रेल निर्माण :--उपरोक्त कारणों से १८६६ में रेलो के 
निर्माण तथोी सचालन वो समस्त जिस्मेदारों भारत सरकार ने प्रपने हाथ में ले ली 
और निर्माएं का कायें प्रारम्भ किया । परखु इमी समय भारत में प्रकाल पड जाने एव 
भ्रफगान युद्ध के शुरू हो जाने के कारण रेलवे का राजनैतिक हृप्टि से निर्मास करना 
अयनन्‍्त आवश्यक हो गया । १० वण्ते मे हो कम्पनी से ३ लागत पर ही लगभग 
२००० मील नई रेलो का निर्माण कराया। १८६६ से १८८१ तक रेलो के निर्माण 
में सरकार को १५ करोड रुथये की हानि हुई | इसके कारण रेलो के निर्माण के 
सम्बन्ध में सरकार को फिर से अपनी नीति बदलनी पडी । 
नई गारन्ठी पद्धति (१८८१ से १६०० तक),--इस काल मे रेलो को तीन 
श्रेशायो में बाटकर उनका निर्माए कराया गया जो इस प्रकार थी। (प्र) उल्लादक 
रेलें जिनमें लगी हुई पूजी पर ५ बर्ष के भीतर ४९ ब्याज वरयूत होने लगा । (ब) 
झमुत्वादक रेले जिनसे कोई लाभ नही होता था किन्तु लड।ई के विचार से उनकी 
आवश्यकता थी । (स) सरक्षए रेलें, जिनके द्वारा उन स्थानों में जहा प्रकाल आदि 
पड़ने थे लोगो की जान बचाने के लिए अनाज आदि भेजने का प्रबन्ध करना 
पडदा था | सरकार के पास घन की कमी हो जाते के कारण सरकार को रेलो के 
निर्माण का कार्य छोड देना पडा प्रौर सरकार ने फिर से कम्पनियों के साध रेलो के 
निर्माण के लिये समझौता क्रिया । सरकार ने उन्हे गारन्टी दी कि जितनी पूजी वहु 
इस कार्य में लगायेंगी उस पर उन्हें ३ $ ब्याज मिलेगा। इसके बदले में यदि 
कम्पनियों को रेलों से जो अतिरिक्त लाभ होगा उसका है सरकार ले लेगी। २६ 
वर्ष के बाद यदि सरकार चाहे तो रेलो को खरीद सकतो है| इस नई गारम्टी पद्धति 
के काल में ४ हजार मील लम्बी नई लाइनें डाली गई 
प्रयम महायुद्ध से पूर्य का काल (१६०६--१६१४):--वसे तो १९०० तक 
देश की पुरुष ल/इनें बन चुकी थी किन्तु व्राच लाइनो की बहुत भ्रधिक झावश्यकता 
थी ॥ १६०७ में मेके कमेटी ने भो इस बात पर विश्वेष जोर दिया था | इस काल में 
सरकार ने १० हजार मील लम्बी छोटी तथा बडी लाइनें डाली । १६१४ में भारत 
में कुल २४००० मील लम्बी रेनें बन चुकी थी । 
प्रथम महायुद्ध तथा उसके बाद का काल :--प्रयम्र महायुद्ध के काल में नई 
रेलो का निर्माण्य नहीं हो सका । इसके विपतेत भारतीय रेलो को युद्ध के कारण 
बहु ग्रथिक कार्य करती प्रद्मा जिसके कारण रेकों की छाइस्का आहत अधिक मिए्ड 
गई | युद्ध समाप्त होने के बाद रेलो की हालत में खुघार गो आवश्यकता प्रतुभव 
की गई । १६१० में सरकार ने श्राकवर्धे कमेठो की नियुक्ति की | इस कमेटी के 
सामने सबमे महत्वपूर्ण प्रइन यह था कि सरकार रेलो को श्रपते हाथ से ले ले भ्रथवा 
कम्पनियों द्वारा उनका सचालन डोने दे इस प्रश्न पर बहुत कांद विव्यद हुआ झौर 
अम्त में सरकार ने रेलो को भपने हाथ में लेने का निइचय किया। १६२५ तक 
लगभग सभी मे त्वपूणा रेजें भारत संस्कार के हाथ मे आ गई' श्रौर तभी से अक यह 
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पूर्णया भारत सरकार के स्वामित्व एवं प्रबंध में हें 
द्वितीय महायुद्ध तवा उसके बाद की स्थिति (१६३६ से १ &६४७).--द्वितीय 
महाभुद्ध के समय भारतीय रेलो की स्थिति काफो ब्रच्छी हो गई था किस्तु ज्यू २ 
युद्ध जोर पकडता गया और रेलों पर मार बढेवा गया भारतीय रैलो की व्यवस्था 
छिगडती गई । रेल के डिब्बे) तथा ३ जिनो भी कप्ती अनुभव होने लगी झोर यात्रियों 
तथा सामान को ढोने मे घनेक प्रकार की कठिनाइया उत्पन्न हों गई । यह स्थिति 
युद्ध के बाद के काल में भी चलती रही क्योकि उस समय तक अधिकाँश इ जिन तथा 
डिब्बे जीरो ग्रवस्था मे ५हुँच बुके थे । सरकार को रेलो को कार्य कुशलता को बनाये 
रखता अधस्मव हो गया । 
देए के विश्एशज को प्रभाव और उत्के बाद की स्थिति (१६४७ से १९५१)- 
१६४७ में देश के विभाजन का रेलो धर मी प्रभाव पड़ा। अधिकाश कुशल 
कर्मंचारो पाकिस्तान चले गए । रेलवे मे अष्टाचार और अकुशलतों बहुत अछ्कि 
बढ गई । सरकार ने यह आवश्यकता श्रनुभव की कि रेलो को स्थिति सुधारने के 
लिए विदेशों से नये इशिन मंगाये जाए तथा भारत में उनके निर्माण के प्रश्न पर 
विदार किया ज ए | इसी प्रकार रेल के डिब्शो को सख्या मे दृद्धि के प्रयन किये गये ( 
१६४० मे भारत सरकार ने रेलो का पुनगंठन क्य जिसके झनुमार समस्त 
रेलो को ७ वृत्तो (20765) में वाट व्या | बाद में इम बुत्तो की सर्या ८ कर दी | 
अब इन बृत्तो को उत्तर रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे, पूर्वी रेलवे, दक्षिर्त पूर्वी रेजवे, मध्य 
रेलवे, दक्षिण रेलवे तंथा पश्चिम रेलवे के नाम से पुक्तरा जाता है। निग्नलिखित 
तालिका में रेलवे वृत्तो (2/0॥6$) की पूर्श विवरण दिया गया है -- 











फ्मइजयी 
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वर्तमान स्थिति (१६४५ १से १६४५७ तक) --१६५१ मे भारत की प्रथम पच- 
वर्दीय योजना चालू की गई जिसमे रेलो के विकास तथा पुनर्गठत पर विश्वेष जोर 
दिया गया । इस काल में कई महत्वपूरं नई रेलवे लाइनें बिछाई गई' | रेलों के 


यातायात क॑ हाघन ([ २२३ 


इंजित बनाने का एक कारखाना चितरजन में स्थापित किया गया जो तौद्र गति से 
प्रयति कर रहा है गौर १०० से भ्रधिक इंजिन बना चुका है | रेल के डिब्बो को 
बनाने के कार्य में भी काफो प्रगति हुई है । इस काल में भ्रष्टाचार कम करने तथा 
तीसरे दर्जे को ग्रधिक सुद्िघाए प्रदान करने की दिल्ा में भनेक प्रयत्न क्ये गये हैं। 
विदेशी मुद्रा की कमी के कारण रेलो के विकास का का कार्य उतनी तोब्न गतिसे 
नही चल पा रहा है जितनी कि आशा की जाती थो । दूसरी पचवर्षीय योजना मे भी 
बड़े पैमाने पर रेलो के विक्रास वी व्यवस्था की गई है जिसमे रेल यातायात से 


सम्बन्धित सभी प्रकार की समस्याप्रो को ध्यान में रखा गया है । 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में रेलो पर ४०० करोड़ रुपया व्यभ्र करने की ब्यव« 





गोजना में कुल शा मे जन वार रब गाल कब रत १२४ करोड़ रुपया व्यय करने क्ञो भतुमान है । १६५५४-- 
३४६ के अन्त तक भारत ००88० कमा लम्बा लाइनें थों 
जिनमें “दि द कुल ग्राभददी नाप ५५० लाख रुपए की पूजी लगी हुई_ह। भारतोय रेलो से ३१५५१ लाख 
रुपया प्रतिवष का कुल &#7788) हुई भौर कुल चालू व्यय 


२६०१७ ला रुपये हुप्ना । 
>फ्म्तलिखित तालिका स रेलो की प्रगति का सही अनुमाद लगाया जा 
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3 अल हज न अर अल जद ०0 लपअ काशी 
१६४७ में देश के विभाजन के कारण कुछ रेलें पाकिस्तान को दे दी गई 
जिसमे रेलो को लम्शई में कुछ कमी आ गई । पचवर्षोष योजनाग्रो से सरकार महल- 
पूर्ण क्षेत्रों मे मई रेलो के निर्माश पर विश्वेंष जोर दे रही है । ५ 
न रेलों का झ्रायथिक महत्व-ध्रत्येक देश मे कृषि तथा उद्योर्यों 
के विकास पर यातायात के साधनों का विशेष प्रभाव होता है। यातायात के 
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साधनों में रेलो का प्रमुख स्थान है क्योकि अन्य साधनों कौ अपेक्षा रेलें अधिक 
सुविधायें प्रदान करतो हैं । लम्बी दूरी तय करने दथा भारी मात्रा मे कच्चा माल 
कृषि, पदार्थ, कारखानों की बनो हुई वस्तुएं ग्रोर मश्नीनमरी झ्ाादि को रेले ही एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता पूर्वक ल जा सकती है । 

भारत एक विश्वाल देश है जहां बडी मात्रा मे कृपि वस्तुएं तथा झत्य अकार 
के औद्योगिक पदार्थे देश से बरहर भेजे आते हैं और विदेशों से आयध्त डिये याते हैं 
इन वह्तुओ को बन्दरवाहो तक लें जाना तथा बव्न्दरयाहों से देश के विभिन्न मांगों तक 
पहुँचाने का कार्य भारतीय रेले ही करती हैं। यह काम वस्तुश्रो को देश के एक कोने 
से दूसरे कोने तक ले जाने के लिए रेलो द्वारा किया जाता है। इस प्रक र €म देखते 
हैं कि रेत्तो के विक्षास का भारतीय कृषि उद्योग तथा व्यापार पर महत्वपूर्ण प्रभाव 
पड़ा है जो निम्नलिखित है । 

कृषि पर प्रभाव --रेलों के विकास ने भारतीय कृषि का ओलिक स्वरूप हो 


बदल दिया है | भव खेती केवल जीवन निर्वाह के लिए ही नही की जाती वरदू व्यापार , 


की हष्टि से भी की जाती है। भारत मे व्यापारिक फसल जैसे गनता, कपास, तम्त्ाकु 
कच्ची जूठ, तिलहृन तथा इस प्रकार की अन्य वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर 
होने लगा है। यह वस्तुएं भारतोक उद्योगों मे कच्चे पाल के रूप में प्रयोग हाती हूँ 
भ्रोर विदेशों को भी भ्रेजी जाती हे । इस कार्य को करने मे भारटोय रेलो बन महत्वपूर्ण 
प्थान है और वे देश की एक महत्वपूर्ण सेवा कर रही हैं । 

रेलो के विकास से पूर्व भरत के किसो न किसी भांग मे भ्रकाल पड़ते रहते थे 
जबकि अन्य भाणो ये प्रवाज को बहुतायत रहती थी । यह स्थिति कुछ बुछ बाज भी 
है किन्तु रेलो के विकास से अ्रकाल की स्थिवि को सुग्रमता पूर्वक सोाममा कर लिया 
जाता है। भारी मात्रा में विदेशों से जो अनाज ग्यायात किया जाता है उसे रेलें 
शीघ्र पूरक कमी वाले इलाकों तक पहुंचा देती हैं । भारत जेस अ्रवाज की कभी 
वाले देश के लिए रेलो की यह बहुत बडो सवा है। 

उद्योगों पर प्रभाव -इपि की भाँति उद्योगों के विकास पर भी रेलो का महत्व- 
पूर्ण प्रभाव रहा है। रेलें उन स्थानों को जहाँ बडे बड़े कारख ने स्थ वित है मशीनें, 
कोयला, कच्चा माल तथा मजदूरों ग्रादि को पहुचाती हैं म्लौ जो सामान उन मिलो 
मैं तेयार होता है उसे देश के विभिन्‍न भागों में उपभोकताड्रों के लिए तथा बन्दरगाहों 
तक निर्यात के जिए पहुंचाती हैं ) यदि देखा जाये तो भारत में उद्योग घन्चे उन्ही 
स्थानों पर विकमित हुए हैं जहाँ रेल यातायात को सुविधाय पटने से मौजूद है । अब 
जिस स्थानों पर उ्योगो का विकास किया जा रहा है वहा रेलें पहले ये पहुचाई जा 
श्ह्ी हैं| रेलो के प्रिकांस के बिना उद्योगों का विकास सम्भव नही है। 

आरक्ष जगे डिदएक देदा को देखते हुए रेक गायक की बहुह ्यी हैं. और 
भारत के भ्राथिक हृष्टि से श्रविकसित होने का यह भी एक महत्वपूरं कारण है। 

प्रशन ८२--भारत में सडक यातायात का क्या महत्व है ? इसके पिछड़े रहने 
के कारणों पर प्रकाश डालिये और बताइए कि सडक यातायात को उन्नति के लिए 
सरकार द्वारा क्या प्रयत्त किए गए है ? 


योवायात के साधन  सरए 
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सडक यातायात का महत्व--वर्तमान यूग में लड़को का बड़ा भारी महत्व 
आधिक एवं सामाजिक दोनों हो क्षत्रों में है । सडको का महत्व गावो एवं शहरों दोनो 
के लिए हीं है। किसी भी देश को अधिक एवं सास्ट्वतिक प्रगति का झनुमान हम 
सडको से ही लगा सफते हैं। रश्कित ने कहां है कि 'राष्ट्रकी सारी सामाजिक द 
आधिक प्रगति सडको के निर्माण में ही निहित है। भारत कृषि प्रवान देश होने के 
नाते इस देश के लिए सडकफो का विशय महत्व है। सडको के होने से हो ग्रामो से 
छः अचा माल और कृषि उत्पादन कारप्तातो, कस्बो, भ्ौर नगरो तक पहुचाया जाता है 
और बन्दरगाहों तथा व।रखानों से माल कस्बों तक सडक की सहायता से भेजा जाता 
है। परन्तु मारत में सड़कों का बहुत श्रधिक ग्रभाव है जिसके कारण कृषक को 
मजधूरन अपना माल यावों में हो बेच देना पडता है इसके झ्रभाव से ने तो बढ़ प्रपता 
माल नारो तक पहुचा पाते हैं और न हो अपने उपयोग की वस्तुप्रों को नगरो के ला 
सकते हैं। सडक यातायात के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जानमयाई ने कहा था 
“यदि देश के विपुल ख्तोत एवं श्रसामित जन शक्ति का ठषयोग साधारख सातव के 
लिये करता है ता उनका उपयोग मावव के लिए होना चाहिए जा यातायात सावनों 
से विशेषतया सड़क यातायात से प्रगतिशील बनाये जा सक । 

संडको की सह यता से ही व्यक्ति एक दूसरे मे सम्पक स्थापित कर मकते हैं । 
देश की सुरक्षा के लिए भो सडक यातायात का बहुत अधिक महत्व है क्योकि अव- 
इयकता पडसे पर किसी भी स्थान पर फोजो को सुगपता से भेजा जा खकता है यदि 
सड़कों का अभाव हो तो सेना शौघ्र एवं सुगपता से नही भेजी जा सकती। झाधुनिक 
यू? में फौजों का भी यन्त्रीकरण सा हो गया है जिससे उनका आवागमन अधिकत र 
मोटरो एव ट्रैक्टरों तथा अन्य चक्रवाह साधनों (४४))६८)७) से हाठा है जिसके लिए 
सडको का होना अत्यन्त आवश्यक है । 

सडको का भहैत्व सामाजिक दृष्टिकोण से भी है क्योक्ति किसी भी देश का 
शा का गा कक पल या सब देश के विभिन 
शरण एक सूच से वधे हो जिससे उनमे परस्पर विचार विनिमय एवं संचार प्रादि 
सुगमता से ही सके | यह तभी सम्भव होता है जब सडक याठायात का विकसित रूप 
होता है । हि 

ग्राधिक प्रगति तभो समत्र है जब सडक यातायात अच्छा हो भर्थात्‌ सडके 
झाधिक स्थिति को परिचायकर हैं। यदि आप यह जानना चाहते हु कि समाज की 
क्या स्थिति है तो श्राप वहा को सडको को देख कर उसी प्रकार जान सकते हैं 
जितना कि वहा के विश्वविद्यालयों एवं पुस्तऋलयो के देखने से क्योकि यदि समाज 
में गति है तो सडके जो गति की परिचायक हैं इस तथ्य को प्रकट करेंगी | इसी 
प्रकार यदि किसी प्रकार की प्रयत्रि हो रही हैं यदि सवीन कल्पनाए एवं आशादो का 
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संचार है तो वहा की निर्मित सडको से वहा का ज्ञान हो सकता है॥ सम्पूर्ण लजन 
क्रियाए चाहे वे सरकार, उद्योग, विचार अथवा धर्म सम्बन्धी हो सडकों का निर्माण 
करातो हैं । 

इसके अतिरिक्त भी सडक यातायात का विशेष महत्व है | जैसे सडक याता- 
यात की व्यवस्था करने भें उतना अधिक व्यय नहीं करना पडता जिवना श्रत्य याया- 
यात के साधनों में जैसे रेल यातायात । इसकलए यह भी जरूरत नहीं होती कि 
उसके सचालन करने के लिये काफो मुसाफिरों या सामान इत्यादि की ब्रावश्यकदा 
हो । कम सामात झौर थोडे से मुसाफिरी के होने से ही हम मोटर गाडिया को सडक 
पर द्ौडा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मुसाफिर भ्रादि के कम होते तथा गाव की दूरी 
कम होने के कारण सडक यातायात का विद्येप महत्व है क्योकि वहा रेल यातायात 
से भ्रधिक लाभ नहों होगा १ 

आज स्वततन्त्र भारत देश के नव निमरण्णि की योज्नाए बता रहा है । कृषि 
के विकास की तथा उद्योग घन्घो की उन्नति की योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। 
परन्तु इम सबकी यवेष्ट उत्यान तब तक नहीं हो सकता जव तक देश में सडको 
का य्रधेष्ट विकास न हो । हमारी बहुत सी पल का बयान कण जाओ |य समसयाग्रो का हल तब तक नहीं 
हो सकता जब तक सडको को प्रच्छी व्यवस्था का प्रभाव रहेगा। खाद्याननों तथा 
कच्चे व बने हुए माल का उत्पादन व वितरण सडको के पूर्ण विकास पर ही निर्भर 
है भ्रतएव सडक यातायात का उचित विकास हमार देश के श्राथिक लत्थान के लिये 
नित्वान्त भ्रावश्मक हैं। इंस में कोई भी सन्देह नही है कि सड़कों के अ्रपर्याप्त विकास के 
कारण ही भारत की ग्रौद्योगिक एव कृषि की क्षमृद्धि बही हो सकी है। क्योकि भारत 
में प्राज भो गाँव एवं कृषि राजारों मे सडको के अभाव से सम्पर्क नहीं है, इसलिये 
प्रान्तरिक यातायात के विक्रास की और झ्ाज भी ध्णत देता झति झावश्यक है) 

सडक यातायात के अ्रविकसित होने के का ने के कारणं--सडक रातायात का विकाध 
कसी निश्चित योजना को अपनाकर नही किया गया। जिस प्रकार से रोम के 
प्राचीन नगरो का निर्माण हुप्रा था उसो भरकार भारत में भी सैनिक श्रावश्यकताप्रो 
को ध्यान में रखकर सडकों का विकासे किया गया क्योकि भारत काफो समय तक 
गुलाम रहा । शासकों ने इस देश को श्राधिक लाभ पहुचाते की चेष्ठा ही नदी 
की । जिन सड को का निर्मास्य हुआ भी वह केवल अपने हित को च्यान में रखकर 
किया गया । उम्ससे भाश्तीय जनता को कोई विशेष लाभ नही हुआ्ना। मुख्य सड को का 
निर्माण बोसवी सदी के प्रारम्न में हुआ । भारत मे बर्मो का छोडकर लगभग १७६००० 
मील सडके थी जिनमें से वि मत व । ६ 
इसी समय इंगलैड में भी उतनी हो सड के जब कि वहां का क्षेत्रफल ब्रिटिश 
भारत का ई था और धमेरिका से भारत से १२ गुनी श्रधिक सड़कें थी। भारत में 
सड झ्ो का निर्माण अत्यन्त दोमीगति से हुआ है। इपहो पुष्ठो इससे की जा सकती है 
कि १२०८-20 तन कल पे मन का विर्यादा हुआ या जब ४५ तक कुल ६०५३५ मील [था ज़ब कि 
इतनी, लम्बी छड़कें प्रमेरिकरा में १३ दर्ष पे ही बत गई थी । विभाजन से २७००९ 


यप्त'्यात के साधव [| २७ 


भौल सडके पाकिस्तान मे चली गई ॥ १६५६ तक सडको का योग २६१००० मील 
तक हो गया था । भारत की विद्यालता एवं यहा को जनसस्या को घ्यात में रखते हुए 
२६४००० मील सड़कें घत्पन्त्र कम हैं । दुसरे देशों की तुलदा में भारतोय सडको 
की  चति. तिम्नलिखित त्ालि+ से स्पष्ट है । 





क्षेत्रकत के प्रत्ति वगे मोल ! सड़के 
देश पर सडके प्रति 
| » [मौतों भें) १०० ००० व्यक्तियों पर 

भारत 9२० ड श्४२ मोल 
तयुक्त राज्य अमेरिका ३०० २०५३. मील 
जमंनी ११६ ५६५. मोल 
फ्रौद 4 (३६२ मील 
बू० के० २१०० २७३ मील 
जापान ३०० ह्र्द्ड मोल 





उपरोवत तालिका से स्पष्ट है कि सडकें भारत म ग्न्य देशों की तुलनः में 
बहुत क्र हें। भारत मे टो जिद प्रदेशों को भोगोतिक स्थिति अच्छी नही है जैसे 
आसाम चाजपुताना इत्यादि स्थानों म॑ संडके और भी अध्यि क है। झ्राज भारत 
स्वतस्क हो गया है और वह जिस समस्या वो सुलभाना चाहे अपनी नोति से सुलझा 
सकता है परन्तु भारत में सडको के विकास की श्रोर बहुत कम व्यास दिया गया है, 
इसके कई कारण है-- 5 लिन नानक शत टच 777 

(१) भारतवर्ष की आधिक स्थिति भ्रच्छी नही है। देश में वित्त का वहुत 
अधिक प्रमाव है जिसके कारण नरेरवालिकाओं ओर रंवालिकाग्रों और जिया बोर्डों के आघोन जो 
सडकें हैं उनकी स्थिति अच्छी तहीं हैं. राज्य सरकारों क्री भी स्थिति अच्छी नहीं 
है। वैसे उनके पारा कुछ कोप है परन्तु उपका उपयोग सडकों के निर्माए में कम झ्लोर 
अन्य कार्थों म ग्रथिक किया गया है और न ही केखौय सरवार ने कोई विशेष 
हझच् ली है) 

(२) सरकार पान यो जे बने के पिरत के मोर 3 स्थानीय संस्थाप्रो ने लड़को के विका। को भोर ३दित 
ध्यान नहीं दिया ।, इधर कुछ दर्घो से ही सडकों के विज्ञास की यग्रावध्यकता और 
इनके महत्व की झोर सरकारो का ध्यान गया है और दोनो सरकारों ने सडक यात)- 
यात के विकास को योजनाएं बनाई हैं + 
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(३) सड़कों के अविकसित होने का प्रमुख कारण है तिर्माण कारों के लिए 
सामान एवं सथीनों का झभाव जिनके लिए हम को दूसर देशों पर निर्भर रहना पहुता 
है । परन्त सरकार की नोनियो से इन प्रकार की सभी वस्तृप्रो क्रा उत्पादत भारत 
में हो होने लगा है । फिर भो इस क्षेत्र में हम काफो पीछे है । 

उपरोक्त कारणों से देश में सडक यातायात उन्नत्ति नही कर छका । 

सड़क यातायात को उल्नति के लिए किए गए प्रयत्न 

भारत में मडक यातग्यात को उनतति के लिटे सवमे महत्वपूर्ण 3844 ग्र्च्छी 
सड़को का है। १६२७ धे हक्टर जायकद की प्रध्यक्षता में एक सडक विकास कमेटी 
(0०809 06९६ 0एए7९०( (१०ए|ए(२८) नियुक्त की गई थी | इस कमेटी 
ने सुझाव दिया कि सडको की दक्षा कौ सुधारने का भार केन्द्रीय सरकार पर 
होना चाहिए क्योकि मोटर तथा पेट्रोल पर लगाया हुआ्ना कर केन्द्रीय सरकार भी घसूल 
बरती है । 

१६३४ में सडक निर्माण करते वाले इ'जोनियरों की सदस्यता में एक भार- 
तीय सडक बाग्रेस (]ताश्ा 090 ("णाएप्टा25$) की स्थापवा की गई णो 
आज तक जवित है । इस सस्या ने सहुको के निर्माए/ तथा उनमे सुधारप्रादि को 

समझसयाओ्रो पर विचार करके भ्पनी रा प्रकट की । 

१६५३ में भारत सरकार के क्िमित्नएा में नागपुर में एश सम्मेलन हुपा 
जिससे सडको के विक्राप की एक दस वर्षीय योजना बेनाईं जई जी. नागपुर योजना 
(ए४एछ शिरकत] $ साम से प्रसिद्ध है। इस योजना के झनुसार सड़कों की 
राष्ट्रीय [४४०॥4] प्रांप्र/फ्498), प्रदेशीय, जिला तथा ग्राम सडको के नाम से 
चार श्रेणियों में विभाजित किया गया । नागपुर योजना के श्रनुस्तार १० वर्ष में ४४८ 
करोड रुपये को लागत से ४ लाख भील नम्बी डक्ो का निर्माण कया जाना था । 

जैमा कि ऊपर कहा गया है १६२७ मे जायकर कमेटी ने सड़को के विकास 
के विषय में कुछ सुकाव दिये थे। इन्ही में से एक सुझाव के अनुसार ६६३० में 
एक केन्द्रीय सडक विकास कोष (067 सरि०3१ [06४20 णाट्या फणात) 
स्थापित किया गया था जिसमे मोटर-म्प्रिट पर बढाया हुआ कर जमा किया 
जाता है । इस कोष का १५ भ्रतिशत केन्द्रोय सड़क अनुसघान कोष ((शाधव! 
]१080 ॥२९६९४०॥ एप) को दे दिया जाता है और कुछ भाग एक सुरक्षित 


कोप (ि९४९7०८ एपा0) मे जमा हो जाता है । शेष विभिन्न राज्यों के सडक 
विकास के किये दिया जाता है | 


नागपुर योजना मे समस्त भारत के लिये ३३१००० मोल लम्बी सड़कों का 
लक्ष्य निर्धारित किया था जिसका विवरण इस प्रकार था * ८ 


राष्ट्रीप झुडके १६६०७ मील 

राष्ट्रीय पूरक सड़कें ब्श्श्० था 

प्रातीय सडक शर६५०  ,, 
३ जिला तथा ग्रामीण सडके २५६३०० 
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यातायात के साधन [ ३२६ 


अदन पचदर्धीय याजना के अस्त में नागपुर योजना द्वारा निर्धारित लक्ष्य में केवल 
१००० मील पकड़ी तथा ६०००० मील कच्चों सडको की हो कमी रह गई थी। 

प्रथम्त पचवर्षोय योजना में सडको का विदासत “-प्रथम १चर्वर्षीय योजना 
के प्रारम्भ में भारत मे कुल ६६००० मील लम्दों पक्की सड़क तथा १५१००० मोल 


लम्बी कच्ची सडके थी । १६५३ में जबे प्रथम योजना तमालत हुई उत्त मत देक्ष में 


7० आम 


हुआ ३२०५२२ मोल लम्दी कुल सड़क मील लम्बी कुल सड़क थी जिनमें १२२१७०_ मोल लम्बी पक्की 
सड़क तथा १ ब्ड  नट कच्यी सहक्तों थी। इनमे वे सड़कें भी शामिल हैं जो 
सोमुद गिक्रा विकास योजना तथा राष्ट्रीय प्रखार सेवा सण्ड योजना के अन्तर्गत बनाई 
गई हैं । यह कमो दूसरी पचवर्षीध योशठा में भ्रदक््य पूरी हों जायगी | सड़कों के 
विज्ञाव में एक मुख्य बाधा यह हे कि सभी नदियों पर यया स्थान पुल नहीं बनाए 
ज्ञा सकते । इयमें काफी समय लगने की सम्भावना है। 

दूसरी पचवर्षोग योगना कौर सडकों का विफाय :--द्वेमरी प्रचवर्षीप योजना 
में केसद्रोय सरकार तथा राज्यों ने सडको के विकास वे लिए. २ ग्ररव ४६ करोड 
झूयये वी ध्यवस्था क्री है । इसमे नई सडको का निर्माण तथा पुरानी सहरकों का 
सुधार शामिल है । इस घन के ग्रतिरिक्द केद्रोय सडकू विक्माम कोप से २५ करोड 
रुपया प्रोर प्राप्त हागा । झाशा है कि दूसरी योजना में चागपुर योजना में निर्धारित 
नद्ष्य पूरे हा जावेंगे । 

पहली योजना में जो कार्य शुरू किया गया था उसे चालू रखा जायगा। 


लड़कों हट एक दूसरे से जप लक अगर पर वालों ६०० मोल -स्वों मडवें तथा ६० बडे पुल 
बन'ने की व्यवस्था है । ७०० भोल लप्पी सतह बुत जाएगी और पर मोल 
हम सडडें लोड नी जबाएगी। 
राज्या के यडक विकास उायंक्षम के झनुमार दूसरी योजना में १७००० मोल 
सम्दी सडके बनाने को आशा है । सदक यतायात के राष्ट्रीयदरण (िवा009- 
टशए०ा) पर झगिक जोर दिया जावेबा ॥ इस कार्य क्र जिये योजना में १३ करोड 
४७ लाख रुक्ये को व्यवस्था है ) 
इस प्रवार दम रखने हें कि हमारी सरकार रडक यातायात को प्न्य यौज- 
नाग्रो की भाति विशेष महल देती है और इसरो विकास मे लिए पूरी तरह 
प्रयललथोल है ! 
प्रघत 5३--भारत में रेल तथा डक यातायात दे सामजस्य को झावइ्यकता 
पर श्रक्षद्य डालिए ( उपरोक्त हटिप्योश से उत्तर प्रदेश में सहकू यातायांत को प्रगति 
को विजेचर स्पेजिए रे (आगरा १६५५) 
एडबकम८७ पा€ 5९८९5 ०६ ऐश्या-रिप्व्त ए०-०:संफघएणण 4५ [छ09 
छाडण्ण्घड धग8 धूणय्ररेयट्ट ्ई पशए इक्णवें धाडफबछण्टत क्र तो, ए. (+0फ 86 
30५९ छर्ण5 एज आां०ध (497० 2958) 
उसर--परिवहनत विक्रय का झावश्यकू अंग है। झांघुनिद व्यवसायिक्त विकास 
ने हस्छी पडको दे मजार के महत्व को वहुत बढ! दिया है। परस्तु इसमें कोई सदेह 


३३० ] आरतोय अर्थशास्त्र * सरल अध्यवन 


नहीं कि भारी यातायात और दूरी के फामले के क्षेत्र में सडक यातायात्र रेलो से किसी 
प्रकार कौ भी प्रतियौगिता नहीं कर सकता । सडक यातायात तो केवल थोडी सी दूरी 
तय करने प्रौर हत्को व सहगीं वस्तश्ली को इधर से उघर ले जाने में सहायक सिद्ध 
हो सकता है| भारत जैमे देश के लिए दोनो प्रकार के परिवाहनो को आवश्यकता है। 
इसमे सदेह नहीं कि अच्छी परिवहन व्यवस्था से कृषि उत्पादन को निःचय ही प्रेरणा 
मिल्लेगी प्रौर जीवन निर्वाह कृषि का स्थान व्यवसायिक कृषि लेगीं जिससे ग्रामीणों 
का जीवन स्तर ऊचा होगा, समय की बचत होगी तथा निर्यात या आतरिक उपमोग 
वाले कृषि उत्पादन से सम्बन्धित उद्योगो कौ भी पर्याप्त सहायता पहुचेगी। दोनों 
परिवहुन उद्योगों के विकेन्द्रीकरण में सदाण्क सिद्ध होंगे । 
भारत में ग्धिकाश सडकें रेलों के समानातर हैं जिसके फलस्वरूप दोनों में 
प्रतिस्पर्धा की दौड खब होती है। नित्रट भविष्य में रेल यात्ततयात वे विकास के लिए 
मई और बड़ी २ योजनागो का निर्माण किया जा रहा है | परन्तु इतने विशाल देश 
के लिये वह तब भो अपर्योप् रहेगी । इस श्रपर्याप्तता को टूर करने के लिये हमको 
औद्योगिक केरस्द्रो को बन्दरगाहों से सम्बद्ध करने के लिये सडक यात यांत से सहायता 
लेनी पड़ेगी | सडक यातायात के नवीन निर्माण में अधिक व्यय करना पड़ेगा । परन्तु 
रैल यातायात से वह ब्यय कम ही होगा | सडक यातायात के सस्ते होते का एक यह 
भी कारए है कि सर की देखभाल पर जो व्यय होता है वह कर द्वारा बयूल कर 
लिया जाता है ्ौर रेलो को एक तो पटरी आदि बिछानी पडती है और फिर डसकी 
देखभाल पर स्वय ही व्यय करना पड़ता है। परन्तु इन दोनो परिवाहनों का होता 
प्रति आवश्यक है। यही कारणा है कि कुछ स्थानों पर वे एक दूपरे को सहायता ण्हु- 
चाती हैं झौर पूरक का काम करतो हैं भोर कुछ स्थानों पर इन दोनों साधनों में 
प्रतिद्वेदता भी रहती है । सडके किसानो की चीजों को बाजारो झोर पास ये स्टेशन 
से सयुकत करती हे । इसके विपरीत रेलवे उत्पादन क्षेत्र और दूर के उपभोवताों के 
बोच सम्बन्ध स्थापित करतो हैं तथा नगर के उत्पादकों और हल कृपिम खद और 
कपडा खरीदने वाले किसानो को मिलाती है, अच्छी ओर पर्याप्त सडका के बिना कोई 
भी रेलवे परिवहत के लिए पर्याप्त सामग्री इक्ट्ठी नही करो सकती । इसके विपरीत 
सबसे भच्छी सड़कें भी फसल का उत्वादत करने वालो को उपभोक्ताग्रो के सम्पर्क में 
नहीं ला सकती | इस तथ्य से इस बात की तो प्रष्टो होती हो है कि रेलवे और सडको 
के बीव थोडी सी प्रतिद्वन्दिता तो अवश्य बनी रहेगी । यही कानण था कि १६२० से 
दोनों में प्रतिस्पर्धा हुई और सडक यातायात्र को काफी हानि उठनी पडो। १६२६ में 
इन दोनों की प्रतियोगिता ने झौर भी विक्रट रूप घारण कर लिया । क्योकि “महान 
ऋछे के फ्रोाद के रेल्ण यालएएफ, के, गयर इधर के जा के. व्थिए शफणी अही फल 
और दूसरी झार मोटरो की कीमते गिरी पैट्रोल आदि भी सस्ता हो गया। इस ग्रति- 
योगिता के काल में रेल यातायात को २ करोड रु० प्रतिवर्ष की हानि उठानौ पड़ी । 


इस समस्या घर विचार हेत १६३२ में सरकार ने मिचेल क्कतेश समित्ति 
(शभालाण 8 7]0॥255 एणाग्रा।6७) बनाई जिसने सुझाव दिया कि सडण 


यातायात के सावन [. ३३११ 


यातायात पर नियजण रखा जाये और यातायात सम्बन्धी एक केख्रोप यातायात 
सण्डल वनायथा ज्यए। इस सुझाव के अनुगार प्रत्येक प्रान्त में यातायात परामबंदाता 
समित्या (05907 26एश३०7ए एएगरपा((28) स्थापित की गई । इसके 
प्रतिरिक्त एक सवहनन विभाग (0०गधधप्रयाटब्ातणा 6एथाएआर) की 
स्थापना की गई जिसका उदूश्य समस्त यातायात के साधनो पर निरीक्षण करने का था। 

सब्‌ १६३६ में वेजडड समिति (१#८०६०ए००१ ('०गाणा((८७) की 
स्थापना की गई जिसने रेल सडक प्रनिस्पर्धा की झाथिक समस्या पर गम्भीरतापूर्वक 
विचार किया ! जिसने बतप्या कि प्रातीय सरकारो का सड़क परिवहन का नियमत 
अ्रपर्याप्त भौर अस्त व्यस्त था । इस प्रकार को नीति का अनुसरण सरवार ने कया 
थी कि जिससे रेलो की नुकसान हो और स्वय भी सवा का कार्य न कर सकें । 
समिति इप बात से सहमत नहीं थी कि सडक का निय्मन केवल रेलवे की सुरक्षा 
की दृष्टि से हो किया जा रहा था । केन्द्रीय सरकारों द्वारा मिश्चित पिद्धाटों के प्रतु- 
सार प्रातीय सरकारो को सडक़ो का निधमन करना चाह ए कि'तु सडकों के परिवहन 
पर इयप प्रकार के कोई प्रतिबन्ध नही लगाने चाहिए जिन से उतके विकास में बाघा 
पड़े। इसने यह सुझाव दिया कि मोटर यातायात पर नियन्‍्तणश रखने के लिये मोटर 
चालको व मालिको की झनुमति यत्र ([िए2708) दिए जाने चाहिए । इसके 
अतिरिक्त इसने यह भी सिफारिश की कि सडक यातायात में रेलवे को भी भाग लेना 
चाहिए भ्र्थात्‌ रेलो को स्वप भ्रपनी मोटरें चलानी चाहिए । 

इस प्रतिस्पर्धा को नष्ट करने के लिए १६३६ में श्रोटर गाडो अधिनियम 
बनाया गया जिसमें सवारों सख्या निश्चित की गई, माल लदान निश्चित किया गया, 
प्रोटर कम्रचारियों के काम करने के घण्टे मोटर रफ़्तार ग्रादि निश्चित किए गए । 
उपरोक्त कार्यों की देखनाब के लिये प्रातीय यातायात श्रधिकारियों को नियुक्त की 
गई । कानूत के उलघन करने बाले के लिए दण्ड की व्यवस्था की नई। इसके बाद 
१६ ४८ मे राष्ट्रीय सरकार ने याताय ठ नियम अधिनियम (०४0 पथक8007६ 
(एणए9078607 20() पास किया । इसके अनुसार राज्य सरकारों को सड़क 
याताय त पर पूर्सख अधिकार सचालन एवं तनियन्त्रित करने का मिल गया। रेल 
यातायात का राष्ट्रीयकरणा हो जाने के वाद सडक यातायात का मी राध्ट्रीयकरण 
करना अतिवाय सा हो गया । कुछ राज्यो ने तो इसका राष्ट्रीयकरणा वर दिया है! 
इस अधिनियम के बन जाने से अ्रतिस्पर्डा को कम करने में काफी सहायता मिली परन्तु 
जय. दोसो. वाधनो का राष्टीयकराए हो, गया. तो. सुपर्द।, का. लगभग, भरत, को, गए, ५ 

पहले रलो के समानातर ही सडको का निर्माण किया गया था तथा प्रति- 
स्पर्डा का होना अति आवश्यक था । किन्तु भविष्य में जित सड़को का निर्माण होगा 
उनका उद्द बय होगा कि वे पर्थाष्त मात्रा में रेलो को सामग्रो प्रदान कर सके | दूपरे 


झब्दी में मोटर गराडिया अ-्छ क्षत्रों में चलगी जिससे दोनो में स्पर्डा का श्रदन ही 
नहीं आयेगा | 


स्पर्द्धा को दूर करने के लिए यह आवश्यक हो गया कि धरहार इनमे हस्त- 


इ३्२ ) भारतीय अरभंश्चास्त सरत झ्रध्ययन 


क्षेप करे कि सडक यातायात में सोटरो आदि स बहुत अधित्र लाभ होये लग्रा। 
जिससे पू जीपतियों ने अ्रपना प्रयना धन रेल यात्रायाव वी बजाय मोटर यातायात मे 
लगाना प्रारम्भ किया जिसका प्रभाव हुआ कि रेल और सडक यादायात में श्रतिस्पर्डा 
बढी जिससे रेलों को काफो हादि उठारी पडी और दुसरी शोर स्वयं मोटर मालिकों 
में प्रतियोगिता का श्षीगणेश हुआ जिससे मोटर यातायात को काफी घक्का पहुचा। 
उपरोक्त समस्याग्रो को रुलभाते के हेतु सरबार को सडक बागायात के राष्ट्रीयछरण 
पर विचार करना पडा। इस राष्ट्रीयकरण की नोति को आलोचना हुई और सम।- 
लोचना भी + 
आजोचना--जब राष्ट्रीयकररा की बात मोटर मालिकों से सुनी तो उन्होंने 

कड़ा विरोध किया | मिन मालिकीं ने कहा कि इस उद्योग में हमारी फाफो पृ'जी तगी 
हुई है । और जब्र इसको हानि का सामता करना पड़ रहा था तब किसी ने राष्ट्रीय 
करण का भ्रस्ताव नहीं रखा झौर जव लाभ होने लगा तव ररबार राष्ट्रीयकरण यी 
दान सोच रही है । इन्होने कहा कि सरकोर यातायात में स्पर्डा के अमाव से यात्रिया 

की कुशलता एबं सुविधा का ध्यान नहीं रक्षा जायेगा । इसके झतिरिकत राष्ट्रीयकररा 
के बाद सरकार को क्रॉफी वडी घन राशि मोटर मालिको को मुआवजे के सूत्र में देनी 

पड़ेगी । जबकि सरकार को प्राथिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और 
बहू यातायात के किराये भाडे भी अधिक रक्लेगी जिससे व्यवसाय और याजियों को 
हानि होगी । ऐसी स्थिति में राष्ट्रीररए से कोई लाभ नही होगू क्योंकि मोटर या ता- 
यात पर नियन्च्रण करने के लिये मोटर गाड़ी स्वितियम की विभिन्न धाराये पर्यातत 

है। अतः राष्ट्रीपवरए। से रेल सहक सामगरस्थ का कोई मिक्दित झूप से लाभ नहीं 

हो धकता । इसके अतिरिक्त वैद्धीय सरकार को कोई विशेष लॉभ नहीं होगा वरव्‌ 
इसकी सम्भायता अधित्र है कि उनकी आय भी कम हो हाय | 

समाजीचना --कुछ व्यक्तियों का कहना है राष्ट्रीययरण से किराये भाडे में 

कमी होगी झोर क्षमत्रा व कुथलता में बृद्धि होगी । रणष्ट्रीयकरण से यात्रियों को 

विविध प्रकार की सुविधारयें प्राप् हो पक्केंग्री--जँसे मोट६ और वत समय'नुत्तार 

चलेंगी ग्चोर भीड कम होगी इसके श्र तरितत सडक तिमरित कर्ताशें तथा सड़क प्रयोग 

कर्ताग्रो में कोई भेद नहीं होगा । इस यातायात को बहा भी प्रोव्याहित जिया जा 

सकैया यह यह यातायात अलाभकारो सिद्ध हुआ है । इस नीति के पनुसरण से 


ग्रातायत विभाग के क्‍मंचारियो को उचित वेतव आराम तथा छुट्टी ग्रादि अझवेक 
प्रकार सुविधा हो सकेंगी । 


उत्तर प्रदेश में सडक यातायात फी भ्रयति-मारत सरकार ने रेलो के राष्ट्रीय 
करणा के वाद शज्य सरकारो द्वारा सडक यातायात के राष्ट्रीकरण की नीति की 
अऋप्वाने का निरचय किया है $ इस प्रदार यदि रेल रूथा सुडद यध्वायात पर सरकार 
का स्वामित्व दया ग्रबन्ध होगा तो दोनों में सुगमता पूर्वक सामत्जस्थ स्थापित किया 
जा सकता है। उत्तर प्रदेय सरक/र ने स्डब यातायात का राष्ट्रीयकरटा क्शके एक 
प्रमतिद्ञील कदम उठ;था है। राज्य के कुछ थोडे से भागो की छोडरर शेप सब भागों 


यातायात के साधर [ डेरेरे 


पर यू० पी० गवर्नमेट रोडवेज की बर्से चलाई जातो हैं। रोडवेज वे स्वामित्त 
मे उत्तर प्रदेश सरकार कथा रेलो का हिस्सा है। पुराती निजी मोटर 
कम्पनियों को भी मुप्रावजे के रूप मे इसके कुछ हिस्मे मिले हुए हैं! उत्तर 
प्र श गश्नमेट रोडवेज का सवालत राज्य +रागार के परिवहन विनाग द्वारा किया 
जाता है। प्रारम्भ के कुछ सालो में रोडवेज के वारए सरकार को काफी डानि हुई 
किन्तु बाद से सरकार को पर्याप लाभ हो रहा है । इप समय उत्तर प्रदेश में श८०० 
के लगभग रोडबेज थी बसे चल रही हैं ' वसो के निर्माण के लिए कानपुर में एक 
क्षेस्रीय निर्माएशाला स्थापित की गई है। इसके भ्रतिरिक्त राज्य को छई क्षेत्रों में 
विभाजन किय्रा गया है और प्रत्येक छेव भें एक छोटी वर्केशाय स्थापित को गई है 
जहा बश्षो की मरम्पत तथा सफाई ग्रादि वा कार्य होता है । 
उत्तर प्रदेश में सड़क यातायात के राष्ट्रीयककररा से भव रेल सडक प्रतिमोगिता 
का भय कम हो गया है । छोटी दूरी के लिए सरकारी वर्से सुविधाजनक यात्रा ध्दात 
करती है किन्तु इसका किराया रेलो की अपेक्षा कुछ भ्रधित् होता है । जो लोप प्रधिक 
व्यय करके समय की बचत शोर सुविधाजनक यात्रा करना चाहते हैं वे इन बसो में 
सफर करते हैं) सरकारी रोडवेज जा मछय उहूंद्य केवल घन कमान नहीं हैं वरन्‌ 
जनता की सेवा करना भी है. वधों का समय पर छूदना, उनमें यात्रियों वे विए हर 
प्रदार को सुविधा तथा काये कुशलता का विश्ञेप ध्यान रखा जाता है। रेल सडक 
याठायात स्रामन्जस्य की दृष्टि से इसे पूरी सफलता भ्राप्स हुई है। 
५ प्रइन ८४ --- सिजी मोटर कम्पनियों की श्रपेक्षा सरकारों रोडवेज द्वारा 
सवारी और सामान लेजाने के क्या लाभ हैं। धपना उत्तर तर्क सहित दीजिए । 
४ (धागरा १६९४२) 
5९७६$ १४९ प्राध्य।$ ७६ 0507९7०प्राथ्य+ (03 त ७७०६5 8६ 38०४5५६ 7799९ 
2200027  €०घाएथायं९8 इंप गैंपर ८77 एच. छुघ5$०घ४2०८०४- बाते ६0005 (६०९० 
४९७६४०॥५ (०४ ए०एा एलश्शशा८९ (4978 7952) 
उत्तर-रेन तथा सड़क यातायात के बीच सामन्जस्य स्थापित करने के 
उददृगय से १६४८ में सडक यातायात ठिगम काचून [०40 वा80%णा 
(079णथ।0०07 8०६ ) पाम क्िप्रा गया जिसमे राज्यों यो इस बत का अधिकार 
मिल गया कि वे एक सडक यातायात नियम के हारा सडक यातायात्त वा सचालन 
त्तथा नियन्‍नण कर स्क़्ते हैं) इससे पूर्वक ऋई राज्यों मे राज्यो को सरकारो ने 
य्रातायात का राष्ट्रीयकररा करके उसे अपने हाथ मे लें तिया था । उस समय यह 
चार्दीवियाद बडे कोएऐ। के साथ सत्वन्‍्त हुआरकि सडक यप्तायात को कुशलत्तापूबेक 
चलाने के लिये विजी मोटर कम्पनियाँ अधिक उपयुक्त हैं अयक्षा सरकारी रोडवेज । 
दोनो पक्षो की झोर से झनेक तक पेश किये गये | काफी विनर के घाद यदी उचित 
समझा गया कि सड़क यातायात में सवारी तथा समान ले जाने के लिए सरकारों 
रोडवेज को व्यवस्था ही अधिक उपयुक्त और लाम्रपूर्ो हैं। इसपे विम्शलिखित 
साभ हेँ-- 


शश्ड भारतीय अवथंश्यात्त सरल अध्ययन 


सरकारों रोड-वेज के लाभ 

(१) कार्य क्षमता से वद्धि -- सरकारी रोडवेज केवल लाभ प्राप्त करने के 
उद्देष्ण पे नहीं चलाई जगती वरव्‌ जनता करे सेदा। का भाव भो उसमे रहता है। 
बसे समय पर चलाई जाती हैं चाहे उत्तम पूरे यात्री हों या न हो । निजी मोटर 
कम्पनियों के मालिक समय का कोई ध्याव नदी रखते । जब तक यात्री पूरे न हो 
जाबें वे दस की नही चल ते १) उतका उदेइय केवल शाभ कमाना ही होता है। 
सरकारी रोडवेज मे बसो की मरम्मत तथा उनकी चालू हालत ठीक रखने की पूरी 
व्यवस्था रहती है। इससे बर्से रास्ते म कम खराब होती हं। जब बसें पुरानी हो 
जाती हैं तो उनके स्थान पर नई बसें सडको पर चलाई जादी हैं) बसो की मम्म्मत 
की व्यवस्या करना सरकारी रोडवेज के लिए सरल है क्योकि उनकी क्षेततीय तथा 
स्थानीय वर्कशाप स्थापित कर दी जाती है| यह ,कार्य बड़े पैमाने पर होता है इस- 
लिए उसमे पूरी किफायत रहती है । निजी मोटर कम्पनिया इस प्रकार की व्यवस्था 
नहीं कर पाती 

(३) किराए मे मिश्चितता -सरकारी रोडवेज के कराये निश्चित हंगे हैं । 
उनमे बार बार हेर फेर बही किया जाता । निजी मोटर कम्पनिया के किराये निहि- 
चत नही रहते । वे समय तथा स्थिति के ब्रनुसार अपने किराये मे हेर फेर कर लेते 
है । य्रदि भीड अधिक है तो वे अपने किराये बढा लेते हैं और यदि यप्वी कम है 
सौ कम पैसे लेकर भी उन्हे विठा लेते हैं। यद्र नीति उचित नही मानी जावी । सरःर 
के सी गडबेज म पूर्र' सरह किराए को समावता और स्थिरता रहती है । 

(३) यात्रियों की निश्चित संख्य ---सरकारी रोडवेज में यात्रियों की सख्या 
निश्चित रहती है। कापून द्वारा निर्धारित सख्या से अधिक एक भी य/त्री नही 
ब्रिठाया जा सकता। निजी मोटर कम्पतियो के क्मचारो यात्रियो की सख्या का 
बिद्येप ध्यात नही रखते। वे आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित सख्या से भी अधिक 
बंठा लेते हैं चाहे उसुसे ग्रन्य थात्रियों को कितनी ही असुविधा क्यो ने हो । 

(४) भर पर्सी प्रलिस्पर्दा को समाप्ति सरकारी रोडबेज कौ स्थापना से रेल 
सडक प्रतियोगता तो समाप्त होती ही है सडक यातायात वालो की आपसी प्रतियोगिता 
भी नप्द हो जण्ती है। निजी म्पेटर कम्पनिया किये कम करके तथा प्रन्य प्रकार 
की ग्रनुचित रीतिया अपताकर एक दूसरे से प्रतियोगिता करते है। यह ५तियोगिता 
एक ओर तो रेल याताय त के लिए हानिकारक है और दूसरी ओर इसका सडक 
यावायाव की कार्यक्ुभलता पर भी बुध प्रभाव पडता है। ऐसे मार्गों पर जहा काफो 
यातायात हतथ है बहुत बडी सख्या भे निजी बर्से चलती रहती है जबकि उनकी गञ्राव 
इयकता नही होती । सरकारी रोडवेज प्रत्येक मा्ये पर सम्भावित यादायात का पूरी 
तरह अनुमान लगाकर ठीक सल्या मे बसे चलाती है । के 

(४) झलाभकारी मार्गों पर भी क्सों का चलना --निजी मोटर मालिक उन 
मार्गों प९ फनी बसे चलावा पंसन्‍द नहीं करते जिन पर अधिक लाभ की आशा नही 
होती क्योकि व किसी प्रकार की हानि सहन-करने को राजी चही हो सकते | सर- 
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कारी रोडवेज जनता की सेवा के विचार से ऐसे मार्गों पर भी अपनी वसे चलातो है । 
सरकारी रोडवेज लाभकारी तथा प्रलाभकारी दोनो प्रकार के मार्गों पर चलती हैं। 
इसलिए जिन मार्गों पर रोडवेज को हानि होती है वह अन्य मार्गों के लाभ से पूरी 
हो जाती है ! 

(६) सड़क निर्माण कर्ता तथा सड़क प्रयोग कर्ता के भेद को समाप्ति'--सडक 
यातायात की एक विद्येपता यह है कि सड़कों का निर्माण तथा उनको मरम्मत तथा 
देखभाल सरकार द्वारा की जाती है किन्तु उनका प्रयोग निजी मोटर कम्पनियों तथा 
जनता के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार कच्ची सडको के बनाने तथा उनकी देस 
भोल का व्यय तो सरकार को करना पड़ता हैं किन्तु उनका लाभ निजी मोटर कम्प- 
नियो को प्राप्त होता हैं । सरकारी रोडवेज के चलने से यह भेद समाप्त हो जाता 
है । सरकार अच्छी सडक बनाती है, उतकी देखभाल में रुचि लेतों है और उनका 
पूरा लाभ प्राप्त करती है। 

(७) समाजवादी प्र॒र्थे व्यवस्थ। को श्रोर एक कदम--भारत समाजवादी अर्थ 
व्यवस्था की ओर अग्रसर हो रह! है जिसके लिये समस्त लोक हितिकारी सेवागो का 
राष्ट्रीयक रण होना चाहिए ताकि उनका सचालन व्यतिगत लाभ के लिए न होकर 
सामाजिक लाभ के लिये हो सके ) 

(४) राजकीय भ्रप्य का साधन--सडक यातायात के राष्ट्रीयकरए से यह 
राजकीय आय का एक महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। वर्तमात युग में सरकार को 
अपने उत्तरदायित्व को पूसा करने के लिए अ्रधिक घन की ग्रावश्यकता होती है । जिस 
प्रकार भारतीय रेले' केन्द्रीय सरकार की श्राय का एक अच्छा साधन हैं उसी प्रकार 
सरकारी रोडवेज राज्य सरकारों की झ्राय का एक अच्छा साधन हैं । 

(६) कर्मचारियों को दा मे सुधार--सरकारी रोडवेज के कमंचारियों को 
अच्छा वेतन मिलता है तथा छुट्टी आदि की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। उन्हे श्रपनी 
नोकरो छुटने का इतना अधिक भय नहीं होता जितना निजी कम्पनियों मे काम करने 
वाले कर्मचारियों को रहता है । वे २४ धन्टे के नौकर होते हैं और उन्हे अपने मालिक 
की इच्छाओ के भ्नुसार काम करना पड़ता है । सरकारी रोडवेज के कर्मचारी सर- 
कार के भौकर होते हैं। उनके काम के घण्टे तथा अन्य बाते सरकार द्वारा निर्धारित 
नियमो के अनुयार चलती हैं। ४ 

जहः तक माल लाने ले जाने का प्रश्न है इस क्षेत्र मे सरकारी रोडवेज ने 
अभी तक कोई प्रगति नहीं की है । दूसरी पचरवर्धीय योजना के अन्त लक इस सम्बन्ध 
ने ज्िसर (जिरीण अनएतिः करे अप्या/ मे चली है।।. तप्ठ तफा वहा काथों निजरे सेगेटर कम्पण 
नियो के पास ही रहेगा। यह बात निश्चित है कि सरकारी रोडवेज की कार्य-क्षमता 
निजी कम्पनिणे की कार्य क्षमता से सब्गरी अथदा माल यातायात दोनो ही क्षेत्रों में 
अधिक होगी । 

निजी मोटर कम्पनियों के पक्ष में भी बहुत ये तर्क पेश किये गये है और उन्हे 
सरकारी रोडवेज से अध्कि कार्य-छुशल बताया गया है किन्तु अब यह विषय अधिक 
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रु 
विवाद का नहीं रहा क्योंकि इस सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति स्पष्ट रूप मे 
घोषित कर दी गई है झौर योजना आयोग ने भी इसका अनुमोदत कर दिया है। 
सदक यातायात का राष्ट्रीयकररा वैसे भो समाजवादी अर्थ व्यवत्या की नीति के गनु- 
सार ही है। 

भ्रदन ८५-भारतोय जहाजरानो के विकास तथा वर्तमान स्थिति को विवेचना 
क्रो। 

ए3९प्र५३ १९ हश०फए, त९एशे०एआढता. इ5ते फाशइश्ज कुण्ड रण 
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उत्तर--समुद्री यातायात का आर्थिक्त और व्यापारिक दृष्टिकोश से अन्य 
यातायात की भाति काफी महत्व है। इस समय भारत में जहाजरानी अ्रविकसित 
रूप मे है परस्तु प्राचीन इतिहास पर दृष्टिपान करने से पता लगता है कि भारत से 
चने मजबूत और सुन्दर जहाजो के सहारे ही ईरान, अटब, पूर्वी अफ्रीका, मलाया ओर 
पूर्वी द्वोपो इत्यादि देशो से व्यापारिक सम्बन्ध थे और जहाजरानी की सहायता से ही 
माल मसाते तया विभिन्न प्रकार के सामात इन देशो को भेज जाते थे । डा० राधा- 
ऋमल मुकर्जी ने इस विपय में लिखा है कि भारत की प्राचीन सम्पता इसलिये ससार 
के कोने कोन तक पहुची कि इसे बडी सामुद्रिक श्क्ति प्राप्त थी। इसके कारण 
ही सार के लोग हमारे धर्म और संस्कृति से प्रभावित हुए थे । जहाज का उद्योग 
प्राचीन समय मे भी था | इतिहास से पत्रा चलता है कि जब सिकरंदर महान अपने 
देश को वापिस हो रहा था तब २००० भारतीय जहाजों पर अपनी सेना एवं सामान 
ले गया था । भुगल शासन काल में भी जहाजरानी उद्योग विकास की ओर बढ़ रहा 
था। इस उद्योग की प्रशप्ता करते हुए बावरी और फ्रायर ने लिखा है वि “उस समय 
भारत में मजबूत जहाआ दवाये गाते थे । यूरोपीय देशों मे इतने विशाल जहांजों 
का गभाव था। १६६२ के लगभग जहाज बनाने के के द्र ढाका, जैसोर, सू रत, मसूली 
पट्टम गोवा, बेसिन झौर हगली थे 4 

शिवाजी के पास भी मजबू? जहाजी बेडा था जिस बेड़े से अग्रेजो को संदा 
$४य बना रहता था। उसके बाद के काल में भी जहाजरानी की दशा भ्रच्छी रहो परत्तु 
२० वी शताब्दी के प्रारम्भ होते ही यह उद्योग अवनति करता गया जिसका मुख्य 
कारण था अग्रे तो का मारत पर श'सन स्थापित होना 

भारत में पत्र यातायात की स्थापना हो जाने के बाद रेल यानायाव और 
समुद्री यातायात में प्रतिस्पर्द्धा ध्रारम्भ हो गई। सरकार ने इस प्रतिस्पर्दा को नष्ट 
करने के लिये कभी कोई कदम नहीं उठाया | वरत्‌ जब कभी भारतीय रम्पनियों ने 
समुद्र मे अपने जहाज चलाने के प्रयत्त भी किए तव उनको विदेशी जहाजरानी 
कम्पनियों से प्रतिस्पर्द्धा करती पड़ी जिसते उतकों काफी हानि का सामना करता 
पडा । यह प्रतिस्पर्दा दो प्रकार से लडो जाती धी--एक तो भाडा कम करके दूसरे 
विलम्बित कटौती ध्रथा द्वारा । उदाहरण के लिए जब टाटा कम्पनी ने चीन से सूत 
का व्यापार करने के लिए जहाजरावो कम्पनी प्रारम्भ करने को सोची तभी परी० एण्ड 
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ओ० कम्पनी(ए 6८ 0 (०0.)ने अपने भाडे *६ रु० ठन मील से घटाकर १३ र० 
टन प्रति मील कर दिवा । इससे टाठा कण्पनी प्रतियोगिता लेने मे प्रसमर्थ रही भर 
बाद में भाडे को वढाकर १७ रु० कर दिया। विलम्बरित बदौती प्रथा ( एलशीथाल्त 
]१८०७(८ 5५9888 7॥) के अनुसार विदेशी दम्पनिया कुछ समय पश्चात्‌ भारतीय 
व्यापारियों को विछले दिये हुए किराये मे से कुछ कटोती इस शर्त पर देती थीकि 
भविष्य में वह अपना माल इन्हीं जहाजरानी कम्पनी द्वारा / भेजेंगे । इस प्रतिस्पर्डा 
का मुकाबला भारतीय जहाजरानी कम्पनिया नहीं कर सकी जिसका परिणाम यह 
हुआ कि ब्रिटिश कम्पनियों का एक प्रकार से एकाधित्रार हो गया जिससे मनमानत्रा 
भाडा लेकर प्रनुचित लान कमाने लगी । 

प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ भारतीयों म जागृति का सचार हुआ औझौर उन्होने 
इस बात की माग करना प्रारम्भ की कि भारतीय जहाजरानी उद्योग को ग्रपता 
विकास करने का अवसर प्रदान किया जाए। अत ६ ६२३ मे इण्डियन मरकस्टाइल 
तथा मैरिन कमेटी (00 '(०३८४परती० ]भैशा॥० (00गा' 6०) की 
नियुक्ति की गई। इस समिति का उद्दंश्य यह जांच करना था कि भारतीय जहाज 
चलाने तथा जहाज बताने के काम में किन किन उपायो से उन्नति हो सकती है । 
समिति ने जो सुभाय दिये वह इस प्रकार हैंः-- 

(१) भारतीय व्यापारिक जहाजरानो के लिये अनिवार्य अफसरों की 
प्रशिक्षा हेतु सरकार द्वारा बम्बई में जलयान प्रशिक्षण वी स्थापना की जानो 
चाहिये । 

(२) सामुद्रिक इल्जीनियरो को ट्रॉनिज्ध के लिए इल्जीनियरिंग कालिजो 
की सुविधाएं दी जानी चाहिए तथा स,मुद्रिक अनुभवों की सुविधाएं भी देनी चाहिए । 

(३) वटीय व्यापार लाईसेंस प्राप्त जहाजो के लिए सुरक्षित रखा जाय । 

(४) भारतोय कम्पनियों को व्यापार हेतु भ्नुदान देने के प्रश्न पर विचार 
किया जाए । 

(५) कलकत्ता को स्वत्त चलित जलयानो के निर्माण का केन्द्र बनाया 
जाये । 

(६) भारतीय कम्पतियों ढरा जलयान निर्माण प्रागण की स्थापना मे 
सरकार को सहायता देनी चाहिये । 

(७) भारतीयों को विदेशी काम्पियों से नियुक्त किया जाना चाहिए । सिवाए 
इसके कि डफरिन (जहाजी बेडे) में जहाजी कर्मचारियों तथा इजीनियरो की शिक्षा 

की व्यवस्थो हो गई, उपरोक्त किसी भी सिफारिश को नही भाना। इसके बाद 
१८२८ में श्री हाजी साहब ने असेम्बली में तटीय यातायात को भारतीय जहाजो के 
लिये सुरक्षित रखने के हैतु एक विधेयक पेश किया। बिल के जो सिद्धान्त थे वे प्रायः 
व्यापारिक जहाजरावी का विकास करने के इच्छुक प्रत्येक राष्ट्र ढ्वारा अपनाये गये 
है, परन्तु भारत सरकार ने कहा कि वह इस मामले को तब तक हाथ में नहींले 
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सकती जब तक कि भारत झौर इ गनैड के व्यापारिक सम्दस्घ शोर विभेदकारी 
अधिनियमों के बारे में निर्शेय नहीं हो जाता अर्थात्‌ पह हिल ग्रस्वीकृत कर दिया 
गया । इसके व द १६३६ में हाजी साह ने विलम्वित बड के अन्त [/90॥0087 
0 [2€टिा7८0 ]२८७७॥८६४) के लिये प्रस्ताव रखा परन्तु इसमें भी सफलता न 
मिल सकी । १६३७ में सर अबुल हालिम ग़जनत्री ने एक विधेयक पेश किया परत 
उसका भी कोई परिणाम न निकला । इस प्रकार जहाज रानी के विकास के लिये जा 
भी प्रयत्न किये गये वे सब अ्रसफल रहे । 
ट्वितोय विश्वयुद्ध म॒ पूर्व भारत के पास केवल १२३००० जी०> आर० टो० 
(07055 रि८?5९7९९ पर ०926) के जहाज थे जो सवार »र के जहाजों 
का ० >४ प्रत्शित भाग है । जब युद्ध का समय निकट आया तब अग्नेजी धरकार को 
भारत की जहाजी सम्बन्धी कमी का काफी ज्ञान हम । उस समय भारतीय नौसेना 
के महत्व का पता चल।। दसरी झोर बंगाल म भौपरण अकाल पड़ा, खाने की कमी 
हो गई | भारत के पास खाद्यान्न के याताणात के लिये यथेप्ट जहाज न होन के कारसा 
स्थिति और भी गम्भीर हो गई । युद्ध काल से जापानी और जरमेनी के जहाजो की 
प्रतियोतित्ता खे बचने के लिये ब्रिटिश सरक्षार को कानून बनाने की सूफो । सरकार 
की भाखे खुली | जहाज रानो की गम्भीर समस्या पर विचार करने के लिए सर सी० 
पी० रामास्वामी ऐमर को प्रश्यक्षता में एक शुद्धोत्तर पुननिर्माण नीति उपसमिति 
(805 फतवा पि९९0057पा/00 20॥0958 अप्9-0०ारा(:8६) की 
नियुक्ति को जिसने अपनी विज्ञप्ति १६४ म॑ पेश को जिसमे सरकार को नीति की 
आलोचना की गईं | इसते सिफ'रिश की कि ५, ७ वर्षों को ग्रवधि में भारतीय जहाज- 
रानी उद्योग की क्षमता २० लाख टन कर दी जाय) दूसरे भारत के तटीय व्यापार 
का १०० प्रतिशत, तिकड्वर्ची देशों के साय होने वाले व्यापार क ७४ प्रतिशत दूर- 
वर्ची देशों के भाथ होने वाले व्यापार का ५० प्रतिशत तथा जमेनी आदि शन्नु राष्ट्रों 
के खोये हुये व्याधार का ३० प्रतिशत भाग भारतीयों के हाथ में ५ से ७ वर्ष तक झा 
जाना चाहिये । परन्तु इस सम्बन्ध मे सरकार ने कोई उल्लेखनीय कारयंवाही नहीं की । 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने उपरोक्त बक्ष्य प्राप्त करने ऊे लिए जहाजी 
कम्पनियों की सहायता देने का निश्चय किया ॥ 
उपरोक्त लट्षय पर पहुचने के शिपिय एक्ट १६४७ पास किया गया जिसके 
ढीरा जहाजो का लाइसेसिंग झनिवायय किया गया। इसके बांद एक सम्मेलन द्वारा 
जहाजी निगमो (आफ्राशाए एटणएणगाणा$) को स्थापना का निर्णय किया 
गया । इन तिगमसो का उदे इय भारतीय जहाजो की दन क्षमता त्तथा जहाजी यातायात्त 
औ ज्रद्धि करती छोगी । ईस्टर्ते शिपिंग कार्पोरेशन झ्राज़ एशों रूप से सरवारी स्वाशित्व 
जी बतंसान स्थिति-स्वाधीनता के ब्यद राष्ट्रीय सरकार अपने जहाजी व्यापार 
के विकास के लिये काफी प्रयत्न कर रही है॥ नवीन बन्दरयाहो का निर्माण जारी 
है और योजता बताई जा रही है। भारत सरकार अब इस बात को भली भाति 
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जानती है कि भारतीय जलयानों को राष्टोय तथा अन्तर्रॉष्ट्रीय व्यापार मे तथा राष्ट्र 
की रक्षा में बटो कार्य करना है। इसके लिये वारिगज्य विभाग की अध्यक्षता में वस्नई 
मे एक डायरेक्टरेट जनरल आफ शझिप्रिय की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य 
भारतीय जलयान नीति का एकोकरण करना है | विजगापट्रम बन्दरगाह को सरकार 
आधिक सहागता भी प्रदान कर रही है। सरकार ने यह भी निश्चय कर लिया है कि 
भविष्य में भाडे आदि के सधर्ष के कारण भारतीय जहाजरादी या जलयाने उद्योग 
को कोई हानि नही होने पायेगी । इसके परिणाम स्वरूप भारतीय जलयान कम्पनियाँ 
भारत यूरोप त़था उत्तरी अमरीका के बीच अच्छी सेवाएं कर रही हैं । 
भारत सरकार ने १६५१ म॒ अग्रेजी प्रमुत्व के जहाजी सम्मेलन के स्थान पर 
एक नया भारतीय तटीय सम्मेबन (700/ ८089] 000(६९॥0८) की स्थापना 
की जिसके द्वारा सारा तटीय व्यापार भारटीय जहाजो द्वारा किया जाता है। जह ज« 
रानी को इतना प्रोत्साहित करने के बाद भी भारतीय जहाजरानी पूर्ण विकसित नहीं 
हो पाई है। इसके श्रतिरिक्त विदेशी व्यापार का कुल ५ प्रतिशत भाग भारतीय जहाजो 
द्वारा किया जाता है जबकि लक्ष्य ५० प्रतिशत था । इस प्रकार जहाजरानी के विकास 
क लिये बहुत कुछ करना है । 
प्रथम पत्रवर्षीय योजना-योजना आयोग की सिफारिश के अनुसार प्रथम 
योजना मे जहाजी उद्योग की टन शक्ति ६ लाख टन बढाने की थी । जिप्के लिये 
जहाज खरीदने के लिये १६५ करोड रुपये की सहायता देने की सिफारिश थी। 
योजना म पूर्वी कार्पोरेशन के लिए इतनी घनराशि का ग्रायाजन किया था कि वह 
६०००० टन के जहाज खरीद सके । योजत॥ ग्रायोग ने सिफारिश की थी कि सरकार 
इस उद्योग को आर्थिक सहायता प्रदान करे । इसके भ्रतिरिक्त यह भी कहा कि जहाजी 
बेडे बे विक्षास योजना को दी हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टम की भ्रोजना से 
मिला देना चाहिये । जिससे अ्रधिक उन्‍तति हो सके | यह भी आवश्यक है कि प्रति- 
स्पर्डधा को समाप्त करने का प्रयत्न किया ज्ञाये जिसके लिये भाडे उचित और एक 
समान होने चाहिए | सरकार ने उप गेबत सभी सुझावों को भान्‍्यता प्रदान की झ्ौर 
हर प्रकार से इस उद्योग के विकास मे सहयोग प्रदान कर रही है । 
हितीय पचवर्षीय योजना--डरेसरी पचवर्षीय योजना म ४५ करोड रुपए का 
झामोजन जह्जरानी के लिये किया है इसमे ८ करोड रुपए की पहली योजना की 
शेय धत राशि का समावेश भी है । प्रथम योजना में ६ लाख टनेज की पूरा होने मे 
कुछ कमी रह गई लेकिन दूसरी योजना के अन्तग्गंत &०००० टन के जहाज बदले 
जणप्येंगे श्रौर टनेज का लक्ष्य ६००००० टन रखा गया है। दूसरी पचवर्षीय योजना में 
ञ्र हम प व्यापार मे भारतीय जहाजो का भाग १४ प्रतिशत तक हो जाने की 
आशा हैँ । 


बड़े बन्दरगाहा को विकास योजना पर ५८३१ करोड रुपया व्यम किया 
जायेगा । जो इस प्रकार होगा-- 
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१. कलकऊत्ता १६ ८ करोड रु० 

२ बम्बई १७-४२ + 

३. मद्राश्ष घट + 

४. कोचीत इेश१ +# 

४ काघला ध्छ्ड ,, 
भेषरे१ + 


द्वितीय योजना में ४ करोड ₹० प्रकाश गृदद के ऊपर व्यय किया जायेगा। 
छोटे बन्दरगाहो के विकास के हेतु ५ करोड ० निर्धारित किये गये हैं। इस समय 
विशालापट्टम शिपयार्ड की उत्पादन शक्ति ४ बड़े जहाजो की है। उत्पादन को बढाने 
के लिए दूसरा शिपयाड कोचीन मे स्थापित किया जायेगा जिससे विदेशों से ध्यापार 
में प्रगति की जा सके । इसके अतिरिक्त मोजदा प्रकाश-स्तम्मों का ग्राधुनिफोकरण 
करने और कई तये प्रकाशस्तम्भ ब्नाने की भी दूसरी योजना भे व्यवध्या है । 

दूसरी योजना का मुख्य उद्दे इय यह है कि पहली योजना में जौ योजनाएं 
शुरू की गईं थी उन्हें पूर्ण किया जाये तथा उपकरणों से धुसज्जित किया जाए और 
गोदियों (डॉक। का ग्राघुनिकोकरण किया जाये तथा उन उपकरणों से सूसज्जित 
क्रिया जाय जिनसे देश के आर्थिक व श्रोद्योगिक विकास से पैदा होने थाली जरूरतें 
पूरी की जा सकें । 

प्रश्न 5६-- भरत मे वायु यातायात के रिक्रात्न तथा बतंम्ात स्थिति 
की विवेचना कीजिए तथ” इसकी भावी उन्नति की स-भावसाम्रों पर प्रकाश डालिए ? 
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प्रारस्भिक काल-अन्य देशों की अपेक्षा वायु यातायात का विकास काफ़ौ देर 
से हुआ । वैसे तो १६११ म बम्बई के गरवंनर सर जा्ज लायेड ने बम्बई से कराची 
तक ब्योगात्मक वायु यात्रा प्रारम्भ की थी किल्तु इसे ,सटकार की ओर से कोई प्रोत्मा- 
हन नहीं मिला | १६१४ में जब प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ हम्मा तब वायु यातायात को 
कुछ प्रोत्साहन मिला कितु वह केवल लड़ाई से सम्बन्धित था| 

१६२७ में भारत सरकार ने एक नागरिक उड़ान विभाग (शी /एश8-* 
#0॥ 22ए9थ्या767() की स्थापना की और १६२८ मे दिह्ली कराची, वम्बई 
तथा कलकत्ता में उडान क्लब (#778 ()प05$) खोले | १६२९ में इम्पीरियल 
ऐयरवेज सर्विस को दिल्‍ली तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई ॥ इसी के साथ साथ विमान 
चालकी ओर टेबनीकल कर्मचारियों के प्रशिक्षणं का भी प्रबन्ध किया ग्यां। बह 
यह समय था जिसके बादसे वास्तव में भारत में वायु यातायात का श्री- 
गणेश हुआ । 

१६३२ में टाटा एयरवेज लिमिटेड ने इलाहाबाद, कलकत्ता तथा कोलम्बो के 
बीच वायु यातायात शुरू किया ओर बाद में कराची तथा मद्रास को भी इससे जोड 
दिया । १३३ में भारतीय राष्ट्रीय एयरवेज [॥ता 0०4) है ७४३०३) 
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ने भी देश के वायु मार्गों पर ्पने वायुयान चलाना शुरू किया। १६३७ में एयर- 
सविशेज ग्राफ इण्डिया (हा 56 ए०02$ ए [88) नामक एक कम्पनी भी 
स्थापित हुई जो कुछ सयय बाद सिन्धिया वम्पनी ढःरा खरीद लो गई। १८३८ मे 
एम्पायेर एयर भेल योजना चालू की गई । 
इस प्रकार हम देंखते हैं कि दूसरे महायुद्ध के प्रारम्प होने तक भारत मे वई 
वायु यातायात कन्णनिया स्थापित हो चुकी थी यद्यपि उनकी झा्थिवः स्थिति बहुत 
अच्छी नथी और उनमे से कई एक को भारी आथिक हानि का सामना करना पडा। 
उसका एक कारण यह था कि उस समय तक वायु यातायात न तो पूरों तह देश 
में लोकप्रिय हुआ था और न सुरक्षा तथा टैक्नीकल क्षेत्र में इतनी अधिक प्रगति 
हो पाई थी जितनी ग्राज देखने को मिलती है। उस समय लक देश मे श्रच्छे हवाई 
ग्रड्डो का भी अभाव था । 
दूसरे महायुद्ध में वायु यातायात को विश्येष प्रोत्साहन मिला। इस युद्ध में 
वायु सेना का भी एक महत्वपूर्णा कार्य रहा | भारतीय वायु सेचा के विस्तार के उद्देश्य 
से सरकार ने देश में अनेक हवाई झंडे बनाये श्ौर वायुयावन भी खरीदे । वायु सेना 
के विकास के साथ साथ नागरिक वायू यातायात को भी विकसित होने का पूरा 
अवसर प्राप्त हुआ | 
दूसरे महायुद्ध के बाद का काल-युद्ध की समाप्ति के बाद वायु यातायात 
को ग्रनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हुई । जो हवाई अड्डे युद्ध काल में पायु सेना के 
प्रयोग के लिये बनाये गए थे वे नागरिक वायु यातायात के विकास के लिये प्रयोग मे 
आने लगे । बहुत से डैकोटा हवाई जहाज विमान चालक, टेवनीकल कर्मचारी तथा 
अ्रस्य प्रकार की सामग्री इन कम्पनियों के लिये कम दामों पर उपलब्ध हो गईं । 
यद्धोत्तर काल में सरकार ने वायु यातायात के भावी विकाय के लिये एक निश्चित 
नीति निर्धारित की जिसमे निम्नलिखित बातें शामिल थी । 
(१) बायु यातायात का सचालन त्था स्वामित्व निजी क्षेत में श्रर्थात गैर 
सरकारी कम्पनियों पर छोड दिया गया । 
(२) जो कम्पनियां निश्चित रूप से वायु यातायात के क्षेत्र मे कार्य करना 
2५० थी उन्हे वायुयान लाइसेंस बोर्ड से लाइसेन्स प्राप्त करना प्रतिवाये 
गया । 
हे (३) विशेष परिस्थितियों मे सरकार द्वारा इन केम्पनियों को आशिक सहा- 
यता प्रदान करने को व्यवस्था को गई जिससे कि वे शेशव काल की कठिनाइयों का 
सामना करने मे सम हो सकें । इस प्रकार तेजी से वायु यातायात का विकास 


होने लगा । 
स्वतंत्रता प्राप्ति के पकचात--देश के विभाजन के समय से लेकर १६४४ 


तक पाकिस्तान से शरणाथियों को भारत लाने के कार्ये मे महत्वपूर्ण योग विया। 
१६५० में जब पाकिस्तान ने काइमोर पर हमला किया तो वायु यातायात के कारण 
ही कम से कम समय में भारतीय सनाए काइमीर की रक्षा के लिये भेजी जा सकी । 
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दूसरे महायुद्ध के काल में वायु यातायात की जो प्रति हुई उसके कारण भारतीय 
पू जीपतियो ने व्यवसाय मे और अधिक रुचि लेना प्रारम्भ १ दिया जिसके फल- 
सव्ूप कई नई कम्पनियों की स्थापना हो रई | १६४६ क अन्त वक्त भारत मे कुल 
११ वायु यातायात कम्पनिया लाइसेस प्रप्त कर चुझो यी। १६४८ से भारत ने 
अन्तर्राप्ट्रीय वायु यातायात में भो भ्यग लेना प्रारम्भ कर दिया और भारतीय विमान 
माजियों तथा साभान को लेकर योत्प तथा ससार के भन्य प्रमुख देशो के बीच चलने 
लगे । १६४६ मे रात्रि वायु डाक व्यवस्था भी की गई | 

१६४५० तक की वायु यातायात की प्रभति उत्साहवर्धक होते हुये भी अनिय- 
न्तित तथा योजना रहित थी । जिन कम्पनियों को लाइसेस दिये गये उनके पास न 
तो पुरी सामग्री थी ग्रौर ने देश में इतनी कम्पनियों के लायक काये ही था। परि- 
खाम' यह हुआ कि इन कम्पनियों म आपसी प्रतियोगिता प्रारम्भ हो गई । इस' प्रकार 
एक ओर तो इन वम्पनियों का सचालन व्यय बढता गया झश्लौर दूसरी ओर इन्हे 
पर्याप्त मात्रा मे आय नहीं हुईं । अपने को जीवित रखने के लिए इन्हे सरकार से कर्ज 
तथा ग्रनुदान के रूप मे आधथिक सहायता की मार्ग करनी पडी | सरकार द्वारा भरसक 
सहायता प्रदान करने के वाद भी स्थिति में कोई सुधार नही हुआ और ऐसा प्रतीत 
होने लगा कि यह केम्पतिया कभी भी स्वावलम्बो बनकर कार्य नहीं कर सकेगी । 
दूसरे शब्दों भे इन्हे सदैव वर्ड, मात्रा म मरकारी सहायता पर निर्भर रहना पडेगा। 
सरकार ने यह सोचा कि जब उसे इतना अधिक व्यय करना पडता है तो क्यो न इनका 
संचालन अपने हाथ भें ले लें। १६५० ए इस प्रइन की जाब करने के लिये एक 
समिति नियुक्त की गई । 

र ज्याध्यक्ष समिति (१६५० )--वम्बई हाई कोर्ट के जज श्री राजाध्यक्ष के 
सभापतित्व में वायु यातायात जाच समिति (4॥5007 स्ातुणा'ए (06का- 
ग्रत(८९) की नियुक्ति १६५० म की गई। इस समिति ने वायु यातायात की विभिन्न 
समस्याप्रो तथा कठिताइयो पर पूरी तरह विचार करने के बाद कुछ सुझाव दिये 
जिनमे निम्नलिखित मुख्य है “- 

(१) अगले ५ बपों तक वापु यातायात का राष्ट्रीयकरण ने किया जायें । 

(२) कुछ कम्पनियों को दुबारा लाइसेंस न दिये जायें और जो स्थाई 
करनिया हैं उन्हें इस प्रकार सुगठित किया जाय॑ कि केवल चार कम्पनिया हो देश 
में कय करें। 

(३) इन कम्पनियों के भागो को पुनविभाजित किया जाये कि एक भार्ग पर 
कई कम्पनिया कार्य न कर सर्वे । 

(४) वायु यातायात के विराये इस प्रकार सच्योधित किए जायें कि कम्पनियों 
की अचल धूजी पर १० मतिश्ञत के लाभ के सिद्धांत को आधार माना जाये । 

(५) पुराने वायुयानों को हटा दिया जाए और अतिरिक्त कर्मचारियों को 
ही अलग कर दिया जाए ।॥ 

(६) सरकार को आशिक सहायता जारी रखनी चाहिये । 


यातायात के साघन [. ३४३ 


भारत सरकार ने समिति वे अ्रधिकाश सुभाव सिद्धातिर रूप से स्वीकार 
कर लिए किन्‍्त उन पर कार्य नही किया । इसके विपरीत वायु कम्पनियों की विगडती 
हम दशा का देखकर सरकार ने उनके राष्ट्रीयकरण का निश्चय कर लिया | यद्यपि 
जाच समिति ने ट्सका विरोध क्या । 

वायु यातायात का राष्ट्रीयकरण-- १६५२ में वायु यातायात के सचालको 
तथा नागरिक उडान विभाग (शो 8जशातावणा ० फ्शापल्गा) का एक 
सम्मेलन हुआ था जिसमे यह सिफारिश की गई कि पुराने वायुयानों के स्थान पर 
नए वायुयान खरीदने के लिए सरकार ग्राथिक सहायता दे | इसके अतिरिक्त सरकार 
को ४० लाख रुपए प्रतिवर्ष परोक्ष रूप से सहायता के रूप भ व्यय करने पड़ते थे । 
इन सक वातो को सोचकर तया योजेवा झायोग की अ्रनुमति र' राष्ट्रीयकरण का 
निश्चय कर लिया गया । 

२१ मार्च १६५३ को सचार मन्त्री श्री जगजीवन राम ने ससद के सामने वायु 
यातायात मिगम बिल [237 पिथा50907 (0०7.00/207॥ ह॥)) पेश्च किया 
जो दोनों सदनो द्वारा पान क€ दिया गया और कानून के रूप में ? अगस्त १६५३ 
से लागू हो गया | इस कानून के ग्रनुसार २ निगमों की स्थापना की गई जिनम एक 
भारतोय एयर लाइन्स कारपोरेदन तथा दूसरा एयर इण्डिया इण्टर नेशन ” के नाम 
से कार्य कर रहे हैं । 

वर्तमान स्थिति--भारतीय एयर लाइन्स कारपोरेशन मे ८ वायु यातायात 
कम्पनियों को शामिल किया गया है और इसके वायुयान देश क भीतर एक नगर स 
दूसरे नगर तक उडान करते हैं | वायु यातायात को ७ भागों म बाँटा गया है जिनका 
भार ७ रेजीडेन्ट प्रतिनिधि सम्भालते हैं। इनम स तीन के प्रधान कार्यालय कलकत्ते 
मे और शेप क दिल्‍ली मद्रासओऔर हैदराबाद म हैं। इस समय इस निगम के पास 
€१ वायुयान हैं जिनम ६६ डेकोटा, १२ विकिस्स, ६ स्‍्काई सास्टर और 5 हैरोंत 
हैं । देश के अन्दर घायु यातायात के कुल मार्गों का विस्तार १६६८५ मील है । 

दूसरा निगम एयर इण्डिया इण्टर नेशवल श्री जे आर० डी० टाटा को 
अध्यक्षता मे विदेशी ग्ययु यातायात का सचालन करता है । इतध्तके पास इस समय 
५ सुपर कान्सटेलेशन, ३ कान्सटेलेशन और १ डेंकोटा जहाज है। १९५ देशो मे तथा 
२३४८३ मील के वायु मार्ग पर यह वायुयान उडान करते हैं। १६५४-४५ में जब्र 
कि भारतीय एयर लाइन्स कारपोरेशन को &० १५ लाख रुपये का घाटा हुँ्ना था 
एड इण्डिया नेशनल को ३३*७४ करोड रुपये का लास हग्वा । 

राष्ट्रीयदरए। के कारण सरकार ने निजी कम्पनियों को मुप्रावजा देने की 
व्यवस्था की थी जिसकी रकम ४८ करोड रुपये तय की गई | इसमे से ४८ लाख 
रुपये नकद तथा शेष को ऋण पत्रो के रूप में दिया गया ॥ 

प्रथम पचवर्षीय योजना मे वायु यातायात के विकास को दो भागों मे विभा- 
जित किया गया था । १६५१-४२ तथा १६५२-५३ के दो वर्षों मे १८५ करोड 
रुपया व्यय करने की व्यवस्था की गई । बाद के, तीच वर्षों मे &६७ करोड की व्यव- 
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- स्था थी जिसमें घालू व्यय के अतिरिवत आवश्यक सामग्रो खरीदने तथा विजी 
क्रम्पमियों को सुआवजा देने की व्यवस्था थी । प्रथम योजना मे ११ मये हव ई झ्ड 
स्थापित किये गये ॥ इस प्रक्रार इस समय नागरिक वायु यातायात विभाग के प्राधीन 
८१ हवाई ग्रड्डे हैं । 

भावी विकास की सम्भावनाएं--द्वितीय पचवर्षीय योजना में गयु याततायात॑ 
के विकास के लिये १३ ५ करोड रुपया निर्धारित हुआ है जवकि वास्तव मे १८ करोड 
रुपया व्यय होने का बझ्नुमान है। इसमे से हवाई अ्रष्टो के निर्माण एवं सुधार पर 
८ ३ करोड रुपया टेली कम्यूनिकेशन की सा-ग्री पर 7 «८ करोड़ रुपया, प्रशिक्षण 
एवं शिक्षा के सामान पर ५० लाख तथा अनुसधान तथा विकास आदि पर २६ करोड़ 
रुपया व्यय किया जायेगा । दूसरी योजना में ८ नये हवाई अहू बनाये जायेंगे प्ौर 
वर्तमान अड्डों मे ग्रावश्यक सुधार होगे ताकि दिन तथा रात म वायुयानो की उड़ान 
के कार्य में ग्रौर भ्रधिक प्रगति हो सके । इस प्रकार भारत के समस्त राज्यों की राज- 
धानिया तथा देश के सभी प्रमुख नगर ठायु मार्ग पर आ जायेगे । भारतीय एयर 
लाइन्स कारपोरेशन के विकास पर १६ करोड रुपया त । एयर इण्डिया इंटर नेशनल 
के विकास पर १४ ५ करोड रुपया व्यय करने वा झ्रायोजन है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भ्रगले कुछ वर्षो मे ही यातायात के अन्य साधनों 
को भाति वायु यातायात भी भारत में यातयात का एक प्रमुख साधन बन जायगा । 


अध्याय ९? 


भारत में आथिक नियोजन 
प्रन्‍नन द८घ--भारत की प्रथम पचवर्षाय थोजना को मुख्य विशेषताओं की 


विवेचना कीजिये । यह कहा तक सफल हुई है ? (आगरा १६५४) 
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उत्तर--भारतीय सविधान लागू हो जाने के बाद १६४० में ही भारत सरकार 
ने योजना आयोग (74॥7|9 (०ग॥550॥) की स्थापना कौ। इसका 
उहोश्य भारत के आर्थिक विकास तथा लोगो के रहन-सहन के स्तर में छुकार करने 
के लिये पंचवर्षीय योजनायें तैयार करना था। जौलाई १६५१ में योजना आयोग ने 
प्रथम पचवर्षीय योजना का मसौद! पेश किया । यह योजना प्रथम अ्रप्रेल १६५१ से 
३१ भार्च १६५६ तक के लिये बनाई गई थी । प्रारम्भिक मसौदे में कुछ सशोघन 
करने के बाद भ्रन्तिम रूप मे यह योजना प्रधान भन्त्री द्वारा ८ दिसम्बर १६५२ को 
भारतीय ससद के सामने की गईं । 
प्रथम्त पंचरर्षोष पोजना का उद्ंइेय तथा विशेषताएं--योजना आयोग के 
शब्दो मे “योजना का मुख्य उद्दे इय लोगो के रहन सहन के स्तर को ऊ'चा करना तथा 
उन्हें एक सुखी और अधिक व्यापक जीवन व्यतीत करने का भ्रवसर प्रदान करना था।” 
दूसरे शब्दों मे प्रत्येक क्षेत्र मे उत्पादद को अभ्रधिकतम सीमा तक बढ़ाकर, लोगो को 
पूर्ण रोजगार प्रदान करके तथा देशवासियों को भ्राथिक तथा सामाजिक न्याय की 
व्यवस्था करके वास्तविक अर्थ मे एक लोक हितकारी राज्य की स्थापना करना है। 
इस उद्देश्य की पुति के लिये प्रथम पचवर्षीय योजना उस आधार शिला के समान थी 
जिस पर देश के भावी विकास की इमारत बनेगी । 
मिश्चित ध्र्य व्यवश्या--प्रथम पचवर्षीय योजना मे भारत के लिये एक मिश्रित 
अर्थ व्यवस्था की कल्पता की गई जिसमें सरकार को एक महत्वपूर्ण तथा क्रियाशील 
अआएग न्ेल) ७९ ५ इस प्रकार साएजलिक केज का विस्तार करके सार्वेजजिक क्षेत्र तथा 
निजी क्षेत्र के बीच सामन्‍्जस्य स्थापित करने की आजा प्रकट की गई त्ताकि अपने क्षेत्र 
में दौनों का विकाध हो सके । 
कृषि की प्रथानता--इस योजना मे क्रषि के विकास को सबसे प्रधिक महत्व 
दिया गया । द्वितीय महायुद्ध तथा देश के विभाजन के कारण भारतीय अर्थ व्यवस्था 
में एक प्रकार का असुन्तुलन उत्पन्त हो गया था। देश मे खाद्य सामग्री तथा कच्चे माल 
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के उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता थी | इस उहेद्य की पूर्ति के लिये कृषि 
विकास तथा छोटी बडी सिंचाई की योजनात्रों को प्राथमिकता दौ गई | 
जल विद्युत का विकास-- एक बडे पैमाने पर जल-विद्युत उत्पन्त करने की 
आवश्यकता को अनुभव करते हुये योजना में इस कार्य के लिए महत्वपूर्श स्थान दिया 
गया योजना आयोग के दिचार में स्िचाई तथा ग्रामोद्योगों के विकास के लिये बड़े 
पैमाने पर बिजेली का निमरि आवश्यक है । इसलिये जनता को पूर्णा रोजगार की 
सुविधायें प्रदान करने के लिये विजली का विकास किया जाना चाहिए । 
यातायात के साधनों का विकास--सिंचाई हा जल-विद्युत के बाद यात्ा- 
यात के साधनों के विकास की आवश्यक्रता अनुभव की गई । रेल याताय'त तथा संडक 
यातायात के विकास के साथ ग्रामीण सड़कों को बनाने के लिये जनता के सामुदायिक 
प्रयत्त तथा श्रमदान को महत्व दिया गया और सामुदायिक विकास योजनाएं पचवर्षीय 
ग्रोजना में शामिल की गई । 
उद्योग-घन्धों का विकास--बडे पैमाने के उद्योगों के विधय म यह सोचा गया 
कि उपभोक्ता की वरतुओ्रो से सम्बन्धित नये कारखाने न लगाये जायें वरत्‌ वरंमान 
कारखानो की उत्पादन क्षमता को ही पूरी सीमा तक प्रभोग मे लाया जाये | इसके 
भ्रतिरिकक्‍्त राष्ट्रीय महत्व के उद्योगो का विकास किया जाए। 
निम्नलिखित तालिका मे प्रथम पंचवर्षीय व नल, जा अल का सक्षिप्त विवरए दिया 
गया है -- 

















(करोड रुपयो | 
मे) 
प्रारस्भिक | सश्योधित प्रतिदत 
अनुमान | अनुमान ब्य्य 
नल 

१ | कृषि तथा सामुदायिक विकास ३६१ ३७२ १६ 
२. | सिंचाई तया बिजली ६१ ६६१ श्छ 
३. । उद्योग तथा खनिज पदार्थ १७३ १७६ ७ 
४ | यातायात तथा सचार श्र ५५६ रे 
४. | समाज सेवायें डर श्र र्३ 
६ | अन्य कार्य श्श्र है + 
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उपरोक्त तालिका से पता चलवा है कि प्रारम्भिक ग्रनुमात के झनुसार 
योजना पर २०६६ करोड रुपये व्यय किये जाने थे किन्तु देश मे बढती हुई वेरोज- 
गारी की समस्या के तत्कालीन समाधान के उद्दइय से यह व्यय २३५६ करोड रुपये 
कर देना पड निजी क्षेत्र मे भी १४०० करोड रुपये से वढाकर १४०० करोड़ रु० 
के वितियोग की व्यवस्था करदी गई; 

योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य--योजना में कई वडी बहुमुलखी नदी घादी 
योजनायें सम्मिलित की गई जिससे १६९ लाख एकड अतिरिक्त भूमि की सिंचाई 
तथा ४६ किलोवाट अ्रतिरिकत बिजली उत्पन्न होने का प्रनुमान था। देश में खाद्य 
उत्पादत में भी इस योजना के फलस्वरूप ७६ लाख टन को बुद्धि की कल्पना की गई 
इसी प्रकार कपास, कच्ची जूद, गन्ना तथा इस प्रकार कौ अन्य वस्तुओ के उत्पादन में 
भी काफी वृद्धि का अनुमान लगाया गया । उपरोक्त लक्ष्यों मे प्राप्ति के भतिरिकत 
सहकरी ग्रमम प्रब-्ध, सामुदायिक ग्राम योजनायें तथा राष्ट्रीय विचार सेवा खण्डो के 
माध्यम से ग्रामीस्य जीवन के सर्देमुखी विकास पर जोर दिया गया । 

गोजन! में उधोग धन्धो के विकास पर १७३ करोड रुपये व्यय करने की 
व्यवस्था थी जिसमे विशेष जोर लोहा तथा इस्पात उद्योग तथा भारी रसायनिक पदार्थों 
के विकास पर किया गया । इसके बाद कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास 
को भी झ्रावश्यक स्थान मिला । अन्य उद्योगों की उत्पादन क्षमता को देखते हुए 
उत्पादन मे वृद्धि के लक्ष्य निर्धारित किये गये । निजा क्षेत्र द्वारा उद्योगो के विकास 
पर २३३ करोड़ रुपये के व्यय का पनुमान था । 

राष्ट्रीय सडको के विकास के लिए २६ करोड रुपये तथा राज्यों के आधीन 
सडको के विकास के लिए ७३ ४४ करोड रु० की व्यवस्था की गई। जहाजी कम्प- 
नियो के विकास के लिए सहायतार्थ १५ करोड २०, काडला के नये बन्दरगाह के 
लिए १३ ४५ करोड रुपये को व्यवस्था की गई । समाज सेवाओ के लिए जो धन व्यय 
होना था उसमे से शिक्षा पर १५१ करोड ०, स्वास्थ्य पर &६£ करोड रुपये, मकानों 
के निर्माण पर ४६ करोड़ रु०, श्रम हितकारी कार्यों के लिए ७ करोड रु० तथा 
पिछडी हुई जातियो के लिए २६ करोड रु७ की व्यवस्था की गई। 

१६४० -५१ में भारत को राष्ट्रीय आय का अनुमान लगभग & हजार 
करोड रुपये का था | यह कल्पना की गई कि १६१५-५६ तक भारत को राष्ट्रीय आय 
१० हजार करोड रुपये हो जायेगी ग्र्थात्‌ २ प्रतिशत प्रतिवर्ष को दर से" वृद्धि होने 
की सम्भावना थी । राष्ट्रीय आय की वृद्धि का हू फिर से विकास कार्यो में विनियोग 
हो जाना चाहिए । रोजगार के सम्बन्ध मे यह अनुमान लगाया गया कि योजना 


काल में लगभग ५५ लाख व्यक्तियों को पूर्ण रोजगार तथा ३५ लाख व्यक्तियों को 
अर्थे रोजगार प्राप्त हो सकेगा । 


बओेजना की चित्त व्यवस्या--योजना पर व्यय होने वाले २०६६ करोड रुपये 
ससे विभिन्न साधवो द्वारा जो घन प्राप्त होने को सभावना थी उसका प्रनुमान 
निम्नलिखित तालिका से लगाया जा सकता है। 
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₹१ केन्द्रीय सरकार द्वारा बचत १६० करोट रपये 
२ रेलो को बचत श्छण | 
३ राज्य सरकारो द्वारा बचत डेमद 7 रे 
४. सार्वजनिक ऋण शहर ; 
५ छोटी बचर्ते भ्छण श 
६ डिपाजिट तथा प्रावीडेस्ट फन्‍ड रेशभ ४ 7 
७ विदेशी सहायता स्श्श  ! 
८. घाटे का बजट २६०! 
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प्रथम पंचवर्षीय योजना--प्रथम प्रचवर्षीय योजना ने प्रारम्भ के वर्षो मे 
बहुत थोड़ी प्रगति की । १६४३ के मध्य में बेरोजगारी की समस्या जटिल हो जाने 
के कारण सरकार को अधिक मात्रा मे यौजना पर घन व्यय करना पडा | वैस तो 
सशोधित अनुमात के झनुसार योजना के काल में विकास कार्यों पर कुल २३५६ 
करीड़ रु० व्यय होना था किस्तु वास्तव में केदल १६६० करोड़ रू० व्यय किया जा 
सका प्रर्यात्‌ प्रथम पंचवर्षीय योजना पर अनुप्तान से १७ प्रतिशत क्रम व्यय जिया 
जा सका । प्रतिवर्ष के व्यय के ग्राकडे मिम्दलिखित है-- 





१६५१-५२ २५६ करोड रु० 
१६५२-५३ ७३ ह/ 7 
१६५३-५४ इं४ड० / 
१६५४-५५ डेछच 7? 
१६५५-५६ धरे 5 
पांच साल वा कुल व्यय का योग १६६० 
उपरोक्त व्यय निम्तलिखित साथनो से प्राप्त किम्रा गया। 
१ रेलो सहित राजस्व की बचत से छड़ें५ करोड़ ₹०७ 
२ सार्वजनिक ऋण' से इण्दे 7” ४ 
है छोटी बचतो द्वारा अंग& टी 
४ पू जीगत खाते मे अन्य प्राप्ति श्ण्ण गा 
४ विदेशों सहायता श्ध्छ ० 
६ घाटे की बजट व्यवस्था 34 + 
योग रहच० /! 


प्रथम मचवर्षीय योजना मे जिन लक्ष्यो की प्राप्ति को जा सकी है उ हे अभी 
अन्तिम रूप में प्रकाशित नहीं किया गया है यद्यपि ३१ भसार्च १६५६ को प्रथम पच- 
वर्षीय थोजना पूरी हो गई थी ॥ २२ जून १६५७ की योजरा आयोग के उप समापति 
ने जो विज्ञप्ति प्रकाशित करने के हेतु तैयार को थी उसमे प्रथम पचवर्षीय योजना 
बी प्रगति तथा सफलताओ की विवेचना की गई है। इसमे एक महत्वपूर्ण बात की 
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और सकेत किय गया है वह यह है कि यद्यपि सा्वजनिक क्षेत्र मे अनुमान से लगभग 
४२६ करोड़ रु० कम व्यय हुआ परन्तु निजी क्षेत्र ने इस दिशा में पूरी सफलता त्रात्त 
की अर्थात औद्योगिक विकास के लिये २३३ करोड़ रु० व्यय होने का पझनुमान था 
जबकि वास्तव में २३१ करोड रू० व्यय किया गया। 
पहली योजना का व्यापक प्रभाव इस बात से प्रकट होता है कि योजना काल 
मे वास्तविक राष्ट्रीय आय मे लाभग १८% की वृद्धि हुई है। १६५२-४३ के मुल्यो 
के ग्राधार पर प्रनुमाव लगाया गया है कि १६५४--५६ मे राष्ट्रीय श्राय १८०० 
करोड रु० हो गई जब कि यह १६५०--५१ मे केवल १५१० करोड रु० थी। इस 
ग्रवधि में प्रति व्यक्ति श्राप (ऐ670 0४ए8 ॥०णा6) में ११% की वृद्ध 
और उपभोग व्यय मे &% की वृद्धि हुई है । 
सबसे महत्वपूर्ण प्रगति कृषि उत्पादन के क्षेत्र में हुईं। खाद्यान्न का उत्पादन 
२०% कपास का उत्पादन ४५०८ तथा मुख्य तिलहनों का उत्पादन ८ प्रतिशत बढ 
गया। सिंचाई को छोटी और बडी योजनाग्रो के परिणाम स्वष्प सिचित भूमि मे 
१०६० एकड भूमि की वृद्धि हो गई है। बिजली का उत्पादन १६५०--४५६ मे 
६ लाख ७७ करोड ५० लाख किलोवाट घम्टे था। १६५५--५६ में यह्‌ बढ़ बार 
११ प्ररब किलोबाट हो गया। औद्योगिक उत्पादन का सूचक ग्रक १६५० में १०५ 
था जो १६५४५ भे बढकर १६१ हो गया । 
सार्वजनिक क्षेत्र मे योजना काल के जो नये क रखाने खोले गये उनमे से कुछ 
के नाम यह हैं । 
(१) सिंधरो--रसायनिक खाद का कारखाना 
(२) घितरंजन--रेल के इजिन बनाने का कारखाना 
(३) हिन्दुस्तान केविल्स दुर्गापुर 
(४) हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापटनम 
(५) इस्टेग्रेल कोच फेबट्री मद्बास 
(६) हिन्दुस्तान मक्षीन टूल मेंसूर 
(७) नैशनल टन्सट्र,मैन्ट्स फैक्ट्री अलकत्ता 
(5) देलीफून फैक्ट्री बगलोर 
पहली योजना की अवधि मे अर्थव्यवस्था मे कुल विनियोग ([५८800॥0) 
३१०० करोड रु० झांका गया है । विनियोग को दर १६५०-५१ में लगभग ५ प्रतिशत 
थी जो १६५५-५६ मे बढकर ७३ श्रतिशत हो गई विनियोग मे हुई इस वृद्धि के 
आाक्ष हेड्ा मे म्रद्रा स्फीति से व्द्धि हुई ॥ इस ग्रोजना के आ्ाउम्प्त के क़ाज्ञ क्री क्षक्षक्ता फे 
सामान्य मूल्य स्वर में योजना समाप्त होने तक लगभग १३ प्रतिशत की कमी हो 
गई। विदेशी भुगतान का संतुलन अनुकूल ही रहा है। वरन्‌ उसमे कुछ थोडी सी 
बचत्त हुई। 
कं प्रथम पंचवपोय योजना की कमियां--यथ्यपि पच्रतर्थीय योजना को परयप्लि 
मात्रा मे सफलता प्राप्त हुई किन्तु इसमे बहुत सी ऋ्टिया भी रह गईं । कुछ लोगो 
कब? अनुमान है कि जितना घन योजना पर व्यय किया यया उसके दनुपात में उत्पादन 


३४० ] भारतीय अर्थश्यास्त॒ सरल अध्ययन 


में वृद्धि नहीं हुईं श्र्यातू भारी मात्रा वैदेश के पैसे का ग्रपव्यय हुआ | सरकार 
ने भी कुछ अंशो मे इस बात को स्वीकार किया है। उनके अनुसार इसका मुख्य 
कारण प्रनुभवहीनता तथा जनता के सहवाग की कमी थी । भू जी गत स भग्री कौ 
कमी के कारण तथा टैवनीकल कर्मचारियों के श्रभाव की वजह से बहुत से कार्य क्रम 
बूरे रही हो सके ' योजना के प्रारम्भ के तीन वर्षों में आवश्यक सामग्री के कमी के 
कारण बहुत कम कार्य हुआ और बाद के दो वर्षों मे तोब्रगति से कार्य को समाज 
कक प्रयत्न किया गया जिसकी वजह से धन तथा सामग्री को बव।दी स्वाभाविक 
हीथी। 

कुछ भ्रालोचको का कहना है कि प्रथम पचवर्षीय योजना वास्तव में विवाम 
की योजना नही थी बरन्‌ भविष्य की योजवश्य्रों की सफलतर के लिये आवश्यक वाता- 
वरणा प्रस्तुत वरना इसका घुल्‍्य उद्देश्य था । इस लिये सरकार ने इस योजना के 
विज्ञापन पर बहुत भ्रधिक व्यय किया । यह मानना पड़ता है कि प्रथम पववर्षीय 
भोजना के कारण देश में एक प्रकार की जागृति उत्पन्न हो गई और लोग अपने 
उत्तरदायित्दी तथा सरकार की कठिनाइयों को अनुभव करने लगे हैं। 

प्रदृ् ८६६--भारत की दूसरी पचचर्षाप योजना के सुर उद्देइयों तथा विशेष- 
ताप्रों पर प्रकाश डालिए । यह प्रथम योजना से किस भ्रकार भिन्न है ? 
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उत्तर -- प्रथम पचवर्षोय योज्ना ३१ माचे १६५६ को समाप्त हुई! दूसरों 
योजना के सम्बन्ध में राष्टीय विकास परिषद ((रिक्वाण्या्श [00700क्गाशा: 
(०ग्ारथां) में बोलते हुये प्रधानमत्री श्री जवाहर लाल नेहरू जी ने कहा श( “हमने 
अपनी याजा का पहला चरण पूरा कर लिया है किन्तु हम तुरन्त ही अपनी दूसरी 
थात्रा के लिए प्रस्थाव कर देना चाहिए” । भ्रागे चलकर उन्होंने कहा “जिस प्रकार _ 
जीवन-का. तिर्वाह जारी रहता है, उसी प्रकार योजना और विकास भी जो 
किसी राष्ट्र के जीवन प्रवाह का निय रन करते हैं, मिर्तर जारी रहने वाली प्रय- 
क्रियाये हैं” । इस प्रकार प्रथम पचवर्णीय योजना समाप्त होने के तुरन्त बाद अर्थात्‌ १ 
अप्रैं् सच १६५१६ को दूसरी योजना लागू कर दो गई। दूसरी यो / ना का ससोदा बनाने 
से पूर्व सरकार ने २१ भारतीय अथैश्यास्त्रियो के एक मण्डल द्वारा विचार करने के बाद 
उसे अन्तिप्र स्वरूप दिया ॥ 

दूसरी योजना के सम्बस्त में दो महत्वपूर्ण बातो को याद रखता आवश्यक है | 
पहली बात यह है कि दूसरी योजना ऐसी नही है कि जिससे कोई हेर फेर किया 
जा सके किन्तु वह अनिवार्य रूप से माननीय हैं। भ्राथिक तथा वित्तीय गति विधियों 
तथा विविध क्षेत्रों में हुई प्रगति को ध्यान में रखकर वपिक कार्य-क्रमों के आधार पर 
यह योजना चलाई जा रही है। प्रत्येक्ष समय पर पुनविचार किया जाता है। 
दूसरी बात मह है कि तीज्रयतति से होने वाचे विकास के इस चाल मे जो मुद्रा स्फीति 


भारत में झधथिक नियोजन [ ३९१ 


होने की सम्भावना है उसके प्रभाव को कम करने के लिए योजना मे जो प्रस्तावित 
कृषि उत्पादन के लक्ष्य रखे गये हैं उन्हें और ग्रां क बढाया जायेगा। सक्षेप में 
“दूसरी योजना का उद्ृं श्य यह है कि ग्रामीण भारत का पुन्निर्माण किया जाये। 
औद्योगिक उन्नति की नीव डाली जाये और जनता के उस भाग का जो कमजोर है 
और अपेक्षाकृत अधिकारहीन है, श्रपने विकास का अधिक से अधिक अवसर दिया 
जाए ।” 

दूसरों पंचवर्षाय योजना के उद्द श्य 

जैसा कि ऊपर कहा गया है, दूसरी योजना का उद्देश्य भारत की ग्रामीण 
अर्थ व्यवस्था का पुत्िर्माण करना तथा तीकब्रगति स देश का ग्रौद्योगिक विकास 
करना है। इसके अतिरिक्त दूसरी योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-- 

(१) राष्ट्रीय श्राप से बुद्धि --५ वर्ष के समय में राष्ट्रीय प्राय मे २५ प्रति- 
शत को वृद्धि का अनुमान लगाया गया है जिसमे कि प्रति व्यक्ति भ्रय तथा प्रति 
व्यक्ति उपभोक्ता में वृद्धि हो और रहन सहन का स्तर ऊचा उठ सके । 

(२) प्राधारभूत उद्योगों का! विछास-- दूसरी योजना में खनिज पदार्थों के 
विक्रास और आधारभूत उद्योग जैसे लोहा इस्पात उद्योग कथा मश्नीन बनाने के उद्योग 
आदि पर विशेष महत्व दिया गया है क्योकि देश के मावी ओझोद्योगीकरण के लिए 
इन उद्योगों का विकास अश्रति झरावश्यक है । 

(३) बेरोजगारी को समस्या! के। सस्राधात-- दूसरी प्रचव॑र्षीय योजना से 
लगभग एक्‌ करोड अतिरिक्त व्यक्तियो को रोजगार दिलाने का लद्ष्य विर्धारित किया 
गया है। भांरत की जनसब्या मे वृद्धि के साथ साथ रोजगार हान लोगों की सख्या 
में भी बृतद्ध हो रही है १ इस ब!त को पूरी तरह ध्यान मे रखा गया है । 

(४) सम जवादो प्रर्थव्यवस्था---भारत जब तक मिश्वित अर्थव्यवस्था को 
नीति पर चल रहा है किन्तु धीरे ३ देश मे समाजवादी अर्थव्यवस्था चालू को 
जाएगी जिसके ग्रनुस्तार यद्यपि निजी क्षेत्र को भी कार्ये करने का ग्रवसर मिलेया 
किन्तु सावेजनिक क्षेत्र के विकास पर अधिक जोर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध मे 
३० अप्रैल सनु १६५६ को भारतीय संसद ने सरकार की औद्योगिक वीति का श्रस्ताव 
पास कर दिया है। समाजवादी अर्थ व्यवस्था का अर्थ यह होगा कि इससे सम्पत्ति 
और श्राय की असमानता को कम करके लोगो के जीवन को अधिक सुखी और समृद्ध 
शाली बनाने के प्रयत्न किये जाएगेका 7्7ः लि 

उपरोक्त सब उद्दं इय एक दूसरे से परस्पर सम्बन्धित हैं। रहन सहन का रतर 
ऊचा उठाना अधिक उत्पादन पर निर्मर है। अधिक उत्पादन के लिए तेजी से 
औद्योगीकरण को आवश्यकता है ओर श्रौद्योगोकरण के लिए मूल उद्योग का 
विकास भावश्यक है। भूल उद्योगों मे पू जी लगाने से उपभोग की वस्तुप्रो की माय 
बढती है जिससे बहुत हृद तक बेरोजगारी की समस्या का हल हो सकता है क्योकि 
उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन सुसगठित ढंग से कुटीर उद्योग यों के विकास 
द्वारा किया जा सकता है। 








३१४२ ॥ भारतीय ग्रथ्यास्त्र सरल अध्ययूत 


योजना ब्रायोग के झच्दों मे “दूसरी योजना एक प्रग्रतिशोल सामाजिक तथा झाधिक 
इशेन पर माबारित है । इसलिये इस_ योजना का उद्देश्य आधिक तथा सामोजिक _ 
विश्वेपतांतं की घंटातै हुय देश का विकास करना है ४7 

योजना की रपरेखा--दूतरी पववर्षोय योजना उन विकास श्रयत्नों का ही 
एक अटूट रूप है जो प्रधम योजनाप्रो में चानु किए गए थे। प्रथम योजना में कुल 
२०६६ करोड़ रुपए की (जो बाद मे २३५६ करोड रुपये कर दो गई) व्यवस्था की 
गई थी ६ इसकी तुलना में दूसरी योजनाएं केस्द्ीय तथा राज्य सरकारों के विकास 
कार्यों पर ४८०० करोड ० व्यय किय जायेगा । इसमे से ३५५६ करोड़ रुपये 
कद्रोय दरकार तथा २२४१ करोड रुपया राज्य सरकारें व्यय करेंगी जिन मंद्दों पर 
यह रुपया व्यय किया जायग। उसका ब्योरा निम्नलिखित हे+- 
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उपरोक्त ब्योरे स यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि दूसरी योजना में उद्यागो, 
ख़ानों, परिवृटल तया संचार साधतों के विकास पर प्रयुष्त_जोद दिया बवा है। 
योजना के कुल व्यय का लगभग आब! इनके विकाठ पर व्यय किया जायेगा । जब 
कि प्रथम योजना के कूल व्यय का तिहाई भाग ही इन पर व्यय किया गया था। यदि 
बिजली को भो औद्योगिक विकाय का अग मान लिया जाये तो यह ध्यय कुल ध्यय 
का लगभय ५६ प्रतिशत हा जाता है । 

सार्वजनिक क्षेत्र के जतिरिक्त निजी क्षेत्र क विकास कार्यों पर जो व्यय होगा 
उसका ब्यौरा निश्वलिखित है-- 


भारत में आथिक नियोजन [. रेशर३ 





(१) संगठित उद्योग और खाने ५७५ करोड़ स्पय 
(२) बागान बिजली उद्योग और रेलो को 
छोड़कर अन्य पस्विहन श्र ऊ 
(३) निर्माण १००० के 
(४) कृषि तथा ग्राम और छोटे प॑ माने के उद्योग ३०० के 
(५) स्टाव' ४०० के 
योग २४०० ५ 


इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र और तिजी क्षेत्र भ मिलाकर दूसरी पंचवर्षीय 
योजमा पर केवल ६२०० करोड़ रुपया व्यथ होने का झनुमान है ) 

योजना के वित्तोप साधत --दूसरी पंचवर्षीय योजना के सावेजनिक व्यय कौ 
पूरा करने के लिए निम्नलिखित साधनों से घत प्राप्त किया जाएगा । 


क्रम ॥ 











बिवरण _- करोड रुपए 
सख्ण 
३ घरेलू साधन 
ल् 9० 
१--चालू राजस्व से बचत 
(क) कर की वर्तमान दरो के झनुसार ३५० । 
(ख) पग्रतिरिक्त करो से ड५० 
२--जनता से ऋण के रूप मे १२००९ 
(क) बाजार से ऋण ३०० 
(ख) छोदो बचत ४०० 
| ३--बजद के श्रन्य साधतों से ०० 
(क) विकास कार्यों में रेलो का सांग, १३४० 
(ख) भविष्य विधि दया जमा खाते| २५० 
२ विदेशों से 48:०5 
३३ घाटे क्ा बजट बनाकर १२०० 
ड़ कमी जो देश मे नये सांघनों ड०० 
हारा इसी करनी होगी | 
कुल योग ड४८०० 





इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि इस योजना पर जो व्यय होगे, उसका 
लगभग आधा भाग घरेलू साधनों से पूरा किया जायेगा। द्षेप का ५ प्रतिशत भाग 
घाढ़े का बजद बनाकर ३३ प्रतिश्वत विदेशी सहायता से पूरा किया जायेगा । 


शेश्ड | भारताय अथश्ञाम्त्र सरल अध्यन 


योजना में निर्घारित लक्ष्य 

विभिप क्षेत्रों मे होने दाले बिकास कार्यों के द्वारा जिन लक्ष्यों की प्राप्ति 
होंगी उतका विस्तृत ब्योरा इस प्रकार है। | 

(१) कृषि उत्पादन--कषि उत्पादन में १८ प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित 
किया गया है। १६५५-४६ में अनाज का उत्पादन ६५० लाख टन था जो १६६०० 
६१ तक ७५० लाख टन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त गन्ने के उत्पादन से २२ प्रति- 
शत, तिलहन के उत्पादन मे २७ प्रतिशत, ज़ूट म २४ प्रतिशत तथा कपास में ३१ प्रति- 
शत की वृद्धि होने का भ्रनुमान है। सिंचाई के साधनो के विकास से २१० एकड नई 
भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी । १६५५-५६ मे लगभंग ६ लाख टन रसायनिक 
खाद का प्रयोग किया गया था जो १९६०--१ में १८ लाख टव हो जायेगा * 

अनाज का लक्ष्य निर्धारित करते समय देश की बढती हुई जनसख्या पर भी 
विचार किया गया है जिसमे प्रत्येक व्यक्ति की ग्रावश्यकता १८ ओऔंस प्रति व्यक्ति 
प्रतिदित की मानी गई । 

क्रषि उत्पादन के अतिरिक्त मछली पकडने के ठद्योग का विकास तथा वन 
विकास पर भी विशेष जोर दिया गया है। १६५५-५६ मे ११ लाख रुपया था। 
१६६०--६१ मे यह १४ लाख रु० हो जाने की आश्ञा है। वने के सम्बन्ध में यह 
अनुमान है कि इनका क्षेत्रफल धीरे घीरे वढाक र देश के कुल क्षेत्रफल का 3 प्रतिशा 
कर देना चाहिए । 

(२) सिंचाई के साघव--प्रथम योजना में १७३ लाख एकड क्षत्तिरिक्त भूमि 
पर सिचाई की सुविधाएं प्रदान की गई थी। दूसरों योजना में २१० लाख एकड 
अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई की जायेगी । सिंचाई की योजना म १६४ प्रोजैवट शामिल 
किये गये हैं। “५८ स्थूबवेल बनाने का भी प्रवाध किया गया है । 

(३) जल विद्युत--प्रथम पत्रवर्पीय योजना तैयार करते सम्रय जल [बद्युत 
विकास की £५ वर्षीय योजना वनाई गई थी जिसका दूसरा चरग्ग इस योजना में 
पूरा होगा। १६५४--५६ मे ११०००० लाख गूनि?ट धिजली का उत्प'दन था। 
गोजन्ना के अन्त तक इसके दोगुने हो जाने की ञ्राञ्षा है। ग्राश्ा को वाती है कि 
गोजन काल मे १०००० तथा इससे अधिक जनस्रख्या वाले स्थान पर पिजली 
पहुचाई जा सकेगी । 

(४) श्रौद्योगिक विकास--दूसरी योजना में भुल उद्योगों के विकस को 
मुख्य स्थान दिया गया है। योजनो काल मे ३_ लोहा इस्पात के बडे कारखाने स्था« 
पित किये जाएंगे जिन पर क्रम १२८करोड ११० करोड़ और ११२ दरोड 
रुपया व्यय होया । यह कारखाने रूरकेला, मिलाई और दुगपुर नामक स्थानो पर 
लगाए जा रहे हैं इनसे स प्रत्येक की उत्पादन क्षमता १० लाख टन प्रतिवर्ष होगी। 

इसके अतिरिक्त बिजली का साम्रान बनाने के उद्योग पर २० करोड रुपया, 
औद्योगिक मशीन के बताने पर १० करोड़ झपया व्यय किया जायेगा । सागल भौर 
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बड़े उद्योग और खनिज पदाये पे: 
कुटीर और छोटे उद्योग 03 
बन मछली पक्डता, सामुझमिक विकास डाशश 
शिक्षा २६० 
स्वाल्य्य शा१६ 
अन्य समाज सेवाए' ४२ 
सरकारी लोकरिया डा हड 
ब्यापार और वाणिज्य २७०४ 

योग ७ ४६ 


दय प्रकार यह आद्या की जाती ॥ कि कृषि के ग्रतिरिवत भ्रन्य क्षेत्रो से ० 
लाख व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा। भ्रूमि सुधार, सिघाई की सुविधाग्रों के 
कारण तथा वागान और साय सज्जी उद्योग के विकास से लगभग १६ लाख व्यक्तियों 
को अर्थ रोजगार के स्थान पर पूरे समय का रोजगार मिलदे लगेगा । 

दूसरी योजना को प्रथम योजना से तुलना 

प्रथम योजना का मुर्य उद्दंट्य देश की झये व्यवस्था की जड मजबूत करना 
और उसे रक्त तथा स्थिरता प्रदत करता था। प्रतनन योजवा उस समय बनाई 
गई थी जब दूसरे महायुद्ध और विभाजन के कारण देश की ग्रथ नयत्स्था श्रन्त- 
व्यस्त हो गई थी । अन्न तथा झावश्यक्र कच्चे माल की क्मो झौर मुद्रा स्फीति के 
कारण आाधिक ग्रसनन्‍्तुलन हो गया था जिसे ठीक करवा और गतिवद्ध नर्थे व्यवस्था 
को गति प्रदान #रना इसके उद्देह्य था। दूसरी योचना निम्नलिखित वालो में प्रथम 
योजना से भिन्न है. -- 

(श्र) प्रथम योजना पाँच सालो की एक खनुखित्र योजना श्री जबकि दूसरों 
योजना भत्पेक वर्ष की समाच्ति के वाइ परिस्थितियों तथा ग्रनुभव के पस्चात्‌ बदउती 
रहेगी । इस प्रकार यह कठोर योजना नही है । 

धब) प्रथम योजता में कृषि विकास तथा सिंचाई और वित्ली पर झधिक बल 
दिया गया था। दूसरी योजना में सून उद्योग तथा बरोजगाड़ी दूर करत के लिए 
छोटे उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई है । 

(सं) प्रथम योजना की सफलता को घ्यान मे रखकर तथा उससे प्राप्त अनुमत्र 
के झ्राघार पर दूसरी योजना काफी विज्ञ ले ओर व्यापक बनाई गई है। 

(द) प्रथम योत्ना में सिश्वित अये-व्यवस्था पर जोर दिया गया था फिसिका 

* झाघार १६४८ की झ्रोद्योगिक नीति का प्रस्ताव था। दूसरी योजवा समाजवादी 
झथ-व्यवस्था को अ्गघार मानकर बताई गई है। इसका ग्राधार १६४६ की नई 
» औद्योगिक नीति है। 

प्रइन ६०-- भारत की डूसरो पचवोंय योजना की सफलता के लिए विदेशों 

सहायता तथा घण्टे को अर्य व्यवस्या का क्या महत्व है ? 


भारत में ग्राथिक नियोजन [ ३४७ 


फडलफड फल एणे७ ० छत बंते बछते दल्‍्तटाप प्रए80एंएड गि ऐए 
5ए८९९5५ ता ए० 5९९००७प. एोएड पेंट्क शिंकय ० [घऐ035 
उत्तर-दूसरी प्रववर्षीय योजना में केवल सार्वजनिक क्षेत्र में ४५०० कराड 
रु७ के व्यय होने का अनुमान है । हो सकता है कि वास्तविक व्यय इससे भी गब्रधिक 
हो जाये । ४८०० करोड रु9 पाप्त करने के लिए योजना में जिन विभिन साधनों 
का उल्लेख क्या गया है उनम घाटे की वजद त्यवस्था (2आी0॥ शिधक्षाणा8) 
तथा विदेशी सह्ययत्ता का भी उल्लेख है। दूसरी पच्र्पीय योजना के मचोदे में 
विदेशी सहायता से ६०० करोड रु० तथा घाटे की बजट व्यवस्था से १८०० करोड़ 
रू० प्राप्त करने का झनुमान लगायः गया है । प्रथम पचवर्षीय योजना मे विदेशी सहा- 
यता से १६७ करोड रु० तथा घाटे की बजट व्यवस्था से ४१५ करोड ₹० प्राप्त किया 
गया था । इससे यह हृपप्ट है कि दूसरी पच्चवर्षीय योजना में इन दोनों साधनों को 
अधिक महत्व का स्थान दिया गया है । अब यह देखना है. कि यह दोनों साधन इस 
योजना की सफलता में कहा तक सहायक सिद्ध हो सउत हैं। 
विदेशी सहायता-जिस समय दूसरी पचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार 
किया जा रहा था उस समय राजने तिक क्षेत्रों मे इस वात पर रुन्देह प्रकट किया गया 
कि झाथद भ रत सरकार ८०० करोड रुपये की विदेषी सहायता ग्राप्त न कर सके । 
इसका भुस्य कारण विश्व की राजनैतिक स्थिति तथा भारत की तटस्थता पूर्ण नोति 
बताया गया। किर भो यह आशा की गई कि यदि पर्याप्त माना म विदेशा सहायता 
प्राप्त न डी हुई त्तो भी योहना के मुस्थ उद्देइ्यो को पूरा करने का प्रयत्न किया 
जायेगा चाहे उसके लिए जो भी उयाय करना पडे 
दूसरी पचरवर्षोय योजबा। म मूल उद्योगो के त्रिकास पर अ्रत्रिक्त जोर दिया 
गया है। जिसक्र लिए सरकार का परी भागा मे विदेशों मे लोहा तथा इस्पात और 
मक्लीनो आदि का ग्रागत करता पत्ता है. इस पकार विदेशा भुगतान, की थति अर 
भारी घादा उत्पन्न हो जाने की सम्भाउना है । इसे पूरा करन के लिए प्रारम्भ से 
हो सरकार ने इस प्रकार की रापत और नियात नासि अपनाई है कि देश से 
झनावश्यक ग्रौर कम महव वाली वस्तुओ्रो का आ यात कम लियगजा7। दूसरी और 
देश के निर्याती को अधिक से अधिक वढावा दिग जाये । इसके अतिरिक्त भारत के 
पौंड पावनो ।9िश्ातञार छेव्वोक्ाए८$) तथा सुरक्षित विदेशी मुद्रा के कोष (907- 
शर्ट) एिडलीा॥॥88 ९४९४०९५) का प्रयोग किए जा रहा है। किन्तु ोजना 
के भ्रारम्भ के दो वर्षों म ही कुछ उस उछ्ार की वि्थिति उन्पन हो गई है जिसक 
कारण विदेशी सुगतान के रुम्बन्ध म एक सकट की स्थिति का भय होने लगा है । 
अनुमान लगाया गया है कि सम त सम्भव प्रयत्न करने के बाद भी दूसरी पचवर्षीय 
योजना के काररए' भारत को लगभग ३०० करोड रू० क विदेशी भुगतान के घाटे का 
सामना करता पड़ेगा । श्ह घन या तो विदेशों से आधिक सहए्ता तथा दोर्घकालीन 
ऋण के छृप मे प्रात होना चाहिये झथवा योजना » योग की दूसरी पदर्व्पीय योजना 
मे कुछ काठ छाठ करना पड़ेगा 7सिका "भाव कुछ ऐसे कायत्रमो पर पडगा जो देश 
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के विकास की हृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं किन्तु जिनको सफलता 
जिदेशों से झायात की हुई वस्तुओं ओर सामग्री पर निर्भर है । 
इस सकटपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिये सितम्बर सब्‌ १६४७ में भारत 
के वित्त मत्री श्री टी० टी८ कृष्ए|मण्चारी अमेरिका, कनाडा, इं गलेंड तथा पश्चिमी 
जर्मनी के दौरे पर गये थे ब्रौर वहाँ उन्होंने इस वात को छात्रदोन की थी कि इन 
क्षेत्रो सर विशेषकर अमेरिका से भारत क्यो क्सि रोमा सक विदेशी सहायता ब्राप्त हो 
सकती है प्रमेरिका मे उन्हे कोई सफलता भ्राप्त नही हुई यद्यपि उन्होंने अमेरिका 
सरकार के उच्च अधिकारियों तथा पू जीपतियों से बातचीत करके भारत को वास्त- 
पिंक स्थिति तथा भारत की आवश्यकताओं से उन्हें पुरी तरह झवगत करा दिया 
था । उनकी ग्रसफलता के दो मुख्य कारण रहे । एक तो भारत की ग्राथिक स्थिति, 
जो समाजवादी अथे व्यवस्थां पर आ्राघारित है और जिसके ग्रन्तगंत धीरे २ प्रमुष 
उद्योग धन्धो का राष्ट्रीयकरण तथा सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार शामिल हैं। इस 
नीति के कारण अमेरिका के पू जीपति तथा बैक आदि भारत में अपनी पूजी का 
विनियोग करने के लिए तैयार नही हैं। दूसरी बात अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मारत की 
विदेश नी है जिसमे ग्र/रिका सहमत नहीं है और जिससे करण अमेरिका भारत 
को उस सीमा तक सहायता कप्ने को तैयार नही है जिस सीमा तक भप्रठ को उसकी 
सहायता की आावस्यक्ता है यद्यपि म'रत सरकार की झोर से यह बात स्पष्ट करदी 
गई थी कि भारत कसी प्रकार की भीख नही च हता और किसी भी कौमत पर भारत 
अपनो स्वतन्त्रतापूर्णा विदेशी नीति को त्पराग नही सकता । भारत कोलेग्ल दीघे- 
कालीन ऋण के रूप में विदेशी सहायता की आवश्यकता है जिसे वह ईमानदार देश की 
भाति झागे चलकर चुका देगा | इस सम्बन्ध मे ससार मे भारत की साख काफ़ी उ ची 
है। इन ग्राइबासनों का अ्रमेरिक' पर कोई प्रभ व नहीं पडा । यही स्थिति कनाडा और 
इंगलेड में भी उत्पन्न हुई और वहा भी उन्हे कोई विद्येप सफलता नहीं मिली । 
इसके विपरीत पश्चिमी जम वी जापान तया यूगोस्लाबनिया ब्रादि देशों ने 

भारत को ऋणरा के रूप में सहायता प्रदात करने का वचन दिया है । यह सहायता किस 
मात्रा मे और क्सि रूप म प्रदान की जायेगी इस सम्बन्ध मे सवन्धित देशों के बीच 
बात स शुरू हो गई है । यह नहीं कहा ऊझा सकता फि भारत दूसरी पचरदर्षीय 
योजना को पूरा करने मे विदेशी भुगतान के इस घाटे को कम ब रने मे कहा तक सफल 
होग। और यदि योजना मे काट छाँट करनी पड़ी तो उसका रूप क्‍या होगा ! इस 
बीच भारत सरकार ने कुछ वस्तुओ जिनमे चौनी, काली मिर्च काजू तथा कपड़ा झ्रादि 
शामिल हैं की निर्यात को बढाने की व्यवस्था की है। जाप न से एक समझौता किया 
जा रहा है जिसमे भारत जापान को कच्चा लोहा निर्यात करेगा ओर उसके बदले जापात 
से नोहा तथा इस्पात उद्योग के लिये मश्ञीनें आदि प्राप्त होगो। श्री कृष्णाम्ाचारी के 
स्वदेश लौटने के बाद विभिन्न राज्य सरकारो को यह आदेश्व जारी किये गये हैं कि वे 
खनिज्ञ पदार्थों को अधिक मात्रा में निकालने के उद्ध व्य से जन सभी व्यक्तियों को 
उदारतापूर्वक लाइसेंध प्रदात करें जिनके आवेदन पत्र राज्य सरकारों के विचाराधीन 
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है। इस प्रकार ग्राने वाले काल मे भारत से और अधिक मात्रा मे खनिज पदार्थों का 
निर्यात हो सकेगा । 

१ नवम्बर १६४७ को भारत सरकार ने एक आदेक्ष द्वारा रिजवे बैक श्राफ 
इण्डिया अधिनियम में कुछ आवश्यक सशोधन जिये हैं जिसके ग्रनुसार रिजवे पक 
के पास विदेशी प्रतिभूतिया (ए0शंट्ठा) $९८ए7४९४) तथा सोने की न्यूनतम 
सात्र! ३०० करोड़ से घटाकर ३०० करोड कर दी गई है। इस प्रकार यह १०० 
करोड रुपये योजना की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 
प्रयोग हो सकेंगे । 

घाटे की श्रर्य भ्यवस्था “दूसरी योजना के लिए १२०० करोड रपये के घाटे 
की भ्रथ॑व्यवध्या का भी प्रवन्ध किया गया है। योजना तैयार करने से पूर्व ३१ अर्थ- 
शास्तियों का जो मडल सरकार ने परामर्श देने के लिए नियुक्त किया था उसके एक 
सदस्य प्रो० शिनोइ (5॥6000) ने घाटे की अर्थन्यवस्था के सम्बंध में अपना विप- 
रोत मत प्रकट किया था ओर इस वात पर जोर दिया था कि घाटे की ग्रथंष्यवस्था के 
कारण देश मे मुद्रा स्फीति होना अनिवार्य हैं। इसके कारण जो मूल्यों में वृद्धि हौगी 
तथा आधिक परिणाम मिकक्‍लेंगे उनका योजना पर बुरा ' भाव पद सकता है। हो 
सकता है कि सरकार उस समझय स्थिति का सामना न कर सक्के | प्रम्य प्र्थशास्तियों 
ने धाटे की ग्रथ॑व्यवस्था का समर्थन किया और यद सुझाव दिया कि प्रारम्भ से ही 
सरकार को मुद्रा स्फीति से सतक॑ रहना चाहिए और उसकी रोकथाम के लिये झआाव- 
इयक कदम उठाने चाहिए !। 

उपरोक्त बातो को ध्यान में रखते हये ११५६ मे रिजवें बेक झ्राफ इच्डिया 
अधिनियम में सश्ोधन किया गया जिससे रिजवे बेक को घिक्र नोट छापने की 
स्वतन्त्रता मिल गई । इसी के साथ रिजर्व वैक को साख नियन्नण के लिये पहले से 
अधिक व्यापक ग्रधिकार प्रदान कर दिये गये ताकि मुद्रा स्फीति की रोक थाम की 
जा सके । 

दूसरी पचरवर्षीय योजना के प्रारम्भ के एक वर्ष में ही घाटे की अधथैव्यवरथा 

के बारणा मुद्रा प्रसार के लक्षण नजर आने लगे जिसके परिणामस्वरूप सरकार को 
अपनी नीति में थोडा सा परिवर्तन करना पडा । भा त्त के नये वित्त मत्री श्री टी० 
टी० क्रृष्णामाचारी के विचार में घाटे की ग्रथव्यवस्था के स्थान पर अतिरिक्त -*र 
लगावर धन प्राप्त करता ग्रश्चिक उपयुक्त रहेगाः ) इसी नीति का अनुयरण करते हुये 
१६५७-५८ के बजट में कई नए करो की व्यवस्था की गई है। जिध्ष स्थिति से होकर 
योजना इस समय भ्रुजर रही है उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि योजना 
के अन्तिम वर्षों में सरकार को और अधिक मात्रा से घाटे के बद्चदः का सद्दारा लेन्ग' 
पडेगा क्योकि आन्तरिक ऋण तथा वजट से भी उतना घन प्राप्त नहों हो सकता 
जिटना कि योजना मे अनुमान लगाया गया है। 

अइन ६ ६- भारत की दूसरी पचवर्षोय योजना की प्रगति पर सक्षिप्त रूप से 
प्रकाश डालिए ॥ 
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छए6 एक शिबफ 
उत्तर--भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना १ ग्रप्नैल १६५६ को प्रारम्भ हुई। 
प्रारस्‍्भ से योजना की सफ्लसाः के वियय मे तरह-तरह की झकायें उत्पल्त होने लगी 
कुछ लोगो ने महू मत प्रकट किया कि यह योजना आवश्यकता से अधिक व्यापक 
तथा बडी है जिसे पूरा करने की सामथ्यं भारत जैसे निर्धन देश में नहीं है । ४८०० 
करोड रुपये की इस योजना को पूरा करने के लिये जिन-जिन स्रोतों से धन प्राप्त 
करने के अनुमान लगाये गये थे उनके बारे में भी यह सोचा गया कि शायद इतनी मात्रा 
मे उन साधनों से घन प्राप्त न हो सक्रे । इसलिए इस बात को आशका प्रकट की 
गई कि या तो सरकार को योजना में फेर बदल करनी पड़ेगी झथवा यह योगना 
सफल नही हो सकती । 
दूसरी पचवर्षीय योजना के आरम्भ ड्रोते के समय से ही देशी तथा विदेशी 
दोनो प्रकार के साधनों पर बराबर दबाव पडता रहा है। अप्रैल १६५६ झ्नोर भ्रग॒ृत्त 
१६५७ के बीच घोक मूल्यों मे १४ प्रतिशत की वृद्धि हो गई । बाद मे उनमे कुछ 
गिरावट झ्ाई किन्तु घून १६४८ के बाद फिर एक बार थोक मूल्यों में निरन्तर वृद्धि 
होती जा रही है। अप्रैल १६५६ से मार्च १६५८ तक के प्रथम दो वर्षी में विदेशी 
भुगतान संतुलन मे ८घर करोड रुपए की कमी रही । इधर देश के सामने खाद्य 
समस्या एक विकट रूप मे आ उपस्थित हुई है जिसने व्थिति को और भी गम्भीर 
बना दिया है। इन अवस्थाप्रो को सुधारने के लिये अनैक उपाय किसे गये हैं भर 
किए जा रहे है जिनमे विदेशी तियर्तों को प्रोत्साहन देना श्रायातों पर कठोर प्रति- 
बध लगाना, विदेशी सहायता तथा दीर्घकालीन ऋण के लिये अमेरिका पश्चिमी जम॑नी 
तथा जापान झादिं भिन्‍न देशों से बात्तबवीत करता आदि शामिल है । जो कठि- 
नाइया दूसरी योजना क प्रास्म्भ से ही देखने मे आ रही हैं उनका मूलभूत रूप से 
जिकास कार्यों से सम्बन्ध है प्लौर आशा है कि वे योजता के अस्त तक जारी रहेगी । 
पहले दो वर्धो मे योजना पर १४६६ करोड रुपये व्यय किए गए है | चालू 
दम अर्थात्‌ १६५८-५६ मे कुल झ्राय का योग ६६० करोड रुपये हो सकता है। इस 
प्रकार योजना के प्रथम तीन वर्षो के व्यय का कुल थोग॑ लगभग २४५६ करोड़ रुपये 
बनता है । शेष दो वर्षों मे जो व्यय करना होगा वह झुल योजना के व्यम्व के आधे से 
कुछ ही कम द्ोगा। देखना यह है कि उसे किस प्रकार से पूरा क्रिया जा सकेगा 
अथवा योजना में कुछ फेर बदल करनी पड़ेगी | प्रथम तीन वर्षों मे जो २४५६ करोड़ 
हपए का व्यय हुआ है उत्का विवरण इस प्रकार है +-- 


(करोड रुपयों में) 
राजस्व से शेष रे 
शैलो का योगदान श्२€ 


सावेजनिक ऋण, छोटी बचत और अन्य पूजीगत प्रास्ति है रेरे 
विदेशी सह्दायता रे 


भारत में आधथिक नियोजन | रे६१ 


(करोड रुपयो में) 
चघादे की वित्त व्यवभ्धा ६१७ 
योग र४५६ 
आयोजना के लिये उपलब्ध साधन भव तक आशा से कड़ी कम रहे हैं । 
६6५८-४८ के बजट में ४६४ करोड़ रुपए का घाटा रहा था जो घाटे की वित्त व्यवश्था 
के द्वारा पूरा किया गया। चालू वर्ष भ्र्थाव्‌ १६४८-५६ के बजद में ऋणों तथा 
छोटी बचत से काफी भ्रधिक घन मिलने की आशा वी गई है जिसके फनस्वर्ूप ऐसा 
अनुमान है कि १६५४-५८ को अपेक्षा घाठे की वित्त व्यवस्था मे २५० करोड रपये 
की कमी हो जायगी । १६५७-५८ मे विदेशी सहायता केवल १०० करोड रुपए के 
लगभग प्राप्त हुई थी परन्तु चालू वर्ष मे वह बढ़कर ३०० करोड रुपए हो जाने को 
आशा है। 
विदेशों विनिमप की कमी-- १६५७-५८ में विदेशी विनिमय की कमी ने एक 
विषम समस्या उत्पन्न कर दी थी । ऐसी दण्घा में कुछ प्रायोजनाओ को विदेशी विनि* 
मय की झावद्यकता की दृष्टि से ग्रत्यावश्यक मानना पडा और झ्रायोजना के विविध 
क्षेत्रों के लिये निर्धारित खर्चों मे भी हेर फेर करने की आवश्यकता अनुभव की गई। 
इसके भ्रतिरिक्त भ्रायोजनो के ग्राकार पर भी नये सिरे से विचार करना पडा। राष्ट्रीय 
विकास परियद ने इस प्रश्न पर विस्तार से विचार क्रिया और यह निश्चय किया 
गया कि टह्वितीव श्रायोजन का व्यय ४८०० करोड रुपए यथावत बनाये रवखा जाये । 
विकास परिषद के सामने प्रइन यह था कि योजना के अ्रन्तिम ? व्यों मे २२४४ करोड़ 
रुपये की ग्रावदयकता होगी जो ४८ करोड रुपए के आधे से कुछ ही कम है । चू कि 
पहले दो वर्षो में घाटे की वित्त व्यवस्था बहुत ग्रधिक मात्रा में करनी पडी थी भौर झत् 
उसे कम से कम प्रयोग मे लाना है इसलिये २३४॥० करोड रुपए की इस राशि का 
प्रब धे करता आसान नहीं है। प्रथम तीन वर्षों की प्रवृत्तियों को देखते हुये तथा ऋणो 
झौर छोटी बचतो से होन वाली प्राप्ति को ध्यान में रखते हुये यह अनुमान लगाया 
गया है कि आयोजनाप्रो के अन्तिम दो वर्षों मे अधिक स श्रधिक १८०४ करोड रुपए 
ही उपलब्ध हो सकेंगे ग्लोर पाचो वर्षों का कल योग ४८५०० करोड की बजाय ४२६० 
करोड रुपये ही हो पायगा । इस प्रकार व्यय के लिये उपलब्ध धन में जो कमी रह 
जायगी उसे न तो घादे की वित्त व्यवस्था द्वारा पूरा करता उचित है और न विदेशी 
सहापता पर भझधिक भरोसा करना उचित है इसलिए यह कमी प्रन्य साधनों अर्थात्‌ 
जाये, जहयाए ज्णए छोडी आज़ आएंडि उप्ट नाक करके उजए फिशेष उपए्क जरके इसी 
करनी होगी । श्रायोजना के श्रतिरिक होने वाले व्या मे किफायत करना भी परम 
ग्रावस्यक है । एक उपाय यह भी हो सकता है कि ग्रायोजन का ख्चे ४८०० करोड 
से घटाकर ४२६० करोड रुपये की सीमा तक ले जाया जाय यद्यपि ऐसा करना न 
केवल शअ्रवाछनीय है वरव्‌ ऐसा करने में बहुत सी कठिनाइया भी है। यदि साधनो को 
स्थिति को देखते हये आयोजना का व्यय घटाकर ४२६० करोड़ रुपए की सीम। तक 
लाना पडा तो सामाजिक सेवाझ्नो के व्यय में अधिक कटौती करनी पड़ेगी जो आयो- 
॥] 


शहर हे भारतीय बर्थशासत्र सरल अध्ययन 


जना के सतुलन को दनाये रखने के उद्देह्य से वाछनीय नही है। इसलिय वास्तव मे 
किये जाते वाले व्यय का स्तर ४५८० करोड रुपये से कम सही होना चाहिये ! इन्ही 
सब बातों को ध्यान में रखते हुये र(प्टोय विकास परिषद ने भ्रायोजना का व्यय 
४८०० करोड़ रुपये ही बनाये रखने का तिइच॒य किया विन्तु साथ हो उसने यह सुझाव 
दिया कि आयोजना के कार्य क्रमो को दो मांगों में व्यट दिया जाये अर्थात्‌ (क) प्रभस 
भाग में कृषि का उत्पादत बढ़ाने से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखन वाले काय क्रमो के अतिरिक्त 
वे कार्य-क्रा हो जिन्हे मुख्य प्रायोजनायें माता गया है श्रववा वे हो जो काफी वे 
बढ़ चुकी हैं अथवा वे जिन्हे रोका नही जा सकता । (ख) शेष योजबाओ को दूसरे 
अ(ग में खखा जाय भर उन पर कुल २०० कराड़ रपया व्यय किया जाए 
द्वितीय पचवर्षीय योजना के प्रारूप में कहा गया था कि योजना की प्षफलता 
कुछ आावइपक शर्ते पूरों होने पर निभेद होगी । वे शर्तें इस प्रकार थी +- 
(१) हृषि उत्पादन मे काफी वृद्धि हो जाए। 
(२) घरेलू बचतो मे वराबर बूरद्धि हो ॥ 
(३) आपषोजवा के कारण होने वाली विदेशों विनिमय की कमी प्रूरी करने 
के लिये पर्याप्त विदेशी सहायता मिले 
(४) मूल्यों के स्तर ऐसे हूप मे स्थिर रखे जायें जो उत्पादकी तथा उपभो- 
क्तांप्रो दोनो के लिये उचित हो । 
(२) प्रशासन श्रेष्ठ रहे, प्रथम तथा द्वितीय आयोजनाशों के अन्तर्गत उत्पत्त 
हुए साधनों का उत्तम ढंग से उपयोग किया जाय । 
इन सभी दातों का आ्रापस मे धनिष्ठ सम्बन्ध है आयोचता तैयार करते समय 
इनका जो महत्व था उससे कही ग्रधिक झ्नाज है क्योंकि कृपि उत्पादन मे ग्रनुमान के 
अनुसार वृद्धि नही दो रही है, घरेलू बचत भी अ्रतुभात ते कम है. विदेशी विनिमय 
की कप्ती को देखते हए पर्याप्त मात्रा म विदेशी सहायता नहीं मिल रहो है और 
मृत्यों के स्तर भे निरन्तर बृद्धि हो रही है, इस प्रकार दूसरी आपोदना की सफ ता 
के जिपे इन सभी शर्तों पर विज्ेष ₹प से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी । 
दूसरी पववर्षीय योजना की प्रयति के सम्बन्ध मे निम्तलिखित बातो कर जाच 
सेना प्रत्यल आवश्यक है. +- 
करो से प्राप्ति--जब से ग्रायोजना प्रारम्भ हुई करो में काफ़ी वृद्धि हो गई 
श्रब तक केन्द्र ने जो कर लगाये हैं वये पांच वर्षों म लगभग ७२५ 5 रोड रुपये की 
भ्राप्ति होगी । इसी प्रकार इन पाँच वर्षो मे राज्यो को करो स १७३ करोड रुपए की 
ब्राप्ति होगो । इस प्रकार आयोजना की अवधि म॑ करो से प्राप्ति ६०० करोड़ स्पए 
के लगभग होगो । 
करो से होने वाली इस प्राप्ति का बहुत बढ़ा भाग अन्य मंदो पर खर्च होगा 
जिनमे प्रतिरक्षा का खर्चे प्रमुख है। करो से इतनी अधिक प्राप्ति करने का प्रयत्न 
किए जाते पर भी वेन्द्रीय योजनाग्रो के सर्च के लिए केवल ४५ करोड रुपए ही 
अधिक प्राप्त हो सकेगे। इसका यह अर्थ हथा कि वहुत बस राशि उपलब्ध हो सकेगी। 


भारत में आ्राथिवा नियोजन [ ३६३ 


राज्यों के अतिरिक्त करो से झायोजना अवधि म १७३ करोड रुपए प्राप्त 
होगे वित्त आयोग के निशचयानुसार राज्यों को १६० करोड रुपए के अतिरिक्त 
केन्द्रीय करो म से भी काफी अधिक हिस्सा मिलता था इतने पर भी ञ् योजना पर 
सर्च करने के लिए राज्यो के पास आशय से कहो कम धन उपलब्ध हो सकता है । 
यदि यह मान लिया जाए कि राज्य करा से २२५१ क्राड रुपए प्राप्त कर सकेंगे तो 
वे सपने राजस्व में से आयोजना पर सम्भेबत ३५० कराड रुपए खर्च +र सकेंगे 
जबकि ब्राशा ३७० करोड रुपए सर्च करने की थी । 
पहले तीन वर्षो मे केन्द्र तथा राज्यों के वजटों में श्रायोजना के लिए जो धन 
रखा जायगा उसका योग ११०० करोड रुपए होगा जवकि पाँच वर्षों का ग्रतुदान 
३४०० करोड़ रु० था ! इस प्रकार ४०० ८रोड रुपए की कमी रह जाती है । 
घाटे की बित्त व्यवस्था -साधनो क्वी कमी के कारण आयोजना के शुरू के 
वर्षो में घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रत्यधिक आश्रय लेना पडा है। इस समय इसे 
पास के वर्षों में म्धिक से अ्रधिक ६€०० वरोड रुपए ताक॑ रखन का था। परन्तु 
श्रव यह निश्चित लगता है कि यह राशि १२०० रूरोड रुपए तक जायगी जैसा कि 
पहले भ्रनुमान क्या गया था । सच तो यह है कि यदि (क) साधनों मे और अधिक 
बृद्धि करने तथा (स्र) श्रायोजनों के खर्चो को सोमित रखने के प्रयत्न न किए गए तो 
घाटे की राशि और भी अधिक वढ सकती है। 
यदि देश के पास विदेशी विनिमय का बहुत अधिक भण्डार सुरक्षित हो तो 
कार्यक्रम तैयार करने म॒ कुछ ढील की जा सकती है । परन्तु वर्तेमान श्थिति में तो 
ऐसा करना सम्भव नही । अ्रप्रॉल ६५६ और मार्च १६५८ के बीच रिजर्व बैंक का 
विदेशी विनिमय पाना घटकर ४७६ करोड रु० रह गया । इसके श्रलावा भन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा कोष के नाम में जमा ६५ करोड रु० की राशि का भी उपभोग कर लिया गया है। 
द्वितीय ग्रायोजना आरम्भ होने से शब तक जितनी विदेशी सहायता स्वीकृत हो चुकी 
है उसका योग ७६ करोड़ रुपया है । आयोजना की शेप अवधि में विदेशी विनि- 
सत्र की जो श्रावश्यकेता होगी उसे पूरा करने के लिए. ५०० करोड रुपये की ।वदेशी 
हाथता और भी मिलती चाहिये । श्रायोजना की आवश्यकता सरकारी प्रथोजनाभ्रो 
के लिये भी २६६ करोड रुपये की प्रावश्यकता है । 
उत्पादन क्षमत्रा का उपयोग--ववम्रान झ्रायात नीठि बहुत ही सख्त है और 
आगे भी सख्त रखनी होगी । परन्तु देश भ उत्पादत की जो क्षमता स्थापित्त हो चुकी 
है उसका यदि पूरा पूरा उपयोग न किया गया तो नये कारखाने बनने और वई 
मशीनें लगाने पर खचे करना भी एक सीमा पर पहुँचकर रोक देना होगा ? 
योजना की लागत में भ्री काफी वृद्धि हो गई है॥ फिर भी उसकी सीमा 
४८०० करोड रुपये पर स्थिर रखी गई है । इसका श्र्थ हुआ कि हमे मौतिक लक्ष्यों 
से कभी करनी होगो । भ्रत इस समय हमारी समस्या यह है कि ४८५० करोड रुपय 
का खर्च तिकालने के लिये काफी साधन खोज निकाले जा सकते है अधैवा नहीं। 


ब्ध्ड | मारताय अवभ्ांस्त मे सरल अन्यकयत 


ऐसी छ्शा से यह स्पप्ट चताता भी उचित है कि साधदो की कमी को पूरा करने के 
लिये भविष्य में हम और क्या प्रवत्व कर सकते हैं। 

आयोजना के अन्तिम दो वर्षा में २३४४ करोड रपये की आवश्यक्रता होगी । 
परदि १६४७-४८ तथा १६४५८४-४६ के खर्चे अनुमान से वही अधिक हुए तो रहेध४ 
करोड़ रुपयो से भी भ्रधिक राशि की आवश्यकता होगी। परन्त वर्तमान लक्षणों से 
प्रकट होता है कि ४२६० करोड रुपये छे अधिक उपलब्ध न हो सकेंगे। अत्त कम से 
कम ३० करोड़ रु० प्रतिवर्ष विदेशी सहायता मिलनी चाहिए तया सार्वजविक ऋणोी 
झौर छोटी बचतों से भो अधिके ७न प्राप्त होता चाहिए । 

४८०० करोड़ रुपए का वुल खर्चे निकालने के जिए जो अतिरिबत साधन . 
बनाने हैं उनमे अ्रर्तिरिक्त करो से १०० करोड़ रु ऋणों तथा बचत रे ६० करोंड 
रुपए और खर्च मे किफायत करके ८० करोड़ रू० प्राप्त होने का अनुमान है । 

केद्व हारा श्रतिरि रिक्त कर लगाए जाने की बहुत कम गुजाइश्व है फिर भी 
केन्द्र अगले दो वर्षों मे अतिरिक्त करो से ४० करोड़ र० प्राप्त करने का यत्त कर 
सकता है । याज्यों के लिए करो की सीमा पहले २९५ करोड 5० रखी गई थी। 
उन्होंने अब तक जे श्यत्त किए हैं उनसे १७३ करोड़ ₹० प्राप्त हुए हैं इस प्रकार 
उनके प्रयलनो में ५० करोड रु० को कमी रही है । राज्यों को सुझाव दिया गया है 
कि वे अगले दो वर्षों मे झतिरिक्त करों से ६० करोड़ रु० प्राप्त करने का यत्न करें । 
यदि यह लक्ष्य स्वीकार कर लिया जाय ती इसे प्राप्त करने के उपाय भी निर्वारित 
किये जा सकते हैं । 

सार्वजनिक ऋश- सार्वजनिक ऋ९) का प्राप्त करना बहुत कुछ बाजार वी 
हालत प्र तिर्भर होता है। इसलिये ऋरणे तथा छोटो बचत स प्राप्त होने के लिए 

६० करोड २० की जो राशि रखी गई है उसका अधिकांश भाग छोटी बचत को 
प्रात्साहित करके प्र/प्त करना होगा । 

झायोजना से सम्बन्ध न रखने व)ले स्चों मे किफायत करके तथा दीप पड़े करों 
और ऋणी को शीक्ष वसूल करके ८० करोड रुपए प्रात करने हैं। यह कठिन है 
परन्तु इसके लिए केन्द्र तथा राज्यों में हृड प्रयत्न करने होगे | राज्यों में सो ये प्रय्न 
अवश्य होने चाहिए। अब प्रश्न यह है कि थदि ये संच प्यत्त किए जाए तो क्या 
श्रायोजना के लिए. ४५०० करोड रुपए तक का खर्च विकल सकत। है। साधनों का 
निश्चय हुए बिना इससे अधिक खर्च करते का कोई क्चन नहीं दिया जा सकता । 

इस सम्रय देश में आर्थिक स्थिरता तथा विदेशों भ हमारी अच्छी साख होनी 
आवश्यक है। चू कि विदेशी विनिमय के भण्डार में बहुत कमी हो गई है इसलिए 
चाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा बहुत कम हा लिया जा सकता है ९ 

आयोजना झायोग ते विकास की विभिस्त मदों के लिए राशिया निर्धारित 
की हैं वे यही सोचकर की हैं कि ४५०८ करोड़ रुपए प्राप्त करने के प्रदत्त कर लिये 
जाएंगे यह राशि किस प्रकार प्राप्त की जा सकेगी यह नोचे की तालिका में दिल्लाया 
गगा है ४८ 


भारत मे आधिक नियोजन [| रेइर 
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यदि ऊपर दिये गये साधनों झनुमानो के ग्रनुसार आयोजना के खर्च को भी 
४५०० करोड रुपये पर सीमित कर देना है तो राज्यो की योजना में काफी कदौती 
करनी होगी जो समाज मेवाझ्रो भे विश्येष-या की जायगी । यह कटौती तभी बचाई 
चा सकती है जबकि श्रण्य के अतिरिक्त साधन देश मे ही खोज निकाले जायें । 

वित्तीय साधनों को कमी के पीछे उत्पादन तथा बचत का अपर्याप्त होना भी 
लगा हुआ है। खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढाने के लिए जो सुविधायें की जा छुकी 
हैं उनका पूरा उपयोग किया जाना अत्यावश्यक है | झ्ायोजना के लथ्यों की सफलता 
का अनुमान केवल उसके खच निर्धारित कर दने से हो नहीं लगाया जा सकता $ 
इसके साथ हुए प्रत्येक कदम पर यह भी दखना चाहिए कि जो नई सुतिधायें उपलब्ध 
हुई हैं उनका हम कब लक उपयोग कर सकते है । 

काम पाने के इच्छुक ध्यक्तिया को सख्या जितनी तेजी से बढ रही है उतनी 
तेजी से काम के अवसर नही बढ रहे हैं। इसका कारण थह है कि देश मे रुपये का 
जो विनियोग हो रहा है वह हमारी अर्य॑ व्यवस्था की आवश्यकताओं को देखते हुये 
अपेक्षाकृत कम है । विशेष क्षेत्रो मे नियोजन के अ्रदसर उपलब्ध करने के लिये प्रयत्न 
किये जा रहे हैं । उदाहरण के लिए ६०,००० श्रष्यापक नियुक्त करने का हाल मे ही 
निश्चय किया गया है। परन्तु अधिक बचत किए बिना भ्रधिक लोगो को काम नहीं 
दिया जा सकता । 

अ्रभी यह कहना कठिन है कि आयोजना के मूल लक्ष्यो मे अब जो सशोषन 
किये जायेंगे उनके कारण उत्पादन तथा नियोजन पर क्‍या प्रभाव पडेया । यह अनेक 
बातों पर निर्भर है, जैसे निजी क्षेत्र मे विनियोजन की स्थिति, उत्पादन को काफी 
ऊचा बनाये रखने के लिए आयात की सुविघाए इत्यादि | मोदे तौर पर यह कह 
सकते हैं कि सशोधनो का आयोच्ना के औद्योगिक तथा अ य अत्यावहयक अ्रगो पर 
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कोई बुरा प्रभाव नहीं पडेगा। परिदरन तथा सचार के कार्य-क्षम भी ठीक तौर से 
लिभ जायेंगे । समाज सेवा योजनाग्रों में कमी हो सकती है श्र सिंचाई प्रयोजमाग्रों 
मे भी कुछ विलम्व होने की आश्वदा है। विद्युत उ ताइत का पिकास ग्रावश्यकता के 
अनुसार नहीं चत सकेगा | 
जहा तक नियोजन का सम्वन्य है हमारे पास उसकी पिछली तथा आगामी 
[स्थितियों के रखो का अन्दाज लगाने के लिए प गग्ति जानकार नही है । झ्ायोजना 
आयौग मे दी गई कुछ गणनायों के अनुसार प्रतोत होता है हि आ्रायोजना के श्रमल 
में ग्राने के फलस्वरूप पहले दो वर्षो मे कृषि क्षेत्र से बाहर काम के लगभग २० लाख 
स्थान बने है। प्राश्ा है कि चालू दर्ष मे १० लप्ज मजदूते को काम मिलेगा। 
आ्रायोजना में ७६ लास व्यक्तियों को कृषि से वाहर के क्षेत्रा मं तथा १६ लाख को 
कृपि क्षैत्रो में काम दिए 'जाने की आशा की गई था । विभिन्‍न प्रयाजनाग्रो का खच 
बढ़ जाने के कारण ४५०० करोड रुपए की आयोतनता म क्प से बाहर के क्षेत्रों मे 
नियोजन के स्थान घटकर ७० लाख रह जाने की आशा की गई है । झ्रायोजन का 
खर्च यदि घटकर ४४५०० करोड २० रहता है तो सरकारी क्षय व निषोजन के झ्रवसर॑ 
भी घटकर ६५ लाख रह जायेंगे। वे बहुत ही मोटे अनुमात हैं परन्तु इनसे कम से कम 
इतना ते) प्रकट हो ही जाता है कि प्रतिवप श्रमिकों के दल मे जो वृद्धि होती णा 
रही है उसे काम देने योग्य अवसर निकालने के लिये पर्याप्त रुएए का विनियोजन नहीं 
किया जा रह है। रुपए का विनियोजन बचत पर निर्भर होता है। इपलिए देश में 
जितने लोगो को काम देने की आवश्यव॒ता है उतने के लायक विनियोजन नही हो 
रहा है। 
खाद्य उत्पादन - शायोजना तैयार करते समय खर्चे की व्यवस्था में ४०० 
करोड रुपये की ऐसी कमी छोड दी गई थी जिसकी कोई व्यवस्था नही की गई थी । 
इसके श्रतिरिकत के द्र तथा राज्यों ने माग की है उनके कारण घन की भ्रावश्यकता 
झौर भी बढ गई । ग्रायोजन के आरम्भ म निजी क्षत्रो मे भी काफी अधिक परिमाण 
में रुपय। लगाया गया। इश्से मुद्रा व जार म जो सझ्ती भा गई उसका सरकार द्वारा 
लिय जाने वाले ऋणो पर बुरा प्रभाव पडा। परन्तु वित्तीय साधनं' की कमी का 
बड़ा कारण तो खाद्य 3 ५ दन का प्रश्न है देझ्य म ख़द्यान्नो के भाव चढे हुये हैं भौर 
विदेशों से उनका आयात करना पड रहा है। देश में थ्राग के ग्रनुवार खाद्यानों का 
उत्पादव भी नहीं बढ रहा है । 
पिल्वव कुछ वर्षों में श्िच्ाई के काफी साधनोंका निर्माए! किया गया है । 
परन्तु उतत साधता का उपयोग नही किया जा सका है। झ्ायोजना के अन्तर्गत तैयार 
किये गए बहुत से साधनों से भ्रभा लान उठाया जाता सम्भव मदों हुआ है। इसके 
कारण हमारो श्रगतरे प्यत्त मी श्ीमता रहेझे। इसालिएपैचाई के जो साधन तैयार 
हो गए हैं उनका पूरा पूरा उपयोग कया जाना चाहिए। इस समय झावश्यकवा यह 
है कि आयोजना मे खाद्यातों का उत्पादव बढाने के लिए जो ढपाय बतायें गये हैं 
उनके अनुसार पूरा पूरा प्रयत्न किया जामा चाहिए | यदि ऐसा हो पका तो ह [रे 
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रूप से रोजगार पाए हुए हैं। यहा की बेरोजगारी की समस्या अन्य देशो की समस्या 
से बिल्कुल भिन्‍न है । भारत की वेरोजयारी को हम मुख्यतया तीन भागों में बाद 
सकते हैं । 

१ कृषि सम्बन्धी ब्रेछारी । 

२ औद्योगिक बेकारी । 

३. शिक्षित समुदाय में वेकारी । 

यहा अब हम इन तोनों प्रकार की वेकारी पर द्लग २ प्रकाश डालेंगे । 

(१) कृषि सम्बन्धी बेकारी (8 8/ए0ग प्रात तह 0[097277) +- 
ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रभाव बडे अश में पड़ा है। सह बेक्यरी मौसमी 
भी है भर स्थायी भी । मौसमी वेकारी के समय गाव वालो के पास बर्ष के ५ से 
लेकर & महीनों तक कोई काम धन्धा नहीं रहता है क्योंकि इन दिनों खेती का 
काम बन्द रहता है। स्थायी रूप की वेकारी इस वात पर आधारित है कि एक ओर 
लाभप्रद कृषि के लिये भूमि तो ग्यलब्ध है किन्तु दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जिन्हे 
सख्ती के लिये भूमि की भ्रावश्यकेता है। कृषि सम्बन्धी बेकारी के लिये निम्नलिखित 
कारण उत्तरदायी हैं -- 

(१) हमारे यहाँ की कृषि मानसून पर निभर है जो कभी समय पर नही होती 
या होती है तो ग्रधिक मात्रा मे जिप्तके पा णशामस्वरूप मौसमी बेकारी और दुभिक्षों 
का सामना करना पड़ता है । 

(२) गाव में सहायक उद्योग धन्धो का अभाव । 

(३) बडे पैमाने के उद्योग धंधों की प्रतियोगिता के कारण छोटे उद्योगो के 
कारीगरो को अकने उत्पादन से वास्तविक लागत भी नहीं प्राप्व हो पाती है जिससे 
उनकी आ्थिक स्थिति झोचनीय रहती है । इसी के प्रभाव से कुटीर उद्योगों का 
विनाश होता है श्रौर वेरोजगारी की समस्या विकेट रूप धारण करती है। 

(४ जनसब्या की तीव गति से बढ़ने का प्रभाव यह हो रहा है कि जन- 
४ का भोर कृषि पर बढ रहा है जिससे बेकारो की समस्या और बढ़ती जा 
रह 4 

रे (५) उपज के बेचने को अच्छी व्यवस्था न होने के कारण्ण झाथिक स्थिति 
भ्रच्छी नही है। 

(६) अम्तिम कारण है भूमि का विभाजन होवा, किसानो का ऋणा प्रथ्त 
होना एव कृषि की दोष पूर्ण प्रणाली । 

उपरोक्त कारणों से पता चलता है कि भारत मे कृषि का स्वर बिल्कुल ही 
गिर गया है, जिसके परिणामस्वरूप जो लोग इस घघे मे फसे हुये हैं वे अपना 
जीविकीपाजन मे ग्रसमर्थ हैं। देश म गरीवी ओर दरिद्धवा का प्रकोप है जिससे बेरोज- 
गारी की समस्या और भी जटेल रूप घारश करती जा रही है । 

ग्रामोस्प बेरोजगारी की समस्या को सुलभाने के उपाय 
ग्रामीण बेरोजगारी द्वर करने के लिए निम्वलिख्धित अल्प ब दीर्घकालीन 
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उपाय अपनाये जा सकते हैं -- 

(१) मौसमो वेरोजगारी को दूर करत के लिए उत्पादन कार्यों को अपना 
सकते हैं जेमे सार्वशनिक योजना चौलू करना, सिंचाई की माली जादि बनाने की 
योजना चास्तु करता । इसके अतिरिक्त कुछ फालतू फसलों को पंदा ऋररना चाहिए । 
इंपके साथ ही साथ इस समस्या को सुलकाने के हेतु पशु व मुर्गी आदि पालने का 
व्यवसाय अपनाना चाहिये । 

(२) ऐसा उपाय रूरना चाहिये कि बढती हुई जनसरया का भार खेतों योग्य 
भूमि पर न पड़े 

(३) कृषि के उत्पादन बढ़ाने के जिये कृषि में श्राधक परूजी लगाई जानी 
चाहिये । 

हु (४) लेतिहर मजदूरों की सख्या को कम करन के लिए खेतों के लिए ग्रधिक 
भूमि का प्रवन्ध करना चाहिये, और देश भे झौद्योगीकरएणा कर देना चाहिये जिससे 
बची हुई जनसंख्या उद्योगों मे काम कर सके ॥ 

(५) बेरोजगारी की समस्ण को सुलभाने के लिए हमको छोटे पैमाने के 
उद्योगों घा विकास अवद्य करता चाहिये । हाथकर्घा उद्योग के साथ साथ ताले, 
मोमबत्ती, बर्टन, जूते इत्यादि बनाने के छोटे कुटोर उद्योगों को अपनाना चाहिए। 
इसके अतिरिक्त खेती के औजार चाकू, साइकिलो के छोटे २ पुर्जे, विजली का 
240८४ उद्योगों को भपनाकर इस समस्या का बहुर कुछ समाधान किया जा 
सकता है । 

(६) कृषि कार्य को व्यक्तिगत रूप से न करके संगठित रूप से करना चाहिए 
अ्र्यावु सामूहिक कृषि की नीति को अपनाना चाहिये। 

न (७) देहातो की दुर्भिद्षों से रक्षा हेतु यातायात का उचित प्रबन्ध होना 
चाहिये । 

के उपरोक्त सुधारों को अपनाकर ही हम ग्रामीण क्षेत्रों की बेकारी की समस्या 
को समाप्त करने में सफ्ल हो सकते है और इन साधनो के न श्रपनाणे जाने से 
आधथिक विकास ॥ असम्भव है । 

अंद्योगिक क्षेत्र मे वेकारोी की समस्या [000ज॥9[ रंताक्षत0॥0) - 

778॥)--एक समय था जब हमारे उद्योगों म श्रम क। भ्रमाव था । देश मे उद्योगो 
की थापता हो रही थी परन्तु श्रमिक्रो का प्रभाव हो रहा था। उस समय जो डाहरो 
गे काम करने के लिए गाव के लोग आते थे,उसका कोई न कोई मुख्य कारण अ्रवश्य 
होता था चाहे वह सामाजिक हो या राजन॑तिक या और कोई कारण हो परन्तु 
श्रमिक अवसर पाते ही गाव चला जाथा करते थे । इससे मिल मालिकों को कठिन 
समस्या का सामना करना पड़ता था । परन्तु अब स्थिति बिल्कुल बदल गई है । प्व 
श्रमिक खाली घूमा करते है और आज उद्योगा में नौकरी पाने की आशा रखने वालो 
की सख्या बहुत अधिक है। इसका मुख्य कारण है ग्रामीण क्षेत्रों को हीन अवस्था । 
अब श्रमिकों को अभाव की समस्या न होकर इस क्षेत्र मे वेकारी की रामस्पा फैल गई 
हैं| इसके मुल्य कारण नेम्त लसित है.-- 


बेछ० हो भारतीय जयंशास्त सरल अध्ययन 


(१) ग्रभी हमारे देश के उद्योगो का विकास नटी हुआ है जिससे इसमे अधिक 
श्रमिकों को खपाया नही जा सक्षठा । 
(२) उद्योगो का स्थानीयकरण वडा ब्नाथिक व जुटिफुर्ग है देश में जिन 
उद्योगो की स्थापना हो चुकी है उनको स्थापना सुनियोजित रूप स नही हुई है ॥ 
(३) आरधिक मन्दी के करण उद्योग की स्थिति विगट जाती है जिसके 
परिणामस्वरूप बहत से मजदूरों को अपनी रोजी से हाथ घोना पड़ता हैं ' 
(४) ग्रामो की स्थिति असन्तोपतनक होने के कारण भर हमारे ठद्योग अपना 
विकास नही कर पाते । 
(' ) जमता की क्रय शवित मुद्रा स्फीसति के कारण भी कम हो गई इससे 
माल को माय क्रम हो गई है 
(६) कुछ उद्यागो के अभिनवीवरण से भौ यह समस्या ढ गई है। 
उपरोक्त सभी कारणों से हमारे उद्योग घनन्‍्धों मे इतवी सामस्यें दही है कि 
बढती हुई जनसरया को अपने मे खपा सकें / टो० एन० रामारवानी न कहां वि 
भारतीय झौद्योगिक्र व्यवस्था बुरी तरह कुए और खाई क॑ बीच पड़ गई है । एक ओर 
तो द्रप्यन्यमन्यडी है और दूसरी ओर निवहि ( ऊय॑ प्यवस्या के कद्दे शिकजे सम जकडी 
हुई जनता की उपभोग प्रवृत्ति की गति से निश्चित गोण मन्‍्डी है । 
इस समस्था के समाघान के उपाय इस समस्या के उपचार के लिए सर्व 
प्रथम हमको झौ६बयोग्रिक विकास करना चाहिये। इस विकास के लिए औद्योगिक 
संगठन का परिवर्तेन करने की आवश्यकता है। घबन्घो के अधिक केन्द्रीयकरण को दूर 
करना चाहिए कच्चे माल की क्वालिटी सुधारनी चाहिए, श्रमिकों की औद्योगिक 
शिक्षा का प्रवन्घ करना चाहिय, पृ जी स्लोतो को प्राप्त करना चाहिए और प्रवस्थकीय 
कौशल झादि म सुधार करने से इस समस्या के समाघान ते +फों सहयोग मिलेगा । 
वास्तव में बेकारी को समस्या का समाघान तभी हो सकता है जब ग्यौद्योग रह विकास 
सम्भव होगा । कृषि में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह बची हुई वकार जनसख्यां को 
रूपा सके । निसदेह उद्योगों के विकास क सहारे ही हम *स सक्‍ट से छुटकारा पा 
सकते हैं । अर्थात्‌ जब पूर्ण औद्योगिक विकास हो जायेगा बेकारी स्त्र्य ही समाप्त हो 
जायेगी । भारतीय उद्योग अभी शिश्चु अवस्था में है। यदि सावधानी से देश के ग्राथिक 
विकास में एक सम्बद्ध एव सयोजित प्नग क॑ रूप में औद्योगिक व्यवस्था का निर्माण 
किया जाय तो नौकरी का स्तर ऊ चा बन सकेगा। 
शिक्षित वर्ग मे बेकारो को समस्या--इस बर्ये मे इस समस्या का होना वहुत 
हो हानिकारक एवं इसमे समस्या का भयानक रूप है क्यो कि सम्स्त ससात्त की यही 
4वक्ति है । इस वर्ग मे वेकारी हाने से राज्य को ही नहीं वरत्‌ समस्त देश को हाति 
पहुच्र सकती है । 
इस बेकारी का मुख्य कारण यहा की छिक्षा पद्धति है । यहा जिस प्रकार की 
शिक्षा प्रदान की जातो है उसका ब्यवहारिक जीवन से क्रियो भी प्रकार का सम्वन्ध 
नही है। अर्थात्‌ यहा की दिक्षा क्तादी शिक्षा है। जिसकी सहायता से विद्यर्थी 
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उच्च डिग्री प्राप्त कर लेते हैं परन्तु उनके जीवन का सार कुछ नही होता। ऐसे साधनों 
की कमी है जिनके द्वारा वह शिक्षा पाकर अपने जीवन स्तर को ऊंचा रख सके क्‍्यो- 
कि पढ़ा लिखा व्यक्ति कुर्सी पर बैठकर हो कार्य करना चाउता है। इस शिक्षा पद्धति 
की समय समय पर खूद झ्ञालोचना का गई है ( १६२७ मे पजाब वेकाटो समिति ने 
कहा कि लाड मैकाले की शिक्षा पद्धत्ति केवल एक अनुवादकों का वर्ग उत्पन्न करने 
के लिए थी जो दुमावियों का काम कर सक्रे / शिक्षा न इन दुवासियों को दुभाषिया 
ही बना छोड़ा है । उससे ज्यादा कुछ नही ओर वाकी सब नकल शोर भूसा है जिसमें 
एक भ रतोय को हस्सान बयाते लायक कोई चोज नहीं है । जारज एडरसन मे भी इस 
मारतीय शिक्षा पद्धति की बडे कडे शब्दों में आलोचना को। श्री प्रायंस्ट्7ग ते तो 
पजाब के सादे शतिक शिक्षा विभाग के डाईरेक्टर थे कहा था कि इसने जरा भो सदेह 
नही की विक्षा के हमारे साहित्यिक स्वरूप न ही भूतकाल में प्रपन विद्य थियो को 
बड़े दायरे म नौकरी पाने में रदैद दी है। इतका यद्र कथन विरुकुल स॒ 4 है। उप- 
राक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि शिक्षा पद्धति बडी दोपपूर्णो है। महात्मा गादी न भी इस 
शिक्षा पद्धति की कठोर शददों मे अ/लोचना इस प्रकार की थी--' नवीन शिक्ष। प्रणाली 
किसी भी रूप या अघार मे देश की अवेक्षाश्रो की पूर्ति नही करता । शिक्षा के ऊचे 
क्षेत्र म अग्रेजी को शिक्षा का माध्यम वना देते से करोडो से ऊपर ऋ शिक्षितों और 
जीचे के प्रधिकाश अशिक्षितो मे एक स्थायो दीवार खड़ी हो गई। इसके कार ज्ञान 
नीचे की जनता तक नही पहुच पाता ॥ अ ग्रे जी भारतीय जीवन का मानसिक रूप मे प गु 
बना देता है प्लौर वह श्रपने देश मे अजनबी बन जाता है। व्यवसाधिक शिक्षा के प्रभाव मे 
शिक्षित वर्गे उत्ताइक़ कार्यो के किए श्रदुतयुक्त से हो गये हैं ओर उतकी शारीरिक 
व्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पडा हूँ।।” 
शिक्षित वर्ग को बेरोजगारी दूर करने के उपाय-शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी 
दूर करने का स्थ(ई इलाज तो यह दो सकता है कि देश की शिक्षा अणाली मे सुधार 
कर दिया जाबे । शिक्षा इस प्रद्चार की प्रदान करनी चाहिये जिससे पढने के तुरन्त बाद 
ही व्यक्ति रोजगार पा जाणें। औद्योगिक क्षेत्र मे सरकार [को स्वयं देख भाव कर 
उसका जिकास करना चाहिये ।इउप्ते वेकारो को दूर ,करने में राहायता मिलेगी। 
बलवान प्रौद्योगिक ढाँचे को अधिक कार्यक्षम बनाया जाये। सरकार को विकास क्षेत्र 
के लिए अधिक धन की आवश्यकता है । इसके लिये व्यक्तिगत रूप से पूंजी विनियोग 
करने वालो के सामने अपनी णोजनायें पूरो कर पुजी की भावी सम्भावनाएं स्पष्ट 


रूप से रखना चाहिए जिससे सरकार अपनो योजना पूरो कर सके झौर वेरोजगारी 
का समस्या का समाधान हो सके । 


निष्कर्ष-उपरोक्त विवरण स स्पष्ट है कि हमारी बेकारी का सबसे बडा कारण 
हमारा झयूथिक पतन है. अतः इस समस्या को सुलकाने के लिए हम विशेष नीति का 
अवुररणा हरा होगा / इस नीति का मुल्य ब्येय यह होना चाहिए कि पहले तो 
इसके द्वारा अल्पकाल में ही इस समस्या को सुलकाने के प्रयास मिहित हो ओर फिर 
रोजगारी क दीर्ध कालीन विस्तार के लिए सुम्ढ नीव डाली जा सके । योजना कमो- 


श्छर हो आरती अर्वशद्यासत्र सरउ अध्ययन 


शत ने पंचवर्षीध बोजताग्रो में इस बात का काफ़ी प्रयत्न किया हैवि 
श्रमक चर इसप॑ खबाये जा से परन्तु योजनाप्रो का ढाचा इस प्रकार का है कि 
उसमे बेरोजगारी की समस्श के समाधान के हेव कोई विश्लेप प्रयात् नहीं है। पं० 
जदाहर लाल नेहरू ते दूसरी पत्रवरपी य योजना के प्रारम्भ मे यह कस था कि दूयरी 
ग्रोजदाः में पहली पचतर्षा य योजना के अपेक्षाइत इस समस्या को अधिक भली प्रकार 
सुत्रकाने का प्रय्न किया जायेया। नि.सन्देढ़ यदि बेरोजगारों की समस्या कौ सुल- 
भाने का प्रयत्त नहीं किया गया तो आशिक विकास असम्मव है। 
प्रश्न ६३-- राष्ट्रीय श्राप से आप वा समभते हैं ? राष्ट्रीय प्राय का वया 
महत्व है ? राष्ट्रीय आय वो झाकने वी विभिन्न रीतियों पर प्रक्राश ड'लिए । भारत 
की राष्ट्रीय श्राय जानने के क्‍या प्रम्नत्त किसे गये हैं। विभिन्न भ्रतृमानों मे भिन्नता के 
क्या कटा कास्ट हैं ? 
एघ्चा 5 रिछाधण्मवीँ ०९०४७९ ? छ३४ ३5 ३5 उष्०पफ॒ण्डाबच्चट8 2 9४ 
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शॉीएणा5 फ्ाथ्ते€ इ० 97१0 <बोप्मोंआ६ घर ३ एफ) [9एणण6 ०६ कब. बातें 
486८0फ्०६ ई०४ (६६ चर 2पं०ए5 ई७ पल: ८छटशोछतं०छड 
राष्ट्रीय झाय की परिभाषा-राष्ट्रीय अय को विभिन्न विढ़ातों ते विभिक्ष 
| डेगो से परिभाषित करन का प्रयत्न फिया है। मार्शल के दाब्दो भे भौतिक और 
ग्भौतिक वस्तुओं और सेवाग्रो (जों साल भर मे किसी देश मे उत्पन्न की जाती हैं) 
के योगको राष्ट्रीय भय कहते हैं ।” इस प्रकार राष्ट्रीय झ्राय वह वस्तु है जो किसी वर्ष 
मे किसा देश के प्राकृतिक साधनो द्वारा उत्पन्न की जाती है। इसमें कृषि उत्पादन 
झौद्योगिक उत्पादन तथा भ्रन्य प्रकार के व्यवसाधों श्र सेवाडओरों के द्रव्य मुल्य 
(0००८५ ५४॥०७) का योग होता है। प्रो० पीयू के शब्दों में "समुदाय की झाय 
का वहूँ भाग जी मुद्रा मे मापा जा सके राष्ट्रीय झाय कहलाता है” प्रो» कालिन 
क्लाक (?0॥0६. (8४४ (6४) ने राष्ट्रीय झ्लाय का भ्र्थ किसी लवधि की उन 
वस्तुप्रों गौर सेवशओ के मुद्र ,मूय से लगाया है जो उवभोग के लिए उपलब्ध 
होती हैँ झौर जिनका प्रचलित दर पर मूल्यावन किया जाता है । इसमे नई पूंजी का 
मूल्म जीडकर पुरानी पू जी की चिंद्रावट का मूल्य घटा दिया जाता है। 
प्रसिद्ध भारतीय अयथंज्ञ स्त्री डा० बी० के० ग्रार० वी० राव ने राष्ट्रीय प्राय 
कौ इस छाब्दो परिभाषित किया है “राष्ट्रीय आप आयात को मिलाकर वे वस्तए 
और सेवाए होती है जो क्रिदी अवधि में विक्री के लिये उपलब्ध होती है और जिनका 
अनुमान प्रचलित मुल्य के झांघार पर किया जाता है । इनमे से निम्त मंदी का सूल्य 
चटा देना च हिये । 
(श्र) स्टाक की कमो का सूल्य । 
(व) उत्तादन में व्यय की हुईं वस्तुओं और सेवाग्रों का मूल्य । 
(स) वर्तमान पु जी वी सुरक्षा हेतु अयोग हुई वस्तुओ और सेबाझो का मुल्य । 
(द) परोक्ष करो से राज्य को थाय । 


भारत में आर्थिक नियोजन [. ३७३ 


(थ) विदेशी व्यापार का अनुत्ूल सत्तुतन (#98ए४णगार्शा[6 छन्‍]शा९८ 0६ 
7866) 
(न) विदेशी ऋण से वृद्धि अथवा विदेशों मे वचा हुआ धन चाहे वह सर- 
कारी हो या व्यक्तियत । 
अर्थशास्त्री इस वात पर सहमत नहीं है कि राष्टीय झाय की गणना करते 
समय कौनसी वस्तुए और सेवायें सम्मिलित करनी चाहियें। उदाहरण के लिय जिन 
सेवाग्रो का मूल्याकन द्वत्य के रूप मे नहीं हो सकता वे राष्ट्रीयआय में सम्मिलित नहीं 
हो सकती चाहे वे कितनी महत्ववूरं हो। जैसे माता अथवा पत्नी द्वारा परिवार के 
सदस्यों की देखभाल के लिये वी गई सेवायें । यही सेवाये यदि एक गृह सेविक, 
अथवा नोकरागी द्वास प्रदान की जाती हैं तो उन्हें राष्ट्रीय आय मे त्तम्मिलित कर लेते 
हैं) कुछ विद्वानों के अनुस्तार सरकारी कर्मचारियों की सेवाओ्रो तथा मिलने बाली 
पन्शन को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करना चाहिये । 
राष्ट्रीय श्राय का महत्व -- कमी भी देश वी राष्ट्रीयग्राय का सही श्रमुमान 
लगा लेने के बाद बहुत सी महत्वपूर्ण बातो का पता चल जाता है। उदाहरण के 
लिये देश ने ्राथिक भ्रमति की है अथवा नही, लोगो के रहन सहन के स्तर में सुपर 
हग्ा है या नहीं देश की जनसस्या का भझर्थ व्यवस्था पर कया प्रभाव पडा है तथा 
इसी प्रकार की हुत सी बातें जानी जा सकती हैं। यदि हम ग्रतत वर्षों की राष्ट्रीय 
आयकी वर्तमान ब्षों की राष्ट्रीय श्राय से तुलना परें तो हमे पता चल सकता है कि 
आर्थिक दृष्टि से कितनी उन्नति हुई है ॥ 
देश की भ्रार्थिक क्रियाओं में जैसे आयात निर्यात कर लगाना उद्योगों को 
आशिक सहायता देना मजदूरी की दर निश्चित करना तथा क्पि और उद्योगों में 
समम्वय स्थापित करने गे राष्ट्रीय आय के आँकडे उपयोगी रिद्ध होते हैं ' हम जानते हैं 
फिसो भी देश के लोगो का आथिक कल्याण राष्ट्रीय आय के न्यायपूरों वितरण पर 
निर्भर होता है। भारत एक रुमाज्वादी अर्थ व्यवस्था स्थापित करना चाहता है 
जिसके लिये विकास को पचतर्पीय योजनाएं चलाई जा रही हैं एक योजना समाप्त 
हो गई है भौर दूसरी पर के ये हो रहा है। इन्‌ योजनायों का झांन्तम अनुमाम इस 
बात से लगाया जायेगा कि इनके फल स्वरुप राष्टीय श्राय में कितनी वृद्धि होती है । 
राष्ट्रीय श्राय आकने को रोतिया-राष्ट्रीय आ्राय नापने की दो प्रमुख रीतिया है- 
(१) परिणखना रीति श्रथव्य उत्पादन गणना रीति (फ७7009 
जलात0त 07 (६१४05 ० ?९7000०007 'शैदांत00)--इस रीति मे विभिन्न 
उद्योगों, कृषि, व्यवसायो तथा सेवाओं द्वारा किये गये उत्पादन का द्रव के मूल्य 
मे मूल्याॉँकन किया जाता है। यदि उत्पादन के सही आँकडे उपलब्ध किये जा सकें तो 
यही रीति काफी सरल ओर सही है। इसमे दो बातों का ध्य न रखना पडता है । 
एक तो यह कि दोहरी गणना न होने पवे और दूसरा यह कि मशीनों आदि की 
चिसात्रट का मूल्य घटा दिया जाये । शे 
(३२) भ्राय कर रीति (]0006 93 श८४००) --इस्त रीति के 


इछढ | भारतीय श्रथत्रासत्र सरल अध्ययन 


द्वारा हम सरकार को मिलने वालेआय करके ब्ाघार पर देश के सभी 
ब्क्तिपो की वायिह आय का अउुवात लगा सकते हैं ओर यही देश की 
राष्ट्रीय झाय होगी ४ दस रीति में दोर यह है कि सभी व्यक्ति अय कर नहीं देने । 
दूसरे प्राथ कर समान दर में नही निया जाता । बहुत से लोग आव कर की चोरी 
भी बरवे हैं । इसलिये इस रीति के अनुसार राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाया 
जाएगा वह पूरी तरह सहा नही हो सकता । 
डाँ० बी० के० आर० वी० राव ने अपने अ्त्ययन भे उपरोक्त दोनों रीतियो 
का एक स॒शथ प्रयोग किया है श्रोट इस प्रकार एक तीसरी रीति का ग्राविष्कार हो 
गय! है । उन्होंने समस्त अर्थ व्यवस्था को तीन वर्षो में विभाजित करके एक वर्ग पर 
प्रथम रीति तथा भन्य दो बर्गों पर दूसरी रीति का प्रयोग किया है ॥ 
भारतोय राष्ट्रीय झ्लाप का अवुमान --सर्वे प्रथम दादा भाई नौरोजी ने भारत 
की राष्ट्रीय प्राय का अनुमाव लगाने का प्रयत्व किया था। गमारत की गरीबी और. 
उसके कारणों की खोज करते हुए उन्होंने १८६८ में भारत को प्रति व्यक्ति आय 
(?6ए 08 एा9 [700॥6) का झनुमान २० राए लगाया था । १८ ७-&र में 
लाई कर्जन ने भी इस क्षेत्र म कार्य किया । उनके अनुसार यह प्रति व्यक्ति श्राय 
३० रुपये थी । इसके पश्चात्‌ फिन्डले शिराज ते कईं वार राष्ट्रीय आय का झतुमान 
लगाया ! उनके प्रनुयार यह १६११ से ४६ रुपए, १६२६ मे १०७ शवये, १६६२ में 
११६ रुपये द्रोर १६३१ में ६३ रुपए थी । 
उपरोक्त सभी अनुम/नो मे सही हम किसी को भी नहीं कह सकते क्योकि 
अनुमान कर्तीओं के पास्त न दो उत्पादन आदि के पर्याप्त आकड़े हीथेऔर न 
उन्होंने किसी वैज्ञानिक रीति का प्रयोग इस कार्य के लिये किया था। वास्तव भें 
राष्ट्रीय प्राय का अनुभाव बयाने के जो प्रयत्न दर्तमान खमय में किये गए हैं उनमे 
निम्तलिखित “हत्वपूर्णा हैं-- 
डा० बी० के० झार० वी० राब का अनुमान (१६३१-३२)-- प्रसिद्ध 
भारतीय भ्रयेश्ञास्त्री डा० राव ते १६३१ ३२ में भारत की राष्ट्रीय आय का 
अनुमान १६८६ ऋरोड झपए लगाया था जिसके ग्नुदार प्रति व्यक्ति प्राय ६४५ रुपए 
क्रतवप प्र क्री गई थी। डाक्टर रात ने कूल भारतीय प्रर्य व्यवस्था को तीन बर्यो 
में विभाजित क्या | श्रथम दग कृषि तथा सम्बन्धित व्यवसायों का था जिनमे कृषि 
के अतिरिक्त बेन सनिज, मछली पकडना, मुर्गी पालना तथा डेरी उद्योग शामिल 
क्ये गये । डावटर राब ने इन समस्त उद्योपा की कुल उत्पत्ति को उनक मृल्यों से 
गुणा करके कुल उ पादन का द्रव्य के रूप में अनुमान लगाया। दूसरा वर्ग उन 
उ"वितयों का था जो आय कर (70076 89») दते हैं। इस वर्ग मे सरकारी 
कमंचारी, ग्रौद्योगिक मजद्बूर तथा विभिन्न व्यवसाया मे लगे हये कारीगर भी 
शामिल किय गये । तीसरे वर्ग मे विविध मदे जेसे मझाल तथा जायदाद तथा सरकारी 
ड्यापारिक सस्याएं झमित्र की गई । इवसे उयचब्य वाधिक आय का अनुमाल 
लगाया गया । 


भारत में आथिक नियोजन [ ३१७५ 


* इस प्रवार तीनो वर्गों की वापिकआा+५ का अलग अलग अनुमान लगाकर 
तथा उसे जोड़कर १६३१-३२ की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया | डा० राव 
में १६३१-३२ वा वर्ष इस लिए चुना कि उसी वर्ष जन गणना (00कपकिाका 
((९॥805) की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिससे डाक्टर राव को काफी सहापरता 
सी ) डाक्टर रात ने अ-प सरकारी प्रकाथनो (50एडशायल्या ?िपछ॥- 
८8009) से महत्वपूर्ण भौकड़े सकलित कये तथा विभिन्न क्यों के कर्मचारियों 
तथा कारीग्रों से स्वर्ये आवश्यक पूछताछ की । अन्त में उनके अनुमान के झनुसार 
भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिग्यक्ति आय ५१% तथा नगरो में १६६ रपये थी 


और ओसत आय ६५ रु० थी। 
यद्यपि डावटर राव के अनुमान में मी गलती की सम्भावना है. किन्तु डाक्टर 


राव से पूर्व जितने भी अनुमान लगाये गए थे उनकी अपेक्षा डा० राव ने काफी 


बेज्ञानिक ढंग से इस समस्या को हल करने का प्रयत्त किया । हि 
राष्ट्रीय श्राप समिति के भन्‌ मान (ऐछ0॥93) [70076 (0एणए- 


ह९८६)-भारत सरकार ने १६४६ मे राष्ट्रीय आय समिति की वियुकति की; 
इस समिति का कार्य भारत की राष्ट्रीय आय का सही अनुमान लगाना था। इस 
उद्दे इय की पूर्ति के लिए समिति को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए--- 

(१) भारत की राष्ट्रीय झराय से सम्बन्धित आकडे एकत्रित करना । 

(२) आकडे को एकत्रित करने की रीति के सुधार में सुक्राव देवा |. # 

(३) राष्ट्रीय झ्राय के क्षेत्र मे भविष्य में अनुमात लगाने के सुझाव देता । 

उपरोक्त कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर महल चोबिस थे तथा भ्रन्‍्य सदस्यों में 
डाक्टर वो० के० झ्ार० वी० राव, प्रोफ़ेसर डी० आर० गाडग्रिल तथा श्री आर० 
सी देसाई थे । राष्ट्रीय आय कमेटी ने अपने प्रथम रिपोर्ट १६५१ में तथा दूसरी 
रिपोर्ट १६५४ मे प्रस्तुत की । इन दोनो रिपोर्टो मे १६४८--४६ से १६५०--५१ 
तक की राष्ट्रीय श्राप का ग्रनुमान लगाया गया है। इसके बाद भारत सरकार ने राष्ट्री। 
श्राय कमेटी के स्थान पर एक राष्ट्रीय प्राय इकाई (पक्वणावों ट0/वट 
[7॥१) नियुक्त की जिसने हाल में १६५ --५२ की राष्ट्रीय आय का अपना 
अनुमान १काशित किया है। निम्वलिखित तालिका मं यह सत्र अनुमान दिखाये 


गये हैं--- 


चर्ष कुल आय (करोड रुपये) प्रति व्यक्ति आय 
१६४८-- ६ ६५० २४६९६ रुपए 
१६४६--५० पद२2० श्ध्ण्ह ! 
१६५०--५ झूप#ुं9 रृ४प ३ 
१६५ --५२ & १७० सश० हू. 
१६ .२- श३ ६४६० रश्६६ / 
श१६५३--५४ («०३० रइृपाक 
१६५४-४५ १०२८० र्जश्ह६ 7 
१६५५-५६ १०४२० रह 


उपरीक्त अनुमान ६६४८--४६ को आधार मान कर तथा चालू मूल्यों 


३७३ ) भारतीय प्र्थश्ात्र - सरल भ्रध्ययन 


((छाए20( ऐ7०८४) को स्थिर मान कर लगाया गया है । 

प्रथम पचवर्षीय घोजता मे राष्ट्रीय श्राय--भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 
का लक्ष्य १९५०- "१ से १६५५-५६ तक राष्ट्रीय आय मे १६४ प्रतिशत्त थी वृद्धि 
करवा था । इस सम्बन्ध में क्रह बात वियेप रूप में ध्यान से रखते याग्य है कि भारत 
की बढती हुई जन-सख्या को भी व्यान मे रया जाए क्योकि जन-सरया में वृद्धि की 
दर का प्रति ब्यक्ति आय से सीधा सम्वन्ध है। योजना ग्रायोग के अनुसार प्रथम 
पच वर्षीय योजना के काल म भरत मे प्रति व्यक्ति आय में ११ प्रतिशत की वृद्धि 
हुई है। १६५१--५२ में र ट्रीय श्रायथ ६१६० करोड़ रुउये से वढ कर १६५५-१६ 
में १०८०० रुपये हो गई है 

दूसरी पचवर्धोय योजना मे राष्ट्रीथ श्राथ-दूसरी परचवर्षीय योजना में 
अन्य उहेश्यो के साय साथ एक मुख्य ठहँइ्य झाष्ट्रीय श्राय में इतनी काफ़ी वृद्धि 
करना है जिससे देश के रहन सहन का स्तर ऊचा हो । दूसरी पचवर्षीय योजना 
के अन्त तक भारत की गाष्ड्रोव झ्लाय १३४८० करोड रूपये तक हो जाने का 
अबुनान है। आश। की जाती है कि प्रथन पचवर्रीय योजना के प्रारम्भ मे जो भारत 
की राष्ट्रीय आय थी उम्रकी दो गुनी आय (६७३--७४ तक हो जावेगी । 

राष्ट्रीय श्राय के अवमान मे सिन्नता के कौरण-गत वर्षो मर भारत की राष्ट्रीय 
साय की ग्राकने के जो प्रयास किये गए हैं वे पृर्णतयण से नहीं हैं। उनम काफी 
जिन्नता पाई जाती है और गननती की सम्भावना रहती है। इश्ध भिन्‍वता के अनेक 
कारण हैं जिनमे निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं - 

(१) भिन्‍तता का पहला कारण यह है कि अनुमान एक ही समय पर तैयार 
नहीं किये गये हैं। समय की भिन्नवा के क्वारण परिस्थितियों मे भी मिन्नता हो जाती 
है। जनसहषया उत्पादन की मात्रा, वस्तुप्री का मुल्य स्तर भ्रांदि सभी कुछ बदल 
जाचा है इसलिए यह्ध निनता होनी स्वाभाविक है । 

(२) जिन व्यक्तियों श्रथवा सश्याओ ने राष्ट्रीय आय को ग्रणना करते का 
श्य ने किया है उनके पास विश्वसदीय सूडों से सम्पूर्ण आकड़े उपलब्द नहींथे। 
भारत में उपादद के आकडे संकलित करने की पद्धति ही दोपपूर्ण है। स ये, धन 
तथा योग्य कक्‍्मंचारियों के झ्रभाव के क रण रा: ग्र अय के भनुमान में भिचता हौ 
जाती है। 

(३) विभिन सम्भाशो तथा व्यक्तिया ने समात रूप से एक ही क्षेत्र अथवा 
स्थान पर राष्द्रोश आय की गरावा नही की है ॥ कुछ न अपने ग्रध्ययन से सम्पूर्ण दश 
को सम्मिलित किया है और कुछ ने केवन वुछ राज्यों को । आरम्भ में जित व्यक्तियों 
ने शष्ट्रीय श्राय का ग्रनुमान लगाया वे राजवेतिक कारणो को वत्ढ़ से पतपात से दूर 
नी रह सके / कुछ ने ज 5 बुककर अपने श्रनुमावो को घटाऊर बताया ताकि समस्त 
उतरदायित्ण विदेशी शासन पर रखा जा सके और कुछ ने उसे बढाकर व्यक्त किया ! 

इस प्रकार हम दखते है कि भारत मे यद्यपि काफी पहले से राष्ट्रीय अाय का 
अनुमान लगाने के प्रयप्त किय गये है किन्तु उच पर पुरी तरह विश्वास नहीं किया 
जासकता।...| पफएएएः 


अध्याय ?४ 
भारतीय विदेशों व्यापार 
प्रश्त €४--भारत के विदेशी व्यापार में गत २० वर्षो' में हुए परिवर्तों की 


विवेचता कीजिए । (दिल्ली 4०, ५२, बम्दई ५५, कलकत्ता ५२) 
फ़फीबांव ऐ कार्य टकएडशड 49 083 णश॑ंडण धव१९ पेजांपड्ट पा 
॥०5६ 20 एटबा5ड (74% ४0, 52, 80769 52, 046४/६6 62) 


उत्तर--पिछले २० वर्षो के भारतीय विदेश्ली व्यापार मे महत्वपूर्ण परिवर्तन 
हुए हैं जिन पर दूसरे मद्ायुद्ध, देश के विभाजन, रुपये के अ्रकमृल्यत तथा पचवर्षीय 
योजमाध्रो का विशेष प्रभाव पडा है। हमारे विदेशी व्यापार की मात्रा तथा उसके 
मूल्य ग्रायात निय त की वस्तुओो, विदेशी भुगतान की स्थिति तथा जिन देशों से भारत 
का विदेशी व्यापार होता है इन सत मे गत २० वर्षों में आधारभूरू परिवर्तन हो गये 
हैं । दूसरे महायद्ध से पूर्व भारत का व्यापार सतुलन प्रतिकूल था। उस समय 
नारत एक पराधीन देश था ओर विदेश्ञी व्यापार क क्षेत्र मे उसे प्रपनी इच्छानुसार 
नीति अपनाने की स्वसन्त्रता नहीं थी। भारत से मुख्यतया कच्चा माल विदेशों को 
जाता था और उम्रके बदले उपभोग की वस्तुए तथा मशीर्यें आदि आयाव की जाती 
थी। भारतीय उद्योगो को पूरी तरह उन्नति करने की सुविधाये नही थी 

दूसरे महायुद्ध के काल में कुछु महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए । युद्ध के कारण बहुत 
सी वस्तुओं था आयात लगभम बन्द हो गया और भारतीय उद्योगो को ग्रपनी पूरी 
क्षमता के अनुप्तार कार्य करवा पडा । क्योंकि युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री तैयार 
करने का भार भारतीय उद्योगो पर भी था। इसी काल मे भारी संझ्या मे विदेशी 
सेनायें भारत में पडी हुई थे जिनकी आवश्यकताओं को भारत ने पूर' किया । इस 
प्रकार युद्धकाल मे भारत का व्यापार सच्तुलन अनुकूल हो गया श्यौर लगभग १७०० 
करोड २० के पोण्ड पावनों (927]008 982[4॥06५$) के रूप मे भारत ने जमा कर 
लिये। युद्ध के काल में भारत के झ्राथिक विकास का प्रश्य उत्पन्न हुआ जिसके लिए 
विदेशी पू जी तथा मशीनों आदि की ग्रावश्यकता हुई। उस्ती समय भारत ने पुनः 
उपभोग की वस्तुओं के आयात को कम करने का प्रयत्न किया । देश के विभाजन तथा 
भयकर लाद्य समस्या के कारण भारत के विदेशी व्यापार मे असन्तलन उत्पन्न हुआ । 
जूट तथा कपास उत्पन्न करने दाले क्षेत्र पाकिस्तान मे चले गये और इनके कारखाने 
मोरत में रह गये। इसी समय भारत को भारी माता मे अवाज विदेशों से आयात 


इछ८ |] भोरतोय अर्थेशास्त * सरल अध्ययन 


करना पडी। १६४६ में रुपये का अ्रवमूल्यव हुआ जिसका भारत के विदेशी व्यापार 
घर महत्वपूर्ण श्माव पडा । १९५१ के बाद से भारत की पंचवर्षीय योजनाएं चालू 
हो गई ' इन विक्रास योजनाओं को सफ्ल बनाने के लिए सरकार को झनेक महत्व- 
पूर्ण कदम उठाने पड़े हे । बहुत सी वस्तश्नो का बझ्ायात बिल्कुल बन्द हो गया है भ्रौर 
बे वस्तुए भारत में ही बनने लगी हैं । जो दस्तए मारत पहले ग्रायात करता था 
उसमे से कुछ का झध देश ये निर्यात होता है। इसके विपरीत झ्रय बडी मात्रा में 
विदेशों से मशीनें, लोहा तथा इस्पात तथा अन्य पू तरीगत सामग्री भारत में सगाई जा 
रही है । दूसरी पचरर्धीय योजना वी विद्ालता के कारण इन वस्लुप्नों की मांग 
और झधिक बढ गई है और प्रायात निर्यात का सनुलन बनाए रखना सरकार के ल्यि 
कठिन हो गया है | गदर दस वर्षों" मे भारत के विदेशी व्यापार में जो परिवर्तेत हुये है 
घनका विस्तृत व्यौरा इस प्रकार है -- 

(१) हमारा विदेज्ञो व्यापार सूल्य तथा भात्रा की हृष्टि से बहुत श्रधघक बढ 
गया है;--गत वर्षों में न केवल आरत के निर्यात वरनु झायातो की माता तथा सूल्पो 
में भारी वृद्धि हुई है। १ रेष--रेर में भारत का कुल व्णपर ३२१ करोड ० 
था। १६४३--४५४ में वढकर यह ११३१४ करोड रु० तथा १६५५-०४ में १३६१७ 
करोड़ रु० हो गया है। इस वृद्धि का एक कारण भारत तथा अन्य देयो में मुद्रा 
स्पीति है जिसकी वजह से वस्तुओो के मूल्यों मे वृद्धि हो गई है। देश के विभाजन के 
कारण छूट तथा कपास का व्यापार जो पहले भारत के घरेलू ब्यापार में शामिल था 
अब विदेशी ध्यापार का भ्रम बन गया है। 

(२) झायात ज्िर्यात की वस्तुओं से परिवर्तत *“--पहले कपास, जुट, अनाज, 
खनिज पदार्थ तथा तिलहन इत्यादि मुख्य रूप से भारत के निर्यात में झामिल थे 
इसी प्रकार कपड़ा, मशीत मोटर कार तथा साइक्लें इत्यादि भारत में आयाव 
होती थी | देड् की स्वतस्त्रता सधा विभाडन से परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। 
अब हमें कपाप तथा कच्ची ज़ूट पाकिस्तान से आयात करनी पडती है। इसी प्रकार 
भारत को गत १० वर्षों मे बहुत अधिक मात्रा मरे ग्रमाज विदेशों से भगाना पडा 
है ।इसके विपरीत ग्रव भारत मे कच्चे माल का तिर्यात काफी कम हो भया हैं। झव 
देश से बनी हुई वस्तुए जंसे क्पडा चीनी, सिलाई की मशीतें, बिजली का सामान, 
वनस्पति घी इंत्णादि विदेशों को जाठा है ॥ दूसरी ओर झब भारत में उपभाग की 

*वस्तएं जिनमें कपडा, साइकिलें, मोटरकार, हजामत के ब्लेड, दवाइया तथा इस 
प्रकार की ग्रन्थ वस्तुओं का ग्रायात कम हो गया है और इनके स्थाव पर मशीनों 
आदि का आयात बढ गया है । 

(२) विदेशी व्यापार क्षेत्र का विस्तार: हितीय महायुद् से पूर्त भारत 
का घिदेशी व्यापार मुख्यतः इ गलेड, राष्ट्र मण्डल के देशो, जापान तथा अन्य 
कुछ देशों तक ही सीमित था । इस काल के भारत ने बहुत से देयों से अपने व्य्यपार 
सम्बन्ध स्थापित कर लिये हैं| सयुक्त राज्य अमेरिका से भारत के व्यापार में काफी 
बृद्धि हुई है | इसी प्रकार आस्ट्रेलिया, कनाडा, वर्मा, मिस, युगोम्लाविया चीन, रस, 
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पोलैण्ड हंगरी, रुमानिया तथा पश्चिमी जर्मनी प्रादि से भी भारत के मजबूत *यापा- 
रिक' सम्बन्ध स्थापित हो गए हैं । इन सम्बन्धो को अधिक व्यापक्र करने के प्रयत्न 
जारी हैं । 

(४) विदेशी भुगतान के सतुलन में श्रन्तर -बैसे तो दूसरे महायद्ध से पूर्व 
हो! भारत का यापार संतुलन भ्रनुकूल ही रहता था किन्तु भारंत को सेव इगलेड 
का कर्जंदार रहना पडता था | इसका कारस्प यह वा कि भारत को करोड़ो रपये 
प्रतिवर्ष घरेल व्यय [000 (॥घ72८5) के रूप में देने पडते थे। और विदेशी 
पूजी के ब्याज के रूप में भुपतान करना पड़ता था। जेसा कि ऊपर कहा गया है 
दूमरे महायुद्ध भें एक लेनदार देश के स्थान पर एक देनदार देश बन गया । युद्ध के 
बाद के काल में विशेष रूप से, डालर क्षेत्र के देशों के साथ भारत का व्यापार 
सतलन प्रतिकूल हो गया । इसका कारण यह था कि भारत को इन देझ्ों ऐे प्रनाज 
तथ) मज्ञीनो आदि का आयात करता पडा । १६४८-४६ में लगभग २८४ करोड़ 
₹० का प्रतिकूल विदेशी भुगतान सतुलन था। यह स्थिति इगलेड तथा स्ट्लिंग 
क्षेत्र के प्रन्य देशों को भी थी । इसे सुधारने के लिये आयात्तो पर प्रतिबन्ध लगाये 
गये और १६४६ में स्पये का अ्रवमूल्यन क्या गया। १६४६--५० में भुगतान 
सतुलन का घाटा केवल &० करोड रु० रह गया * भ्रगले वर्ष कोरिया युद्ध के कारण 
यद्ञ धाटा केवल ३ ५ करोड रु० रह गया । १६५१-४२ में फिर से मशीनों तथा 
अनाज के भारी श्रायात के कारण २३२*८ करोड रु० का घाटा था। १६५५--५६ 
में यह घाटा १०६ ५ करोड रु० था + दूसरी पचवर्षीय योंजना के काल में कुल मिला 


कर ७५० करोड़ रु० के घाटे का अनुमान है जिसे कम करने के लिये झ्रायातों पर 
प्रतिबंध तथा निर्यातों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था क्री जा रही है। 


(५) डालर क्षत्र से विदेशा व्यापार की कठिताइया --महायुद्ध से पूर्व डालर 
क्षेत्र के देशों से भारत का व्याप'र सतुलन भनुकूल रहा करता था। क्न्तु यूद्ध के विनों 
में स्थिति बदल गई । यद्ध के बाद के काल से भी भारत को इन देझो से प्रतिकूल 
विदेशी भुगतान हो कठिनोइयो का सामना करना पड रहां है। यद्यपि सरकार ने 
स्थिति को सुधारने के लिये अनेक प्रयत्त किए हैं जिनमें रुपए का अवसभृल्मत तथा 
ओयात्तो वर प्तिबन्ध भी शामिल हैं कम्तु पचरवर्दीय योजनाओ्रों के कारएणा तथा देश 
को ख द्य स्थिति के कारण कोई सुधार नहीं हुआ ॥ दूसरी ओर पचवर्षीय योजना के 
काल मे स्थिति के शौर अधिक बिगड जावे की सम्भावना है। हाल में आरत के 
वित्त मत्नी श्रोः टोौ० टी० कृष्णमाचारी ग्रमरीका तथा कनाडो गए थे क्भ्ति उस हे कोई 
सफलता प्र प्व नही हुई। अमेरिकन बनजार में भारी प्रतियोगिता के कारण भारतीय 
बस्तुप्रो को अधिक खपत नही हो पातो । भारत सरकार ने एक निर्यात प्रोत्साहन 
समिति (स्छिए00 ऐ/०्राणागा ((0णयगा।९४) नियुक्त को थी जिसने अपनी 
रिपोर्ट ३ नवम्बर सन्‌ १६५५ कौ प्रकाशित की है । इस समिति ने डालर क्षेत्र के 
देशो को तिर्यात्त बढाने के विषय में बहुठ से सुकाव दिये हैं । 

(६) ब्यावएर समझौते :--7त वर्षो में भारत सरकार ने अनेक देझों से सीधे 
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व्यापार समभझोते किये हैं । इन समझोतों का उद्दे य सीवा सम्पर्क स्थापित करके 
उन वस्त॒प्रो को प्राप्त करता है जो प्रचलित व्यापार प्रणाली के ध्राघार पर आाम्पनी 
से उपलब्ध नही हो सकती ॥ इन समझौतो से दोनों सम्बन्धित देशो को लाभ होल 
है । सारत ने इत समभौतो द्वारा अपनो वस्तुओं के निर्मात को प्रोत्ताहन दिया है भर 
उनके बदले दुर्लभ वस्तुएं जैसे प्रखबारी कागज, पूजीए्त सामग्री तथा स्पाव का 
सामान इत्पादि ध्राप्त क्या है । थह वस्तुए मास्त के औद्योगिक त्तथा आधिक विकास 
के लिये बहुत झ्रावश्यक हैं । प्रापसो व्यापार सममौतो से विदेशी म्रुगतान की जटिल 
समस्याएं भी उत्पन्न नही होती । जिन देशो से भारत ठे इस प्रकार के समभोते किये 
हें उममें से कुछ के ताम यह हें--स्वोटनरलेड हगशी पोलेंड मिस्र, इराक, 
प्रास्ट्रिया, अफगानिस्तान, बर्मा, श्रास्ट्रे लिया, चैकोस्लोवाकिया, परचम जमेनो, 
हिन्दचीव तथा जापाव । इन रुमऋोतो के सामूहिक प्रभाव से भारत को भ्रपने विदेशी 
व्यापार सतुललत कर॑ने तथा आवश्यक बल्तुए प्राप्त करने में 7हुत सहायता प्िली है ! 
७) निर्याते को प्रोत्साहन देने के श्रयत्त *--यत्त वर्षों में प्रतिकूल भ्रुगतात 
स॒तुलत की ठीक करने के लिये निर्यातों को प्रोत्साहन देने को आवब्यक्ता अनुभव 
की गई । इध्नलियै सरकार की नीति निर्यात प्रतिबत्ध के स्थान पर नियति प्रोत्साहन 
की हो गई है। धीरे २ निर्यात प्रतिबत्धो को ढीलर कर दिया गया। विदेशों से 
व्यापार समभौते किए बये । भारत को विदेशी व्यापार सेवाओं वा पुन. संगठन किया 
गया । भारत ने विदेशी औद्योगिक मेलो तथा नमाइथों में माग लेकर अपनों वस्तुओं 
का प्रदक्षेत किया, संसार के प्रमुस केस्द्रों में मारतीय वस्तुओं के झोस्य (5009७ 
छ.0077) स्थापित किद्मे गए । निर्यात की वस्तुओं के उत्तादत में सुघार किया गया 
और विदेशों में इन वस्तुओं के प्रदधार तथा विज्ञापन पए' विशेष ध्याव दिया शया। 
अब सरकार निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए आथिक सहायता तथा उत्पादन क्री 
तथा निर्यात करों में छूट देते के विषय में विचार कर रही है । 
उपरोक्त विवेचत से यह ₹प८. है कि ग्रत २० वर्षों में विज्येपतथा स्वतत्त्रता 
प्राप्त होने के बाद भारत के विदेशी व्यापार मे हर दिशा में व्यापक्र टथा मूलपरि- 
वर्तेन हुए हैं. इत परिवतनों का भारत की अर्थव्यवस्था पर भी महत्तपूर्ण प्रभाव 
हुआ है । ग्रव भारत सरकार की व्यापार नाति एक स्वदन्त्र देश की व्यापार नीति है 
जिसका एकमात्र उहू स्य देश क आधिक बिकास मे सनायता प्रदाद ऋरता तथा देश 
के उद्योगे क* विकास बरके देश के प्र!क्ततिक साथनों वा सम्रुवित उपयोग करना हैं 
ताकि भारत झीघ्म एक उन्नतिशील देश दन सके 
प्रघन ६५--भा८तोय विदेज्ञी ब्यापार को प्रमुख प्राथात निर्यात को वस्तुएं 
बा हैं ? दूसरी पच्रव्षोय योजना से इनका कया सहत््व है ? 
भफया 2० फश फ्रांएईई ००ाएएऐ;ेपेंर्ड ०६ 4%फ्ण्चा वात €ुफुणा 0 
पुत्र 25 4िच्टंएुप (४च०१०ं८ # ए5च ४5 फेंचार इंफएणाछत्८६ 6६ छीढ 8$6००व: 
प्ए6 एैंथ्वए सिदा 
उत्तर - विदेशी व्य पार के क्षत्र में भारत का ससार मैं प्राचवा स्थाव है। 
१६४५-१६ में भारत का कुल दिदेशी व्यापार १३ टर७ करोड वेद था. जिम जिसमे से 
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६८६११ करोड रु० के निर्यात तथा ७४००६ करोड 5० के थायात थे,। दूसरी पंच- 
वर्षोय योजना के काल में विदेक्षी व्यापार के और अधिक बढ जाने की सम्म/वना 
है । भारत से निर्यात होने बाली प्रमुख वस्तुए निम्न प्रकार दें । भारत से निर्यात 
होने वालो वस्तुग्रों को तीन श्रेशियो मे विभाजित किया गया है। प्रथम श्रेणी में 
चाय, तम्बाकू, मसाले, अनाज दाल, झाटा, मछली, फ्ल तथा सब्जी झामिल हैं। 
दूसरी श्रेणी में खनिज पदार्थ, बीज, उमडा, खाल, तेल, भोम, चप्ड), गोद, तारियल 
का सामान रात, रबर, कपास, जूट, खाद, दवाइया, इमारती लक्डो, चाकू छुरे, 
के गंज और कागज बताने का सामान शामिल हैं। तीमरो श्रेणी में सृुत और सूती 
कपडा, ऊन भोर ऊनी कपड़ा तथा छूट का सामान झएमिल है। प्रमुख वस्तुओं का 
ब्यौरा इस प्रकार है । 

(१) जूद का सामाने :--भारत के विदेशी व्यापार में जूट के सममान की एक 

विशेष महत्व का स्थान प्राप्त है। डालर क्षेश्रो के देशो में जूट क॑ साम न की काफी 
मांग है जिससे भारत को काफी डालर की झाय होती है) कुछ समय तक भारत 
को ज्लूट के सामान के क्षेत्र में एकाथिकार प्राप्त था। बिनन्‍्तु देश के वटवारे से स्थिति 
बुछ बदल गई है । बच्चा जूट पेदा करने वाले क्षेत्र पाविस्तान के हिस्से मे आ गए 
हैं ओर श्रधिकाश जूठ को मिले भारत के हिस्मे में झा गई हैं ? भारत पाकिस्तान 
व्यापार स्म्बन्धो में कुछ प्रडचनें पड जाने से भारत को सुगगतापूवंक पराविस्तान से 
कच्ची जुट प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इस कारण भारत में जूट के सामाद 
की उत्पादन लागव भी कुछ बढ गई है । जिन देशो को भारत मे जूट का सामान, 
जाता है उनमें अमेरिका, कनाडा, ग्रास्ट्रे लिया, इ गलेड, ब्राजील, अरजेनदायना, जापान, 
हिन्द चीन, जावा, मिस्र तथा वर्मा झामिल हैं। १६४६-५० में १२६६६ करोड़ रु०, 
१६५०-५१ में १४६३१ करोड 8०, १६५३-४४ में ११५८८ करोड़ रु०, 
१६५४-५४ में १९४८२ करोड झुपया तथा १६५५४- में ११८*४ करोड रु० का 
जुट का सामान मारत मे निर्यात हुआ । पिछले दो तीन वर्षो मे जुट के सामान के 
निर्यात में कमी का कारण पाफऊिस्तान को प्रतियोगित रहा। 

(२) सूती कपड़ा --द्वितीय महायुद्ध के वाद से मारत के बने सूती कपड़े का 
निर्यात कई गुना बढ़ गये। है । सारतोय यूती दस्त उद्योग ने दक्षिण पूरा एशिया 
तथा मध्य पू्र' के देशों के बाजारों पर अपना अधिकार जया लिया है। भारतीय 
सूती कपडे के मुख्य खरीदारों मे मलाया, आस्ट्रेलिया, हिन्द चीन, चीन, वर्मा, श्रोलका, 
मिस्र एशिया, ईराक, ग्रफााविस्ता7, ईरान, अरब, सुडान, हागकाग तथा दक्षिणी 
झफ्रीता शामिल हैं । १६५०--५ १ में भारत ने १३१ करोड रू० का निर्यात किया । 
१६४४-४५ में केवल ७४ ०५ करोड रु० का कपडा देश से निर्यात किया गया 
क्योकि सरकार ने घरेलू श्रावक्यकरताओं को देखते हुए कपडे के लिर्यात पर प्रतिवन्ध 
लगा दिया था। १६५५--५६ मे भी केवल ५७ करोड रु० का कपड़ा भारत से 
निर्णल हुआ । जिसक मुख्य कारण स्वेज नहर का ऋंगडा तथा मध्य पूर्व के देशो 
की राजनेतिक स्थिति था | आब सरकार फिर से युती कपड़े के निर्यात को प्रोत्थाहन 
देने का प्रयास कर रहो है ॥ 


शेघ२] भारतीय अर्थशास्त्र सरल अध्ययन 


(३) चमडा तया हृहिया--भ!रताय व्यापार निर्यात में इनका मी महत्वपूर्ण 
स्थान रहा है | यह कच्ची तथा कमाई हुई स्थिति भे निर्यात की जाती हैं । अमेरिका, 
हू मर्लेंह जमेनी श्रौर फ्रास भारत के मुख्य ग्राहक हैं । हे 

26 (४-५५ में भारत स १६ ४ करोड़ रु० के मृल्य की कमाई हुई खाते 
तथ् ह्ड्डिण निर्यात की गई । १६४५०--५६ मे इन उस्लुओओं का छुज निर्षात रे८ ३६ 
करोड़ झ० का था | । 

(४) तम्दाक --मारतीय तम्वाकू इग्लेन्ड जापान, स्वीडन, नोदरवतैष्ड त्तया 
बैँ लजीयम प्रादि देदा) को निर्यात किया जाता है। १६४१- २ में साच्त से १४ ५३ 
करोड रु०, १९५३--५४ में १६ २४ करोड़ रु १६श४-४५ में १० ८३ करोड़ रु०, 


१६५ >-५६ भे १०६५ करीड र० के भरुल्य का तम्बाकू भारत से निर्यात 
कया गया । 


(५) बाय-भारतीय निर्यात व्यापार में जूर के सामान के बाद चाय का दूसरा 
स्थान है | चीन के वाद चाय के उत्पादन म मारत सार में दूसरे नम्बर का देश है | 
भरत अपनी कुल चाय की पैदावार क ७१% विदेणों को नियति कर देता है ॥ कुल 
लिर्षात का लगभग ७०%, भाग कब॒न इ स्तेणड ढ/रा खरीद! जाता है $ प्रत्य खरीदार 
दवेएे में कनाडा अ्रमेरिक , ध्रास्टे लिया फ्राम, हालेण्ड तथा मिश्र शामिल हैं। १९४-% 
“४३ में मारत से ५८ ०६ करोड रु० १६४३--४४ में १०१*६४ करोड रु० १६५४६ 
ज-४५ में १४३ 9५ करोड रु० १६४९-१६ में २०६ २ करोड रु० क मूल्य की चाय 
भारत से निर्यात की गई। भारतीय चाथ एक ऐपी वस्तु है जिसका निर्यात प्रौर 
अधिरू बढाया जा सकता है । 

(३) ठिलिहुन भारत प॑ इ ग्लेड, आस्ट्रे लिया, कनाडः, हगरी, स्वीटजरलेड 
प्रास तथा अमेरिका को तिलेहुन निय्यात्र क्यिाए जाता है । इसमें मूग फनी, सरसों 
तिल, अलसी, भ्रादि हाग्तित्र हैं? १६५२-- ३ में भरत सं १ ६८ करोड रु के 
मूल्य का तिनद्वत वियात किया गया। 

(७) तल--भारत से मिल का सेच ठथा वनस्पति तेल निर्यात किया जा।। 
है. खरीदार देशों में लक अरब, बैल्जीयम इटली, भिश्, जर्मनी, श्रमेरिका, रफ्त 
प्राम कनांडे आदि शामिल हैं। १६५४--४०५ में ६५ करोड रु० के मूल्य क तल 
भारत से निर्यात किये गये । इम सम्बन्ध में यह व।त विज्ञण रुप से जानने याग्य है 
कि भारत से वतह्पात तल का नियात दित श्रतिदिन बढता जा रहा है और भविष्य 
में इठ और अधिक प्रा पाइन घिलने को सम्भावना है 

(८) कॉफी ->चाय की भांति काफी भा भारत से निर्यात होदी है हू दाकि 
भ र्ीय ऋाफी को सपार में इततो अधिक माग नही है जितनी चाय की है ) खरीदार 
देशा से इनेए्ड जमनों, फ्राथ ईटाक) सास्ट्र लिय। हातेड झादि शामिल हू 

(६) मसाले-- भारत स्‌ काफ़ी समय पूर्व स ममात्रों का निर्यात हाता काया 
है । इसमें कारटी मिच का विद्यप स्थात है! मारत से मपाले श्ररव , स्वीडन अमेरिका 
इ स्तैंड और पाकिस्तान झादि >श्ा के भज जाते हैं। १६५३ + २४ म १६०३३ 


म्तरत में आधयिक नियोजन [| ३४5३ 


करोड र० के मुल्य के मसाले भारत से निर्यात किये गये । 

(१०) खनिज पदार्य -- ल'हा, तावा मेगनीज, जरत।, अझबरक, क्रोमाइट> 
ग्रादि वस्तुए भारत से निर्यात की जातो हैं॥ १६५६-८४ में ३५ ५६ करोड रु० के 
मल्य के खनिज पदार्थे भारत से निर्यात किये गये। दूमरी पचवर्षीय योजना में विदशी 
मुद्दा को कमी को पूरा करने के लिए खत्रिज पदार्थों के निर्यात को भोर अधिक प्रोत्साहन 
दिया जा रहा है । मारत तथा जापान के वीच एक व्यापारिक समभौते की वात्तचीत चल 
रही है जिमके झनुसार भारत बडी मात्रा में जापान को कच्चा लोह! निर्यात करेगा । 

उपरोवत बस्तुग्रो के अतिरिक्त कोयला और कोक, श्री लका तथा पाकिस्तान 
क्यो निर्यात किया जाता है) इसी प्रकार गोंद लाख भौर राल, ऊनी और सूती 
कपडा, नारियल का सापतान फन और सदजी, काजू तया रबर तथा रबर का सा मान 
भारत के निर्यात व्यापार में शामिल हैं । 

भारत के श्रामात्‌ दिदेशों से भारतमे श्रायात होने वाली वस्तुझों मे निम्त- 
लिखित ब-तुग्ों को महत्वपूर्णो स्थान श्राप्त हैं:-- 

(१) खाद्यान्न:--भारत को पिछले कुछ वर्षों से एक गम्मोर खाद्य स्थिति का 
सामना करना पड़ रह्दा है। प्राकृतिक प्रकोपो के कारणा भारत में अनाज का उत्पादन 
अनुमान के प्रनुषार नही चल पाता श्रौर अनाज की कमो को पूरा करने के लिए 
भारत को विदेशो से झ्नाज झ्रायात करना पड़ता है। इस संकटपूर्ण स्थिति का अनु- 
मान इस बांत॑ से लगाया जा सकता है कि १६४८-४६ से ११५२-४३ के ५ वर्षो 
में भारत ने ७०३ करोड रु० के मूल्य का अनाज बिदेशो से आयात किया । १६५३ के 
बाद से श्रनाज के श्रायात में बहुत कुछ कमी हो गई है किन्तु निश्चित रूप से नही 
कहा जा सकता कि भारत हो रब विदेशों से कितना अनाज मागना पड जाये । बंसे 
हम प्राशा फरते हैं. कि दूसरी पथ्वर्धीय योजना की सफलता ये मारत में अनाज का 
उत्पादन इतना बढ जायेग! कि विदेशी ग्रायांत पर निर्मर रहने का आवश्यकता नही 
रहेगी । जिन देझों से भारत को अनाज मगाना पडता है उनमें अमेरिका, श्रास्ट्रे लिया 
कनाडा), अर्जेन्ट।इना तथा वर्मा शामिल हैं । 

(२) सामान्य इ जोनिर्यारिय का सामान:--इसमें मज्ञीने झोजार कृषि यन्त्र, 
पम्पिंग मशीनें, टाइप की मशीनें डिजिल इ जिन बोयलर तथा इस प्रकार की ग्रन्य 
बर्तुए शामिल है । देश ही पचवर्षीय योजनापोो के साथ साथ इनके झीयान के मूल्य 
मे भो वृद्धि होतो जा रहो है । इनके आयात का मूल्य लगभग €४५ करोड रुपये है । 
जिन देझो से यह मशीने आदि ग्रायात की जाती है उनमें इ ग्लेड अमेरिका, जमेनी आदि 
का प्रमुख स्थान है । १६५६-५७ के प्रथम ६ माह मे भारत ने ८६*४ करोड़ रु० 
की मशीतें, २० ७४ करोड रुपये के मूल्य के औजार तथा ५३-८७ करोड़ रु० के मुल्य 

का लोहा तथा इस्पात ग्रायात किया 8 

(३) बिजलो का सामान --धैसे तो भारत विदिए प्रकार के बिजली के 
स+मान का उत्पादन स्वर्य करने लगा है किन्तु फिर भी भारत को क्ाफी यात्रा में 
विविध प्रकार का विजली का क्ामाव आयात करना पड़ता है जिसका झोयत मुल्य 


शैेक४ड ॥) भारतीय अर्थशास्त्र सरल प्रध्ययन 


लगमग ३० करोड रु० प्रतिवर्ष है । 

(४) यातायात की सामग्री --इसमे रेल के इजिन, समुद्री जहाज, हवाई 
जहाज, मोटरकार, तथा यातायात सेवाझो से प्म्बन्धित वस्तुएं शामिल हैं। इनके 
घाधिक आयात व सूल्य लगभग ४० करोड रु० है | 

(४) कपास --भारत के विभाजन के पश्चात्‌ कपास उत्पन करने वाले क्षेत्र 
पाकिस्तान में चले गये । जिसके कार भारत को अपने सूती वस्त्र उद्योग को चलाने 
के लिये बडी मात्रा में कपास का ब्रायात करना पड़ता है। इसका एक कौरण यह 
भो है कि भारत में अच्छ किस्म की कपास उत्पन नहीं होती | १६४४--५४ में 
भारत ने ४८ ४४ करोड रुपए की कपास विदेशों से आयात की | भारत तथा मिस्र 
क मेत्रीपूर्णा सम्बन्ध स्थापित हो जाने के कारग्ग भारत को मिस्र से बढ़िया कपास 
प्राप्त होती हे । प्िस्र के अतिरिक्त पॉकिस्तान सूडास, ब्रिटिश पूर्वी झफ्रीका तथा 
झमेरिक्ता आदि झामिल है । भारत में कपास के 3्पादन को बढ़ने के भरसक प्रयत्त 
किए जा रहे हैं १६५५--५६ मे भारत ने ५७ ३३ करोड रुपया तथा १ ६&५६- ७ 
के प्रथम ६ महीनों मे ५८४६ करोड़ रुपये के मूल्य का आय त किया है । 

(९) कच्ची जुट --क्पाम की भाति जूट पर भी देश के विभाजन का 
गहरा प्रभाव पड़ा है । विभाजन से पूर' भारत कच्ची छूट का निर्यात करता था। 
अब भारत को प्रपने जूट के कारखाने चालू रखने के लिए पाकिस्तात से जूट का 
आयात करन पड़ता है। १६५४--५८ में भारत ने १३ करोड रुपये का ग्रायात 
किया । १०५५-५६ में १६ ३२ करोड रुपये के मूल्य को बच्ची जुट मगाई गईं। 
भ रत सरकार देश में कच्चे जुर के उत्पादन को बढाकर श्रात्म-निर्भवा प्राप्त करने 
का परा प्रध्ल बर रही है । 

(४) खनिज तेल -- निज तेल के उत्पादन भे भारत बहुत पीछ है। मारे 
दसें त्त्पः चाई जहाज भ्रादि चलाने के लिये भारत को खतिज तेल आयात करना 
पड़ता है | यह वस्तुएं छुरूपतया ईरान अमेरिका तथा बर्मा से भ्रापात की जोती हैं। 
१६४८-५४ में ८६५ ५ करोड तथा १६५५-४६ में भारत ने ६३२ करोड रुपये 
दे मूल्य के खतिज तेल का आयात किथ३ | प्रथम पचवर्षीय योजना में भारत ने 
खन्‍िज तेल स।फ करने १३ कारखाना त्तथ। खतिज तेलो से सम्बन्धित वस्तओो का 
निर्माण प्रारम्भ कर दिया है ४ 

(८) मोटर गाड़िया--१६५४--५५ मे ३५७ करोड़ रु० तथा १६४५५-- 
५६ में ५८ करोड #० के मूल्य की मोटर ग्राडिया तथा टक आदि भारत में 
ग्रायात किए गए । बैसे तो इसका निर्माण भारत में भो शुरू हो गया है । कि झ्रभी 
बुछ वष तक्र भारत को इनका निर्यात जारी रखना पड़ेगा । मोटर गांडियां इगलेर 
अमेरिका तथा कनाडा से निया की जाती हैं । 

(६) रसायनिक पदार्थे तथा दवाइया--भारत में रसायनिक पदायों का 
आयात प्रतिवर्ष ३६ करोड रुसये के मु्य का होता है। तथा लगभग (१० करोड 
रुपये के मूल्य की दवाइया आयात की जाती है | 

(१०) झ्ोशे और चोनी भिट्टी का सामाव--इसमें शोट ग्लास, प्रयोगश्चाचा- 
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झो के लिए शीशे का सामान तथा दीनो मिट्टी के बर्तन इत्यादि शामिल हैं। यह 
वस्तुए लगभग २४ करोड रपये वे मूल्य की प्रतिवर्ष आयात की जाती हैं। 
(११) कागज विविध प्रकार का कागज जिमप् प्रखबारी कागज भी 
शामिल हैं विदेशों स मगाया जाता है जिसका वाषिक मूल्य लगभग १९ करोड रु० है। 
(६२) झूनी बस्त भ्रादि---भा रत ऊनी कपड़े तथा ऊती सामान के शब्रायात 
को प्रमुख स्थान रहा है। किन्तु पिछले दुछ दिनों से सरकार को नीति इसे कम करने 
की रही है । १६५३-२४ मे मारत ने कुन ६*८६ करोड रुयये के मूल्य का ऊनी 
सामान विदेशों से भ्रायात किया | 
उपरोक्त वस्तुम्रो के अतिरिवत जो भ्रन्‍्य वस्तुए भारत में प्रायात की जाती 
है उनमे इमारती लक्ष्डी, म'म, साबुन, मिग्रेट, एसबस्‍्टस सौमेग्ट, फर्नीचर, शराब 
रबड़ का सामान, फाउन्टेन पेन तथा अन्य विविध प्रवार की वस्तुएं सम्मिलित हैं । 
बुस रो पचवर्षो य योजना में घ्रायात निर्यति का महत्व-दूसरी पचवर्षीय 
योजन की सफलता के लिए यह ग्रावश्यक है कि भारत के निर्यातों को जहाँ तक 
सम्भव हो प्रोत्साहन दिया जाए । इसके लिए भारतीय वस्तुओं के लिए नए बाजार 
खोजने तथा उनका विस्तार करने के प्रयत्न करिए जा रहे हैं ताकि निर्यात का श्रधिक 
से प्रधिक बढाकर बिदेशी घुद्रा श्रविक माता में उपलब्ध की जा सके भौर इसका 
उपयाय भारी मशीनों त्षघा ग्रय गाउद्यक वस्तुप्रा दे! आयात ए किया जा सके । यहि 
ऐसा नहीं किया गया तो भारत उन ग्रावश्यकू वस्त॒श्नो का प्रायात नहीं क्र सकगा 
जो योजना के लिए पश्रावश्यक्र हैं। दूसर॑ दाब्यों मे सरवार को योजना में बाद छाट 
करती पडेगी । एक तरीका यह भी हो सकता है कि भारत को विदेशों प्रायिक सहायता 
के रूप में प्रथत्रा दीघंकालीन कर्जे के रूप में पर्याप्त मात्रा मे धन प्राप्त हो जाए 
जिछये भारत विदेशी बाजारों से मश्नीनें, लोहा तथा इस्पाठ तथा भ्रन्य वेस्युए खरीद 
सके | रस सम्बन्ध में शधेक सफलता की कोई आराशा प्रतीत नहीं होती । 
इसलिए योजना को बच ने क लिए एक मात्र उपाय यही है कि प्रनावश्यकृ वस्तुग्रो 
के आय त को कम किया जाए ौर निर्यात को प्रोत्साहन देकर व्यापार सतुलन को 
बहुत अधिक बिगडने न दिया जाए। इस सम्बन्ध में दूसरी योजना में उत्पादन के 
कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं -+ 
निर्यात के लक्ष्य * 
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प्रशत्त ६६--- १६२५ तक भारतीय चलन के इतिहास को पुर्ण विदेचता 
कोजिए । 
छा96 8७ ०जात€ ० फेल फाक्षरत्त रण हिवांबड लाधधारए ी। पीट 
९३३ 925 
उत्तर --भारतोय चलन के इत्तिहास के अ्रध्ययन की सुविधा के लिए हम 
१८१४ के बंद के काल तक ही अपते अध्ययन को सोमित रखेंगे । भारतीय मुद्रा 
अणाली अनेक प्रकार के परिवतरों के काल से होकर ग्रुजरी है श्रौर प्रत्येक्ष का 
आरतोय प्रथे व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पडा है। १८२५ से १९३९ वक के लग- 
भंग १०० ब्षों की इस लम्बी अवधि को हम चार मुख्य खण्डो में वाट सकते हैं। यह 
काल खड़ इस प्रक'र हैं -- 
प्रथम महायुद्ध से पूर्द का काल (१८३४ से १६१४१:-- १८३५ तक भारत' 
में द्विधातुमात का चलन था ) भारत के विभिन्न राज्यों में माति २ के सोने और चाँदी 
के सिक्के चलत मे पाए जाते थे ॥ इनमे किसी प्रकार की समानता अथवा एकरूपता 
नहीं थी ॥ १८३४ थक ईस्ट इण्डिया कम्पनी का ध्यान वेवल अपने राज्य के चिह्तार 
की और रहा । १८३ मे प्रथम दार ईल्‍्ट इण्डिया कम्पत्तों ने अपने गधीन प्रदेशों 
में श्वतमान को स्थापना की 4 समस्त प्रदेशों में एक तोला तथा १८० ग्रेन भार के 
चांदी के सितके चलाए गये जिनमे शुद्ध चादी कौ मात्रा १६५ ग्रेन थी। इस प्रकार 
चाँदी का रुपया पुरी तरह भारत का प्रशणिक सिक्का बन गया। चांदी के मिक्‍्तों 
की हल्नाई मुक्त (68 (07826) कर दो गई ) चादी का मूल्य सोने में घोषित 
किया गया । यद्यपि सोते श्रोर चादी के बीच कोई निश्चित अनुपांत नहीं था। जिम 
प्रकार सोने श्रौर चाँदी के दाजार भाव में परिवतन होते थे उसी प्रकार यह श्रनुपात 
भी बदलता रहता पा। सोने के सिक्‍््नो को चलव बिल्कुल समोप्त कर दिया गया। 
संत्‌ १८६ में भारतीय रुपये का मूल्य १ रुपथा>>२ शिलिंग के रखा गया किल्तु 
इस दर को स्थिर रखता लगभग असम्भव था। इसके कई कारताथे॥ सर्द प्रथम 
तो इधी काल में च्ादी की कई मई खानो का पता चल गया था जिससे चादी की 
पूद्धि बढ गई और सोते में चादो का मूल्य घटने लगा । दूसरे ससार के कुछ अमुछ 
देशों दे चादी के सिक्‍क्रो की ढलाई बन्द कर दी और इस प्रकार द्विन्चादुमान के स्थान 
पर स्वर्णमाद के रूप मे एक हतुमान की स्थापना की। इन देखो में क्राप, इटली, 
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जमंनी, डेनमाक, स्वोडन, नावें आदि शामिल थे । १८७३ में लेटिन संघ [[थाा। 
रण) ने भी स्वर्णामान स्थापित किया । इस प्रकार चादी का मूल्य बराबर 
घटता ही गया और १८६२ में एक रुपया केवल १ शिलिंग ३ पैस के बराबर रह 
गया । १८६६ में मैंसफील्ड आयोग (]४87596]0 (१०ग्राया5४0॥) ने भारत मे 
सोने को भो कानूनी ग्राह्म बनाने की सलाह दी थी किन्तु परिस्थितिया कुछ इस प्रक्नार 
को रही कि प्रयत्न करने पर भी भारत मे स्वर्मान स्थापित नही हो सका । 
१८६३ तक चादी के मूल्य इतने अधिक गिर गये थे कि सरकार के सामने 
“एक भयकर समस्या उत्पन्न हो गई । लोगो ने सस्ते भाव पर चाँदी खरीदकर बडा 
सख्या मे सिक्के बनवाना प्रारम्भ कर दिया जिससे कुछ २ मुद्रा प्रसार की स्थिति 
पैदा हो गई झौर वस्तुओं के मूल्य बढने लगे । १८७३ से १८६६३ तक मूल्य स्तर 
भें लगभग ६६ प्रतिशत की वृद्धि हो गई । इसका सदसे बुरा परिणाम यह हुमा कि 
भारत को प्रतिवर्ष घरेलू व्यय (40॥76 ()972825) के रूप मे जो घन इ गलेड को 
भेजना पटता था उसका भार भारत पर बहुत अधिक बढ गया क्योकि भ्रव भारत को 
अधिक मात्रा में अपनी मुद्रा प्रदान करनी पडती थी । भारत के विदेशी व्यापार को 
भी इससे हामि हुई। सरकार ने स्थिति का सामना करने के लिए करो मे वृद्धि की 
तथा बजट को भी सतुलित करने का प्रयास किया । किन्तु हालत मे कोई सुधार नही 
हुआ । परिस्थिति का सामता करने के लिये सरकार को एक समिति नियुक्त करनी 
पड़ी जिसका उहूँदय स्थिति को जाच करना तथा सरकार को झावश्यक परामर्श 
देना था | यह समिति १८६२ में नियुवत की गई झौर यह हरशंल कमेटी के नाम से 
प्रसिद्ध है। 
हरशैल समिति के सुकाव--लाड हरजझेल (॥,070 [9४5002)]) इस समित्ति 
के भ्रध्यक्ष थे । इस समिति को तीन प्रइनों पर विचार करके अपना सुभाव देना था । 
यह प्रशत इस प्रवार थे - 
/१) भारत पे चादी की मुक्त ढलाई समाप्त करके स्वर्णमान की स्थापना 
का प्रश्न । 
(२) भारत मे सोने के सिक्के चालू करने का प्रश्न । 
(३) रुपये स्टरलिज्धू विनिमय दर को १ शिलिग ६ पेंस निश्चित करने का 
प्रश्न । 
उपरोक्त समिति ने १८६२ में अपने सुझाव पेश किये। इन सुझावों के अनु- 
सार भारत मे सोने के सिक्के चालू करना अनावश्यक तथा अनुपयुक्त था। सोने के 
सि के चालू करने से स्थिति और भी गम्भीर हो जाने का भय था। सी प्रकार 
समिति ने १ शितिग ६ पेस की विनिमय को दर को भी अनुपयुक्त समक्का। इसके 
बिचार में इस दर का म्रारत के उद्योग, व्यापार तथा ग्राथिक जीवन पर बुरा प्रभाव 
पडने की सम्भावना थी समिति ने अनुभव किया कि रुपये की मुक्त ढलाई बन्द हो 
जानी चाहिये | सरकार यह कर सकती है कि १ शिलिंग ४ पैस प्रति रुपया की दर 
पर अपनी टकसालो मे चादी के रुपये ढालती रहे और सरकारी खजानों में सभी 
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प्रकार के भुगतान इसी दर ५२ सोने के रुप में स्वीकार करती रहे। इसी प्रकार घिना 
सोने के सिक्‍को के चलाए भी स्वणंमान की स्थापना हो सकती है । 

हरशैल रुमिति के सुभावों के परिणामस्वरूप सोने और चादी दोनो की 
मुक्त ढलाई बन्द कर दो गई। टकक्‍सालों के दरवाजे जनता के लिए सदेद के लिए बद 
हो गये । दूसरी ओर एक रुपये मे उतने वज्न की चादी नही रही जितना कि उसका 
बाहरी पुल्य था । दूसरे शब्दों मे स्प्या एक साके तिक सिक्का बन गया । 

सरकार ने समिति की सिफारिशों के द्राघार पर श्झ8३ म भारतौय मुद्रण , 
कानून '097 (:0॥7882 /४९६) पास किया जिसके अनुसार रुपये की मुक्त 
ढलाई बन्द हो गई और ग्न्य सिफारिशो को क्यतृनी रूप दे दिया गया। रुपये की 
विदेशी विनिमय को दर १ शिलिग ४ पंख हो गई शोर इसो दर एर सोने के बदले 
टरकासाल से स्पय देने तथा करो आदि के रूप में सोने के सके स्वीबा* करने की 
सरकार ने जिम्मेदारी ली । कुछ अस्थ ई कमी अ्रथवा वृद्धि के अतिरिकत रुपए को 
विनिमय दर मे कोई विश्येष परिवर्तव नही हुआ और १६१६ तक इसी प्रवार कार्य 
चलता रहा । इसका एव प्रमुच कारग्य यह था कि अब चौदी की वीमतों का विनि- 
मय दर पर कूछ भी प्रभाव नहीं पत्ता था । 

फ ऊलर समिति १८६५८ (70५७१६३ ("०शाग्मा।९४ 898) -- जब विनि- 
मय की दर १ शिलिंग ४ पंस पर स्थिर हो गई तो एक वार भारत मे पूर्ण स्वर्णमान 
स्थापित करने का प्रन्‍न उठाय- गया | माच १८६८ मे भारत सरकार ने इस सबब 
में भारत सचिव स प्रार्थता की । इस प्रवार इसी वर्ष सर हेनरी फाऊलर (97 
सिश्या॥ ह0शश) की प्रध्यक्षता मे एक और समिति वियुक्त की रई | इस सर्मिति 
न विम्नलिपित सुभ'व व्यि*-- 

(१) रुपये और स्टॉलिसम की चिनिमथ दर है शिलिंग ४ पंस घर ही स्थिर 
रहनी चाहिये 

(२) भारत मे ब्रिटिश सावरन (सोते का सिक्का) चलन मे होना चाहिये 
और उसे असीमित विधिग्राह्मता प्रदाद की जाय | इसकी ढलादई भारत तथा इफ्लैड 
दोनो देशों मे हो । 

(३) रुपया साकेतिक सिक्का तो रहे किन्तु उसे भी असौमित विविद्याह्मता 
ही रखा जाये | जब तक कि सोडे के सिक्के एक निश्चित मात्रा से अधिक चलन में 
न हो जाए चादी और झधिक रुपयो की ढलाई बन्द रखी जाये । 

(४) विनिमय दरो में स्थिरता लाने के स्िये भारत में सोने का एक सचित 
कोष होना चाहिए । 

(५) सरकार को एक अलग सोने का सुरक्षित कोष रखवा चाहिये जो पत्र 
मुद्रा कोष तथा अन्य कोपों से प्रथक हो । इस प्रकार के कोष से विदेक्षी म्रगदानो के 
लिये सोने के निर्यातो मे सुगभता होगी । रुपये की ढलाई से जो लाभ प्राप्त हो चह 
सुरक्षित कोष म रखा जाये । 
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(६) भारत सरकार ने फाऊलर समिति के सुझावों को स्वीकार कर लिया 
ब्रिटिश सावरेन (सोने का सित्रका) को कानूनों विधिग्राह्मता प्रदान कर दी गई और 
भारत में उतकी ढलाई की भी व्यवस्था कर दी गई ) सरकार भारत मे स्वर्ण चलन 
(0ण9 (एए श्ाए५ 5ववा0 श्ात) स्थापित करना चाहती थी किन्तु उसे अपने 
प्रथत्तो मे सफलता नहीं सिली । सद १६०० से रुपयों की ढखाई का बाये फिर से 
प्रारम्भ कर दिया गया । सरकार ने घोषणा की कि रपये के बदले सावरेन केवल 
विदेशी भुगतानो के लिये ही दिया जायेगा | इसका अर्थ यह था क्रि देश के अन्दर 
सोने के सिककों का चलन समाप्त दो गया। इस प्रकार भारत में जो मुद्रामान स्था+ 
पित हुआ उसे स्वर्ण विनिमथ मान कहा जा सकता है। कुछ विद्वानों ते उसे स्टलिंग 
विनिमय मान मान है । इस मुद्रा मान की चार प्रमुख विशेषताए थी । 

(१ देश में सोने के सिवको का चलन नही था। 

(२) देश की घरेलू आवश्यकताओं के लिये चादी के रुपये सोने के सिक्‍क्रो 
अथवा सोने मे परिवर्तेतशील न थे । 

(३) दिदेशी मुगतानों के लिए सरकार रुपयो के बदले एक निरिचत मात्रा मे 
सौना देने के लिये वाध्य थी । 

(४) विदेशी म्रुगत ने की सुविधा के लिये सोने का सुरक्षित कोष रखा जाता 
था जिसका एक भाग इ गलेड मे था। याघ््तविक भुगतान काउन्सिल बिल ((7007- 
था 8॥|5) तथा रिवर्स काउन्सिल बिल (९८४५ 86 (0ए०7७॥ #73) के चलन 
के द्वारा होता था + 

फाउलर समिति की सिफारिशो के झनुरार भारत भे स्वर्ण मान स्थापित तो 
हुआ क्स्तु उसका थो प्रभाव देश के धरेयू मूल्य स्तर पर पडा तथा उसकी जो कडो 
ग्रालोचना हुई उसके बारशा सरकार को एक ग्रन्य समिति नियुक्त करनी पडी । 

च॑नबरलेन आपोग ((वाध्या)एश)क्रा) (0ग्रा7590॥0) १६१३ -- 

सम्र्‌ १६१३ मे चैम्दरलेन श्रायोग को नियुक्ति हुई जिसने अपनी रिपोर्ट १६ १४ 
में प्रस्तुत की । इसको मुख्य सिफारिशों निम लिखित थीं -- 

(१) इस झायोग ने स्वर्ण विनिमय मान को जारी रखने का समर्थत किया । 

(रो आयोग ने अनुभव किया कि भारत में समे के सिक्‍को की ढलाई के 
लिये टवसाल खोलने की कोई ग्रावइयकता नही है किन्तु यदि भार सरकार इसका 
व्यय स्वीकार करे तो सावरेन तथा | सावरेन ढालने के लिए एक टक्‍्साल को 

स्थापना भारत में की जा सकती है। 

(३) स्वर्णभान कोष भ वृद्धि की जाये और यह कोष इगलेड से रखा जाय ॥ 

(४) सरकार यह गाःरन्टी दे कि यदि विनिमय दर गिरने लगे अथवा भन्‍्य 
किसी कारण से भ्ावश्यकता पडने पर वह शिलिय ३डुई पेस प्रति रुपए को दर 
पर रिवर्स काउन्सिस बिल ([२८४छ५$९ (!णागरली 83]$) देच देगी । 

(५) भारत में पत्र मुद्रा (00७7 7700९) को और अधिक लोचदार 
बना देना चाहिये | 
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(६) स्वर्णकोष की चादी वाली झाखा बन्द कर देनी चाहिये । चैम्बरलेन 
आयोग की सिफारिशों पर विधार करने से पूर्व ही प्रथम महायुद्ध आरम्म हो गया। 

अदम महायुद्ध मे भारती सुद्रा (६१४ से १६१६)-भ्रथम महायुद्ध का 
भा त की राजनैतिक तथा आशिक स्थिति पर भी प्रभाव पडा। विदेशी व्यापार में 
अस्थिरता आ गई १ वितिमय की दरें गिरने लगी | लोगो ने कागज के नोटो को चादी 
के रूपयो तथा सौने मे बदलवाने की कोशिश करनी प्रारम्भ करदी क्योकि लोगों को 
पत्र मुद्रा पर विश्वास वही रहा था । १० करोड रुपये से अधिक मूल्य के कागज के 
नोट सस्कारी खजानों को लौटा दिये गए । झ्रगम्त १६१४ में सरकार ने स्वर्ण विनि- 
सथ भान झुछ काल के लिये स्थगित कर दिया और लोगो को नोटो के ददले सोना 
देना बन्द कर दिया ॥ 

जैसे जैसे युद्ध प्रगति करता गया भारत के.निर्यातो की वृद्धि होती गई और 
आयात कम होते गए, । इस प्रका: एक वर्ष के भीतर ही विदेशी भुगतान सतुलन भारत 
के पक्ष में हो गया । दैंसे तो भारत को इस स्थिति मे सोना बाहर से मिलना चाहिए 
था किस्तु शुद्ध के कारण यह सम्भव म था ॥ इधर भारत मे मुद्रा की माँग का बेढवा 
स्वाभाविक था । सरकार ने पत्र मुद्रा चालू की । इसी काल में चादी के भाव चढदने 
लगे जिसके फलस्वरूप विदेशी वितिमय की दर १ शिलिंग ४ प्रेस से बढकर २ शि० 
४ पैस तक हो गई। इसका सोने के मूल्यों पर भी प्रभाव पडा ॥ मुद्रा सम्बन्धी कठि- 
नाइयो के कारण इ गलेड ने भी अस्थाई रूप से स्वशुम न स्थरित कर दिया । सोने 
और चादी की कमी के कारण भारत मे भी अपरिवतंनश्ील पत्र का का चलन शुरू 
हो गया ! चादी के रुपयो की दलाई पूरी तरह बन्द कर दी गई थी । 

इस प्रकार प्रथम प्रुद्ध के कन्‍ल में स्दर्णा विनिमय मान पूरी तरह हट गया। 

प्रथम महायुद्ध के बाद का काल (१६१६ से १६२५)-सन्‌ १६१६ में 
महायुद्ध समाप्त हो गया किन्तु युद्ध के काल मे उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ बनी 
रही । विदेशों भुगताच सतुलन ग्रव भी भारत के अनुकूल था। चाँदी के भाव बढे 
रहने के कारण कागज के नोटों को चादी के सिक्कों से बेंदलना कठिन था । सरकार 
के सामने यह प्रश्न था युद्ध के बाद के काल में इन समस्याओं का विस प्रकार सामना 
किया जाये | स्थिति की पूर्ण रूप से जाच करने के लिए १६१६ में एक और समिति 
नियुक्त की गई । 

बंबिगटन स्मिथ संसिति (सककराह/एणा हक 00एप्रज0९४)-- 
इस समिति ने यह सुकाव दिया क्रि १ रुपया--"२ शिलियग की विनिमय की 
दर स्थापित की जाए। समिति के विचार में चादी के भाव कुछऔर वर्षो तक ऊंचे 
रहने को.भम्भावना थी | इसलिये “ऊची विनिमय की दर स्थापित करना आ्रावध्यक 
था जिससे रुपये की साकेतिक दशा बनी रह सके । दूसरे ऊची विनिमय की दर स 
गृह व्यय [तिणाा८ 072०5) के भुगतान मे भी बचत होने की झाशा थी | तीसरे 
यह दर वस्तुग्रों के मूल्यों की और अधिक बढ़ने से रोकने मे सहायक होगी। समित्ति 
के बन्य सुकाव इस प्रकार थे -- 
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गा $--सावरेन के बदले मे स्पये देने की सरकारी जिम्मेदारी बन्द होनी 
चाहिये । 
$ २-सोने के आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध न हो । 

३-->वर्ण कोष का अधिक से अधिक झाधा भाग भारत में रक्षा जाना चाहिये 
शेप ब्रिटिश प्ताज्ाज्य के भोतर रखा जाये ॥ 

४- पत्र मुद्रा के सम्बन्ध में गनुपातिक निधि प्रणालों (7079णांणावईं 
ए06ए०भा (८९४००) अपनाई जाये । 

रूपये को विनिमय दर स्टरलिज्जु के स्थान पर सोने में निर्धारित को 
जाए । 
धर सर्मिति को सिफारिशो को स्वीकार करते हुये १६२० में एक कानून द्वारा 
भारत भें १ र०--२ शिलिंग की विनिमग्र दर लागू हो गई किन्तु इसे बनाये रखना 
सरकार को कठिन प्रतीत हुआ । सरकार को इस दर पर भारी आधिक हानि होने 
लगी । इधर भारत के विदेशी भुगतान की स्थित्ति अनुकूल से प्रतिकूल हो गई ॥ विनि- 
मय की दर मे अस्थिरता के कारणा देश मे असतोष उत्पन्न होने लगा । सरकार के 
प्रयत्नो के बावजूद भी विनिमय की दर ग्रिरती गई झौर उसे ऊंचा रखने के सारे 
प्रयत्न व्यर्थ गए तथा भारत के लिये अहितकर सिद्ध हुये । 

१६२४ में इ गलेड ने स्वर्णमान ग्रहण कर लिया और सोने तथा स्टलिज्भू की 
कोमतो मे समानता स्थापित कर दो । १६१६ से १६२५ तक का काल अस्थिरता 
का काल था जिसमें सरकार ने अपनी मुद्रा सबन्धी नीति को भूल के कारण भारी 
हानि उठाई । 

८८“ प्रदन ६६--- १६२५ से १६३६ तक के भारतोय चलन फे इतिहास को पूर्ण 
विवेचना कीजिए 
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अन्तर्राष्ट्रीय ग्राधिक ग्रस्थिरता तथा अनिश्चिततता का गहरा प्रभाव पडा। यह काल 
युद्धकालीन अर्थव्यवस्था से शाम्तिकालीन अर्थव्यवस्था की ओर जाने का था। इन 
परिस्थितियों मे सरकार ने २ शिलिंग को विनिमय की दर को स्थगित कर दिया ) 
यह कदम ठीक ही था क्योकि उस हालत में किसी बात का सहो अनुमान पहिले से 
लगा लेना सम्मव न था। इधर इ गलेड मे युद्ध काल मे काफी मुद्रा प्रसार हो गया 
था जिसका मुख्य कारण यह था कि युद्धकाल मे स्टलिड् का मूल्य बराबर गिरता 
गया । १६२४ मे इ गलेड मे फिर से स्वणंमान ग्रहण कर लिया | अब रुपये का भी 
स्टलिज्ध अथवा सोने से सबन्त स्थापित हो गया और विनिमय की दर १ शिलिग 
६ पैत हो गई | इस समय तक संसार भर मे युद्धकालीन अर्थव्यवस्था के स्थान पर 
शान्तिकालीन अर्थव्यवस्था स्थापित हो गई थी और स्थिति स्थिर होतो जा रही थी १ 
भारत सरकार ने यह झनुमव किया कि देझ की मुद्रा व्यवस्था मे भी आवश्यक सुघार 
किये जाने चाहिएं ताकि उसका नए रूप से सगठन हो सके । 


कैध्र भारतीय अथज्ञात्न॒चरल अध्ययन 


हिल्टन यग आयोग (7707 ४०एछाष्ट (09शा5507)-- १६२१५ 
में श्री हिल्टन यग की अध्यक्षता मे एक नया आायाग नियुक्त किया गया जिसमे 
श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर दांस, एक मात्र भारताय सदस्य थ। इस झायाग को 
उद्द श्य'भ रतीय चलन और विनिमय प्रणाला तथा व्यवहार की जाच करता तथा 
उस पर अपना मत प्रकट करना था । आयाय ने १६२६ म अपना रिप्रोट प्र तुत 
की जप एक बहुमतीय रिपोट थी क्योकि श्री पुस्पोत्तम दास ठाकुर दास इससे सहमत 
न थे । हिल्टन यग्र आबयाग ने निम्नलिखित सिफ़ारिश की | , 

१- भारत म स्वर विनिमय मान क स्थान पर स्वण लीड मान (9500 
ऊचातण्र $/क्वा0क709) की स्थापना हानी चाहिय । इस मात्त पर जनता का 
आधिक विश्वाप्त प्राप्त हा सकता है क्प्रोकि स्पपष्ठ हप स जनता को रुपय का सोने स 
सम्द घ दिस ई दन जगेगा । स्वर्ण खण्ठ मात का निम्नलिखित विश्लेपतायें होनी 
चाहिए +- 

(अर) देश म साने क सिकको का चलन नहीो किन्तु मुद्रा का मूल्य सोच 
की एक निश्चित मात्रा क मूल्य से सर्वान्धत होना चाहिये । 

(व) मुद्रा सचालक को एक निर्श्चित मुल्य पर असोमित मात्रा में सान। खरा 
दन झपवा वचन क लिय उत्तरद या हाना चाहय | यह जय विक्रय चाहे किसी भा 
काय व लि: क्या न हा । 

(स) सान व झायाव श्रथव्य निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नही होना चाहिय। 

(६) प्र॒त्यक व्यक्ति सरकार स कागजी नादो क बदल सोना प्राप्त करने का 
ग्रधिकारी हा। 


६- रुषए त ॥ स्टलिग ग्रथवा रुपए तथा सोने का विनिमय दर १ शिलिंग 
६ पस पर स्थिर रखी जाए 

३-- बे महँतल्वपूरा सिफारिश यह थी भारत म एक केद्धीय बेक की स्था 
०ना होनी चाए जिसका मुल्य काय देश की मुद्रा तथा साख पर वियन्चण करना 
हो और जो विदेशी विनिमय को दर का भी भ्रवन्ध करे । इस केन्द्रीउ बैक के निभ्त- 
लिखित काय होने चाहिए -- 


(झ) २५ बप तक नोट छापने का अ्रविकार केवल केन्द्रीय बैक को ही हो । 

(ब) केन्द्रीय बैंक द्वारा छापे गये नोटो पर भारत सरकार की गारन्दी होनो 
चाहिये । 

(स) जनता को नोटो के बदले रुपए के सिक्‍्क प्राप्त करते का कानूनी हक 
मे हो केसद्राय वक जो झागे से मुद्रा संचालक क्या कार्य हरेगा इस बात के लिये 
स्वत॒त्र हा कि वह जनता को नोटा के बदले रुपये क सिक्के दे अथवा छोटो कौमत 
के नोट दे । 

४-स्वर्णमात निधि तथा पत्र मुद्रा निधि जो पत्र तक दो अलग सोने क॑ 
कोपों के रूप मे रखी जाती थीं उन्ह मिलाकर एक कोष कर दिया जावे । 


भारतोय मुद्रा तथा विनिमय [ ३६३ 


(५) भारत सरकार द्वारा चछू किए ग्ये एक झुपये के नोटों का फिर से 
केन्रीय बैंको ठारा निर्मम किया जाए। 

उपरोक्त सिफारिश ग्रायोग के सदस्यो के बहुमत स की गई थी। कुछ प्रश्नो 
पर ऐसा मतनेद उत्पन्न हो गया जिसके कारण आयोग स्व सम्मति से प्रपनी रिपोर्ट 
नही दे सका | जैसा कि ऊपर कहा यया है आयोग के एक मात्र भारतीय सदस्य श्री 
पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने ग्रायोग की सिफारिशो का विरोध किया । उनका विरोध 
दो बातों पर था। प्रथम तो यह कि वे भारत मे पूर्ण स्व॒ण चलनमान (000 
((एाए९॥०५ डध्प0970) की स्थापना चाहते थे जिसमे सोने के सिक्को का चलन 
हो, दूसरे वे १ शिलिंग ६ पैस के बजाये १ शिलिंग ४ पैस की विनिमय की दर के 
समर्थक थे। उनका मत था कि मारत एक क्रपि प्रधान देश है जिसम तीन चार 
साल की लगातार ग्रच्छी फसलो के कारण एक प्रकार की ग्राधिक सम्पन्वता दिखाई 
देने लगी है जो केवल अस्थाई है। इस अस्थाई सम्पन्नता के कारण ही १ शि० ६ 
पेस की विनिमय की दर स्थापित हो गई थीं। यह दर श्रवास्तविक थी क्योकि देश 
की झाथिक सम्पन्नता के अधिक काल तक बने रहने कौ कोई ग्राश्ना नही थी। इसका 
बाद मे देश के विदेशी व्यापार पर बुरा प्रभाव पडने की सम्भावना थी। ऊची दर 
के कारण विदेशी प्रतियोगिता बढने तथा देश के उद्योग धन्धों को हानि पहुचने की 
भी आशझ्षका थी । न 

हिल्टन यद्ध आयोग को सिफारिशों को सरकार ने मन्जूर कर लिया। मार्व 
सत्‌ १५९७ में भारतीय धारा सभा ने एक करेन्सी बिल पास किया जिसके द्वारा 
विमिमय की दर १ शि० ६ पैस निश्चित कर दी गई। सरकार पर यह भार सौंपा 
गया कि वह २१ रु० ७ आने १० पाई की दर पर जनता स॑ सोना खरीदे और 
४०--४० तोले की सोने को छुंड्ो के रूप मे जनता के हाय. सोना बेचे । विदेशी 
भुगतान के लिये सरकार उपरोक्त विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा भी वेच सकती थी ॥ 
इसके सार्थ २ सोने के सिक्कों (सावरेन तथा ३ सावेरन) का चलन बन्द कर दिया 
गया । भारत मे केन्द्रीय थक की स्थापना के प्रश्न को कुछ समय के लिए स्थगित कर 
दिया ग्रया। 

विनिमय दर सम्बन्धी बाद विवाद-जिस समय हिल्टन यज्भ आयोग की रिपोर्ट 
प्रकाशित हुई उसी समय से ₹ शि० ६ पेस की विनिमय की दर के विपय में एक 
भारी वाद विवाद उठ खडा हुमा । सरकारी क्षेत्रो से इनके समर्थन में प्नेक तर्क पेश 
किये गए और गैर सरकारी क्षेत्रों से इनके विरोध में बहुत कुछ कहा गया । उपरोक्त 
विनिमय की दर के पक्ष मे निम्नलिखित तर्क पेश किये गएः-- 

(१) बह दर पिछले दो वर्षों से स्थिर थी जो इस वात का सकेत था कि यह 
प्राकृतिक दर थी तथा भारत और ससर की आथिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्द 
हुई थी । इसलिये इसे स्थिर रखता उचित था। 

(२) इस दर पर देश के मूल्य-स्तर, उत्पादन व्यय तथा अन्य क्षैत्रो मे भारत 


सेष्ड | भारतीय अयशास्त्र सरल अध्ययन 


की अ्थ॑ध्यवस्था मे सामजस्य स्थापित हो चुका था और इसमे परिवर्तन की कोई 
आवश्यकता न थी । 

(३) केन्द्रीय सरकार तथा ध्रान्तीय सरकारों ने अ्रपरे चजट बनाते समय 
इसी दर को आधार माना था | इक दर के परिवर्तन से और अधिक कर लगगे की 
अ्रावश्यकता पड सकती थी | 

(४) एक शिलिंग ४ पेस की दर पर भारत के घरेलू मूल्य स्तर के नीचे 
गिर जाने की सम्भावना थी जिसे ऊपर उठाने के लिए और ग्रधिक मुद्रा प्रसार करता 


पडता ६ 
(५) १ शिल्िंग ३ ऐस की दर व्वास्तविक मानी गई क्योकि उम्रे बनाए 


रखने के लिये म्॒द्रा प्रस र करता अनिवार्य था इसके बिता कार्य नही चलता | 

विपक्ष के तक --गेर सरकारी क्षेत्रो से  शि० ६ पैस की विनिमय दर के 
बिरोघ में निम्नलिखित तक्षे पेश किये गए -- 

(१) पिछले २० वर्षों से विनिमय की दर १ शि० ४ पैस पर बनी हुई 
थी और यही उसकी वास्तविर दर थी | 

(२) भारत मे वस्तुग्रो का मूल्य स्तर १६१४ तथा १६२६ मे एक समान 
ही था। इस प्रवार १६१४ मे १ शि० ४ पंस जो विनिमय की दर थी वही ६६२६ 
मे भी रहनी चाहिये । 

(३) पिछले चार वर्षों वे भरत में अच्छी फसलो के कारण एक प्रकार की 
असख्याई सम्पन्तता उत्पन्न हो गई थी । इसके झाधार पर विनिमय की दर को १ शि० 
६ पेस्त स्थाई रूप से स्वीकार कर लेना भारी भूल है वयाकि यह दर आगे चल्लकर 
ग्रवास्तविक सिद्ध होगी । 

(४) ऊचो विनिभय को दर विदेशी प्रतियोगिता को भोत्साहत देगी और 
भ रतीय उद्योगों को जो सरक्षण सरकार द्वारा प्रदान किया गया था उसका उद्दोइय 
विफ्ल हो जायेगा । 

(५) * उस समय तक जो विदेशी व्यापर की स्थिति भारत के अनुदूल थी 
अर्थात्‌ भारत के निर्यात आयातो से अधिक थे, उनकी स्थिति विपरीत हो जाने की 
आश्वका थी । इससे देश का आशिक हामि होगी ) 

(«) नई,विनिमय की दर को बनाये रखने के लिये मुद्रा सकुचत कौ 
आवश्यकता पडेगी जिसके परिणामस्वरूप देश की उत्पादन प्रगति को ठेस पहुचेगी । 

(४) ससार भर मे साने के भाव गिर जाने की आया थी जिसके कारण ६ 
शि० ६ पेस की दर को बनाए रखना बड़ा कठिन काय होगा । 

(८) इस दर को बनाये रखने का एक मात्र उपाय भारत से भारा साहा 
में सौने का निर्यात करना है। यह देश के लिए अ्रहितकर सिद्ध होगा क्योकि इससे 
भारत के स्वणश कोष कम हो जाने को सम्भावना रहेगी । + 

(६) ऊंची विनिमय दर का मतलब एक प्रकार से परोक्ष ढग के कर लगाने 

का है वयोकि इसे एक प्रकार का अहृहय मुद्रा प्रसार माता जाता है । 


भारतीय मुद्रा तथा विनिमय [ बह्३ 


भारत सरकार ने उपरोक्त तर्को पर कोई घ्या। नहीं दिया । नई व्यवस्था 
के कारणशा देश को काफी झाथिक कठिनाइयो का सामना भी करना पडा । 

हिल्टम यज्भू आयोग ने भारत के लिये सभी प्रकार के स्वर्ण मानो की सम्भा- 
बनापों पर विचार करने के बाद स्वर्ण खण्डमान को सबसे उपयुक्त समझा था तथा 
स्वर्ण विनिमय मान की समाप्ति की सिफारिश की थी किन्तु व्यवहार में सरकार मे 
इस पर प्रमल नही किया । प्नब भी विदेज्ञी मुद्राओ से रुपए का सम्बन्ध सोने के स्थान 
पर स्टलिंग से हो बना हुम्मा था । यहा तक कि जव॒स्टलिंग का सोने में अवमूल्यन 
हो गया तब भी रुपये तथा सस्‍्टलिग को विनिमय दर पहिले जंसी ही बनी रही । 
१६२७ तथा २८ के दो वर्श भारत में तथा ससार भर में ग्राथिक सतुलन के वर्ष थे। 
१६२६ में विश्व व्यापो मन्दी (५/०7)४ 70०0785४४07) शुरू हुई जिसका सबसे 
बुरा प्रभाव कृषि प्रधान देशों पर पडा ; भारत भी इ-के परिस्याम से ब्रछूता नहीं रह 
सका । १९३० में इस मन्दी के प्रभाग भारतीय ग्रथंब्यवस्या पर भी नजर भाने लगे । 
घीरे २ पारतीय निर्यात कम होने लगा और प्रनुकूल ब्यापार संतुलन समाप्त होता 
गया । इसका एक भ्रमाव यह हुआ कि १शिलिंग ६ पेस की विनिमय की दर को 
ध्थिर रखना कठिन हो गया । इधर भारत में कई कारणों से प्िदेशी मुद्राओं की माग 
बढते लगी और बिदेशों में सारतीय रुपये की मोग कम होती गई । 

१६३१ में इज्लेण्ड ने स्वर्ण मान का त्याग कर दिया। इसका भारतीय मुद्रा 
प्रणाली पर गहरा प्रभ्राव पडा । अब रुपये का सम्बन्ध स्टलिंग से रह गया । रुपये 
क्री सोने में परिवर्तंतशोलता समाप्त करदी गई क्योकि स्टलिग का झब सोने से कोई 
सम्बन्ध नहीं था । इस प्रकार १६३१ के बाद भारत मे स्वर्ण खण्ड मान के ध्यान पर 
घ्टलिंग विनिमय मान (5धगागए डिहणाक्षाा”88 $08॥0470) स्थापित हो गया । 

स्वणंमान समाप्त हो जाने के व्ारण स्टलिय का सोने में मूल्य घटने लगा 
और यही बात रुपये के साथ भी हुई | इस पतन को रोऊने के लिये सरकार ने विनि- 
मय नियभ्रण लागू कर दिया जिक्षका मुख्य उद्देश्य सट्टे की प्रवृत्ति को रोकना था । 
अनुभव ने यह सिद्ध किया कि इस विनिमय नियत्रण की कोई आवश्यकता ही न थी । 
इसलिए १६३२ मे इसे समाप्त कर ।देया गया। 

१६३२ से १६३८ तक के काल में विनिमय को दर १ शिलिम ६ पेस पर ही 
स्थिर रही किन्तु इसकी भारत को भारी कौमत चुक़ानी पडी । जेधा कि प्नुमान था 
आधिक मनन्‍्दी के काल मे भारत का विदेशी व्यापार संतुलन अनुकूल से प्रतिकूल हो 
गया और इस प्रतिकूल व्यापार सतुलन के कारण भारो मात्रा में सोना भारत से 
निर्यात किया गया । सोने का निर्यात ही विभिमय की दर को स्थिर रखने का एक 
मात उपाय था। १६३१ से १६३८ तक के काल में भारत से लगभग ३४० करोड 
रुपये के मूल्य का सोना निर्यात किया गया। यह नीति सरकार ने जान बूककर 
अपनाई थी | जब सार के श्रन्य देश सोने का सचय कर रहे थे भारत से सोने का 
निर्यात हो रहा था क्योकि विदेशों सरकार भारत से अधिक से प्रधिक माझ में सोना 

इंद्भलेड ले जाना चाहती थी । भारत के लोगो ने इस बात की माग भी की कि सोने 
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के निर्यात तर ॒प्रतिवन्‍्ध लगाया जाए विन्त उस पर बोई विचार नही डिया ग्या। 
संतकार का कहना था कि भरत में सोने वो कोई दमी मही है और भारत को उसका 
अच्छा मुल्य भिल्‍्ठ रह। है + 
रिजवे बेक की स्थापना --हिल्टन यग आयोग ने भारत में एक केसद्रीय बेक 
की स्थापना ल्‍्थी मिपारिश की थी जिसे सरकार ने कुछ समय के लिये स्थगित कर 
दिया था। १६३१ को केद्वोय वेश्ग जाच समिति (एशथातयां फऊैशांताड 
छण्वुणाए ((0छ07्र70८९) ने इसकी स्थापना पर किर से जोर दिया । अगस्त 
सह १६३४ हें भारत +रकार ने रिजवं पक झ्राफ इण्डिया एक्ट (सि९5७ाए९७ किक 
0 ]0878 8८7 पास किया जिसके द्वारा १ अप्रैल ६३५ को इस बैक को स्था- 
पना हो गईं। रिजव॑ बेंक को स्वापवा से भारतीय चलन प्रणांलों में भी महत्वूर्ण 
परिवर्तन हुये । नोट छापने तथा उनकी निकासी का कार्य झब रिजर्व बेक के हाथ में 
सौप दिया गथा । रिजर्व बैक को देश में साख निब्रच॒स्य (7८०६ (१0॥॥70!) 
का भी भार रोग गया। पत्र मुद्रा कोप (?ि8एथए (एाएड00ए िट४87०४) 
हवर्ण कोष (500 (६६७६४५८) तथा बेबिंग कोप वो एक में पिला दिया गया 
जिसके संचालन तथा प्रबन्ध की जिम्मेदारी अब ररिजवे बेक पर थी | रिजवे बेक की 
विदेशों बिनिमय को दर का प्रबन्ध करने का भार भो सौत दिया गया । 
भारत से चादी का निर्यात-- ११३११ से १६३६ के बीच सोने के साथ २ 
भारत में भारी मात्र में चांदी का भी निर्यात क्रिया गया । इसके दो कारण थे । प्रथम 
सी यह कि विदेशी में चादी के भाव भारत ती प्पेक्षा अधिक थे । दुसरे अब भारत 
सरकार के रजत कोषो (97५७7 एऐ४७८7७८५) की कोई भावश्णकता नही रहे गई 
थी क्यांकि सरकार ने कागज के वोडो के बदले चादी छेः रुपए देना बन्द कर दिया 
था। १६३४ तक ०» करोड़ ग्रौस चदोी भारत से तिर्यात को गई। १६३३ में एक 
अन्तर्राष्ट्रीय समभोते के भ्रनुधार ग्रमेरिकों, कनाड़ों तंथा आहट निया प्रादि देशों ने 
प्रतिवर्ष ३५४५ करोड औंस चादी खरीदने का निर्णय किय। ॥ १९३४५ में अ्रमेरिक! ने 
बहुत बड़ी मप्ना में चादो खरीदना शुरू कर दिया जिससे चादी के भाव बढ़ गये 
उसी समय चीन वो रजत्त मात (5॥[ए९ 54700) का त्याग करना पडा जिस 
से अमेरिका को भी अपनी नीति बदलती पंडो ओर चादी के दाम फिर गिरने लगे | 
१६९३६ तक भारत से चादो का निर्यात होता ही रहा । 


हिल्टन यग आयोग की प्रिफारिशों का मारतोध चलन प्रणाली के विकास पर 
महत्वपूर्ण प्रभाव पड! है यद्यपि आयोग के वास्तविक उ्दंबय की पूति नहीं हुई । 
आयोग रुपये का सोते से सीथा सम्बन्ध स्थापित करना चाहता था जबकि व्यवहार में 
रुपये का सम्बन्ध स्टलिंग से ही स्थापित हो सक्रा। इस प्रकार विदेशों बाजार में रुपये 
की कोई स्वतस्त्र थ्यिति न थी | ग्रायोग ने १ शिलिंग ६ पैस की विनिमय दर की 
प्फारिश झवश्य को थी किस्तु उसका यह प्रमिद्राय नहीं था कि हर स्थिति में इपी 
दर की उतयम रखा जाय | उस समय इगर्चंड द्वारा स्वणमात की समाप्ति का कोई 
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प्रइन नहीं था यड़ दर तो केवल रपये का सोने से सीधा सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य 
से बनाई गई थीं। 
प्रइन &७-- भारतीय चलन तथा दिनिमय के इतिहास में दूसरे महायुद्ध के 
काल में होने वाले वरिवर्तनों को विवेचना कीजिए ॥ 
ए)३९०४5४ ९ €४४798९5 #०्चहीत ४००६ 59 धार 270 छत्यव सब्र 0 
(॥6 ॥5807ए 0 फितींगा (एएा7९एटए बण्तें 5०३४९ 
उत्तर--दूसरा महायुद्ध शितम्बर सव्‌ १६३६ को प्रारम्भ हुम्ला था। उस 
समय तक भारन में स्टॉलग विनिमय मान स्थापित था झौर भारत से सोने तथा 
चादी का निर्यात बराबर हो रहा था। युद्ध घुरू होने के बाद भी यह निर्यात चलता 
रहा । १६३८--३६ में १३ ७६ करोड रुपये तथा १६३६--४० में ४२०२ करोड 
हयये के मूल्य का सोना भारत मे हिर्यात क्या गया । वैमे तो अब विदेशी भुगतान 
का सतुलन (छक्षेक्रा०८ ० एशज्गधशा($) भारत के लिए भनुफूल था झौर 
भारत को इ गलेड से सोना मिलना चाहिए था किन्तु भारत सरकार को केबल 
स्टलिण प्रतिभूतिया (9९ए0॥2 5€0070$) हो प्राप्त हुई भ्ौर उनके झाघार 
पर देश मे मुद्रा प्रसार होने लगा | स्थिति को सुधारने के लिए सरवार के सामने 
कई सुझाव रखें गए जिनमें एक तो यह भी थो कि सोने के निर्यात पर प्रतिबन्ध 
लगाया जाय और भ्रमेरिकां से जो भारत का व्यापाराधिक्य है उसके बदले अमेरिका 
बाजार से ही सोना खरीद लिया जाबे ) रिजवं बेक को अ्रधिकार दिया जाप कि वह 
अपने पास सुरक्षित कोष में रखे हुए सोने का मूल्य बाजार भाव के अनुसार आकले 
श्रौर उसका प्रयोग भारत तथा अमेरिका में रखे जाने वाले कोषों के लिए कर सके । 
युद्ध के दिनो में भारतोय मुद्रा की अजीब स्थिति थी । भारतीय रुपया एक 
साकैतिक-हरमाश्थिक सिक्‍के की हैसियत से कार्य कर रहा था। घरेलू प्रावश्यकताग्रो 
के छोटे सिबके तिकिल के तथा ताबे के पसे चालू किये गए थे। लोग चादो के रुपयो 
को दबाकर रखने लगे थे । इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार को अनेक 
कदम उठाने पड़े । 
चेसे तो भारत का दूसरे महायुद्ध से कोई सम्बन्ध नही था किन्तु एक गुलास 
देश होने के कारण भारत को भी युद्ध में भ'ग लेगा परद्ा ) युद्ध को प्रगति के साथ 
साथ भारतीय प्र व्यवस्था में भी परिवर्तन होते गये | युद्ध का सबसे बडा प्रभाव 
यह हुमा कि भारत मे मुद्रा प्रसार (407) हो गया । एक ओर तो वस्तुओं 
के उत्पादन में व्रद्धि हुई और दूसरी ओर उनके लाभ प्रतिदिन बढने लगे। इसका 
सबसे अधिक लाभ किसानो को हुआ | उनके पुराने कर्जे समाप्त हो गये भ्रौर उनकी 
आाथिक दक्शा में सुधार होने लगा । समस्त भारतीय उद्योगो को भी प्रोत्साहन मिला 
क्योंकि विदेशों से वस्तुप्रो के आयात लगभग बन्द हो गये थे और भारतोय उद्योगों 
को ही सेनिक तथा नागरिक आवश्यकताओं को पुरा करना पड रहा था। विनिमय 
की दर १ शिलिग ६ पेस पर हो थी किन्तु उसे स्थिर रखने के लिये विनिमय नियत्रण 
की शरणा लेनी पड़ी ) देश मे क/ग्ज के नोटो का चलन बहुत अधिक बढ़ गया ) 
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युद्ध के प्रारम्भ की स्थिति को देखते हुए जनता को यद विश्वास होने लगा 
कि झग्रेज युद्ध पे हार जायेंगे गौर यह सरकार वदल जावेगी | इसलिये लोगो ने 
डारुखानों तथा बेको से रुपया निकालना आरू कर दिया | सरकारी प्रतिभूतिटा 
(090ए2७प्र॥९०॥६ $९०४४४६३) तथा डाक्खाने के बीच सर्टिफिकिट (8५) 
(एश।घरंत्रिट्वा८5) बदले जाने लगे जिसमे सरक्वार के सामने एक गम्भीर समस्या 
उत्पन्न हो गई । रिजर्व बेक ने जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए कुछ सप्रय तक 
नीटो की सिक्‍्को में बदलना जारी रखता किन्तु इसका कोई विद्वेप प्रभाव नहीं हुआ। 
सरकारो ठकसालें इतनी ग्रधिक माता भे चांदों के रुपये नही ढाल सकतो थी जिल्नों 
कि देश भे उनकी माग थी | सरकार ने इस माग को कम करने के लिए कुछ ब्रति* 
वच्ध भी लगाए किन्तु कोई लाभ न हुआ । हार कर सरकार ने जुन १६४० में १ 
रुपये के मूल्य के नोट जारो किए जो हर प्रकार से रुपये के सिक्के के बरावर माने 
गये और उन्हें भो वही दर्जा शिल्रा जो रपये के सिक्‍्क्रो का था | इस प्रकार चाँदी ऋ 
झुययों के रथान पर १ रुपये के नोटों का चलन बढ गया । इसी काल में देश में छोटे 
मूल्प के सिक्कों का भी अभाव हों गया । चोगो ने रेजपारी को दाब कर कखता शुरू 
कर दिया । 
सरकार ने श्यथित्ि का सामना करने के लिए महारानी विक्टोरिया के रुपये 
तथा प्रठ्॑नियाँ गैरकाइनी घोषित कर दिए और इनके स्थान पर नये प्रकार के सिक्के 
बनाएं जिनमें चाँदो को मात्रा पहिले से बहुत कम भरी | छोटी रेशगारी को जस्ग कर 
के रखना एक अ्पशाष्र घोषित क्या गया । एक समय तो ऐसा ग्रा गया था कि डाक 
के टिकट दियाप्तलाई तथा ग्रन्य वद्तुए रेजग/री के रूप मे प्रयोग होने लगी थी और 
जनता को बढ़ी कठिनाई के सामठा करना पड़ रहा था । सरबार ने नये प्रकार की 
रैजगारी चालू की जो भार तथा खरेपन में पढ़िले से भिन्न थी । इसमें छेददार पैसा, 
जगा दी पैसे का सिक्‍्क्रा, पीले रग की दुग्न्नो तथा इकन्नी तथा पीतल भौर निकिल 
की बनी हुई चपन्नी तथा ग्रठन्नी भी शामिल थी । सरकार ने सिक्कों के उत्पादन को 
बढ़ाने के विचार से एक नई टक्‍्साल खोलने को भी निश्चय किया | कुछ समय बाद 
ह्धिति काबू मे झा गई। 
मुद्रा प्रसार--युद्ध काल में मद्रा का बहुत भ्रधिक प्रसार हुआा। शुरू में कुल 
मिलाकर १८० करोड रुफ्ये के तोट चलन मे ये जिनकी संख्या बाद में १०३४ करोड 
रुपये हो गईं | इसका एक कारण गह थ' कि यृद्ध को चालू रखने के लिए भारी 
आजा में व'तुए भारत से भिन्न राष्ट्री बे भेजी जा रही थी । विदेशी भुगतान संतुलन 
भ्रारत के अनुकूल था किनत बदले में भारत को न हो सोना मिला और न क्िक्ो 
अकरार की वस्तए अथवा सेवाएं । केवल स्टलिण प्रतिभूतियाँ (5६४78 96७एए३- 
463) प्राप्त होसी रही जो पॉड पावर्ों (ल्योग्रा४ फैश्ैंआ0९०९४) के रूप में एकन 
होती रही | इसके ब्िपरीत देश मे वराबर मुद्रा प्रभार बरेठा गया और वस्तुओं वी 
कमी होतों गई । सरकार ने मुद्रा प्रमार को रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया। 
सामास्य मूक्य सुवर ((शाढाश ऐचं०3 प,८एट) लप्मग चार युवा बढ गया धा। 
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विनिमय नियंत्रण (सहणाभ8० (०॥70])--विदेज्ञी विभिमय वी दर 
म्ें स्थिरता रखने के उद्देश्य तथः युद्ध को सुचारू रूप से उलाते रहने के लिए इ गलेड 
ने विनिमय नियन्रणा का निश्चय किया । भारत सरकार ने भी इस नीति का श्रनु« 
सरण जिया ताकि किसी प्रकार को विनिमय सम्बन्धी समस्या उत्पन्न न होने पावे, 
भारपीय रक्षा विधान [2्शिा।06 0ताता० रिघ९5) के श्राधीनी सरकार न 
निम्नलिश्ित बातो पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार झपने हाथ में ले लिया-- 
(१) विदेशों वितिमय का खरोदना 
(२) विदेशी विनिमय प्राप्त करना 
(३) प्रतिभूतियों का बेचना तथा उनका निर्यात 
(४) प्रतिभूतियों का प्राप्त करना 
अपनी और से इन बातो के श्ञाप्तन का अधिकार सरकार ने रिजर्व बेब को 
दे दिया । 
सरकार की ओर से विदेशी विनिमय सम्बन्धी कर्ण करने के लिए कुछ ब्य- 
क्तियों तथा सम्धाप्रों जो लाइएरुेंस ([.0९८702$) दे दिए गये । इसी प्रकार के लाइ- 
सेंम कुछ विदेशी विनिमय बेक्री को भी दिए गए। यह प्रतिबन्ध ब्रिटिश साम्राज्य वाले 
देशों पर लागू नहीं था। विदेशी भुगतानो के लिए रिज॑ बैंक से प्राज्ञा लेनी पड़ती 
थी । झाज्ञा के दिनो प्रतिभूतियों का प्रायात-मिर्यात नही हो सकता था । 
देश का विदेशी व्यापार (ग्रायात तथा निर्यात दोनो) विनिमय नियत्रण्ण के 
» फलस्वरूप नियत्नित कर दिया गया था । य्ह व्यत्रण स्टलिग क्षेत्र के देशों पर तो 
लागू नही था रिन्तु दुलंभ मुद्रा वाले देशो तथा डालर क्षेत्र के देशों से व्योपार करने 
पर लागू था । कोई भी व्यक्ति अथवा सस्था तिना लाइसेंस प्राप्त किए अथवा रिजवे 
बेक से प्रनुमति लिये हुये इन देशों से न तो कोई चीज आयात कर सकता था श्रौर न 
किसी प्रकार का विदेशी भुगतान क्र सबता था। केवल युद्ध तथा उपभोवता सम्बन्धी 
बस्तुएं हो झायात करने की अनुमति दी जाती थी | यह प्रतिबन्ध निर्यातों पर भी था। 
भारत सरकार ने ऐसी वस्तुओ की कीमतो पर नियत्रण करना उचित समझा जो 
सस्‍्टलिम क्षेत्र के बाहर दाले देशो को भेजी जाती थी इन वस्तुओं के निर्यात पर 
नियत्रण। का मुख्य उदय निर्यात से अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना तथा उसके 
भुगतान को शीघ्र से छीघ प्राप्त करता था ॥ इस उद्दं श्य में सरकार सफल हुई किग्तु 
उसका जो लाभ हुआ वह ब्रिटिश सरकार को भारत के खाते में दिया गया दूसरे 
शब्दो में भारत के पौड पावने ($ध72 84]47085) दिन प्रतिदिन बढते ग्ये 
किन्तु तत्काल लाभ कुछ भी धराप्त नही हुआ । यह कमाई युद्ध के संचालन के कार्यो 
मैं ही व्यय होठी रही । 
साम्राज्य डालर कोष (776 छाप्म[आ8 7009/ 700])--बुद्ध के शुरू 
के दिनो में हो ब्रिटिश सरकार साम्राज्य वाले देशो को विदेशी विनिमय निधि 
(7णटाएप एडहणाधाए८ ।९८5टा ए८$) पर नियच्रण कर दिया था ताकि उनका 
प्रयोग व्यक्तिगत देशो द्वारा न होकर सामूहिक रुप से युद्ध के लिये सचालन किया । 
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करोड रुपए था जिसमें से पुराते कर्जों को घटाकर १७२४ करोड रुपए की वास्तविक 
बचत हुई थी । दूसरा महाप्रुद्ध समाप्त होने ही पोंड पावनों के भरुवतान का प्रश्न 
उततन्न हुप्रा। भुत्तान की दानचोन युद्ध में दी घर हो गई थी। ब्रिटिश सरकार चाहती 
थी कि था तो यह परुयतान ने करना उड़े और यदि करना पड़े तो इसमें भारी कमी कर 
दी जावे । दूसरी बात भुगवान के समय तथा स्वरूप की थी। ज़िटिश सरकार प्रपनी 
सुव्रिधा वे अनुपार दीर्घकाल में मुगतान करना चाहती थो । यह भुगतान बस्तुग्रो तथा 
मेवाग्रो के रूप में होना था | लम्बे वाद विवाद के बाद भारत सरकार तथा ब्रिटिश 
मरकार के बीच पौंड पावर के भुगतान के विपय में एक समभौता हो गया जो दोनो 
पक्षो की मंजूर था । 
इस अकार हम देखते हैं कि दूसरे महायुद्ध का काल भारतीय मुद्रा तथा चलने 
के इतिहाय में काफी महत्व का स्थान रखता है । 
४ेद्रइन ६८ -- भास्तोय मुद्रा तथा चलन के इतिहास में दूसरे महायुद्ध को 
समाप्ति के बाद के काल में होते वाली प्रमु् घटनाप्रों फो विवेचना कोजिए । 
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उत्तर -- दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के वाद के काल में मारतीय मुद्रा तथा 
चल्कन प्रणाली में बड़े महत्वपूर्ण परिवतंन हुए हैं । इसका मुख्य कारण यह था कि 
१६४४५ में दुमरा महायद्ध समाप्त हुआ शलौर १६४७ में भारत को स्वरतब्वता प्राप्त 
हो गई | १६४६ से हो भारत की मुद्रा सम्बन्धी नोति एक स्वतन्त्र देश की नीति के 
झूप में निर्धारित होने लगी थी। युद्ध के दिनो में भारतीय अ्रथ॑-व्यवस्था पूरी तरह 
पिदेशी सरकार की इच्छानुपार निर्धारित की गई थी जिसका उद्द ब्य युद्ध के संचालन 
में इ गलेड को सहायता प्रदान करनो था 
युद्ध के दिनों मे जिन प्रवृत्तियो को जन्म हुआ था वे युद्ध के बाद के काल 
में भी चलती रही | उदाहरण के लिये भारत मे मुद्रा प्रसार (79000) उसी 
रूप में बता हुआ था जैसा कि युद्ध के दिनो में था वरन्‌ उसकी तीव्रता में कुछ वृद्ध 
ही हुई थी। विदेशी व्यापार तथा विनिमय के क्षेत्र में जो नियन्त्रण लगाये थे वे 
कुछ पीमा तक ढोले कर दिये गए थे किस्तु विनिमय की कठिनाइया जारीथी। 
भारत ने जो पौंड पावने (8678 58]8225) जमा कर लिये थे उनके भुग- 
लान का प्रश्न था । यूद्ध के भ्रन्तिम दिनो में हो अमेरिका में बन ठन बुड़त (छिान्वाका 
(४०००७) नानक हयात पर ६६४४ में एक सम्मेलन बुलाया गया था किसमे प्रन्त- 
राष्ट्रीय मुद्रा को (हराहाावबधंगात 'ैठार॑बाए गत) तथा विश्व बेक 
(ए्०]प 897 ) की स्थापना का निश्चय किया गया | भारत भी इन सस्थामों 
का सदस्य बन गया | उपरोक्त काल की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं में रिजवे बेक 
तथा इम्पीरियल बेक का राष्ट्रीयकरणा, रुपए का अवमूल्यव, भारत की पचवर्षीय 
योजनाएं, मुद्रा श्रवार विरोदी नौति तथा अन्य बातें झामिल हैं । हम इनमें से प्रत्येक 
का पृथक-्वृथक अध्ययन करेंगे । 
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पन्तर्राष्ट्रीय भुद्रा कोष की स्थापना --दूसरे महाबुद्ध के बाद प्रत्येक देश को 
अपनी प्र व्यवस्था के पुमनगठन की प्रावश्यवता थी। इस बात का झमुमान उसी 
संमय लेगा लिया गया जब दूधरा महायुद्ध चल रहा था। १६४४ में अमेरिकर में 
ब्रैदन बुडय (छावा0] ४/४०००५) नामक स्व'न पर सयुकत-राष्ट्र-तीद्विक एवं बित्त 
सम्मेलन (छिजांढत प्ा075 'रच०7्रथ॑ंक्षएं. & शगा्राएवां ए०7रढि- 
एश06) बुलाया गया था जिसमे ४४ देशो ते भाग लिया था । मारत भी उमर्पे 
शामिल था । इस सम्मेलन में अन्तर्राट्रीय मुद्रा कोष तथा सस्थाग्ों का सदत्य बनना 
स्वीकार किया। प्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता से भारत को ग्रनेक लाभ प्राप्त 
हुए हैं। १६४७ में कोष ने भारत को स्टलिग से सम्बन्ध तोड देने की अ्रतुमति दें 
दी । यह एक महज्वपूर्ण घटना थी। इससे पूर्व सधार में भारतीय मुद्रा को कोई 
स्वतन्त्र स्थान प्राप्त नही था। ठपये की परिवतनशीलता ह्टलिंग के रूप में ही होती 
थी । प्रव भारतीय रुपये का सपार की श्रन्य मुद्राप्नो से सोधा सम्बन्ध स्थापित हा 
गया। इसका भारत के विदेशों व्यापार पर भो गहरा प्रभाव पड़ा। भारत ने कइ 
देशो से सीचे व्यापार सपकोते किये) अस्तर्राप्टीय मुद्रा कोप ने भारत को अपने 
विदेशी भुगतान के सन्तुलन को स्थिर रखने में भी तमय समय पर स“ायत। प्रदान 
की । स्वतस्वता मिलने के वाई भारी सख्या में भश्यीतें तथा पृजीगत सामात 
((4[भांशे (90009) अमेरिका से मगातो पड़ी | इससे भारत की डालर क्षेत्र में 
विदेशी भुगतान को स्थिति प्रतिदुल हो गयई। इसी काल भे भारत को इत दणो से 
भारी मात्रा में अनाज आयात करना पड़ा क्‍योंकि देश के सामने खाद्य सक्ट उत्पन्न 
हो गया था | इसका भी भारत की विदशो भुगतान को स्थिति पर विपरीत प्रभाव 
पडा | मुद्रा कोप से भारत को इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहाय्ता प्राप्त हुई है। 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (ह )/ छः) को सदस्पत्ता वे साथ २ भारत विशत्र 
बैंक का भी सदस्य है। यह दोनो सस्थाए एक दूसरे की पूरक तथ। सहायक सत्थाए 
हैं । एक का सदस्य बनने के लिये दूसरे का सदस्य बनता झनिवायों है। विश्व बेक 
सदस्य देशों के भाथिक विकास तथा पुनर्निमाण के लिये साख की व्यवस्था करता 
है ॥ विश्व बेक को स्थापना का उह्ं इय एसे दक्ों के आथिक विकाघ् में सहायता देता 
है जो मुद्ध मे बबदि हो चुके थे अथवा जो कम विकसित दश् थे। भोरत को भी 
प्रपती विकास की तई योजनाओं के लिये विश्व बंक से के प्राप्त हुआ है। ३ 
करोड ४ लाख डालर का एक कजें रेल के इ जिन खरोदते के लिए, १ करोड डालर 
का कर्ज ट्रेंकंटर खरोदते के लिये तथा ९ करोड ८५ लाख डालर का एक कर्ज 
दामोदर घाटी यौजना के लिये प्राप्त हुम्ना है। रेली के विक्रास के लिये एक अन्य 
कर्ज की बातचीत चल रही है । भारत को अन्य योजनाझों के लिये भी विश्व बेक 
मै कर्ण मिलने की प्राशा है। यह आशा की जाती है जि उपरोक्त दोनों विश्व 
सस्धाग्रो को सदस्पता से जिस प्रकार भारत को अब तक लाभ पहुचा है वैसे आगे 
भी पहुंचता रहेगा। ध 
मुद्रा प्रसार विरोधी नोति (/गा वागीशाणाधाए ४ ८४768) -- 
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युद्ध काल म ही मुद्र। प्रसार के प्रभाव दिखाई देने लगे थे और उनकी रोक थाम के 
लिये सरकार ने कुछ प्रयत्न भी किये । परन्तु यह प्रयत्न केवल युद्ध को ठोक ढंग से 
चलते रहने के उद्देश्य से ही किये ये । इन प्रयत्नो मे श्रन्तर्राट्रीय बचत की योजना, 
नए कर लगाना, जनता से वर्ज प्राप्त करना वस्तुग्नों के मूल्यों पर नियन्त्रण (08 
(०990]), सट्टे पर प्रतिबन्ध, साख नियन्त्रण तथा अन्य उपाय शामित्र ये। शुरू 
में इन प्रयत्तों का कोई विशेष प्रभाव नही हुआ किन्तु युद्धके वाद के काल भें सरकार 
ने मुद्रा प्रशार विरोधी नीति अधिक तीव्रता के साथ लागू कौ और उप्के अच्छे 
परिणाम तिऊले । वैसे तो प्राज भी भारत मे मुद्र/ प्रसार के प्रभाव देखते को मिलते हैँ 
किन्तु स्थिति सरकार के काबू में है। प्रथम तया दुधरी पचवर्षीय योजनाओ की सफ- 
लता के लिए सरकार को घाटे की वित्त ध्यवस्था (7थीएा फ्याक्याएं॥ह8) की 
शरगणा लेनी पड़ी है जिसके परिणाम स्वरूप मारत मे मुद्रा प्रसार ढढ गया है किन्तु 
दूसरी झोर वस्तुझ्रो के उत्ादन में भी दृद्धि हुई है। मुद्रा! प्रसार के बुरे परिणामों की 
रोक यान के लिए १६५६ मे रिजर्व बेक अधिनियम मे आावक्ष्क सशोधन किया 
गया जिसके अनुसार रिजर्व बँक को साख नियन्त्रष्त के लिए व्यापक अधिकार दे दिये 
गये है । इप्ती नियम के द्वारा पत्र मुद्रा नियम प्र्याली मे भी संशोधन कर दिया गया 
है जिसका प्रभाव यह होगा कि पचवर्षीय योजनाओं के लिए घाटे की वित्त व्यव्रस्था 
(एिशीएा कगेा३7८ां78) के लिए सरकार को अ्रधिक स्वतन्त्रता मिल गई है। 

रुपए का ग्रवमूल्यम“--जब कोई देश झाथिक सकट झनुभव करता है तथा देश के 
प्रायात निर्यात से अधिक होने लेगते हैं तो उनमे सुधार करने के लिये मुद्रा के अवमूल्यन 
को आवश्यकता पड़ी है! मुद्रा के झवमुल्यत का भर्थ दूसरे देश की मुद्रा के विनिमय 
में अपनी मुद्रा का मूल्य कम कर देने से होता है ॥ भारत ने भी १६४६ में रुपये का 
अवमूल्यन किया था जिसके निम्नलिखित कारण थे - 

(१) भारत राष्ट्र मंडल का सदस्य है तथा भारत का भ्रधिकाँश विदेशों ध्या- 
पार राष्ट्र मडलीय देशो से ही है । युद्ध के दिनो से ही इगरलेड को डालर वाले देशो रे 
ब्याग्रर करते मे प्रतिकूल भुगतान सतुलत का सामना करना पड रहा था । यह स्थित्ति 
युद्ध के बाद के दिनों में श्रोर ग्रधिक्त जटिल हो गई । इस आर्थिक सकट वध सामना 
करने के लिए इगलेड ने प्नल्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप (रत / 77.) से अनुमति प्राप्त करके 
१७ सितस्तरर १६४६ की रात्रि को पोंड के अवमुल्यय को घोषणा कर दी इस 
घोषणा से १ पौंड का मूल्य डालर मे ४ ०३ से घटकर २८० डालर रह गया। 
राष्ट्रदडल के सदस्य देशो को भी इस चीति का अनुध रण करना पडा। पाकिस्तान 
को छोड़ हर अन्य देशो ने जिनमे भारत, थी. शामिल था. उसी अलुगत, मे शादी, शुद्ध: 
के प्रबमूल्यन की घोष कर दी । इसस्ले स्टर्लि ग क्षेत्र के देशो की आपसी विभमिमय 
की दरो पर कोई अ्रमाव नटो पडा । वैसे भारत के सामने कोई तत्कालिक समस्या 
ऐसी न थी जिसकी वजह से उसे उसी समय रुपए का अवसूल्यन करना पड़ता किन्तु 
भारत राष्ट्रमग्डल में रहते हुये तथा स्टिंग क्षेत्र से इतना पुराना सम्बन्ध रखते 
हुये अपनी स्वृतल्त नोति अपना नहीं सकता था वरना उसे हानि उठानी पडती जैसा 
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कि बाद में पासवान के साथ ठुम्ता । इसलिए मज्यूर होकर भारत को इंगलेड का 
साथ देदा पडा और रुपये का डालर से अवमूल्यन हो गया । 

(२) यदि भारत सरक र रुपये का अवमूल्यन न करती तो भारत के पौंड 
पाबनों (8(8ए॥॥९ 84]90९$) का मूल्य उसी ग्रनुपाव मे कम हो जाता जिस 
अनुपात में इ गलैड ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया था । 

(३ उस समय तक भारत को अस्तर्राष्टीय वाजार मे पूरी तरह स्वतन्त्र स्थान 
प्राप्त नही था । भारत का विदेशी व्यापार तया भुगतान स्टलि ग के डी रूप में होता 
था ॥ अवमूल्थन न करने से भारत को विदेशी व्यापार के क्षेत्र मे भी भारों हानि 
उठानी पड़ती ॥ 

/४) रुपए के अवमूल्यन से डालर क्षेत्र के देशों से भारत का निर्यात व्यापार 
बढने तथा आयात व्यापार कम होने की आशा थी । यह भारत के विपरीत न्‍्यापार 
सतुलन को कम करने में सहायक होती इसलिए आ्िक लाभ के विचार से भी भारत 
सरकार ने अवमृल्यूच का नि३*चय किया । 

(५) यदि भारत रुपए का ग्रवमूल्यत न करता तो डालर क्षेत्र के देशों म उस 
श्रपभी वस्तुएं बेचने के लिए राष्ट्रमन्डल के अन्य देशों से प्रतियोग्ति का मुकाबला 
करना पडता । इस प्रतिघोगिता मे भारत को हानि होने थी सम्भावना थे क्योंकि 
भारतीय वहुतुए विदेशी कालारों मे महंगी विकती । 

रुपये के शबमूह्यत वा भारतोय श्र व्यवस्था पर प्रभाव--रपये के अवगूल्यन 
का सबसे बडा प्रभाव यह हुआ क्रि अमरीका से झाले वाली वस्तुओं के मूल्यों मे वृद्धि 
हो एई । मुद्रा प्रसार के कारण वैसे ही भारत मे कीमते अधिक थीं बिन्‍्तु रुपए के 
अवपूल्यत मं उनमे ओर अधिक वृद्धि कर दी , वास्तव में अ्वमृल्यन से भारत को 
लाभ ही हुआ १६४६ तथा १६ ०» के बीच डाबर क्षेत्र से भारत का व्यापारिक घाटा 
७१ करोड रुपये थ। । एक दो वर्ष के भीत्तर ही यह घाटा बचत मे बदल गयां। इस 
प्रकार डालर में भारत के विदेशों भुगतान की समस्या हल हो गई। इसका कारण 
यह था कि सरकार ले आयातो पर नियलर कर दिया सथा निर्यातो को प्रोत्साहन 
मिला और व्याफायधिक्य भारत के अनुकूल हो गया। भारत इससे झौर अधिक लाभ 
उठा सकता था किन्तु इसी काल में खाद्य सकट के कारण भारत को अमरीका तथा 
कनाडा से जारी साना मे गेहू आ्रायात करना पडा जिसका भारत को अवमूल्यन के 
कारण अधिक मूल्य देना पडा ॥ 

शुपए के झवमूल्यन का भारत पाकिस्तात व्यापार पर गहरा प्रभाव पड़ा । 
दोनों देशी के व्यापार सम्बन्ध खराब हो गये और कुछ समय के लिये व्यापार स्थ- 
पित कर देना पड़ा । इसका सूख्य कारण यह था कि पाकिस्तान ते अपने रुपये का 

अवमूल्यन नहीं किया । इससे घाकिस्तादो वस्तुओं, मुख्य रूप से कच्ची छूट त्तथा 
कपास का भारत को अधिक मूल्य चुकाहा पडा। पाकिस्तान का १ रुपया भारत के 
१ ४४ रुपये के बरावर हो गया । भारत ने इस दर को स्वीकार नहीं किया ॥_ बाद मे 
जब मुद्रा कोष [7 ४ ४.) ने इस दर को स्वीकार कर लिया तो १६५३१ में भारत 
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को पाकिस्तान से एक नय' व्यापार समभझौता करना पडा) भारत को पाकिस्तान 
की इस नीति के कारण करोडो रुपये की हानि उठानी पडी। बाद को पाकिस्तान 
को भी अपने रुपये का अवमूल्यन करना पडा । पाकिस्तान का प्रथम निर्णोय आथिक 
कारणो से नही वरन्‌ राजनैतिक कारणशो से लिया गया था । 

रूपए के पुन ल्यन का प्दन--कुछ विद्वानों का मत है कि जिन परिस्थितियों 
में रुपए का अवशूल्यन किया गया था चे इंगर्नड के लिये लाभदायक सिद्ध हुई । 
भारत ने उस समय इस नीति को अपनाकर भारी भूल की ” जो भी हो अब समय 
आ गया है कि स्पए्ट का पुनमू ल्थन्न कर दिया जावे । कुछ ?िद्वान अव भी पुर्नो मूल्यन 
के पक्ष मे नहीं हैं क्योकि दूसरी पचवर्षीय योजना के लिए डालर की कमी को पुरा 
करने के लिए भारत को अपने निर्यातों को प्रोत्साहन देना है तथा आयात कौ कम 
करता है। ऐसी हालत मे पुन मूल्यन का प्रश्न ही नहीं उठता । पुनमू ल्यन के पक्ष 
शाथा विपद्ा मे जो तर्क पेश किये गये वे इस प्रकार है -- 

पुन॑मूल्यन के पक्ष में तकं--रुपए के पुनमू ल्यन 'के पक्ष में निम्नलिखित तर्क 
पेश किये हैं :-- 

(१) भारत में झ्रायात होने वाली मशीनों आ्रादि का कम मूल्य छुकाना पडेगा। 
ग्रन्य वस्तुरो के ग्रायात पर सरकार पहले की भाति प्रतिबन्ध लगा सकती है । इस 
प्रकार झ्रायातो के वढ़ जाने का कोई भय नही है। 

(२) भारत से तिर्यात होने वाली वस्तुप्रो का देश को अधिक मूल्य प्राप्त 
होगा । भारत से निर्यात होने वाली अधिकाश वस्तुएं ऐसी हैं जिनकी विदेशी मौग 
बेलोचदार है इसलिये पुतमूल्यन से निर्यात व्यापार के कम हो जाने का कोई भय 
नही है । 

है (३) देश के बढते हुए मूल्य स्तर को कम करने का यही एक मात्र उपाय 
है । करो के भार तथा बंढे हुए मूल्यों से जग्ता पीडित है। पच्वर्षीय योजना के लिए 
पूजी की श्रावश्यक्ता है किन्तु देश गे पुजी के सचय भयवा बचत का अभाव हा 
लोगो में बचाने की क्षमता ही नहीं है । ऐसी स्थिति में प्रनभू ल्यन के अतिरिक्त पग्न्‍्य 
कोई उपाय नही है । 

(४) रुपये का अवमूल्यन विदेशी भ्रुवतान की थ्थिति सुधारने के लिये किया 
गया हद ) अ्रव पुनमू ल्यत देश की आस्तरिक अर्थ व्यवस्थ। को सुधारने के लिये होना 
चाहिये १ 

पुन मूल्यन के विपक्ष से तक--रुपये के पुनंमृल्यन के विपक्ष में निम्नलिखित 
(“तर्क पेश किये जाते है -- 

(१) रुपये के पुनमू ल्यन. से भारत के आयात व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा 
और भारत के निर्यात कम हो जावेगे । भारत इस समय ऐसी स्थिति मे से गुजर रहा 
है कि भारत को अपनी दूसरी पचवर्षीय योजना के लिये अधिक बविदेश्षी मुद्रा की 
आवश्यकता है । भारत पपने निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देकर तथा आयात मे कमी 
करके इस स्थिति का सामना करना चाहता है| ऐसी हालत मे पुनर्मु ल्‍्यन की बात 
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तो सौंची भी नहीं जा सकती । यदि हो सके तो रुपये के भौर अधिक अवमूल्यत के 
प्रघन पर खिचार किया जाना चाहिए । ध 

(२) यदि अकेले भारत ने स्पये का पुनमू त्यंन कर दिया तो डालर क्षेत्र के 
देशों मे भारत स्टलिडु क्षेत्र के देशों की प्रतियोगिता का मुकावला चढ़ी कर सकेगा। 
मारत पुनमूल्यन के प्रश्न पर उश्ची समय विचार कर सकता है जब राष्टरमण्डल कै 
अन्य देश भी इसके पक्ष में हो । 

(३) भारत के भूतपूर्व वित्त मस्ती थी देशमुख के अनुमान के प्रमुसार पुन 
मुल्यन से भारत को विदेशी व्यापार प्रे लगभग ६४ करोड़ रुपए तक का घाटा हो 
सकता है। 

है!) पुतमूल्‍्यव के लिए भारत को मुद्रा कोष (, 'र्श 9.) को झनुमति 

लेनी होगी जो उसे किसी भी सूरत में नही मित्र सकती | भारत ने ग्रपने विदेशी 
सतुलन को स्थिर रखने के लिये मुद्रा कोप से १००० लाख डालर का कर्ज ले रखा 
है जो ग्रभो तक चुकया नहीं गया है॥ भारत को शोर पभ्रधिक कर्ज की झ्राव- 
इयकता 5 ; ऐसी सूरत मे घुद्रा कौए कैसे भारत कौ पुन्शूलल्‍यन की झाज्ञा दे सकता है ? 

पौंड पावते का भुगतान--पौंड पावनों के भुगतान के सम्बन्ध में भारत तभा 
इंग्लैंड के बीच पहिला समभौदा जनवरी सद्‌ १:४७ में हुप्ना किन्तु कुछ दिन बांद 
इ गलड तथा अमेरिका के दीच एक नया समझौता हो जाने के दारण भारत घ इस 
समभोते की कोई उपयोगिता ही नहीं रह गईं॥ ४ श्रगल्त सन्‌ १६४७ को भारत 
तथा इ गलेंड के बीच एक नया समझौता किया भ्या जिसके ग्नुसार पौंड पावने की 
रकम १५४७ पौड निरिचत को गई । इस समभोौते के आधोन दो खाते चालू किये * 
गये । पहले खश्ते मे ६५ करोड पौंड जमा क्या ग्रया जिसमे से भारत को यह 
अधिकार था कि वह सी भी देश से माल खरीद सकता था । दूसरे खाते में ११६ 
करोड़ पौड जमा किये गये जिसमे से भारत केदल पूजीगत मात्र (0कघएगक्नो 
(50309) हो खरीद सकता था । भारत ने दूसरे खाते मे से ४० करोड रुपया चालू 
प्रन्चर के लिए तथ। ४७ करोड रुपया विदेशी विनिमय प्राप्त के लिए प्रयोग विए। 

जतवरी सत्‌ २६४८ मे एके दूसरा समझोता किया गया। इस समभोते के 
अपुसार भारत का अपने पौड पावनों में से २४ करोड रुपए झौर प्रक्षिक तिकालने 
की अनुमति मिल यई । भारत इस समध्त घन राशि का प्रयोग नही कर सका क्योकि 
भारत के पास उस समय तक कोई विश्चित आयात योजना नही थी + 

जुलाई १६४८ म फिर एक समक्ोता हुआ जिसमे निम्वलिखत बातें तय 
रद (१) भारत छोडते समय इगलेड ने जो फौरी सामान मारत मे छोडा था उें । 
भरत संरकार न १३३ ३ करोड स्पये मे खटीद लिया। 

[२) स्वतन्त्रता के दाद भगरत को श्रप्रेज अफसरो को पेंचव तथा वेतन आदि 
के रूप में रूरया दवा था उस भारत सरकार नै एक साथ भुगतान कर दिया | इस मद 

में (६७ करोड झुपय्रे भारत सरकार की ग्रोर से तवा २७ करोड रुपये प्रान्तीय चर- 
इसी की ओर से दिये गये । यह घन पौण्ड पावनों में से कम कर दिया गया ॥ 


भारतोय मुद्रा तथा विनिमय [ ४०७ 


(३) पिछले समभौतो के झनसार भारत को पौड पावनो में से जो धन लेना * 
था उसका भारत ने प्रयोग नही क्या था । वह उसे अब् प्रयोग करने का प्रधिकार 
मिल गया । लगभग इतना ही घन भारत को अगले तोन वर्षों में अर्थात्‌ ३० जून 
१६५१ तक व्यय करने का अधिकार मिल गया। 

(४) यह भी तय हुम्ना कि भरत एक साल मे दुलंभ मुद्रा वाले देशो से व्या- 
पार के लिए २० करोड रुपये से ग्रधिक व्यय नहीं कर सकता । 

५) इससे पूर्व पौण्ड पावनों मे से पाकिस्तान को १२६ करोड रुपये उसके 
हिस्से के दे दिये गये थे 

जुलाई सन्‌ १९४६ में फिर से समझौता करने को झागश्यकता इंगलैंड को 
अनुभव हुई यद्यपि पिछला समझोता १६५१ तक के लिये था| नये समझौते की आव- 
श्यकता इस लिए अनुभव हुई कि इंयगलेड डालर की कमी अनुभव कर रहा था और 
झपने वायदे को पूरा करने मे श्रसमर्थ था। भारत को यह अधिक्नार मिला कि विश्व 
बैंक से उधार लेकर अमेरिका से माल खरीद सकता है । 

फरवरी सम्‌ १६५२ में फिर एक समझौता हुआ ॥ उस समय भारत के पौड 
पावने केवल ७६१ करोड के मूल्य के रह गये थे । शेष राशि मे से काफी घन खद्य 
सामग्री झ्राय त करने में न्‍्यय हो गया था। नया समझौता ३० जून सब्‌ १६५७ 
तक के लिये था। इसके ग्नुसार भारत को प्रत्तिवर्ष ३४५ करोड पौड मिलना था । 
इसके अतिरिक्त खाता न० १ में ३१ करोड पौंड की रकम जमा की गईं जिसका 
प्रयोग सकट काल में भारत ब्रिटिश सरकार की अनुमति से कर सकता है । 

पंचवर्षीय योजनामो के लिए तेजी से पौंड पावनों का प्रयोग किया जा रहा 
है मई १६५७ तक केवल ५०० करोड रुपये के मूल्य के पोड पावतठ शेप रह गये हैं । 
दूसरी पचवर्षीय योजना के अन्त तक यह राशि समाप्त हो जाने की आशा है । 

रिजर्घे बेक तथा इम्पीरियल बेक का राष्ट्रीयक रख 

रिजवें बैक के राष्ट्रीयकरण की मांग बहुत दिनो से चली भ्रा रही थो किन्तु 
सरकार ने इस पर विशेष ध्यान नही दिया । दूसरे महायुद्ध के बाद यह माग और भी 
द्रीत्र हो गई । भारत स्वतन्त्र हो जाने के बाद सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया और 

१ जनवरी सन्‌ १६४६ को रिजवें बेक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया । यह समाज- 
वादी अर्थव्यवस्था की ध्ोर प्रथम कदम था । 

१६१४ मे सरकार ने इम्पीरियल बैक का भी राष्ट्रीयकरणा कर दिया और 
स्टेट बैक आफ इण्डिया (58(6€ 887|९ 0 ]009! के नाम से स्थापित किया 
गया है। स्टेट बैक का मुख्य कार्य ग्राम्मीण-अर्थ-व्यवस्था का सगठत करना तथा 


ग्रामीण क्षेतो अर हम इतत है कल अर अल है । 
इस अकार हम हैं. कि दूसरे महायुद्ध के बाद का काल भारतीय चलन 


प्रश्यालो के इतिहास मे एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है । 
“ब्रंदन &६---भारत की बतंमान मुद्रा प्रणली क्‍या है ? १६५६ तथा १६५७ 
के रिजर्व बेक (संशोधन) श्ण्तियमों का इस पर क्या प्रभाव पडा । द् 
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ज्क छ चार फासबव्मह िण्ाल्छाहए 5एड2च ३० तक ?ै जिहर 55 
866७ [66 ३5१0९9४८९ 6 श6 [रे2१९७ए९ डिक्रतई ता वादां३ (सैययाते ग्रध्ण) कै 
956 & 57 ०० ४६ 2 कि हर 
उत्तर -विसी देश की मुद्रा प्रणाली के प्रन्तगंत हम दोवो बातो को शामिल 
करने है । एक तो यह कि देदा की ग्रास्तरिक मुद्रा व्यवस्था किस चीज पर आधारित 
है दूसरे यह न्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र में देश की मुद्रा का मूल्य अर्थात्‌ विनिमय की दर किस 
प्रकार निर्धारित होती है । इन्ही होनों बातों को ध्यान में रबते हुए हम भारत की 
वर्तमान मुद्रा प्रणाली का अध्ययन करेंगे। जहा तक अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विनिमय 
कौ दर के निर्धारण का प्रस्‍न है हमे यह बात ज्ञात है कि भारतीय मुद्रा का स्टलिंग से .. 
सम्बन्ध टूट चुका है। अब भारत में स्‍्टलिग विनिमय मान नही हैं। भारत अन्तर्राद्रीय 
मुद्रा कोप ([7९7708(90॥8] )/(०॥८६धा५ 7ए॥0) का सदस्य है। मुद्रा कोप 
के नियमो के अनुसार प्रत्येक सदस्थ देश को अपनी मुद्रा का मूल्य सोने की एक 
निश्चित मात्रा के मूल्य के रूप मे धोषित करना पड़ता है। ठसो के अनुसार प्रत्येक 
मुद्रा की एक दूसरे से विनिमय की दर निर्धारित हो जाती है। इस दर में थोड़ी 
मात्रा में तो वरिवर्तत किया जा सकता है किन्तु अधिक परिवर्तत के लिए मुद्दा कोप 
को अनुमति लेना आवश्यक है। इ गलड तथा भारत आदि देशो ने १६४६ में जब 
अ्रपनी मुद्राओ का अधमूल्यन क्रिया था तो उससे पूई मुद्रा कोप ( | )/ 7 )की 
अनुभति प्राप्त कर ली थी। मुद्रा कोप के प्रयेक्र सद य देव को ग्रपने कोटे को रकम 
सोने तथा प्रपनी मुद्र। के रूप मे कोप के पास जमा करनो पड़दी है। इस प्रकार - 
प्रस्वर्राष्ट्रीय क्षेत्र म वितिमय दर मुद्रा कोप द्वारा नियग्रन्त्रित रहेती है जिप्तका सम्बन्ध 
परोक्ष रूप से स्वर्ण से रहता, है। हम कह सकते हैं कि विदेशी विनिमय की सुगमता 
के लिये परोक्ष छू५ से प्रन्तूर्राष्ट्रीय स्वरणंमात स्थापित हो गया है और भारत भर 
उसका एक सदस्य हैं । 
भाथ्त की भान्तीरिक मुद्दा व्यवस्था प्रपरिवर्तवशील पत्र_भुद्दा पर भाधारित्‌ 
है | दूसरे शब्दों मे भारत मे पत्र मुद्रा माव (22067 98709]6 ) . है तथा पत्र 
मुद्रा किसी घातु (स्वर्याँ अथवा चादी। में परिवर्तन झील नहीं है। भारत में दूसरे 
महांयुद्ध के प्रारम्भ होने तक चादी के सिक्क्रो का चलन था तथा कागज के चादी के 
सिक्कों के परिवर्तत को धाय इतनी ग्रथिक बढ एई कि वर्॑‌झ(र को समवूर होकर 
३ रुपये के मूल्य के नोट चालू करने पड़े । धीरे २ चादी के रुपयो का चलन पूरी तरह 
बन्द हो गया ! वर्तम्पत्त स्थिति यह है कि हगया भारत को प्रधात मुद्दा है किस्तु रुपये 
का जो सिक्‍का बनाया जाता है उसमें चादी को मात्रा बिल्कुल नही होती | दूध थे शोर 
१ रु० के मूल्य के काग्रज के नोट हो चलने में देखने को मिलते है जिनका निर्गेम 
भारत सरकार के वित्त विभाग (पाए 722०4 ए९ए) द्वारा होगा है। ए€7।.] द्वारा होता है । 
भारतीय पत्र सुद्रा 
भआरत में कागज के नोटों का चलन वहुत दिनो से होता आ रहा है। ६६३६ 
में जब रिजव वैक को स्थापना हुई तो नोटों के निर्ेम का भ्रधिकार रिजवे बैक को 
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दे दिया गया तथा सरणार द्वारा इन नोटो की परिवतंनशीलता की गारन्टी दी गईं। 
यह नोट अ्सीमित विधि ग्राह्म (एगाग्रा।टत [९8० प्थशातंश) होते हैं। प्र 
मुद्रा के निर्मम ([5५घ6) के लिए रिजव॑ बेक के दो विभाग खोले गये है -- 

(१) निर्गंम विभाग (45506 [06एथंगाध्या)-जो नोटों को छापने 
तथा उनके निर्मम के लिए उत्तरदायी है । 

(९) प्रधिकोषण विभाग (8॥ 8 )2९एशापए६॥) -- जो मुद्रा 
सम्बन्धी नोनि की सफलता के_लिये देश के ग्रन्य वेक्ो को सहायता प्रदान करता 
तथा साख पर नियन्त्रण करता है । 

उपरोक्त दोनो विभाग एक दूसरे से पृथक हैं तथा उनके कार्य क्षेत्र भी एक 
दूसरे से भिन्न हैं । 

१६३४ के रिजवें बेक आफ इण्डिया ग्रधिनियम [ १९०९४ए९ ऐशाओ ० 
[70#8 8०) के ग्रनुतार जिसपे १६४८ में कुछ सशोधन कर दिए गए थे, निर्गम 
विभाग के लिये यह आवश्यक था कि यह जितने भी नोट छापे उसका ३०% सुरक्षित 
निधि के रूप मे अपने पास रसे। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि भारत में 
नोट छापने की श्रनुपातिक कोप प्रयाली (200007008 227०आं (९००) 
का चलन था। इस प्रणाली के अनुसार मोटो की कुल मात्रा का ४० प्रतिशत जो 
सुरक्षित कोप के रूप मे रखा जाता था उसका कुछ भाग सोने भ्रथवा सोने के सिक्‍्को 
के रूप में कुछ भाग विदेशी प्रतिभूतिया [#0०87॥ 9880७7029) के रूप भे होप्ना 
च हिये था। शेप के लिए चादी के मिक्‍्क्रे, भारत सरकार की प्रतिभूतिया (50ए 

० [004 8९०प्र728), स्वीकृत विनिमय विप्रत्र (30(07260 8॥॥5$ ० 
६%0॥8॥26) तथा स्वीकृत प्रतिज्ञा पत्रों (8प्07728/ शि0त5509 
४०१६४) को झाड के रूप मे रखा जा सकता है । 

रिजर्वे बैक आफ इण्डिया अधिनियम मे थह बात स्पष्ट रूप से ब्यक्त कर दी 
गई थी कि ४० प्रतिशत सोने के सिक्‍्क्रो तथा विदेशी प्रतिभूतियों के रूप मे रखना 
अनिवार्य तो है ही किन्तु इसमे से कम से कम_४० करोड रु० के मुल्य का सोना ग्रथवा 

सोते. के सिक्‍को का होना प्रनिवार्य है। १६४८ के सशोधरन से पूर्व विदेशी प्रतिभूतियों 
का श्रर्य केवल स्टलिज्ञ प्रतिभूतियों (5(७]9 96९77 068) से ही लगाया जाता 
था वयोकि वे सोडे के ही समान सुरक्षित मानी जाती थी। युद्ध के दिनों मे जो मुद्रा 
द्रधार हुआ उसके पीछे स्टलिज्भ प्रतिभूृतियो की ही झ्राड भे रखी गई थी। 

रिज्व बेक आफ इण्डिया अधिनियम मे यह भी व्यवस्था की कि भारत सर- 
का की जो प्रतिभूतिया ग्राड के लिये रखी जाएं उनका मूल्य ५० करोड़ रुपए से 
प्रधिक नहीं होना चाहिये । विशेष परिस्थितियों मे भारतीय गण राज्य के राष्ट्रपति 
की पूर्व स्वीकृति से इस मात्रा में १० करोड २० को वृद्धि की जा सकती थी । 

जहा तक विनिमय विपत्रों (उ5 0 छछाक्ा28) तथा प्रतिज्ञा पत्रो 

(?0ग्रा5507५ 0७5) का श्र॒इन था, रिजव बैंक केवल उन्ही विपन्नों तथा 
प्रतिज्ञापत्री को खरीद सकता था जिन पर किसी अनुसूचित बैंक ($0॥८0ए८० 
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97) की गारस्टी हो और कम से कम एक आंदरणीय पक्ष के हस्ताक्षर हों । 
उपरोक्त नियमों में बुछ छूट दने की भी व्यवस्था वी वि-तु वह सभी सम्भव 
था जब तिम्तलिखित नियमों का पालन किया जावे - 
(१) राष्ट्रवति की पूर्व अनुमति प्राप्त करना । 
(२) कैपल ३० दिन के नियमों को ढोला करना जो ग्रवधि राष्णपति की 
आज्ञा से १५ दिन को और बढाई जा सकती थी | 
(३) नियत निर्मम की मात्रा से उपर जितना भी निर्गंम किया जाता था उस 
वर रिजर्व बैक को एक प्रकार का कर देनों पटतां था जिसकी दर निर्गंम की मात्रा 
मे वृद्धि के साथ २ बढती जाती थी ॥ 
उपरोक्त व्यवस्था इसलिग्रे को गई थी कि देंश में अत्यधिक सुद्रा प्रसार न 
होने पावे अध/त्‌ रिजवे बेक के नोट छापने के अधिकारों पर समुचित निय्रस्टश रखा 
जा सके साथ ही मुद्रा प्रणाली लोचदार बनी रहे । 
नोद छापने की नवोन 'प्रणालों श्र्थात १६५६ का सशोधनत---भारत में पद 
मुद्रा के निर्मम की जिस प्रण्यली का उल्लेख ऊपर क्या गण है उसमे १६५६ मे मूल 
परिवर्तन कर दिए गये मैं । अब भारत मे अनुवातिक्‌_ कोष प्रराली (2707०... 
॥09] [0870ञ /(६॥॥00) के स्थान पर न्यूनतम कोष प्रणाली (शव 
मल 00 के अपना लिया गया है। इस नवीन परिवर्तन 
को के लिए रिजवें बैक ग्राफ इण्डिया अधिनियम में १६५६ भे ह्रावश्यक सशोधन 
कर दिए है। इस परिवर्तन की आवदयवाता इसलिए उत्पन्न हुई कि सरकार को दूसरी 
पच्रवर्षीप योजना को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा मे घन की आवर्यकता थी । 
सब मुमकिन साधनों को खोज लेने के वाद भी लगभग १२०० करोड रूपये की कमी 
को अनुमान लगाया गया । इस कमी को पूरा करने के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था 
(0०00६ गाध्ाटंघढ) की शरण लेने का लिइचय किया गया जिसका प्रर्यं 
दूसरे शब्दों मे यद्र होता है कि सरकार अधिक मात्रा में नोद छापक्र-अथवा मृद्रा 
प्रसार करके इसे पूरा करना चाहती थी। इतनी बडी मात्रा में पत्र मुद्रा का निर्गेम 
करने के लिए रिजव बेक अधिनियम में सशोधन करना आवश्यक था | इसके दो 
कारण थे। प्रथम तो यह कि बर्तेमान नियमो के अनुसार रिजर्व वैक को कुल नोटो 
का ४० प्रतिशत सोत श्रथवा विदेशी के मन मन 22023%% [तियो के रूप मे रखन्ना पटता जबकि 
इतनों बडी मात्रा झे विदेशी प्रतिभूतिया एक करता सेमव ज का कहर १३० 
करोड रुपये क निर्मम से मुद्रा प्रसार का भय था जिसको रोकथाम के लिये कडे 
साख नियन्त्रण (८7८०६ (07070)) की झावश्यकता पडती। इसलिये यद्ूू भी 
आवश्यक हो गया कि साख नियस्तशा के लिये रिजये बैंक को और झधिक मधिकार 
प्रदान किये जायें । 
इन दोनो बातो को ध्यान में र॑उते हुये १६५६ भे रिजर्व बेक आफ इण्डिया 
(संशोधन ) अधिनियम [र८इशाए€ फश्ञाए ण वाता॥ (शैयालाप॥6ग) 
0] पास किया रबर । इस अधिनियम मे निम्नलिखित बातों को व्यवस्था है-- 
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(१) अब रिजर्व बैक को न्गोट छापते समय ४० प्रतिश्नत सुरक्षित कोप रखने 
की आवश्यकता नही है । प्रव कम से कम ४०० करोड रुपये के मूल्य की विदेशी 
प्रतिभूतियाँ ञ्र ड के रूप मे रयना अनिवाय है । यह निधि घटाकर ३०० करोड़ रुपये 
भी की जा सकती है। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार दण्ड के रूप मे कोई कर _ 
वसूल नही कर सकती । 

(२) निर्गम विभाग ($५506 0९9श॥॥67॥(] को सोने भ्रथवा सोने के 
23 के रूप में कम से कम १३५ करोड रुपये के मूल्य क[ सोना अवश्य रखना 
चाहिए। शक पल का 4 

उपरोक्त न्यूनतम मात्रा (/!॥वंपरपा॥) (00४79) में सुरक्षित कोष की 
आड़ रखकर रिजर्व वेक जितने भी चाहे नोट छाप सकता है। इस प्रकार अब रिजर्ग़ 
बैक को मुद्रा प्रसार की अधिक स्वतम्तत्ा मिल गई है । 

हम ऊपर कह चुके हैं कि रिजर्व दैक के निर्गेम विभाग को भ्रब ११५ करोड 

रुपए के मूल्य का रोना रखना अनियाय है जबकि पहिले केवल ४० करोड का सोना 
ही काफी था | शेष मूल्य का सोना कहा से प्राप्त किया जाय इस प्रइन का उत्तर 
सशोधित प्रधिनियम में ही दे दिया गया है । पहिले जो ४० करोड रुपये के मूल्य का 
सोना रखा जाता था उसका मूल्य २१ रु० १३ थाने १० पाई प्रति तोले की दर से 
लगाय। जाता था जबकि झब सोने का मूल्य काफी बढ गधा है +* भन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा 
कोप ने सोने का मूल्य ६२ रु० 5 आमने प्रनि तोला निर्धारित किया है। इसी दर पर 
शदि रिजर्व बेक के कोष में रखे हये सोन का मूल्य लगाया जाय तो बह ४० करोड स 
वढकर १६५ व रोड हो जाता है । इसलिए और ग्रधिक सोना खरीदने के भ्रावश्यकता 
नही है। सशझोबन ग्रधिनियम में रिजर्म वेक को साख नियन्तग के विशेषाधिकार 
प्रदन किए यए है ताकि घाटे की वित्त व्यवस्था से जो मुद्रा प्रसार हो उसका सफ- 
ल्तापूर्वक मुकाबला किया जा सके * 

«लव बेक पनुसूचित बैक को यह आदेझ दे सकता है कि वे ग्रधिक अनुपात 

म रुपया रिजव॑ बेक के पास जमा करे । अभी तक प्रत्येक अनुसचित बेक नो अपनी 
माग देनदारी ग्रथवा चालू खातों मे जमा घन (ध्याक्षात ॥क्रेातताए 6 
( ए7९॥! ॥0९008॥5) का ५ प्रतिशत और समय देनदारी (उपर6 छत0- 
॥(ए णा पार०त 702700०$79$) का २ प्रतिशत रिजवे बैंक के पास अमा करना 
पट॒टा था । अर्ब॑ नये अधिनियम के अनुसार अनुसूचित बैंको को अपनी माग देनदारी 
(27० [.080|79) करा ५ प्रतिद्मत से २० प्रतिशत तक तथा समय देनदारी 
(]7776 739900/9) का २ प्रतिशत से ८ प्रतिन्षत तक रिजर्व वैक के प्रास्त जमा 
करन। पड सकता है! इससे उनकी साख उत्पन करने को शक्ति कम हो जावेगी । 

इस प्रकार रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधि/नयम के सशोधन से भारतीय नोट 

निर्मम प्रखाली मे सूल परिवर्तत हो गया है सोने के भूल्याकन का आधार बदल 
गया है भौर साख नियन्त्ररा के लए रिजर्व दैक को विश्लेप अधिकार प्रास हे 
गए हैं। 
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रिजवे बैक आफ इण्डिया अधिनियम में अक्तूबर १६५७ में फिर संशोधन 
किया गया है जिसके अनुसार विदेशी प्रतिभूतियों को न्यूनतम मात्रा घटाकर -- 
२०० कराड़ रुपये करदी गई है। यह इसलिए किया गया है कि भारत को दूसरी 
पंच वर्षीय योजना के लिए विदेशी मुद्रा की कमी झनुभव हो रही थी | अव रिजर्व 
बैक के पास जो विदेशी प्रतिभूतियाँ सुरक्षित कोष मे रखी हुई हैं उनका प्रयोग पच 
वर्षीय योजना के लिये आवश्यक सामान आयात करन के लिए किया जा सकैगा | 
इस नीति के अपनाने से पूर्वे सरकार को काफी सोच विचार करना पडा क्योकि इस 
प्रश्न पर विद्येषज्ञों के विचारों मे मत मेंद था १ कुछ विशेषज्ञ जिन मे डाक्टर बी० 
के० आर० बी० राव भी हैं इस नीति के समर्थक हैं। उनके विचार मे इसका कोई 
हानिकारक परिणाम निकेलने की झ्राशका नही है। वह केवल एक अ्रम्थाई कदम 
है। योजना पूरो होते ही पुराती व्यवस्था पर दापिस जाया जा सकता है। कुछ 
विद्वान इस नीति को देश के लिए घातक समभते हैं। उनके विचार में यह आर्थिक 
दिवालिएपन का सकेत मात्र है और इस नीति को अप्रदाकर सरकार ने एक खतर- 
नाक कदम उठाया है | 
प्रधान मन्‍्त्री नेहरू के मतातुसार भारत हर प्रकार का त्याग तथा जोखिम 
सहन कर सकता है क्षिन्तु इस पंचदर्षी> बोजना को सफल वनाने का पूरा प्रयत्न 
किया जावेगा + देश का भविष्य इसी योजना की सफलता पर निमेर है| 
_इस प्रकार भारत की वर्तमान महा प्रणाली में पत्र मुद्रा का. मुख्य स्थान है ।_ 
देश में १ रुपये तथा २ रुपये के नोट भारत सरकार के वित विभाग द्वारा तथा ५, 
१०, १०० तथा १००० के नोंदों का निर्मम रिजवे बैंक रा किया जाता है ) 
१००० रुपये का नोट कुछ सालो के लिये बन्द कर दिया ग्रया_ श्रा किन्तु अब फिर 
नये रूप में चालू किया गया है. 
प्रन्‍नन १००--दशमिक मुद्रः प्रणालों से श्राप क्या समभते हैं । भारत को दस 
प्रणाली के लागू करने से क्या लाभ होगे ? 
अल 90 #०प धम्म0०7३७जञते 09ए फल 06संसगे ३ए४९फ ण॑ रगं।बड०- 
प्र०४ भत्री छवांछ& छ९ फेध्फांम्रिष्व्े 57 वें०फृषणड जे ? 
दश्ामिक प्रणाती--यह सत्तार मे सवये सरल मुद्रा प्रणाली मानी जाती है । 
इसके अनुसार देश की प्रधान मुद्रा को १०० अथवा १० से विभाजित होने वाले 
छोटे सिक्को मे विभाजित क्या जाता है । उदाहरण के लिये स्पया भारत की 
प्रधान मुद्रा है । अभी तक इसे १६ आनो मे क्भिजित किया जाता था । प्रत्येक 
आने में १२ पाई अथवा ४ पैसे होते थे । इस प्रकार एक रुपये में १६२ पाई अथवा 
६४ पैसे होते थे । दशमिक प्रणाली मे केवल दो इकाईया ही होती हैं अर्थात्‌ प्रधान 
सिक्कों या स्पया और उसका १०० वा भाग अथवा एक नया पैसा । रुपये और नये 
पैसे के बीच कोई दूसरी इकाई आने पाई के ख्प्से नही होती | वैसे तो चलन की 
सुविधा के लिये २, ५, ३०, र४ तथा ५० नये पैसे के सिक्के भी दतांये गय हैं 
किन्तु हिंसाव क्दाब के लिए केवल रुपया तथा दया पैसा नाम की ही दो इकाईया 


भारतीय मुद्रा दथा विनिमय ॥.. ४१३ 


मानी जादवेंगी । दूसरे शब्दों मे नया पेसा भारतीय मुद्रा वी सबसे छोटी इकाई है। 
इसका नाम नया पैसा इसलिए रखा गया है कि तीन साल तक नये तथा पुराने सिक्के 
एक साथ चले गे जिनके मूल्य मे भिन्रता होगी । पुराने पैसो का मूल्य नये पैसे के 
मुल्य से प्रधिक है। जनता के भ्रम को दूर करन के लिये नये सिक्के का नाम नया 
पैसा रा गया है | जब पुराने सिवको का चलन बन्द हो जायेगा तब पैस के आगे से 
नया थब्द उडा दिया जावेगा । 

दशमिक मुद्रा प्रझाली अपनाने वाला भारत प्रथम देश नही है। ससार के 
लगभग सभी प्रगतिशील देशो ने इस प्रणाली को अपनाया हुआ है । इस समय ससार 
मे लगभग १४० देशो की ग्रपनी मुद्राए हैं जिनमे से १०५ ने दशमिक श्रणालों को 
अपनाया हुंगझ्ा है। इनसाइवलोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार सर्व प्रथम अमेरिका ने 
१७८६ तथा ७६ में दशमिक प्रणालो को अपनाया शोर डालर को मुद्रा की इकाई 
तथा सेन्ट को उसका १०० ग भाग माना । १७:६ तथा १८०३ मे फ्रास ने इसे 
झपनाया ॥ १८६४ में लैटिन सघ के देशो ने इसे अपनाया + अन्य प्रमुख देशो ने इसे 
जिस सन्‌ म अपनाया है उनके नाम इस प्रकार हैं -- 


जर्मती श्८७३ 
डेनमार्क १८७५ 
नार्वे श्८७५ 
स्वीडन श्प्जश्‌ 
आइलेड १८७५ 
श्रास्ट्रिया १८७० 
हगरी १८७० तथा १८६२ 
रूस परे६ तथा १८६७ 
लैटिन अमेरिकन देश १८७१ 
जापान १८७१ 
भारत १ &५७ 


भारत में दशमिक प्रणालो की श्रावश्यकता 


मारत में दशमिक सिक्‍के चालू करने के प्रदत पर सर्व प्रथम १८६७ में विशे- 
पज्ञों ने श्र नी आवाज उठाई थी ॥ ठसी समय सरकार ने इस प्रश्न पर काफी विचार 
करने के बाद यह निशचय किया कि घारे धीरे भारत में यह प्रणाली लागू होनी 
चाहिए ॥ १८७६ में इस विषय पर एक कानून भी बनाया गया परन्तु अनेक कारणों... 
से वह लागू नही हो सका । 

१६४६ मे भारतीय विज्ञान काग्रेस (॥ताक्षा $लछंद्वा08 (एाह्टा०55) 
ने इस प्रइव्न पर विचार किया और भारतीय विज्ञान काग्रेंस के ३४ वें अधिवेशन के 
निर्वाचित अध्यक्ष श्री जवा,र लाल नेहरू तथा भारतीय विज्ञान काग्रेंस ऐसोसिएशन 
के अध्यक्ष प्राफेलर अफजल हुसैन ने एक सयुक्त वक्तव्य प्रकाशित किया था जिसके 


ह्शुड । भारतीय अर्थशास्त्र : सरल क्‍्रष्ययन 


अनुत्तार “भारतीय विज्ञान काग्रेस एत्तोसिएशन कई सालो से सिक्कों तथा नाप तोल 
के पै नो का दर्शामकीकरण करने का समर्थन करता आया है। जनवरो १६४६ में 
बंगलौर में विज्ञान काप्रोस का जो अधिवेशन हुआ उसम सदस्यों की साधारण सभा 
ने सवे सम्मति से दशामिकीकरर के पक्ष मे राय दी | विज्ञान कांग्रेस इस बात पर 
सतोष प्रकट करती है कि भारतीय मुद्रा के दर्शा कीकरण के बारे में एक विधेयक 
विधान समा में पेश कया गया है ।/” 
उसी वर्ष केन्द्रीय विधान सभा मे भी सिक्‍को के दश्यमिकीकररा करने के 
बारे मे एक बिल पेश किया गया किन्तु उस पर व्चार नही हो सका । 
भारत सरकार ने तौल और नाप के पैमानों के दशभिवीकरण के वारिमे 
एक विद्येष रूमिति नियुक्त बी थी जिसको रिपार्ट १६४६ में सरकार के सामने पेश 
हुई | इस रिपोर्ट में सिक्कों के द्शमिकीकरणा के बारे मे निम्नलिखित विच्ोर प्रकट 
किया गया था । 
समित्ति यह श्रनुभद करती है कि नाप्र तोल वी दर्शामक प्रणाली अपनाने 
से पहले दशमिक मुद्रा चालू करना ग्रधिक लॉभदायक होगा | इसलिये समिति यह 
सिफारिश करती है कि भारत की अन्त कालीन सरकार के दह्ममिक मुद्रा भ्रपनाने के 
निर्णय को जल्दी से जल्दी कार्यान्वित किया जाये । समिति यह भी सिफारिश करती 
है कि सयें सिकको के आराकार और वजते मे तथा नाप और तोल' की दशमिर प्रणात्री 
में आपसी सबन्ध हो, ताकि जनता को इन नये सिक्‍क्रो तथा नाप और तोल के 
पेमाना से परिचित होने में सुचिधा हो ।" 
उस समय से जनमत बर'बर इस प्रणाली के प्रपताय जाते के पक्ष मे होता 
गया और १६५५ में भारत सरकार ने इस विषय पर एक बिल सम्तद मे पेश किया। 
सितम्बर १६५४५ में यह बिल एक कानून के रूप म पास कर दिया गया । इन कानून 
के झमुसार भारत सरकार को देश मे दश्षभिक मुद्रा प्रणाली लागू करने का अश्विक्ार 
मिल गया । सरकार ने १ प्रप्नैल १६५७ स दह्यगसिक सिकको को सारे देश में लागू 
कर दिया है । 
दर्शाम्क सिक्‍को को चालू $र॑ते से धूर्वं सरकार ने योजना झ्रायोग (77]80- 
पाए (०ग्रगा5807) राज्य सरकारो रिजवे बेक, उच्च शिक्षण ससस्‍्थात्रो तथा 
वासणिज्यन्मण्डलो (धक्षा029 एस 0०्राशध्य०४) से भो परामर्श कर लिया 
था झौर उनको राय पर पूरी तरह ध्यान दिया गया है । 
हमारे नए सिक्के थे 
जैसा कि ऊपर कहा गया है नई मुद्रा प्रखाली भे भारतीय रुपये को १०० 
इकाईयो में बाटा गया है । रुपये के १०० वें माय को ६ नया पैसा कहते हैं ॥ १ 
नए पैसे के अतिरिक्त २ ५ ०, २ तथा ४० नए पैसे के सिक्‍के भी होंगे । सरकार 
ने २, ४ तथा १० नये पैसे के सिक्‍्क्रे तो चालू कर दिए है किन्तु २५, ४० तथा 
१०० नये पैसे (प्र्थात्‌ रुपए) का तथा सिक्‍का अभी चालू नहीं किया है । 


के 


भारतीय मुद्रा तवा विनिमय [ धशर 


वर्तेमान चवन्नी, अठन्नी तथा सपया हो २४५, "० और १०० नग्रे पैसे के सिकको के 
स्थान पर प्रयोग होंगे । इसका कारण यह है कि समस्त देश में नए सिक्के चाल 
करने बेः लिए भारी सख्या मे सिक्के ढालने की ग्रावश्यवता है । भारत की बतंमान 
टकसाले” इतने कम समय में पर्याप्त मात्रा मे सिवको वी ढलाई नहीं कर सकती 
इसलिये केवल छोटे मुल्य के सिक्के ही वनाये जा रहे हैं । चवन्नी, अठन्नी तथा रुपए 
का मूल्य पहले १६ पैसे, ३२ पंसे तैथा ६४ पैसे था किन्तु अब २५, ५० त्तथा १०० 
नये पसे है ) 

नये सिक्को के आकार, वजन तथा घात्रु रचदा का ब्यौरा इस प्रकार है-- 

एक नया पंसा--यह कासे वा बना सिवका है जिसका आकार गोल है। 
इसका व्यास १६ मिलिमीटर तथा भार १५ ग्राम है। इसकी सौोधी तरफ तीन थेर 
वाली छाप है तथा अंग्रेजी और हिन्दी भापा में ॥0793 ब भारत लिखा हुआ है। 
इसकी उल्टी तरफ “रुपये का सौवा भाग / नया पैसा' हिन्दी मे लिखा हुआ है । इसके 
चालू होने की वर्ष अर्थात्‌ १६५७ भी अ्रक्ित है? 

२ नये पंसेः-- यद्ट सिवका ताबा और गिलट को मिलाकर बनाया गया है । 
इसका आकार ८ बक्र बितारेदार हैं तथा मार ३ ग्राम है। इसका व्यास १८ मिली- 
मौटर तथा दोनों तरफ के दाने (प्े८805) ५६ हैं। सिक्के के सोधी तरफ तथा 
उल्टी तरफ की डिजाइन १ नये पैसे जेसी ही है। अन्तर केवल इतना है कि इसमे 
उल्टी तरफ रुपये का ५० वा भाग २ नये पैसे लिखा हुआ है । 

भू नये पँसे :-- यह सिक्का भी ताबा और ग्रिलट को मिलाकर बताया गया 
है | यह वर्गाकार है किन्त इसके किनारे गोल हैं। इसका व्यास २२ मिलीमीटर 
तथा भार ४ ग्राम है। दोनों तरफ के दानो की सख्या डंडे है । 

१० नये पैसेट--यह सिवका भी तावा और मिलट को मिलाकर बनाया गया 
है। इसका आकार ग्राठ वक्र किनारेदार है। इसका व्यास २३ मिलीमीटर तथा वजन 
५ ग्राम है । दोनों तरफ के दानो की सख्या ५६ है! 

२४ नये पेसे --यह सिक्का अभी चालू नहीं हुआ है » यह शुद्ध गिलट का 
बना हुआ होगा । इसछूह आकार गोल ड्रोनो तरफ के दानो की सख्या ०, व्यास 
१६ मिलिमीटर, वजन _६*४ ग्राम तथा किनारो के दानो (इ&7र४70॥5) की 
सख्या १०० होगी ! हि 

* ४० नये पेंसे :-यह सिक्का भी भ्रभी चालू नहीं हुआ है। यह भी शुद्ध 
गिलट का होगा । इसका आकार गोल, दोनो तरफ के दानो की सख्या ५०, व्यास 
२४ मिलीमीटर, वजन ४ ग्राम तथा किनारों के दानो की ससया ८२० होगो। 

१ रुपया अथवा ५० नथे पँसे --यह सिक्का भो अ्मी चालू नही हुआ 
है । यह भी शुद्ध गिलट का होगा । इसका वजन दस ग्रान, आकार गोल, व्यास 
२८ मिलिमीटर, दोनो तरफ के दाने ५० तथा क्नारी के दानों की सख्या २०० 
होगी | 


४१६ ॥ मारतीय ग्र्यशास्त्र : सरल प्रध्ययन 


नये शोर पुराने सिक्कों का झापसी सम्बन्ध --वर्लमान दुअन्नी, इकन्‍्नी, 
अपन्ने श्रौर पंसे के मुल्य के बरावर वाले सिक्के नहीं बनाए गए हैं। उनकी जगह 
१०» ४, रे तथा ? नये पैसे के सिक्के चालू किए गए हैं। पुराने सिक्कों का मये 
सिक्‍को मे मूल्य जानने के लिए परिवतंद तालिकाए छाप दो गई हैं। परिवर्तेन करते 
समय मूल्य में जो योडा बहुत भ्रन्तर भ्राता है उसे पूरी इकाई में बदल दिया गया है। 
इस भ्रकार या तो लेनदार को या देनदार को थोड़ी बहुत हानि उठाती पड़ती है । यह 


रहे हैं । आया है एक दो साल में पर्याप्त मात्रा में नेये सिक्के चलन प्ें आ जावेंगे। 

दश्शभिक मुद्रा प्रणालों से भारत को लाभ - दक्ष मेक मुद्रा प्रणाली को 
अपनाने से भारत को बहुत से लाभ प्रा होंगे। इनमे से सिम्नलिखित महत्व- 
पूर्ण हैं -- 

(१) हिसाव क्ताव की सुविधा --दशशाभक मुद्रा प्रणाली से हिस्ताव किताब 
के कामो में बडी अ सानी हो गई है। अत्र केवल देशमलव ([080704/) बिन्दु को 
प्रागे पीछे करने से बडी २ सस्याझो का थरुएत भय आसानी से होने लगा है। रुपये 
आ्राबे पाई वाली प्रणाली इस हष्टि से काफ़ी जटिल थी । गछित की शिक्षा आदि के 
क्षेत्र मे भी बच्चो को हिस्राव किताब सोखने मे ग्रासानों होगी । 

(२) हिसाब क्ताव को मज्ञीमों का प्रयोग ---अभी तक भारत में हिसाव 
किताब लगाने वाली मथीनों का प्रयोग बडी सख्या भे नही होता है । किन्तु भारत 
औद्योगिक प्रगति के युग मे प्रवेश कर रहा है। भ्रगले १० या १५ बर्षों में पंचवर्षीय 
योजव,ओो के कारण भारत की भर व्ववस्था'काफ़ी जटिल हौ जावेगो । देश के 
ग्ौद्योगिक विकास के साथ साथ हिसाव क्रिताव को मशीनों का लाखों की सख्या 
में प्रयोग होगा। ग्रभी भारत मे इद मद्चौनो का निर्माण सही हो रहा है किन्तु 
आंगे चलकर होगा । इसलिये मुद्रा सुधार का यही सबसे उपयुक्त समय है। ग्रब 
दशमिक प्रराली पर आधारित मशीनों का ही निर्माण किया जावेगा क्योंकि यह 
कार्य सरल है। 

(३) बश्रस्तर्राष्ट्रीय सहयोग -ससार के अधिकाँश देश इसी अरणाली को प्रप- 
नाये हुये हैं । भ्रन्वर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र मे आपसी लेन देन के समय हिसाब किताब 
में वडी असुविधा होदी है। भारत द्वाय इस प्रणाली के अपनाए जाने से अब विदेशी 


भारतीय मुद्रा तथा विनिमय [ ४१७ 


बिनिमय में सुगमता होगी तथां आपसी सहयोग बढेगा । 

(४) नाप तथा वजन के पंसानों मे सुधार-भारत में क्षाफो समय से नाप तथा 
वजन के पैमानों मे भी सुधार की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। यह सुधार 
उस समय तक अधूरे रहेगे जब तक मुद्रा सम्बन्धी सुधार पूरे न हो जायें तथा जनता 
उनसे भली भाति परिचित न हो जावे । सरकार ने इसी उद्दंश्य से दशमिक मुद्रा 
प्रणाली को पहिले लागू क्या है। ऋब ज्षीघ्र ही नाप तथ वजन के पैमानों में भी 
सुधार होने वाला है । इससे सम्बन्धित अधिनियम भी पस हो छुका है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि दशप्िक मुद्रा पाली के लागु होने से भारत को 

हुत से लाभ होगे | कुछ काल तक एक पद्धति के स्थान पर दुसरी पद्धति के परि- 
बत॑न से देश की जनता को (विश्येषक्र ग्रामीण जनता को) कुछ असुविधा ग्रनुभव 
होना स्वाभाविक ही है क्योकि बहुत काल से पुर नी प्रणाली से परिचित चले श्रा 
रहे हैं सौर यह उनके लिए एक नई चीज है किन्तु यह झ्रसुविधा तथा वठिनादया 
एक दो साल के भीतर ही दूर हो जावेगी | जब नये वजन वे नाप के पैमाने लागू हो 
जावेंगे तो कार्ये और भी सरल हो जावेगा । 


अध्याय ९५ 


भारतोय बेकिंग प्रस्पाली 


प्रइत १०१--भारतोय बेकिय प्रणाली के मुख्य दोष क्‍या हैं ? रिजर्य बेंक 
हारा उन्हें दूर करने से बया सहायता मिलो है ? इसे सजबूत बनाने के लिए ऋषपने 
सुझाव दोजिए । (दिल्ली ४४, पज्ञाप ५६, बच्चई ४३) 
१ शरप्रबध बार पैवह उछगए तेशशएाड ० [वन छिड्याएड - इच्शव्छ 2 पु0त 
ईैडा शी।६ (रि९४९१ए९ छिडण: ०६ इड्ो> वै॥5 उइएचटट्थवेंस्ते के. :ध्याणग्रेचड पिल्मारे 
802ड65 #९फ्ा९्फं 2७ (29थके २४, >'॥7540 65, 20%0०७ 53) 

उत्तर--भा रतीय बेकिय प्रणाली को दो अंगो मे ज्थाजित किया जाता है। 
प्रधूम भ्रग के अन्तर्गत आधुनिक वैकिय सस्थाएं ग्ञाती हैं शिनमे व्याप्रारिक वैक, 
विनिमय वेक, श्रोद्योगिक बैंक, स्टेट बैक ग्फ इण्डिया तथा रिजवे बैंक श्राफ इंडिया 
आदि शामिल हैं । दूसुरे ग्रग के भ्न्तगेत देशी बेबस आदि शामिल हैं । भारतीय 
बैंकिंग प्रणाली के विभिन्न झ् गो का समुचित तथा सुसगठित विकास नहीं हुआ । 
इसके प्रमुख दोष निम्तलिखित है. -5 

अद्ध' विकप्रित बेकिंग प्रश/ली--डिस प्रकार भारतीय अर्थ व्यवस्था वा पूर्ण 
विकास नही हुआ है उसी प्रकार भास्तोय बे क्षय प्रणाली के विभिन्न अंगी का पूण 
विकास नहीं हआ है । भारत की जनसख्या तथा क्षेवरफल को देखते हुये देझ मे वैको 
की सख्या बहुत कम है। यदि हम झस्य देवों! से भारत को सुलना करें तो हमे पता 
चलेगा कि वै किंग सुविधाम्ों के डिकास मे भारत वहुत पिछडा हुआ है । निम्नलिखित 
ग्राकडो से यह स्पप्ट हो जाता है ४+-- 


५ 


देश (प्रति दस लाख व्यक्ति बेक शाखा की सख्या) 
ॉ्रास्ट्रे लिया ि 
कनाडा हि 
इंगलेण्ड श्र्६ 
भारत ०] ा 


यहू आकंडे १६४६ के वर्ष से सम्बन्ध रखते हैं। 
भारतीय बेकिंग प्रणाली के अरद्धं विकसित होने का मुख्य कारण यह है कि 
अ्रभी तक भारत थे झ्ौद्योगिक व्रिकास नहीं हुआ है । कृषि व्यापार तथा अन्य क्षेत्रो 
में भी स्थिति एक जैसी ही है। भारत की प्रतिव्यक्ति ग्राय केवल २६६ स्पये है 
जबकि इईंगरलैण्ड से ४३५१ रपये तथा अमेरिका मे ६४१० रुपये हैं। जिस देथ हे 


भारतीय बेक्गि प्रणाली | ४१६ 


प्रति व्यक्ति आय इतनी कप हो बढ़ा के लोग न तो पू जी का सचय कर सकते हैं झौर 
से वैंकिय सुविधाशों का लाभ उठा सकते हैं । 

/ भारतोय जनता मे बे किंग की झ्लादत (3947 ८78 ि407(5) को कमी है- 
भारतोय बैंकिंग प्रणाली के पिछडे हुए होने का एक काररा यह भी है कि भारतीय 
जनता पूरी तरह शिक्षित तहीं है । लोगो मे वेक्षिय को श्रादतों का उदय नहीं हुआ 
है। लोग बैंक में रुपया जमा करने मे सकोच करते है। चेक अथवा साखपत्रो के 
प्रयोग की भ्रादतो का भो विकास नही हुआ । अश्विक्षित होने के कारण बैंक की काय 
प्रणाली भी एऋ साधारण व्यक्ति को समझ में मासानी से नही झाती। कुछ लोग 
प्रपनी घन दोलत को गुप्त रखना चाहते हैं और बेक मे रुपथरा इसलिए जमा नहीं 
करते कि उन्हे झ्रायकर विभाग का भय रहता है । 

२ देश के विभिन्न क्षेत्रों मे बेकों का ध्रसमान वितरण-- भारत एक विशाल 
देश है । कुछ भाग भाधिक हृष्टि से काफ़ी विकसित हो चुके हैं। ऐसे क्षेत्रो मे 
ब्रेकिंग सुविधाग्रों का भी विकास हुम्रा है। कुछ क्षेत्र ऐसे नी हैं जो ओौद्योगिक 
जया वाशिज्य के छेद म ग्रविकसित श्रथवा कम विकसित है । इन स्थानों मे वैक्िग 
का विकास भी बहुत कम हुआ है । हम देखते हैं कि कुछ स्थानों पर नो ग्रतक वेको को 
भाद् ए स्थापित की गई हैं श्रोर कुछ स्थानों पर एक भी बैक को शाखा नही है । 

भारतीय बनता ग्रथिकत्र ग्रामो मे रहती है । ग्रामाण क्षेत्रों में प्राधुनिक 
बेकिंग सुविधाग्रोंएका पूर्णातया अभाव है। गआ्रमाण क्षेत्रा म तथा छोटे कस्बों में जो 


भी दें किंग सुविधाएं उपलब्ध हैं वे या तो देशी बैकर्स अर्थात्‌ महाजनों और साहुकारो 
द्वारा प्रदान की जाती हैं या सहकारी साख सस्थाग्रो द्वारा । दुर्भाग्य यह है कि 
आ्राघुनिर बैको तथा देशी व सहकारी बंको क बीच किसी प्रकार का सामजस्य नहीं 
पाया जाता । दूसरे यह सहकारी साख समितियों तथा महाजन स्वय अनेक दोषों 
तथा करमियो के शिकार हैं । 
>) श्रसन्तुलित बेकिंग प्रस्याली--जैसः कि ऊपर कहा गया है कि भारतीय बवै किंग 
प्रणाली में कई प्रकार की बँ किय सस्थाए' शामिल है । इनम से प्रत्येक का समान 
विकास नहीं हुआ है । इसस्ले सम्पूर्ण बे किंग प्रणाली में असन्तुलन पाया जांता है जो देश 
के सर्वेमुवी आर्थिक विकास मे बाघक हुप्रा है | देश मे अधिकाश बेक मिश्रित यू जी 
वाले व्यापारिक बैक हैं। यह बैक प्रमुख नगरो ला व्यापार केन्धो में कार्य क'ते है 
और मुख्य रूप से व्यापार तथा वाणिज्य को सूख की सुविधाएं प्रदान करते है। 
देश के औद्योगिक विकास के लिये ग्लौद्योगिक बेक ([70प0श9] छकाए5) की 
प्रावश्यकता होती है जनका भारत मे पुरी तरह अभाव रहा है। | ४८ में भारत 
सरहार के प्रथत्नो से श्रौद्योगिक वित्त निगम (्रिवंधद्ना॥। (07ए0ण0400) 
की स्थापना हुई थी । यह भ्रौद्योगिक विकास के लिये साल्ष प्रदाव करने वाली प्रथम 
संस्था थी । पिछले एक दो वर्षों मे इस प्रकार की कई अन्य सस्याझो की भी स्थापना 
झों गई है । किन्तु देश की झावश्यक्रताओ्रो म्गे देखते हुए यह सुविधाएु आज भो 
पर्यान्त है । यडी स्थिति कृषि बैंको की भी है। कृषि भारतीय जनता का मुख्य 
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व्यवसाय है किन्तु कृषि साख प्रदान करने वाले आधुनिक बैंकों कय भारत मे पू्ठ 
अभाव है। इस कमी को सहकारी साख समितियों की स्थापना करवे पूराकरत _ 
का ण्यत्न किया गया है डिन्‍्तु भारतोय सहकारी झ्रानदोलन मे भी गझनेक दौव है। 
सबसे बड़ी कमी यह है कि सहकारी साख सम्थाओ तया आधुनिक बेबी में सामजस्थ 
स्थापित नहीं हो सका है। स्टेट बंक आफ इण्डिया की स्थापना स इस कमी को दूर 
करने में सहायता मिल सकती है । 

यदि हम विनिमय थेकों (7ह८॥०॥९९ 2श॥:५) को झोर नजर डालें तो 
जहा भी स्थिति अच्छी नही है। भारत के विदेशी व्यापार तथा विदेशी भ्रुगतात का 
कार्य विदेशी बैंको के हाथ मे है । यह सभी बैक वास्तव मे विदेशी हैं। अभी तक भारत 
प्‌ एक भी विनिमय बैंक स्थापित नहीं हो सकः है ॥ वर्तमान विनिमय बेंको की नीति 
मी पक्षपातपूर्णो रही है यद्यपि अब उनकी कार्य विधि पर _रिज्व श्रक का पूरा | 
नियन्त्रण है। 

७ भारतौीय बंकिग प्रणालो से $27 / 0! का झभाव-ऊपर बताया जा चुका है कि 
भारतीय बैकिंग प्रणाली 5 दो अग देशशूशूस अग में रिजयें वेक भ्राफ इप्डिया 
सिर जत्त पूंजी वाले बैक (30॥0 80006 $009) जित्हे व्यापारिक बैंक भी 
कहते हैं ((:0॥7॥27079] 89॥05) ओ्रौद्योगिक बेक, निनिसय बैंक सहकारी 
बैक तथा भूमि बच्धक बैंचः ([,8७0 (०5६९४९९ छे४9/:$) थादि झामिल हैं: 
झ्े अग मे देशी 4कर्से महाजन साहुकार तथा आप्त बनिया,आदि झामिल हैं। 

तीय ब॑ किय प्रणाली के इन दोनों भ्र गो की कार्य प्रणाली एक दूसरे से बिल्कुल 
भिन है। देशी बैकर्स तो लाखो को सख्या मे देश भर मे फैले हुए हैं और बड़े ही 
विम्तृत क्षत्र मे लेन देन का काम करते हैं किन्तु यह पूणातया असगठित हैं। वे 
रिजवे बेक से किसी प्रकार से सम्बद्ध नहीं है। ग्राघुनिक वेक्यि सस्थाए जो प्रथम 
अंग के अन्तर्गत आती है उनके भी आपसी सम्बन्ध सहयौगपरुर्णं नहीं हैं । स्टेट बेक 
बनने से पूर्व म्पीरियल वेक एक व्यापारिक वेक था किन्तु उसे विशेषाधिकार प्राप्त 
थे झिनके कारर अन्य सहवर्गी बे» उनकी प्रतियोगिता मत मुकाबला नहीं कर पाते 
थे। प्राज भी स्टेट बैंक वन जाने से स्थिति में कोई भारी अन्तर नही हुआ है| 
ग्रस्य व्यापारिक बैक भी एक दूसरे से ईर्ष्या करते है और कड़ी प्रतियोधिता भी करव 
हैं , इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि भारत भे कोई अखिल भारतीय बैक सघ 
(& गरा0& ऐ॥005 55५007407:) नही है जो इनमें आपसो सहयोग पैदा 
कर सके। सहकारी बैंकों तथा मिश्चित पूजी वाले बैंको मे जापती सहयोग _« बहुत | 
अधिक अप्वश्यकूत। है किन्तु इसका भी देश मे भाव हैं। इस असगठन तथा सूक 
बद्वता के अभाव के कारस रिजव बेक बे किंग प्रस्याली के सुसगठित विकास से पूरा ओय 
नहीं दे पाता जैसा कि अन्य देशो के केन्द्रीय बेकी ढाया किय जाता है। 

३, विपत्र बाजार का प्रभाव--भारततीय मुद्रा वाजार ([्रताक्षा फ0णारए 
४४४६४) का एं४ बडा दोप यह है कि यहा सुसगठित तथा सुयवश्थित विपत्र बाजार-..- 
(छा (क्क:2() का झभाव है । धिपत बाजार के विकसित होने से व्यापारी वर्ग 
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को सुगमता पूर्वक सस्ती दरो पर साख प्राप्त होने लगठी है और बैंको को अपनी 
फालतू निधि [(5णाएपड७ एैंप्रा05) का विनियोग करने का अच्छा अवसर मिल 
जाता है | भारत मे वहुत दिनो से विपत्र बाजार की कमी अनुभव वी जा रही है 
किन्तु कुछ विशेष कमियो के कारण एक सुसगठित बिल बाजार वा विकास नही हो 
सका है। रिजवं वेक ने भी इस कमी को अनुभव करते हुये विपञ्र बाजार के विकास 
के लिये एक योजना लागू को है। इस योजना की सफलता के लिए काफी समय 
चाहिए । विपत्र बाजार का विफास वैकिय अरणाली के विकास के लिए अत्यन्त आव- 
इयक है क्योकि इससे बैंकों को साख सजन ((टाध्था0 ० (760) के लिए 
नकद साख की झावश्यकता नही रहती । नकद सास के आधार पर साख का स॒ुज्न 
अपेक्षाकृत पहँगर पडता है । विपत्र बाजार के विकसित होने से साधनों की सरलता 
बनी रहती है। किसी भी समय साख पत्रों को बिल बाजार में बेचकर नकद रुपया 
प्राप्त किया ना सकता है। इसलिये खजाने में अधिक मात्रा मे नकदी रखने की 
झावश्यकता नही पडती । 
उपरोक्त दोषों के अतिरिक्त भारत में जितने भी प्रकार के वैक पाये जाते है 

वे सब स्वय अपनी सम्स्याग्रों तथा दोपो से पीडित हैं जिनका उल्लेख श्र गे किया 
गया है । 

है रिजवं बंक द्वारा इन दोषो को दूर करने के उपाय--रिजर्व बैक की स्थापना 
१६३५ में हुई थी । तब से निरन्तर रिजवं बंक ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली को सुघा- 

रने तथा र सुसगठित करने के उपाय किये है। इस समय रिजव बेक के चार विभाग 
हैं । इनमे से निर्मम विभाय ($$96 ॥0200//78॥) तो प्र मुद्रा के सचालन 
तथा निर्गमेम से सम्बन्ध रखता है। दूसरा विभग बेकिंग विभाग (छश्याताहु 
एंकबा/ता०त() हैं जो वैकिय सस्वस्धी सब प्रकार के कामो का सचालन करता 
हैं। इन कामों में निरोला, अनुसन्धान तथा परामर्श आदि के कार्य भी शामिल हैं। 
रिजव बेफ़ को तीसरा विभाग कृषि सख विभाग (शै९700रएशो लता 
]0600॥7607() है । इस विभाग के द्वारा कृपि सास की सुविधाओं का विस्तार 
तथा सहकारों आन्दोलन को सहायता देने का_ काम किया जाता है। रिजर्व बैंक-- देने का काम किया जाता है। रिजये बै 
सहकारी आन्दोलन को प्रगति का 4 न शक + “ही करके उसम सुधार के सुझाव पेश करते 
है । रिअर्वे बेक बज सफल किला है. जे व बा जोक शक आक स्थापना से सहकारी आन्दोलन के पुनर्गठन तथा कृषि साख सुधि- 











बैंको को कार्ये प्रणाली का विबन्वरा करता है और विदेशों विनिमय की समस्याओं और घिदेशो विनिमय की समस्याओं 
को हल करने में सरकारी नीति का सचालन करता है। 
इस प्रकार रिजवे ब्रेक भारतीय बेकिय प्रणाली के विभिन्न भायो को न केवल 
गो पर नियजर सी उरत हे 7 
आाधिक सहायता प्रदान करता है वरतू उनके कार्यों पर निय-त्रणण भी करता है। स उनके कार्यों पर निय-त्ररम भी करता है। साथ 
ही उन्हें एक मित्र की हेसियद से सलाह भी देता है) रिजवं बैक द्वारा प्रतिवर्ष एक 
बुलिटम प्रकाशित किया जाता है जिसमे साल भर की बेकिंग समस्याओं ली प्रगति 
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का सर्वेक्षण रहता है। साथ ही उनकी कमियीं का उल्लेख तथा उन्हें दूर करने के 
सुझाव भी रहते हैं । 

रिजव बैक बैक दर नीति (007: एऐे३8 ?0!/८9) तथा खुले बाजार के 
का्ये क्रमों (092॥ (४:६८( 098ए४०णाए४)] के द्वारा साख नियन्त्रगा का कार्य 
-ो करता है। १६३६ में जो वैंकिग कम्पनीज ऐक्ट [विवीवा। छिथाातगढ़ 

()0ग्राएक्षा।८5 #ए) पास किया गया है उसपे रिजर्व चैंक को प्रन्य बैंकों पर 
(सहकारी देकों को छोडकर) नियन्द्रण के जिस्तृत अधिकार प्राप्त हो गये हैं । रिजिये 
बैंक ने भारत म एक सुसगठित विपय दाजार की स्थापनां के विये भी एक योजना 
चए्लु कौ है । 

सुधार के लिए अन्य सुकाव 

[१) भारतीय वेंकिग प्रणाली के सुभाव के लिये यह आवश्यक है कि ग्रममीरा 
क्षेत्र में भी प्राघुनिक देंकिग सुविधापरों को पहुचाया जाये । देश की ग्राथिक उनति 
के साथ ग्रामौण जनता की ग्रायथिक स्थिति में भी सुघार होना अनिवाय॑ है । ग्रामीण _ 
क्षेत्रो म वी हुई प्रति व्यक्ति आय को उत्पादक कार्यों मे ले जाने के लिये यह घुव- 
>यक है वि बचत की प्रोसाहत दिया जाये इस प्रकार वैंकिग सुविधाओं के विकास 
मे ग्रामीरा जनता को घन बचाने तया उसका विनिय्रोग करने का प्रोत्साहन भिलेया 
और सस्ती दर पर उत्ह 7त्यादन कार्यों के लिये साख को सुदिधाए प्राप्त हो 
सब्गी इसके लिय व्यावारिक वेकों तथा सहकारी बैंकों में पूर्णो सहयोग तथा साम- 
अजस्य वी ग्रावक्‍ण्कटड है. स्टेट बैंक भाफ इण्डिया की स्थापना से यह समस्या हल 
होने की सम्भावना है * 

(२) देशी वेकर्स तथा आवुर्िक बैंको मे सामझ्जस्थ को भी बहुत मघिक 
आावश्यक्त, है ( भारत मे देथी वैकस लाजी की सस्या मे लन-देन का कार्य करते देधी बैंकस लाडो की सस्या मे लन-देव का कार्य करते हैं। 
उसके संगठन की आवश्यकता है तथ सांय ही उनकी कार्य विधियों मं समानता 
स्थापित बी जाये यह कार्य रिजर्दे वेक को करता चाहिए । दक्षी बैकर्स भी रिजवं 
बैंक के नियन्त्रण भ काये करें तथा झर/धुनिक वैकिंग सस्थाग्री के सपथ उनका सामजस्य 
तथा सहयाग होना चाहिये॥ 

(३) विषत्ष दाजार की स्थपरना--जैसा कि ऊपर कहा गया है रिजव पैक ने 
१६४२ में विपत्र बाजार के संगठन की एक योजना लागू को है। योजना को पूरा 
होने से बहुत समय लगेगा । इदक्की सफलता के लिये और अधिक प्र त्नो की जरूरत 
है । यह एक मुद्िकल कार्य है जिसके लिए काफो सोच विवार को झ्रावश्णकता है । 

(४) लोगों से बे किग को आदतो कया विकास --शिवा तथा प्रचार के द्वारा 
जनता को वेकों के लाभ से पर्खिवत्र करोया जावे भर उन्हे बचत करने तथा वैको 
में रुपया जमा करने के लिये प्रोत्याटन दिया जववे । भारत में चेक ((॥८थए९७) 
का बहुत कम प्रयोग होता है । लोगों को चैक तथा भन्‍्य साख पत्रो क प्रयोग तथा 
फांयदो से प्रॉरराचित किया जावे । 

(४) जापसी प्रतियोगिता के स्थाव पर परश्पर सहयोग को प्रोत्साहन दिया 
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जावे । विभिन्न प्रकार की बैंकिग सस्थाएं एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करें और 
उनमें भ्रापसी सत्योग हो ठभी बैंकिंग प्रणाली की उन्नति हो सकती है । 

प्रशव १०२--भारत मे व्यापारिक बेकों की वर्तमान स्थिति वया है ? इनके 

मुख्य दोप वया हैं ? १६४६ के बेक्यि कानून द्वारा इन्हें दुर करने मे क्या सहायता 

मिलो है ? (दिल्‍लो १६३४५ ४०, ५०, पंजाब ४८) 

'ज्फ़ब डे धार छा०इलती छण्झंप०्त ठा वुछं०६८ इ१०९४ छंता:$ एत प्रिऐेफ २ 


जा ब7० फोलेर करवा तेलव्ल$ 2? पृण्छ वि १88 ऐिलज फेश्लव 2९फ्ाएशश्ते 57 
प्रो उिक्कोए४्ट #८६ ० 3949 ? (70605 2935, 48, 60, ? ४७४०४ 48) 


उत्तर भारताय आ्राधुनिक मुद्रा बाजार ([तीआ ०0४४ कैशा:2) 
में मिश्चित पूंजी वाले व्यापारिक बैंको का सवसे महत्वपूर्ण स्थान है ) १६ वी शताब्दी 
के अन्त मे भारतीय पू जी से देद्ष में कुछ व्यापारिक बैंकों की स्थापना हुईं थी । तब 
से ज्यों २ घरेलू व्यापार तथा वाशिज्य का विकास हुआ है उसी के साथ २ भारत 
में बहुत से व्यापारिक बौंको की स्थापना हुई है तथा इनकी शाखाओं का विस्तार हुआ 
हैं। ग्राज भारत के प्रत्येक प्रमुख नगर तथा व्यापारिक केन्द्र पर इन बौंको की ध्याखाएं 
स्थापित हो छुकी हैं । 
व्यापारिक थैंको को दो अगो भे विभाजित क्या जाता है :-- 
(१) अनुसूचित बैंक (500200॥८6 887॥:5) । 
(+ गैर अनुसूचित ढौंक (र०7-52८॥९तपग्राश्त 8975) । 
(१) प्रठुसुचित बेक--वह बैक जिसकी चुकता पूंजी (रक्त छए (७- 
ए।४) ५ लखि स्पए या इससे अधिक है और जिसका नाम रिजर्व बैक झ्ाफ 
इण्डिया की अनुसूची मे दर्ज है, एक अनुसूचित बैक कहलाता है। ग्रनुभ्रूचित ढोंक 
बनने के लिये बोक को रिजव बौक के पास प्रार्थना पत्र भेजना पडता है। जब रिजर्व 
बैंक इस प्राथेना पत्र को स्वीकार कर लेता है और बैक का नाम झनुसू बी में दर्ज कर 
लेता है तो वह छोक भ्नुसूचित बैक बन जाता है। ३१ शा १६५६ को भारत से 
$ल मिलाकर“ ८६ अनुसूचित ब्यैक थे 3 
श्रनुसू चित्र जैको को अपनी माग्र देनदारी [जिध्याक्षात विवश 0 
(प्रावथए 76005!5) का ४ प्रतिशत तथा समय देनदारी (]॥6 व 00॥9 
05 एऐ550 00799%४५5) कु २ प्रतिशत रिजवे बौंक के पास जमा करना पड़ता 
है। उन्हे प्रति सप्ताह अपने हिसाव कितात्र का ब्योरा रिजर्व बैक के पास मेजना 
.. पडता है जिसमे यह दिखाया जाता है कि बैक के पास कितना सकंद रुपया है, कितने 
कर्जे डैंक ने दिये तथा कितने विपत्रो को भ्ुनाया ॥ 
अनुसूचित बैंकी को रिजर्व बैंक से अनेक प्रकार की सुविधाएं तथा सहायताए 
भी प्राप्त होठी है ॥ उदाहरख के लिये वे झावज्य ठता ५डने पर रिजर्व बैंक से उधार 
ले सकते हैं, विनिमय दिपत्रों को दुबारा भुनां सकते है (!९८०80०पा) व्या 
निशुल्क रुपये को एक स्थान से दूसरे स्थान को भज सकते हैं । 
१६६५६ के रिजर्व बैक आफ इण्डिया (सश्योधन) अधिवियम के अनुसार रिजर्व 
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मैंक को यह प्रधिकार प्राप्त हो गया है कि वह प्रनुसूचित देको से अपनी माय देत- 
दारी 986प्/श१0 730779 का ६ प्रतिश्षत से २० प्रतिशत तक तथा समय 
देनवारी (8 [/90[(9) का २ प्रतिशत से ८ प्रतिझ्त तक अपने पास जमा 
करा सकता है। यह अधिक/र इसलिये दिया गया है कि बैंकों छवारा साख सुबंद एर 
रिजव हैंक का प्रधिक कठोर वियल्लण रह सके | 
(२) गुर भ्नुसूचित बेक--गर अनुसूचित बैंक दे होते हैं जो रिजर्व बैंक से 
इतना निकट का सम्बन्ध नही रखते । उनके नाम रिजवे बौंक को प्रतुधूची में दर्ज नहीं 
होने। उन्हे वे सुविधाएं प्राप्त नही होती जो अनुसूचित बैंको को होती हैं। ३१ मार्च 
जक्धि६ को मारत में कुल यैर अनुसूचित ढोंका को सल्या ३८४ थी । 
ह7 व्यापारिक बेंकों के कार्य --व्यापारिक ठोंक मुख्य रूप से घरेलु व्यापार तथा 
वारिज्य को साख की युवियायें प्रदाव करते हैं । कुछ बोंक अल्पकाल के लिये उद्योगों 
को भी वित्त प्रदान करते हैं किन्तु यह कार्य औद्योगिक बैंकों का है। कृषि साख 
अथवा विदेशी ब्यापार के क्षेत्र में व्यापारिक डौंके कोई कार्य नहीं करते। इनके मुख्य 
क.ये विम्वलिखित हैं -- 
(१ विभिन प्रकार के खातों मे रुपय। जमा करवा--प्रामतौर पर व्यापारिक 
बैंको द्वारा तीन प्रकार के खातों में श्पया जमा किया जाता है मो इस प्रकार हैं-- 
(श्र) चालू खाता ("एप ७/०)--घास्ू खाते म रुपया जमा करने 
वालो को यह अधिकार होता है कि वे दिन पे जितनी बार «है रुपया जमा कर सबते « 
हैं अथवा चैक द्वारा लिकाल सकते हैं ' इस खाते पर बैंक कोई ब्याज बढ़ी देता । उल्टा 
बुछ न कुछ वसूल करता है। यह खाता व्यापारी वर्ग की सुविधा तथा सहायता क्षे 
लिये होता है. प्रह जगा रुपया बोंक को माग देवदारी ([900470 ॥380॥॥9) 
होती है क्योकि जमा करने वाला दिसी भी समय उप्ते माग सकता है । 


(ब निश्चित जाता (00 [06005॥ 8&|०) -इस प्रकार के खाते में 
मपया जमा करने बाला उसे एक निश्चित सभय से पूर्व मही निकाल सकता है। यहें 
समय प्राय एक साल या ६ माह होता है । इस खाते पर बैँक ३३ प्रतिशत प्रथवा 
३ प्रतिशत का व्याज देता है । समय समाप्त होने से यूबे जमा करने थाले को श्रपती 
इच्छा बतानी पड़ती है कि वह अपना रुपया वापिस लेता चाहता है मथवा जमा 
रखना चाहता है । निश्चित रूते मे जमा रुपया गैंक की सप्रय देनदारी (006 / 
]2807)9) कहलाडी है। 

(स) बचत खाता (880॥25 छ4॥( &/:) बह स्राता उन लोगो के. 
लिये है जो छोदों बचत का पैसा बैंक मे जमा करना चाहते हैं। इन खातों मे से. 
सप्ताह मे केवल एक या दो ब्रार रुपया निकाला जा सकता है | इस खाते पर दौक 
१६ प्रतिद्त या २ प्रतिग्रद ब्याज देता है | 

(२) रूपप_ उधार देना--व्यापारिक थेंक टचित जमानत प्र प्रपने ग्राहको 
को साख्र को सुविधाएं प्रदान करते हैं । यह साख अल्यकाल के लिये प्रदान की जाती 
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है श्रोर इस पर बैंक ५% या ६९७ का व्याज लेता है। साख प्रद्मत करते के दो 
तरीके हैं-- 

(भ) नकद साख (३७) (:7६0॥)--नकद साख में देक सामान अथवा 
अन्य प्रका€ की उचित जमानत पर रुपया उधार देता है 

(ब) प्रोवर ड्रापट (00८४ (0/8/0)--इसके भ्रन्तगंत बैक अपने ग्राहकों को 
अपने चाल्लु खातों में से कुछ सोमा तक भधिक रुपया निकालने को अनुमति दे देता 
है । इस प्रकार जो रुपया निकाला जाता है वह एक प्रकार का उधार है जिस पर 
बैके ब्याज वसूल करता है । 

(३) हुन्डी तथा बिनमसय विधन्नों को भुनाना-व्यापारिक हु्डी तथा विषत्रो 
5 ग॑ एहण्शशा£८) का आवुनिक वाशिज्य में वडा महत्व है। व्यापारिक 
बेक इन साख पत्रों को भुनाने का कार्य करते हैं। भारत में अभी तक विपत्र वाजार 
का पूरी तरह विकास नही हुश्रा है । 

(४) व्यापारिक देक को अपने ग्राहकों के श्रभिकर्ता (02275) के रूप से 
कार्य करमा--व्यापारिक चैंक अपने ग्राहकों को सुविधा के लिए उनके चेकों का 
रुपया जमा करते हैं । उनके लिए वीमे के प्रीमियम (00 धात) जमा करना तथा 
लाभांश (0५08705) आदि वसूल करने का कार्य भो करते हैं । 

(५ रुपए को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने में सहायता देना-- बैक 
ड्रापट (छि80( 07905) क्के द्वारा रूपया सुगमतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान 


* को भेजा जा सकता है। वैक द्वारा रुपया भेजने को पद्धति काफी सघ्ती, सुरक्षित 


के 


मय! सुग्रम है। 

उपरोक्त कार्यों के अ्रतिरिक् बेक विभिन्‍न प्रकार के अन्य बहुत से कार्य भी 
करते हैं। 

भःरत की जनसख्या तथा क्षेव्फल को देखते हुये देश मे व्याप।रिक बेको का 
वर्याह विकास नहीं हुआ है ॥ व्यापारिक बेकों के निम्नलिश्चित दोप है-- 

व्यापारिक बेकों के दोष 

(१) नकद कोषों (८28) ]२९४८४४८) को कमी--चैक के प्रयोग की आदत 
का देश म धूरी तरह विकास न होने के कारछ बैंको को अधिक मात्रा - तकद 
रूपया अपने पास रखने की आ्रावश्यकता पडती है। मुनाफे के लालच मे बहुधा बैक 
अपने नकद कोय का विनियोग कर देने हैं अथवा उघार दें देते हैं । प्रारभ्भ के बाल 
में काकी साठ से नकद सफेद जपते कस रखता बैक की सुरक्षा के लिये आवश्यक 
है । इस नीति कय पालन न करने के कारण ही अकसर बेक फेल हो जाते हैं | 
7 (२) बेकिय के अतिरिक्त श्रन्य ब्यवसायों से भाग लेन/--बहुया बैंक अपने 
क्षत्र के बाहर के व्यवसायों मे भी भाग लेने लगते है जिनमे सट्ठा तथा वाणिज्य ग्रादि 
शामित्र है। यह नीछि बेक के लिये घातक सिद्ध हो सकतो है । 

(३) बेक के साथनों का गलत उपयोग--भारत के अविकाइ व्यापारिक वैक 
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बेक के कार्ये क्षेत के अगुमार न्यूनतम पू जी को मात्रा निर्यारित करने में हेर फेर नहीं 
किया जा सवता है। कोई थी यैक रिजव व क की पूर्व भ्रनुमति लिये बिना नई शाखा 
नही खोल सकता और ने पुरानी झाखा का स्थान परिवतन कर सकता है । 

(२) जो व्यक्ति किसी बक का डायरेक्टर अथवा मैनेजिग एजेन्ट है वह 
दूमरे बॉ में यह पद ग्रहगा नहीं कर सकेता। 

(३) कोई व के वे किंग के श्रतिरिक्त क्सी'अस्य कार्य के लिये अपनी कोई सहा+ 
यक कम्पनी स्थापित यही कर सकता झोर ते अपनी छुकता पू जी अथवा उस सहायक 
कम्पनी की छुकता प्‌ जी का ३० प्रतिशत से अधिक उसमें विनियोग कर सकता है! 

(४) ब'क स्थय अपने शेयरा (8725) की जमानत पर श्रथवा बिता 
जम नत के श्सी भी डायरेक्टर अथवा किसी फ अथवा वम्ग्नी को उधार नहीं 
दे सकता जिसका बैंक स्वय भयवा उसका डायरेक्टर साभोदार है श्रथवा उसमे रुचि 


रखता है * 
४ (५) प्रत्येक बैक को सुरक्षित कोप (२९४८एए७ एद्ा0) रखना पड़ेगा 


जिसम उम प्रतिवर्ष ग्रपन लाभ का २० प्रतिशत उस समय तक जमा करना पडेगा 
जब तक कि यह सुरक्षित बक कोप बँ क की शुकता प्‌ जी के बराबर न हो जावे । 

(६) प्रत्वक वौफ को झपनी साँग देनदारी का ५ भ्रतिशत तथा समय देनदारी 
का २९% नहुद कोप के रूप में अपन पास भ्रयवा रिजय 4'क के पास रखता पड़ेगा | 

(७) प्र थक व के को अपने पास विभिन्न खातों मं जमा हुआ्ला कुल घव का कम 
से कत २७ प्रतेशत नकदी सोने अथवा स्व्रीकृत प्रतिभूतियों के रूप मे रखना पड़ेगा । 

(८) विभिन णात्तो म जमा कुल धन के ७५ प्रतिशत भाग को भाग्त मं 
रखता पड़ेगा। 

उपरोक्त अधिनियम द्वारा रिजव बंको को व्यापक तथा विस्तृत अधिकार 
प्रदान कर दिए गए हैँ व/कि वह व्यापारिक बकों पर कठोर नियन्नण रख सके । 
यदि ज्ञावजनितर हित म आवश्यक हो तो रजरव वॉक इन बॉँको की साख नीति 
([.0004)778 ?0॥0५) का स्वय निधरिश कर सकता है । रिजर्व बॉँक को इन 
ब' को के हिछाव कित/।ब की जाच करन का अधिकार है और वहू अपनो रिपोर्ट 
सरक्र,/के सामने पेश कर सकता हैं। 

इस प्रकार हम दखते हैं कि १६३६ के इस अधिप्रियम से व्यापाण्कि ब को 
के दोषो को दूर करने म बडी सहाप्रता मिली है। रिजये बॉक को जो अधिकार 
दिये गये हैं उसका उसने बडी समझदारी के साथ प्रयोग किया है। यह कहना प्रनु- 
चित न होगा कि यह अधिनियम बं को को सुसगठित करके उनके दोफो को दूर 
करने की दिशा मे महत्वपूर्ण कदम है। 

प्रश्त १०३-इम्पौरियल बेक को स्टेट बेक मे क्यों परिवर्सित किया गया ? 
इसकी स्थापन। से ग्रामोरत क्षेत्रसे बे किंग को समस्या कहा तक हल हो सकेगी ? 


जछछए एए85 ९ गफफुथ्टाबों 897४ (02ए०८०तें इ६ 
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उच्चर -- भारतीय बेकिंग प्रणालो से इस्पीरियल बंक का स्थान-इम्पीरियल 


डरप | भारतीय थश्ञास्र सरल अध्ययन 


वँक की स्थापमा १६२१ में बम्वई, मद्रास तथा बगाल के तीनो प्रेसोडेन्सी वँ को को 
मिलाकर की गई थी । इम्पीरियल बँक को पू जी तथा व्यवस्था अग्रेजों के हाथ में 
थी। वैसे तो यह बैक एुक व्यापारिक ब क ही था किन्तु इसे वुछ विशेष अधिक र प्राप्त 
थे जो अन्य व्यापारिक ब को को नही थे । इस बैक की स्थापना का मुख्य उदय 
व्यापारिक कार्यों के अतिरिक्त केदत्रीय वँ क के कार्य भी करना था। उस समय तक 
रिजवे बॉक की स्थापना नहीं हुईं थी इसलिए इम्पीरियल वौंक ही वे सब कार्य 
करता था जो ग्राज रिजव॑ बंक द्वारा क्ये जाते हैं अर्थात्‌ सरकार बकर का 
कार्य, व को का बैक तथा साख वा नियदरण आदि का बाय इम्पीरणल बैक ही 
करता था। 
हिल्टन यग भ्रायोग की सिफारिश पर भारत में जब केन्द्रीय बाॉँक की स्थापना 
का प्रइन उठा तो उस समय एक मत यह भी व्यक्त किया गया कि इम्पीरिंयल बंक 
को ही केन्द्रीय वँ क में दल दिया जाए किन्तु भारतीय मत उसके बिरोध में था। 
अन्तें मे रिजवं बक के नाम से १६३४ में एक प्रथ॑क केन्द्रीय बॉक भारत में स्थापित 
किया गया । रिजवं बँक की स्प्रापना के बाद इम्पीरियल बँ के अधिनियम में भो सशो 
घन करना म्रनिवायं हो गया | यह सशोघव अधिनियम १९३४ में ही सास किया 
गया। इस प्रविनियम के द्वारा इम्पीरियल वंक एर से बहुत से प्रतिबन्ध हट/ लिये 
गये | पहले बक को ६ महीने से भ्रधिक के लिये साख प्रदान करने की ग्राज्ञा नही था: 
# ही बह किसी व्यक्ति को बिना उचित्त जमानत के उघार दे सकता था। इसी 
प्रकार बक विदेशी विनिमय के क्षेत्र मे का्यें कर सकता था रिजर्व बैक की स्थापना 
के बाद इन॑ प्रतिबन्धी को कोई ग्रावश्यक्ता नही रही। रिजर्व बौंक की स्थापना के 
बाद इस्पीरियल बॉक को रिजवे बॉक का अभिकर्ता (2 ह९॥) नियुक्त किया 
गया । जिन स्थानों पर सरकारी सजाने नही हैं बह्य यह बैक सरकारी लेन देव का 
कार्य भी करता रहा है। इस प्रकार भाश्तीय वे विश प्रणाली भे इस्पी रियल बौक का 
एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है + रिजवे बँक की भाति यह भी अपने प्रकार का भ्रकेला 
बॉक था जिसका उदाहरणा ससार के अन्य किसी देश मे देखने को नही मिलता ॥ 
इम्पीरियल बेक के स्टेट बेक्त में परिवर्तेत के कारण 
(१) म्पीरियल बैक सदेव से एक अजीउ प्रकार की स्थित्ति में रहा है। व 
तो यह पुरी तरह एक व्यापारिक ब॑ क ठी था और न केन्द्रीय बंक | इसका 
पूजी प्रबन्ध अंग्रेजो के हाथ मे था। बैक के उच्च पद के कर्मचारी भी अंग्रेज ही 
हुआ करते थे। यह लोगभारतीय ग्राहकों के साथ पक्षपात पूर्ण नीति अपनाते थे। दूसरे 
इस ठौक पर सरकार की हमेशा कृपा दृष्टि रहती थी जिससे अन्य बौंक इससे ईर्ष्या 
रखते थे। इम्पीरियल बैंक को कुछ कार्यों मे एकाधिकार प्राप्त था। स्वतस्त्रता प्राप्त 
होने के बाद इसको पुरानी स्थिति बनाये रखनां सम्भव नहो था। इसलिये इसका 
इध्ट्रीयकरण करना आवश्यक हो गया । 
7 (३२) इम्पीरियल डौंक ने सरकारी कृषा के कारण ही उन्नति की थी । इतनी 
उन्नति कर लेने के बाद उसकी स्थिति को अन्य बौको के बराबर ले आना उचित न 
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या। दूवरे इसके राष्ट्रीयरण को भाग काफी जोर पक्रढती जा रही थी इसलिए 
सरकार को उस पर विचार करना पडा | 
(३) रिजवे मैंक का राष्ट्रीयकरणए १६४६ में ही कर दिया गया था । इसके 
बाद इम्पीरियल बेंक का राष्ट्रीयकरण होना मी स्वाभाविक ही था ॥ 
(४) रिजवे दोंक द्वारा नियुक्त अर्चिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति 
(पा (वेब एिफव) (7ट8॥ 8पाए८७ एणएफ्रा।8८) ने भी अपनी रिपोर्ट 
में इम्पीरियल डोंक के राष्ट्रीयक रस की सिफारिश को । उपरोक्त समिति के विचार 
आमीशण मऊ के पुरेंठत में इससे सहायता मिल्केगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों मे ग्राछुनिक 
बैंकिंग सुविधाओं का प्रसार हो सकेगा । 
उपरोक्त कारणों से १ जुलाई १६५४५ को स्टेट बैंक ग्राफ इण्डिया की स्थापना 
की गई । स्टेट बैंक ने इस्पीरियल शेंक की समस्त शाखाओं को अपने हायमे ले लिया । 
इस प्रक र इम्पीरियल थैंक स्टेट बैंक झाफ इण्डिया में परिवर्तित हो गया । 
स्टेट बेक आफ इण्डिया का संविधान 
स्टेट बैंक का शासन एक केन्द्रीय बोर्ड द्वारा किया जाता है. जिसके निम्न- 
लिखित सदस्य हैं-- 
(१) रिजवं ढोंक की सलाह से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष 
तथा एक उपाध्यक्ष | श्री पी० सी० भट्टाचार्य स्टेट बैक के वर्तमान अध्यक्ष है। 
(२) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत तथा केन्द्रीय बोडे द्वारा नियुक्त एक या 
दो डायरेक्टर $ 
(३) रिजर्व जैक क सलाह से केन्द्रीय बैंक द्वारा नियुक्त ८ डायरेक्टर जिनमे 
से दो सहकारी सस्याशे की कार्य प्रणाली से भत्री प्रकार परिचित होने चाहिए 
(४) रिजवे बेंक के अतिरिक्त अन्य चेयर होल्डर्स (50978 00678) 
द्वारा छुने गये ६ डायरेबटर | 
(५) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक डायरेक्टर । 
(६) रिजवं बैंक द्वारा नियुक्त एक डायरेक्टर । 
स्टेंट बेक को पूजी - स्टेट बेंक की अधिकृत पूजी (5पा0पट€ते 
(27/8) २० करोड रुपये है। ५६२५ करोड रुपए को चुकता पूजी (स्वत 
09 (:४[/|9)) रिजर्व चेक को हस्ताठरित कर दो गई है) यह पूजी इम्पीरियल 
णैंक के शेबरो के बदले दी गई है जो रिजवं बौंक के प्रास थे । इम्पीरियल बौंक के 
अन्य शेयर होल्डर्स को हर्जाने के रूप मे स्टेट बोक के कुछ शेयर दिये गये हैं । 
स्टेट बेक के कार्य -- स्टेट बैंक वे सब कार्य करता रहेगा जो उसकी स्थापना 
से यूर्वे इस्पीरियल डोंक द्वारर किये जाते थे। हैदराबाद स्टेट बैंक, पटियाला स्टेट 
बैंक तथा सौराष्ट्र बैक को स्टेट बैक में मिला दिया गया है। व्यापारिक हौंक के कार्यो 
के साथ साथ स्टेट ढक रिजवं बैक के अभिकर्ता (3860) केरूप में भी 
कार्य करता रहेया। स्टेट बैंक को कानून द्वारा आदेश दिया गया है कि वह ४ वर्ष 
के ग्रन्दर अपनी ४०० नई शाखए” स्थापित करे जिससे सारे देथ मे बेकिंग सुविध ओ 
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का विस्दार हो सके । १ जुलाई १६१५४ से ३१ दिसम्बर १६५६ तक स्टेट टैंक ६६ 
नई शाखाए' स्थापित कर चुका है। नई झाखाएं खोलने के कार्य क्रम को तेजी से 
बढाया जा रहा है । 
ग्रामीरण बे किंग तया स्टेट बेक--भारत से बहुत दिनो से यह कमी अनुभव 
की जा रही थी कि आधुनिक बैकिय की सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रो में उपलब्ध नहों 
होती । देश के व्शपारिक बौफ इप ओर कोई ध्यान नहीं देते तथा अपना कारें क्षेत्र 
केवल व्यापारिक केन्द्रों तथा बडे नगरों तक ही सीमित रखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की 
सांख तथा बेकिंग सम्बन्धी भ्रावश्यक्ताओं को पूरा करने का भार सहकारी संस्थाओो 
पर है। सहकारी सस्थाए पू'जी के झ्रभाव तथा ग्राथिक कठिनाइयों से पौडित हैं । 
उनके तथा व्यग्पारिक बैको के वीच किस्तो प्रकार का सामजस्य नही है। भारतीय 
डौंकिंग प्रणाली का यह एक भारी दोष है ॥ स्टेट बैंक की स्थापना से यह दोष बहुत कुछ 
दूर हो जावेगा । कारण यह है कि स्टेट बैक झपना कार्य क्षेत्र का ब्रामों कौ औोर 
विघ्तार करेगा । इससे ग्रामीण क्षेत्रों को भी आधुतिक बैक्षिग की सुविधाएँ प्राप्त 
हो सकेगी और सहकारी सस्याओ्रो को स्टेट बैक से ग्राथिक सह यता भराप्त होगी । 
स्टेट ढौंढा को जो ४०० नई शालखाएँ स्थापित की जा रही हैं वे ऐसे स्थानों में स्थापित 
होगी जहा ब्ैकिंग 3848 का अ्रभाव है। 
स्टेट बैक की स्थापना से ग्रामीण बचत को भी प्रोत्साहन मिलेगा तथा इस 
बच्त के सग्रह का समुचित  वन्‍्ध हो सकेगा ॥ यह कहना भ्रनुचित न होगा कि स्टेट 
बैंक ग्रामीण साख का एक शक्तिशाली साधव बनेगा और सहकारी बिक्री तथा 
ग्रोदामों के डिकास में महत्वपूर्ण योग्र देगा । 
भारत के वित्त उपमत्री ने स्टेट बेक के विपय मे अ्रपने विचार व्यवत करते 
हुए कहा कि भारत जैसे विज्ञाल देश मे जहा की .०% से अधिक जनसश्या प्रामो मे 
रहती है प्रामीण साख का विज्येष मंहस्व है जिसके अभाव दे ग्रामौश जनता ऋण के 
भार से दवी हुई है। वर्तमान ग्रामीण ऋरण का अनुमान ७५० करोड़ रुपये है। 
भारतीय ग्रामी में एक भारो सख्या भूसिहीद किसानो की भी है। इन्हे रोजगार 
दिलाने तथा उन्नति के झ्वसर प्रदान करने के लिए भो सुश्तगठित साख व्यवस्था की 
प्रावक्पकता है। 
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प्रश्न १०४-- रिजर्द बेके आफ इण्डिया को कार्य प्रणालो फी विवेचता 


कीजिए । (पंजाब ४०, ४५, ५०, दिल्‍लो ५२, बम्बई ५२) 
ए6डट्शां0० धार एशगॉंठ एड. पिटसंगराब फ्टतविक्रिएते फैए धार रिसटाए8 
छ्णो: 6६ [0048- (.ख्युबह 40, ४6, 60, 24% 62, कककव७ 52) 


उत्तर-- रिणव बेक की स्थापना-हिलल्‍्टन यग आयो ।.(ल0॥ ४०078 
(०शाणां5आंणा) ने १६२५ में भारत में एक वेन्द्रीय वेंक की स्थापना की सिफो- _ 
रिश्व की थी जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था और १६३४ में रिजर्व बैक श्राफ 
इण्डिया अधिनियम पास किया गया जिसके आधीन १६३४ में रिजब बेक की स्थापता 
हुई । रिजवं वेक की स्थोपना। से भारतीय वे किंग के विकास तथा सुधार मे महत्वपूर्ण 
योग मिला है । 

१६३४ के एवंट के भ्रनुसार रिजवं वेंक एक हिस्सेदारों का वे कथा जिपकी 
कुल पूजी ५ करोड रुपये थी । १६४६ में रिज बेक का राष्ट्रीयकरणा कर दिया 
गया | सरकार ने प्रत्येक १०० रुपये के शेयर को ११६ रुपये १० आने देकर मोल ले 
लिया | इस भ्रक्रार भ्रव रिजव वेक पूरी तरह सरकारी बैक है । 

रिजर्व बेक का विधान 

रिज़व बैक के प्रबन्ध का भार एक केन्द्रीय संचालक समिति ((शाधध। 
ए0थ70 ०0 90!7९00759) के हाथ में है। इस सचालक समिति के १४ सदस्य हैं) 
एक गवनेर तथा दो उप-गवर्नेर केन्द्रीम सरकार नियुक्त करती है, ४ सचालक स्था- 
नीय बोर्ड से लिए जाते हैं और ७ केन्द्रोय सरकार नामजद करतो है। 

प्रत्येक स्थानीय बोर्ड में तौन सदस्य होते है जा प्रादेशिक हिंतो का प्रति- 
जिधित्व करते हैं ! 

रिज्वे बेक की पूजी आज भी ५ बरोड र० ही है जा भारत सरकार के 
हाथ मे है । इसक्रा प्रब किसी हिस्सेदार से कोई सम्बन्ध नही है| 

रिजय बेक के विभ'ग--रिजवयं बंक के भमुख विभाग चार हैं -- 

(१) विग्रेंम विभाग (75508 ॥26फश7/770870/) + 

(२) बेकिंग विभाग (2478 ॥060शपयछा।) । 

(३) कृषि साख विभाग (8 ह०परएवो ए।००६ [06फक्वांग्रातव() । 

(४) विनिभय नियन्त्रशा विभाग (सजणाथ्ा॥8९ (णातण 069 ) 

उपरोक्त विभागों में पहिला विभाग पत्र रुद्रा के निर्गेम तथा सचालन (78$- 

पर & एे८डऐेथवंणा ० एऐ8फुथा एएराल्वा09) का कार्य करता है | दूसरा 
बिभाग पर्थात्‌ बेकिंग विभाग तौन उपविभागों की सहायता से सामान्य बेकिंग कार्य 
करता है | इसका मुख्य उद्दंश्य देश की बे. किय अणाली का नियन्दण करना प्रणाली का नियन्‍्चण करना है। 
इसके तीन उपविभ'ग इस ब्रकार हैं (प्र) चच्रानन विभाग (०एठाता कछ- 
भं0ा), (ब निरीक्षण विभाग (8060व07 जंक्णा), (४) निस्तारण 
बिभाग (/वप्रंतेडधणा) ])उज्ज्लणा) | यह तीनो विभाग अपने २ क्षेत्र में कार्य 
करते है | चेक का तीसरा अमुख विभाग कृषि साल विभाग है जो कृषि सा साख विभाग है_जो_ कृषि सांख चर 
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संचालन करता है तथा सहकारों साख सस्थाप्नो को साख प्रदान करता_ है! म 
विभाग उमर कमी को पुरा करता है जो भारत से एक अखिल भारतीय सहकारी बैक 
न होते के कारण पाई जाती है। रिजर्व बेक का चौथा विभाग विनिमय वियन्वणु 
विभाग है जिसवी स्थापना दूसरे महायद्ध के काल में हुई थो। यह विभाग विनिमय 
जैंकों का जियन्ब्रण करना है तथ! देश को विदेशी विनिमय सम्दन्धी समस्याग्रो की 
हल करने में सरकार की सहायता करता है। 
_ इस प्रकार रिजवे बैक उपरोक्त चारों विभागों के द्वारा अपने कार्यों वा 
संचालन करता है | 
रिवरवे बेक के कार्ये-- रिजवे वेक भारत का केन्द्रीय वेक है इसलिये इसे वे 
सब कार्य मौंपे गए है जो एक देश के केन्द्रीय बैक क्ो करने चाहियें । रिजर्य बेक के _ 
मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं ।-- 
* (१३) पत्र मुद्रा को निर्गष ([5906 ता एकल ४००८५) । 
(२) मरकार का बैंक (ऐश्वा:९४ 0 पा (0ए०गागरला।) । 
( ) बेको का बेक (84867 0/ [९ 88॥/8) 
(४) साख का नियन्॒ण (00तरात०] ० एाध्ता)। 
(१) विनिमय ल्थिन्दण णाशा8० (2०॥00))। 
(६) कृषि साख को व्यवस्था (509० 008870क्‍7078 (:९१७0। 
(७) सरकाइ को आधिक तथा दित्तीय शीति का सचालन (२९हएबर07 


०६ ॥॥6 7200079॥० & फञ्घासश्ष एगांलट कादर 520०) । 


(८) राष्ट्र की घात्विक मित्रि को धरोहर के रूप मे रखना ((पजा0वांगा 
० ३४०॥००७ ४०(७॥९० (९: र९७शाएट) । 

(१) पत्न सुद्रा का निर्गम:--सरकार ने वन मुद्रा के निर्गध का अधिकार 
रिजवँ बेक को दिया है | रिजवं बेक द्वारा ४, १०, १०० तथा १००० रुपरे के 
नोट छापे जाते है जिनपर सरकार की गारन्टी होती है। यह कार्य निर्मम विभाग 
द्वारा क्या जात” है| १६४६ के रिजदं सौंक (सशोधन) अ्रधिनियम के अनुसार पग्रद 
भारत पे झनुत् तिक विधि प्रसालो के झ्राधार पर « नोड छापे जाते है। रिजव बैंक 
को दक्त कानित के रज सा नेक यम तथा ५०० करोड़ १४ करोड स्तनतम निधि सोने के रूप में तथा ४०० करोड़ डे कवि की विधि 
विदेश ब्रतिभूतियों के रुपमें रवनो: -पड़नी है । इस्र न्यूनतम निधि के बाद वेक - जितनी 
मात्रा में च है. नौद छाप सकता है) अन्टूबर १६५७ के एक प्रन्य सशोधन के अनुमारे 
विदेशी प्रतिभूतियों की न्यूततम मात्रा “टाकर ३०० करोड़ रुफ्ये कर दी गई है । 
प्रभम्त सशोत्रत दूमरी १चवर्षीय योजना के लिए घांट की व्यवस्था (ए0लीिला का- 
शाशं।? ) में वरकार को सहायता देने के लिए किया गया था दूघरा सथोबन इठउ 
लिए किया गया है कि दूसरी योदनता में विदेशी विनिय की भारों कमी अनुभव हो 
रही हैं। यद्‌ विदेशों विनिमय कोष (ए0संशा छिंपाशा 86) उस कमी को 
पूरा करने के लिये प्रयोग पें लाए जावेंगे। 


. १६४४ -- १४ में भारत में कुल ११६६१६ लाख रुपए के नोट चलन में थे । 
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लिए इस सीति को सक्रिय रूप से अदताणा है । पहले भारत में बैक दर ३२% थी। 
सन्‌ १६५३ में रिजर्ण बक ते वढाकर इसे रेह% कर दिया था। यह नीति भाग्त 
में मुद्रा प्रसार के रोकथाम करने मे सहायक सिद्ध हुई है ॥ 

(व) जुले बाजार की क्रियाएं (079७7 'शै्ापट 0एशाआणा$) 
रिजवे केक साख नियन्तण के लिये खुले बाजार की क्रियाओं का भी विशेष प्रयोग 
करता है । इप्त रीति के अनुसार भ्रधाधारह्म परिस्थितियों में रिजर्ण ढौंक विपत्रो को 
अनुसूचित गेंको के द्वारा न खरीद कर स्वय खुले बाजार से खरीदता है | यह नीति 
उस समय अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो सकती है जब देश में सुसगठित मुद्रा बाजार 
तथा विपत्न बाजार स्थापित हो जाए ॥ इस समय रिजर्ण ढीक को खुले य जार में केवल 
सरकारी प्रतिभूतियों का ही क्रय विक्रय करना पडता है | यदि वद्द प्रणिक मात्रा मे घर* 
कारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्नथ करता रहे तो इसमें सरकार की साख ब॒भ होने बा 
भय रहता है क्योकि रिजर्ग शैंक सरकारी ढौंक है भौर सरकार रू अभिकर्ता भी है । 

(स) नकद कोष पश्रनुयू चित बौंक जो नकद कोष (४७ [२८5९४ए८) 
झपने पास रखते हैं. उनका प्रतिशत बढ़ाकर रिजर्न णेंक साथ निय-चण कर सकता 
है। उसे यह भ्रधिकार प्राप्त है यद्यपि प्रभी उसने इस नीति का प्रयोग नहीं शिया है । 

(द) प्रत्यक्ष कार्यवाही (0॥8० 8०00७)--रिजर्भ बैंक को भी अधि- 
कार है कि वह किसी भी बेक को डौकिंग व्यदसाथ करने से रोक दे ॥ वह उनका 

निरीक्षण भी करता है और श्रावश्यकता पड़ने पर उनको साख सम्बन्धी नीति 
([,॥008 ९णां८१) स्वयं निर्धारित करता है | 

(५४) चिसिप्रय नियम्तभण-- विनिमय नियत्षणा का कार्य रिजर वॉक अपने 
विनिमय नियंत्रण विभाग द्वारा करता है । विनिमय नियंत्रण हुपरे महायुद्ध के दिनो 
में लगाया गया था। झब कोई भो_धत रिजवो ब क की झनुमति के बिता देश से बाहर 
जहीं भेजा जा तक्‍ता। भारत प्रकार की विदेशी व्यापार नोति के प्रनुपार तब्रां 
विदेशी भुगतान संतुलन को श्थिति को दे ते हुए वह विनिमय नियन्त्रण करता है। देश 
में जितने भी विदेशों विनिमय वेक हैं वे उभी रिजर्व गैंक के पूरे नियम्परा में हे और _ 
रिजवं देंक़ हारा उन्हें लाइसेंस ([027225) प्रदान किये गये है ॥ यह नीति पच- 

वर्षीय योजना की सफलता के लिये अधिक कठोरता से अपनाई जा रही है। 

(६) कृषि साथ व्यवस्था (0शंतज्ञ० ए 6 शोणरापाशे (76079- 
रिजव बेक को स्थापता से पु्वे भारत में सहकारी साख आन्दोलन की स्थिति बडी 
झंसन्तोपजनक थी। उसे भजबूत बनाने के लिये तथा सांख की सुविधाओं का समुचित 
प्रबन्ध करने के लिए भारत में एक श्रसिल भारतीय सहकारी बैंक की स्थापना दो ।रतीय सहकारी बैंक की स्थापना होती 
चाहिए थी किन्तु यह भार रिजर्व बैंक को सौंप दिया गया है। रिजर्ग बैंक प्र लीय 
सहकारी दौंक को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से आ्राथिक सहायता ब्रदान करता है, 
देश में सहकारी आस्दोजन की गतिविधि को देखभाल करता है भोर वसमें सुधार के 


सुझाव सरकार के सामने वेश करता है। कृषि साख के पुतंगंठत के हेतु रिजन' बौंक 
ते हाल ही मे एक अद्विल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण (शी! परा08 र्एवों 
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(76९०६ 5ए7५९५) का झ्रायोजन किया था। इसको प्िफारिशों के अनुसार भन्य 
हत्वपुर्ण कदम उठाणे गए है जिनमें इम्पीरियल झैंक का राष्ट्रोयकरण भी शामिल है। 
स्टेट बौक की स्थापना ग्रोमोण क्षेत्र में आधुनिक बॉकिंग को सुविधाएं प्रदान करने 
तया सहकारी झान्दोलन को ग्राथिक स्थिति को मजबू 6 करने के उहेद्य से ही किया 
है। ग्रामीण साख के क्षेत्र में विछले ३२२ वर्षों में रिजव बेंक ने बहुत हो महत्वपूर्ण 


का किये है । 
(७) सरकार की भ्रायिक तथा वित्तीय नीति का सचालन-- भारत की 


आंविक नीति संमरजिवादों ब्रथे व्यवस्था को प्राधार मान कर बनाई गई है। देश 
पव वर्षीय विकााप्त योजनाग्रों के युग्र मे प्रवेश कर चुका हैं। इन योजनाग्नों की 
सफलता के लिए सरक्रार को श्रपती वित्तीय नीति में समय समय पर हेर फ़ेर करता 
पड़ता है | यह हेर क्र मुद्दा श्रतार विरोधों नीति, विदेशी भुगताव सम्बन्धों नीति, 
घाटे की भप्र्थ व्यवस्था त्या सावजनिक ऋणा प्रादि से सम्बन्ध रखते है। इस विषय 
में रिजवाँ दौंक सरकार को आवश्यक परामर्श देता हैं भ्रौर सरकारी नीति को कार्य- 
रूप देने झयवा उसे सफल बनाने में योग देता है। राष्ट्रोयकरण के बाद रिजव' बक 
भारत सरकार फी ग्राथिक नीति के सचालन का एक महत्वपूर्ण साधन है । 

(८) राष्ट्र की धात्विक निधि को धरोहर के रूप में रखना--- देश के स्वर्ण 
क्रोप, रजत कोप तथा विदेशी विभिमय कोपो को रिजवा ब'क घरोहर के रूप मे 
प्राने पास रखता है और उनका सचालत करता है।. " 

रिजवे बेक को असफलताएं 

(१) रिजव बंक देश के गआ्रास्तरिक मूल्य स्तर को स्थिर रखने मै... 
असफल रहा है। रिजव बंक को समस्त मुद्रा प्रसार मीतियो के बाद भो भारत मे 
मुद्रा प्रसार को जोर है और मूल्य स्तर बहुत ऊचा है। इरा प्रसफ़लता के अवेक 
कारण हैं जिसका उल्लेख ग्र्प प्रश्व के उत्तर में किया जा वृका है । 

(२) रिजे शेंक भारत को बेंकिग प्रणाल्री को पूर्ण रूप से विकसित करने 
तथा उगे मजबूत बनाते में हा यद्यपि ' भ॑ 
वर्ष मे अधिओ हो ४ है । यद्यपि इसे स्थापित हुये भी २० 

(३) रिजव ब्रेक प्रभो तक भारत में एक छुसगठित बिल बाजार की स्थापना 
करने में भी असफल रहा है । रिजर्व बेक ने १६१२ में इसकी एक यौजम! लाग की 

है किन्तु श्रभी तक उसे कोई विशेष सफलवा प्राप्त नही हुईं है । कि 

(४) भारतीय मुद्रा बाजार के विभिन्‍न अझगो में सामजस्य स्थापित करने में भी 
रिजर्स बैंक असफल रहा है। विशेष रूप से देशी बैकर्स की समश्या को सुलकाने तथा 
उन्हें श्रधुनिक बेकों की ही भाति निय जित करने के इसने कोई डपाय नहीं किए है । 

भाशो की जाती है कि भविष्य में रिजर्ण बेक अपने इन कार्यों को अधिक 
सफलता पूर्वक कर सकेगा और समाजवादी अर्थ व्यवस्था वाले देश इसका और अधिक 

महत्वपूर्ण स्थाद होगा। 


अध्याय ९ 


भारतोय वित्त व्यवस्था 


>मइत १०४-भारत सरकार को श्लाय तवा व्यय को युदुय मर्दे दया हैं ? 
(पंजाब १६५२, देहली ४२३) 
जन ३२९ फिर फथ्ेत ३एचा०९३ ०हैं 22ए९४०९ 899 ९5ए९आतेदपर6 रण ० 
एजॉ०्प (०४०क्रापयला: 2 (#ए०९ 2952, 0ध## 63) 
उत्तर--म्रतत गयाराज्य का नया सवियात २६ जनवरी १६५० को लाग 
किया गया शिसके प्रनुसार भारत सरकार तथा राज्य सेरकारो की भ्राय तथो ज्यण के 
सोधन निर्धारित कर दिए गए! जिस ग्राघार पर केन्द्रोय सरकार तथा राज्य सरवारों 
के काये क्षेत्र निश्चित किए गए हैं उत्ती भाधार पर उनकी झाय व ब्यय के यांधनों 
कए भी बटगएरएए किया गया है | झारत सरकार की ग्राप ठथा व्यय के लिम्नलिखित 
साधन है “- 
भारत सरकार की ग्राय के साधन 
८<६९)-बस्टस्स भथवा झ यात निर्मात कर ((७9०७॥09) ४ 
“(२)/सघीय उत्तादन कर (0६य 4 ०5० 99) 
/(३) कारपोरेशन कर (070० 4थ्ांणा 795) 
(४) आयकर (कारपोरेशन कर के अतिरिवत) ([प0078 ६8%) 
(५) मृत्युकर (2600 ए0घ85) 
(६) सम्पत्तिकर तथा व्यय पर कर (4७5 0०॥ #70फुक्षाए 0 छह 
एथ८॥0प7४ (85) 
(७) भ्याज से आप 
(८) ग्रफीम 
(६) सिब्लि शासन 
(१०) करेन्सी तथा टकमाल 
(१५) सिविल निर्माण कार्य 
(१६) डाक एवं तार विभाग से आय 
(६३) आय के अन्य साधन 
“(१४) रेलवे से प्राप्त झ्राप 
आय के उपरोदत साधनों का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है- 
(५) 'ईस्डम्स ग्रथवा ध्यथात निययति कर--यहे कर भारत से बाहर जाने वाले 
श्रथवरा देश के अन्दर झाने वाले सामाव पर लगध्या जाता है| यह भारत सरवार की 


ड्द्घ है भारतीय थ्रर्थशास्त्र सरल अध्ययन 


उसको वसूल भी करती है विन्तु वाद मे इसका कुछ भाग राज्य सरकारों को भी दिया 
जाता है | भारत सरकार तथों राज्य सरकारों के वीच आय कर के वितरण का 
प्रदन विवाद पूर्ण रहा हैं। सर ओटोनियर तथा था देझमुख थादि ने इस पर पपने 
निर्णय दिये । वर्तमान वित्तरण प्रथम वित्त आयोग (जिप्रद्याट्ड एठाधएरव3- 
707) की स्लिफारिशो के ग्राघार पर होता है । प्रत्येक पाच साल के वाद एक नया 
दित्त प्रायोग नियुक्त किया जाता है जो इस सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार करके अपनी 
सिफारिशों पेश करता है । भारत का दूरा वित्त प्रायोग नियुक्त हों छुका है श्ौर 
उसकी रिपोर्ट क्षीक्ष सरकार के सामने पेश होने दालो है। १६४२४--५६ के बजद मे 
आयकर से कुल १६१.५० करोड रुपये की आ्राय प्राप्त होने का ग्रनुमाव है। १६५७८ 
४८ के वजट के अनुसार ३६०० रुपये प्रतिवर्ध को आय वाले व्यक्तियों पर ग्रायकर 
लग जाता है) इससे पूर्व यह सीमा ४२०० रुपये प्रतिवर्ष थी। आयकर लगाने की 
प्रणाली में भी कुछ परिवर्तन कर दिये गये हैं । 

»(४) कापुरिशन कर-यह भी भ्राय कर की ही भाति एक कर है जो करम्प- 
नियों भ्रादि की प्राय पर लगाया जाता है। १६४५६--५६ के वंजट के अनुसार इस 
मद से ५५ ५० करोड़ रुपये को झ्ाय श्राप्त होने का अनुमान है $ 

(५) सृत्यु कर - मृत्यु कर झधितियम १६५३ में पास किया गया था। इस 
काबुन के अनुसार मरने के बाद हर व्यक्ति की सम्पूर्ण चल और अचल सम्पत्ति का 
मूल्याकन किया जाता है और यदि उस सम्पत्ति का मूल्य ५०००० रुपये से प्रधिक है 
तो उस्त पर मृत्यु कर ग्रधवा उत्तराधिकार कर उप्तके उत्तराधिकारी से वसूल किया 
जाता है । इस कर के सम्बन्ध में अनेक प्रकार को आलोचनाएं की गई हैं किस्तु यह 
बर स्यायोचित ही है और लगभय सभी देशो की कर प्रणाली मे इसलते भहत्वपूर्णा 
स्थान प्राप्त हैं। इस कर को ग्राय राज्य सरकारों को दी जाती है । प्रथी तक इस क्र 
से अधिक आप प्राप्त नही होतो किन्तु भविष्य मे होने की झाशा है। 

(५) सम्पत्तिकर तथा व्यय पर कर-यह एक नये प्रकार का कर है जो १६४७- 
शू८ के बजट में लगाया गया है। भारत सरकार ने कुछ दिन पूर्व राजस्व के 
विदेशी विशेषज्ञ श्री काल्डर को भारत मे बुलाया था। व्यय पर कर लगाने का सुफाव 
उन्हीने दिया। यह सर्व प्रथम भारत द्वारा ही परीक्षण के रूप में लगाया गषा है 
इस कर के सम्बन्ध में तरह वरह की आलोचनाए की गई है। इसी 'प्रकार सम्पत्ति 
कर के विपय मे भो अनेक प्रकार के मत व्यक्त किये गये हैं। वास्तव में कर झआय पर 
लगते चाहिये न कि सम्पत्ति पर क्न्छु भारतीय कर प्रणानी का यह_भी एक _नया 
परीक्षण है। यह कर उन व्यक्तियों से वसूल किया जायेगा जिनकी सम्पत्ति २ लाख 
रुपये से अधिक मूल्य की है + सम्पत्ति के मूल्य में वृद्धि के साथ कर की भी दर बद- 
ली जावेगे-३ ६६४८-५६ के बजट में इससे १ ५ करोड़ रुपये का अनुमान है। 

७० (७) करेन्‍्सोी_तया टकसाल--रिजर्व बेक तथा भारतीय टकसालों से जौ 
आय होती है वह भारत सरकार को मिलती है। १६५८-५६ के बजट के अनुवार 
इन साधनों से ३६ ६२ करोड रुपये की आय होने का अनुमान लग्राया गया है! 


भारटोय वित्त व्यवस्था ॥। ४३६ 


+(८) डाक तथा तार--डाक तथा तार विभाग की आय भी भारत सरकार 
कौ मिलती हैं किन्तु यह अप्रिक नही है । १६४५८--५६ के बजट के अनुमान के अनु- 
सार इस सावन से २३४ करोड रुपये की आय का अनुमान है । 

..... (६) भारतीय रेलो से श्राय--१६५० के रेलवे प्रस्ताव (रिक्षोफ़बफ 
(!0०॥४८॥0) के अनुसार भारत सरकार को रेलो में लगी पूजी पर ४ प्रति- 
शत की दर से लाभाञ्न (ताशंतधगात) मिलता है। इधमे से ब्याज की दर घटा कर 
भारत सरकार के पास थोडी सो झराय बच रहती है। १६५८--०६ के बजट के 


अनुसार रेलो से ७ ०४ करोड रुपये की प्राय प्राप्त होने की आशा है। 
सितम्बर १६५७ में रेल यात्री पर एक अतिरिक्त कर भी लगाया गया है 


१६४८--५६ में जिससे £ २२ करोड रुपये की श्राय होगी जो राज्य सरकारों को 
दे दी जायेगी । 

(१०) ध्रफोम--अफीम की खेती करने, उसे बनाने तथा बेचने से भारत 
सरकार को पहले काफी आय होती थी । भ्रव सरकार ने इसकी खेती ग्रादि कम 
करा दी है। १६५८-४६ के वजट मे इस साधन से फेवल २८७ करोड रुपये की 


झाय प्राप्त होने की आशा है! 
४ (११) दान कर (जाति /'७७)-यह एक नया कर है जो १६५८-५६ के 
बजट में लगाया गया है। चालू वर्ष मे इससे ३०० करोड़ रुपये की आय प्राप्त होने 


को अनुमान है । 
(१२) अस्य साधन--प्रम्य साधनों में ब्याज की आय, सिविल शासत, सिविल 


निर्माण ग्रादि से भी आय होती है। १६५७-५८ के बजट में इससे अनुमानित आय 
का ब्योरा इस अकार है । 


सिविल शासन ४३ २१ करोड रुपये 
ब्याज_ न्लेंदिण #ऋ+ 
सिविल निर्माण शेड 5 
अन्य आय २४६५ ,, 


१६५८-५६ में भारत सरकार को कुल ७६८ ६६ करोड रुपये की आय होने 

का ग्रनुमान है । 
व्यय की मर्दे 

भारत सरकार को व्यप को मुख्य मर्दे इस प्रकार हैं- 

१--राजस्व की सीधी मांगें । 

२--प्रतिरक्षा व्यय । 

३--सिबिल शप्तन 

४--ऋण पर ब्याज ॥ 

५--सार्वेजनिक निर्माण कार्य । 

६--राज्य सरकारो को अनुदान ॥ 

७--बैस्णाियों पर व्यय । 


<-भवाधारण व्यय ।. 


डं४ड० ] भारतीय प्र्थश्लास्तः सरल अध्ययत 
&>टोोन्शन + 

६०-करेसी तथा टक्साल । 

११० अन्य... व्यय । 


१६५४-५६ के वजट में भारत सरकार का कुल व्यय ७६६०१ करोड रुपये 


होने का मकान अनुमान है। 

हू) राजस्व की सीधी सागें--विभिन्न प्रकार के करो आदि को वसूल करने 
में जो धन व्यय किया जाता है वह इस मद के अन्तर्गत श्राता है । १६५८-१६ मे 
इस पुर ६४०४५ करोई रुपयः व्यय होने का अनुमान है 

ल्‍्प्र प्रतिरक्षा व्यय ([2४6003)--भारत सरकार को देश की सुरक्षा के 
ल्ये सेना रखनी पड़ती है यह सरकारी व्यय की सवसे बड़ी मद है। पाकिस्तान को 
शन्नुता पूर्ण नीति के कारण सरकार को इस पर भ्रधिक व्यय करना पड रहा है । 
१६ ४-५६ में बजट के अनुमान के अनुसार प्रतिरक्षा पर कुल २७८ १४ करोड 
रूपया ब्यय होने कग अनुमान है। भारत जैसे गरीब देश के लिये यह व्यय बहुत्त 
अधिक है किन्‍्तू दक्षिण पूर्व एशिक्षा की राजनैतिक स्थिति की देखते हुये इसके श्रति- 
रिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है । 

2३) सिविल श्ासत--इस मद के अ्रस्तगंत भारत सरकार के विभिन्‍्त मत्रा- 
लगो पर होने वाले व्य५ शामिल हैं। स्वतन्त्रता प्राप्त होने के ठाद से भन्तालयो की 
सक्ष्या भर श्राकार वहुत वढ थया है । १६५८-५६ के बजट के अतृसार इस भद पर 
२०० ४४ करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है। कुछ क्षेत्रो में यह विचार प्रकट 
किया जाता है कि भारत सरकार जनता के पैसे को फिजूल खर्ची के साथ व्यय करती, 
है । विशेषकर विदेशों मे भारत के दृध्त्वास इस आलोचना के वास्तव मे प्रात हैं। 

(४] ब्याज पर व्यय--भारत सरकार विकास की योजनाप्ो के चलावे के 
लिए जनता से तथा विदेशों से वडी भात्रा में ऋण लेती है जिस पर उसे ब्याज देना 
पडता है। पंचवर्षीय गोजनांग्ो के कारण यह व्यय पिछले कुछ सालो मे बहुत श्रधिक 
बढ गये है | चालू वर्ष मे इस मद पर ३५ करोड रुपये के व्यय का अनुमान है 

(६) द्ारणाथियों धर ध्यय--देश के विभाजन के बरद से यह भी व्यय की 
महत्वपूर्ण मंद ; हो गई है। भ्राश्ा की जाती है कि दूक्षरी पचवर्षीय योजना की प्मा्तिं 
तक्र यह कार्मे समाप्त हो जावेगा और फिर इस पर व्यय बी कोई आवश्यकता नहीं 
रहेगी | चालू वर्ष में इस मद पर २० ४८ करोड रुपये व्यय होने का अनुमान है । 

6) रुप सरकारों को अनुदान--राज्य सरकारों को जपनी विकास योौज- 
नाग्रो को चलाने के लिये धन की प्रावश्यक्रता होती है । भारत सरकार झनुदाव तथा 
ऋण के सूथ म उनकी सहायता करती है । चालू वर्ष म राज्यो को अनुदानौ के रुप 
भे ४७०३ करोड झपसे +हघ जान का अनुमान है । 

४७) राष्ट्र निर्माण के कार्यों पर व्यय राष्ट्र तिम'ण कार्यों के अच्तर्गत वह 
व्यय क्रिया जाता है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, मकान निर्माण आदि कार्यों 
पर व्यय किया जाएं। चालू वर्ष मे इस रद पर १८ ७१ करोड़ रुपया व्यय होने का 
अनुमान है। 
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(5) प्रत्य व्यय-- उपरोक्त मद्दो के अतिरिक्त धिवाई, पेन्शन, करेन्शो तथा 
टकसाल श्दि पर भो सरकार धव खर्च करती है| 
प्रदन १०६--भारतीय राज्य सरकारों'की अ्य तथा व्यय को घुस्य मदों को 
पूर्ण विवेचना कीजिये । 
दर चाढ ऋ्रथ्ंक 5०प्रा०९४ ०६ #९एल्शए९ & €जएशथ्यवीपर व 658४० 
(080०9श77979९945 49 0ऐ39 
उत्तर--भारतीय राज्यो को संविधान के ग्रनुसार श्राय के जो साधन तथा 
ब्यय की जो मसर्दे प्रदान की गई हैं उनमे से निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं :-- 
2 झाय के साधन 
(१) मालगुजारो (२९४८१७८)--बहुत काल से मालगुजारी राज्य सरकारों 
की प्राय का मुख्य साधन बना हुआ है । भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां की * 
६० प्रतिशत जनता ग्रामो मे रहतो है तथा कृषि पर निर्भर है। प्रत्येक्ष काश्तकार को 
या तो सरकार को या जमीदार को भूमि के प्रयोग के बदले कुछ न कुछ अनिवाये 
रूप से देना पडता है । इसका सिद्धान्त यह है कि देश की सारी भूमि रोज्य (9(908) 
की सम्पति है जिसे जोतने का अधिकार किप्तान को राज्य से प्राप्त होता है इसलिए 
उसे मालगुजारी देनी चाहिये | जमीदारी प्रथा वाले क्षेत्रों मे सरकार अपने भ्रधिकार 
जमीदार को दे देनी है। जमीदार मालगुजारी सरकार को देने के उत्तरदायी होते हैं 
पर तु लगान के रूप मे उन्हें किसान से इसे वसूल करने का अधिकार होता है। 
स्वतन्तता की प्राप्ति के पश्चात्‌ जमीदारी प्रथा का कई राज्यो मे उन्मूलन कर दिया 
गया है मौर अब किसान का सरकार से सीघा, सम्बन्ध स्थापित हो गया है । उत्तर- 
प्रदेश भी इन राज्यो में से एक है। कर जाच समिति (]&छक्षाणा स्राधुफराए 
(०ग्राप्रा((९९) ने मालयुजारी को राज्य सरकारों की आय का एक लोचदार 
साधन बनाने के लिये कुछ झावश्यक सुझाव दिये है। समिति के प्रनुसार जमीदारी 
प्रथा के उन्मूलन के पश्चात राज्य सरकारों को लगभग ७० करोड रुपये साल की 
आय इस एक साधन से होने लगी है जबकि पहले केवल ३०-४० करोड़ रुपए की 
आय हुआ करती थी । मालगुजारी की दर निर्ारित करने की प्रथा दौपपूर्ण होने के 
कारण इससे अ्रधिक श्राय नही हो पाती । 

०-(२) झ्रावकारी_ (ए०ज़ाटांश :0०ं5०):-- राज्य सरकारें नशीली 
बस्तुओों की विक्रो पर आवकारी कर लगाती है। यह कर झराब, अफोम, गाणा, 
चरस आदि ब'तुओ पर लगाया जावा है। आबकारी कर से दो क्र एप्त होते है? 
एक तो इन वस्तुओं कय मूल्य बढ जाने के कारण लोग अधिक मात्रा मे इसका प्रयोग 
नही कर पाते दूसरे सरकार को अच्छी आराय प्राप्त हो जाती है। स्वतन्तता प्राप्त 
होने के पश्चात्‌ इस साधन से ब्राप्त होने वाली झ्राय प्रतिदर्ष घटती जा रही है। 
इसका कारण यह है कि काग्रेस सरकार घुरू से ही नशा बन्‍्दी के पक्ष मे रद्दी है ॥ 
सरकार का भ्रन्तिम न्क्ष्य समस्त देझ मे पूर्ण नशा बन्दी (00फ्रंजांणा) लागू 
करना है । उस समय आय का स्रोत समाप्त हो जायगा। बम्बई, मद्ास तथा उत्तर 
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(६) सिचाई--राज्य सरकारो द्वारा सिंचाई की जो सुविधाए प्रदान की जाती 

हैं उमके घुल्क के रूप मे उन्हे काफो आय श्राप्त होती है। यह सुविधाएं नहरों, 

विजली के दुच्चों तथा तालावो श्रादि से प्रदान की जाती है। प्रथम तथा दूसरी पंच- 

वर्षोय योजनाग्रों मे सिंचाई के साधनों के बिकास पर सबसे अधिक महत्व दिया गया 

है। इन योजनाओ के पूरा हो जाने से न केवल कृषि की उन्नति होगी वरत्‌ राज्य 
सरकारो की झाव भी बढेगी । 

(७) रजिस्ट्रेशन (२८९2878(07)--सम्पत्ति के हस्तांतरण तथा प्रन्य 
सोशे की रजिस्ट्र झन कराते समय सरकार को उसका शुल्क देता पड़ता है। सरकारी 
घुलक दिये विना यह कार्थ नही हो सकता । रजिस्ट्रेशन से राज्य सरकारो कौ बहुत 
ग्रधिक आय प्राप्तट्नही होती । यह झाय का महत्वपूर्ण साधन नही है । 

८] रटाम्प्स $5(8॥75$)--अदालतो में जो मुकदमे होते हैं उन पर कोर्ट 


फीस देनी पड़ती हैं। इसके लिए सरकार द्वारा ह्टाम्प्स को बिक्नी की व्यवस्था है, 
मुकदमेबाजी कम हो जाने के कारण ग्रब इस साधन से टोने वाली आय भी कम होती 
णा रही है। 


६) कृषि श्राय कर (8800॥079) प्राए०॥37785) --वैसे तो 
प्रायकर कृषि भ्राय पर लागू नहीं होता किन्तु राज्य सरकारों को झ्रलग से कृषि पर 
आयकर लगाने का भ्रपिकार दे दिया गष्रा है। उत्तर प्रदेश, मद्रास तथा उड़ीसा 
राज्य ने कृषि आयकर लगाया है। कुछ ग्रन्य राज्यो ने भी इसका अतुसरण किया 
है । जमीदारो उत्पुलन के कारण इससे प्राप्त होने वाली झ्राय घट गई है। अभी तक 
इस कर की प्रगति उत्साह जनक नही रही है । 

४८ (१०) भ्रायक्र का भाग ($]क7० ॥0ा [00076 [8:)--भ्राथकर 
बसे तो केन्द्र सरका ९ लगाती और वसूल करती है किन्तु इसका ५५०/, भाग राज्य 


सरकारों में बाट दिया जाता है । 
(११) केद्वीय सरकार से श्रनदान--राज्य सरकारो की व्यय की मदों को 


देखते हुये उनकी प्राय के साधन बहुत ग्रपर्याप्त हैं॥ भारत के सविधान के अनुसार 
केन्द्रीय सरकार राज्यों फ्रो अनुदान के रूप मे आथिक सहायता देवी है ॥ इस सम्बन्ध 
में हर पाच साल के बाद वित ग्रायोग अपनी सिफःरिशे पेश करता है। दूसरे वित्त 
ग्रायोग ने अपनी अन्तिम सिफारिशों मे आवकर, भृत्युकर तथा केन्द्रीय उत्पादन कर का 
कुछ भाग राज्यो में बादे जाने के लिए दर निर्धारित की हैं। आयोग की पूर्ण रिपोर्ट 
- प्रभी प्रकाशित नही हुई है ॥ 

(१२) अन्‍य कर--प्रग्य करो में मोटर गाडियो तथा पैद्रोल की बिक्री पर 

कर तथा बिजली कर प्रादि शामिल हैं । 
व्यय की मर्दे 

(१) सिबिल झाप्तन (जज 306ागांप्रांडा8000)--राज्य सरकारो की 

व्यय की यह सब से महत्तपुर् मद है। इसके अन्तर्गत सामान्य शासन, पुलिस, जेल 
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तथा न्याय आदि की व्यवस्था श्राती है। राज्य सरकारें श्रपती कुल आय का लगगग 
२३५०/५ भाग इस एक मद पर व्यय करती हैं। 

(२) राजस्व की सीधी सार्गे--राज्य सरकारों को भी विभिन्न क्रो, आदि 
को वसूल करने के लिए घन व्यय करना पढ़ता है। यह व्यय इस सद के प्रस्सगत 
आता है। 

(३) राष्ट्र निर्माण के का (पिलांगाल कप] 8 मैटाशंप०8)-- 
राष्ट्र निर्मारस के कार्यों के भन्तर्गत वे समाज सेवाएं श्र/ती हैं जिन पर लीक बल्याण 
निर्भर है) वास्तव में यदि देखा जाय तो राष्ट्र तिर्माए के सभी कार्य जिन पर भ्धिक 
घन व्यय होने की शावध्यक्ता है, राज्य सरकारो के झुपुर्द कर दिए गए हैँ जबकि उन 
की श्ाय के साधन झपर्याप्त तथा बेलोचदार है। राष्ट्र निर्माण के क्यों में सिम्त- 
लिखित विम्राग शामिल है-- 

(४) थिक्षा--भारत को अूधिकाश जनता भ्रशिक्षित है | देश में शिक्षा के 
प्रधार का कर्म एक विश्वास कार्य है । ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक प्राइमरो स्कूलों से 
लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा का विस्तार व पएुनर्गठत करना है । इसके लिए 
बहुत भ्रधिक धन की झ्रूवश्यकता है | सामान्य थिक्षा के भ्रतिरिक्त टैवनीकूल शिक्षा, 
कृषि शिक्षा तथा डावटरी शिक्षा पर भी घन व्यय करना पड़ता है। छुछ समय से 
केंद्रीय सरकार का शिक्षा भन्रालय राज्य सरकारों को शिक्षा के प्रसार तथा सुधार के 
लिये भ्राथिक सहायता प्रदान कर रहा है । 

(ब) स्वास्थ्य सेवा (?2ए0॥0 ९8७0) --राज्य सरक/रो को दवाल्तानो 
तथी अस्पतालों की भी व्यवस्था करनो पड़ती है । ग्रामीण क्षेत्रों में इम सुविधाग्रों का 
बड़ा अभाव है | इस कांये के लिये भ्री बडी मात्रा मे धन चाहिये यदि हम वाहतव में 
एक लोक हिंतकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं । 

(स) उद्योग (!700$7९9) -कुटीर तथा छोटे पेमाने के उद्योगों की स्था> 
पना तथा विकास का भार राज्य सरकारों पर है। सरकार को यथा सम्भव धन 
निकल कर उद्योगों के विक्रास पर ध्यय करना पडता है क्योकि राज्य की जनता की 
आधिक उन्नति इसी पर निर्भर है | 

(द) कृषि सुधार तया सामुदायिक विकास--केंषि विभाग मुख्यतया राज्य 
घरकारों के ग्राधीन ही है । कृपि सुधार के महत्व को हम ध्ब जानते हैं। भारतीय 
कृषि की समस्याथ्रो मे भी हम भली भाति परिचित हैं? इस विश्वाल कार्य के लिए 
राज्य सरकारो को प्रतिवर्ष अधिक से अधिक माता भे घन व्यय करना पड़ता है । 

(घ) सहका। ता ((००-०ए९८7४0००7) --कुण को ही भाति सहकारिता का 
ओऔ हफारे ग्रायिक जीवन में बडा महत्व है। सहकारिता भी एक प्रार्त थ विषय है। 
सहकारी आन्दोलन वी उन्नति के लिये राज्य ससकारों को बाफी धन व्यय करता 

हू 
के शा सिविल विर्माश--यह भी राज्य सरकारों के व्यय की एक प्रमुख मद है 
सास पर सब राज्यो का कुल व्यय लगभग ४० करोड स्पये प्रतिवर्ष द्वोता है । 
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(५) व्याज--राज्य सरकारें जो ऋणा केम्द्रोय सरकार, रिज़व छौक अथवा 
मुद्ा बाजार से लेतो है इन पर उन्हे प्रतिवर्ष क्ाफ़ों ब्याज देना पड़ता है। पंचवर्षीय 
योजनामो के कारण राज्य सरवारो को भ्रधिक माना में ऋणो की आवश्यकता पड़ने 
सगी है तथा इस मदर के अस्तर्गत होने बाला व्यय बढ गया है । 

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि हपारी राज्य सरकारें धघत की कमी से 
परोडित हैं. उन्हे जो कार्य सौंपे गये हैं उतकी तलना ये ध्राय के पर्याप्व साधन प्रदान 
नही क्ये गये हैं । प्रथम वित्त श्रायोग के सामने यह प्रइन आया था । काफी विचार करने 
के बाद आयोग ने सिफारिश की कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारो को प्रविक मात्रा 
में वित्तीय सहायता प्रदान करे । इघर देश के ग्राथिक विकाप्त की पति तौब्र होती जा 
रहो है जिप्तमे राज्य सरफारो के वित्तीय उत्तरदायित्व भी “ढते जा रहे हैं। यह प्रश्न 
इस समय दूसरे वित्त भागोग (980070. 97॥0)8908 (2077775807) के 
विच!राघीन है। दूसरे वित्त श्रायोग ने प्रपनो झ्तरिम रिपोर्ट में सिफारिश की है"कि राज्य 
सरकारो को श्ायकर में से ५५ प्रतिशत भाग, मृत्यु कर की कुल भ्राय (खर्चे भ्रादि 
निकालकर) त्तवा दिया सलाई तम्बाकू तथा वनम्पत्रि तेल से प्राप्त उत्पादन कर का 
४० प्रॉतशत भाग राज्य सरकारो में बाँट दिया जाएं । इसके ग्रतिरिक्‍त राज्यों को कुछ 
विशेष योजनाओं के लिए प्रनुदानों के रूप में आथिक सहायता प्रदान को जाय | वित्त 
भागोग की पूरी रिपोर्ट घोध्न ही सरकार के सामने पेश होने वालौ है ) 

प्रदन १०७--भारतोय सार्वजनिक ऋण के श्राकार तथ्य स्थिति पर प्रकाश 


डालिए । क्या श्राप स्थिति को सतोषजनक सानते हैं ? (कलकत्ता १६५५) 
068४९४४०९ ॥ डाल 3जणें छम्डरप्रं०प ० [तां॥5 फल त००४. 90 ए०ए० 
इल्ड्घाते ॥6 ए०श्नए०७ 88 5४४४9९0०४५ ? (6८४४७ 2965) 


उत्तर-- प्राधुनिक युग में प्रत्येक सरकार के उत्तरद'यित्व इतने अधिक बढ 
गये हैं कि उन्हे पूरा करने के लिये भारी मात्रा भें घन की आवश्यकता होती है| यह 
घन करो के द्वारा तो प्राप्त किया ही जाता है किन्तु कुछ कार्यों के लिए सरकार ऋण 
लेकर भी श्रपता कार्य चलातो है। प्ताव जतिक ऋणा प्राय विकास की दीपघंकालीम 
योजनाओं शो चलाते के लिये, युद्ध के लिए अथवा अल्यकालीन तथा अस्थाई कसी को 
बूरा करने के हेतु लिए जाते हैं । जिस प्रकार राजरव में सावजनिक ब्यय त्थां झाप 
का महत्व है उसी प्रकार सावजनिक ऋण्प का भी है | सा'जनिक ऋण के सम्बन्ध 
में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उसके भुगतान का है | इसके लिये सरकार के पास कई 
बपाय रहते हैं | प्रथम तो पुराने ऋणो को नये ऋणों मे बदल दिया जाता है, दुसरे 
झूरकार झपदनो राजस्व को ग्राव में से कुछ भाग प्रतिवर्ष एक प्रला सुरक्षित कोष में 
जमा करती जाती है शौर प्रन्त में उपी में से ऋण का म्रुगताव कर दिया जाधा है । 
सरकार ऋण का भुगतान करने को मद भी कर सकती है (रिश्ृक्सबाएणा) 
किल्तु यह हाघारण परिस्थितियों मे नही होता । विद्वानों का मत है कि साव'जनिक ऋणो 
का भार आने वाली पीढियो पर पडत' है इसलिये सरवार को देख लेता चाहिये कि 
ऋण उचित कार्य के लिये ही लिए जा रहे है । अनुत्पादक कार्यो के लिये जो ऋण 


ड४६ ) भारतीय वित्त व्यवस्था 


लिए जाते हैं वे देश पर एक प्रकार के भार के रूप में होते है। यह बात कैवल घरेलू 
ऋदो पर हो लागू नहीं होती वरन्‌ विदेशी #जें पर भी लागू होती है। 7 

मारतोय सार्वजनिक ऋण का आकार तथा त्थिति-मारत में सावजतिक ऋए 
का प्रचलन ईस्ट इणिडदा अम्परी दर रा ढिया गया । ईसड इण्डिया कम्उती 'ने सार्वजनिक 
ऋण प्राप्त करके भ रत में कई युद्ध बड़े ओर अपने शामन का विस्तार किया | जित 
समय भारत का शप्सन कम्पनी के हाथ से ब्रिटिश सरकार के हाथ में प्रागया ठ्े 
सप्नद भारत का कुल स बे बविक ऋण लगधन १० करोड़ पौंड था। इसका कुछ माय 
रपये के ह। में था ग्रोर कुछ स्टलिंग के रू में था । 

१८६० के पश्चात भारत सरकार ने उत्पादक कार्यों के निये कर्जे प्राप्त किये। 
इन कार्पों में नहरो तथा रेलों का उनण्ता प्रमुख था । १६७६ मे भारत का उत्पादन 
ऋण ८४ ६ करोड रुपये तथा ग्न्य ऋण १०५ ८ करोड़ रुपये था । २० वीं शताब्दी 
के प्रारम्भ तक भारतीय रेलें घटे में ही चलती रही भर रेलो का विर्मारा बजट की 
बचतों में से न होहर ऋणो के द्वारा ही होता रहा । १८६८ में भा त का उत्पादक 
ऋण १६६३ करोड रुपये तथा साधारण ऋण ६) क ड दगये हो गया था । 

१८६६ से १६१३ तक भार! के उत्पादक ऋणो में और अधिक वृद्धि हुई | 
इसका कारण यह था कि सरकार ने रेलवे कम्गनियों से कुछ रेलें खरीद ली तथा 
साधारण ऋष को उद्यादक ऋण में ददल दिय । १६१४ मे प्रथम महायुद्ध छिड 

। गया जिसके फ़रवस्वरूप भारत के अनुत्पादक ऋछा बढ़कर २०४६५ करोड 
रपये हो गये । यह स्थिति उत्यादक ऋण की भी थी । यह १६१४ में ४११२ करोड 
से दढकर १६२० में ४८६२ करोड़ रुगये हो गया धा। रेलो की उत्नति पर और 
अधिक धन ब्यय होते काम यह १६२४ में ५७८ ३६ करोड रुउये हो पय्ा 

जब देश में आपिक शन्‍्दी (१६०६-३०) झाई तो सरक र को निरन्तर बजट 
के घाटे सहन करते पड़े जिसे सार्जजतिक ऋणा की मात्रा बढती गई । १६३७ मे बह 
कुल १९०६ करोड रुग्ये थी । जब भारत में प्रान्तीय स्वश्ञासन (रि०शा।टाओ 
&पा0007709) जागू हुआ तो उपके बाद भी सावजनिक ऋण में बृद्धि हो होती 
रहो । १६३६ में दूतरें महायुद्ध के प्रारम्भ होने से पू्वो केन्द्रीय सरकार का ऋण 

१२०३ ८६ करोड़ रुपये तथा प्र/न्तीय सरकारों का ऋण १ ७६१ करोड रुपये था। 
इपके पश्चात की वृद्धि का भ्रनुभाव निम्नलिखित तालिका मे लगाया जा सकता है-- 
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+- . उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि भारत के सार्वजनिक ऋण में पहिले 


| 


कुछ वर्षों में तीव्र वृद्धि हुई है। इस वृद्धि का मुर्य कारण भारत की विकाय योजनाए 
हैं जिन्हें पूरा करने के लिए भारी मात्रा मे पूंजी की आवश्यकता होती है। यह 
आावश्यक्रता सामान्य राज्स्व के भा नो से पूरी नही की जा सकती । 

१६५६-५७ के जट के प्रनुमान के श्रनुमार राजस्व की कुन आय ( ९६४६- 
ए९ [00776) ४६३६० करोड रपये थी जबकि सार्वजनिक ऋण का यनुमान 
३६११"६६ करोड राये का था । इसका प्रथें यह हुमा कि सार्भजनिक ऋण साव- 
जनिक आय से ८ गुठा ग्रधिक है । यह स्थिति देखने में वडो भ्रम्मोर प्रतीट होती है 
किन्तु वाह्तव में इतनी खराब नहीं हैं ॥ जो भी घन विकास के कार्यो के लिए उधार 
लिया जाता है उममे देश को राष्ट्रीय भ्राय में वृद्धि होती है प्लोर यह ऋण दंश के लिए 


आवश्यक ही है । स्‍ 
भारतीय सावंजनिक ऋएा की एक वडो विशेषता यहे है कि भ्रव टक इसका 


६०% से भी अधिक भार घरेलू ऋण (रिए८८५ [,0875) के छूप में है जो देश 
के प्रच्दर ही प्रमारित क्रिया गया है । विदेशी कर्जों की सात्रा अपेक्षाकृत कम है। 
३६३१ ६६ करोड के कुल ऋण में से ३३५ २६ करोड रुयये के मुल्य का घरेचू 
ऋण है। शेप भाग स्टलिंग, डा*र भ्रन्य देशो को मुद्राप्नों के रूप में है। दुसरी पच- 
वर्षीय योजना के काल में भारत सरकार को लगभग ७०० करोड रुपया घरेलू ऋण 
के रूप में तथा ५०० करोड छोटी बचत के रूप मे प्र व करने ली झावदपकता 
पड़ेगी । लगमग ७५० करोड रुपये की विदेशी सहायता भो चाहिये जिसे भारत 
विदेशों से दोधंकालीन ऋणा के रूप में लेना चाहता है | झ्राश्वा जी जाती है कि अमे- 
रिका, रूस प्रष्नितम जमनी जाप्रान तथा पस्य देशों से भारत को विदेगी ऋण प्राप्त 
हो सकेंगे ) इन सबका स/मुर्शिक प्रभाव यहे होगा कि देश के सावेब्निक ऋण की 
म्रात्रा और अधिक बढ जावेगो ! यदि हम दोीघ्रता के स्ताथ देश का विकास करना 
चाहते है तो यह कार्य करना हो पडेगा । 
भारत सरकार जो ऋण लेती है उप्तका कुछ भाग राज्य सरकारो को भी 
'ए के रूप मे दिया जाता है। केन्द्रीय सरकार को इस ।र ब्याज प्राप्त होता है ॥ 
६६९५६--५७ के बजट के अनुसार सरकार ने रेलो को १०८७ ०६ करोड रुपये, 
राज्यो को १०८० ३२ क ड रुपये तथा पाकिस्तान पर ३०० करोड रुपये ऋश्ण के 
रूप में प्रदान किये हुए हैं। इसके अतिरिक्त सरकार के पास नरझुदी तथा अन्य प्रति- 
भूतिया आ्रादि है जिनमें पू जी का विनियोग किया हुआ्ला है॥ इन संबका मूल्य कम कर 
देने के घाद कुल सार्वजनिक ऋणा जित पर सरक्र/र को व्याज देवा पड़ता है उसका 
मुल्य केवल ८५-४ करोड रुपये रह जाता है | शेष पर सरकार एक ओर से ब्याज वसूल 
करती है और दूसरी थोर दे देती है। घरेलू ऋण्ो के कारण कर दाताओ पर प्रवश्य 
कुछ भ्रधिक भार रहता है किन्तु देश की सामान्य आधिक स्थिति पर कोई भार नही 
पडता वैयोकि देश का घन देश के ग्रन्दर ही रहता है । 5देशी ऋणो का देश के झरुग- 
ताम सतुलंन पर प्रभाव पड सकता है किन्तु अभी तक ऐसे कर्जों का भार बहत 
अधिक नहीं है । हा 


पेधथ ] भारतोय अर्थश्यास्त्र : सरल अध्ययन 


झगश हम इस प्रश्न पर दूसरी तरह से विचार करें तो हम देखेंगे कि भारत 
सरकार ने लगभग १००० करोड रुपए से अधिक राज्यों को उनके विकास कार्यों के 
लिये दे रसे हैं। १००० करोड़ रुपए से ग्रधिक भारतीय रेलो वी पूंजीगत विनियोग 
के उधार दिये हैं। १७०० करोड रु० से ग्रधिक सादंजनिक क्षेत्र मे उद्योगो तथा अन्य 
योजनाओञो पर लगा रखे है जिनसे दाद में सरकार को आय होने लगेगी। इसी ग्राय 
में से ऋणों के ब्याज तथा असल का भुगतान भविष्य मे हो सकेगा । 
सरकार जो ऋण लेदी है वह कई प्रकार के होते हैं। ग्रल्पकाल के लिये जो 
ऋश दिये जांते हैं वे राज्य कोप विषत्रों (7£98$७५9 8)॥5) के रूप भे होते हैं । 
इनका उद्देश्य दिन प्रतिदिन के 5“य में होने वाले घन की कमर को पूरा करना है! 
बह ग्रधिक से ग्रधिक ६ मास तक के लिये लिए जाते है ) 
सश्कार राष्ट्रीय बचत के रूर मे भी ऋण प्राप्त करती है। दूसरे महायद्ध के 
दिनो मे ही प्रतिरक्षा बचत सर्टिफिकिट (फ्सीटा०७ 5497785 (&॥०4०४) 
के रूप से जनता को घन बचाने झर उसका विनियोग करने का प्रोत्साहन दिया घा। 
प्रथम पचयर्पीय योजना के काल मे राष्ट्रीय बचत योजना तथा झल्प बचत पर विद्येप 
जोर दिया था । दूसरी योजना के काल में भी लगभग ५०० करोड रुपया इस प्रकार 
प्राष्य करने का प्रयत्न किया जावेगा । इस प्रकार प्राप्त घन भी एक प्रकार का सावे- 
जमिक ऋण है जो १० या १२ दर्प मे सरकार को वापिस करना पड़ेगा । 
प्रथम योजना के कास में सरकार ने रच्ट्रोय योजना ऋण (४0०7) 
9]2॥ [.020$) प्रएत किये है। दूसरी योजना मे इस प्रकार के कई बड़े ऋण 
लिये जावेगे । यह ऋण दीर्घ काल के लिये होते हैं और ४ या २० वर्ष के बाद 
इतके भ्ुगतात का प्रब्न उड्ता है । 
अदणय उत्पादन कार्यों के लिये ही लिये जा रहे है इतना ही काफी मही है / 
हमे यह भी देखना चाहिये कि उनका उपयोग किस प्रकार होता है । यदि इस धन का 
अपव्यय होता है और योजन। सफल नही होती तो श्रत्त में यह भार आ्ाने बाली 
पीडियो को उठानए पड़ेगा | इसलिये ऋण लेदे से पूर्व उसके उदश्य यो पफलता की ” 
सम्भावनाओों पर भलों प्रकार विचौर कर लिंयां जाता है । 
प्रस्थ १०८--भारतीय सविधान के भ्रनुसार केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के 
बीच श्राथ के साधनों का बंटवार, किस प्रकार किया गया है ? के रद्द तथा र,ज्यों के 
वित्तीष सब्बन्धो पर भी प्रकाश डालिये । (दिल्ली ५०, ५१ कलकत्ता ५३) 
एऋकपाँजर धशाल शौंण्टब्रेंगण्ण ० पिव्रालेत्रो #९६०ए१८९४ फैशएल्ला पैड 
एलएएढ चमवें प० 5०१९५... 95९०0५३ थाँड० फैए समशालंत्र] ब९!अप॑०० 9९(७९लच 


फ़रिष् ध्ए० (2९79५ 60, 67, (876६8 64) 
उत्तर--भारतीय सबविधान में जिस आधार पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों के 


बौच आय के सं घतो का बटवारा किया गया है तथा केद्ध और राज्यो के वित्तीय 
सम्बन्धों की जो व्यवस्था की गई है उसे भवी प्रकार समभाव के लिये हमे (६३५ के 
भारत सरकार कानून ((90एटररफटाई 6९ रेएता4 ह6 00 935) तथा 


भारतीय वित्त व्यवस्था [. ४४८ 


उसकी वित्तीय व्यवस्याओ्रो का प्रध्ययत करना आ्रावृश्यक है क्योकि इसी के भ्राधार 
पर नये सविधान मे सघात्मक वित्त व्यवस्था का उल्लेख किया गया है और केर् 
हथा राज्य सरकारों को आय के वे ही साधन दिए गये हैं जो १६२५ के काबुन के 
अनुसार दिए गए थे । इन सूचियो में दो एक मद॑प्की वृद्धि अवश्य कर दी गई है 
ताकि भविष्य में भ्रपने बढ़त हुये व्यय को पूरा करने मे सरकारों को सफलता मिल 
सके । केद्ध तथा राज्य सरकारों की आ्रधिक स्थिति को संतुलित रखने के लिये इनके 
वित्तीय सम्बन्धों के विषय में भी सविधान में उचित व्यवस्था की गई है जिसका 
उल्लेख हम झागे चलकर करेंगे । 

१६३५ का भारत सरकार कावूत-वैसे तो १६१६ के भारत सरकार कानून 
के द्वारा ही केन्द्र तथा प्रान्तीय सरकारों के आय तथा व्यय के साधन कुछ सीमा तक 
प्रलग कर दिये गये थे किन्तु इस दिशा में सवसे महत्वपूर्ण कदम १६३४ के कानून 
के द्वारा उठाया गया था । इस कानुत में केद्दीय तथा प्रन्तीय सरकारों को आप के 
स्रोत निम्नलिखित थे -- 

संघीय स्रोत ग्रथवा भारत सरकार को झ्राय के साधन 

(१) श्रायात निर्यात कर 

(२) प्रौषधियों तथा कुछ अन्य नशीले पदार्थों को छोडकर भारत में बनते 

बाले माल पर उत्पत्ति कर। 

(३) कारपोरेशन कर $ 

(४) नमक कर। 

(५) कृषि आय को छोडकर भअन्य प्राय पर कर । 

(६) कृषि भ्रूमि को छोड ग्रन्य सम्पत्ति पर सम्पत्ति कर । 

(७) उत्तराधिकार कर (कृषि भूमि को छोडकरो । 

(४) तमाम व्यवसायिक आ्रादान प्रदानों पर स्ठाम्प्स कर । 

(६) पाय्ु तथा रेल मार्ग द्वारा भेजे जाने वाले माल तथा यात्रियों पर सीमा 

कर । 

(१०) न्यायालयो के स्टाम्प्स से कर । 

(११) अच्चर्देशोय जल गार्यों द्वारा भेजे जाने वाले माल तथा मुसाफिरो पर कर 

उपरोक्त कर केन्द्रीय सघ सरकार द्वारा लगाये जाते हैं तथा वही इनको वसूल 

करती है। परन्तु इनमे कुछ करो की आय बाद को आन्तो को बाटने की व्यवस्था 
थी। इस करों म निम्गलिखित झामिल हैं -- £ 

ा (१) कृषि भूमि को छोडकर अन्य सम्पत्ति पर उत्तराधिकार कर | (२) चैक 
बिल प्रादि पर स्टाम्प्स कर । (३) मुसाफिरो तथा माल पर सीमा कर। (४) भाडे 
तथा महसूल पर ल्गाये हुये कर | 

इनके अतिरिक्त कुछु अन्य करो से प्राप्त आय के सघ तथा प्रान्तो के बीच बाटे 

जाने की भी व्यवस्था थी ताकि प्रान्त अपने व्यय को भली प्रकार चला सके प्लौर 
उनके बजट मे प्रसतुलन उत्पन्न व हो । इत करो मे तिम्तलिखित शामिल हैं --.. 


ड्श०ण ] भारतीय अं झास्व्र * सरल अध्ययन 


(१) प्रटय कर (कृषि आय को चोडकर) ) (२) बैद्यीय उत्पत्ति कर। (३) 
निर्यात कर (विश्येप कर जुट के तिर्यात कर) में होने वाली भ्राय को सम्बन्धित च्राती 
तथा केन्द्र के ढीच विभाजित करने को व्यवस्था थों ॥ जि 

बातीप भ्राप के सोत--१६३५ के काजून में प्रांतों बी आय के लिखित 
साधन प्रदान किए गये थे -- 

(१) मालगुजारी 

(२) धिंचाई कर 

(३) हृषि आय कर 

(४) वनों से ग्राय 

(५) आवकारी 

(६) दिनी कर 

(७) मोटर याडियों पर कर 

(क) स्टाम्प 

[६) रजिस्ट्रे शन ! 

(१०) मनोरजन कर । 

(११) घुड दौड आदि पर कर। 

१६३४५ के काठून के अनुसार राष्ट्रीय विकास के कार्य प्रातो को दे दिये गये 
थे। किन्तु ध्रातो की ऋग्य के अधिकतर खोत वेलोचदार ये । दूसरी ओर सघ सरकार 
के व्यय को देखते हुए आय के सव लोचदार साधन सध सरकार को दिये गये थे | 
इससे प्रातो को वित्तीय स्थिति में असन्तुलन उत्पन्न होने का भय था। इस समस्या 
का समाधान करने के जिये वाधिक अनुदान के रुप मे सघ सरकार द्वारा प्रातो को 

वित्तीय सहायता देने को भी व्यवस्था थी । 

प्रातों तथा केन्द्र के दीच आय कर प्रादि के बटबारे तथा प्रनुदानों के प्रश्न 
को तय करने के लिये १६३५ में सर ओटोनीमियर, १६४६ में श्री देशमुख वया १६४२ 

में प्रयम वित्तीय प्रायोग ने अपने सुाव दिये हैं | दूसरे वित्तीय ध्ायोग की रिपोर्ट 
ववम्दर १६५७ मे प्रकाशित हुई है। दोनो वित्तीय आयोगौ की रिपोर्ट का उल्लेख 
हम आगे करेंगे । 

नये सविधान में वित्तीय ध्यस्वया--जैसा कि ऊपर कहा गया है नये सविधान 
में भी संघ सरकार तथा गज्यो के बीच आय के साथनो का बटवारा उसी प्रकार 
किया गया है जैसा कि १६५३ के कातुन में किया गया था । सध सरकार की झाय 
के पुराने खोतो के ग्रतिरिक्त समादार पद्गो के क्रद, विक्रय तथा विज्ञापत के 
प्रकाधन पर. कर भी सध की आय सूची मे आमिन्न कर दिये गये हैं। 

राज्य सरकारों की ग्राय के ख्रोतो मे बिजली के क््य, विक्रय तथा उपयोग 
पर कर प्रराव तथा अ्रफीम के प्रयोग से वचने वाली ओपधियों पर कर तथा सौन्दर्य 
बढाने वाले उपकरण्यो पर वरों को भी झामिल कर दिया गण है | 

नये संविधान की जिन घाराओ मे आय के स्रोतों के बटवारे का उल्लेख है 


भारतीय वित्त व्यवस्था [. ४९१ 


उनम्रे से निम्नलिखित घाराए' महत्वपूर्ण हैं - 
स॒विधान की घारा २६८ में यह व्यवस्था की गई है कि स्टाम्प कर भ्ौर 


केन्रीय सरकार को प्रधिकार सूचि मे शामिल दवाइयो, श्व्‌ गार के प्रसाधनों इत्यादि 
पर उत्पादन कर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये और वसूल किए जावेंगे। इनकी ग्राय 
राज्य सरकारों को दी जायेंगी । 

घारा २६६ के प्रनुसार प्रन्य प्रकार के कर जँसे उत्तराधिकार और सम्पत्ति- 
कर, रेल ग्रयवा वायु मार्ग के यातायात पर सीमा कर झौर रेल के किराये तथा 
भाडे पर कर आदि तथा वितरण ससद के द्वारा बन,ये गए कानून द्वारा होगा । 

धारा २७० के प्रन्वर्गेत भाय कर वितरण वित्तीय आयोग की स्थापना 
स पूर्व राष्ट्रपति के श्रदेश से होगा। सविधान लायू होने के दो वर्ष के भीतर राष्ट्र- 
पति प्रथम वित्तीय प्रायोग की नियुक्ति तथा उसके हर पाच साल के बाद एक वित्तोय 
आयोग को नियुक्ति करते रहेंगे प्रोर इन आयोगो की सिफारिशों पर वितरण सम्ब- 


नदी आयोग जारी करते रहेंगे । 
घाटा २७३ के भअन्तगंत जूट तथा ज़ूट के सामान के निर्यात कर के बदले में 


पश्चिम बगाल बिहार भ्रासाम तथा उडीसा को १० व तत्र सहायता अ्रनुदात 
(02॥0$ ॥॥ शा0) देने की व्यवस्था को गई है। यह अनुदान भारत को सचित 
निधि में से दी जायेगी । राज्यों को अनुदान देने के विषय मे उदारतापूर्ण नीति भ्रप- 
नाए जाने की भी व्यवस्था है । यह अनुदान राज्यो की प्रावश्यकताभो के श्राघार पर 
अथवा कुछ विशेष कार्यक्रमों के लिए भी दिये जा सकते हैं। परिगण्णित जातियों के 
कल्याण तथा आस के कबाईली क्षत्रो' के प्रशासन के लिए भी प्ननुदान दिये जाने 


की व्यवस्था है ॥ 
इस प्रकार भारतीय सविधान ने केवल झ्ाय के साघनोी का बंढबारा राज्य 


तथा सध के बीच कर दिया है बरत्र्‌ दोनों की वित्तीय स्थिति में सतुलन स्थापित 
करने के उह्दंश्य से राजस्व प्रणाली को लोचदार बना दिया है । 

सघ तथा राज्यों के वित्तीय सम्बन्ध --केन्द्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय 
सम्बन्ध स्थापित करने का भ्रइन नया नही है । सघात्मक वित्त व्यवस्था मे इसकी आव- 
इयकता पड़ती ही है। 

प्रारम्भ में जब केन्द्र तथा राज्यो के झाय के साधन अलग किये गये, प्रात 
की स्थिति मजबूत हो गई थी और शान्तो द्वारा केन्द्र की सहायता की व्यच्स्था की 
गई थी । बाद मे स्थिति उल्टी हो गई। भव केन्द्र की स्थिति मजबूत है भर राज्यों 
को केन्द्रीथ सहायता को आवश्यकता है ॥ 

केन्द्र तथा र ज्यो के बीच वित्तीय सतुलब बनाये रखने के लिये नये संविधान 
मे कुछ ऐसे करो की व्यवस्था है जो केन्द्र द्वारा वसूल किये जाते हैं किन्तु उनकी ग्राय 
का बढवारा केन्द्र तथा राज्यों के बीच किया जाता है। कुछ कर केद्ध द्वारा लगाये 
जाते हैं किन्तु उनसे प्र एत् आय राज्यों को दे दी जाती है । इन सबका सक्षिप्त उल्लेख 


ऊपर किया जा छुका है । मु 


४४२ ] भारतीय प्रर्थशासत्र " सरल अध्यवत 


प्रथम विच्ीय प्रायोग [ग्रिज्र गिशकार८ (णा़ां5शंणा)--मारतीय 
संविधान लागू होते के २ वर्ष बाद राष्ट्रपति ने प्रथम वित्तीय आयोग की नियुक्त की 
जिसका उद्देश्य केस्र द्वारा प्रवन्धित तथा विभाजनशोल प्राय में से राज्यों का भाग 
निर्धारित करना तथा राज्यों को मिलत्रे वाले सहायता अनुदानों की मजा निर्धारित 
करना था । प्रपम वित्तीय भ्रायोग ने १६५६ मे राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट पैश की 
जिसकी मुख्य सिफारिशों इस प्रकार थी । 

(१) प्रायकर मे झे राज्यों को ५० प्रतिशत के श्थाव पर ६५ प्रतिशत भाग 
दिया जाए । प्रत्येक राज्य का श्रपना हिस्सा ८ प्रतिशत जनसब्या के आधार पद 
तथा २ प्रतिशत कर बसूली के आधार पर दिया जाये ॥ उस समय के राज्यो वो 
निम्नलिखित प्रतिशत मिलना ते हुआ । 


बम्बई १७४० प्रतिशत राजस्थान ३४५० 
उत्तर प्रदेश हश्ज्शू पजाव ३२२ 
मद्रास ११५२५ ” ट्रावनको र-कोचीन > रण 
परिचम बगाल ५+ $ + आसाम २२५ 
विहार ७ 2 मैसूर ३२२५ 
मध्य प्रदेश कुरपु 7? मध्य भारत १७४ 
हैदराबाद अशण सौराष्टू १०० 
उड़ीसा शभ० पेप्तू ०७५ 


(२) कैद्वीय उत्पादन करो में से तम्बाकू, दियासलाई तथा वनस्पति तैल से 
प्राप्त होने वाली भ्राय का ८० श्रतिशत भाग राज्यों को उनकी उनसह्या के झाधार 
पर दिया जाता है। 

(३) डूट तिर्याठ कर के बदले भें सम्बंधित राज्यों को जो वाधिक झनुदात 
दिया जात है बहु इस प्रकार है-- 


साख रपये 
पश्चित वद्धाल श्श० 
आत्म ७५ 
विह्वार ५ 
उशेसा ५ 


(४) पहागता अनुदानों के विषय मे विच्ीय झायोग ने कई सुझाव दिए थे । 
आधोग के अनुसार मद्रास, उत्तर प्रदेश, विहार, मध्य भ्रदेश, हैदराबाद, राजस्थान, 
अध्य भारत तथा पेप्सू को सहायता अनुदाव की कोई आवश्यकता नही है। परिचम 
बात, उड़ीसा तथा सोराष्ट्र को प्रतिवर्ष ६० लाख रुप्ये, ७० लाख रुपये तथा ४० 
लाख, रुपये दिये गये । पजाब और आसाम को १२५ करोड रफ्य तथा १ कराड़ सपये 
दिये गयें। मेसूर तथा ट्रावककोर-क्ोडीन को ४० लाख तथा ४५ लाख स्पये के 
वाषिक पनुदाद दिये गये । 


भारतोय वित्त व्यवस्था [ ४४५३ 


(४) कुछ राज्यो को प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार के लिए चार वर्ष तक बाधिक 
अनुदान देने की व्यवस्था की गई | थह राज्य निम्नलिखित हैं -- 


राज्य लाख रुपये 
बिहार डेट 
मध्य प्रदेश डर 
हैदराबाद २० 
राजस्थाव २० 
उड्डीसा १६ 
पजातब्र श्ड 
मध्य भारत हे 


पेष्मू हे 

प्रथम वित्तीय ग्रोयोग की सिफारिशो के विधम में अनेक प्रकार की प्रालो- 

चनाए की गई हैं क्योकि वित्तीय आयोग प्रत्येक राज्य सरकार को उसको इच्छा के 
अनुसार अनुदान तथा प्रायकर में भाग प्रदान नही कर सका । 

दूसरा वित्तीय प्रायोग--१६५६ मे राष्ट्रपति न दूसरा वित्तीय प्रायोग नियुक्त 
किया जिसका कार्य प्रथम वित्तीप आयोग की ही मातरि केस्धाय तथा राज्यो के बीच 
आय कर के बटवारे, उत्तराधिकार कर, तथा रेल के भाडो पर लग्राय गये करो के 
वितरण पर विचार करना था। इसके ग्रतिरिक्त सविधान की धारा २७३ तथा 5७५ 
के अन्तर्गत निर्धारित प्रश्नो पर विचार करना था । दूसरे विर्न य झ्नायोग की रिपोर्ट 
१४ नवम्बर १६५७ को वित्त मत्री श्री टी० टी० कृष्णामाचारी द्वारा भारत ससद में 
हि की हा जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है? इसकी भ्रमुख सिफारिशों निम्न 
लखित हैं -- 

(!) ब्रायकर वितरण- आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों को प्रायकर 
में मे ५५ प्रतिशत के स्थान पर ६० प्रतिशत भाग प्रदान किया जाय | प्रत्येक राज्य 
को जो हिस्सा मिलेगा उसका निर्धारण ६० भ्रतिशत जनसल्या के ग्राधार पर तथा 
१० प्रतिशत वसूली के आधार पर किया जादेगा ॥ 

(२) केर्द्रीय उत्पादन कर में से तम्बाकू दियासल।ई तथा वनस्पति त्तेल के 
अतिरिक्त पाँच अन्य वस्तुओं पर कर की जो आय ह'गी उसमे से भी राज्यो को भाग 
दिया जावेगा । यह वस्तु हैं--कहवा, चाय चीनी कागज तथा वनस्पति गैर आव- 
श्यक तेल [४८2४९४४)९ 3007-556704] 0/)5) । इस प्रकार प्रव इन य वस्तुओं 
के उत्पादन कर की झहय का २५ अतिशत भागा राज्यों में बाद दिया जावेगा यह 
वटवारा जनसल्या के आधार पर होगा । 

(३) सहायता अनुदान--भारतोय ग्रगराज्य के १४ वर्चमान राज्यो मे से < १ 
को आयोग ने काफी बडी मात्रा मे सहायता अनुदान देने वी सिफारिश की हैं। मद्रास 
बम्बई तथा उत्तर श्रदेश को कोई सहायता नही दी ज,यगी क्योकि इन्ट्े हंसेली ग्राव- 
इयकता नही है । अन्य राज्यो को निम्नलिखित अनुदान दिए जावे +* 





5३ । आरतीय गअर्येद्ास्त्र . सरल अध्ययन 





राज्य करोड रुपए 

कआस्प्र प्रदेश डी ०० 
ग्रासाम डाग्पू 
बिहार शाक० 
बम्बई क्र 

केरल १७५ 
मध्य प्रदेश हे ०० 
मद्रास गा 

मैसूर ६9० 
उड़ीसा ३३५ 
पघजाब रस्र५ 
राजस्थान ३५० 
उत्तर प्रदेश ज+ 

पर्चिम बंगाल ३३५ 
जम्मू तथा काइमीर ३०० 
योग ३७ ४५१५ 


उपरोक्त भनुदानों को देते समय इस बात का कोई विचार नहीं होगा कि यह 
प्रारम्मिक शिक्षा अथवा अन्य किसी विशेष कार्य के लिये ही ध्यय किये जाए ॥ 

(४) उच्तराधिकार कर का वितरण--प्रभी तक उत्तराधिकार की सम्पूर्ण 
आय राज्यी की ससद के कातून के अनुसार बाट दी जाती थी $ इसका आधार चही 
था जो आय कर का है श्रर्थात्‌ ८० प्रतिक्षत जनसर्य३ तथा २० प्रतिशत वसूली के 
झ्राधार पर बादा जाता है । 

भविष्य के लिये आयोग ने सिफारिश को हैं कि इस मद की कुल भाय को 
दो श्रेणियों भें बाटा जाये' (१) अचल सम्पत्ति से उत्तराधिकरार कर को आय । 
(२) अन्य सम्पत्ति से आय ॥ प्रथम को प्रत्येक राज्य मे स्थित भ्चल सम्पत्ति के 
आधार पर तथा दूसरे को जनसल्या के आधार पर वितरित किया जाये। 

(५) रेल के किशये पर कर--जो अभी हाल में लगाये गए हैं उनका वितरण 
राज्यों मे किया जाएगा । प्रत्येक राज्य को जो अनुमानित माय मिलेगा उसका उल्लेख 
विम्नलिजित तालिका में किया गया है। 


देश लाख रुपए 
आन प्रदेश श्३१ 
आस ड० 
बिहार श्३६ 
बस्वई र४१ 


५ केरल र्७छ 


भारतीय वित्त व्यवस्था 


प्रध्य प्रदेश 
मद्रास 

मैसूर 

उडीसा 
राजस्थान 
पंजाब 

उत्तर प्रदेश 
पश्चिम व्यास 


कुल योग 


[ ४४५५ 


श्र 
६६ 
६६ 
२६ 
१०० 
१२० 
श्छ्५ 
ह्ड 


१४८१ 


(६) मिल का सूती कपडा, चीनी तथा तम्बाकू से विभिन्न राज्यो को प्रति 
वर्ष लगभग ३२ ५० करोड रुपये की आय बिन्नी कर के रूप मे होती है। इस कर 
के रथान में जो उत्पादन कर मे वृद्धि की गई है उससे राज्यों को बिक्री कर की 
हानि होगी । उसकी क्षति पूर्ति के रूप मे उपरोक्त भ्रतिरिक्त उत्पादन कर को सम्ब- 


निधित राज्यों मे बाट दिया जाएगा । 


इस प्रकार दुमरे विश्ञीय आयोग को सिफारिशों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय 
आय मे से भ्रतिवर्ष लगभग १४० करोड रुपया राज्यों मे वितरित हो जाया करेगा । 
इससे राज्यों को भी अपनी बजटीय स्थिति मे संतुलन स्थापित करने मे सहायता 


मिलेगी ) 


दूसरी पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्यों को केद्ध से अपनी विकास योज- 
नाम्रो के लिए जो सहायता मिलती है उस पर वित्तीय प्रायोग की सिफारिशों का 


कोई प्रभाव नही पड़ेगा 


एजाएक्रशंएए. करछआांताबां0ा ि8ए9श"'8 
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3.० |] भारतोय अयज्ञास्त्र सरल अध्ययन 
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झाए6 पुएलधत्चरन ण्वीए धाए१0 फऐै९ बश्णएाशए.. ह॥ एृच॑४/णा३ एप 
व्पुष्डो प्राष्पप8. ऐीगा० ०००छण३९७ बाते ६७ 8 एएण%६.. ९०६ छणह पीछा शड़ 
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केवल पाँच सवाली का जवाब दीडिये । सब सवालो के उम्दर चरादर हैं | जवाद 
सन्निप्त मे लिखिये, और जो पूंछा यथा है उस ही का जवाब दीजिये ॥ 'केसी भी 
सवाल में भ्पनी कापी के छ पृष्ठो से अधिक न लिखिये। 
3 ॥7%६$ 20 ए०७ प्रय0९०४४४ऐ ४ए छथ्/0च3) 2006 ऐप ॥8 6 
82078) 70078 ० [#08, 
राष्ट्रीय आय से श्राप क्या मतलव समभते हैं ? भारत की राष्ट्रीय आय 
क्या है ? 
है, 7१७४ &79 ४(,७ ०७ए७७९३ 89७ ७गिं६०६७ ण॑ हच७ ऐ97800 890 #8270070: 
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खेला के विभाजन और टुकड़े ठुकडे हो जाने के कारणों और भ्ौर परिणापों 
पर प्रकाश डालिय । इस बुराई को रोकने और दूर करने के वया उपाय किये गये हैं ? 
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भारतीय प्रामीण अध-व्यवस्था म परकारें क्य-परत्पाली का दया महत्व है ? 
इस व्यवस्था को फैलाने और झधिक सफल वनाले मे क्‍या २ कठिनाइयाँ हैं ?े उनको 
दूर करने के उपाय बतलाइये । 
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भारदटवप म॑ पानी से बिजली की उन्नति के सम्बन्ध म वतपान स्थिति बया 
है ? देश मे पव-बिगली बढाने की कुछ हाल का योजनाओं पर प्रकाश डालिये + 
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भारतवर्ष मे मजदूरों के काय करने और रहन-सहन को दशा सुधारने मे सज 
दूर सधों ने किस हद तक सहायता की है ? 

6. 708९089 8 पशाएणांबप८8 0 छ्ठांशा परद्धाउठ060 क विक्षा&. सी0फ्न 
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भारत भ जब यातायात के महत्व का वशन कीजिये । इस प्रकार के 
यातायात को और अधिक उन्नत और उपयोगी बनाने के लिए क्‍या प्रयत्न किए जाने 
चाहिए ? 
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भारत की दूसरी पचवर्षीय योजना मझधिव उन्नति के लिए किये जाने वाले 
कुछ मुख्य प्रयनों का वर्णान कीजिये । 
8 छए० &7 ९80० ठई 6. िल्‍* छश्होंकी 06 [708 घ0त्न रा 
ह 8 एथब]फ ७० ऋ९छलत फुह्श्श्ह्ण्श्छ हे पच्चोश्थ्ते १ 
भारत की वन-सम्पत्ति का उल्लेख कौजिये। इस सम्पत्ति को सुरक्षित रखने 
भौर अ्रधिक उपयोगी बनाने के लिये क्‍या प्रयत्न क्ये जाने चाहिये ? 
9 छा 00 छ0ए पगवेदभब्मते एछछ़ पा एप॥० छापे एपए78६8 8९९०8 
पं पततेक 90088 ? ए४88 छ22४३ए7०७३ ४8५8 ७8७ 8ए85९9०8प 40. 86078 
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भारतीय उद्योगों म 009॥0 और ए9/0ए७ क्षेत्र से प्राप क्या मतलब 
दा हैं ? इन दोनों मे सह-प्रस्तित्व कायम करने के लिये वया यत्न किये जा 
रहे हैं * 
१0 499309 श07६ जञ006३ 00 809 ॥ए० ० ४४6 ०0 ण70६ --+ 
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निम्नलिखित म से किन्‍्ही दो पर टिप्पणी लिखिये -- 
(अ) समुक्त कुट्ठस्ब अणाली । 
(4) कुदुम्ब रचना 
(स) क्रय और विक्रय समितिया | 
(द) भारतीय अथशास्त्र का क्षेत्र । 


॥. 3. एशजएटरा' वा छा र 
4787 879 गए6 धुए७३४०्ा४. & दृप०डधरणा3 ९879 ०तृएक। एद्ा79 
किन्‍्ही पाच प्रश्नों के उत्तर दीजिए । सब प्रश्नों के श्र क समान हैं । 
॥ ऊड्छोशा। ॥0छ ६४७ ७९०७०णआ० 66ए७०फछ९00 6६ [05048 ॥88 9९९७ 
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भारत का धार्थिक विकास उसक सामाजिक वातावरण पर किस प्रकार 
निर्भर रहा है स्पष्ट कीजिये । 
2 घस0छ 80 60 ए०ए० ७7९७ ज्ञाए (ध७ शा०्ज़ ४980 ६086 780 एए०फपा 
 ए०्पोशाता 70 008 8६8003 ॥9 ४0९ छए7 एग ९९७१०णा6 ए7087688 ३ 
आरतीय जनसंख्या की तीद्र वृद्धि आधिक विकास मे बाघक है। इस बात से 
“ आप कहा तक सहमत हैं कि 
3. )80788 009 छाड्डापर९क्षव०8 छत ००५५४६७ ॥7008४७0९8 ॥0. 80] श्र ४४० 
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भारत मे बेकारी की समस्या सुलकावे मे कुटीर उद्योग-घन्धो का क्‍या स्थान 
है ? समभाइये ? 
&.]8 ५७७ 8प्रएए9 ०६ ०४७१७) 00 गठज प्रवेपंवा॥ ९०0९१४७8 उच्च गाता 


४६० | भारतीय अर्थज्यास्तर सरल अध्ययन 


व॥8्ते०चुए४० एाकश्यी परशाल ३ (56 (० ॥200958 7690फथ्रॉणै० 607 हएकके 
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वया नये उद्योग-धन्धों के लिये पूजो वर्तमान समय में अपयस्त है” इस 
अपर्याप्त मात्रा के क्‍या कारण हैं ? 
5. 0 08९७४७७ (0९ फ़॒ए९४९७६ 005४86॥ ०६ ६७७ छत्चह:च ॥श005६४ए 7 [पद 
भारत मे दावकर-उद्योग की वर्तमान स्थिति का वर्णोबर कीजिए ॥ 
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भारत में सहकारी समितिया किसानों के लिए कहां तक लाभप्रद रही हैं ? 
7. छफए़ा&फ (0९ तै्तीवएेए७९३ ०0 [नता8छ <०१६७]| हंपएए़ातह्ट एव ७90 
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भारतीय तटीय जहांजरानी की समस्या पर प्रकाश डालिये और यह बताइये 
कि इस सभस्या को किस प्रकार हल क्या ज्यय । 
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प्रान्तीय शासन सडक यातायात की श्रगति में कहाँ वक सहायक हो 
सकता है ? 
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(9) 7%6 ४००१ छा०्णेन्क्र 
(९) ए4चावि९ढ007 ०७ 00 0फएल्कबधए2 802९8 
(६) "0७ ६८७५७ 8७१ 3ए7720छ७४९. 
निम्नलिखित म से किन्‍्ही तोन पर सक्षिस टिप्पशिया लिखिए ३-- 
(प्र) भारत भे कृषि की मुख्य फसलें) 
(आ) भारतीय सडक यातग्यात । 
(३) भारत में बन्दरयाहो को च्यूचता । 
(ईं) खाद्य समस्या। 
(उ) सहकारी समितियों का वर्गीकरण 
(ऊ) राज्य और कृषि का सम्बंध । 
958 
॥ *ए2ज़ल्ते एए९०९ ७ 05६2 एश्फ्णत 6 [ए७5 ९९०७०छाए 8७३ 7००५ 
्थ076 07 ९89 ४५७ ९७०६७७ #दपे ॥23. क्रो९ऐ0 ६० 00०6 ६७७ तेल्पथ्फवें8 ०. & बाज 
हुए०जाएह 7०फुणेबएणप * 
3)90 जुएप 2878७ ज्ाए। ६६७ 80078 #४(धशाा०व५ मै. सारए8 7९११०७3. 07 
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“प्राचीन काल से भारतीय ये व्यवस्था बहुत कुछ स्थिर चली श्राठो है, 
त 


परीक्षा प्रश्न-्प+ 


[ ४६३ 
झौर जनसस्या की वेगयुक्त वृद्धि वी माग के अनुसार उस 
नही हुआ । छः नहा हि 
का 
क्या आप ऊपर दिये हुए व्यन से सहमत हैं ? अपना उत्तर कारण 
सहित दीजिए । 


4. *#एश९०णोए१७ 38 फ़ैछ तेठज्ाएद्का५ 7350७ 78 एव8,._ [६ ९४0. ४० 98 
प९88६ क्राफ एप्रोलडड ४! छफएते5] 20009. 878 8फ%20+ 2 ऋ.-. 89 9०027 7088 
4008 एधा०तेपल्श्ते 8प्रप. 0० 0ए९7४५१ए७ ईडाफ्राए 8 'ा०ण्प्रघ्ट्ृ्त 

080993 6 ४0096 8६६५९७०७९४५७,  ज00 89९08] 78०७ 00. ए087 
छत 

“भारत म कृषि समस्या बहुत महत्वपुर्ण है और इसका उस समय तक हल 
नहीं हो सकता जब तक सामन्त प्रणाली का कोई भी चिह् रहता हैं श्रौर जब तक 
प्राधुनिक तरीको का प्रयोग नहीं किया जाता और सहकारी खेती को प्रोत्साहन नही 
दिया जाता । 

ऊपर दिये हुए कथन पर, उत्तर-प्रदेश की स्थिति विशेष रूप से ध्यान में 


रखते हुए बहस कीजिए । 

3. 08098$ ६७98 8(693 (8066 0 7806५ ए९809.. (० ९0०६8४26 उप्रःथ्रै 

ढाश्ता। 00 5एुशबषध0० पा १086 तेरी 
उत्तर प्रदेश मे पिछले कुछ वर्षों मे ग्रामीण साथ सहकारिता को पुन सग- 
ठित करने के लिये बया किया गया है ? 

4. फ्णएं 0५५४ ४७. तड४शफपरा00.. णी 808ब0876, 000000, ६९४ 06 
ढ०शे 7 उंघ्र0॥8, 804 ताइ2938 श्र उणए0क्रशा००.. 208. घिताश्या (7809 80 
00प४079५ 

गक्ना, कपात चाय और कोयला भारत में कहा कहर होता है भारतीय व्यान 
पार शौर उद्योग के लिए उत्तका क्‍या महत्व है ? 

8. फडण्या॥6 ४06 ॥90708008 एाण ००५६886७ 770030768 वन [॥0१095 
€०णाणाज मभतठ्ज €श्ा। ऐ8ए हठाते धाशए ठजा. इ88ाढा 872९ ४2806 
प्वैत्र#शश्ड ?ै 

भारतीय अर्थ व्यवस्था मे कुटीर उद्योग के महत्व का परीक्षण कीजिए । बड़े 
पैमाने पर चलाने वाले उद्योगो का किस प्रकार सामना कर सकते हैं ? 

6. एाइटफए53. इग९३24 एंड एग्परलए घावेटए ॥6 5९००१. फ.ए९ 
एहडा एि]डाए3 छ0ते 00९8०१७७ 0७ 8६९०8 पऐ8॥ 876 800०2 ४० ४8 शा ६0 
परशुप्रेशएशाए ॥0 

द्वितीय पचवर्षीय योजना मे भारतीय भौद्योगिक नीति पर बहस कीजिए भौर 
पह बतलाइये कि इसे क्रियात्मक रूप देने के लिए क्या क्या करने का विचार है। 

प्‌ व एएठाब्छ )80०एए 0068 000 00 0०एश/४४०७ जाप ०ाछ]0एछक गा 
फ्रलर्आए 00१००, 9०६ ०ोए ४86 0०एफण्णाए ए५ &30 ]४७०७० ज्यों 
हरित " ग्रिड8&एा76 087९एए ॥8 88[श000६ 


ड३० है सििय अर्थशास्त्र सरल अध्ययन 


47806472]/ शारतीय मजदूर कारबानेदारों से मिलकर उत्पादन में वृद्धि नही 


१३४४ ते इससे केवल समाज को ही नहीं वल्कि उनके अपने हितों को भी हासि 
पहुंचेगी ।” इस कथन का ध्यान पूर्वक विश्लेपण कीजिए । 
8 घ0फ् (7 00 000 €बा* 0६ फब्याब्एुण्घक्षधणता, इधएए७ 8 प्रश्श्तेड 
छत इचा8] 87686 * ऐ[8५४७ 8पटट.ह९४७०३४ ६07 (९४ तेलए2!0909/250. 
हमारे यातायात के साधन ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता कहा तक पूर्ण 
करते हैं * उनके विकास के उपाय बतलाइये | 
9. [08008 6 श७३६३ ७६ ७ ह7०पफ़ाण ह ् [शतता॥ए /39089.. ७३४४ 
प्यथ्वशणा88 प्रणपोते एणा ए९००णणराते ६० एश१ए७०७ ०ए७९ ९ए०शठेए६ उप एकाफश एड 
भारतीय रेलों के पुन. समूहकरण से क्या क्या लाभ श्राप्त हुए है ? रेलों म 
भीड़ कमर करने के लिए प्राप क्‍या बतायेंगे ? 
]0. ४०5६७ ४४०१६ 90७६४ 59 879 ६० ७६ ६७७ (0॥6जण 708 .-+ 
(8. 909:9७ 890 छा९एश्धए७ (॥6४९४; 
(७) 5७0 #8070882७ ७७७॥४४६, 
(०) ब्एण्श्गा8 8हशा०ए 8ए०७१४, 
(0). छ्िल०छ३४ परव्यापे3 70 फत।88 ई07९787 780०, 
निम्नलिखित मे से किन्टी दो पर टिप्पणी कीजिए -- 
(क) नैसर्गिक ओर कृत्रिम रोक, (जल) भूमि बन्धक बैंक, (ग) श्बन्ध जमिकाय 
प्रणाली, (घ) भारतीय विदेशी व्यापार मे आधुनिक प्रवृत्ति ॥ 


5प5770शा0श्किा'ए च5छाय7080078, ॥9 5 8 
केवल पाच सवालों का जवाब दीजिए। सब सवालो के नम्बर बराबर 
हैं । जवाद सक्षेप में लिखिए और जो पूछा गया है उसी का जवाब दीजिए । किसी 
भी सवाल के जवाब में छ. पृष्ठों से भ्रधिक न लिखिए | 
. +082प83 ६॥6 ९९०००फ्राढ #ऐएश7082०09 बफव॑ वाउ७पतेए७7048९७ 0 
६४७ ०७६ ईगशशोए 89४00 एफ ४ 4898 हजश्छा। ए९०४सगाह पफए गा 
ज709. 
। संयुक्त कुठुम्बन्प्रणालरी के ग्राथिक ग्रुणों और अवगुणों पर बहस कीजिए । 
यह प्रशात्री भारत मे क्यो समाप्त होती जा रही है ? 
332. फिक्णा5$ (86. छा९8७॥४ 0000ए98॥0% 0॥5000प्र#॥ए0 ण' एण०एएे40ण्रा 
वए 078... 0४७४ एद्यदे र०एट जा ३०१४९४५ 40 ॥88 परंपरा है 
भारत की जनसख्या के आधुनिक व्यवसायिक वितरश पर बहस कौजिए | 
आँप भविष्य के लिये किस प्रकार की प्रवृति की सिफारिश करेंगे ? 
4% खफा एक *एऐकछ सैपडीफीएप्रच्रणव. प्री उपाए :रछ्ताएएछ७ ही. १0त8 
छ9ते 480088 विश 47907 850७ ॥4 ॥00एडॉकाक्यरगश&0प 0 (९ स्य्यापएए्र 
भारत के खनिज पदार्थों के वितरण के विधय में लिखिए और यह बताइगे 
कि देश के भौद्योगीक्त रण मे उचका वया महत्व है। 
4. गडणा३8 ए॥8 एशए0ला608 ती एप. पिदचरड छत00. शि0राकहलाद, 


परीक्षा प्रश्न-पत्र [४६३ 


(०- 0फुष्न४४४० 98788 4॥ [70प्रातप्राए <7९व६ ॥0 ॥ए0त40 8९007 प्रं8६9. 
भारतीय कृपको को ऋण देने में केसद्रीय वेक और सहकारी प्रास्तीय बैको का 
महत्व बताइये । 

# 985६ 39 (७ [7९8९086  फ़ुएड६00 तठई प6- उ्धाबव 36०8१ इववएउपए २ 
9 ॥60 876 208 ४(पा७ छ703९6६७ है 

भारत के इस्पात उद्योग की प्राधुनिक स्थिति क्या है ? उसके भविष्य के 
विधय में झ्ापका क्‍या मत है। 
पर 6 7४6 8 506 ०0 पी 8० ध्याल्प(8 रण (॥० कयाड क्पएल एटडए 
ध 
प्रथम पच-वर्षीय प'जना के कारण देश मेजा प्रगति हुई है उस पर 
टिप्पणी कीजिए । 

4 छज्ाएं ०४६ लल्कए ७6 70९ 0६ ००५८४६७ 7007४0 ह ॥ ॥९0707ए8 
प्रा९ए एस्‍0970९00.- 890 प्रधव७३ €ए एौ0ए0९०६ 30 पवा३.. प्िएक रश (0एशए 
प्रणशए ५ 8९8३8६ 70 ९६ 06४९।०फामठछ6 

भारत में बेकारी या भ्रद्धं-वेकारी हटाने मे कुटीर-उद्योग क्‍या भाग ले सकते 
है ? सरकार इनके विकास मे किस प्रकार सहायता दे सब्ती है ? 

8. एछ८6 & 90१8 ००७ 08 छ०एंद्राय/ 0004ध९08 ० ]8099० 0 [90875 
$8९000९98. 9४६ कफुछा५.. 9988. €ट्राओब070  ए)4587 ढाात. ए४0७ फ़ॉबए पर 
फ़ा ॥ध्टृधप्त ! 

भारतीय कारखानो में श्रमिकों के कार्य-स्थानों की दशा पर टिप्पणी 
लिखिए ? इस विपय मे कानून ने क्या सहायता दी है और कया दे सकता है २ 
39. 0४७४४ ४४५७ 0९९७ ४४७ र्ि९०४३ ० ६७७ पे३रणे०ुणला ए जा 
(78080070 एए०ए व ताब्य पा) ९००७०एए ? 
रेल-याटायात के विकास से भारतीय ग्रामीण पर्थे-व्यवस्था पर क्या क्या 
प्रभाव पडा है ? 

30. ज70७ ७॥0०४० 0०६९8 98 वह 7720 0 ६8९ ई009708 :-- 

(०). 840० 8909 7०70088७800९६08, 

१6... 0० ०ए०४६७२० ईव्वप्मए2, 

(०) 507 (क&7089070 थय ॥॥0:8, 

(4) 385०ण४प०छ) प्राछ700ए72फ९पर, , 

निम्नलिखित मे से किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए:-- 

(क) क्रय-विक्रय समितिया, 
(ख) सदकारो खेती, 
(ग) भारत में वायु यातायात, 

(घ) कृषि सम्बन्धी उन्नतिया । 
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(इण्टर कक्षात्रो के लिये) 
लेखक --प्रो० आनन्द स्वरूप गये एम. ए. 


अ्रभेशास्‍्त्र को रूप रेखा [ सिद्धान्त-]॥0079 ] (नवां सस्करण १६५८) 
लेखक ---भ्रो० भ्रान-द रवरूप गे एम. ए 
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हाई स्कूल श्रथंशास्त्र पर चने प्रइन और उत्तर 
लेखकः प्रो० विजय पाल एम ए 

हाई स्कूल आयिक भूरोल पर चुने प्रइन श्लोर उत्तर 
लेखक --प्रो» विजय पाल एम ए. 


राजहंस अकाशन सन्दिर 


सेरठ 


